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खराधपश्एणः ऊऋाएडार पा 


हिन्दी ० की 28 धर 5, 
तृतीय हिन्दी संस्करण की भूमिका 

प्रस्तुत पुस्तक 'लोक-अन्चासन' (एप॥० #8प्राएणाशाक्षा00) नामक मेरी 
अप्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। पुस्तक के पग्रेजी सस्करण का सभी क्षेत्रों मे 
काफी स्वागत किया गया तथा इस सम्बन्ध में हैदराबाद, पूना व बम्वई आदि से 
छात्रो एव झन्य पाठकों के प्रश्सा-पत्र मी श्ाये। मैं उन त्रप्नी दात्रो, भ्रध्यापपो, 
दिप्लित समाचार-पत्रो तया पत्रिकाओं का झाभारी हूँ जिन्होंके भेरी अग्रेजी पुस्तक का 
स्वागत विया है । 

भारतीय विश्वविधालयो में अब हिल्दी भाषा ही भ्रधिक्राघिक रुप में शिक्षा 
का माध्यम होती जा रही है, ध्त छात्रों एवं धन्य पाठकेरे के हम्मुख उक्त पुस्तक 
का तौसरा हिन्दी सस्करण उपस्थित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रयाप्नता हो रही है । इस 
पुस्तक मे सत्‌ १६६४ तक के झद्यावधिक तथ्यों (००-०-१४(७-६४८७) का समावेद्य 
किमा गया है। 

प्रग्नेजी पुरतक का हिन्दी रूपान्तर करते समय, गरश्नेज्ी के पारिनापिक शब्दों 
का अनुवाद करने मर हिन्दी के उपयुक्त एवं प्रामाणिक शब्दों को समस्या प्राय 
सामने आती है। इस पुस्तक मे अधिवाशत' हिन्दी के उन दिल्चिप्ट एव पारिमापिक 
शब्दों का प्रयोग क्या गया है जोकि श्रारत सरतार को वारिभाषिक धब्दावत्तो 
[76३ प्रशग्राशाण0१५] की विशेषज्ञ समिति द्वात्व स्वीकार किये गये हें। 
हिन्दी भनुवाद विद्याधिपों को पग्राह्म हो सके, इसलिये शौदंकों एव हिन्दी के पारि- 
भाषिक दाब्ये के आगे कोप्ठज़ों में अग्रेजी प्रद्ध भी दें शिये गये हैं। इस प्रकार 
प्रस्तुत पुस्तक की भाषा को, स्नातकोत्तर कक्षा के उच्चुनर का ध्यान रखते हुए, 
तथा समय सरल, सुवोध एवं रुचिरर बनाने का पूर्ा प्रयास क्या गया है। पुफ्रे पूर्ण 
शाद्ा है कि 'लोध ब्रज्ञासनं का यह हिन्दी सस्करण भी स्रद्नेजी ससकरण की भाँति 
हो उपयागी, मूल्यवान तथा लोकप्रिय सिद्ध होगा | 


इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के लि। मैं थौभ्रश्नन्त लाल जैन, एम० ए्‌० 
सरधना ठया विपिन चद्ध, एप० ए० लक्‍्नरार, मरठ कॉलिज, मेरठ का प्रत्यन्त 
भरामारी हूँ जिन्होन कि इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद क कढ़िद का का उत्तरदापित्व 
अपने कार लिपा ओर इस कार्य क्षो स्वत परिश्रम तथा पूर्ो उत्पाह व लग्न के 
भाय क्या । इस हिन्दी सस्करण के शीघ्र प्रशासन का पूछ श्रेय परम सहयोगी मित्र 
श्री कास्तोनाय गुप्ता को है जिसका मैं हृदय स प्रामारी हूं । 


मुझे प्राद्मा है कि हिन्दी में प्रश्ासत के साहित्य-क्षेत्र मे इस पुस्तक को भपुख 
(ता प्राप्त होगा। पुस्तक के सम्बन्ध में आने वाले सुन्तवों का मैं हादिक स्वागत 
छ्मा | 


अपपुर 


चद्ध प्रकाश भाभरी 
! जुलाई, श्ध्दृड 


भंग्रं जी के प्रथम संस्करण की मूमिका 


"लोक प्रशायन' के सिद्धान्त तथा व्यवहार पर लिखी गई यह पुस्तक वालों 
के सन्‍्मुख रखते हुए मुझे वी प्रसन्नता हो रही है । यह पुस्तव मुश्य रूप से भारतीय 
दिश्व-विद्यालयो के छात्रों वे लिए लिखी गई है) इस पुस्तक मे, यद्यपि ब्रिटेत तवा 
सयुवत राज्य भ्रमेरिका वी प्रशासवीय समस्याझों वा विश्वद विवेचन क्या गया है। 
तथापि, भारतीय प्रशासन वी समस्याप्रों पर इसमे विश्ेप रूप से ध्यान दिया गया 
है। भारतीय प्रशागन पद्धति बे प्रनव उदाहरश देवर पुस्‍्तव थे विषय को छात्रों के 
लिए सरल, सुवोध एवं सुप्राह्म बनाने का पूर्स प्रयास कमा गया है। 


यह पुस्तक चार भाषी भे विभाजित है। प्रथम भाग भे प्रशासन वे ढाँचे तथा 
संगठन की सैद्धान्तिक धमस्याप्ों पर विचार किया गया है ; द्सरे में खोक सेवी वर्ग 
प्रशासत की समस्याझ्रों का तीसरे में वित्तीय प्रशासन की समस्याभ्रो का झौर चौव 
भाग में नागरिक तथा प्रशासन बे बीच वे सम्वन्धों का विवेचन विया यया है । 


पुस्तक के प्रन्त में चुने हुए ग्रधो की एक सूची भी दी गई है जिससे वि 
छात्रा को प्रस्तुत पुस्तक में विवेचल वी गई विभिन्न समस्याप्रो बे बारे मे विस्तृत 
ज्ञान प्राप्त करने बे लिए भ्रधिवृत भ्रयो एव इृतियों का अध्ययन करने को प्रोत्साहत 
मिले । भ्म्त मे, मैं मेरठ कालिज के पुस्तवालय के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कर्मे- 
चारीवर्ग की ठपा नई दिल्‍ली स्थित लोक-प्रयासन की भारतीय सस्या वे भ्रधिकारी 
यर्ग को हादिक धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा कि भुझे झनेद ऐसी पत्रिवाप्नों तथा 
सरकारी रिपोर्टों झादि से जानकारी प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान गईं , जोकि 
इस पुस्तक के लिखने के लिये भ्रत्यन्त भ्रावश्यक थी । 

इस पुस्तक की उन्नति के सम्बन्ध में भ्राने वाले सुमावों के लिए मैं पाठकों 
का अत्पत् प्रामारी रहूँगा | 


लक्ष्मी भवन, 


छीपी तालाब, मेरठ चादर प्रसाश भांभरी 


विषय-सुच्ी 


भाग १ 
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पृष्ठ 
प्रध्वाप १६ लोक प्रशासन का भष प्रह्ृति तया क्षेत्र १ 


प्रारम्भिक भूमिका, प्रज्ञासन लोक प्रथासन दी परिभाषा, 
प्रशासन के प्र के विषय में लेखकों के विचार, लोक प्रशासन 
का क्षेत्र, लोक प्रशासत के क्षेत्र के सम्बन्ध में "१0900089 
विचार, 05000 विधार की प्रतोषनो लोक " 
हि: 007 थे / 82200 9//॥ 0 6 [2 लोक प्रशासन ठंया 
व्यक्तिगत प्रशासन मे भेद, क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान 
है? ज्ञोक फ्रशसत के प्रध्ययन के प्रति दिभिन दृष्टिकोण, 
ग़जनीति हुया प्रशासन का विभाजत, भोर निष्कप । 


अध्याय २ : मुष्ठय निष्पादक ध्रयवा पुरुप कार्यपालिका महाप्रदाधक के रूप मै: २७ 


भूमिका, मुख्य कार्यप्रालिका के भ्रशासकीय कत्तुब्य, मुख्य _ 
तिष्तादक . प्रणवा मुख्य कार्यप्रालिका का कार्यालिय, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के मुख्य तिष्पादक का कार्यालय, इगलेंड भे 
मन्त्रि-परिषंद्‌ सचिवालय, भारत मे मत्त्रि परिषद्‌ सचिवालय, 
संगठन तथा प्रणाली सभाग, सनिक प्रशाखा, झ्राधिक 
प्रशाखा । 

प्रध्याप ३ . संगठन कौ कुछ सामान्य समस्‍यायें: _ डड 

भूमिका, सगठन की समस्या के प्रति विभिन्न हृष्टिकोश-- 
उरविक का दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण की प्रालोचना, संगठन 
के झान्तरिक सचालन की बुद्ध मुख्य समस्‍यायें, प्राधिकार, प्राधि- 
कारमे पूर्ण सन्तुलन होना चाहिए, नेतृत्व, पद-गोपाद अ्रपवा , 
क़मिक प्रक्रिया का सिद्धान्त, समन्वय या समायोजन, समा- 
पोजन स्थापना की विधियाँ, हस्तान्तरण, निणंय लेना, 
सचार, देख-रेख व नियन्त्रण, संगठन के भाषारे, निष्कर्ष, 
प्रादेश की एकता, नियत्ण का क्षेत्र, एकीकृत व्यवस्था बवाम 
सवतत्त्र व्यवस्पा, पुनगंठन, संगठन के रूप । 
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श्रप्याय ४ : सुत्र तथा स्टाफ 4 
0300 


मूत्र तथा स्टाफ वा भ्र्ष, सूत्र तथा स्टाफ के बीच भेद के 
विधय में छुछ सावधानी, सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ, 
विश्विप्ट भपवा तकनीकी स्टाफ, निरषपे * स्टाफ भ्रभित्रणो 
विषय में बुद्ध अम | 


भ्रष्याय ५ ४ विभाग : 


ल्‍ 


पिया सगटन के वेकल्पिक भाषघार (१) कार्य भ्रथवा 
उद्देशय-- विभागीय संगठन के भाधार के रूप मे, (२) 
प्रक्रिवा--विभागीय सगठन के झ्राधार के रूप मे, (३) सेवा 
किये जाने वाले व्यक्ति--विभागीयम सगठन के भाधार के 
रूप मे, (४) क्षेत्र श्रथवा प्रदेश--विभागीय सगठत के रूप 
मैं, भारत सरकार मे विभाग का सगठन, भारत सरकार के 
मन्त्रालय तथा विभाग, विदेश मस्त्रालय, ग्रृह झ्रथवा स्वराष्ट्र 
मन्श्ालय, श्रतिरक्षा मन्‍्त्रालय, वित्त-मच्वालय, सामुदायिक 
विकास, पचायती राज तथ्ग सहकारिता मन्त्रालय, मन्त्रालय 
का संगठन । 


: ध्रष्पाय ६: ब्यूरो तथा मण्डल अथवा झायोग भ्रणाली का स़रगठन ४. 


एक बनाम भ्नेक प्रध्यक्ष, ब्यूरो प्रराली के संगठन के 
लाभ, मण्डल भ्रयवा प्रायोग या बहुल प्रणाली की भ्रध्यक्षता 
के लाभ, मण्डलीय पद्धति की हानियाँ, मण्डलो की सदस्यता, 
मण्डलो अथवा झ्ायोगों की किस्मे । 


/ अध्याय ७. स्व॒तन्त्र नियामकौय घायोग २ 


८ 


“पूम्नक्ष सदर कग्रेस [मका, , अयवा न्यायपालिका से झायोगों 
का सम्बन्ध, कांग्रेस भौर भायोग, राष्ट्रपति भ्रौर श्रायोग 
न्यायपालिका भौर झ्लायोग, नियामकीय कार्य की प्रकृति तथा 
संचालन, स्वतन्त्र नियामकीय आयोगो की स्थापना के कारण, 
स्वेतन्त्र नियामकीय आयोगो की भ्रालोचना, निप्कप । 


८: सरकारी उद्यमों का प्रशासन 6). 


सरकारी उद्यमो मे प्रवन्ध के स्वरूप, विभागीय प्रबन्ध, 
सरकारी नियम, सयुकत पूँजी कम्पनी, मिश्रित _सयुक्त पूंजी- 
कम्पनी, _म्पती, सचालन ठेका सरकारी उद्यम पर भन्त्रीय वियाजफ, 
मसदीय नियन्त्रण, सरकार नियमों पर ससदीय तियस्त्रण, 
हजेकशसीफीपाचैक स्थायमाबि-पढ् मदे। जोन वालों दलील 
की जाँच, समिति के पक्ष मे तकं, समिति के विपक्ष मे तर्क, 


दर 


६५ 


एप 


१३५ 
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धरकारी निगमों के साथ सरकार का वास्तविक सम्बन्ध, 
कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ । 
“अध्याय € : प्रशासन के स्तर : शषर 
आरत मे केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध, सप्र तथा 
राज्यों के वीच झवितयों का विवरण, दाक्तिश्लाली केन्द्र, राज्य 
के विषयों प्र विधि निर्माण करने की संघीय संसद की 
शक्षित, केन्द्र प्लौर राज्यो के बीच प्रशासडरीय सस्वस्व, वेन्द्र 
तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध, ग्रयुवत राज्य में साधनों 
का विभाजन, मारत में सघ ठथा राज्यों के बीच साधनों का 
विभाजत, संघीय स्रोत, राजकीय स्रोत, समवर्ती स्लोत्, कर- 
भ्राष्पियों का वाघ्तविक वटवारा, बित आ्रायोग, राज्य-स्थानीय 
सम्बन्ध, स्थानीय सस्याप्रो पर राज्य का नियन्त्रण, भारत में 
स्थानीय सस्याझो पर राज्य के नियन्त्रण वा आलोचनात्मक 
अध्ययत, भारत मे सघ तथा राज्यो के बीच सम्वन्ध । 
प्रष्याप १० पचापती राज; २२० 
पृष्ठ भूमि, स्वतन्त्रता और उसके बाद, मेहता वमेटी, तीन 
स्तरीय योजना, राजस्थान में लोकतात्रिक विकेन्द्रोकरण, 
प्रचापती राज की रुस्थायें, पचायत, निर्वाचन, कार्य की 
अवधि, पयायत के भ्रपिकारी-वर्य, सरपव के कार्ये, पंचायत 
के कार्य, आय के साधन, पचायत समिति, समिति को रचता, 
पचतायत सप्रिति के सदस्य, कार्य-काल,समिति के भ्रधिकारी, 
समिति के कार्य, समिति की प्राय के साघन, जिला-परिपद्‌, 
जिला परिषद्‌ के कार्ये, भाय के साधन, ग्राम सभा, स्थाय- 
प्रचायत, तुलना, समस्‍यायें तथा सम्भावनायें । 
अध्याय ११ : क्षेत्रीय सस्यायें श्३६ 
प्रधान कार्यालय झौर स्थानीय कार्यालयों के बीच सम्बन्ध, 
क्षेत्र-स्थलो की स्थापना के कारण, क्षेत्रीय सस्थाग्रों से उत्पन्न 
होने वाली प्रशास्कीय समस्‍यायें, क्ेन्द्रीकरण बनाम | 
करण, शधे, विकेन्द्रित व्यवस्था की भावर्यक दातें, - 
करण और विक्रेन्द्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व, केन्द्रीकरण 
के दोष, केन्द्रोकरण के लाभ, विकेन्द्रोकरण के लाभ, 
विकेन्द्रीकरस्प के दोए, क्षेत्रीय सेवाशो का सयठत, विलोबी 
के विचार, एकल पद्धति, बहुल पद्धति, क्षेत्रीय सेवाझो के 
समठ्न के विषय में सूधर गुलिक के विचार, क्षेत्रीय व प्रधान 
कार्यालयों के सम्बन्ध, क्षेत्र-स्थलो पर प्रधान कार्योलय के 
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नियन्त्रण की रीतियाँ, प्रधान कार्यालयों तथा क्षेत्र-स्थलों के 
दीौच ऐव्य भ्यवा तालमेल उत्पन्न करने बी रीतिया, क्षेत्र मे 
समल़्वय, निष्यर्ष । 
2०2 
प्रष्वाप १३ ४ प्रशासनिक सुधार : न्य 
भूमिका, वैज्ञानिक प्रवन्ध, सरकार मे रामय तथा क्रिया का 
पध्ययन, प्रशासनिक वायं-प्रणालियों में सुधार, सगठन तथा 
प्रणालिया, भारत सरकार में सगठन तथा प्रणाली (भो० तथा 
एम०), वार्यक्रम थी रूपरेखा, भारत में 'सगठन तथा प्रणाली” 
संगठन, विशिष्ट पुनर्गठन इकाई, निष्कर्ष । 
अध्याप १३ : भारत भे निषोजन त्तषा पोजना झायोग ६ 
भूमिका, नियोजन के प्रकार, मारत मे भाधिक नियोजन, 
योजना का निर्माण, झमारत में गोजना भायोग, योजना 
आ्रायोग का स्वरूप तथा ममन्त्रिपरिदद से इसका सम्बन्ध, 
योजना निर्धारण, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌, योजना का 
क्रियास्वन तथा झ्ाधिक नियोजन के अन्तर्निहित परिणाम, 
योजना का मूल्याकन, निष्कर्ष । 


हि भाग २ 
 क्रारमिक-वर्ग प्रशासन 
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प्रध्याप १४ : सिविल सेवा का योग तथा सहत्य : 
महत्व, सिविल सेवा भ्रथवा नौकरशाही, मौकरक्ाही के 
विश्विष्ट लक्षण, नौकरशाही अथवा सेवकतन्त्र की बुराइया, 
नौकरशाही के दोष, मिरकुयता न निरकुशता का भारोप, इन दोषो को 
दूर करने के लिए सुझाव 
अ“याय १५ सिविल भ्रयवा झसंसिक सेवा--इसके फार्य झौर विभिन्न 
पद्धतियाँ 
कार्य, लूट-लखसोट बनाम योग्यता प्रणाली, योग्यता प्रणाली, 
कुलीनतन्त्रीय तथा प्रजातन्त्रीय प्रणाली । 
प्रध्याय १६ - जीवनवृत्ति के रूप मे सरकारी सेवा : 
भूमिका, जोवन वृत्ति के सिद्धात के मार्ग मे श्राने वाली 
बाधाए, पदोष्नति के लिए उपलब्ध अवसर, विशेषज्ञों के लिए 
जीवन-वृत्ति, जिप्िक-व्गे के कर्मदारियो के लिए जीवन-बृत्ति, 
सामान्य प्रशासन में जीवन-वुत्ति । प 
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अध्याय १७ : दर्गकरण पोर प्रतिफत : ३१६ 
नमूना 
अर्य, वर्गीकरण की रीति, पद-वर्गीकरण के लाभ, 
विश्लेषण प्रपत्र, पद-वर्गोकरण के लाभ व हानिया, सपुक्‍त 
राज्य भमेरिका में पदन्‍वर्गकिरण, ब्रिटिश सिविल सेवा के 
, विभिन्न बे, भारत में सेदाओ्ो का वर्षीकरण, | प्रतिफल*ब- 
उप्रवश्यकःछत्ब'ब सिडधातन 
द्वप्याय १८ + लोक कर्मचारियों की मतों: ४ हि 54 * 
निषेघात्मक झौर निशचयात्मक भर्ती की विचारधारा, भर्ती 
की समस्‍यायें, सेवा के भीतर से झयवा परदोष्नति द्वारा भर्ती 
करने की अच्छाइया तथा दोष, लोक वर्मचारियों के लिए 
भपेक्षित योग्यतायें मयवा अहंतायें, कर्मचारियों की योग्यतामो 
की जाँच करने का ढये, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा को 
किस्मे, निबन्ध परीक्षा, लघु-उत्तर परीक्षायें, मौलिक परीक्षा, 
कार्य-सम्पन्नता को परीक्षा, शिक्षा, अनुभव तपा शारीरिक 
जाँच का मूल्य, बुद्धि परीक्षा, योग्यताम्ो के निर्धारण के लिए 
प्रशाक्षकीय यन्त्र, भारत में लोकः सेवा प्ायोग, झायोग का 
गठव तथा कार्य, लोक-सेवा ग्रायोग के किसी सदस्य का 
हटाया जाता या निलम्बित किया जाना, प्लायोग के कार्य, 
लोक सेवा आयोगो के प्रतिवेदद, सरकार और लोक सेवा 
झायोग के बीच मतभेद, विवाद-यूर्ण विचारों का भादान- 
प्रदाव, कम सामान, प्रमाणन, नियुक्तित झोर परिवीक्षा । ५ 
,भ्रप्यप १६ : प्रशिक्षण : ०9 ३६२ 
प्रक्षक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण के अकार (प्रशिक्षण की. 
प्ुख्य श्रेणियां) _ (१) भौपचारिक ठथा प्रतीपचारिक प्रशि- 
क्षण, (३) पूई-प्रवेश प्रशिक्षण, (३) सेवाकालोन प्रशिक्षण 
(४) प्रवेज्ोत्तर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के प्रकार : (१) व्याव- 
सायिक अशिक्षण, (२) पृष्ठ भ्रदेश्ोय प्रशिक्षण, (३) झति- 
खिल प्रशिक्षण, (४) केख्ट्रीश्ुत प्रशिक्षण, (४) प्राथमिक 
अगवा भारम्निक भ्रशिक्षण, (६) गतिशीलता के लिए प्रद्धि- 
क्षण. (७) परयवेक्षण के लिए प्रशिक्षण. .(४) उच्चतर प्रद्मा- 
* सन के लिए भ्रशिक्षण : प्रशिक्षण देने पी रीतियाँ, सयुक्त 
राज्य भ्रम्रेरिका में लोक कर्मचारियों क्या प्रश्चिश्नण, यूनाइटेड 
किग्रडम ; भारत मे लोक कर्मेचारी-वर्ग का प्रशिक्षण, (१) 
भारतीय प्रशासन सेवाप्रो के लिए प्रशिक्षण, (२) भारतीय 
विदेश सेवा के लिए प्रशिक्षण, (३) भारतीय पुलिस सेवा के 
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लिए प्रश्चिक्षण, (४) भारतीय लेसा-परीक्ष ण तथा लेप़ा सेवा 
मे लिए प्रशिक्षण, (५) घाय वर सेवा (६) वेद्वीय सचि- 
बातय रोवा , भारत म प्रश्चिक्षण यार्यक्रम मे क्ये गए नवीन 
परिवर्तन , प्रशासन यौ राष्ट्रीय प्रवादमी में तथा तदो- 
परान्त । | 

पदोन्नति « 

परशेमति का प्र्य व महत्व , पदाप्नति-के लिए- पात्रता का 
क्षेत्र , पदोन्नति बी समस्पायें, पदोन्नति वे सिद्धान्त ज्येष्ठता 
बंगाम योग्यता , ज्येप्ठता वा सिद्धान्त , ज्येष्ठता के सिद्धान्त 
के दोष , योग्यता का सिद्धान्त (पदोन्नति के लिए योग्यवा को 
जाचन की रीतियाँ) , (१) पदोन्नति वे लिए परीक्षायें (क) 
खुली प्रतियोगिता परोक्षा, (ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 
(ग) उत्तीणंता परीक्षा , परीक्षा पद्धति की श्रालोचना (२) 
सेवा प्भिलेश प्रथवा कार्यकुशलता माप, (१) उत्पादन भ्रभि- 
लेख, (२) बि-दुरेखीय दर मापमान पद्धति, (३) व्यक्तिगत 
तालिका पद्धति, (४) विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय , 
सप॒कक्‍त राज्य प्रमेरिका मे पदोष्नतियाँ , इगलेंड में पदोन्नति 
की प्रणाती , भारत में पदोन्नति प्रणाली , (१) भारत में 
पदोश्नति के भ्रवसर, (२) पदोन्नति की रीतिया तथा सिद्धात , 
पदोन्नतियो के सम्बन्ध म वेतन भायोग की सिफारिशों , कार्य- 
कुशलता मापक प्रपत्र (यू० एस० ए०) ! 
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अष्याय २१ * प्रनुशासन, पदावनतिं, पदच्युति झौर सेवा निवृत्ति 


«राह, पा््य तथा सेवा निवृत्ति , सेवा निवृत्ति योज 
नाग्रो के उद्देश्य , भारत मे छोकओवको के लिए ग्राचार- 
सहिता शौर अ्रनुधायन-के. नियम,- (१) सरकारी कामिक वग 
की निष्ठा, (२) राजनीति के सम्बन्ध में तटस्थ रहने के 
नियम, (३) भारत में श्रनुशासन तथा भप्रील के नियम-दण्ड 
दण्ड देने की विधि अथवा प्रक्रिया , वे परिस्थितियाँ जिनमे 
अपील करने का अधिकार नहीं होता , ग्रपील सुनने वाली 
सत्ता द्वारा श्रपीलों पर विचार , भ्रपील दायर करने की 
प्रक्रिया व रूप , इत नियमों के निर्मार से पूव दायर की गई 
अपीले , पुनविचार अथवा सझझयोधन , विनति पत्र (४) 
भारत मे लोक सेवको के लिए निवृत्ति-लाभ , सामान्य शर्तें , 
सीमा , पेन्शन से प्रतिलब्धि अ्रथवा वसूली , सेवा निवत्ति 
पेन्शन , निवृत्ति लाभो की स्वीकृति की शर्तें , परिवार 
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देन्यन , निष्कर्प कर्मचारियों के उत्साह तथा अनुशासन का 
महत्व । 


(अव्दीव २ कर्मचारियों के सगठन अथवा सघ है 


भूमिका, कर्मचादियो की मार्गे पूरी करने के उपाय , 
भारत मे कमंचारियों के सघ , सुलह की बातचीत तथा विवादो 
के निपटारे का साधन , छिठले परिपदें ; झ्रारम्म, हिटले 
परिषदो के उद्देंष्य तथा कार्य, छिटले परिषदों का संगठन; 
(१) राष्ट्रीय परिषद, (२) विभागीय परिपदें, (३) जिला 
अथवा क्षेत्रीय समिहििया , हिटले परिषदों दी सत्ता की 
सीमायें, छ्विटले परिषदों के योग का मृल्याकन, सिविल सेवा 
पचनिर्णय भथवा विवेचन स्यायाधिकरण , भारत में सुलह 
को बातचीत तथा विवादों के निपदारे का यन्त्र, छिटले परि- 
ददो की प्रावश्यकता ; कर्मचारी-यर्ग परिषदो के उद्देश्य 
भारत भे विवादों के निपटारे तया सुलह की बातचीत के यत्र 
की भालोचना 4 


ब्रध्याय २३ * भ्रमेरिकन सिविल सेवा डर 
भूमिका सत्‌ १८८३ का पेन्डलटन भप्रधिनियम , सिविल 


पभ्रथवा अ्रग्रेनिक रोवा आयोग , प्रभेरिकन सिविल सेवा 
प्रणाली के दोष । 
भ्रध्याव २४ : ब्रिटिश सिविल-सेवा : डध३ 

भूमिका ; प्रश्चासनिक वाग ; कर्तव्य ; सख्या तथा वेतन ; 

कार्प के घटे तथा भ्रवफाश , कार्यपालक प्रयवा निष्पादक वर्ग 

के बतंव्य, सख्या तया वेतन , काम के घण्टे तथा प्रवकाश्ठ , 

लिपिक वर्ग , विवरस तथा कर्तव्य, सख्या तथा वेतन , काम के 

घण्टे तथा श्रवकाञझ्न , लिपिक सहायक वर्ग ; कर्तव्य ; सख्या 

तथा बेतन, अवकाश , सिविल सेवा आयोग , सिविल सेवा 

और प्राथिक आयोजन । 
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अध्याय २५ भारतोय सिबिल श्रयवा झस तिक रोवा : ४७५ 


सिविल सेवा का ढाचा ; परिवर्तेनशील समाज मे.सिविल 
सेवा ; भारत के लिए भ्राधिक सिविल सेवा; श्रौद्योगिक 
प्रबन्ध केन्द्र योजना ; नियन्त्रणकारी रात्ता , पदक्रम तथा 
वेतन ; भर्वी, प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा ; अवकाश, पेन्शन तथा 
सेवा की अन्य दातें ; निष्कर्ष । 


| जम 3) 
भाग ३ 
वित्तीय प्रशासन 
([गंशाएंत / तंतांएाबांणा) 


भ्रध्याप २६ वित्तीय प्रशासन की समस्या . ड्ध्र 
वित्त वा महत्व , वित्तीय प्रशासन ; वित्तोय प्रशासन वे 
अभित्ररण * (१) बव्यवस्थाविका राभा, (२) वार्यपरालिका, 
(२) राजकोध प्रथवा वित्त विभाग, (४) लेखा-परीक्षण, 
(४) ससदीय समितिया ; समध्ष्या का साराश । 
अध्याप २७ झ्राय-व्यपक घयवा बजट: ५०३ 
बजट की परिभाषा ; प्रस्तावित बजट का स्वरूप ; बजट 
कै झ्राधिक तथा सामाजिक परिणाम , बजट के महत्वपूर्ण 
सिद्धास्त ; बजट के विभिन्न प्रकार * (१) व्यवस्थापिका 
प्रणाली का बजट, (२) कार्यवाल्लिका प्रणणली का बजट, (३) 
मण्डल भयवा प्रायोग प्रणाली का बजट , बजट तथा पद्धति , 
बजट पद्धति के प्रावश्यक तत्व , बजट सम्बन्धी कार्यविधियाँ 
और समस्‍यायें (१) भ्रनुमान तैयार करना, (२) बजट पर 
व्यवस्थापिका की स्वीकृति | 
अध्याय २८ ब्रिटेन तथा धयुकते राज्य प्रमेरिका मे वित्तीय प्रशासन भ्शर 
ब्विटेन में वित्तीय श्रशासन , भनुमानों की तैयारी ; सदन 
में प्रनुमान अथवा प्राककलन , सदन तथा सम्पूर्ण सदन की 
सम्तिति मे प्रल्तर , पूर्ति समिति ; पूर्ति प्रस्तावों का स्वरूप , 
पूतति समिति की कार्यविधि , उपाय और साधन समिति ; 
ब्रिटिश राजकोप , राजकोष के कार्ये , राजकोष का संगठन , 
अर्थ महामात्य , राजकोष द्वारा प्रदान किये जाने घाले योग 
की भालोचना , प्लौडेन रिपोर्ट , लेखा-परीक्षण , निष्कर्ष , 
समुक्त राज्य ग्रमेरिका मे वित्तीय प्रशासन , अनुमानों प्रयवा 
प्रक्कलनों की तैयारी , बजट विभाग या ब्यूरों , बजट अनु« 
मानो की तैयारी , कांग्रेस मे बजट , "907 फछेगाछ" श्वा0 
“०808” , रोजस्व के उप्राय , बजट का प्रवन्ध , 
ब्रिठिश तथा भ्रमेरिकन पद्धतियों की तुलना, समानतायें, 
विभिन्नताये । 
प्रध्याय २९ भारतीय बजट प्रयवा आप-च्ययक्र भ्र्स्श्‌ 
भारतीय बजट की तैयारी , वित्त मन्त्रालय द्वारा अनुमानो 
का मृक्ष्र परीक्षण (१) स्थायी प्रभार अथवा स्थायी व्यय , 
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अध्याय ३० वध्यवध्यापिका से भारतोय बजठे 
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(२) प्रवलित योजनाएं या कार्यक्रम , (३) नवीन योजनायें 
अयवा कार्यक्रम , अवुसादों का पुत्र्गीकरण , स्थायी 
प्रभार प्रथदा स्थायी व्यय , प्रचक्तित योजवायें , नवीन योज- 
नायें , सरकारी झाग के अनुमान , व्यवस्थापिका के लिए 
बजट] 


वित्त पर सतद को झवित के सम्बन्ध में रावेधानिक उप- 
बन्ड; भनुपुरक , ग्रतिरिवत ग्रथवा प्रधिक प्रनुदान , लेखा- 
नुदात, प्रत्ययावुदान और प्रपवादानुदान , राज्य सभा की 
वित्तीय शक्षितया , सदन में बजट , बजट का प्रस्तुतीकरण , 
बजट पर सामान्य दाद विवाद , मागो पर मतदान , कटौती 
प्रस्ताव , (१) नीति सम्बन्धी कदौती प्रस्ताव, (२) मितव्ययता 
कदौती, (३) प्रतीक कटौती, विनियोजत विधेयके , करो पर 
मतदान , वित्त विधेषवक , मारत तथा ब्रिटेन की वित्तोय 
कार्यविधि की तुलना , परिश्िष्ट , भारत की सूचित निधि, 
लोक सेखे तथा झ्राकस्मिकता निधि , ग्राकस्मिकदा निधि । 


£ भ्रष्पाय ३१ भारत मे बजट की क्रियान्विति (१) 


वित मस्वालय , विभाग का साग्रठन , वित्त मन्त्रालय के 
योग का झ्लालोचनात्मक मूल्याकत । 


“प्रष्याप ३२ भारत से बजद की क्ि्यान्विति (२) 


राजकोपीय नियन्त्रण , घत का सप्रहे , धन का अभिरक्षा 
ठया सवितरण , राजकोप , पुनविनियोजन , ब्रिटेन भें व्यय 
पर राजकोषोय नियन्त्रण । 


प्रध्याप ३३ लेखाकन तथा लेघा-परीक्षण 


लेखे , लोक सेखाकन के झआवदयक तत्व , (१) लेखों का 
केद्रोकरण, (२) लेखाक़त-पद्धति की प्रकृति, (३) निधियों 
का वर्गकरण, (४) बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के लेसे , (५) 
राजस्व लेखाकन, (६) व्यय लेखाकन , लोक लेखे--इसकी 
विभिन्न किस्मे (१) लेखों की रोकंड प्रणाली तथा सभूद 
प्रशात्ती, (२) ज्ञागव मूल्य लेखाकन प्रणाली , भारत मे लेखा- 
कन , भारत में लेखाकन की कार्यविधि , लेघों तथा लेखा 
परीक्षण को पृयकता , निष्कर्ष , लेखा परीक्षण , लेखा परी- 
क्षए के प्रकार , पूर्व लेखा-परीक्षण तथा उत्तर लेखा परी- 


क्षण , लेखा परीक्षक के कार्य , इगलेड मे व्यय वियण 


फडर 
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लेखा-परीक्षण , संयुक्त राज्य में व्यय-नियल्रण ; लेखा-परी- 
हाण , भारत का निपन्त्रव व महालेखा परीक्षक ; नियुक्त 
तथा सेवा वी झर्तें , कतंब्य ; भारत मे लेखा-परीक्षण विभाग 
का सगठन , लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध मे विवाद ॥ 
प्रष्याय ३४ प्नत्त्‌द॑| दीप वित्त सम्रतियाँ वित्त समितियां 
सार्वजनिद लेखा समिति ; समिति की महत्वपूर्ण सिफा- 
रिशें , भनुमान समिति । 


भाग ४ 
नागरिक तथा प्रशासन 


(एपंडला शात 8 0्रोपंडाकांगा) 
#क्राव ३५ प्रशासन पर विधायो नियन्त्रण « 
भूमिका ; भारत मे प्रशासन वर संसदीय नियन्त्रण , (१) 
सम्ददीय प्रश्न, (२) वाद विवाद ठथा पर्यालोचन (३) समि- 
तियो के द्वारा संसदीय नियन्त्रण, (४) लेखा-परीक्षण के हारा 
निपन्त्रण की सीमायें , हस्तातरित भ्रथवा भधीनस्थ विधान ; 
(९) भ्रपं, (२) हस्तान्तरित विधान की प्रावशपकता, (३) 
हस्तान्तरित विधान में दचाव भथवा सुरक्षायें , सूक्ष्म परीक्षण 
समिति की व्यवस्था; भारत में अधीनस्थ विधान पर 
समिति । 
'प्रष्यीण ३६ प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण 
भूमिका ; क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा चला 
सकता है ? भ्रधिकारियो का वेयक्तिक उत्तरदायित्व, न्यायिक 
समीक्षा की रीतियाँ (१) बन्‍्दी प्रत्यक्षीकररा भ्रादेश, (२) 
उद्मेषण भादेश, (३) प्रतिषेध श्रादेश, (४) झधिकार पुच्चा 
प्रादेश, (४) परमादेश , फ्रास़ीसी प्रशासकीय भ्रधिकार , 
निष्कर्ष । 
“प्रधष्याय ३७ प्रशातकोय फादून तथा न्यायिक निर्णय 
प्रशासकीय कानून , प्रशासकीय स्यायिक निर्णय + इस 
पद्धति के गुण व दोष । 
प्रध्याप ३८ लोक सम्पर्क 


भूमिका , लोक सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम , भारत 
मे लोक सम्पर्क के यन्त्र (१) अखिल भारतीय आकाशवाणी, 


भघ७ 


भ्ष्६ 
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(२) प्रेस यूचता ब्यूरो, (३) विज्ञापन ठथा द्वाष्टिक प्रचार 
का निर्देशालय, (४) प्रशासत सभाग, (५) फ्ल्मि सभाग, 
बम्बई, (६) फिल्मो के गुस्सा दोष विवेचको का केन्द्रीय मण्डल, 
(७) अनुस्तथान तथा अम्युद्देशय सभाग, (८) भारतीय समाचार 
पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, (६) परचवर्षीय योजना 
प्रचार ; निष्कर्ष , सरवारी लोक सम्पर्क मे सामान्य विचार- 
शणीय बातें ; मूलभूत मान्यतायें , बाघायें । 
परिशिष्द १: ६४० 
प्रशासनिक फ्रिपा-प्रणाली प्र भ्रवान मन्‍्त्री द्वारा ६० 
अ्रगस्त १६६१ को ससद वे सम्मुख प्रस्तुत क्या गया 
वक्‍्तब्य ॥ 
। प्ररिशिष्द २ - हद 
(य) प्राथिक भाभलो का विभाग ; (१) विनिमय निय- 
खरा, (२) आधपिक विकास के लिए विदेशी सहायता, (३) 
प्रान्तरिक वित्त, (४) प्राथिक परामशं, (५) बजठ, (६) नियो- 
जन, (७) बिक्री कर, (८) बीमा, (६) विग्रम, (१०) स्टाक 
एक्सवेंज, (११) कंपिटल ईशूज, (१२) विभिन्न; (व) ब्यय 
विभाग, (स) राजस्व विभाग । 
परिश्षिष्ट ३ . श्श्रे 
* केन्द्रीय श्रनुमात समिति की वित्तीय वे मे परिवर्तन पर 
प्रस्तुत की गई २०बो रिपोर्ट के कुछ ब्रद्य ; (घ) वित्तीय 
बष्‌ । हक ५ 
्रिशिष्ट ४ ४. च्श्६ 
का स्तर विषयक बजट निर्माण । 
री ॥9॥0ट्टा 89907 क ह्क्ष 


भाग 
भोक प्रशासन 


(एपए8ण6 57090ापष्राशएरकए00) 


लोक प्रशासन का प्र, प्रकृत्ति तथा क्षेतत 
(फटवपागड, िव्राएएर शात 5०0०ए४ ण॑ ?िएण० कैपगंगांशाएए०व) 





राज्य की क़ियाओ म॑ म्राजपल तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। भाधुनिक 
राज्य उन कार्यों को सम्पन्न कर रहें हैं जो कि परहिले निज्रो संगठनों झयदा ब्यक्ितियों 
द्वारा किय जाते थे । प्रव वे दिन बीत चुके जबकि राज्य का उत्तरदापित्व समाज मं 
केबल शान्ति व सुरक्षा को स्थापता करना ही था। विज्ञान तथा शित्पकला वी 
उन्नति के इस युग में राज्य से सम्बन्पित निषेघात्मक (१३८९७॥५४८) विचारधारा 
का स्थान निइनयात्मक लोक-कल्याणकारी (?050५९ ७शं(४८) विचारधारा ने 
ले लिया है। २०वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही राज्य द्वारा झनेक महत्वपूर्रो जनापयोदी 
कार्य सम्पन्न किये जाने रहे हैं। वर्नमान समय मे राज्य ब्यक्षिगत जीवन के 
लगभग सभी क्षेत्रों का नियन्त्रण करता है, नियमन करता है झूथदा उनमे हस्तकझ्ेप 
करता है। राज्य जन्म से लेकर मृत्युपपन्त लोगो के जीवन के ब्यवस्पित एवं नियमित 
करता है। जीवन का ऐसा कोई--सामाजिक, भोतिक, साम्डुटिक तथा नैतिक --पहलू 
नही है जो क्ति राज्य के तिपन्‍्प्रणा भथया देख-भाल दे भन्चगंत ने भावा हो । सरवार 
के सभी प्ग हमारे देतिक जीवन में व्याप्त हो गये हैं ओर इसके नियम संघा कानून 
जीवन के सगभग सभी क्षेत्रों मे मानदीप कार्यों वो प्रभावित करते हैं । 

भाजजल राज्य कय कतेंन्य केवल यह हो नहों हे कि बह भपराधियों से लोगों 
के जीवन को सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि यह नी है कि दद उन्हे भूसों मरने से तथा 
बीमारी से बचाये । राज्य समाज के भौतिक ठया नैतिक विज्ञाप्त के लिये उत्तरदायी 
होता है। 

राज्य की निरन्तर बहती हुई क्वियामों रे साथ ही साथ, लाक-प्रशासन वा 
योग तथा महत्व स्वभावत' बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की क्वियामों को सफ्लता 
या अमफ्लता उन प्रदाधिक्ारियों पर निर्भर होती है जो कि राज्य को नोति को 
क्ियान्वित करते हैं। एक प्रच्छी नीति को भी यदि ऋयोग्पता तथा भरकुदलवा के 
साथ फक्लियान्दित किया जाये तो उछके अच्छे परिशए्म नही निवलते | चूंकि सरकार 
के कार्यों के क्षेत्र मे झयधिक बूद्धि हो गई है मत अद्यासन तथा बुशल प्रवस्धकू 
आदि सभी महत्वपूर्ण हो गये हैं। यदि राज्य का प्रश्ञासक्रीय ढाँचा तोबता, कुशलता 
तथा सत्यनिष्छा के साथ कार्य नहीं इरता है, तो यहाँ तक कि भच्दी से अच्छो 
योजनाएँ तथा नीतियाँ भी भत्फ्ल हो जातो हैं। यह तथ्य भारत में भी स्वीकार 


२ लोक प्रश्ञामत 


के 


किया गया है। बाग्नेस वे ६५वें प्रथिवेशन मे “नियोशित वितास के कार्य-क्मों को 
लागू वरन! हे सम्बन्ध म एप प्रस्ताव पास हुआ था। इसमे श्रन्य बातों ने साथ यह 
भी उल्तख किया गया था स-- 

“हृम् यह समभ लेना चाहिय हि दौव-ठीक बीतियों तथा वायं-क्रमों को 
बेवन निर्षादित वर देना हो काफी नहीं है, उनती कसौटी है उन मीतियों द 
कार्य-क्र्मों का क्ियान्वित वरना तथा पूर्णो करना । इस वसौटी के द्वारा ही सभी 
अओग्यियों के पदाधिकारियों के वार्य वी पृथक्‌-पृथक्‌ जाच की जानी चाहिये भर इसी 
के झ्ाधार पर उनहीं प्रशगा भ्रयवा भ्रालोचना की जानी चाहिये ।” 

इस प्रवार झ्राधुनित समाज में खोब-प्रशासन को झत्यधिकव महत्व प्राण हो 
गया है। दस “ग्राधुनित्र सम्यता का हृदय/ मी बह जाता है। श्रज्ञामन अनेक 
सामाजिय विवादा को सुलभाता है तथा समाज में सगठन तथा एकता स्थापित बरता 
है। प्माज में शान्ति, एकता दया स्थिरता बनाये रखत वे लिये प्रशासन का होना 
प्रत्यन्त प्रायश्यक है। यदि लोक-प्रशासत की मशीनरी ही छिद्त भिन्न हो गई, तो 
सम्यता प्रापसे श्राप ही नष्ट हो जायदी। लोक प्रशासन सामाजिव' ढाचे, सामाजिक 
सब्ठन तथा सामाजिक सम्पस्थों को स्थायित्व प्रदान करता है। हमारे दैनिक जीवन 
मे जब लोक प्रशासन का इतना महत्व है, तो उसका अध्ययन स्वभावत, ही महत्त्वपूर्ण 
हा जाता है। 
प्रशासन 
(#0॥॥7$0780॥) « 

“लोक-प्रशासत' की परिभाषा करनमे से धूव॑ं यह भ्रावश्यक है कि हम “प्रशासन! 
इत्द था प्र्थ भली-माँति समभ लें। वर्ग द्वारा की जाने वाली प्रत्यक क्रिया म 
प्रशामत की भ्रावश्यवता हांती है चाहे वह क्रिया परिवार म सम्पन्न हुई हो झ्रथवा 
कृषि फार्म या फंकटरी म। कुछ बाछित उद्देश्या वी पूर्ति बे लिए मनुष्यों तथा 
सामग्री वा उचित संगठन तथा निर्देशन करन को ही प्रशासन वहते हैं। जब कभी 
भी कोई दो व्यत्ित किसी ऐसे कार्य को करने वे लिय परस्पर सहयोग १रते है 
जिसको वि उनमे से अवेला कोई भी सम्पन्न नहीं कर सकता था तो उसम प्रशासन 
के तत्व पाये जाते हैं। 
 ' ४८ द््ञानन' शद श्रग्रेजी झाद '“॥०0॥5८४ वा हिन्दी रुपानतर है। इस 
श्रप्नेजी शत्द वी रचना लैटिन भाषा वे दो दब्द ४0 झौर शधाएक्रा&८' से मिल 
बर हुई है जिसझ्ा अर्थ है “सवा करना” ॥ शासन करन से तात्पय है प्रयन्ध करना, 
निर्देशत करना झथ्रवा सेवा करना। इस प्रकार एक साथ मिलकर वी जाने वाली 
प्रत्यक' वर्गीय क्रिया प्रशासन से सम्बद्ध हाती है ॥) 

*/६० एुस० फ्लेडन £ # 0709867) के अनुसार प्रशासन वा अर्थ है ४ 
लोगों वी परवाह करना या देखभाल वरना, कार्यो का प्रयन्य करना [९ 
व & १ छववतधा 87 ]वरव०व००७७०३१० एप: +चाधगाइ030079, 9 ॥7 





लोक प्रशासन वा अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र ३ 


प्रोपेसर जॉन ए० वीग ([पर्गा /मंत 4 टील्ड) वे अनुसार, ५ कार्यो 
को व्यवस्थित ढग से क्रमवद्ध करना तथा साधनों का पूर्व निर्धारित रीति से उपयोग 
करना ही प्रगासन है जिसका उद्देश्य है. कि उन्हीं कार्यों को होने दिया जाए जिन्हें 
कि हम सम्पन्न करना चाहते है ग्रौर साथ ही साथ ऐसी वृद्धियों को रोका जाए 
जिनका हमारी इच्छाओं के साथ सामजस्य न बैठता हो । 

नीग्रो (४,६7०) के बब्दा म, “कसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मनुष्यों 
तथा सामप्रियो (१(॥६४॥४) का जो संगठन तथा उपयोग क्रिया जाता है उसे 

प्रशासन बहा जाता है ।”* 
९-द्वाहद (7872) के मतावुतार, विसी उद्देश्य तवा लद॒य वी पूति के लिये 

बहुत से व्यक्तियों ने निर्देशन (0॥6८(:00), समस्वय (000०7800॥00) तथा नियत्रण 
(एगाएणी) को ही प्रशासन वी कला कहा जाता है ॥/३ ह 

फ्फ्निर (2/08०) ने इसकी परिभाषा इस प्रार की हैं, “वाड्छित 
उद्देश्यों की पूि के लिये मानवीय तथा भौतिक साथनो का संगठन तथा निर्देशन ही, 
प्रशारान है।+ 

हखरे ए० साइमन (झुका 4 5०७0) के ग्रतुपार, “सबसे अधिक 
ज्यापक भ्रर्थ में, समान लद्यों को प्राप्त करने के लिये बर्गों (67009$) द्वारा साथ 
मिलकर की जाने वाली क्रियाप्रों को प्रशासन कहा डा सकता है । * 

लूथर गुलिक (660 4४0॥:०.) के घब्दों गे, “प्रसार का सम्बन्ध कार्यो 
को सम्पन्न कराने से है, जिसके साय ही साथ निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सर्के ।/ 

जव लौंग कुछ उद्देश्यो की पूर्ति के लिये एक साथ मिलते हैं या परस्पर 
सहयोग करे हैं .तो उन्‌ क्रियामो को प्रद्यासन वट्टा जाता है जिन्हें क्विवे प्रप्ने 
तिश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिये सम्पन्न बरते हैं। परन्तु जनब्न किसी सरकारी कार्य, 
को करने के लिये लोग परस्पर पिलते हैं तो उनकी क्रियाओे का प्रवस्ध तथा निर्देशन 
किया जाता है, इसीलिये कुछ वाद्धित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मनुष्यों तथा सामग्री 
के उचित क्रगठन तथा निर्देशन को भी प्रशासन कहा जाढ़ा है । 
ज्ञोक प्रशासन को परिभाषा 
(06८0रपणा ण॑ ए7०७॥८ &0्रज्रों5प३ ०) 


'लोक-प्रशासन व्या है” ? इस प्रइन का उत्तर देना बड़ा कठिन है। इस 
विषय के लेखको ने लोक-अज्ञासन दे प्र्थ के बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यवत क्यि 
हैं। एक वात का स्पष्टीकरण प्रारम्भ मे ही कर देना उचित है। _अश्चासन की. 
अध्माषा करते समय यह कहा गया था कि जब भी लोग दुछ उहंब्यों की पति के _ करते समय यह कहा गया था कि जब भी लोग कुछ उद्देश्यों को पति के 


है, 2४. 28८२, (26 ) छ्टाट्फ्राध्याक ण॑ं ए50॥0 #0/वरणत060, | 3 
कीपद्डाऊ री: 4 + शि्रणा५ & घाप्शाआएदा।एणा 
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श लोक प्रशासन 


लिय ध्रापस मे मिलवर कार्ये बरते हैं तो उन क्रियाओ्रों को प्रशासन वहा जाता हैं 


अत दि जता कम पल पण नोपरिक के लिए री बह " की भ्रपेक्षा रावजविक हिल 'लोप हि लए 
कि वन ते बात हू बन सार चूंकि सरकार वी 
हित के लिय सम्पन्न की जाती है, प्रते री कार्यों के प्रशासन को लोक-प्रश्मासत 
बहा जाता है। प्राय-वर प्रधिवारी ([700त० ०5 0ग८ट) द्वारा करो वा संग्रह, 
पुलिस द्वारा प्रपराधियों वी गिरफ्तारी तथा सडकों, सार्वजनिक मार्गों, नदियों वे 
पुलो व नहरों का निर्माण ग्रादि--तोक-प्रश्ासन वी _क्रियाग्रो वे कुछ उदाहरण हैं। 
लोक प्रशासन तथा प्रशासन के भ्रन्य रूपो म मुख्य भेद यही है कि लोक-प्रशयासन वी 
भ्रन्तिम उद्देश्य स्वंमान्व का हित बरना होता है। 

२/निब यह कहा जाता है कि लोक प्रश्चासन में सरकार की क्रियायें सम्मिलित 
की जाती हैं तो यह प्रश्न पैदा होता है कि सरकार की तीन शाखायें होती दें. भ्र्थात्‌ 
व्यवस्थापिका  (!.८88/20८), बायंप्रालिवा (56८७॥४९) तथा न्यायपालिका 
((0पीट७छ , बया लोद प्रशासन में सरक्तार के इत तीनो ही प्रगो वे कार्य सम्मिलित 
क्यि जाते है, प्रयवां इसका सम्बन्ध सरकार की केवल कार्यपालिवा श्षाष्ता से ही 
है ? लोक-प्रशामन के विद्वानों में इस प्रश्त पर मतेबय नहीं है । कुछ वी राय तो यह 
है कि लोक-प्रशासत वा सम्बन्ध सरकार के तीनो ही श्रगो--व्यवस्थापिका, 
कार्यपासिका तथा म्यायपालिका--के कार्यों से होता चाहिये वयोकि प्रशासन की 
समस्‍यायें इन तीनो ही झात्ताओं में वर्तमान हैं। उदाहरण के लिये, सरकार की 
न्यायपालिक। शाखा में प्रशासन वी समस्‍यायें पाई जाती है। उच्चतम न्यायालय 
($0ए7७॥6 00७7) को उच्च न्यामालय (पी 0007() के औौर उच्च न्यायालय 
को जिला स्थायालयों (0।#॥0 (०प्ा५) के कार्यों की देखभाल तथा उसका 
नियस्त्रण, निरीक्षण व निर्देशन करना पड़ता है। यह कार्य इसी प्रकार भ्रौर भ्रागे 
भी चलता हैं। इन लेखको का मत यह है कि चूंकि प्रशासन की समस्‍यायें सरकार 
के इन तीनो ही ग्रगो के सामने भाती है श्रत ऐसा कोई कारण नहीं है कि 
लोक प्रशासन के अन्तर्गत सरकार के सम्पूरा कार्यों का अध्ययन न किया जाय । 

अन्य लेखक लोक प्रश्ञासत के प्रध्ययन को सरकार वी केबल कार्यपालिका 

शाखा तक ही सीमित रखते हैं | उनका विचार है कि लोक प्रशासन का सम्बन्ध बेवल 
सार्वजनिक नीति को लागू करन तयां पूरा करने से है। इसका सम्बन्ध सरकार की 
केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओ्रों से ही है । उनके सतानुसार, लोक-प्रशासन 
सरकार वी सम्पूरा कला का एक भाग है। इस प्रकार, लोक प्रशासन क्या है ? 
इस प्रदन के बारे मे विद्यव एकमत नहीं हैं ॥ इस कठिनाई के कारण ही स्लेडन 
/6/74४०४) को यह कहने की प्रेरणा मिली -- 

.. “लोक-अ्श्यासव मे एक सर्वेव्यापक्ता पाई जाती है जिससे इसकी परिभाषा 
करने मे बाधा उपस्थित होती है । चोक-प्रशासव को केवल गतिशौलता के साथ तथा 






लोक प्रशासन का प्रथ॑, प्रकृति तथा क्षेत्र घर 


सरकार के बदलते हुए कायों को हृष्टिगल रखते हुए भी समझा जा सवता है। इस 
बात का पता लझगाने के लिये कि इसमे कोई मौलिव तत्व पाया भी जाता है या नही 
यह झावश्यक है कि इसका अध्ययन गहराई के साथ, समय की गतिश्ीलता के साथ 
झौर वास्तविक रूप मे किया जाए।” 
लोक प्रश्मासन के भ्रर्थ के विषय में लेखकों के विचार 
[५०३ ण॑ शपल ता (6 चिध्यातंगड़ ण॑ एकल #ठेजाप्रांइाश्ग्राला) 

अब हम यह देखेंगे कि लोक-प्रशासन के ग्रे के बारे में विभिन्न लेखकों ने 
यया-वया विचार व्यक्त किये है । 

वित्तोदी [#///०४४॥७५) के कथनानुसार, “मपने ब्यापद अर्थ मे, लोक- 
प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक सम्पादन से 
राम्बद्ध होता है, चाहे वे कार्य सरकार वी किसी भी शास्रा से सम्बन्धित क्यों न 
हो' । भपने सकुचित प्र मे, यह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियो वी 
ओर सकेत करता है ।”? 

इस प्रकार, इन लेखक महोदय ने लोक-प्रशासन की दो परिभाषाये दी 
है--एक व्यापक और दूसरी सकुचित । यदि लोक-प्रशासन के व्यापक पर्थ को लिया 
जाये तो इसमे वह कार्य सम्मिलित किया जाता है जो विः सरकार को तीनो हो 
शाल्लाओऔ-मर्थात्‌ सरकार की व्यवस्थापिका शाखा के प्रशासन, न्याय के भ्रश्ञासन 
और कार्यपालिका के प्रशासन--के कार्यों के वास्तविक सम्पादन से सम्बद्ध हो । 
सकुचित अर्थ मे, ल्ोक-प्रशासन सरकार की केवल कार्यपरालिका शास्ता की क्रियाओं से 
ही सम्बन्धित होता है। 'लोक-प्रशासन के घ्िद्ाग्ता (एक्लालफ्ञॉल्ड ० एफास्‍ार 
पगव87७॥07) नामक अपनी पुस्तक मे उन्होंने झब्द के केवल सकुचित प्र 
का ही उठलेख किया है भौर अपने भ्ापको केवल कार्यपालिका शाखा की प्रशासकीय 
क्रियाप्रो अथवा कार्यवाहियों से ही सम्बन्धित रखा है। 

_टलब्डीग्ह्वाइट [८ 2 #%४०) का कहना है कि “लोक-अ्शासन मे वे 
सभी कार्य भा जाते है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियो को पूरा करना अथवा 
क्रियान्वित करना होता है ।”*- 

ह्वाइट ते लोक-प्रशासन की परिभाषा व्यापक अर्थ मे को है ॥ उनकी परि- 
भाषा के अनुसार, लोक-प्रशासन की परिधि में दे सभी कार्य झा जाते है जिनका 
उद्देश्य सार्वजनिक नीतियो को पूरा करना या क्रियान्वित करता झ्णवा लागू करना 
है।ता है! ले।क-प्रशासन के ग्रस्तगेत सरकार के विभिन्न अग्रो की वे सभी क्रियायें 
] व फकलाए॥३ ० एचकपल बैसापपाआा३0००, हक. दावाबक, 99. 23-29 
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६ होक़ प्रश्मामन 


सम्मिलित वी जाती हैं जो कि वे बानूव, स्थाय, सामाजिव वल्यागा, स्वास्थ्य व सफाई 
ग्रादि दे क्षेत्र में सम्पन्न बरते हैं । 


द्वाइट ने और भ्राये वहा कि “लोक प्रच्चासन वी व्यवस्था उन सभी बानूनों 
नियमो क्रियाप्रो, सम्वन्धों, सहिताझो (0०००४) भौर रीति-रिवाजों का मिश्रण है 
जो कि सावेजनिक नीति वो पूरा करने भ्रथवा हक्षियान्वित बरने के लिये किमी भी 
सरवार वे भ्रधिवार क्षेत्र मे विस्ी भी समय प्रचलित होते है”? 


बुडरो विल्सन (॥/9०४/०% 84750#) वे दाब्दों मे, “लोक-प्रशासन विधि 
भ्रयवा बानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम हैं। विधि 
वो कार्यन्वित करने की प्रत्येत् क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है।/ 


सूचर गुलिक (/घ्ा॥6 6८६) ने लिखा है कि प्रशासव वा सम्बन्ध 
कार्यों को सम्पन्न बराने से है जिससे कि तिर्घारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सबे | इस 
प्रकार प्रशासन का विज्ञान ज्ञान की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा ऐसी किसी 
भी परिस्थिति मे, जहाँ कि श्रादमी एक सामान्य उदेइप वे लिए एक साथ काम करने 
को सगठित हुये हो; वे पारस्परिक सम्बन्धी को समझ सकें, नतीजों का प्रनुमान लगा 
सके और परिणामों को प्रभावित कर सर्वे, लोक प्रश्यासत भ्रशासन के विज्ञान का 
वह भाग है जो सरकार से सम्बन्धित है और इसलिए उसका सम्बन्ध कार्यपालिका से 
है जहाँ कि सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पप्ट रूप से उन 
प्रशासकीय समस्यात्ों पर भी ध्यान देदा होता है जो ध्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका 
के क्षेत्र में भ्राती हैं । इस प्रकार लोक-प्रशासन राजनीति विज्ञान [एगाहत्यां 
8८/2॥००) का एक भाग है भर सामाजिक विज्ञानों मे से एक है 73 


फिफनर (700) वे अनुसार, “लोक-अ्शासन का भ्र्थ है सरकार का 
बम करता, फ्रि चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रोगशाला में एक्स-रे मशीन को सचालित 
करने का हो भ्रयवां टकसाल मे सिक्के ढालने का ॥ प्रशासन से तात्पर्य है 
लोगो के प्रयत्नों में समन्चय कायम करके सरकार के कार्य को सम्पन्न करना जिससे 
कि वे (लोग) एक साथ कार्य कर सकें भ्रयवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर 
सके | प्रशासन ऐसे कार्यों को अपने हाथ मे लेता है जो कि तकनीकी ठथा विशिप्टता 
की दृष्टि से उच्च कोटि के होते हैं जेसे कि सावजनिक स्वास्थ्य तथा पुलो का 
निर्माण _***। यह हजारो ओर यहाँ तक कि लाखो कमंचारियों की क्रियाग्रों का 
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छोक प्रशासन का अप, प्रति तथा क्षेत्र छ 


प्रबन्ध, निर्देशन तथा निरीक्षण भी करता है जिससे वि उनके प्रयत्तों में रुछ व्यवस्था 
तथा कुझलता उत्पन्न की जा सकेए * ॥? 

डिमोक (7/%#०८४८) के दाव्दो मे, ' प्रशासन का सम्बन्ध सरकार के क्या! 
और 'कंसे” से है । वया से ग्रश्निप्राय विषय में निहित ज्ञान से है, स्र्थात्‌ किसी भी 
प्रशासकीय क्षेत्र से सम्बन्धित वह विशिष्ट ज्ञान जो प्रशासक को अपना कार्य करने 
की क्षमता प्रदान बरता है। ऊँसे' से प्रभिप्राय प्रवन्ध तरने की उस कला एवं 
सिद्धास्वा से है जिनके अनुसार सामूहिक योजनामो को सफलता की ओर ले जाया 
जाता है । इनमे से दानों अनिवाय॑ हैं, और वे दोनो ही मिलकर उस समस्यथ की 
रखना करत हैं जिसे अ्रशारान की सज्ञा दी गई है ”* ३” 


वालडो (/'थ०) का बदला हैकि लोक प्रशासन 'मानवीय सहयोग था 
एक पहलू' तथा वििन्न वर्ों वाले प्रशासन से सर्म्वान्धत एक वर्ग है जा वि “उच्च 
कोटि की विचारदवित से युकत एक प्रवार वा सामूहिक मातवीय प्रयत्न है /? 

>्धाकर्य (४४) तथा साइमन (5:70) का यह मत है वि लोक प्रशासन 

का सम्बन्ध सरकार की केवल प्रशासकीय शासा से ही है । 

तथापि, भ्राज जब हम ' लोक प्रशासन झतब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा 
अभिप्राय मुख्यत सगठन, कर्मचारी वर्ग के कार्यों तथा कार्य करने की उन रौतियो से 
होता है जो कि सरकार की यायंपरालिका शाखा को सौंपे गये सिबिल झथवा प्रसैनिक 
वार्यों को प्रभावशाली ठग से पूरा करने के लिये यह आवश्यक होते हैं । हम इस शब्द 
का प्रयोग परम्परागत अथवा रिवाजी प्रर्य मे करेंगे 4 

पुन साइमत (50४८४) के शब्दों मे, “सामान्य भ्रयोग मे लोक-प्रशासन से 
ग्रभिप्राय 'उन क्रियाश्रों से है जो कि केल्दर, राज्य झ्रथवा स्थानीय सरकारों दारा 
सम्प्ादित की जातो है ।/% 


लोक प्रशासन क्या है” इस प्रश्न से सम्बन्धित सम्पूर्ण वाद-विवाद वो 
सक्षेप मे फिर से दोहराते हुए यह कहा जा सकता है कि लोव-प्रशासन का सम्बन्ध 


सम्पूर्ण रूप में सरकार के सभी कार्यों से होता चाहिये चाह वे उसवी किसी भी 
शाज्ला द्वारा सम्पादित किये गये हो । किन्तु यदि सरकार की सभी झाखाओो की उन 
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है लोव प्रशासन 


सभी जटिल एवं मिश्वित क्रियादों का प्रध्ययन जिया जाय जो कि सार्वजनित छह 
बी पूति बे लिए सम्पन्न दी जाती हैं, तो द्िपय धत्यधिक विस्तृत हो जायेगा, उम्रसे 
अ्रम उत्पन्न होगा प्रौर उसबी एक्हपता रामाप्त हो जायेगी। प्रत* इस पुस्तक मे 
प्ध्ययत वी हृष्टि से लोक-प्शासन वा धर्थ सरकार की बेवल वार्यप्रालिा झाप्ता 
बे सगठन एवं कार्यों ते ही लिया जायेगा । 


लोक-प्रश्मासन वा क्षेत्र 
(796 5००४९ ण॑ एकां८ 3॥गाग्राह्मा आंत्फ) : 


सोव-प्रशासन वी व्याख्या वरते समय दो प्रसार वी विचारधारायें हमारे 
सामत झाई । एक विचारधारा वे धनुसार लोव-अदशासन की परिभाषा व्यापक प्र 
में वी गई भौर दूसरी बे अनुसार सकुचित श्रयं मे यदि इसवे व्यापक प्रथ॑ को 
लिया जाये ता लोक प्रशासन के अध्ययन से सरकार वी तीतों ही शाखाओ-- 
ध्यवस्थापिका, कर्ष पालिका तथा न्‍्यागपालिया--के क्षेत्र तथा क्रियायें सम्मिलित वो 
जानती हैं। यदि लोक-प्रशासन के इस भ्र्थ को स्वीकार किया जाये तो इसके अध्ययन 
को परिधि में वे सभी मिश्रित क्रियायें सम्मिलित यी जायेंगी जो कि सार्वजनिक 
उद्देश्या की प्राप्ति के लिए सरकार वी सभी थाखाद्ा द्वारा सम्पादित वी जाती हैं। 
दसमे जहाँ सशस्त्र रोनाओो की प्रशासदीय समस्‍यायें सम्मिलित होगी वहाँ प्रसैनित 
विभागों की प्रशासकोय समस्याप्रो का ग्रध्ययन भी किया जायेगा । यह स्वाभाविक 
है कि ऐसा प्रध्ययन्त बडा कठिन हो जायगा श्रौर यह द्वो सकता है कि उससे भ्रम 
उतन्न हो | इसी कारण लोक प्रझ्नासन वी सबुचित परिभाषा रवीकार की गई घौर 
यह कहा गया कि इसके अध्ययन में मुख्यत सगठन, कर्मचारी वर्ग के कार्यों तथा 
कार्य करत की उन रीतियो को सम्मिलित किया जाना चाहिये जी सरकारु की वाये- 
पालिका शाखा वी सौंप गये सिविल प्रयवा अर्सनिक कार्यों को प्रभावशाली ढंग से 
पूरा करने के लिये भ्रावश्यक हो। लोक-प्रशासन का सम्बन्ध सरकार की वेवल 
कार्यपालिका झाखा से ही होता है और इसमे सगठन, कार्यप्रणाली तथा कार्य विधि 
के उत मामलों का अध्ययन क्या जाता है जो कि सामान्यत सभी ग्रथवा भ्रधिवाश 
प्रशासवीय अ्भिकरणों (28८००८८५) से सस्वन्धित हाते हैं। लोक-प्रशापसन वी 
समस्थाओ्रा को निम्नलिखित पाँच पृथक क्ल्तु घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित, वर्गों मे 
बादा जा सकता है - 


रज्‌ !) सामान्य प्रग्मासन' (ठद्लथश #7काप्राशत्ध007]--प्र्धात्‌ प्रशासन 
के अपर 'निर्देधुन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण करने वा कार्य किसे सम्पन्न करना है? 


हक (१) 'सगदन' (0780758007) --प्रशासकीय कार्य को सम्पन्न करने के 
'विपो झेडफो का उपफज ,फिक्त अफार फ्याए जाता: है 


| ) कर्मचारी वर्ग! (ए८5०ए॥ाश)--विशभिन्न सेवाप्रों तथा क्रियाओं का 
प्रदन्‍्ध किसके द्वारा होना है ? 





बोक प्रशासन का गर्थे, प्रकृति तथा क्षेत्र ह्‌ृ 


४] अपना कर्तव्य पालन करने के लिए वर्मचारी-वर्श को प्रदान की जाने 
वाली सामग्री, पूर्ति, यस्‍्त तथा साज-सज्जा । 

५) 'वित्ता (7070०) -यह ऊपर उल्लेख वी गई सभी रामस्पाग्रों से 
कठिन विषय है । इस प्रकार लोक प्रद्मासन का कार्य-श्षेत्र प्रशासन के अन्तर्गत 'मनुष्यो, 
साम्रप्रियो तथा उपायो' की समस्याप्रो का अध्ययन करना है /८7 

“लोक-प्रशासन के क्षेत्र के सम्बन्ध में 0500098: विचार 
(४050000फ7 ९६७ ० ४६ 5००६ ण ९०७४८ ह00एए05200॥॥ ।८७ ० (06 5०9९ एण॑ एए0८ $47एफा57द6। 
चूयर गुलिक ([,४४८ 6#/॥6£) ने लोक-प्रश्ासन वी इन उपर्युकतत 
समस्याओं का वशंत ग्रोर भी अधिक आधुनिक छप में किया | उन्होंने इनका उल्लेख 
'पोस्ड कोर्ब' (?0500089] छाब्द के रूप स फिया । इस शब्द की रचना बुछ 
अग्रेजी शब्दों के पहिले झक्षरो को मिलाकर हुई है ।« 
जे शब्ट श््सु प्रवार हैं --- 
जे ?|807089 (योजनाये बनाना) ० 
50 >5 0ह8॥॥78 (संगठन करना) 
'&7 + 5प0थीवाष्ट (कर्मचारियों की व्यवस्था करना) ” 
7 +5 0॥४७॥8 [निर्देशन करना) * 

४६0० -< (०००॥४७॥॥४ (समन्वय करना] 

४ -5 एवएणधाड़ [रिपोर्ट देना) 

कक ज- पण१8९॥३ [वजट तैयार करना) * 

योजनाएं दनाना (?/४४008)--इससे अ्रमिप्राय यह है कि उन कायों की 
मोटी रूप-रेखा तेयार करता जिलका किया जाना आवश्यक है और साथ ही उन 
तरीकों को भी विश्चित करता जिनके द्वारा उन कार्यों को पूरा किया जाता है! 

सपमठन फरता (0।8आ॥2॥78)--अधिकारी-वर्ग के ऐसे स्थायी ढाँचे को, 
नैयार करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए काम के उप-दिभागों की व्यवस्था 
की जाती है, उनको क्रमवद्ध क्या जाता है, उनको परिभाषा को जाती है और उनमे 
समन्वय स्थापित किया जाता है। ७ 

फर्मेचारियों की व्यवस्था करना (8/398)--स्शफ पगर्थात्‌ सम्पूर्ण 
कर्मचारी-वर्ग को नियुक्ति, प्श्चिक्षय (धबाणांश8) और उनके लिये कार्य करने की 
अनुकूल दक्षाओं का निर्माण करना ।£ 

निर्देशन करता (006८#ए४)--इससे अभिप्राय है कि प्रशासन राम्बन्धी 
निर्शंय करना तथा उन्ही के अनुरूप कर्मेचारियों को विशिष्ट व सामान्य आदेश तथा 
सूचनायें देना और इस प्रकार कार्य का नेतृत्व करना ।' 

समन्वय करता (00०07एँ॥7908) --कार्य के विभिश्न भागों को परस्पर 
समम्बन्वित करना अथवा उनमे समन्दय स्थापित करना 


१० लोक प्रश्ातत 


रिपोर्ट बरना (8८[0808)- इसत्रा भ्र्ष यह है हमिं प्रशासकीय वारयों वी 
प्रगति वे सम्यन्ध मे उन लोगो को भूचनायें प्रदात करना जितने प्रति कार्मप्रालिता 
(7६८८४७६६) उत्तरदायी है। इस प्रकार स्वयं घ्भिवराण (80709) तथा उससे 
प्रधीताथ वर्मचारियों को झभिलेलों (८०००५) प्रस्वेषश तथा निरीक्षण मे 
परिचित रखना । 

बजट तंयार करना (904:2०७38]--राज्य वी थ्राय या व्यय का पूरा 
लेखा तैयार करना। इसके भ्रम्तग्ंत पित्तीय योजनायें तैयार वरना, हिसाब किताब 
रखना तथा प्रशासत्रीम विभागो वो वितीय साधनों वे द्वारा झपने नियम्धणा में 
रखना भादि बातें सम्मिलित हैं ४४ 

/ ज्ञोक प्रशासन के क्षेत्र से सम्बन्धित ११05०0070 विधार की प्रालोचना 
(४ एतक्षलंत्रा ण॑१0500079' 'यल्क्त ण॑ धर 50००८. ० एफ 
क0ग्राजाशोंणा) ४ 

लोक-प्रशासत के क्षेत्र के सध्वस्ध में ल्यूइस मेरियम (/लावड १श/॥क्ष) 
बे विचार-- 

'लोक सेवा तथा विशिष्ट प्रश्चिक्षण (?फ्र॥र 50706 बाते 5ए००वीों 
पृप॥0ाए8) नामक प्रपने व्याख्यानों भे ह्यूइस मेरियम ने धहे तो स्वीकार किया 
कि पोस्डकोर्व (?057020॥9) क्ियायें ब्यवहारत सभी प्रशासकीय स्थितियों में 
पाई जाती हैं परन्तु उन्होंने यह तब्ों दिया कि लोक-प्रशासत के 7050८008 
जिचार मे एक झावश्यव तत्व की उपेक्षा कर दी गई है, गौर वह तत्व है "पाठ्य विषय 
का ज्ञान ((7०७/०१2९ ण 5घ७छ८८ गाल) । उन्होने कहाँ कि “हम कुछ वायों 
की योजना वनानी होती है, हमे कुछ कार्यों का संगठन करना होता है, हमे वुछ 
कार्यों का निर्देशन करना होता है ।” उन्होंने ग्रागे कहा दि “क्रिसी भी झ्रभिकरण 
(88००१) के भ्रभावपूर्ण एवं बरुद्धिमत्तापूरां प्रशासत के लिए उस प्रादय-विपय 
(800६० 7आ/थ) का गहरा ज्ञान प्राप्त करना भनिवार्थ होता है जिससे कि वह 
प्रशासकीय ग्रभिकरण मुरपत सम्बन्धित होता है ।”5 

“कची के दो फलको के समात लाक-प्रशासन दो फलकी (8]0०5]) वाला 
प्रौजार है। उस झौजार का एक फलका है ?050८0989 के पग्रत्तगंत झाने 
वाले क्षेत्रों का ज्ञान, और दूपरा फ़्लका है उस पाद्य-विषय (5096० ॥4श) 
का ज्ञान जिसमे कि ये तकतीके लागू की जाती हैं। उस झौजार को प्रभावशाली 
वबाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनो ही फलके (88065) ठीक हो ।' $ 
इस प्रकार मेरियम (]/९77»7) ने "सापात्य प्रज्ञाकक” जैसी विसी भी चीज के 
अस्तित्व को अस्वीकार क्या क्याकि उनका विश्वास है कि सामान्य प्रश्ासत का 

3 एलकश छवि. ]ए0७8 ०१ फल फ्णक ण ठकुआप्यबााणा 0. एताद 
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लोक प्रशासन वा ग्रथे, प्रह्ृति तथा क्षेत्र ११ 


प्रत्येक मामला ग्रपन निजी पराठय-विषय से विद्यिप्ट रूप से बधा होता है। इस 
प्र३शार 00500088 पराद्य-विषय (500७८ 70067) के महत्व पर जोर नहीं 
देता | वस्तुस्थिति यह है कि लोक-प्रशासन हे उपयुवत क्षेत्र में दोनों ही विचार, 
अर्यात्‌ 'पोल्ड को (?050ए0एफ) तथा पराठ्य-विषय, सम्मिलित बिये जाने 
चाहियें। ?0$000788 हमे प्रशासन वी ऐसी तकनीक (]0०07०८७) प्रदान 
करता है जो कि सभी प्रकार के प्रशासन मे आमतौर पर पाई जाती हैं। जब ये 
तकनीकें या विधियाँ प्रशासन के विभिन्‍न क्षेत्रो में प्रचलित ममस्याओ्रों पर लागू की 
जाती हैं तो वह व्यावहारिक प्रशासन (8 एए्ञा60 #80गाग्रा5ध०ा०7) हो जाता है। 
ग्रत लोक-प्रशासन के क्षेत्र मे इन दोनों ही विचारों के बीच कोई विरोध नहीं पाया 
जाता। '?0500028' विचार तो प्रश्चासन के सैंद्वान्तिक पहलू पर जोर देता है 
झौर “पादय-विषय सम्बन्धी विचार! (570]००0 ॥/०४० ५7८७) प्रशासन के 
व्यावहारिक पहल्नू पर जोर देता है। अत लोक-अ्रशासन में दोनों का ही अध्ययन 
किया जाना चाहिये । 

लोक-प्रग्मासन के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय-सभी स्तर वी सरवारों 
की एक रामान्य प्रक्रिया के रुप में प्रशासन का अध्ययन क्या जाता है। इसमे 
सगठत की समस्याओं, सरकार को क्रियाओं तथा सचालन अधिकारियों द्वारा अपनाये 
जाने वाले तरीकों का प्रध्ययन क्या जाता है । इसमे कमंचारी-बर्ग तथा वित्तीय 
प्रवत्ध की समस्याग्रो का भी भ्रध्ययत किया जाता है। प्रजातन्तीय देशों मे सादंजनिक 
सम्बन्ध तया लोक-प्रश्चारान की सावंजनिक उत्तरवायिता ब्रध्ययत का एक आवश्यक 
पहलू होता है । 

वास्तव भे लोर-प्रशासन की क्रियाओो का क्षेत्र इस वात पर निर्भर करता है 
कि स्ोग सरकार से क्या ग्राशा करते हैं। यदि लोग यह आशा करते हैं कि सरकार 
भंग सम्बन्ध केवल बातून व ब्यवस्या की स्थापना, स्याय के प्रशासन तथा ठेको भ्रथवा 
समझोतो को लागू करने से हे, वो लीक-प्रशासन की क्रियाओं ढो क्षेत्र सीमित कहा 
जापेगा । ओर दूसरी ओर, यदि लोग सरकार से यह आज्ा करते है कि वह उनके 
स्थायी कल्याण मे वृद्धि करेगी, जन्म से लेकर मृत्युपयंन्त साम्राजिक सुरक्षा की 
भारन्दी देगी गौर एक अच्छे रहन-स्रहन वे स्पर का आश्वासन देगी, श्रादि-आदि, तो 
लोक-प्रशासन की क्रियाओ का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा । 

प्रोफेसर छ्वाइट ने इस विचार का इन शब्दों में समर्थन किया है-- 

अपने व्यापक म्रथ॑ मे, प्रशासन के लक्ष्य स्वय राज्य के साध्य हैं । उदाहरण 
के लिये, शान्ति और व्यवस्था की स्थापना, न्याय वी प्राप्ति, नवयुवकों की शिक्षा, 
बीमारी एवं सकट के विरुद्ध सुरक्षा तथा समाज के विभिन्‍न लडने वाले वर्गों तथा 
हितों के बीच एकता एवं समझौता कायम करना झौर सक्षेप मे, अच्छे जीवत की 
प्राप्ति--इन सभो का श्रश्यासन एवं राज्यो के सथ््यो से सम्बन्ध है”! 

छछफ 5. ध 
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लोक-पश्ासन तथा व्यवितगत प्रशासन 
(फ्री शाए [फ गराएं औवीतफबकशाएज) 
लोए़ प्रशासन वे ग्र्थ तथा क्षेत्र बे भ्रतिरिकत, एव प्रत्यन्त भहत्वपूर्गां प्र 
यह उत्सस्त होता है कि वयां लोव-प्रणासन एवं व्यत्रितगत प्रशासत मे बोर्ई भेद है। 
व्भी कभी लोक प्रशासत तथा व्यक्तिगत प्रशासन भ्रयवा सरयारी प्रौर गैर-सरकारी 
प्रशासन वे बीच भेद किया जाता है । 
जैसा कि याइमन (50०४) ने दताया है कि “सासान्य कल्पना यह है हि 
सरपारी प्रशामन वा रागठत “नौवसधादी' (छछा८४०टा१९) भ्राघार पर होता है 
विन्लु ब्यक्तिगत ध्शासन की रचना वा आधार व्यापारिक है, सरकारी प्रशारान वा 
सम्बन्ध राजनीति से होतां है जबकि व्यवितगत प्रशासन राजनीति से परे होता है 
सरतारी प्रश्मामन वी मुख्य विशेषता “लालपरीताशाही' (096 छा) होता है 
पिन्तु व्यतितगत प्मागत मे ऐसी बात नही पाई जाती ।/! 
लोज-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशारान के बीच सप्तानता के बुछ तत्वों का 
उल्लेख क्या जाता है। लोक-प्रशायन तथा अ्यक्तितत प्रशासन के घीच जा भेद 
दिया जा सकता है वह पूर्ण नही है । बड़े पैमाने की प्राइवेट ब्यावस[यिव' संस्थाग्ा 
तथा विभिन्न सरवारी क्रिया्रो एव सेवाझो को काये-पद्धति तथा उनके सगठन के घोच 
झनेत समानतायें पाई जाती हैं । शवत्प तथा संगठन सम्बन्धी भनतक तकनीरें तथा 
पद्धतियाँ लोक तथा व्यवितगत, दोनो ही प्रवार के प्रशासन में सामान्य रूप से पाई 
जाती हैं। फाइले रखने, नोट बरने तथा भ्रॉंकडे उपलब्ध बरन ग्रादि रा सम्बन्धित 
अ्रनंक निपुणतायें दोनो ही प्रकार वे प्रशासन म पाई जाती है। यही कारगा है कि 
बहुधा ग्रवकाश प्राप्त सरकारी वर्मचारी वडी-बृडी व्यवसायिक सस्थाप्रो मं पुन 
नियुक्त कर लिये जाते हैं भौर वभी कभी सरकार भी प्रपनी झौद्यागिक सस्थाग्रो के 
सचालन के लिए प्राइवेट व्यावसायियो वी मेवाये प्राप्त करती है। ५४ 
“लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन से भेद 
(0 विक्षारल फलक्ररशा एफ)ी।९ शा एदाउड्ऑॉर #तैएि579007) 
दोनो ही प्रकार के प्रशासन मे ऊपर उल्नेश की गई समानठाश्रों ब' मावजद 
इनमे कई विभिन्नदायें भी पाई जाती है। प्राल० एच० एपिवबी (/०६६/ ## अ/77/60]/ 
इसे विचार के सबसे प्रोजस्वी प्रणेता थे कि लोक प्रशासन तथा व्यक्तित प्रशासद मं 
कई महत्वपूर्ण विशेषताये छाई जाती है । 
उनके कथनुसार, व्यापक अर्थ मे सरवारी काय तथा स्थिति के कम से वम 
दीन ऐस पूरक पहलू हैं जा कि सरवार तथा ग्रत्य सभी सस्याप्रो व फ़ियामों [वि 
व्यक्तिगंत प्रशासन) वे बोच विभिन्नता प्रवट करते है। ये पहलू है क्षेत्र प्रभाव व 
विचार दा विस्तार , जनता के प्रति उत्तरदायित्व , राजनैतिक प्रद्ोति | '< 
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कोई भी व्यक्तिगत व्यवस्ताय सरकार के सदृश्य विस्तृत नहीं होवा। सरकार 
की क्रियायें जितने विस्तृत क्षेत्र मे फैली होती है बडे से वड़े व्यक्तिगतत व्यवसायिक 
उद्यम की क्रियाये भी उतने क्षेत्र तक नही फैली होती है | कोई भी व्यक्ितगत या गैर- 
सरकारी व्यवप्ताय जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस प्रकार कि 
सरकारी विभाग होते हैं । दोनों ही प्रकार के प्रशासन मे पाया जाने वाला यह एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है। लोक-प्रशासन को जनता प्रेत (समाचार पत्रों) तथा 
सार्वजनिक मभचो को श्लालोचनाओ का सामना करना पड़ता है। जन झालोचता की 
सूक्ष्म अन्वेषण करने वाली हृष्टि प्रशासन को प्रोर घृम जातौ है। वोई भो विशिष्ट 
पय उठाने से पूवे प्रशासकों (&00/05747075) वो इस वात पर सायधानी के 
साथ विचार करना पडता है कि. उस पर जनता की सम्भावित प्रतिक्रिया कया 
होगी। ४ 

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 'जनता वी ग्रालोघना रूपी बाहूद' वे बीच 
रहना तथा कार्य करना पड़ता है | इसके झतिरिवत, सरकार को, क्सी भी निर्णय 
पर पहुँचने से पूर्व जनता के पराग्र्यों, उसकी अभिलयाओ, इच्छाओं सथा भावनाओं 
को हृष्टिगत रखना पडता है । सरकार को इस वात का विचार करना पटता है कि 
किसी भी नीति को झपनाने के वया राजनैतिक परिणाम होगे 

नीचे सोक-प्रशासत तथा व्यक्तिगत प्रशासन के बीच विभिन्नता वी महत्व- 
पूर्ण बातो का उल्लेख सक्षेप मे किया गया है । 

(१) लोक-प्रश्चासन के अन्तगंत आाने वाली क्रियाओं का क्षेत्र बड़े से बड़े 
प्राइवेट ध्यवसाय की क्रियाधों के क्षेत्र से कापी बडा होता है। - 

(२) लोक प्रशासन पझपने आपको समुदाय क्री ग्रतिवायं आावश्यक्ताप्रो से 
सम्बन्धित रखता है। समुदाय की मूलभूत तथा महत्वपूर्ण श्रावश्यक्ताये लोक-अज्ञासव 
द्वारा सन्तुष्ट की जाती है | लोक-प्रशासन वा सम्बेन्ध लोगों वे जीवन तथा सम्पत्ति 
की सुरक्षा से होता है जो कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिय 
अत्यन्त ग्रावश्यक होते हैं ।-४४ 

(३) छोक-अ्ज्ञासन की क्रियाप्रो का आधार लाभोपाजजन करना नहीं होता 
अवकि व्यवितगत प्रदासन मे व्यवितगत लाभ ध्राप्त करना ही प्रेरक शक्ति होता है। 
लोक-प्रशासन का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। लोक-प्रशासत की समस्त 
शक्तियाँ लोगो के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने मे लगाई जाती है। और 
व्यक्तिगत व्यवसाय अपने लाभो को ग्रधिकतम करने मे ही व्यस्त रहता है। लोक- 
प्रशासन झनेक ऐसे कार्य तथा सेवागे झपने हाथ मे लेता है जिनसे हो राकता है वि 
राजकोप को आधिक हानि उठानी पड़े, परन्तु वे सेवाये समाज के जीवन के लिये 
ग्रावश्यक होती हैं | व्यक्तिगत प्रशासन मे प्रशासक को यदि यह अनुभव हो जाए कि 
इस थोजना अथवा कार्य में लाभ नहीं होगा ठो वह उसवो छोड देगा, यद्यपि क्भी- 
कभी उद्योगर्पात इस बात को स्वीकार नही दरते कि व्यवितगत व्यवसाय का पूणं 
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ध्येय व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना है ) दे वहते हैं वि वे भी समाज की सेवा मी 
भावना से प्रेरित होते हैं । 

(४) ल्ोक-प्रशासन ने भ्रन्तगंत व्यवहार में बुछ एक्रुपता श्रथवां समानता 
पाई जाती है। लोक-श्रशासन द्वारा बिना विसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण पश्रथवा 
विशिष्ट ध्यवहार विय समाज से सभी सदस्पों को वस्तुएं तथा सेवाएँ प्रदान वी 
जाती हैं । व्यक्तिगत प्रशासन में पक्षपातपूर्ण भ्रयवा विशिष्ट व्यवहार क्या जा 
सकता है । 

(५) लोक-प्रशासन का नियन्त्रण तथा नियमन देश के कानूनों के द्वारा 
किया जाता है। इसवे कत्तंव्य, उत्तरदायित्व, वार्प करने का ढंग व इसकी क्ियाप्रों 
का क्षेत्र--सभी का निर्धारण देश के बातून से होता है। इसको वानून की सीमाप्रो 
के प्रन्तगंत रह कर ही कार्य करना पडता है । यही कारण है कि लोक्-भ्रशासन को 
प्रनेवः बार लाल पीताजञाही (/२८० ]8|ञाआ) वार्य की दैनिक परिपाटी तथा देरी 
प्रादि का सामना करना पड़ता है । सरकारी श्रधिकारी को कोई भी कार्यवाही किये 
जाते से पूर्व कानून वी समस्त प्रौपचारिवताये (807702॥0८$) पूरी करनी पड़ती 
हैं। किन्तु एक व्यक्तिगत्‌ व्यवसाय_अपने कानून तथा नियम स्वय ही वनाता है जो 
कि ध्यक्तिगत सुविधानुसार बदल्ल जा सकते हैं। लोक-प्रशा्तत में कोई भी कार्य 
करने वे लिये सरकारी कर्मचारियों को कानूनी भ्रधिकार की झावश्यकता होती है । 

(६) दोना ही प्रकार ने प्रशासन मे विभिश्नता की एक श्रत्यन्त भहृत्वपूर्ण 
बात यह है कि लोक-प्रशासन अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक कार्य बे जिए जनता 
बे' प्रति उत्तरदायी होता है । इसको जनता बे सम्मुख भ्रपते सभी कार्यों बी स्पथायो- 
चितता सिद्ध करनी पड़ती है । यह व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियन्त्रित 
होता है । जनता के प्रति उत्तरदायी होना--लोव-प्रशासन की भत्यन्त महत्वपूर्ं 
विशेषताओं में से एक है । यह एफ ऐसा लक्षरा है जो कि व्यक्तिगत प्रशासन मे नहीं 
पाया जाता । सरकारी भ्रधिकारियों को सदा यह बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि 
जनता द्वारा इनके सभी कार्यों के गुश-दोपो की विवे्दा की जाती है, उत पर वाद- 
विवाद किया जाता है, उनकी ग्रालोचना तथा सूक्म जाच की जाती है | जनमत 

(?0७॥८ ०9॥7707) सबसे बड़ा प्रतिरोध है जो दि सरकारी श्रधिक।रियों को मनमाने 
कार्य करने से रोकता है। व्यक्तिगत व्यवसायो मे जदता द्वारा इतनी अधिक सूक्ष्म 
जाच पडताल नही की जाती । 

(७) लोकअशासन में सरकारी अधिकारी के अपने नाम का कोई महत्व 
नही होता । वह अ्रपने व्यक्तिगत बाम से काय नही करता बल्दि सरकारी सत्ता के 
एक एजेन्ट के रूप में दथा उस पद के अधीन कार्य करता है ज़िम् प्रह,क्ि बह पफ़ीत 

हाठा है । 

(5) जनता के प्रति सरकारी अधिकारियों का रख प्राटवेट व्यवसाय के रुख 
से भिन होता है । काई भी सरवारी अधिकारी तब तके जनता की सेवा नही कर 
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सकता जब तक कि उसमे “जन-हित तथा जन-सेवा की भादना/ नहों । सरकारी 
कर्मचारियों को समुदाय की सेवा की भावना से काये करना पड़ता है । 

(६) लोक-प्रशासन मे वित्त ([79८2) तथा प्रशासन पृथक-पृथक कार्य बरते 
है। सरकारी भ्रधिकारी जो घन व्यय करते हैं उतका उससे कोई सम्बन्ध नही होता ! 
लोक प्रशासन में सरकारी अ्रधिकारियो पर भारी वित्तीय नियन्त्रण रहता है। 
व्यक्तिगत व्यवसाय में घन निवेशकर्त्ता (70५८507) के पास रहता है और वह उस 
धन को किस प्रकार व्यय करता है इसये बारे मे वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी 
नही होता । दूसरी ग्रोर, लोक प्रश्मासत मे जब सहकारी अधिकारी सावेजनिक धन 
को खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रुप में व्यवस्थापिका (€झाशंजाएाण) 
उन पर प्रभावशाली निमम्पण रखती है । 

(१०) लोक प्रशासन द्वारा समुदाय को प्रदान की जाने वाली अनेक सेवायें 
एकाधिकारों (४०००७०॥५४०) प्रकृति की होती हैं। 


उपरोक्त वाद-विवाद के निष्क्पं के रूप मे यह कहा जा सफता है कि लोव- 
प्रशासन में एकरूपता, ग्रतामता तथा जनता के प्रति उत्तरदायिता की विशेषताये 
पाई जाती है । यह कायदे व कानूनों के अन्तगंत रहकर काय॑ करता है भौर नागरिको 
को सेवायें प्रदान करते समय उनके वीच भेद-भाव नहीं कर सकता। लोक-प्रशासन 
को अपनी कुछ विशिष्ट तकनीक तथा विश्वेपतायें होती हैं जा हि इसको व्यवितगत 
प्रशासन से पृथक करती हैं । किन्तु इस सबके दादजूद, लोव-प्रशापन तथा ब्यक्तितगत 
प्रशासन मे प्रन्तर केवल मात्रा वा है, गुण का नहीं। वड बड़े ब्यवत्तायथ भी सरकार 
द्वारा बनाये गये कायदेय कानूनों के अन्तर्गत कार्य करते हैं । व्यक्तिगत व्यवप्ताय 
भी देश के वनूनों से इतने स्वतन्त नही द्वाते जेसा कि समझा जाता है। खोक प्रशासन 
तथा व्यक्त प्रशासन के भत्तर को अधिक बढ़ा चढ्ा कर नही बनाना चाहिये । जहाँ 
तक इस तक का सम्बन्ध है कि व्यक्तिगत व्यवसाय के प्रशासन का भेदग्रूलक सक्षण 
व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है, यह मी पूर्णात' मान्य नहीं है। व्यक्तिगत 
स्यवसाय का पूरं ध्येय सदा व्यक्तिगत लाम प्राप्त वरना ही भही होता ॥ 
बया लोक-प्रशासन एक विज्ञान है ? 
(5६ छह 2 5९१०७ ए॑ एशॉ८ 3र२एछएरडाओऑई०७ 0) 

लोक-प्रशासन से सम्बन्धित एक भ्न्य विवादास्पद समस्या यह है कि बया 
इसको विज्ञान का दर्जा दिया जाना चाहिये ? इया लोक भ्रशासन को विशान कहकर 
पुकाश जा सकता है * 

"लोक प्रशासन विज्ञाव है या नहीं! इस प्रकार का उत्तर देने से पहले इस 

प्रइन का उत्तर देना आवश्यक है कि विज्ञान से क्या प्प्निष्राय है ? विज्ञान झब्द का 

वास्तविक भर है क्र्मबद्ध ज्ञान किन्तु “विज्ञान शब्द साघारणतः गणित, रसाथन- 
शास्त्र, भोतिक-आस्त्र जेसे अनेक भोतिक विज्ञानो से जुडा हुआ है। भ्रत जन-गाघारण 
वी भाषा मे इसका अर्थ उस ज्ञान से लगाया जाता है जो प्रत्यक दिखा में सत्य 


१६ लोक प्रशासन 


नथा दौव प्रमाणित हो । इसवे दध्यो की जाच की जा सदती है। विज्ञान निरीक्षण, 
प्रयागा तया प्रनुभवों के द्वारा झपने नियम बनाता है श्रौर फ़िर उनडे प्राघार पह 
अविष्यवाशियां वी जा सबती हैं। विज्ञान वे नियम, जब भी निश्चित दशा्ये 
वर्तमान हा, सामान्य रूप से सभी जगह तथा प्रत्यक समय लागू होते हैं। विशन 
के प्रष्यपन थे जो रीति भ्पनाई जाती है वह है--भनुसन्धान (]ए68॥870/ण7/) 
परीक्षण (056४४09), प्रयोग (&प[लाफ्ा८१क्‍७॥०॥), सारगीवरण (]9009 
8०॥), वर्गक्एण (035$60900॥) तथा सह-स्म्बन्ध (00770/9॥0॥) । इसके बाद 
इनसे प्तामरास्थ निप्यर्ष निवाले जा सबते हैं। ये सामान्य निष्कर्ष, नियम तथा सिद्धात 
पृर्णात ठीक होते है तथा उनकी जाच की जा सकती है) विज्ञान प्रत्येक दिशा में 
संत्य तथा ठीव होता है। इसके तथ्यों को पृषद्‌ किया जा सकता है श्रौर फिर भी 
उनम सापेक्षिक एक्रूपता पाई जाती है। इस प्रकार यथार्थता प्रधदा पूर्णत टीक 
होना, समान रूप से लागू करन वे लिये नियमो का वर्तमान होना तथा भविष्य- 
बाएिपा वरना प्रयवा निष्कप निवालना ही भौतिक विज्ञान के लक्षण हैं । 

प्रन्‍न यह है कि क्या ये लकण लाक प्रशासन में प्राये जाते हैं ? कया सोक- 
प्रशासन का ज्ञान ऐसा है जोकि पूर्णात ययायं हो भ्थवा पूर्णत दीक उतरता हो ? 
कया इसके कोई ऐमे ध्िद्धान्त अयवा नियम हैं जो सभी जगह समान रूप से लागू हो 
मके ? क्‍या इसके तथ्यों की जाच की जा सकती है? ब्या इसके द्वारा भविष्यवारियाँ 
कौ जा सकती हैं प्रथवा निध्वर्ष निकाले जा सकते है ? 

अद हम इसकी यभ्ायंदा अथवा पूरांता के प्रश्न पर विचार करत हैं। बात 
यह है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान को यथार्थता भ्थवा परूरंता वी बसौदो पर 
नही कसा जा सकता । सामाजिक विज्ञानों को मनुष्यों से व्यवहार वरना पडता है। 
मनुष्यों के व्यवहारों म भारी विभिनताय पाई जाती हैं भौर उनके वार म॑ भविष्य- 
वाणियाँ नहीं वी जा सकती | झत क्सी भी सामाजिक विज्ञान मे एसे ययायय 
अयवा पूए! वियम नही होते जिनके ग्राधार पर यह भविष्यवारियाँ कर सके । यदि 
यथार्थता अपवा पूरता (£:9०॥55५) ही विज्ञान का लक्षण होता है तो कोई भी 
सामाजिक विज्ञान, विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता । इसी कारण यदि परूर्णता 
को ही विज्ञान का लक्षण माना जाय ता लोक-प्रशासन भी विज्ञान होने का दावा नहीं 
कर सकक्‍ता। 

एक भ्रन्य प्रदन यह है कि क्‍या लोक-प्रयासन ने किसी एस नियम का विकास 
बिया है जिसको समान रूप से सभी जगह लागू क्या जा सके । क्या लोक प्रद्यासन 
के काई भ्रपन फ़िद्धान्त है ? कुछ ऐस सिद्धान्दों के निर्मारा का एक प्रयत्त विया गया 
है जिनके आधार पर लाक प्रश्ञास्नन के अस्तित्व ठद्ा. प्रक्रति.को.,पतिक्राधत, किया. 
जाता है। प्रोफेसर एच० ए० साइमन न '#ताशाप्राइ।ए७8 ऐलाइशचणं 


(2947) तामक अपनी प्रुस्तक से श्रशासन के झअद्रतिखित सिद्धान्तों का उल्लल 
किया है -- 


लोक प्रशासन का जर्थे, प्रकृति तथा क्षेत्र ७ 


(१) वर्गों के बीच कार्यों के विशज्वेपषीकरण ($9०८शार्शा०)) के द्वारा 
प्रशासकीय कार्ये-कुदलता अथवा निपुरता (#पणाशज्ञाभाएट हवीक्षा८)) बढ 
जाती है। 

(२) किसी एक वर्ग के सदस्यों को सत्ता के निर्धारित पद-सोपान 
(प्त/०८४०१9) में क्रबद्ध करके प्रशासकीय तिपुणता बढ जाती है। 

(३) पद-सोपान मे किसी भी घ्तर पर नियन्त्रण के क्षेत्र को कुछ सीमित 
करके प्रशास्कीय निपुणाता बढ जाती है । 

(४ नियन्त्रण करने की दृष्टि से (क) उद्देश्य, (ख) प्रक्रिया, (ग) सेवा किये 
जाने वाले व्यक्ति झुथवा (घ) स्थात के अनुसार कमचारियो के वर्ग बनाकर प्रशास- 
कौय निपुराता बढ़ जाती है 7४” 

परन्तु य सिद्धान्त प्रत्येक स्थिति मे हृढता के साथ लागू नहीं क्ये जा सकते । 
इसके झंतिरिक्त, इनमे भ्रनिश्चितता अथवा सदिग्धता का दौप पाया जाता है। जैसा 
कि प्रो० एच० ए० सादगन ने तीसरे “सिद्धा्त' के विषय से स्वयं हो स्वीकार, किया 


है। 





“यह माना जाता है कि उन अधीनस्थ कर्मचारियों की शस्या जो कियी भी 
एक प्रशासक से प्रत्यक्ष रूप से सा्वान्वित होते हैं, यदि सीमित--भान (लीजिये छ --४- 
करदी जाय तो प्रशासकीय कार्यजुशलता बढ शकती है । यह मत कि नियन्मंण का 
क्षेत्र! सीमित होता चाहिये, प्रशासन के एक प्रविवादास्पद तीसरे सिद्धान्त के रप में 
दुढ़तापूर्वक स्दीकार किया जाग है। नियन्त्रण के क्षेत्र की सीमित करने के बारे म 
दिये जाने वाले सामान्य तक॑ सर्वविदित हैं और यहाँ उतको दोहराने की आवश्यकता 
गही है.। एक थात जो सामान्य रूप से स्वीकार नहीं को जाती यह है प्रशासन से 
सम्बन्धित एक विपरीत छिद्वान्त, जो कि यद्यपि नियन्त्रण के क्षेत्र के एक सिद्धान्त की 
एरह प्रयलित नही है किन्तु उसफे समर्थ मे भी उतने हो महत्वपूर्ण तर्क दिये जा 
सकते हैं। यह सिद्धान्त निम्नलिखित है 

“कोई भी मामला कार्येहप मे परिर्ित होने से पहिले सगठन के जितने 
स्तरो से गुजरता है उनकी सस्या न्यूनतम रखकर प्रशासकीय निषुणता मे वृद्धि की 
जाती है।” 

* यह सिद्धान्त उन मूलभूत सिद्धान्तो मे से एक है जो कि कार्यविधियों को 
सरल ररने से प्रशासकीय विज्लेषणों (80एप्र४७३७ए८ 37258) का पथप्रदर्शल 
करते हैं। किन्तु श्रतेक स्थितियों मे इस सिद्धान्त से जो परिणाम निकलते है वह निय- 
चरण के क्षेत्र के सिद्धान्त (07एणाफ़ांट ण कथा ण ००४7०), आदेदय की एकता 
के सिद्धान्त (एपाण्रएं& ० जाएं ०। ०००790) तथा विशेषीकरण के मिद्धान्त 
(27708 ए 5फष्षघा23007) की आ्रावश्यकताश् के प्रत्यक्ष विरुद्ध पढ़ते हैं. 


3 झ & उताण्य क 27 
2 ॥7 & 909००, 9 26 





२० सो प्रशासन 


से पहले प्रश्ञामव (॥000शक्षाव0०) वो सदा सवय ही उस्ध पर विचार वरना 
होता है । 
लोक-प्रकाशन के प्रध्ययन के प्रति विभिरन दृष्टिकोण : 


बार्यकुशतता व मितस्ययवा वी प्राव्ति मम या पाप के ६॥॥ हेइप माना 
यथा है। इस विपय के प्रारम्भिद लेखक ते प्रशासत में वपवुशलता वी प्रालिये 
प्र पर ही विशेष बल दिया | वस्तुत लोकअथासन वे_ वे ठथावषित 'सिद्धान्त जो 
इसके विक्रास वे प्रारम्भिक अवस्था मे प्रतिपादित डिये गये थे, वार्यदृशलता की प्राष्ति 
के लिए मुझायरे गये साधतमात्र देव! 


नीति व प्रशासन का विभाजन : 

उपसोक्त वायेबुशलता प्रधान दृष्टिबोण तथा प्रमरीकों सरक्षणता-विरोधी 
प्रदोलन (&॥0ए2ध०॥०86 7700 शा/धव।) को इस विचार से प्रौर भी बल मित्रा 
हि तौति-विर्मागण का कार्य नोति को फिणान्वित फरने के कार्य से भिन्न है. प्रथम बार्य 
जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका समाझो का है तथा दूसरा कार्प तकतीकी दक्षता" 
ध्राप्त एवं राजनीतिक रुप से 'ठटस्थ' (]४९००/८०)) प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग का है ) 
इस मान्यता पर “राजनीति वे 'प्रशासन' के बीच एक विभाजन रेखा खीच दी गई 
कि 'राजनीति' मे क्षेत्र में तो मुख्य प्रइव यह निर्णय करना है कि 'वयाजणा कार्य, 


कूरे बरादिएँ ?” जबदि प्रशसन' के क्षेत्र में मुस्य प्रथन यह है कि “कार्य किस प्रकार, 


?/थ इस प्रकार वीडि-निर्धारण/ का कार्य 'राजवीति' से सम्बन्धित मान 
किया जाये का क्यू 


लिया गया गौर “नोति-कियासवना का व्यय श्रशासन" से सम्बन्तित ।_ स्पाये प्रशासन से सम्बन्धित । 

] ए० एणाएट कक्षा प्षत्ा (०7र्णक्र क ?री[ह औरत हि70808( ५४ एएशश॥७, 
इउश्र तैव॑काककाशलामण.. कोककाश व. कय82५7-2, 779) कलश, 2कराग्रशाबएए:० 
0इकासवा०%  एजराएगगधाएट 504) ०९ 088022000 0 ए0७॥८ #९वाग5- 
4ए४00॥, $९४ट८३5 कषवे 8०05 .00 ,.00907, 957, (%9७(ल्‍ ], 958९5 7--25 , ऐशश्ा 
१४३॥4० 778 44क्राशफशबाएएह 5742, (02क्राध5 293. छह 22--6!,, १४०४६ 
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लोक प्रशासन का ग्र्प, प्रकृति तथा क्षेत्र २१ 


प्रशासन व राजनीति के इस भेद की वाफी झालोचना हुई है भौर झत्र लोव- 
प्रशासन के विद्यार्थी ने इसरो झस्वीकृत कर दिया है| तथ्य इस बात को सिद्ध करते 
हैं कि प्रशासन का नौति निर्माए या निर्धारण के कार्य से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
बह इसने सक्रियमाग लेता है। यह एक पुर्ातयां झताकिक तक है कि मीति-निर्धारण 
का कार्य प्रशासनिक झधिकारी वर्ग की सहायता या परामर्श के बिना भी सम्पन्न 
किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मत्री को ओर सकेत करना कठिन है जो प्रशासन 
के लिए नीतियाँ निर्धारित करते समय अपने प्रह्मममनिक अधिकारियों (0५॥ 
$ध५४॥।$) के परामर्श या विचारो से प्रभावित न हुआ हो । बहुत से, वल्कि सत्य तो 
यह है कि श्रशिश्यश्च, विदेयक सकीगण अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की प्रेरणा 
पर ही व्यवस्थापिका सभाप्नो के सम्मुख_ प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रतिरिकत व्यवस्या- 
पिता सभायें अधिकाश विधेयक्रो को उतरी रपरेखा मात्र भे ही पारित करती हैं , 
उनको विस्तृत रुप देने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के_कत्यों पर छोड दिया 





जाता है। 'हस्तान्तरित विधान! (0द ८८००० [.६8७।३॥०॥) की सम्पूर्ण धारणा 
“राजनीति! व 'प्रशासन' के दिभाजन को पर्थंहीन द तथ्यहीन सिद्ध कर देती है । तथ्यो 
व श्रॉँकडो के अभाव मे कसी भी सफ्ल नीति का निर्धारण प्रसम्भव है। ये तब्य 
तथा झाक्ड़े प्रशासनिक प्रधिकारी ही प्रदान करते हैं । अनेक कानून केवल इस कारशा 
सशोधित अयवा रद्द कर दिये जाते हैं दि प्रश्मासनिक अ्धिरारिया-को उन्हें क्ियाल्लित 
करते समय अनेक कठिनाइयो का सामना वरता पड़ता है । बाजूनों व नीतियों मी 
व्यावहारिक्ता अथवा प्रव्यावह्यरिक्ता प्रशासनिक झधिकारियो के परामर्श के प्रोधार 
पर ही तय को जाती है ॥.०अत्येफ पण पर राजनीति व प्रशासन परस्पर मिक्षित 
प्रतीत होते हैं ; प्रत्येक पय पर प्रशासन राजनीति को प्रभावित करता है । कोई भी 
ऐसी नीधिं जो प्रशासतिक अनुभव पर झाधारित नही है, मयकर परिणामों को हो 
जन्म देगी। प्रशासनिक अधिकारीगण अपने व्यापक व दीर्घ झनुभव के कारण प्रत्येद 
प्रशासतिक समस्या से पूरी तरह परिचित होते हैं भौर इस ज्ञान के कारण दे नौति- 
निर्माण के कार्य मे भहत्वए भाग छेते हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के मत व 
पराष्ठ्श की भवहेलना फिर कैसे को जा सकती है ? इस प्रकार “तुम अपना राष्ता* 
नापो और मैं प्रपना” वाले हृष्टिकोश पर झाषघारित राजनीति व प्रशादन वे झप 
रोक्त विभाजन को तथ्यों के विपरीत व ग्रव्यावहारिक घोषित कर दिया गया है।. 
इतना ही नहीं, यह विचार भी दि सरकारी एजेन्सियो के प्रशासत वा मूल्याकन 
कार्ये-कुशलता का प्रघानता देकर किया जाना चाहिए, झव विवाद का विषय दत गया 
है। इस दावे को भी घुनोतो दी जा रही है कि प्रशासन के भी अपने कुछ सिद्धान्त 
हैं। यह कहा जाने लगा है कि ये तथाकथित सिद्धान्त वास्तव मे कार्य-कुद्दलता की 
प्राप्ति के लिए सुभाये गये बुछ् मागे प्रदर्शक तत्व (60665) माज हैं ग्रौर ये केदल 
कुछ विशिष्ट प्रशासनिक परिस्थितियों का वर्णन व दिश्लेपर मात्र कस्ते हैं। इनको 
रिद्धान्त न कहकर “प्रशासन बी कहावत! (श9 धरा 4खकरकाशाद॥ 





और लोत प्रधागत 


बहता भ्धिक उपयुक्त होगा है 
लोक प्रशासन हे प्रध्ययत दे प्रति एवं घन्‍्य महत्वपूर्ण हृष्टिबोण 'सखारी 
सृत्पायी के प्रशारश्ति गगन के बन व: ता इन [ 2890ज905९ 
तप ०0 ए८ ४०५ ०४शथा। 9०0८५) पर बल देता है। हा पद ए०भलाप्गाला। 8000/5%) पर बस देता है। यह हृष्टियोण 
प्रधासन वी. प्ोस्ड कोर ' गतिविधियों (705700079|८८:%/4०७) बे प्रध्ययन पर 
र्यान बेन्द्रित करता है। इसशा मुस्य उद्देश्य प्रशासतिब संगठन, चा्भिव-वर्ग प्रशामन 
(एलध्णगाल उठगराधरफप्रशात) तथा वित्तीय प्रशासत का भध्ययन बरवा है। 
बिन्‍्तु इस दृष्टिरोण मे कठिताई यह है. बणा उस वातावरण व सन्दर्भ (छाध्धाणा- 
ए680 को, जिसम लोक-प्रशासन दार्य करता है हृप्टिगत रसे विदा प्रशासनिक 
संगठन व गतिविधियों बा भ्ध्ययत सम्भव व सामप्रद है २ भ्रध्ययन दे इस हृष्टिकोरा 
या रीति भ मातवीय तत्व (प्णठाआ शिश०7) पर भी घ्यात नहों दिया जाता । 
संगठन प्रधान सध्ययन ($00९ए७४० $70) ) भावश्यकु तो है पर लोब प्रशासन बी 
जटिल विष्य-वस्तु क्षो नदी भाँति समभते के लिए भपूर्ण है। 
लोक-प्रशासन बे भध्ययन के प्रति एक तौसरा हृप्दिबोण '“वैज्ञानित प्रवन्ध' 
($एलाएी6 'आवह८णधा0) ने ब्रान्दालन से सम्दन्धित है । इस हृष्टिकोश ने 
समर्थकों के झनुसार सोब प्रशासन वी ममस्थाभों का भष्ययन दैज्ञानिक पद्धतियो 
और भाव्यतादों ने झनुवृूल्ल हाना चाहिए।? यह झान्दोलन फ्रोडरिक टेलर 
(एाव्वक्षाए, ४४ ॥930) के घोध-लेतो (६०४८४०॥८५) बे साथ प्रारम्भ हुमा 
टलर के भनुसार तिजी उद्योग हे क्षेत्र तथा लोर-रशागन के क्षेत्र मे कार्यकुशलता 
सम्बन्धी समस्याएं एबं सी ही है। दोनो मे बोई मूलभूत भिक्नता नहीं है । उसने काम 
करते के ' एक ही सर्वोत्तम तरीबे” पर बल दिया । उससे वहां कि हर प्रजार के 
क्रिपा-प्षापो के प्रबन्ध वे लिए वैज्ञानिक घाघार पर सर्वोत्तम मार्ग या सिद्ान्त सोजे 
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जा सकते हैं ।? 
लोक-प्रशासत के प्रध्ययत की नवीनतम रीति 'सामाजिक-मनोवैज्ञानिव” 
(8०००-ए5/णाणण्ड्टाप्प) या 'वव्यवहारवादी' (फ्रेदवश०७:७४) रीति है तथा 
इसके प्रमुख समर्थक हृरबर्दे ए० साइमन [म्रण्ला # 900) हैं। अपनी पुरतव 
तारा छरा2श०07 # धए0ए ण॑ एश्णञश्णा-०व5 शिएए:5च०णा 
4 १ववा४॥79५७ 078372907!' में उसने लोक प्रशासन के ग्रध्ययन वी परम्परागत 
रीति का विरोध किया हे । सामाजिक मनौवैज्ञानिव” या “व्यवहारवादी' हृष्टिबोण 
के समर्षेक यह कहते हैं नि लोक-प्रशासन के अध्ययन से विशेष बल इस बात पर 
होना चाहिए कि प्रशासनिक सगठन (08शग॥2900०) में मानवीय व्यवहार वा 
स्परुप कैसा होता है तथा विभिन्‍न प्रकार के सगठन प्रपयी गतिविधियाँ किस प्रवार 
सचालित करते है। इस विचारधारा को मानने वालो का तक॑ है विभिन्‍न प्रकार के 
सगठवों में मानवीय व्यवहार व झ्राचररा का निष्पक्ष परीक्षण य अध्ययन विया जा 
सकता है । ऐसे व्यक्तियों का यह भी दावा है कि प्रशासनिक संगठनों की ब्यावह्यारिक 
गतिविधियों का प्रध्ययन करके प्रचासन व समठन के विषय में कुछ सामान्य निष्कर्ष 
(600९०॥2०0 ००र्शाए४०॥$) निकाले जा सउते हैं। लोक-प्रशासन के 'सिद्धान्तो' 
की झालोचनात्मक समीक्षा बरने के वाद साइमन कहते हैं. प्रत्येक विज्ञान के पास 
सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने से पूर्व कुछ घारणाएँ (000८८०७] होती चाहिएँ ।” 
साइमन के अनुसार निेय लेना' (0:०४० पर) शा!) लोक-प्रशासन की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण गतिविधि है। विभिन्न सगठनों मे काम करने वाले व्यवितयों वी भी झल्य 
व्यक्तियों को तरह अपनी इच्ठाये व आकाक्षायें होती है। उनका व्यवहार उनकी 
मनोवैज्ञानिक इच्चाओ, प्रेरशाओ्रों तथा साम्राजिक परिरिथतियों से प्रभावित होता 
है। प्रशासनिक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय व्यवहार-विषयक इन्ही तथ्यों के 
प्रध्ययन रे होना चाहिए , उसे 'झादर्शो' (४०७९५) के प्रश्व मे नही उसभना चाहिए । 
संगठत क्या है ? यह पारस्परिक व्यवहार मे सलग्न व्यक्तियों के एदा समूह का ही ताम 
है । इन सब व्यवितयो का व्यपधहार अनेक प्रकार के “प्रभावों (0॥0८॥८८$) के झाघोत 
होता है। प्रशासन के विद्याधियों को इन 'प्रभाव/' का अध्ययन करवा चाहिए । इसके 
लिए उसे समाज शास्त्र 4 मनोविद्यान की रीतियो का प्रयोग करना पडेगा। इस 
प्रकार 'व्यवह्ारवादी' रीति मे व्यावहारिव घटवाओ के अध्ययन (सागफएात्य ८0568 
श७0॥६७), सावधाती से बनाई हुई सीमित थारणाओ, दाब्दो की सुस्पप्ट परिभाषा 
] 48 ए०्ण कालावप साध) वडथन्छ,. "गबआजाहा 98 0०णाा८ पर 
क्‍00एएव०7 ण॑ ए४ जाणेल ग-थादा। (ण ऐल्याएफाएटालाए कई तर €इलशाए) 
बपणावचाभात्र कराती गण तोड़ 6६35 छत एकीव्याड ता था णइगाय्आएणाओं 
गाीशवशध 00६ 850 एा९लाएरड 4 लावा इत्र एट[ण790508 [ठ व6 80005 
परगंफर शर्यी " इद्ावंताउ।ब॥रट 072क्ाबा, 4. टतहफ्रब्ररर हब) तीर 
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४ लोक प्रशासत 


ठथा सुनिश्चित प्रयोग, मान्यताग्ा (#5507]005) के पूर्ण विवेचन व घनडी 
सीमाप्रो वे वरसेत तथा ऐसे निष्कर्ष लिवालने पर बल दिया जाता है जिनवी पत्य 
अनुसम्धानवर्ता समीक्षा कर सर्वे । इस रीति या दृष्टिकोश वा स्वरूप सर्वव्यापी है प्रौर 
इसवा उद्द ब्य कुछ सामान्य निष्करयों (0८0८०॥2०7०४5) की एक ऐसी व्यवस्था वा 
निर्माण करना है जिनकी सहायता से यह सममभा व समभाषा जा सके कि संगठन 
व्यावहारिक रूप से विस प्रकार वास बरते हैं. तथा उनमे काम करने दाले व्यक्त 
कैसे श्रचरशा करते हैं । 

साराश मे लोऊ प्रशासन जैसे विपय वे उचित अध्ययन के लिए उपरोक्त सभी 
हृष्टिकोर उपयोगी हैं। इस वियय वे अध्ययन मे मानवीय तत्व (सक्खाउध 0०7) 
का स्थान सर्वोपरि रहता चाहिए। 

लोक प्रशासन के प्रध्ययन की विधियो' (8००१५) वे विषय में दुछ शब्द 
यहाँ झनुपयुत्त नही होगे इस सम्दन्ध मे बहुत से हष्टिकोशों व रीतियो वा पहले ही 
बन क्या जा चुरा है। वैज्ञानिक, सामानिक-मनोवैज्ञानिक धपवा व्यवह्यप॒बादी 
विधियों का विवेचन किया जा चुरा है। लोक-प्रशयासन के भ्रध्ययन के लिए विविध 
प्रकार के साधनों का प्रयोग बरते समय तथ्यों व झ्रादर्शों' सम्बन्धी विवाद को 
हृष्टिगत रखना आवश्यक है ) 

लोक-प्रशासन वा “तुलनात्मक पभ्रध्ययन' (ए०एएआ»ए८ 8009) इस 
विषय के प्रष्ययत तथा झोष कार्य वी एक लोरजिय विधि वर्न गया है। चुने हुए 
प्रशासनिक लिएँया के अध्ययन के लिए "केस विधि' (0358 ग्रा/००) बी भोर भी 
कापी ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन में निएंय लेने की भ्रक्रिया भत्यधिक दुरुह 
ब जटिल बताई जाती है । प्रत्येक तिरंय मे प्रनेक प्रकार के तत्वों का योगदान रहता 
है। निरणंय की प्रक्रिया मे झनेक प्रकार के मार्गों मे से किसी एक का चुनाव करना 
पड़ता है! सम्बन्धित अधिकारी को तिरय लेते से पूर्वे घह सोचना व निरचय करना 
पडता है दि विभिन्न मार्गों में कौनसा मार्ग चुना जाये भौर क्‍यों चुना जाये । ऐसे 
सभी ग्रश्व महत्वपूर्ण होते है मौर इनसे सम्बन्धित प्रक्रियाप्रो शा! भ्रध्ययत करने के 
लिये 'केस विधि' का प्रयोग किया जाता है। यह भाणा वी जाती है कि पर्याप्त सख्या 


में ऐसे प्रशासनिक मामलो (०५६८४) का अध्ययन करने के बाद कुछ सामान्य निष्कर्ष 
निकालना सम्भव हो सकेगा ।£ 
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लौक प्रशासन का भर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र श्र 


किन्तु ऐसे सामान्य निष्कर्ष (09साध्शड॥।०5) बनाने मे एक कठिनाई यह 
है कि जिस प्रकार के 'केस-अध्ययनो' (0४६६ ४ए0०/65) पर वे आधारित होते है उन 
पर अध्ययत-कर्तता के निजी विचारों व पूर्वाग्रहो (०4००४), उसकी व्यक्तिगत 
पसन्दगियों व नापसल्दगियों का प्रभाव रहता है। उसके द्वारा किया गया विदलेषण 
एक विशेष प्रकार का भुकाव लिए हुए होता है। एसे अध्ययत-कर्त्ता के निष्कर्षों के 
झौचित्य-प्रनोचित्य की जाच करने वाली कसौटी वा ग्रभाव है । 

इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रिधियों व साधनों का अ्योग लोक-अशासन के 
अध्ययन के लिये किया जाता है। विस्तेषण की जिन विधियों का विकास अन्य 
सामाजिक विज्ञानों ने किया है, उनका भी लोक-प्रशासन के प्रध्ययन के लिए लाभप्रद 
प्रयोग किया जा सकता है ।* 
जि 
२०४७७ ७७) 

लोक-प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र तथा इसकी प्रकृति का अरध्ययत करने के पश्चात्‌ 
इसका भहृत्व स्वत ही स्पष्ट हो जाता है। लोक-प्रशासत को 'पझाघुनिक सम्यता का 
हृदय” कहा जाता है । राज्य ($0908) की क्रियाग्रो एवं कार्यों मे वृद्धि होने के साथ 
ही साथ, लोक-प्रशासन के कार्यों तथा उत्तरदाग्रित्वों में स्वभावत वृद्धि होती जा 
रही है। घार्ल्स ए० बीपर्ड (८॥//6 4. अध्वा8/) के शब्दों मे, प्रशासन के विषय 
से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नही है । सम्य सरकाट का भविष्य, झौर, मेरी 
सम्मति मे, सम्यता का भविष्य हमारी इस योग्यता के ऊपर भ्राघारित है कि हम 
प्रशांसन के सम्बन्ध में एक ऐसे विज्ञान, दर्शन (॥|050/79]) एवं व्यवहार को” 
विकसित करें जो सम्य समाज के कत्तंव्यो को पूरा करने की क्षमता रखता हो ।"३ 

विज्ञान तथा शिल्पक्ला सम्बन्धी विकास्ों के कारण ,समाज की समस्‍यायें 
अत्यधिक विषम होती जा रही हैं / ऐसी परिस्थिति में अशासकों को महान्‌ शारीरिक 
व मानसिक गुणो से युक्त होकर अपने पेचीदे कार्यों को पु करते की जरूरत है| 
लोक-प्रशासको पर ऐसे सबसे अधिक कठिन एवं नाजुक कार्यो को सम्पत्र “बरने का 
उत्तरदापिर्य नै जिन पर कि मानव का प्रस्तित्व (&४८7०८) ही निर्भर होगा अत 
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२६ लोक प्रशायन 


उनको तो प्रसाधारण विजििप्टताओ एवं गुणों से शुक्त होना चाहिए। इसी बारण 
घुडरी विल्वन ([7006/9# 7 6व) वो पड़े वहवा पडा 

श प्रणासत को एक ऐसा विनान होना घाहिएं जोबि सरकार वे 
माग वो हृढ बनाने का प्रयत्त करे प्रपने छगठ़ने वो मजबूत तथा शुद्ध बनाएं और 
अपने कार्यों को कर्तव्य पातग वी भावना वे साथ सर्वोपरि रसे ।” पॉल पीगर्स 
(6४ //897) के भ्रवुगार, “लोक प्रशासन वम से कम प्रयत्न भौर जोलिए के 
साथ प्रचलित व्यवस्था को जारी रफ़ने की गारस्टी करता हैं। इसका मूलभूत उ्ू श्य 
व्यवस्था के प्रन्ताति अ्रपरीक्षित एवं नवीत मार्णों की खोज करना नही बल्कि उसवा 
प्रबन्ध ररता व उपको कायम रखना है) प्रत प्रशासर समाज में स्थिरता लाने 
वाल यत्त्र तथा परम्पराप्रों (779377005) के सरक्षत हैं।”! प्रशातन प्रतेक 
सामाजिक विवादों को सुलक्ाता है तथा समाज में एवसा, मेल व धान्ति स्थापित 
करता है। 





॥ ऐबण ए ०५5 प.क्टलगोफ थ 020ए०० कट थे 


लक 
मुख्य निष्पादक्त अशवा मुख्य कार्यपाक्तिका 


महाप्रबन्धक के रूप म॑ 
([796 0करांश &:९९०पराए8& ७ एशाहय] ऐैजिणए छा) 





प्रत्येक देश मे मुख्य कार्येपालिका ही प्रशासन की प्रधान होती है। लोक- 
प्रश्ञासन के अमेरिकन लेखको ने मुख्य निष्पादक प्रथवा मुख्य कार्यपालिका ((ार्श 
€९९०७४९७) को महप्रवन्धक (ठथाटावं णक्ष्बह.) की सज्ञा दी है। भ्रामतौर 
पर सपुकत प्रडृति (0७9०० लाभ॥८/2) के एक सुस्रगठित निजी उद्यम वे प्रघान 
(८७८) को महाप्रवत्थक्त (07०० हशश्णण्टथ) के नाम से पुकारा जाता है पोर 
महाप्रवन्धक के रूप मे वह उस उद्यम प्रथवा स्यवसाय का पर्यवेक्षण (59067५80॥) 
निर्देशन ([000०00॥) तथा नियन्त्रण (0००४०) करता है। इसी प्रकार मुख्य 
निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका राज्य की प्रशासकीय मद्यीमरी का प्रधान होता 
है | किसी तिजी उद्यम के भहाप्रवन्धक के समान, वह राज्य को प्रशासकीय मशीनरी 
का निर्देशन, पर्येवेक्षण तथा नियल्लण करता है । प्रशासक्रीय--फ््य्थ में नीति का 
विकास करने मे मुख्य कार्यपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है / लोक-प्रथासन करने में मुझ्य कार्यपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है । लोक-प्रधासन 
हब 
प्रशासन का प्रभान होता है अतः उस हो राज्य की सम्पूर्ण प्रशासकीय मशीनरी का 
निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करना होता है। उसे ही प्रश्ासकीय प्रवन्ध 
व्यवस्था मे नेतृत्व करना होता है । 

मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका (20०0 ०६०००७४९) के प्रशायकौय 
कार्यों पर विधार-विमश्ञं करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यव है कि दोनो ही प्रकार की 


मुख्य पु लिकाओ, घोकि विभिन्‍न देझो में पाई जाती हैं, के मद को समझ लिया 
“जय पसदीय मुख्य कार्यपालिका कार्यपालिका (?शा।क्षाश्पाशा३ 9.6 काशी ९:००५४४७)| 
>त्ौर 


त्मक मुख्य कार्यपालिका ([पिद्धावधाए॥ (४७६ कार्श ७९८०७॥९६), 
अालंद भार भारत ससदोय क्रय की मुल्य कार्यपालिका के महत्वपूरं उदाहरण आर भारत संसदीय क्स्मि की मुख्य कार्यपालिका के | उदाहरण हैं 


और संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ग्रध्य की कल किस्म पंपालिका का एक 
विश उदाहरण है। ससदीय किस्म की कार्यपालि बन तप बाद बी प्रथवा" 


मात की मुख्य कायेप्रालिका (प/0॥8: णेण्श! ८२००७७४८) तथा वस्‍्तविक मुख्य की प्रुख्य कार्यपालिका (70037 लशर्श ७४४८७॥४८) दथा 












रद लोक प्रशामत 


कार्यपालिका (रे८० 29र्स £:६८७॥४८) के बीच भी गेद किया जाता है। ग्रौरचासिि 
अथवा नाम मात्र की भुस्य कार्यप्रातिका वह होती है जिसे वास्तविक प्रशामदरीष 
झकितर्याँ प्राप्त मही होती । इस प्रकार की मुस्य कार्यपालिका अथवा मुख्य' विष्पादक 
(लि।व रव्वएाएल) बे उदाहरण हैं--विटेन का राजा तथा भाएत वे रा््पति, ैं-- विटेन का राजा तथा भारत वे राष्ट्रपति 
(000॥ [7०874 ५॥॥) । ब्रिटेव का राजा अगवा रादी तथा भारतीय प्ट्रपति यद्धपि 
राज्य के प्रधान होते हैं विन्तु इन देशों मे बास्तवित् कायपालिक शवितयाँ सी 
परिषद्‌ (८४0४८) में निहित होती हैं जिसे कि वास्तविक मुख्य वापपालिया (८४! 
शांधरथ ८९०८४४५६) के नाम से पुकारा जाता है ॥ समदोय प्रय्ाली में रकार की 
सभी प्रशासकीप्‌ शक्तियां मन्त्री वरिषद््‌ में निहित होती सा पिया दि जोदि प्रपत सब कार्यों 
के लिये राज्य की च्यवस्थापिका (१.6009029%) के प्रति उत्तरदापी होती है। 
संसदीय पद्धति में सन्त्री परियद्‌ (0300८) संसद (247/व6000) के प्रति उत्तरदायी 
होती है और वह बेबल तभो तक वार्य वर संबंती है जब तक कि इसे ससद वा 
विश्यास भ्राप्त रहे । मन्त्री परिषद दाश--झय-बाय-धापस्ष डिश जाते हैं, हैटरैने कमेंटी_ 
(४2296 (७॥्॥/((८८] |_ उनका लिप्त प्छ्यए दापन-वियप-ै उनका 
“(९१) समद के रन्झुख प्रस्तुत वी जाने वाली चीति का प्रन्तिम रूप से 
हि + 
५ ४३) संसद द्वारा निर्धारित नीति के भनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिवा 
(7४७७००) ९५६५७॥१८) का सर्वोच्च नियन्त्रर, श्र 
(8) एच्य के विभिल विभागा के कार्यों की सीमाप्रो का तिर्षारण तथा 
उनमे समन्‍्दय की स्पापना (१ 
समंदीय शणाली में मन्‍्त्री प्रिष्द्‌ का छब्र रहता अएडस्थाप्िक्ता के अहुशव के 
विश्वास पर निर्मेर होता है । 
कार्यशालिका की. अध्यक्षायऋ पदक (एल्एत००७४ ४४४८०) संयुक्त 
राजद प्रमेरिका मे पाई जाती दै / इस पढ़ति में औपचारिक अथवा नाम भात्र की 
मुख्य कार्यपालिका (0४7 (॥ार्ट £7४८ए४(६८) तेथा वास्तदिक मुख्य कार्पपालिका 
[घ४ ए0र्ध 6४९८७७)९) मे कोई प्रन्तर नहीं होता। पग्रध्यक्नात्मक पढड़ति में_ 
रत आम 4 ]20 ८८८८०४४८) होती है_ जो कि एक निश्षित 
उन्तरदायी वही दोती. ) दसमें एक व्यक्त ही आसन का वास्तब्रिक प्रमुख होता है 
>और उसका कार्येकाल निश्चित होता मुझे ्पंडानिका की पमदोय तथा तपा 
मिट जज नाक न न रे पर प्रकाण डालते हुए भो० लास्की (0/0/ 7०0] 
>ईकक्‍्हाकि ९ ड़ जल 


॥ ए९एण7 ० छोर ह्क्रैणात) | दर ध्शाफाएण: (65०6, 98 9 6 
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दोनो पद्धतियो के बीच भेद का सार यह है कि हमारे यहाँ इगलड में तो 
व्यवस्थापिका का कार्येपालिका से पृथव कोई हित (6०७) नही होता किन्तु 
सयुकत राज्य अमेरिका मे उनके पृथक होने के बारण ब्यवस्थापिका का हित पृथक 
ही होता है ।9ग्रत हमारे यहाँ लोक सदन ([0058 ० ०णाणा०78) का गपने 
निर्देशक मण्डल (8020 ०| ७०८०५) मे विश्वास होना चाहिये प्रन्यथा या तो 
निर्देशक गण्डल ही नया होगा ग्रथवा ससद (थ7॥शग०7() ही नई बनेगी । किन्तु 
अ्रमेरिका मे * ** राष्ट्रपति अर्थात शा८्झा4धाा किसी भी सदन (0756) 
पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण नहीं कर सकता । उसे उसको भग करन का प्रधिकार 
नही होता । बह व्यवस्थापिका को प्रेरित कर सकता है धमकी दे सकता है और 
प्रल्लोभन दिखा सकता है । पर अमेरिकी व्यवस्थापिका का जोबन राष्ट्रपति की इच्छा 
के प्रतिकूब भी स्वतन्त्र रूप से जारी रहता है और दूसरी झोर काग्रेस 
(९०॥ह६६४) भी राष्ट्रपति को किसी कार्य के लिये मजबूर नहीं कर सकती' * 7 
उपरोक्त दोनों प्रकार वी कार्यपालिफाप्रो वे अतिरिक्त स्विद्जरजैण्ड रथा 
सोवियत रुस्त में प्रन्य प्रकार की कार्य-पालिकारयें पाई जाती हैं। स़िटजरछंँण्ड, को. 
बहुल कार्यपालिका (एणाह्ड्डा॥ गा एएा॥] 0/७९ ण ६:८०९४॥४६) में सात सदस्य, 
होते है जो कि स्थिति अप्रवा पद मे पुणंंत वशावर द्वोते हैं। उनमे कोई भी एक 
दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता |, ,सोवियत रूस मे, सिद्धान्त रूप में तो इंगलैण्ड तथा 
भारतवर्ष के नमूने की एक संरादीय व्यवस्था तथा एक सन्‍्त्री परिषद (02090) 
हि जाती है। परन्तु वस्तुत सोवियत राजनेतिक व्यवस्था मे न तो मन्‍्त्री परिषद्‌ 
का ही कोई महत्व है श्रोर न ससद (7"0]0धया।) का ही । प्रसल में तो कम्युनिस्ट 
पार्टी वी ताबाज्नाही के प्रन्तर्गंत वहाँ एकदलीय तथा सामन्तश्ञाही व्यवस्था 
चर्तमान है। 
मुख्य कार्यपा लिका के प्रशासकोय कर्तव्य स्टोर 
(#00ांणंड[7800० [वाएलाणा३ ण॑ ६० (एल 6८०४ १८) 
प्रशासन के परयुज् के झुप में, भुह्य कार्यपालिका प्रशासत अस्यत्धी, बिल किले 
वार्यों को सम्पन्न करती है ? अपने प्रशासवीय सगठनो के प्रधानों (०405) वे रूप 
में सुख्य काय्यंपालिकाओो के प्रशन्‍्ध सम्बन्धी वया-वया मुख्य नर्तव्य होते है ? इस प्रश्न 
का उत्तर लूथर गुलिक (£#0 6//#) ने दिया है 
'मुख्य कार्यपालिका” का क्या कार्य है ? वह वया कार्य करती है ? उत्तर है 
पोर्ढकोब (०05700079) । 
पोस्डकोव॑ (?05/9007%) शब्द अग्रेजी के कुछ अक्षरों को सिलावर 


बनाया गया है. जिसका उद्देश्य मुख्य कार्यपालिया के कार्य के विभिन्न वर्तध्यमुलक 
तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करना हैऔर वह इसलिए चूंकि “प्रशासन” 





॥ .3$0, ०7 67, 72855, 222 23 


्] झोद प्रशासन 


[40ाप्र/छप्णा०9) तथा “प्रबन्ध” (॥(७१88८७ए०५व॥।) शब्दों में प्रव बोई विशिष्ट 
बार नहीं रहा । पोस्डकोर्व ((०59८0878) शब्द की रचवा बुछ पग्रेजी इच्दो के 
प्रथम प्रक्षरों को मिलाकर वी गई है । 

32 ...योजनाएं बताना (ए0998)--इससे प्रभिष्राय है कि उनवार्यों की 
मोदी रूपरेखा तैयार करता जिनका किया जाता झ्रावश्यवे है और साथ ही उन 
तरीफो को भी निश्चित करना जिनके द्वारा उन वार्ों को पूरा बिया जाता है । 

४० संगठन करना (07290/878)--भर्थाव्‌ भ्रधिकारी-वर्ग के ऐसे स्थायी ढांचे 
को तैयार करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिये कास के उप-विभार्गों 
[8090॥539905) कौ व्यवस्त्या की जाती है, उनको क्रमवद्ध किया जाता है, उनवी 
व्याख्या वी * *+ धौर उनमे समम्वय (00०3॥700०॥) स्यापित क्पि जाता है) 

फर्म (२4, , | ध्यवस्था करना ($(08908)-स्टाफ ध्र्षात्‌ सम्पूर्ण वर्मचारी- 
बर् की नियुक्ति, प्रशिक्षण (]78070) तथा उनके लिए कार्य करने वी भनुकूल 
दश्ाह्रों वा निर्माण ररना । 

४-८ निर्देशन घरना [00०८॥४६)--इससे श्रभिप्राय है कि प्रशासन सम्बन्धी 
लिएमो शो करना तपा उन्ही के अनुरूप कर्मचारियों को विशिष्ट व सामास्य भ्रादेश 
लगा सूचतायें देना शोर इस प्रकार कार्य का नेतृत्द करता । है 

<-“ समम्वय करना (0००७७०४॥78)--प्र्थात्‌ वार्य के विभिन्न भागों को 
परष्पए सम्बन्धित करना झौर उनमे समम्वय्र स्थापित करना ) 

..” रिपोर्ट देना (६९७०॥४॥४)--इसका ग्रे है कि प्रशासकौय कार्यों की प्रगति 
के सम्बन्ध मे उतर लोगो को मसूचनायें प्रदाव करता जिनके प्रति कार्यप्रालिका 
(६/९००७५८) उत्तरदायी है । इस प्रकार स्वय को तथा अपने भ्रधीनस्थ हमंचारियों 
को प्रभिलेखों (१९००११$), भम्वेषण तथा तिरीक्षण से परिचित रखना । 

>> बजद तेयार करमा (80086078)--राज्य वी भाय तथा व्यय वा पूरा 
लेखा तैथार करना। इसके भ्रन्तर्गत वित्तीय योजनायें तैयार करना, हिसाव-विताब 
रखना तथा प्रश्ञासकीय विभागों को वित्तोय साधरों के ड्वारा प्रपे नियल्रश में 
रखना आदि बातें सम्मिलित हैं |”! 

मुख्य कार्यपानिदा (007८६ ८४८८७४४८) के प्रशासन से सम्बन्धित कतेंव्यो 
के पोस्डकोर्ई (?208000028) वर्शोन के प्रकाश मे अब हम इस बात प्र विस्तार 
से विचार करेंगे कि उसके (मुख्य कार्यपालिका के) वास्तविक कार्य क्या हैं ? 

(१) प्रश्ासकीय नोलि का निर्धरिण करना (छत्राएंशाणा ० तट 
4$000॥88॥0०.. 90॥०/)--भुख्य का्यपालिका के वबार्यों की पोह्डकोर्य 
(९०95700ै9) ब्याह्ष्या के अनुसार, उसका सञ्से पहला कार्य प्रशासकीय नौति 
की मुख्य रूप रेखाएँ निर्धारित करना है। पदाधिकारी झ्रनक महत्वपूर्ण मामलो के 


॥ १७ 5ण00८, ? १२०६६ एक 0८ 48९०9 ७ 0ह॥आ5800॥," जा [एतीदर 
७०७७६ 9907.. ए/कातंर [845 ) उ्कुटक गए सेट उदालाइट तु दैवशाताफ्रतवाला, 9.] 
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सम्बन्ध मे मुख्य कार्यपालिका से विचार-विमर्श करते हैं तवा उसका परामर्श लैते 
हैं। मुख्य कार्यपालिका क्सी भी सम्बन्धित पदाधिकारी के क्सी विशिष्ट कार्य को 
पनुमोदित झयवा अस्वीकृत कर सकती है। मुख्य कार्यपालिका महत्वपूर्ण प्रशासकीय 
मामलों पर विभागोय प्रधिकारियो को परामर्श देकर प्रशासन की नीति का मार्ग- 
दर्शन तथा नियन्त्रण करती है। झनेक वार ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका [[€80- 
]00॥०) विस्तृत प्रइनो के सम्बन्ध में कोई निशंय नहीं करती | वह तो केवल कानून 
के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर देतो है। जब कभी भी ऐसा कोई कानून लागू 
किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिका ही महत्वपूर्ों बीति-सम्बन्धी मध्मली का निर्णय 
करती है भौर वही व्यवस्थापिका द्वारा उस कानून में छोडे गमे,, घन ऋभावो की 
पूर्ति करती हे। कानून को लागू करने की ग्रवधि के दीच, कार्यपालिका प्रनेक बार 
अधिक।रियो को यह सलाह देती है कि उन्हे कौत सा काम करता चाहिये प्लौर कौन 
सा नहीं। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका प्रशासकीय मौति को मुख्य रूप-रेखायें 
निर्धारित करती है तथा उस्तके क्रियान्वित प्रथवा निष्प्रादन [#)6०0(॥0॥) पर प्रभाव 
डालती है। 

(२) सगठन के विस्तृत रूप का निशचय करना (.3998 0० ह९ 
(था| ० (० ०ाह॒आाट॥08) -- प्रगेक कानूनों को सागू करने के लिये व्यवस्था 
पिकांग्री ([.688]/ए१९७) की प्राय विभागों (0८एक&0॥0॥5), ब्यूरो (800895) 
प्रायोगो ((०श0४$१०$), कार्यालयों (05८०5) तथा निगमों (00क००४४०१४) 
की स्थापना करनो पड़ती है। इन इकाइयो (एा॥5) की प्रात्तरिक सगठने से 
शम्बन्धित विस्तृत बातो की पूर्ति मुख्य कार्यपालिका (0॥/र्८ ७६६००॥४०) द्वारा ही 
की णातो है। वही सगठतों की विशद रूपरेखाय निर्धारित करती है जिनके द्वारा 
वि नीति के सक्ष्य पूरे विये जाते हैं। प्राय ऐसा होता है कि मुख्य कार्यपालिका को 
विभागों अथवा निगशो आदि के ग्रान्तरिक सगठत में सुधार, परिवर्तन एवं हेर फेर 
करने पड़ते हैं। अबक वार, भ्रश्नासत को सकदों का सामता करता पड़ता है और 
ऐसी परिस्थितियों भे यह हो सकता है कि मुख्य कार्यपालिका द्वारा नये अभिकरणों 
(#8८ए००५७) की स्थापना की जाये प्रथवा पहले से ही स्थापित अमिकरणो का 
पुनमंगठन किया जाये । इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के सगठनों के विस्तृत रूपो का 
निर्धारण करती है जिनके द्वारा कि प्रशासन कार्य करता है 

(३) कर्मचारियों की नियुवित्र तपा उन्हे पदच्चुत करने का प्रधिकार 
(6 परागाए 0 #एएणा0 आए उधा०४६ 6 ए८४०॥7ा ६) --सभी देशो पे 
राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का भ्रधिकार मुल्य कार्यप्रालिका को 
प्राप्त होता है । भारत मे सभी महत्वपूर्ण पदो की नियुक्षितियाँ राष्ट्रपति (76500॥/) 
के द्वारा की जाती हैं। उदाहरण के लिए, राज्यो के राज्यपालो (50एछ70७), 
राजदूतों (६प्रा0445७005), उच्चतम न्यायालय ($0फा८छ& (.०णा) तथा राज्यो 
के उच्च त्यायालयो (68 पाह॥ 0०४४७) के मुख्य न्यायाधीशों एव न्यायाधीश 
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(4४११८५), सपीय लोर सवा झ्रायोग (एवाणा एफ्रशैल $लश०ठ (णाापरफआण्य) 
के अध्यक्ष एव सदस्यों की नियुतितर्या । मुख्य वायंपरालिका जिस प्रदाधिकारियों को 
निषुर्वित बरती है उनको पदच्युत बरने का भी श्रथिकार ग्राप्त होता है। भारत 
के संविधान (007शाश्ण्पा०ए) में उस्लिखित धर्तों के भ्रन्तर्गंत, उन उच्च पदाधि- 
कारिणे को पदच्युत करसे का अधिकार मुख्य क्ायंपालिवा को प्राप्त होता है जिन्‍्हें 
कि बहू नियुक्त करती है । 

निध्व श्रेणी के प्रधाप्तवों प्रववा कर्मचारियों वी भर्ती लोब-सेवा झ्रायोग 
द्वारा की जानी है | मुख्य कार्यंपालिका के प्रभाव सेत्र से बाहर के कर्मघारियों का 
चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा (009/50॥78 एंडशाआशाणा) के द्वारा किया 
जाता है। 

(४) निर्देश एव मादेश जारी करने का भधिकार (&ए॥०7/9 ० 5506 
06९॥ए॥४ 800 0०7श5705)-- किसी सयठत में बाम करने मी शेरणा 
निर्देशों एव आादेश्ो से प्राप्त की जाती है । भुख्य कार्यपालिका या यह वत्तेव्य है कि 
धह यह देखे कि कानूनें समुचित रीति से क्रियाग्दित डिये जा रहे हैं या नहीं, भौर 
सरकार का प्रत्येक प्रभिररण (#8०॥८)) एवं विभाग (0८.//90ा) टीक प्रकार 
से बाय॑ कर रहा है या नही । वही विभिन्न विभागीय भ्रष्यक्षों (0०फथधाध्याओ 
#०४/$) को विशिष्ट एव सामान्य निर्देश जारी करती है जिससे कि प्रश्ञासन का कार्ये 
उचित हप से चनता रहे । तिर्देश एवं प्रादेश जारी करके वह प्रशासन का नेतृत्व 
करती है। जब हस्तक्षेप करना झावश्यक हो जाता है तो उसे हस्तक्षेप भी करना 
पड़ता है । जब उसके पथ प्रदर्शन को मांग होती है तो उसे पथ-प्रदर्शन करना पढ़ता 
है। य निर्देश (0॥६00०॥७) श्रधिणाती प्राज्नाप्रो (£5£०८४४६ ०7४८४), धोषणाग्रो, 
यत्रों एवं परिषत्रो (८॥८४ोेशआ$) भादि का रूप ले लेते हैं। इन्ही भाशाओं, निर्देशों तथा 
सूचलाग्रो के द्वारा मुख्य कार्यपरालिका देश की प्रशासकीय मश्लीनरी पर प्रभावएू्ण 
रीति से अरता प्रमुख एवं तियन्क्रणा स्थापित करती है । 

(५) प्रशासकीय संगठन के सम्पूर्ण कार्यों मे समत्वय स्थापित करता 
(एएज0७१४णा ' है जीत्९ उतता508॥0९ 0ह059000) -- प्रशासनिक 
संगठनों के कार्यों मे समन्वय स्थापित करमा--पुरुय कार्यंप्रलिका का एक अत्यन्त 
महत्वपुण्य काये है। प्रशासन को एक एकीड्ृत संगठन के रूप में हो अपना कार्य 
करना चाहिएं। सैकडो अधिकारी प्रगठन तथा कायधिय प्रशासन के कार्य में व्यक्त 
रहते है। उनकी क्रियाओं मे उचित रूप से इसलिय समन्दय दिया जाता है कि 
जिससे उनमे परस्पर किसी भी प्रकार का टकराव एवं दोहराव उत्पन्न न हो ) मुख्य 
कायपालिका को विभिन्न विभागो (0030४८॥5) वो भिन्‍न-मिन्‍्त क्रियाओं में परस्पर 
सम्बन्ध एवं समस्वय स्थापित करना पंडता है| उसे विभिन्न प्रशामवीय विभागों के 
मतभेदी को सुलकाक्र उनमे परत्एर एकता कायम करनी पड़ती है। वही विभिन्न 
विभागों के पारस्परिक विवादों एवं मत्तभेदों को सुलकाने का भन्तिम आशय है 
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सम्पूर्ण प्रशासक्ीय मशीवरी के सुचाझ एवं कुशल सचालन वे लिए उसके कार्यों मे 
समन्वय स्थापित करता अत्यन्त ग्रावश्यक है । मुख्य कार्यपालिका का यह एक पगत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य है । 

+. (६) झम्पूर्ण प्रशासन के कार्यों का निरोक्षण करना झोर उन पर नियन्त्रण 
रखता (5006श5ात जा एणाप्रण ण॑ पल ००75 एप जोर बतायाा॥ा- 
४5009) --भशासन के प्रधान के रूप में मुह्य कार्यपालिका का यह गत्यन्त महत्वपूर्ण 
काये है। विभिन्न प्रशासकीय अभिकरणो तथा विभागों की काये प्रणाली से सम्ब- 
स्थित सभी जानकारी उसको प्राप्त होनी चाहिये । जब कभी भी वह प्रावश्यक समभे, 
उसे जाँच पडताल करने की भ्राज्ञा देने का प्रधिकार होता है + वह प्रशासकीय विभागों 
से उनके कार्यों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी, भ्रभिलेख (२९०००) 
कागजात ग्रषवा फाइलें मांग सकती हे । निरीक्षण तथा नियल्रण वा यह कार्य 
इसलिए भरत््मन्त महत्वपूर्णा होता है क्योकि मुल्य कार्पपालिका अ्रषती काफी सत्ता 
अधीनस्थ प्रधिकारियो वो सौंप देती है । अत उसका कर्तव्य है कि वह यह देखे कि 
उसके जो प्रधिकार हस्तान्वरित किये हैं कहीं उनका दुरुपयोग तो नही किया जा रहा 
है मुझ्य कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य (920) के 
किसी भी विभाग, बोर, ब्यूरो अपका आयोग ((०शाशए55007) के कार्यों तथा 
प्रबन्ध की किसी भी समय देखभाल तथा जाँच पड़ताल कर सके । यह कार्य वह था 
तो स्वयं कर सकती है ग्रथवा इसी कार्य के लिए नियुक्त किये गये एक अथवा अधिक 
व्यक्षितयो द्वारा सम्प्न करा सकती है। भूतकाल मे सरकारी विभागौ, सरकारी 
निगमो (?७७॥४ ००:७०७(॥०४४] के कार्यों तथा उच्च अ्रधिकारियों के प्राचरण 
(९०१४५) की जाँच पडताल करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनेक जाँच समि- 
तियो. (7०7 (एशाग॥(४०७) एवं ग्रायोगी ((०७॥755005) की नियुवितयां 
की जा चुकी हैं। इसमें सवगे महत्वपूर्ण जाँच जीवन बीगा निगम [[#ि वच509॥06 
(०77/००४४०॥) के कार्यों के सम्बन्ध में जस्टिस एम० सी» छागला द्वारा वी गई 
थी। मुरुष कार्यंपालिका सम्बद्ध विभागों (0:]श00०7७) से दिसी भी प्रयार की 
जानकारी एवं रिपोर्ट माँग सकती है। मुख्य कार्यपालिका के इस कर्तव्य का उल्लेख 
करते हुए विजोवी (#7//०४४।७)) ने लिखा है 

“मर्ग प्रवन्धकक (0दवटाव ग्राआ2867) वा पह प्रमुख बर्तव्य है कि वह 

विपमित समयालरों के पश्चात्‌ अपते निर्देशक मण्डल (020 ० (आ६००78) के 
सम्मुख तत्कालीन परिस्थितियों एव आवश्यकताओं के बारे मे तथा इस विषय मे पूर्ण 
व विस्तृत विवरण भ्रस्तुत करे के भृतकाल में उसके द्वारा तथा उसके अधीनस्प वर्म 
चारियो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासत्र कार्य किस प्रकार चलाया गया गौर यदि 
उसको यह कार्य उचित ढग से करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह रवय ग्रपन 
अधीनस्थ कर्मचारियों से वह सब विस्तृत सामग्री प्राप्त करे जिसकी कि उसे आवद्य- 
कत्ा है। ऐसा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे पर्याप्त भ्रधिकार प्राप्त हो 
जिससे कि वह उपलब्ध दी जाने वाली सामग्री एव जानकारो की प्रकृति तथा उसको 
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प्रह्तुत किए जाने की विधि का तिर्धारश डर सके ) यह भी वाद्धतीय है कि प्रपीनः्म 
वर्मरारियों द्वारा इस्तुत क्िय जाने बाले अनेक शतिवेदनों (20क०॥3) का मुष्य 
वायपालिशा (0 ८९७००४४६) वे प्रतिवेदन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो और मुख्य 
कार्यपानिका को यह प्रव्गर प्रदात किया जाये वि वह उनके प्रतिवेदनों पर प्रपदी 
टीका ट्रिणशों वर मरे तया यह प्रकट कर सहे कि बह अतिवेदनों में दिये परे ठकरे' 
विवरण एवं सिफारिशों से कहां तक सहमत है ठदा वहाँ तक उनरं समपंद करती 
है... हिल देगा विवरण प्रस्तुत ने जिख्े जाने जो स्थिति में, एक प्रोर हो मरुष्य 
का्येपालिका तथा व्यवस्थापिका दे बोर बैशा हष्ट हम्बन्ध कायम ने हो एेगा जैसा 
कि होना चाहिये दौर विभिन्न क्षेत्रों के ्यावहारिक प्रशार मे स्वस्थ ये भ्रम 
उत्तत्न होगा।। 

(७) ग्जर बनाता प्रथवा दितोय ग्रबग्य पर नियलण झरने का प्रधिष्र 
[87420898 ण॑ ॥98- #ण्रा७३) 49 0७॥0 ॥॥6 जागा4इध००॥ रण 
#॥8॥:०) - मुख्य काइंशलिका जा वित्ती३ स्थिति! वे सम्दन्‍्ध में भारी तथा 
ब्राप् होदी है । बजट तैयार करना, व्यवस्थापिका ([.6६॥8/8087६) दे सन्पुल उसको 
प्रस्तुत बरता प्रौर व्यदस्थापिका द्वारा प्रनुप्रोदत होते के पश्चात्‌ उसको क्रिपालित 
बेलता-य मुख्य द्रार्यवातिशा के कहतव्य हैं । वह वित्तीय योजनाएँ तथा वित्तीय 
नीतियां का निर्माण करती है श्रोर इस प्रदार वह दिलीप क्षेत्र में देश वा नेतृत्व 
बसी है। 

मुख्य बायप्रातिका हे प्रशामतर मे प्रम्दन्थित कार्यों बी उपरोक्त मूरी से यह 
रखष्ट है कि उसे ब्यापद ठंया महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने होते हैं दंदा राज्य वी 
प्रशामशोय मशीतरी वा उचित रीति हे कार्य बए सदना मुख्य कायपालिका के ठोझ 
निरशंपो, प्रेरणाग्रो तथा नेवृत् गए सत्ने की उसकी समता पर निर्भर होता है। परत 
देव एक अत्यन्त थोग्य व्यस्त ही मुक्य कार्यपरातिका के इन शादों को सम्पन्न कर 
मक्‍ता है। 

मुष्य प्रशामक (॥0900ध40५ ॥॥४ ०)॥र्थ) होने है कारण, भुख्य तिप्पादक 
पधदा मुख्य कायपालिका (()0र्श ८६०८४४४८) वो (दाहे वह एक व्यक्ति हो भ्रणवा 
दुछ व्यक्तियों का समूह) देवल सरहार वी प्रशासवीय सशीदर् के साष ही घ्यवहार 
नही करना पहता, भपितु उसे न्यायपालिका (300003) व्यवस्पापिका [७8 
॥7070), विधागक्गणो (!८8४8॥08), ध्रद्य मुख्य विष्यादकों श्रणवा मुख्य कार्य- 
प्रातिकाग्रों, सज्ेतित' दो, जतत्य के विचारों तथा टितवद्ध सपुदायों (८6३६ 
४४०१), के यी, स्सब्फ, रणह॥ पहा। $ ५ इसंस उसके फापे की मु पीत 

[079 ॥शए ०) प्रकट होनी है। एक घोर हो वह प्रशायन का प्रधान होता है ग्रोर 

दूशसे भर देश का राजर्नविर नेद्वा होता है। उसे देवज प्रशासकोय कार्यों की ही 

सम्पन्न नही करना पड़ता बल्कि लोगो, समुदायों, विभिश्न हितो, समायार-१त्रों, हप्तद 
4 थक ॥त0णक्क0), ० १४, ए 424 
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(एशा।श्शाण्य तथा इस (छव्वॉ>) से भी सस्वन्ध रखना एवं व्यवहार करना 
पडता है / उसे समाचार-पत्रों तथा सार्वजनिक सभाग्नो के भ्रावोचतात्मक प्रहमरों से 
प्रशासन को बचाये रखता होता है। उसे ससद के सदस्यो तथा विभिन्न राजनैतिक 
दलो की प्रालोचनाझो का भी सामना करना पड़ता है । अपने विचारों व सततो को 
जनता तक पहुँचाने के लिए उसे सचार के साथनो का भारी उपयोग करना पढ़ता है। 
जैसा कि जॉन ए० वीग (०४8 4 7८४) ने वहा है. “योग्पतम सहायको के होने के 
बावजूद भी, इस बात की प्रोर व्यक्तिगत ध्यान देना राष्ट्रपति (४पशा।) वा 
कत्तंव्य होगा कि वह क्तिना सार्वजनिक प्रचार करना चाहते हैं दघा राजनैतिक शाव 
प्रदान करने वाली कितनी सेवाग्रो को व्यवस्था वो आवश्यकता समभते हैं। इस बात 
पर जोर देने की झ्रावश्यकता नहीं है कि जहाँ तक उसके द्वारा विभिन्न साधनों का 
भत्यक्ष उपयोग किये जाने था सम्बन्ध है, चुद्धिमानी इसी से है कि वह प्रचार वं कथन 
सम्बन्धी झपने विशिष्ट गुणों का प्रधिकतम उपयोग कर तथा भ्पनी बमियों को स्यूनतम 
कर दे ।”” इस प्रकार मुख्य निष्पादक भथवा मुख्य वायंपालिका (20५ ०६०७४ए९) 
को जनता के त्षम्पुख प्रशासन का अतिनिवित्द करन! पडता है / धुशुय निष्पादक 
प्रधवा मुषय कार्यपालिका को राजबंतिक नेता (70)॥८४] ९2007) #पा प्रज्ञासन के 
प्रधान (86१४ ण॑ ॥070॥99॥०7) के ट्विपुण्ली फार्य सम्प्ष फरने पथले हैं। इस 
द्विमुख्ो प्रकृति (000 7907९) के विषय मे लिपते हुए प्रोफेसर छ्वाइट (2४ 
॥70८) ने कह है 

“एक प्रजातस्त्रीप देश भे राजनीति तथा प्रशासन का सभल्‍्वयय होता भ्रावश्यद 
है घर प्रनुकुल परिस्थितियों के प्रत्तगंत ऐसा निष्पादव ग्रथवा ऐसी कार्यपालिका 
इस कार्य को अच्छी प्रकार सम्पन्न कर सकती है। यहा इस बात का उल्लेख २रना 
भी उचित है कि प्रजातस्त्रोय व्यवस्था उत्तरदायी नेतृत्व वो प्रावश्यकता होती है 
और उनकी नीति को प्रशासन के कारण कोई ठेस नही पहटर्चैगी । राजनैतिक निष्पा- 
दको (?०॥४०७॥ ६॥९०७॥४०७) का यह विशिष्ट कर्तेंन्य है कि वे प्रशासकीय निर्देशन 
तथा प्रेरणा शक्ति प्रदान करें तथा सरकार की व्यवस्थापिका द कार्यपालिका शापाग्रा 
के बीच समन्‍्वय स्थापित करें और जनता के एक अ्भिकरण (# ५५१) के रूप मे 
उन लोगो के प्रशासन की रक्षा भी करें जो इसको एक दल (228५9) का केवव एक 
उपात्तम [80]ए॥0॥) मात्रा समझते हैं । है 

मुख्य निष्पादक भथवा मुख्य कार्यपालिका को प्रदासन से सम्बन्धित नव 
बाद्ो का निशंय करना पडता है गौर प्रशासवीय कार्यक्षमता एवं कुशलता बहुत हृद 
तक उसके निर्सयों पर ही निर्भर रहती है । यह उसकी जिम्मेवारी है कि वह देखे कि 
प्न्य लोग उचित रीति तथा बुशलता के साथ ग्रपना कार्य कर रहे हैं या नहीं । श्रत 
उप्रमे ब्यवित्यो को परखते व सप्रकन की योग्यता होठी चाहिये । उ्सके ध्न्दर 


9 छह ०५ [६4 ) होदए००७ ० एक्शन कै वाफआज॥० 9 9 7 
27, 0 स्ा८ गए ल्‍्क 9 56. 
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सावलौकिक उत्मुकता (2/00॥८ ८४०४/५) होनी चाहिंगे। उसे पनेक बाय करने 
होते हैं भौर उसने यह ध्राशा नहीं की जाती कि वह हर एक बात के बारे में कापी 
मु जातदा होगा। उसे विशेषशों (970०200») थे साथ काम करता होता है 
परलु उसे प्रत्येक चीज के बारे मे पर्याप्त जातकारी होनी हो चाहिये मि्॒से वह यह 
जान ग़े कि ऐसे घादमो कहाँ से भाप्त किये जायें जो कि बिरी विशिष्ट बाएं के वारे 
म प्रह्मधिक श्ञाव खबते हो तथा किन्होंने भप़ने विशिष्ट क्षेत्रों मे विवश के क्रम को 
बराइर जारी रखा हो (7 
मुख्य निष्पादक मे ग्रात्म-निर्भरता (8५ क2:40०8) का गुर होना चाहिये 
जिससे कि वह प्ीध्रता के साथ निरंय वरने मे समर्ष हो सके । उस्म इतनी योग्यता 
भरी होनी चाहिए वि ढ/ प्रत्य छोगो हे राजभकिति या निष्ठा प्राप्त कर उके, प्र्षादू 
उसके प्रकल मानरोण, गहानुभूति ता सेहपूर्ण होत चाहिएं । चरित्र (00॥४४५०४/), 
बुद्धिमादी, विराय बढ़त में शौध्रता, प्रष्छा स्वभाव, प्रावपुंक स्यक्तित्व, बाय के श्ि 
दि प्रधीनाथ बमचारियों मे विश्वास उतप्ठ वर देने | बी क्षपता--मे वे जुख गुण 
है जो पुरइ ठिलाइक कायशविका (0 ६%९०७॥॥४) गो एक शफ॒त प्रशाउक 


बना देत हैं। ह१ 
मुएय निष्पावक प्रथवा सुएए कार्यवालिका का कार्पाल्िण त 
8 0#06 ० ॥६ (पथ ६:४७/७६) * 


जता कि हम पहने ही देख थुके है, मुस्य तिष्पादक प्रयवा मुख्य का्यपालिका 
के कार्य बहुत ध्रधिक तथा जटिल हैं। मुझ़य प्रशासक (#॥000॥%8॥62007 80 (१०) 
के रूप में उसको यहें जिम्भेवारी है दि वह बह दें कि सम्पूर्ण प्रशाधक्ीय 
मनीतरी उचित छप स्ले तथा कुशलता के क्ाप कार्य कर रही है या ही ) देश की 
विशाल प्रशारापीय गे रचना का प्रभावपूर्त रीति से निर्देशन व निरीक्षण करते 
तथा उस यर निमत्तरश्श रख के ज्िये मुख्य कार्यप्रातिका को एक ऐसे विशेष कार्यवय 
थी प्रावश्ययत्ञा होतो है जा कि उप्के दायों को सम्पन्न दरने में उसवी महावता कर 
सके । शीवपरिषद्‌ व्यवस्था ((४0॥0८ 5५४४७) दाली सखार भ, जहाँ कि देध 
के प्रशासन के प्िये सरविपरिषद्‌ के १६ या १७ सदस्य सामूहिक रुप हे उत्तरदादी 
होते हैं ऐसे कार्यालय भषदा “सामाध्य कर्मचारीजग' (0७80 #शी) की 
आवश्यकता ग्रौर भौ प्रधिक हाती है॥ जब मल्विपरिषद्‌ प्रश्चासत हे लिए सामुद्धि' 
हुए से जिम्मेबार होती है तो अशासनिव मामलों के बारे मे सामूहिक रूपसे हो 
बिचार विमश ((00)६५।९६ 0/:५5४०॥) होदा चाहिये । ऐसे विचार दिपश्ञ प्रषवा 
जप/्पिफ्ोत जेज़ाजोअप्वफ्त' बपिप्रेण (७०, की त्वाजाया आईये 
जिमसे कि मस्तिसरिषरर के विच्चो करी (१/३05।८) को यदि कमी किठ्ली दिद्यर 
विमन्षे के वारे मे संदेह हो तो वह उस अधिसेस से उस् विषय मे जातकारी प्राप्त 
कर सके 

पक था कक छ 
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इसके भतिरिकत, मुझ्य कार्यपालिक्षा प्रत्येक मामले पर विस्तार से विचार 
नही कर सकती | झत' कार्यों का सुक्ष्म परिक्षण करने की प्रक्रिया (905 
70०६४) का प्राध्यय लिया जाता है जिसके द्वारा कि कम महत्वपूर्ण मामलों के 
' निर्णय मन्त्रि परिषद्‌ से बहार ही कर दिये जाते हैं । उम्रके कार्यालय प्रघवा 
मामान्य कर्मचारी वर्ग" को 'फिल्टयर! भर "'फनल' (शिष्य आते िशाथ) के रूप 
मे कार्य वरना होता है। इसका कार्य है कि यह मुख्य कार्यपालिका को इस योग्य 
बना, दे कि वह छोटी-छोटी तथा झावश्यक बातो में म्पता समय नष्ट किये बिहा ही 
महूत्वपूर्ण मामलों को निपटा सके । 
& प्रोफेसर एल ० डी,» हुइट (0. 0.7६) ने ऐमे कार्यालय के निम्न 
उ्श्य बताये हैं 
+ * “(() मुरय कार्यापालिझ को पूर्ण कया नवीतत् बातों एवं घटनाओं से 
परिचित रखना 
*५ (२) प्रमस्याप्रों के सम्बन्ध मे पूर्व-विचार करने मे ज़्रथा भावी कार्यक्रमों को 
योजवार्यें बनाने मे उसकी भ्रह्ययता करना ॥ 
...... (३) इस बात का ग्रवन्ध करता कि दे मामले, जिन पर कवि कार्यपालिका 
-को निणप देना है, उसके पास श्षीघ्रता के साथ तथा ऐसी दक्षा में पहुँच जायें कि 
जिससे बह उन पर विंना देर डिगे विवेकपूर्ण निएंय कर सके तथा साथ ही, कार्य 
पालिका वो भविचारपूर्ों व जस्दज्ाजी के निएंयों से बधाये रखना | 
! [४) ऐसे प्रत्येक मामले को अलग रखना जिस पर कि शात्तन व्यवस्था के 
ग्रलगेंत बाहर निर्णय हो सकता है। 
४ (५) उसका समय नप्ट होने से बचाना। 
१६) स्पिर नोति तथा कार्येपूर्ति के निर्देशन सहित ऐसे उपाय करना कि 
जिसमे भ्रधीनत्प कर्मचारी उप्तके निर्झंयो दो माने तया उन्हें क्लियान्वित करें ॥४ 
बजट तेयार करनां-मुत्य वायंपरालिका का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तब्य है। 
विशेषज्ञों तथा तस्नीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की सहायता के बिना बह इस कार्य को&« 
पूरा नहीं कर सकती । इन्ही सब कारणो से प्रत्येक मुख्य निष्पादक अयवा मुख्य 
कार्यपालिश ((0र्श ९९७८७४६८) को एक 'सामान्य कर्यचारी वर्ग! ((क्षाप्प्ता 
अंश) को प्ावश्यक्षता होती है जो कि कार्यों को सम्पन्न करने में उसको सहायता 
कर बड्के ३ 
यह कार्यालय एक ऐसा प्रग होगा जिसके द्वारा कि मुझ्य कार्यप्रालिका 
अपने कार्यों को सम्पन्न करेगी तथा झपनो झक्तियों (70४८5) का प्रयोग करेगी ॥ 
यह कार्यालय ऐसे प्रलेख (6०८एाशला/5) तथा सूचनाएं एकत्र क्रेणा जिनके आधार 
पर मुल्य का्येपालिका प्रसासक्तीय निस्येय करेगी । यह कार्यालय मुस्य वार्यप्रालिका 
4|. ७ एक , ०६ ०5 + 0-52. 
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हे निर्णय सप्दढ विभारों (0क%2/775) को प्रेषित शी करेश । यह हम्बद 
विभागों के सत्मुम मुस्य कार्यवातिका की प्राज्ाप्नों (अए्8) की व्याक््या परेगो 
जिससे कि दे समुचित रीति से उतफों लाश कर सके / इए प्रकार यह कायलिय 
मुश्य का्यश्रलिका को प्रोंो, कानों तथा हाथों का कार्य कोगा, जिनकी सहागर्ता 
से वह प्रध्नासत का निर्देशन, निरीक्षण हृषा निमसण कोगी 


तंप्रुवत राज्य भ्रमेरिका में मुए्य निष्पारक का कार्य 
[0866 थ॑ फल (आते एं:लएा१९ 8 086 (ह/९४ 96 ए॑ #गक्षांघ्रो : 
सयुकतराज्य प्रयेरिका दे राष्ट्रपति (ल््रवेध्ता) मा प्रप्ता प्रशासनिर' 
_हदाफ होता है जो कि उसके विविध कार्यों की पू्ि मे उप्की सहायता करता है। 
प्रशाककीय प्रदन्ष के ठिये सपापित राष्ट्रपति क्रो समिति (श080ं2॥(६ ०णयाा॥(८९ 
00 #शापाक्ाक्ए& फैआशइध्ता८क) (१६३७) ने हृद्ता के साथ यह सिफ्नारिण 
वी पी हि ऐसे निष्पादन कार्यालय (69६०0॥96 0७2] की स्पापना होती चाहिए ; 
और सन्‌ ११३६ मे राष्ट्रपति ने उस सिफारिश को मुख्य दातों को लागू रिया। 
जैसा कि प्रद है, राष्ट्रपति के तिणादन क्रा्योत्तय (स्टाफ) में द्वाइट हाउस 
दाघोलय (९॥॥६६ [0086 जी०८), बजट विभाग (60 0 ॥४ 8068०), 
पाधिक सलाहकार परिषद (0०आक्ष। ४ ८९७॥०॥॥९ ०८०॥५४) तथा घनेक प्रनय 
प्रभिकरण (200६०) सम्मिलित हैं। ह्वाइट हाउस दार्पतिद में राष्ट्रपति की 
सहायता के लिए प्रगेक सचिव ($0षधधआ॥॥९४), हह्यरगएं तथा पाँच था छू 
प्रशाप्तकौय सहायक होते है। ये गचिव राष्ट्रपति बे *राजनंतिक' कार्यों की प्रति ये 
ब्रा ऐसे कार्यों की पूर्ति में शो कि वह कग्रेस (000865) प्रेस दस (20) 
वर्गों (£ई70005) पा सामान्य जठता के सा्बद्ध में हम्पन्न बरता है, उसकी 
सहायता करते हैं। ये सचिद करा्रेस, व्यदितश कोग्रेस के सदस्यों सरकार गे 
निष्पादव प्रमिक्रणों [96८॥॥06 8शलाए/5), समाचारप्ो तथा रेडियो से पत्र 
व्यवहार करत हैं। 'सावान्य लोक प्रशयनोय सहायक (0०008) कृपी॥६ 00वा- 
2॥70॥%6 358॥979), जो कि दक्ष एवं विश्लेपज्न होते हैं प्श्ास्रकोप कार्यों को 
पूरा करे प्रे राष्ट्रपति को सहायता १रते हैं। दे उसके लिए प्रतिवेदद (8६/७॥) 
हैणर करते है वा प्रग्य कोई थी कार्य करते है जो कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हे सौण 
जाता है। वे केबच्र राष्ट्रपति के लिये ही कार्य करते है तथा सरदार के प्रत्य 
विभागों (0ल्‍&भ/८॥/5) प्र किप्ती भी प्रकार के भ्रषिकार था प्रयोग गही ढरते। 
राष्ट्रपति को कर्मचारी वर्द को सहायता बजट विश्ञाय (प्ात्व0 ७ पैड 
8008५] द्वाय प्रदान की जाती है। इस विभाग का विर्माएं सन्‌ १६२१ के बजट 
तथा एकार्वस्टिए प्रधिनिगर (80690 आई ॥०००७॥७६ #9) के द्वार किया 
“गण शा। इसका भ्मुच कार, वाषिक बजट तेयार दरने मे राष्टृपहि की सहायता 
करना है । जैसी कि प्रपिनियम की व्यदस्पा को गई है, इजट दिमाग लिमन कार्य भी 
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सम्पन्त करता है: “बजद विभाग, जब भी राष्ट्रपति का निर्देश होगा तभी, विभागो 
(0०एभ0णाल्या) तथा सस्‍्यावों (5899॥8000॥5) का सविस्तृत प्रध्ययन करेया 
जिससे कि राष्ट्रपति इस बात का निरेय करने में समर्थ हो सके कि निम्नलिखित 
के बारे मे (लोक सेवाझों को सम्पन्न करने के कार्य अभ्धिक मितव्ययता तथा 
कुशलता लाने के उद्देश्य से) वदा-वया परिवर्तत किये जाने चाहियें, (१) ऐसे विभागो 
अपवा सस्पानों के तत्कालीन संगठन क्रियाड्रों एव कार्य की रौतियो के बारे मे, 
(२) उसके तिमित्त किये जाने वाले विनियोजन (#997०७४०४७०७) के बारे में, 
(३) विशिष्ट क्रियायें दिशिष्ट सेवाओं को सौंपने के बारे मे, भ्रयदा (४) सेवागो के 
पुनर्वगीकरण के बारे मे ।” इस प्रकार बजट विभाग (छेणर8० 06 ९ 870१९) 
के माध्यम से राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर 
सकता है भौर भपने ग्रापको इस बात से झाश्वस्त कर सकता है कि दे विभाग 
सन्तोपजनक रूप मे कार्य कर रहे हैं। भ्रार्पिक सलाहकार परिषद्‌, जिसदा निर्माण 
काप्रेसत [.0927९53) द्वारा सबू १६४६ भे क्रिया गया था, राष्ट्रपति को भाधिक 
समस्याझो के बारे मे जानकारी एवं परामर्श प्रदान करती है झोर राष्ट्रपति द्वारा 
कांग्रेस मे प्रस्तुत किये जाने वाले वाषिक प्रार्षिक प्रतिवेदन (8एजाणाएर ए६७०॥) 
के तैपार करने मे विशेष रूप से उसकी सहायता करती है। “व तीनो स्टाफ संगठन, 
जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति वो वह सम्पूर्ण सहायता प्रदान 
नहीं करते जितनी कि उसे प्रावश्यकता होती है, परल्तु वे राष्ट्रपति के लिए यह 
सम्भव बना देते हैं कि यह उन व्यापक उत्तरदापित्वों एवं कार्यों को कुछ निश्चिन्तता 
के साथ पूरा कर सके जो कि अपने पद के कारण उसे करने होते हैं । स्टाफ मे 
सदस्य सूचना तथा प्ावड़े एकश्र करते हैं तथा उन पर विचार करते हैं, योजवायें 
बनाते हैं तथा उन्हे राष्ट्रपती के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति को परामश्न देते 
हैं तथा उसके साथ विदार-विनिमय करते हैं, प्रशामकीय नियम तथा कानून बनाते 
हैं, भौर झनेके तरीकों से, जैसा कि राष्ट्रपति उन्हे निर्देश करता है, वे सरकार 
की निष्पादन 'भुजा [[ऋ«८प्रधश७ थाया) के रूप में कार्य करते हैं। ये व्यक्ति 
राष्ट्रपति को उन उत्तरदायित्वों एव कार्यों से मुक्त नहीं बरते, जो मुख्य प्रदासकः 
(एवार्ध ॥४गए/॥ण०07) है रूप मे उसे पूरे करन होते है। पर दे इतना अवश्य 
करते हैं कि झतेक बातों के विषय स हावधात रहकर तथा राष्ट्रपति को उच्चकोटि 
का राम प्रदान करके, उसके लिए यह सम्भव बना देत हैं कि वह सर्वोच्च 


त्ग्यासक (57फाश्या€ 20गाशआावा०]) के रूप में झपने वास्तविक कतंव्यों को पूरा 
कर सके |? 
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राष्ट्रपति का रिप्पादन कार्यालय 
(5०००४ ४४ 0[828 रण ॥ढ जिहअंव धार) 


राष्ट्रपति 








बजट कण द्वाइट हाउस वार्यलिय आाधिक काली परिषद्‌ 
(पणचव7 ण॑ 06. (6 शेप मुतफ़र. (एण्णए। णै ऐैप्ला०- 
छ0हल) णीब्ध ॥06 49525) 
! 
घजजा 
यए्षीय छुरशा फ सादीव सुरक्षा वोमित प्रदत्य शट बालीन प्रवर्ध 
(पिगाणात 5६७) सादव दो. गे लिए सम्पर्क के तिए वार्यालिय 
(जात). [पिक्षाणारक ६६७॥॥७ वायलिय (0॥06 07 रिकक्षन 
अ6०ण०७ 2०270). [[१७०७ ०७४६ 800 >/ग१.6- 
(0 शहक्राएधे | 
कग्रआहथाधा।) 


इगलंड में सम्त्रि-परियद्‌ सचिवालय 
(एक्राश 56४६४ ४ ३0 श890) 

बिदेन मै, माँ व परिषद्‌ सम्रितियां (४9॥७ ९०%॥॥॥:७) तषा मस्ति 
परिषद सचिवालय (0908 $००६७४॥॥) मस्त परिषद्‌ (040४८) यों 
सहायता बरते हैं। मखियरिपद्‌ समितियां दो अगर वो हैं. स्थायी प्रमितियाँ 
[इक थ एकाकाद। (एभाएएा/०७४) देगा तद्ष समिति (४8 ॥06 
(0006७) । मत परियद्‌ सह्ितियाँ या तो विचार करने दे लिए प्रववा कार्य 
जो एड्करए #रले के विए होतो हैं, कभो कभी दोदों प्ररार गरी होती हैं। ये 
संमितियाँ मख्ि परिएद के पम्मुख एक प्रप॑ निर्मित वोति प्रस्तुत करती हैं। थे 
विभागीय मतभेरी (0द0पाप्णधव (पीशणा०४] भ्दवा बदिनाइपों को भी दूर 
कर हझती है। सद्‌ १६११ ए ऐसी पांच स्थायी समितियां दरभाज थी 

(?) दिषए तमिति (78८ व|ज4॥0०॥ (0ारा॥॥०६)--[पहिले यह 
प्रण08 भी॥$ ४0000॥/5 के नाप्र सं प्रश्चिद्ध थी) । इस सप्िति पर विधान के 
उस बादिक कार्यक्रम रो तैयार + रे का उत्तरदावित्द होता है. जो कि तसद दे सूद 
(80580॥] का उद्धाटन करते समय राजा (#॥8) के भाषण मे प्रम्मिलित बिया 
जाता है। यह सात पृषर्‌ पृथक मच्ियों (४७एश0७) द्वास्न जाही किए जाने 
दाले सभी विधानों व पयदक्षण् करती है उ्तो प्रायप्रिकताप्रो के सावत्व मे सुभाव 


का 4एफाधव रण 0 8. 097चक्राथा: 0कक्षाएशॉऑक ॥६३00४, ॥90-30, 
छ 
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देती है, उनके समय विभाग (76 ७७6) तथा ससदीय विधियों व उपायो वा 
निधारण करती है । 

(३) प्रतिरक्षा समिति (2८४०९ (७ए0६०)-यह समिति शान्ति 
तथा युद्धकालीन प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखती है। 

(३) लाई प्रेप्तोडेन्ट की समिति (प॥6 ॥,.ग0 ए80:(5$ एणा- 
गध८८) --यह केवल सामाजिक सेवाप्रो के बारे भे अपनाई जाने वाली सिविल 
नीति से सम्बन्धित एक प्रकार की उपमन्त्री-परिषद्‌ (50७ (४७॥7८() है। 

(४) प्राविक नीति समिति (708 8००॥०ाा० 9०९५ (०शव्रा।8९)-- 
इसका सम्बन्ध झ्राथिक मामलो से होता है। 

(५) उत्पादन समिति (?040९८७ण० (००७) इसका सम्बन्ध 
घरेलू उपयोग तथा तिर्यात के लिए सरकार के विनिर्माण कार्यक्रमों (४॥॥०व९७९ 
[४0०ह१४॥॥28) से होता है । 

इस प्रकार, मन्त्रि-्परिपर्य अपने कार्य से इस पाँच स्थायी समितियों तथा 
लगभग २० या ३० तदर्थ समितियों से सहायता लेती है। 
सचिवालय 
(7॥6 $९९7९शश) : 

भस्त्रि-परिषद्‌ सनिदालय का सम्बन्ध मस्यि-परिदद्‌ की बैठकों (॥॥००७॥९५) 
के लिए कार्यंसूची (॥९८॥09) तैयार करने से होता है| यह मन्त्रि-परिपद्‌ की बैठकों 
के कागजातो तथा निशंयों को सुरक्षित भी रखना है। राचिवालय में एक सचिव 
($८८श८ं॥ा५), एक उप-सचिव (ए0थएणं+ $९८८(७३), प्रत्येक निजी सचिवों 
(07096 5एश८(७५) सहित, दो भ्रपर सचिव (एगरतत्ष &८७४९४४॥९४), केन्द्रीय 
साह्यिकीय वार्यालय का निर्देशक (2॥6ण००7 ते तह एलाशों $काजाला। 0#60), 
त्तीन सहायक सबिव (85580 $€0८॥९$), एक मुख्य लिपिक (एकार्थ 
(०7८) धर स्थापना ग्रधिकारी (2६00॥कञत्ला। 08067) तथा एवं अधीनस्थ 
स्टॉफ (500000796 5!शी) होता है। मन्नि-परिषद्‌ वी बैठकों में केवल सचिव 
ही उपस्थित रहता है। मन्ति-परियद्‌ को अपने कार्यों को सापनक्न करने ग राचिवालय 
से भ्रत्यधिवः सहायता मिलती है। 

मस्त्रि परिषद्‌ राचिवालय की उपयोगिता के बारे मे लिखते हुए प्रो० हस्मन 
फिनर ने कहा कि “मन्त्रिगपरिषद्‌ को या उसकी समितियों को ग्रथवा पृथकू-पृथक्‌ 
मन्त्रियों को जब भी आ्रावेश्यकता होती है विश्लेपन्ञो की सहायता मिलती है ्लौर 
अपनी समझ के अनुसार वे उस सहायता का उपयोग बरते हैं। यह सहायता सूक्ष्म 
निरीक्षण द्वारा प्राप्त किये गए तया छने हुए तण्यो ([700/$) एवं विचारों (0635) 
के हूप मे मन्तरि-परिषद्‌ तक पहुंचती है । फिर वहां से, मार्गदर्शन, परामश एवं तथ्यों 
के इच्छुक, वाहर के तथा नीचे के विभागीय अधिकारियों को नौतियो तथा इन्हाग्रो 
के रूप भे प्रेषित कर दी जाती है 777 


4 सशपक्षा लाश, 0%कटाणारए३् ठाल्‍्च सण०़ल्श 20४६४, एऐ 5 956, 
79 67 68 





डर लोक प्रशासन 


भारत में मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय 
(एम्रॉएल 500९०७४:४४ ॥0 4॥09) 


इगलैड की तरह हमारे देशो में भी सन्त्रि परिषद सविवालय है जो कि 
मस्त्रि परिषद्‌ तथा उसकी विश्निन्न समितियों के विचार विनियमों तथा निणेंतो 
(0७४०७) के प्भिलेख (१८८०८६५) रखता है विभिन्न समितियां जैसे प्रतिरक्षा 
समिति [0.०5 (०फाशशा०८) संयुक्त नियोजन समिति (उ0ता। शिेगशाएह 
((9ण0005६) झ्रावित्त समिति (5९०ँ०७॥० 0०ए॥६८), विदेशी मामलों को 
समिति (झगराह्ा हैथि।क (०00प्रा।(८८) तथा सन्व्रि-परिषद्‌ वी तियुवित उप 
समिति (4॥०श7000॥ 5४० ८०७७४४॥६६) । सचिवालय की संगठन रचना इस 
प्रकार है-- (१) प्रधान संनिबालपय (७॥ $6ए०१३७), (३) साठन तथा 
प्रणाली समाग (0ह)र050णा बाएं ैटफै०्त 07507), (३) ढेनिर प्रशापा 
(0 ॥0979 १३३१) भौर (४) ग्राविक प्रशाखा (8८09०990० ५४४७8) । 
(१) मर वि परिषद रिया िलक के का ग्रध्यक्ष एक सचिव ($2८257४) होता 
डर ञ्ख्डो कमला क॑ लिए एक संयूत्त सचिव (300 ६६४८४४४७), एक उप« 
सब ४ प्रवर सविय [एगएंश $ध्घलंआ6) ठपां कतार शत है अधिकारी 
($०८४00. ०॥८०४५) हाते हैं। प्रशान सचिवालय वी चार शाजाप है क) 
महि परिषद्‌ झाखा (03070 8८०), (ख) स्य या शाखा ([0070॥4॥० 


छाशाशी) (ग) प्रणामन गला (8070509॥०7 9/50वट), तथा (५) सामास्य 
शाम्रा [(एलालाण पता) । 


(२) संगठन तथा अगाली सभाग (0इ8क्काध्शाण. शा गराहहा०8 
90/श७0॥)--इस सभाग की स्थापना मार्च १६५४४ में यो गई थो। इस सभाग 
का एक निर्देशक (00८0०0] है जो जि मारत सरकार के स्थापना प्रधिकारी 
(889ेकआपरथा। ०गी०८४) के रूप में तथा गृह मस्त्रालय मे सयुक्त सचिव के रूप 
में भी कार्य करता है। निर्देशक एक भ्रथिकारी स सहायता लता है जिसे कि “ निर्देशक 
का सह!यर” (25४०७ 80 ॥76 /07०८०7) कहा जाता है। सब १६५४५ में एक 
उप नर्देशक (0८०9 6९४०) का पद भी बना दिया गया था| विभिन्न 
मलजालयो. (0फ!7०) तथा विभागों (0क्आफ्राध्ा८) में संगठन तथा 
प्रणाली इकाइयाँ (कोप्) 0 9७4 | ४७७ (८८॥५) बने होते हैं शिनके 
द्वारा इस संभाग (00श809) का काय चलाया जाता है। संगठन तथा प्रणाली 
सभाग न सन्‌ १६५४-५१ के प्रपत प्रतिददत (8९907) में अपने कार्यों की योजना 
वी छूपरेखा बताई । इसके उद्देश्य य हैं 

(के) सभी सम्बन्धित विभागों कार्यालयों तथा मत्तालयों जो उरमे एई 


जानते बाली भदुशतताओं तथा उनके सुधार को प्रावश्यकता एव क्षत्र के बारे में 
सचेत रखना । 


(ख्र) कार्यों को निबटाने से सम्बन्धित तभ्या (8८5) का पता लगाना तथा 
यह देखना कि वास्तव मे गवंती वहाँ है और क्या है, काम मे देरी के कारणों की 


मुख्य निष्पादक भ्रथवा मुख्य वायेपालिका महाप्रवन्धक के रूप मे ड३ 


छानबीन करना और यह देखना कि वे कौत से तत्व हैं जो कि काम मे कुशलता व 
क्षमता लाने मे बाधक बनते है । 

[ग) सुधार के लिए उपयुक्त उपाय बताना ठथा उन्हे छ्वियान्वित करना । 

(३) संनिफ प्रशाखा (786 ॥(॥॥४7५ ५४४४)- इस प्रशाखा का सम्दन्ध 
मन्त्रि-परिषद्‌ की प्रतिरक्षा समिति (0टटि०ट (णायाहा|€ढ रण 6 (जाल), 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री की समिति (0शक्षाएट 'ैवाइ(टा'$ 0०076), स्टॉफ सर्मिति 
के प्रमुबो (एा्श ० का $0४ग 0०77॥68), प्रधान कामिक अधिकारी की 
समिति (९7072 ए९१$०१॥९ 0कि०९"$ 0०॥॥०॥06८), प्रघात सभररा झषिकारी 
की समिति (शरण) 8णएए 0#0८'४ (0०॥॥9॥/८६), समुवत नियोजन समिति 
(#ण7६ एगात्राए8 (0०06४), यायुक्त प्रशासन नियोजन समित्ति (0॥६ 
#वाधप्रआाण शिक्षातपह़ एणागग्रशा८०) व संयुक्त गुप्त वार्ता समिति (गण 
[ताधा।एशा०८ (0०गाग्रा0००) आदि की बैठकों के सविवालय सम्बन्धी कार्य 
(8०0 ०यावा छण:) ता है । 

(४) झ्रापिक प्रशाखा (6 8००7००० ४४0६) --यह प्रशाखा मन्त्रि- 
परिषद्‌ की ग्राधिक, उत्पादन व चिंतरण सम्रिति तथा प्रंसचिवों की समिति 
((७ग्राप्रा।28 06 ए८०७07८ $22८7८७॥८5$) आदि के सचिवालय सम्बन्धी सम्पूर्ण 
कार्य के लिए उत्तरदायी होती है । 

मन्त्रि-परिषद्‌ सचिवालय तथा सचिव के विषय मे रुयतास्वामी (२एाीह8 
$छा॥५] ने कहा है कि 

“इस स्टॉफ की सहायता से मन्वि-परिषद्‌ का सचिव ($०८७०79) भारत 
सरकार के सभी विभागों (9८780जा८॥$)] द्वारा ऐसे सभी मामली मे, जिनम कि 
मत्जि-परिपद्‌ अथवा ससम्त्रि-्परिषद्‌ बा गेता, प्रघान-मस्त्री (शिएएट८ 'ैा0/807) रुचि 
लेते है समन्वय (0००४॥४४॥०॥) उत्पन्न करने तथा समय पर कार्यवाही किये जान 
के अपने करत्तंव्य को पूरा करता है। अग्रणी नमून के अनुरुष, उससे यह भ्राशा की 
जाती है कि वह सिविल सेवा ((॥७॥ $श५८८) तथा सिविल कर्मचारियों के परामर्ज- 
दाता (&0५05८:) थ॒ वृद्ध मार्गेदर्शक के रूप मे कार्य करे । वह अपने सचिवालय के 
सहयीग से विभिन्न विभागो वो जोडने वाली कडी सिद्ध होगा तथा विभागों के मध्य 
एक प्रकार के अत्तर्सचार मार्य के रूप में कार्य करेगा. । अपनी सर्वप्रमुख स्थिति 
के कारण चूंकि वह मिविल सेवा का प्रधान (०७०) होता है झत इस नाते उसका 
यह एक बहुत बड़ा कर्त्तज्य होगा कि वह स्गठन तथा सेवाओं के काम्रिक वर्ग मं एसा 
सुधार करे कि जिससे वे उन उच्च तथा उत्तरदायित्वपूर्ण कत्तंव्यो को पूरा १र राकें जो 
कि उन्हें सौंपे गये हैं) मन्वि-्परिपद का सचिव एक सर्वोच्च श्रेशी का प्रशामक होता 
चाहिए जिप़का चुनाव प्रेरणा ([7॥00४०), झजित (परध89), चतुराई तथा बहुचिध 


प्रनुभव (£50७70॥०5) सम्बन्धी विश्विष्ट गुणों एव योग्यताग्रो के झाघार पर किया 
जाना चाहिए।"? 





६ हेप॥05छण३ न. एलफटफ़वड गाव शिवव८ ए 006 4दैतगर्रा+0% 
#4056356 ॥956, ॥] 20 , छ 222. 
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संगठन की. फूछ सामान्य समस्या५ 

___ 0०० फल पफजेलश के एल्लाधर्ण 9:0णटप3 रण 0:67 गभ्ीणो) 

व्यक्ति हो अथवा सखारं (ठकक्षाघाकाक), जब वे वुछ उद्देश्यो वी घूति 

के लिए बोई भी बाय वर्त हैं तो उसे लिए नये संगठतों (07हशशा5०७ण४) बा 
विर्माण बरते हैं। अब कभी भी सखारे यह परतुभव करती हैं. वि बोई विभाग 
(एलशाएणा) बुशलतापूवद बाय नहीं बर रहा है तो वे उसका पुतगेठव बरती 
हैं । जय बोई संगठन प्रपने उद्देश्यों वीं आ्राष्ति में श्रसपल रहता है. तभी वह पुरगठत 
के ्राक़्मएण का वार बनता है। प्रोर्य ज्लोग इस बात वी बना रोते है वि सार 
इस कारण कुशलता एड दक्षतापूर्वक बाय नही वर रही है पयोवि इसबा संगठन 
वैज्ञानिक वे व्यवस्थित नहीं है। व्यक्तिगत भ्रथवा बर्गीव क्रियाओं में लिए. संगदत 
के व्यापक महत्व पर दृष्टिपात बरने से यह प्रश्न पैदा होता है वि संगठन गे हैभाए 
अभिप्राय वंया है ” संक्षिप्त आवसपोर्ड शब्दबोष (९०९५९ ठाणे एजाणाव३ 
भ 'संगठत बरतें (0 णहभाए्व) की परिभाषा इस प्रवार दी गई है--'विसी ज्ीज 
का व्यवस्थित ढाचा बनाना (0 806 केला आष्णिणर (0) भषवा भदेसी चीज 
दा प्राबार निश्चित करों ठया उसको वार्ये करने वी स्थित मे लाना. [0 तभा।९ 
4 एप क्रॉ० चणोना 8 0ातेश) । इस प्रकार शब्दकोप कें अर्थ के ग्रवुमार। 
किमी चीज के परत्पराध्ित आगो (एक को सम्बन्धित करते के दाम को 'संगंठन' 
बी संज्ञा दी गई है जिससे कि प्रत्येश भाग को विशिष्ट बाय मिल जाये भौर वह 
सम्पूरों भागों से सम्बन्ध रखता हु उस बाय दो सम्पत बर सदे !” ीठन की 
अर्थ है कि कर्मेचारीवर्ग के कार्य तथा उत्तरदापित्त इस प्रदार ध्यवस्थित कर द्यि 
जायें मि वे उस उद्देश्य को पूणा कर सके जिसके लिए वे एंव साथ सिलत को सहमत 
थे। जब बमी जी कुछ व्यक्ति कुछ उद्देश्यों वो प्राप्त करने के लिए एक साथ 

मिलते हैं तो उन्हे एक गरयोजतावद तरीर से कार्य वस्ता होता है और इसी 
संगठन बहाँ जाती है। उनके बर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की पृथक्‌-पृषक्‌ निर्धारण 
कर दिया जाता है आर उतवी क्रियाओं में समुचित रूप से समावय (0००0० 
हण0णा) स्वाषित विया जाता है। किसी भी कार्य अथवा प्रायोजना (छणव्ण) क्के 
सुचाह संचालन के लिए एक अच्छे संगठन का होता प्रत्यन्त प्रावश्यक है) 
अथवा निईष्ट संगठन का परिणाम यह होता है कि कार्यों में परस्पर संघर्ष तथा 
उद्देश्यों के वार मे भ्रम उत्न्न हो जाता है और कार्य वी गति मे पक्षाघात (। 


संगठन वी दुछ सामान्य समस्याएँ है 


जैसी स्थिति पैदा हो जाती है । स्तेडन /हाब्वटध) के मतानुसार, "सग्रठन का 
सम्बन्ध किसी उद्यम में लग्ने हुये व्यग्तियो के परस्पर सामवन्धों के उस ग्यावार श्रथत्ा 
रूप से है जिसका निर्माण इस प्रकार किया जान चाहिये कि जिससे वें उस उद्यम वे 
कार्यों को पूरा कर सवे ।”! इसी प्रकार प्रोफेसर गॉँस के कथनानुसार, “विसी सामूहिक 
कार्य में लगे हुए व्यक्तियों तथा वर्गों वे अ्रयतनो एवं उनकी क्षमताओं को ऐसे तरीने से 
परस्पर सम्बन्धित बरने का नाम ही सयठत है जिससे कि कम से दम संघर्ष पैदा हुए 
ही वाडिछत उद्देश्य पूरे हो सें और उन लोगो को, जिनके लिए कि वह कार्य विया 
जा रहा है तथा उतको जो उस उद्यम अथवा कार्य में लगे है ग्रधिकतम सन्तुष्टि 
प्राप्त हो क्षके ।* 

साइमन (50०0) ने 'सगठन' झन्द की व्यास्या अत्यन्त व्यापक अर्थ मे की 
है। उन्होंने 'मनुष्यों के एक वर्ग मे उनके परस्पर व्यवहारों एवं अन्य मम्बन्धों वे 
जठिल प्रावार (0०70६ !था८वा) फो ही सगठन का नाम दिया है |? 

इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ निर्धारित कतंश्यों एवं उत्तरदायित्यों के साथ उन 
व्यक्तियों का सयुब्त होना सण्ठन है जो कि बुछ बाड्छित उद्देश्यों वी प्राप्ति ये निए 
एक साथ मिलाये जाते है। कार्यों तथां कर्मचारियों के ऐवयपूर्ण परस्पर-साव'्ध 
(पाध-नआ॥07) का नाम ही सगठन है ।* 
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न्‍्द् जोक प्रशासन 


संगठन की समस्या के प्रति घिभिन्न दृष्टिफोण 
(फीकिता। ॥ज़॒एण्ब्लार (0 धर पाला थे 0इशारशाॉफा) : 

मप्र भिन्न व्यक्तियों ने गठन की समस्या के प्रति भिन्न भिन्न इष्टिकोण में 
विचार प्रगट किय हैं । 

उरबिश का दृष्कटोण--भगठन वी समस्या से सम्बन्धित उरबिक (0/7#/65) 
ह विचार प्रशामन क तत्व (6 दाोलताला॥ ता 6 0कशाक्नप/णा) नामक 
उनकी पुस्तक में दिये गय हैं। समठत के प्रति उतवा दृष्टिकोग 'यास्विक अषवा 
इजीनिर्यारिंग (९८७5० ० ॥॥६ छफ्टा0८८१४९१) दृष्टिकोण है। एक मोटर- 
गा का उदाहरख देते हुय उन्हाने कहा हि मनुष्य एक मोदरगादी हे बदाने तथा 
उसके चदान (70४8) के योब व्िल्चुल स्पष्ट रूप सेभेद वरव हैं। ये उसने 
हिर्माण की प्रक्षिया का विशिश्न नमूना तथा रूपो म विभाजित करते है। 'मशीन वा 
रूपाकन करन (02868 शी७ गा90॥7£) वा नाम ही सगठन है ।' 

इम प्रकार, रुपाकन की प्रक्रिया (0:58008 70०८५) ही संगठन है। 
अपनी परिभाषा देते हुये उन्होने कहा कि यदि इस बअ्रत्यत सौमित भ्र्ष में विचार 
किया जाय रो संगठन का मतसब है “दन द्वियाप्रा का निर्धारण करना जोकि किसी 
भी कांय प्रथवा योजना व जिए भ्रावश्यक हा झौर उनको ऐमे वर्गों मे क्रमदद्ध वरना 
जोकि विभिन्न ब्यक्तियां को सौंप जा सके ।!! 

इम प्रकार उरग्रिक /0/0॥/%) के छोलिक हृष्टिबोग के प्रवुमार, संगठले 
एक नमूने प्रथत्रा स्पावन (065|॥) के सह है जाकि विशपज्ञा [790४७) द्वारा 
मुम्पष्ट मिद्धास्तो ये श्राधार वर तैयार व्रिया जा सबला है। संगठन का निर्मारि 
मशीन के समाव जिया जा सवा है । 
इस दृष्टिकोण की भ्ालोचना 
(एआपल्षक्रा एण 65 ४४६ *) 

“यास्थिक श्रथवा इंजीनियरिंग) _+वकोगु इन मानों मे दोपपूा है क्योवि 
पह सग़दन में मानवीय तत्व के महत्व *॥ उपेक्षा करता है । 
परिसर सख फ व मद मर तन बाल लोगा दे मावमिद तथा नंतित दाच पर विचार शिय प्रिता इससे 
सप्रभन के लिए वमचारियों दे व्यवहार डे ढंग प्र विचार करना चाहिय । संगठन 


बा सचालन वरन बाल व्यवित॒या, की महादुन्ता (09,०॥००४५) वा भ्रध्ययन किय 
बिना, संगत वें केकल बाह्य ढांचे का ही जाते थ्राप्त कखे उसवी प्रसस प्रदति का 
ज्ञॉनि नहीं प्राप्त क्या जा सकता । “जब तक़ कि कर्मचारी वर्ग के क्राय वा स्पष्टीः 
बर्रग नही होता जिसके झाधार पर कि ऐम व्यक्तिय! दा चुनाद किया जा से, जिन्हि 

कि सगठद की योजना म वशित स्थादा की पूर्ति करती है, तथा उन्हें अपने प्रएत 
वक्तेब्यों तथा विभिन्न सम्दन्धों के बारे मे प्रश्चक्षित किया ला सके, तव तक 
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संगठन वी कुछ सामान्य समस्याएँ 0 


सगठन का ढाँचा (5॥एटथाट) और वुद्ध नही वल्कि केवल चार्ट, रेसा चित्र, दैविक 
कार्य की परिषादी, ग्रेतमुअल, अनुदेशों, (7500०0०7७3) बथवा झब्दो का समूह 
मात्र है।? इस्त प्रकार, हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य की उप्रेश्षा नही कर सकते 
कि संगठन ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग (07099) है जिनके साथ मप्नीन के ब्नेक 
दाठो (008७) के प्द्ज्ञ व्यवहार नहीं किया जा सकता । जीवित प्राणी होने के वारण 
चूँकि उत व्यक्तियों वी भपनी दरच्छायें यें, भाषनायें, श्राशायें तथा प्राशवायें होती है 
झ्रत' सगठत का कोई भी ऐसा सिद्धाल, जिसने कि मानवीय तत्व को प्रपन ग्रध्यपत 
के क्षैत से बाहर निकाल दिया ही, समस्या का विह्वत रूप ही प्रस्तुत करता है । 
सगरधन का यह सानव-विहीन (ऐ००-॥फछाढ७) श्यवा यान्दरिक हृष्टिकोश इस तथ्य 
की उपेक्षा करता है कि ध्यर्जित, जोकि संगठन दी इवाइयाँ (00॥७) होते हैं, ऐसे 
पू निर्धारित उद्देश्य एव सदर के अनुरूप नार्ये करते हैँ जिसते कि उसवी भावनात्मक 
इच्छायें (8090७6८७४८ तदआआा८5) तथा ग्रावाक्षाये संगठत के ठद्देइ्म वी प्राप्लिसे 
हस्तक्षेप मे करें । इस प्रसार स्पष्ट है कि सपठत ये बिसी भी सिद्धान्त पे 'गानवीय 
तत्व” (सणयाशा (80०7) की उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिये । जैसा कि प्रोफीतर 
डिमोक (/7०/ 0/7०५/) ने कहा है कि “किसी चीज को ऐसा एकीइत रुप देते ये 
लिए उम्के परस्पर प्राथित भागों को व्यवस्थित रूप से संयुक्त करने का नाम ही 
सगठन है. जिसके द्वारा कि निश्चित उद्देश्य वी प्राप्लि के लिए सत्ता, समन्वय तथा 
निपनन्‍्चेण को लागू एवं क्रियान्वित क्या जा सके । परत्तु थे परस्पर प्राथित भाग ऐसे 
अ्पक्तियों के बने होते हैं जिन्हें कि उद्यम (॥07975८) के उद्ेश्यों को प्राप्त करन 
के लिए निर्देशन तथा प्रोत्याहन दिया जाता चाहिए तथा जिनके कार्य में परस्पर 
समन्वय (00070020)) क्या जाना चाहिए । ढोंचा (50एलप्टा८) तथा मानवीय 
सम्बन्ध (मण्याश 70०80०75] दोनो के ही मिश्रणा का नाम संगठन है ।”? 

संगठन से सम्बन्धित एक प्रन्य प्रइन यह पैदा होता है कि सगठनात्मब 
ढांचे (07827720079 502!७८) का समायोजन (#0॥०४गराशा।) उपलब्ध 
मानतीस सामग्री ते भ्नुपार किया जाना चाहिये प्रयवा मानवीय शामप्री का रामा- 
थोजन इस प्रकार क्या जानता चाहिए कि वह संगठन मे द्ोर बैठ सके ? बया संगठन 
का ढाँचा दस प्रकार का होना चाहिये कि वह उपलब्ध ब्यक्षिययों वी योग्यताओ वे 
प्रनुदंप हो या उपलब्ध मानवीय सामग्री तथा उसकी योग्यताग्रों वा ध्यान जिय 
बिना ही सगठन वे एक ब्रादर्स ढाचे का निर्माण कर लिया जाना चाहिये ? बुद्ध 
लोगो का तो यह विश्वास है कि सगठन ऐसा होना चाहिये कि वह उपलब्ध व्यक्तियों 
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६0 लोज प्रशासन 


वे अनुसार ही स्वय वो उपयुयत तथा झतुवूल वनाले, जबरि पन्य लोगो का मत 
इसबे विपरीत है । 

पस्चु उरविक ((//॥/८.) इस विचार के प्रोपर हैं दि संगठन वा विर्माण 
आदर्श सिद्धान्तो दे प्राधार पर पर लिया जाना चाहिए भ्रौर तब उसमे मनुष्यों का 
सप्राधौजन (&॥0)०४॥060)) किया जाना चाहिए ) उनड़े प्तानुमार, पहिले 'प्राइृति, 
(00) भ्रषवा सगठत बा विर्माण होना चाहिए भर फिर व्यक्तियों को उसमे 
डीक स्थान पर बिटाने वी स्थवस्था वरनी चाहिये । इसके लाभ वे बारे में सिखते 
हुए यरवित्र ले वहा कि सगदत की समरयाप्मा वो उचित रीति से सुलमाना चाहिये। 
जहां तक भी प्रावश्यक हो मनुष्यों का समायोजन पश्रवइ्य बरना चाहिये । यदि 
शगठनवर्ता पहिले सगठन वी याजता तथा रूपरेखा बना सेता है ते उसमे मनुष्यों 
जी थोडी बहुत ही हेर-पेर करनी होगी श्रोर सयठत में भी बोडे ही परिवर्तन मरने 
हाग । परन्तु यहि उसने पहले श्रादमी तिये शौर फ्रि उत सबकों हीं संगठन में 
लाने की दृष्टि स संगठन मे विर्माण का प्रयल किया तो उसता संगठन प्नेक' पेणंडी 
दे जोड़ लग हुये एवं पराजाम वे सहध हो जायेगा । 

उरदिक /(//४+८/। के मतावुसार, बात ऐसी नहीं है कि व्यक्ति की योग्यताओों 
(0००)॥०४७०॥5) वे. झ्नुरुष संगठव में बी भी परिवर्तेत दिया जा सके) 
प्रयत्न यह होना चाहिये वि जब भी पग्रावश्यक हो, एस प्रादर्श संगठन वा 
निर्माण कर लिया जाए। व्यविति उम सगठन दे प्रनुमार ही भ्रपने भ्राप को उपग्रुकत 


बना लेगे । उरबिब वा मत है कि संगठन का निर्माण आदर्ण सिद्धान्तों के प्राधार ही 
पर किया जाता चाहिये। यदि संगठन को श्राहति वा विर्माय साविक आधार 


प्रदुशल” है ॥! पर इस मामले में झ्रधिक क्‍्ठोरता नहीं बरती जानी चाहिये । यदि 
सर्गठने को व्यवितयों के अनुरूप ठीक बवाने के लिग्रे कभी उसके ढांचे में बुद्ध हेर- 
फे९ प्रथवा पुनर्ममायाजन करन की आवश्यवता हो तो वह ॥र लिया जाना चाहिए । 
आखिरकार सगठन भी तो ध्यद्ितप्रों का एक वायंकारी सम्बन्ध ही है । यह कोई 
तेझी अब्यकितिगत प्रक्रिया नहीं है अंसी कि इमारत वे बनान में इंटो और पत्थरों 
को एक दूसरे से जोड़ने म पाई जाती है । बदि चुनाव करत की स्वाधीनता बड़ी 
मात्रा में भ्ाप्त है और किसी विश्विप्ट कार्य के तिये श्रत्यथितः मानवीय सामग्री 
उपलब्ध है ठव सग्ठठन का ग्रादश ढाचा बनाया जाता आहिय और व्यक्तियों की 
खोज करनी चाहिय तथा याग्यतापो क आधार पर सगठत के ढाचे मे उनको यथा 
स्थान नियुक्त वर देना चाहिये । यदि उपलत्ध व्यक्रितयों के चुनाव को मात्रा 
सीमित है तो कुद हृद तक मगठवात्मक ढाचे का पुनर्ममायोजन (१८७०)७॥७ए०0 
कर लेना चाहिये । शत: स्पष्ट है कि सगठन मानवीय तत्व को उपक्षा नही बर 
सकता प्रत्यथा उसमे रोग विषयक सर्थितिया उत्पन्न हो जायेगी । 


4 एक्शापे: 86, 9 38 





सगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ डे 


संगठन झौषचारिक (०7) भी होता है और अनौपचारिक [गराणि- 
गा्श) भी , औपचारिक संगठन (6०078 ०हआ॥रक्षा/०) वह होता है जिसमे 
के सम्बन्धो का भाकार औपचारिक रूप से चार्ट झयवा रेखाचित्र में निर्धास्त बर 
दिया जाता है। संगठन के ढाचे की योजना ओपचारिक रूप से बनाली जाती है श्ौर 
उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्मावित्र सम्वन्धो वा उल्लेख लिखित श्राचार- 
सहिवाओ (000९४ ० ४७०००७९) भें कर दिया जाता है । /34: 
परत्तु जब ब्यवित एक साथ काय करते है तो उनमे कलर एक मासिक 
तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध का विकास होता है जो कि सम्भावित औपचारिक सम्बन्ध 
[ए०ाग्ाज उशैआाणाञए) से विपरीत हो सकता है । इसे संगठन में भनोपचारिक 
(एरिया) सम्बन्ध का नाम दिया गया है। यह हो सबता है कि उच्च तथा 
झधीनस्थ कर्मचारियों का असल सम्बन्ध (8०५४७) उल४00णघ9) व्यवहार में 
वैसा न धढित हो जैसी कि लिखित आचार-सहिताप्ो के द्वारा आशा की जाती है । 
काग मे लगे हुय कर्मचारी-वर्ग का यह असल सम्बन्ध ही ग्रनौपचारिक सगठन 
[फ़ाणिणग णष्टभाएरकणा) है. । औपचारिक सग्ठन मे ढांचे का विधारपुर्ण 
नियोजन किया जाता है, चार्ट विशिष्ट रुस्थन्धो को प्रक्‍ट करत है, किन्तु अनोप- 
चारिक सगठन मे ग्रसल सम्बन्ध उससे भिन्न हो सकता है जेसो कि औपचारिक 
संगठन मे प्राद्या वी जाती है। चूंकि किसी सगठत मे काम करन वाले विभिन्न कर्म- 
चारियो के व्यव्तित्व भी भिश्न-भिश्न ही होते हैं अत इस कारण ही अभनौपचारिव 
संगठन की उत्पत्ति होती है। यह हो सकता है कि कुछ अधिकारी अधिक हढ निशचयी 
हो तथा दूसरे कम परिश्रमो हों, और इस सोमा तक ही वे निम्न श्रेणी वे कर्मे- 
चारियो के प्रभावों से शामिल हो भो सकते हैं प्लौर नही भी । प्रनेत बार ऐसा होता 
है कि कार्य की औपचारिक योजना (फणऊ्ाशं फथा) प्रपूर्ण होती है । यह कर्मे- 
चारियों के मागे-दर्शन के लिये थोड़े से लिखित प्रधवा मोखिक भनुदेश (05000- 
0०॥$) प्रस्तुत ऋरती है तथा उन कार्यों का उल्लेख करती है जो कि उत्हं करन होते 
हैं। इस प्रवार छोडे हुए इस रिबत स्थान के क्षेत्र मे ग्रसल व्यवहार का रूप उससे 
जिन हो सकता है जैसा कि गपचारिक चार्टो एवं रेखाचित्रों मे ग्राशा की जाती है। 
इस प्रकार यह हृपष्ट है कि कोई भी सगठन केवल प्रादर्श एवं भ्रव्यावहारिक 
सिद्धात्तो के आधार पर ठोस रूप में कार्य वही कर सकता । किसी भी संगठन का 
घारदबिक कार्य सवालन पूर्सतमा इस योजना के अनुरूप नही हो सकता जैसा कि 
विशेषज्ञो (£४09९४५$) ने निर्धारित की हो | संगठन मे काम्र करने दाले व्यक्तियो 
का झनौपचारिक सम्बन्ध (छाए 7८/७७००७॥४ए) औपचारिक सम्भावित सम्बन्ध_ 
सें भियर हो सकद़ा-है। मानवीय व्यवहार सर्ददा ही एक निर्धारित ढांचे के अनुसार 
नहो हो सकता क्योकि मानवीय यवितत्व [स्रष्याशा एथ$0780) स्वय ऐसे जटिल 
एवं उन्नभनपूरों तत्वों के दबाव में रहता है जो कि एक निश्चित स्थान पर मनुष्य के 
आचार (८०४०४८) को प्रभावित करते हैं १ 


५० झोत प्रशामन 


संगठन के अर्थ का ग्रध्ययन बरते वे परच्चातृ भ्रव हम उन प्रस्य समस्याप्र 
पर हप्लिपात करत हैं जो वि डिसी भी सम्रठन के वार्य-मचासन ये उत्पन्न हो जाती है 
और एसी संद्रम पहली समस्या, जो दि संगठन के सास्वन्ध में उत्पन्न होती हैं, 
समन्वय! (2०णवगाडाणा) की है । 
सगदन के प्रान्तरिक संचालन की दुछ् मुस्य समस्‍यायें 
$0ण6 १00शा5 ]राड०ण९ह ॥0 हो [/शिवञओ प्रवाह ग॑ 07/4रट2007७) * 

प्राधिारार (#५०/॥07/9/)--प्रशायनिक खगठत की रचता एदन्सोपान 
(फशक्ञ८)9) पर प्राघारित होती है । उच्च भौर निम्द प्रय्तिरियों के प्ररशारिक 
सस्बन्धा क औपचारिक स्वरूप को ही संगठन क हा जाता है । प्राधिकार की हम वानूत, 
स्थिति तथा मालवीय सम्दन्धा-तोन भिक्न दृष्टियों से परिझ्राया वर सबते हैं । 
सतिधान था कानून किसो एक व्यक्ति यथा कुछ व्यक्तियों को विशुय लेने का धर्वोच् 
ब्राध्िजर सौंपता है थौर उत्हं यह शत दसा है कि व उन तिर्झया को क्रियान्विल 
बरन व्‌ लिए अधीनस्थ बर्मचारिया का झ्रादेश दे व उनमे बाम ले | यह बावूनी या 
औपनारिष (28220 07. 2:0७) प्रोषिकार हए एप दै / एस आशिशा्ी है एम 
कानूनी रुप से प्रघीनस्थ कर्मचारियों को श्रादश देते की भक्त है परौर प्रधीनस्थ 
कमजारियों का कानूनी सौर पर यह दापित्व है व ऐस सब ध्रादेशों वा! पावन करें । 
आवूत इस प्रत्ार प्रानिरार का क्षेत्र ब उसकी सीमा थदिर्धारित बरुसा है । 

प्राधिवार विसी संगठन में ब्यविस वी थल्यिति (5७005) से भी सम्बन्ध रखता 
है। कभी कर्मी प्रत्विताग प्राय्रिकार ब्यरिति संयठत के परदन्‍मोप्रान मरे अपनी स्थिति दे 
फकरवन्प प्राप्त करता है ) केवत कानून ही ब्यकित को प्राथिका> प्रदाव नहीं बरना, 
उसका पद भी उसयो महथपूर्ण प्राध्किर प्रदान करता है । 

जिन्‍्तु यह तर कि व्यक्ति को प्रापिकार बानूद या अपनी प्रशासनिक स्थिति 
से प्राप्त द्वीता है पूरे घित्र को हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता । कातून तथा खद से 
प्राप्ठ होन बाठे प्रापिकार का प्रयाग एक नौसरे तव पर निमेर करना है जिश्का 
महाव कम व्यवित समझ पाते हैं। प्रयक सगझत से विभिन प्रवार वे व्यक्तियों वो 
संयुक्त रुप से कार्य दरता पड़ता है । मिचक्षर काम करने क फ्रस्दरुप उन व्यक्तियों 
मे कुछ ग्रनोपचारिक सम्बस्य विकसित हो जात हैं। ये प्रनोपचारिक स्म्दस्थ औप- 
चारिक या कानूनी प्रातरिकार का स्वरूप संशोधित कर देते हैं। कानूनी या औपचारिः 
ब्राबिकार वा प्रयोग वास्तव में तमी सस्मद है जद सम्दन्धित संगठन वे सभी व्यक्त 
उसके सामान्य एह्ेडयों के प्रति निष्य की मावता मे प्रेरित होकर प्राधिक्ार वी 
आवध्यव्॒ता को स्दीकार कर जें ॥ प्राप्रिदार के सफत प्रयोग वे चलिए इस प्रकार सं्द- 
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संगठन की कुछ सामान्य समस्याये २१ 


प्रथम यह भ्रावश्यत्र है कि उससे शासित होन वाले व्यवित उसके प्नुछ्तार बाम करने 
के लिए तत्पर हो । यद्द तत्परता तभी भा सत्रतों है जब सगठन का हर व्यक्त झादेज्ो 
को भली भांति रमक सवे, उसमे उन भादेशों दो क्रियान्वित बरते की योग्यता तथा 
क्षमता हो गौर वह इस विश्वास से प्रेत्त हो दि सब झ्रादेश सगठव हे उद्देश्मो वी 
प्रात्ति हेतु ही जारी विये गए हैं ।? 

व्यावहारिक दृष्टिकोण वी भाषा में [0 9०2200780 (६9) प्राधिकार 
का प्र यह है रि प्रत्येक प्रधोतस्थ प्थिवारी या वमयारी गझपने उच्चाधिकारी के 
आ्रादेशानुसार ही भरता व्यवह्वार नियमित बरता है। वह प्रपने उच्चाधिकारी के 
आदेशों वा बिता जिसी क्‍झ्लालोचना के स्वीवार कर लता है तथा उनका पालन बरता 
है ।* 

सापराश में. किसी सगदन मे प्राधिकार के प्रयोग वा प्र्थ है निर्णय लेना, उन्हे 
क्रियात्वित करन के लिए प्रधीनस्थ क्मंघारियों को भादेश व निर्देश देना तथा उनवे' 
भ्राचरण व व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करना । अ्रधीतस्थ भ्रभिकारों तथा फर्म- 
चारी बहाँ तक प्राधिकार को मानते हैं भौर उसके प्रनुतार काम करते हैं, यह प्राधि- 
भार का प्रयोग रस्‍ले वाले उच्चाधिदारी की सूभ-बूक, व्यविताव व योग्यता पर 
निर्भर बरता है। समभदार उच्चाधिकारी वो चाहिए कि वह सदा प्रधीनस्य बर्म- 
चारियों को साप लेबर वदम उठाये । भ्रभिप्राय यह है दि उस्ते प्रधीतस्थ वर्मचारिया 
कये सदा पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होता रहना चाहिएं। इसके लिए यह भाव- 
इपक है कि बह स्वय वो उनके भादर व स्नेह के योग्य सिद्ध करे जिससे उसके संगठन 
परे काम करने वाले सभी व्यक्तित संगठन के उद्देश्यो वी प्राप्ति के लिए तत-मत से पार्य 
कर सरे । उच्चाधिकारी में यह समभने वी क्षमता होनी नाहिए कि उसके सहयोगी 
व भ्रधीनस्थ कर्मचारी उससे विस प्रकार ने नेतृत्व व व्यवहार की श्राशा रखते हैं । 
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४२ लोव प्रशासन 


जो उच्चाविकारी यह क्षमता रखता है वह अपने संगठन के सभी सदस्यों का विश्वास- 
पात्र बत जाता है भौर प्रएते प्राधिकार वा प्रयोग सरलता व सफ़्लता के साथ कर 
सकता है । 
प्राधिकार व दायित्व मे पुर्ण सन्‍्तुलन होना चाहिए 
(4080079 5४७ण९ ७९ (0ए्मशा5ए? 85 जय 00590798409) $ 

किसी भी संगठन वे सफल सचालन के लिए यह प्रावइ्यवर है क्रि प्राधिवार 
और दायित्व मे पूर्ण सन्ठुलित भनुप्ात हो। सगठन वे लक्ष्यों वी प्राप्ति के' लिए उसके 
अधिवारियो को पर्पाप्त प्राषिकार दिये जाने चाहिये । जिश व्यक्त को किसी बाई 
वो सम्पक्ष करने वी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे सब शक््तियाँ व सुधिवायें भी 
प्राप्त होनी चाहियें जो उसवे कार्य को सुदाढ रूप ग॒ सम्पन्न करने वे' लिए श्निवार्य 
है । वह अपनी जिम्मेदारी या दायित्व को कहाँ तव सप्लतापुर्व्र व बार्य कुशलता से 
विभाता है यह तो बहुत कुछ उसवे विवेव और कठित परिश्रम पर निर्मेर करेगा 
किल्तु उसके कार्य मं प्रावश्यक प्राधिकार व सुविधाओं वे प्रभाव के रूप मं कोई 
इकावट भही ग्रानी चाहिय । इस प्रवार की रुकावट वे रहते हुए विदेव व बरिय्रम 
किसी काप्त मे श्रा सकते प्रत्येव स्थिति का सासता बरते बे लिए व्यक्ति के पास 
उचित कदम उठाने का प्राधिकार होना चाहिए। जेब बोई पधिकारी प्राधिकार का 
प्रयोग करता है तो वहू उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है, किन्तु यदि 
उसकी शक्तियाँ उसके कारों की प्रकृति को देखते हुए सीमित हैं तो उसकी जिम्मेदारी 
भरी उतनी ही पतीमित होगी । कोई भी अ्रधिकारी उस दुष्प्ररिणाम के लिए बिम्मेदार 
नही ठहराया जाता चाहिए जिसको रोकने में वह अपनी सीमित शत्रितयों या प्राधिवार 
के कारण भ्रश्मपर्ष था। ग्रतएंद शक्ति तथा पूर्णा जिम्मेदारी में घत्तुलन होना चाहिये 
और दोनो सुनिश्चित होनी चाहिपें। 
नेहृत्द 
(.,९४00७६४9) 

प्रशासनिक संगठन में प्राधिकार की समस्या के साथ ही धनिष्ठ सध्वन्ध रखन 
वाला एक श्रन्य प्रइन है, और वह है नेतृत्व का प्रश्न । एक भर में प्राधिकार (8०(४०७७) 
दे प्रयोग के फतस्व॒रुप ग्रधीनरथ, करमंचारी ग्राज्ञा-पालक इस कारण भी बन जाते हैं वि 
प्राधिकार के पीछ कादून व दण्ड का बल रहता है। सकुचित गर्थे में इस प्रकार प्रापिवार 
औ्रौर दष्डात्मक शक्तित (०0४४६ 9०४८९) मे कोई भेद नही है । किस्तु औपचारिक 
दण्डात्मक शवित या प्राषिकार के प्रयोग द्वारा सभी ध्यक्तियों से आ्राज्ाओं या श्रादेशों 
का पालत करवाना कठिन है। इसके लिये प्राधिक्ार के प्रयोग के साथ-साथ समभाने 
बुझाने, तर्क वितर्क तथा विदार-विमश कौ प्रक्रियाओं का भी झाश्रय लेना पड़ता है। 
यहाँ सगदन मे अ्रच्छे व सुयोग्य नेतृत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है । नेतृत्व उस प्रक्रिया 
का नाम है जा एक संगठन सदस्यों से सुक-बुरू तथा भेस्णा हारा सहयाग ब्राज्न करती 





्छ ६] 
संगठन की कुछ सामान्‍य समस्याए भरे 


सब सदस्यों को स्वत. ही संयुक्त व सहयोगिक रूप से उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए 
प्रयास करते की प्रेरणा देखा है प्रशासन में सफल नेता के अधीरस्य कर्मचारी नहीं, 


प्रनुयायी होते हैं। वह उनसे काम लेने के लिये केवल मात्र दष्डास्मक शक्ति का ही 
प्रयोग नहीं करता , इससे पूर्व वह उनके दिमागो व दिलो पर अपने व्यवितगत गुणों 
का प्रभाव डालकर उनका सहयोग व समर्थन प्राप्त मरने की चेप्डा करता है। बह 
संगठन के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन करके प्रस्य कर्मचारियों का विश्वास 
प्राप्त करने की कोशिश करता है। यदि वह मानस्तिक रुप से जागहक है, उसम 
प्रावश्यक मानवीय गुर्य हैं और उसका चरित्र उच्च व॑ दोष रहित हे तो वह ऐसा 
विश्वास सरलता से प्राप्त कर सकता है । अच्छे प्रशासनिक नेता में प्च्चा स्वास्थ्य 
अप पा रमानदानी तया विष्या जैसे युणो वा दीता आधिवाए है सेवा भाव, ईमानदारी जेसे यु: ॥ कुछ 
व्यक्तियों का कहना है कि एक प्रञ्न!सनिक नेता की वास्‍्तविक विश्वेपतायें तभी स्पष्ट 
होती है जब वह एक विद्विप्ट स्थिति मे व्यक्तियों के एक विभिष्ट समूह में कार्य 
करता है। एक ही नता का विविध प्रकार की स्थितियों में सफ्लतापूर्वक काम बरन 
के लिय विविध प्रकार के गुग्यो की प्रावश्यकता होती है। यह एक सामान्य वशन है 
कि झान्तिकाल के प्रधान-मन्त्री म तथा सक्टकाल के प्रधान मन्तरी में मित्र प्रकार वे 
गुण होने चाहिये । 
प्रत्यक प्रशासनिक नेता को देश वी राजनीतिक प्रावश्यक्ताम्ो मे प्रति जागस्व 
रहना चाहिये तथा उम्रमे उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये । प्रशासनिक संगठन 


की ममस्याओरों का निराकरण करत स्रमय उसे जना-त को भपने सामने रखना 
चाहिये । उसम न के सम पा का मत चक विवेक” (?0॥0८० 5९॥५८) का होना भी ग्ावश्यव है 
तथा उसमे दंश् के राजनीतिक वातावरण को परखन की समता होनी चाहिये। 
उसका यह नी दायित्व हैक बह भपने सगठन क प्रान्तरिक मचालन को प्र अपने सगठन के प्रान्तरिक संचालन को ग्रधिक से 
अधिक कार्य-हुदलता ( ६॥0/शा।) बनाये । इसके लिए यह झ्रावश्यक है कि बह सागठल 
के लक्ष्यों वे उ्देश्या को प्रच्छी प्रकार समझ सके, तदनुसार निएंय ले सके, झाव- 
स्यक्ता बढ़ते पर प्राधिकार को उचित मात्रा मे दूसस क्त हस्तान्तरित (तन) परे प्राधिकार को उचित्र मात्रा में दूसरों के हस्तान्तरित (छतव्टूगढ 
कर सके और सगठन वा पालन करवा सके ॥ निरणंय लेने समय उसे उचित व अनुचित 
का चुनाव करना पडता है। इसके लिए उस खादघानी से सभी आवश्यक तस्य सया 
ग्राकड्डे प्राप्त वरने चाहियें। उसे प्रपने निर्खयों के सम्भावित परिण्यामो का भी 
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भ््ड लोक प्रशासद 


अ्रनुमात होत। चाहिंय । उसवी निजो सफतता व उसके सगठत की सफ्लता बापी 
हुई तक उसके निर्णयों वी पब्रच्छाई व उनके उचित द्वियावन प्र विर्भर बद़ेगी। 
बानूनों व प्रशारानित प्रक्रियाओं का भ्रन्धानुवरण झसफल नेठृत्व व परिचायक है। 
सफ्ल नेता जो इस भाव से कदम उठान चाहियें कि “व्यक्ति दियमों बे लिए नहीं 
बने हैं, नियम व्यक्तियों वे लिए बने हैं ।' (#०७४ 6 ि शा, ॥0 गा एिः 
7925) । व्यक्तियों बे सगठ्धित समूह म॑ उसे अ्रपनी सच्ची हिस्सेदारी वा सूद देना 
चाहिये । प्रशासतिव क्षेत्र में ऐसे नेता देते प्राप्त दिये जाये ? प्रशासनिक दायित्वो 
वो सफतताएुर्वव निभाने वे लिए उन्हें इसे प्रशिक्षित दिया जाये ? नेतृत्व से सम्ब- 
जित ये दो पहत्वपूर्ण प्रश् हैं !! व्यक्ति का नेतृत्व तभी प्रभावशाली होता है जम 
उसके समूह के सब सदस्य भ्रात्मीयता रे मह कहे ' पह व्यक्ति हमारा व्यवित है, 
बयोकि यह हमारी ही भाषा मे बोलता है (प्र्यात्‌ हमसे भ्पनत्व व निवठत़ा भ्नुभव 
करता है) । 


पद सोपान प्रधवा क्रमिक प्रत्निया का सिद्धान्त .. 
(शांपरथंफ्रा8 0 विक्षणाला) 07 50077 0०४४७) 

प्रत्येक सगठन में प्रारस्परिक सम्बन्धो की एक रूपरेखा का स्पष्ट निर्धारण 
होता चाहिए जिससे कि वाम हे प्रदाह से सुविधा रहे । एक मापूत्री से व्यावसायिक 
उद्यम में एक व्यक्ति नो या दस ब्यवितयों को भादेश देता है, उनके बायों का 
पर्यवेक्षण (90.८7४॥०॥) तथा देस रेख करता है। परन्तु एक बड़े सार्वजनिक 
उद्यम (270॥० ८॥॥४(॥:४०) मे, जहाँ कि हजार ब्यकिति कार्य करते हैं, पारस्परिक 
सम्बन्धो की स्पप्ट रूपरेखा वा निर्धारण किया जाना इसलिए श्रावश्यक होता है 
जिसरो वि' सगठन भ्रुचार रूप से तथा दक्षता के साथ काय कर सके | 

प्रशासकीय ढाँचे का रूप कोण स्तृप! (९॥7५0॥4) भ्रधवा “पद सोपानं 
(76८7०) के सहश होता है जहाँ कि प्रत्येक पदासीत व्यक्त भपने प्रधीव पर 
नियत्रण रखता है । सगठन मे वार्यों वा भ्रतेक हिस्सों में विभावन तथा उप विभाजन 
बिया जाता है और ये हिस्से (?४:$) प्रधिकाधित' होते जाते हैं । सबसे ऊपर शिखर 
पर एक व्यवित होता है और उससे नीडे वो समठत का ढाँवा झतेक श्रनुभागो 
($८०(४०॥5) में तथा प्रन्द मे अनक क्‍्मवारियो से दिखरता चत्ना जाता है जो कि 
संगठन के भाधार होते हैं॥ साठन पद सोपान (प्राक्ठआ०७५) के समान प्रथवा 
श्रणी बद्ध (02050) हो जाता है जो कि प्रनेक कृमिव स्तरों से युक्त हाता है तथा 
जिसमे प्रत्येक ग्रधीत «यविति अपने से एक दम ऊपर के कमचारी के प्रति उत्तरदायी 
होता है श्ौर उसके माध्यम से हो वह शिपवर तक के भ्रन्य उच्च कमचारियों वे प्रत्ि 

] ए०वणपीत् तलग्रड ४0०ण ए० १ष्चाता७ ण(००जण ब७०्ध ५ य 
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उत्तरदायी होता है। जब हम यह कहते हैं कि सगठन पद-सोपान के तिद्धात्त पर 
आधारित है तो इसका मतलब होता है कि सता (40५%०४0/) शिखर से नीचे की 
और क्रमश उतरतो चली जाती है । 

संगठन मैं पद-सोपान का सिद्धान्त (शाद्ाए/6 ण॑ शौधाआएा/) एक अस्प 
नाम, अर्थात्‌ “क्रमिक प्रक्रिया (5०42 97००९४४) के नाम से भी विस्यात है स्व । 
हम यह देखेंगे कि क्रमिक प्रक्रिया का ठोक-ठोक अध क्‍या है ? जेम्स मृनी (076 
70०९), के भनुप्तार 

“संगठन में क्रमिक-सिद्धान्त ($०227 77००) का रूप वही होता है 
जिसे कि कभी-कभी पद-सीपान का सिद्धान्त कहा जाता है । परन्तु परिभाषा सम्बन्धी 
विभिन्नताओं से बचने से लिए यहाँ क्रमिक (9८2०7) ही अधिमान्य [सिर्शक्षओ८) 
है। क्रम [$८०) का मतलब है चरणो वी पवित (# $९॥९5 ० 80205), अर्थात्‌ 
श्रेण़ीवढ्ध (0720०0) । संगठन में इसका भ्रर्थ है करत्तंध्यों को श्ेणी-बद्ध वरना 
(07०4078 ण 6७॥.०३), किन्तु विभिन्न कार्यो बे अनुत्तार नही “बल्कि सत्ता 
त्तपा उसके लुल्य उत्तरदापित््व वी सात्राओ ने अनुछ्तार। सुदिधा की दृष्टि से सगठद 
के इस रूप को हम क्रमिक-ध् खला (इव्यॉंछ टो30) कहेगे।"*'" । जद बी भी 
हम कोई ऐसा रामठन पाते है, चाहे वह दो व्यक्तियों का ही क्यों ते हो, जिसमे 
अ्यवित उच्च तथा ग्रधीनस्थ ग्रथवा प्रवर तथा अवर (509० क्षाव $00074006) 
के रूप मे सम्बन्धित होते हैं तो उसमे क़मिक सिद्धान्त वर्तमान होता है। यह क्रमिक 
श्र खला समन्वय वी ऐसी व्यापक क्रिया का निर्माए करती है जिसने द्वारा समत्वय 
करने वाली सर्वोच्च सत्ता सगठन के सम्पूर्ण ढांचे मे सक्रिय एवं प्रभावशाली हो 
जाती है ।” 

संगठन के क्रमिक सिद्धान्त (5092 फधागट|०) ही उत्पत्ति क्रम (5०8०) 
शब्द से हुई है जिससे तात्पर्य चरणों की पक्ति (8 $श7०5६ ०६ $0॥5) प्रर्थात्‌ थेणी- 
बद्ध (0740८०) होने से है। और जब वह सग्रदन मे लागू हांता है तो इसका मतलब 
होता है कि सत्ता (80॥॥0०7॥५) प्रवन्ध के घझिखर-स्थान से ग्रवरोही क्रम (088670 
गाह्ठ ०४०९) में बढती है, भ्र्थात्‌ क्रमिक रूप में (5809 ४9 569) । सगठन एक 
सीदी के सगान है जियमे कि किसी भी ब्यवित को क्रमिक रुप में चढना या उतरता 
पडता है। इसी प्रवार, समठन के पद-सोपान (धो) में व्यक्ति को क्रम से 
चढ़ता या उतरवा होता है। क्मिक व्यवस्था (5८38 59:07) की आत्मा भ्रादेशष 
दो एफ्ता (09॥9 ० ए०एा०शाए७ं) है। क्षम के शिसतर पर एक विस्यु (709) 
(प्रयवा मुरुप निष्पादक) होता है जहां कि सत्ता से सूत्र [.68 #णाठ9) 
तथा उत्तरदायित्व ((२०७७००४७७॥॥७५) केछ्ित होते है । इसमे सत्ता के सूत्र ऊपर 
तथा नीचे दोनो प्रोर जाते हैं जिससे कि हर एक कर्मचारी ग्रस्तिस रूप से सगयन के 
अधान (प्र८७0) के प्रति जवाबदेह हो जाता है और उसकी झाजञायें (0:0078) प्राप्त 
करते मे समय हो जाता है। क्रम्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सयठन एक "कोरास्तूप' 


शरद चोद अश्नासन 


(?॥/श॥00]) के सहन होता है. डिसमे दि रारवोच्च नेतृत्व शिखर पर होता है सत्ता 
क्रमिक हूप मे धागे बढती है प्रोर जिसवे तल यर विस्तृव घाधार होता है। सत्ता 
की क्मिक-थ सता (८४० (0090) से तातय॑ है कि प्रत्येक वायदाही श छला 
वी प्रत्येक बडी भें से होकर गुजरनो चाहिये, चादे उस कार्यवाही वो दिशा ऊपर वी 
ओर को हो धदवा नीचे की प्रोरको। जिंत्र कु हूप ये इसवा स्पष्टीव रण इस 
अकार है। 
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ख़क ने प्रधीन है, पेश वे मधीन (50000॥786) है, किस्तु ग भी के 
तपा छ वे भ्रधीत है। यदि % पे द्वारा ग॒ यो बोई प्राज्ञा दी जाती है तो बह भाजा 
(0:44) ण के द्वारा प्रानी चाहिये, ध्ौर यदि ग को कोई बात के है कहनी है 
तो उसे वहू शव हे माध्यम से शहती चाहिए! घ मे के भधीर है परन्तु बह छ श्रोर 
के प्रादि के भी प्रधीड है। इस प्रवार एवं श घना था जजौर के सह, इसे 
व्यवस्पा में सत्ता दा पुत्र फ़मिव हप में कर वां नीचे दोनो झोर वो जाता है। 
उ ब्िमी का के लिए तोये क वे पास नहीं पहुँच सकता। उसे € थं गे तथा ख. 
के माध्यम से फ तक पहुँचना होग! ) इसी प्रकार यदि के थे वो किसी भी प्रवार 
का प्रांदश झ् ग थ भ्रौर ड के साध्यम से देगा। प्रत्येक पाज्ा प्रधवां पत्र-थ्यवहार 
“उचित पार्य द्वारा (780080॥ /॥०एच (॥/आए०!) शाता चाहिये प्र्थाद ताल 
इन्द प्रधिकारी ([0/0०4:2/0 9096707) द्वारा शिश्वर प्रपिकारी तब क्षम से जाता 
चाहिए । एक लिपिक (007/) प्रधान लिपिक (8080 ए।0॥४) के प्रधीन है, प्रधान 
लिपिक एव दार्यातलय प्रधीक्षत (0006 $णधागालात&्ा!) के अधीन है तथा 
दार्यालिय प्रधीक्षक ग्रमुभाग-प्रधिवारी ($८०0०॥ 06002] के प्रधीन है धादिज्यादि। 
यदि लिपिक छो कोई बात ग्रनुआग ग्रपिकारी से कटनी है तो बह प्रशान सिपिर हे 
माध्यम से कार्यविय ग्रधीक्षक तक जायेगा भौर तब उत्तको माफत भतुआग प्रषिवारी 
तब पहुचेगा । इसी प्रकार यदि अनुभाग भ्रविकारी लिपिक को कोई प्रादेश देता 
चाहता है तो वह प्रादेश वार्यातय प्रधीक्षर थी मात प्रधान लिपिक तक पहुचेया 
भौर तब उसके प्राध्यम्न छे लिपिक तक । 

क्प्रिक प्रक्रिया भ्रपता निजी सिद्धाल [शलक्राल), प्रक्रिय [707७») 
व॒बा प्रभाव (६50) स्वती है। वे इस प्रबार हैं . (३) नेहृल ([.&4जफ) 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ घर 


(२) जत्ता का अत्यावोजन (0थवव्हजाणा र॑ 2०7७), तया (३) कार्यात्मक 
परिभाषा (7एगटधा०ाश ऐथीपया०) । सिद्धान्त है नेठृत्द, प्रक्रिया है सत्ता का 
प्रत्यायोजन और प्रमाव है कार्यात्मक परिभाषा । 
समन्वय या समायोजन 
((०णबींआशभाण) 

विज्ेपोफरण' (59६०७आ9४०20०॥४) तथा 'कार्य विभाजन (0फफ्राणा एए 
७०४.) हर समठन छी विश्येपता होती है। संगठन के भिन्न भितर सदस्य भिन्न मिन्त 
कार्य सम्पन्न करते हैं। यह विशेषीकरण तथा कार्य-विभाजन सुविधा बी दृष्टि से 
किया जाता है। किन्तु सगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति वे लिए उसके सभी सदस्यों मे 
'समूह भाव! (7६40 59970) तथा सहयोग का होता ग्निवाय है। हर सगठन में 
यह प्रयास करना ग्रावह्यक्र है कि कार्पों मे मतिब्यापत (0५७]०9908) तथा 
दोहरापन (720908/09) न हो तथा सभी कमेचारी व अधिकारी झषिक से अ्रधिक 
समूह भाव से कार्य करें । विजशेषीकरण तथा कार्य विभाजन स्वथ में कोई साध्य था 
ध्येय (200) नहीं है। उनका महत्व तो अधिकतम लाभप्रद परिश्याम वी प्राप्ति दे 
लिये प्रयुक्त साधन (3८०७०) के रूप मे ही है । अ्धिवत्स लाभत्रंद परिणाम वी 
प्राप्ति तभी सम्भव है जब हर व्यक्ति का कार्य क्‍न्य व्यक्तियों के भ्रवावश्यक हस्तक्षेप 
से रहित हो , पर साय ही यह भी जरूरी है कि सगठन का हर सदस्व अपता-अपना 
काग करत हुए संगठन के सामान्य (0०शणा००) उद्देश्य की प्राप्ति मं योगदान दे । 
ऐसा तब हो सकता है जब भिन्न भिन व्यवितयो की भिन्न-भिन्न गतिविधियों या कार्यों 
मे समायोजन या समन्वय स्थापित करने का उचित प्रवन्ध हो । दूसरे शब्दो मे, सब 
भतिविभियो वा स्वर्प भिन्न रहने हुए भी उनका अन्तिषर उद्श्य एक ही होता 
चाहिये । दे एक दूसरे के विरद्ध न हो , पृथक्‌ रहते हुए भी एक दूसरे वी पूरक हो ॥ 
इस दृष्टि से समायोजन (00०7०:7४५००) को सग्ठन वा प्रायमिक सिद्धान्त (गाज 
एगग८(८) बताया गया है , धन्य सब सिद्धान्त गौण है । 

सप्रायोजत का उद्देश्य सगठन के विभिन्न भागों के सम्दस्धों को इस प्रकार 
निर्धारित करना होता है क्रि वे पृथक्‌ पृथक्‌ कार्य करते हुए भी 'पुरं सगठत' (४४०६) 
के परिणाम या उत्पादन (?7०4४८६) म अधिकतम योगदान कर सबे । यही स्क्षेप मे 
समायोजत का श्र्थ है। संघर्षों को दूर करके सगठन कार्यों मे समन्वय दया ऐड. 
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(एक थी ००४०४) लाना ही इसका उद्देश्य है ! दूसरे झब्दों मे, सामूहिक प्रयात 
के सुब्यवस्थित प्रवन्ध का ही नाम समायोजन है । 
समायोजन स्थापना को विधिर्यां 
(९०१5 ण 820टचडह ९97609898) 
किसी सगठत में समायाजन स्थाप्रित करने का एक तरीका यह है कि उसते 
संदस्यों वी गतिविधियों वो इस प्रकार सम्बद्ध विश जाये वि प्रन्योन्याशिदां ([0- 
869क0षाप॑टा०८) तथा पारस्परिव सहयोग को भावना का विकास हो सके । इस प्रकार 
का समायोजन सग्ठत के अध्यक्ष बे प्रादेश्ो, निर्देशों व प्राज्ञा-पत्रो द्वारा लाथा जाता 
है। संगठन के प्रष्यक्ष का श्रोपचारिक प्राधिकार (र0शाध्वा 90009) कार्यों में 
ऐवय उत्पन्न करता है किम्तु केवल प्रौएचारिक क्राधिकार ही सम्रायोजब वौ प्राप्ति के 
लिय कापी नहीं है । बुछ प्रन्य विधियों का भी प्रयोग भ्रावश्यव है। भ्रन्तविभागीय 
ढक, ((॥स्‍८0-0८एठ४ंधाढा(8| शाव्टधआाह5) तथा सम्मेलन ग्रस्तविभागीय_ समितियां 
प्रौर समायोजन हेतू निमित विश्विष्ट सस्यायें (590000॥2 90865) इस प्रवार 
की कुछ प्र्य विधिया हैं। इन सव विधियों द्वारा स्गझत के सदस्यों में उद्देश्य या ध्येय 
के एक्टव (8078/202$ 0 9४7905८) को भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता 
है। इससे सम्रायोजन वी स्थापना सरल हो जाती है | भारत मे वेद्ध तथा राज्यों में 
प्रत्यक्ष प्रशामनिव स्‍तर पर समायोजत हेतु तरह-तरह के सम्मेलन भ्रायोजित किये 
जाते हैं। राज्यपालों व मुख्य-मस्तियों के सम्मेलन तथा राष्ट्रीय विकास-परिपद 
वरशशागार्थ 0:एक्‍०फ्ाक्षा: 0०णाता) एव क्षेत्रीय परिषदों (204 (०घ९॥५) 
के सम्मेलन प्रतित्रय समायोजन दे उद्देश्य से ही श्रायोजित क्षिय जाते हैं। राज्यों से 
विभागाध्यक्षों, विभागीय छचिवों तया जिलाघीशो के सम्मेलन करने वा भी यही 
उद्देश्य रहा है। बिचारो वा लिख्ति तथा प्रलिखित श्रादान-प्रदान समायोजन बी 
क्रिया को सरल बनाता है । सपठन में अ्रभौषचारिक सम्बन्धों कार विकास भी इसमें 
सहायता पहुचाता है। विभिन्न सरकारी विभागों में बहुत सी 'हट'फ मस्थाप्रों (80 
उहदाटा८ड), ब्यूरो तथा श्रायोगों वा यही उद्देश्य रहता है । यह एक आम शिवायत 
है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों कौ गतिविधियों में समायोजत का ग्रभाव 
है। लोक-प्रशासन दे आकार में विस्तार तथा प्रशासनिक प्रधिकारी-वर्ग की सस्या मे 
वृद्धि भी समायाजत के प्रमाव के लिए कापी हृद तक उत्तरदायी है। प्रनेक घर 
प्रायोगों व अन्य प्रशासनिक सस्थाओं को स्थापना बिता यह सोच-समझे कर दी जाती 
है. वि। उतवा सम्पूर्ण प्रशासन यर कया प्रभाव होया। विन्तु समायोजन के मार्ग मे 
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संगठन की कुछ सामात्य समस्याएँ ५६ 


सबसे बड़ी बाधा देश दे प्रशासनिक संगठन के सदस्यों मे एक सामान्य उद्देश्य की 
अनुभूति [4 इस्याइड जी एणए॥०7 एथयए०४८) का न हीना है । सगठन के भध्यक्ष 
का यह करंव्य है कि वह संदस्यो से इस प्रकार को एक सकारात्मक भावना (00- 
0९७ 897) पैंदा करने का प्रयास करे । कभी-कभी भावुकता भरी झपीलो (9॥0- 
॥078 279८॥$) का भी भ्रयोग करना पडता है । 

हस्तान्तरण 7 
(9ल्‍66३शवा) 

किसी भी जटिल समठन के कार्य-कुशल सचालन के लिये यह भावश्यव है दि 

आदेश वी श् खला (2039 ०६ 0०%0974]) में हर स्तर पर द्वक्वित हस्तान्दरण 
की व्यवस्था रह। हस्तान्तरण को प्रक्रिया द्वारा एक उच्चाधिकारी विसो भ्रधीनरथ 
अधिकादी को तिएंय लेने तथा कार्य सम्पन्न करने का श्राधिकार सौंप देता है । 
हस्तान्तरण का अर्थ है व्यक्ति को भपने दायित्वो को निभाने के लिये व्यक्तिगत 
विवेक के झनुसार निर्णय लेने की छूट (70:5£7:४०7) देना । श्रगठन ऊपर स नीचे 
तक उच्चाधिकारियो तथा ग्रधीनस्थ झ्धिकारियो के पारस्परिक सम्दन्धो वी श्र खला 
के स्वरूप का नाम है | इस झट खला में अनेक स्तरों पर उच्चाधिकारियों के लिए 
अपने प्राधिकार तथा दायित्वों का कुछ भाग प्रधीनस्थ अधिकारियों को हस्तान्तरित 
करना प्रावश्यक हो जाता है। हस्तान्तरित प्राधिकार के प्रयोग के लिए अधौनस्थ 
अधिकारी उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता हे ! शक्ति या प्राधिकार के हस्ता- 
न्तरण का अभिप्राय यह नदी कि उच्चाधिकारी ने उसे सदा के लिये गपूणेतया त्याग 
दिया है। मौलिक रप से हस्तात्तरण के बाद भी प्राषिरार पूर्यस्पेण उसी दा रहता 
है, बयोकि जिस अधीनस्थ मधिकारी को वह हस्तान्तरित क्या गया है वह उसके 
भ्रयोग के लिए उच्चाधिकारी के नियन्त्रण तथा उसकी देख-रेख में रहता है। 
प्राधिकार का हस्तान्तरण करने बाले उच्चाधिकारी की यह जिग्मेदारी ज्यो को त्यो 
बनी रहती है कि वह यह देखे कि जिस भ्रधीनस्थ प्रधिकारी को प्राधिकार हस्तान्तरित 
किया गया है बह उसका उनित प्रयोष कर रहा है या नदी ।"वास्‍्तव भ हस्तान्तरण 
का उद्देश्य प्राधिकार को विभिन्न स्तरों पर सुविधा को दृष्टि से वितरित करना है । 
हष्तान्तरण करने वाले उच्चाधिकारी तथा हस्तान्तरित शक्ति प्राप्त वरने वाले भधी- 
नस्य अधिकारी मे एक विद्येष प्रकार का सम्दन्ध स्थापित्त हो जाता है , वह यह है 
कि भधीनस्थ अधिकारी को निर्णेय लेने को 'छूट' तो निस्सन्‍्देह प्रदान की गई है परन्सु 
“छूटट' देने वाले उच्चाधिकारी का यह प्रूरा अधिकार हूँ कि बह उस “छूट के प्रयोग 
पर नियन्त्रण रखे | भ्रधीनस्थ झधिकारी अपने प्रत्येक बार्य के लिए उच्चाधिकारी के 
प्रति जिम्मेदार होगा | शक्ति या प्राधिकार का थह हस्तान्तरण एक उच्च इकाई 
(0७०/) से निम्न इकाई की भोर या एक उच्चायिकारी से तिम्त अधिकारी की और 
हंता हैं। उच्च इकाई या उच्च अधिकारी को हस्तान्तरण का स्वरूप बदलने 


द० लोक प्रशासव 


समोषित बरने तथा श्रपनी इच्छानुसार हम्तात्तरित झत्िति वापिस लेने का पूरा 
अधिवार हांता है । 

हस्तान्तरण बरी द्यावश्यवता तथा दसत्रे लाभ स्वयसिद्ध हैं।सगठत की 
अ्रध्यक्ष तथा श्रधिकाश उच्चाधितारी इस स्थिति में नहीं होते प्रि थे स्वयं उस साएर्ण 
शवित का प्रयोग कर से जो कानून द्वारा उतवों प्रदात की गई है। अ्रपने काम को 
सुचाद रूप से सम्पन्न करन वे लिय उन्हें प्रपी काॉदुनी धमिव का बुछ भाग निम्न 
श्रधिकारिया का हस्ताल्तरिति करता ही पड़ता है। हस्तान्तरणा के फ्लस्वर्प उच्चा« 
घिकारी छाटी छाटी, निस्य प्रति वी मामूली गतिविधियों तथा सप्रस्याश्री से छुटकारा 
वा जाता है और वह इस प्रबार अपना ग्रत्यवाद समय भधिक म्रहत्वपूर्ण बडी सम 
स्पाग्रा पर वेन्द्रित वर सकता है। इसके प्रतिरिकत प्रथीनत्थ प्रधिकारी को भी हस्तो- 
न्वरग स लाभ पहुंचता है ! हस्तास्तरित प्राषिकार का प्रयोग करने से उसमें उत्तर- 
दागित्व वी मावना का विकात्त होता है । 

हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप संग्रेठत के हर सदस्य में सामेदारी [?2767- 
8800) ठथा जिम्मदारी को श्ावसायें पैदा होती हैं। हस्तान्तरश के भ्रष्ठाव में भ्रध्यक्ष 
का वाय-वोक बढ़ जाता है भौर वह अपने संगठत के क्रियाजतापों पर प्रभावशाली 
निपस्त्रगा करन में प्रमम्ष हो जाता है। हस्तान्तरण द्वारा ही बह प्पने समय वा 
सदुषयोग कर सकता है भ्रौर सगझन पर प्रभावधाली नियन्त्रगा रण सकता है| हस्सा- 
तरण इस प्रतार सगठत की कार्य कुशलता से वृद्धि करता है। जब हर श्रपिकारी व 
वर्मचारी क पात थोड़ी बहुत हस्तान्तरित शवित होती है तो उसे यह श्राभास हाता है 
कि सयठन वा वह भी एक मूल्यदान संदस्य है श्रौर उसके कार्य का भी महत्व है । 
यह अर्मास उसमे ग्रात्म-विध्वास तथा संगठन के प्रति निष्ठा पैदा करता है । उसे यह 
महमूस होता है कि उसरी योग्यता का मान तथा भ्रादर हो रहा है। हस्तवान्तर॑ण से 
उच्चाधिकारी, निम्नधिकारी तथा सम्पूर्ण सगठन सभी लाभान्वित होने हैं । 

किन्तु बहुत से सगठतों के अध्यक्ष तथा उच्चाधिकारी हस्तान्तरण वे लागो 
को नद्दी समझ पात । बहुत से उच्चाधिकारी अ्रधिक् से झ्रधिक शवितर्याँ श्रपने ही 
हाथो म मचित देखना चाहते हैं॥ वे शक्ति का हस्तान्तरए करते हृए सकोच या 
अनिच्छा का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें यह ध्राज्का रहती है कि ऐसा करने से प्रधीतस्थ 
अधिकारिया के समक्ष उनकी स्थिति कमजोर पड़ जायगी। कुछ उच्चाधिकारी यह 
भी सममते हैं कि सारी योस्थता उन्ही के वास है , सभी अ्रधीनस्थ प्रधिकारी अ्रयोग्य 
हैं , उन्हें शक्तित हस्तान्तरित करना रागठने को बभजोर बनाना है। एस उच्च अ्रधि- 
कारियों पर यह विचार हावी रहता है कि मदि उन्होन अपनी सम्पूर्ण दक्ति था स्वयं 
प्रयोग नहीं क्या तो सारा सगठन क्षत विक्षत और अस्त-ब्यस्त हो जायेगा। ऐसे 
उच्चाधिकारियों मे श्रपनी बोग्यवा का श्रतिशयोदितपूर्णा चित्र देखन तथा अधौवस्थ 
भ्रथिवारियो की योग्यता को भी ग्रयोग्यता के रूप मै देखने वी प्रदत्ति पनपने लगती 
है। ये अविश्वामी जीव ही हस्तान्तरण के कटुतम झनत्रु हैं । 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ 3 


हस्तान्तरए के मार्ग मे उपरोक्ध वाघाओं के रहते हुये मी झधिकाद ब्यवित 
इसकी झावश्यकता को स्वीकार करते हैं। हस्तात्तरण झौपचारिय (#णाए8ं) भी 
होते हैं और गतोपचारिक (7०) भी । उच्चाचिकारी या तो लिखित सूप मे 
प्राषिकार बय हस्वान्तरण करता है पा मधोवस्थ झपिकारों को बुलाकर मौखिक तत्पर 
से उसे कुद शक्ति सौंप सकता है। घक्तति के हस्तात्वरण का वरीका बुद्ध मी हो, 
उच्चाधिकारी को हृप्तान्तरित इक्त्ति के प्रयोग पर निय्वण रखने के लिए ठुऊं प्रवन्य 
अवश्य करना पडता है। हस्तालरण का उद्देश्य हो रप्ठ हो जायेगा पद्दि उम पर 
वियन्त्ण तया देखभाल का अुझ नहीं होगा / फ्राधिक्ार वे हस्वात्वरण के, सल्ेष 
मे, ये बुद्ध पहलू हैं । 
निर्णय लेना 
(0०्०अआण्त ैडज708) 

विर्यय लेन की प्रक्षिया को प्रशासन का हृदय वहा गम्मा है। प्रशासन का 
पउद्देय परकारी नीतियों को क़ियात्दित करना है। किन्तु यह कोई सरल कार्य नहीं 
है। इस कार्ये को सम्पत करन के लिए प्रश्मातत्त को विमिन मार्गों में स सर्वोत्तम 
मार्ये को चुनना पडता है। ऐसा चुनाव बरता स्वयं एक कठिन कार्य है। जब प्रनक 
प्रकार के भा्ें सामन होते है ठो प्रशासक के लिए उचित निर्णय लगा एके कठिन 
समस्या बन जाती है।! 

शक प्रसासक् शो बहुत सो दुल्ह भर देजीदा समस्याग्री का विराकरण करना 
होता है । इसका प्रभिप्राय यह है कि उसे समयन्‍समय पर महत्वपूर्ण निर्रेप लेने पढते 
हैं। भपन प्गठन के किसी भी कार्यश्म को किया के रूपमस परिझित्र करन से पूई 
उसे एक निश्चित निर्शय पर पहुँचना होता है। प्रशासन एक मानवोय गतिविधि 
(प्ृण/'था &0॥५४७) हैं फौर समठन झनेक व्यक्तिया की सहयोगिक, सामूहिक झति- 
विदि का नाम है, दयलिए निरंय बेने की प्रक्रिया मे मानवीय व्यवहार (प्ण्णवथा 

€॥०५0ण०) के बहुन से तत्व सम्मिलित होत हैं । 

जैसा पहले कहा गया है, जब एर प्रशासत्त को कोई निर्णय लेना हाता है ता 
उसे अनेक रास्तों मे किसी एक का चुताव करना होता है जो क्ि एक कठिन कार्य 
है। यदि हर काये में एक ही स्पष्ट तया सुनिश्चित चुनाव होठा दो विएंय सेना 
अयन्त सरल होत्य । किल्तु निर्य लेने की अक्िया में भानरीय तत्वों के रहते हुए. 
एवा अनम्भव है। निर्येत लेत समय प्रतिदार्यत डिसी एक भार्ँे को घुनता प्रडठा है 
उदा अन्य मा्मों को अत््वीक्षत करना पडता है । बह कार्य कठिन इसलिए है कि विरेय 


4 कर चिफ़रेल एलेशोड उरव्8०.. एल्काथ। छपाआाए.. प्राल कथप््ओ० कण 
डवपमीप्द [0उपफाए॑ंटए.. विड्तकएं. एफशाजवन शिच्छ, 2739,. पलाएदा 8 5606, 
लैकेभपफ्षद्ापढ देद 7४... 0 57एएज- ९ 05७5० ७७६७४ -06655६४ 48 50055- 
प्रगफ़ट 0इआएराइ00 , बट 'उटशाओ।ओआ (०-. ऐ ४, ]957, 8!50 ६८छजए (५ 
80580 *$ (फण्यञ्ञा ण॑ ऐड एस्ट्ाएइलटड "पा 5-0, ०६३८ /2,्वटड्ाददत 
सलाह,  (0परणाफ, 4957 #उ8च5278 85 ए 5. & 
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कैसे वाले व्यक्ति का झपने विवेक वा बहुत सावधानी से प्रयोग करना पढ़ना है । एवं 


उचित तथा ठीक निर्णय रा था का पं सगे शव पहुँबदे के लिए उठ भ्रनेक प्रकार की दा तथ्य 
एकत्रित करन पड़ते हैं। जिस प्रश्न या स्थिति पर निर्शव लेना से सम्बन्धित 
हे की दाह िरातन बरक उन हैक तन तो शस जानकारी उसके पास होनी चाहिये तथ्य तथा सूचताय एकत्रित 
दिल ली पिन पर नर दजार जाये तो उसे उनेवा वर्गीकरण व विरीक्षण करना होता रास्ते क] 
राह्तो के साथ उसे तुतना करनो पड़ती है कया संम्मावित परिणामों पर विचार 
करता पढ़ता है । ठस अपन चुनाव के सभी सम्भावित प्रिणामों के बारे में पहले मे 
ही सोच सेना चाहिय | यह इसलिए श्रावश्यव है कि परिणामों पर विचार किये 
बिता निर्गाय सेमे से प्रढ्मर कदम ग्रलत दिशा में उठ जाते हु _विरय लेने की. निर्णय लेने 


प्रक्रिया म॑ भावी परिणामों हे पूर्व भ्रध्ययत को काफी बढ तथा महत्व दिया जाना वे भ्रष्ययत को काफी बढ तथा सहत्व दिया जाता 
है। प्रत्येक एसा निर्णय जो सम्मादित परिणामों पर विचार विय बिना लिया गया 














“मम कप एक गलत तथा हानिक्गरक निर्णय है। 

/जब परिणामों का पूर्व निरीक्षण हो चूके तो विमिश्न परिणामा का तुलनात्मक 
मूल्यकन करना पढ़ता है। यहाँ निर्शेय लेन वी प्रक्रिया में झादशों (४७७८४) वा 
प्ररंद निहित है । श्रनेक वार निर्णय लेते की प्रक्रिया मे भाग लेने वाले विभिन्न प्रधि- 
कारियों में प्रादर्भों सम्बन्धी मतभेद उठ खड़े होते हैं। जब निर्णय लेते वी धक्रिया मे 
यह प्रश्न पैदा हो जाये कि किस परिणाम को प्राथमिकता दी जाये तो 'मुल्यावन' बी 


क्रिया प्रारम्म होती है. प्रारम्न होती है । प्रनेक बार श्रतियोणी झादशों में स किसो एक भ्रादर्श वा अतियोगी झादर्शों मे स किसी एक श्रादर्श वा 


चुनाव प्रशासर को करना पढ़ता है ( ऐसे भ्रदसरों पर 'साध्य/ व साधन तथा दृश्य” 
एवं आदेशों क मध्य एक सहस्वप्र्ण विवाद उठ खड़ा होता है। तव विवेक | | विवाद उठ खड़ा होता है। तब विवेब' (78- 


#०॥2॥9) के जरिये ही विवाद का निर्संय दिया जाता है । विवेर यह बताता है दि 
वि बा मम पर मार्गो के परिए'मी का मूल्यकन करने सही मार्ग का चुनाव दसे करना सही मार्ग का चुनाव बसे करना 
चाहिये । हर प्रशासक्र से प्राशा को जानी है वि निछय लेते समय वह प्रधिकतम 
विवेब' का भयोग करेगा। किन्तु विवेकपूर्ण चुनाव के मार्ग में भी झनेत वाधायें होती 

हैं है ॥ मानेदीय व्यवहार में कई बार भावुत्त्ाधुएं व अ्रविवेकपुर्ं तत्व प्रविक शवित- भानबीय व्यवहार में कई बार तत्व प्रविक शवित- 
कल बदियार कारक पा न पल 7 ना ियनी भी अल: बन जाते हैं । स्॑श्रेष्ट निर्णय लेने के चाहे क्तिनी भी श्राव- 
धंयक मुंदिधाये, प्रावर्षक सुचनायें क्यों न्‌ प्रदान कर दी जायें, उसका निर्णय उसकी 

व्यक्विगत पसन्दर्यिया वे नाप्रसन्दयियों से अवश्य 4 असाजित होगा | उसका निरंय 
की प्रक्रिया से अलग नहीं किये जा सकते | की-क्मी किमी समस्या पर निरोम सेसे 


कफ केक कर उसके उतने हुए पट 777३7 ऊन 
हैं लिए या भापरवत् जनताते उपलब्ध होनी चाहिए वह अपूर्शो रह बाती है आवश्वेक्र जानकार उपलब्ध होनी वह भपूर्ण रह बाती है । 


कमाजेनो प्रशांसक भ्रपने किसो निर्णय के परिणामों का टीक-ठीक ग्रन्दाड नहीं लगा 
४ गीता / इस सब कठिनाइयों के कारण अश्यासनिक निरुंद बसी « पक्षपातप्रर्ण ठया 
सचिन निताननननन ना चननन डिनर मल + 3 2००3 
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दि चयपिीाो के शाया बचुणल व अब कस जा ५ 80 
चच्यो्‌ ग्रे के अ्रपर्याप्त अनुमान तया प्रश्मासक के व्यक्तिगत पूर्वाभरहो 
(07004:०65) इत्यादि के जीते में ही उसके कर रह में ही उसभ कर रह जाते हैं और इस प्रकार हानि-_ 


कारक प्रिठ-होते है? 
संचार ४ 2 कप 
[एथएएए४४ 4४#्णपणई 
सचार की उचित व्यवस्था के अभाव में कोई भो प्रशासनिक सगठन कार्य 
नही कर सबठा । सग्ठन मे प्रान्दरिक सहयोग तथा समायोजन (00ण07800॥) 
की प्राप्ति के लिए सवार व्यवस्था वा होना झत्यधिक आवश्यक है। सगठन में 
प्राधिकार के प्रयोग के लिए इसका महत्व "केन्द्रीय है । उच्चाधिकारियों द्वारा जो 
निर्णय लिए जाते हैं, वे यदि ठीक-ठीक प्रधीनस्थ भ्रधिकारियों तक नहीं पहुचाये जायेगे 
तो उनको या तो क्रियान्वित ही नहीं किया जायेगा या विकृत रूप में क्रियान्वित किया 
जायेगा । किन्तु सचार-व्यवस्था से भ्रभिप्राय निर्णोयो को अधीनस्थ प्रधिकारियो तक 
पहुँचाने मात्र से नही है। इससे पूर्व कि किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए 
कौई कदम उठाया जाये यह ग्रावरपक है कि सम्बन्धित अधिकारीगण उसे भली प्रकार 
रामभ लें। इन झ्रधिकारियो को विस्तार से यह समभा देना चाहिए वि क्रियान्वित 
किये जाने वाले निएंय या निरंयो का क्या महत्व है, उनके पीछे क्‍या ध्येय है तथा 
फिन कारणो से ये निर्णय आवश्यक हो गये थे। उनका क्रियान्वन तभी कार्य-वुशलता 
भे हो सकेगा । मचार का उद्देश्य इस प्रकार तरह-तरह के मस्तिष्को को एक सामात्य 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक दूसरे के निकट लाना होना चाहिये। सचार केवल 
सूचना प्रसारण ही नही है , यह वह प्रक्रिया है जिससे सगठन के संदस्पो मे पारस्परिष 
सहिष्णुता व श्रादान प्रदान की मावनायें विकसित की जाती हैं। 

प्रत्येक समठन में सचार-ध्यवत्था एक दुतरफे यातायात (७० ४४9 परथी0) 
के जमानत होती है। इतना ही काफी नही है कि उच्चाधिकारो निर्शयो को अधीनस्थ 
कर्मचारियों तक निर्देशों इत्यादि द्वारा पहुचायें । अधीनस्थ ग्रधितारी तथा कर्मचारी 
भी दृश्य, ग्रांवड़े तथा सुचनायें उच्चाधिकारियों तक पहुंचाते. हैं। वस्तुत उच्चा- 
घिंकारी थे प्ठ निर्णय तभी ये सकते-हैं-जब उन्हे प्रत्येक परिस्थिति, तथ्य तथा सूचना, 
का ज्ञान हो. इस ज्ञान वे अभाव मे उनके निर्णय निर्थंक सावित होगे । सचार इस 





प्रकार ऊपर से नीचे ठथा नोचे से ऊपर दोदो-दिश्ाद्रों पे होता है। निर्देश तथा 
प्रादेश ऊपर से नीचे भाते हैं और तथ्य_एवं झाँकडे नीचे से ऊपर जाते हैं। सचार 


व्यवस्था इस उ्रकेर समायोजन स्थापना, पारस्परिक सहिष्यृता तथा उचित निर्सेय सहिष्यृता तथा उचित निर्खेय 


| 4#5976667(0 6 ए ॥रशाए - प्रकार शु वा एशगलरत, पीज0७छ, रिलबाव 
0 व, 400 956 , एशयब्य 3. 500, शाव शिर्व 9 आग्ातंध *# छ90एड्टागफाप्य 
७७) भा लपा50क रचगज०३",. 4; 4कीशाएआक्ाब 6 5तशा<* एप्डाशा> [7056 959), 
एग४७ 9 आते 508ए2 6 69 फल्एअग् कैबआह' , 3, 66 
ड$तला८ह (पाला [0७879 958) 
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लेने और भ्रधिकारियों द्वारा उनके प्रभावशाली क्ियान्वन वे लिए भ्रत्यधिक श्राव* 
ह्यक है । न] ४2 हा 

प्रत्येक् गठन में सचर, प्रोपचारिक तथा भनौफचारिक', दोनों प्रकार का 
जीता है। प्रत्येक सगुझव में ऊपर से : 
चारिक व्यवस्था रहती. है. उच्चाधिकारियां तथा निम्नाधिकादियों के पारस्परिक 
सम्बन्धो को निर्धारित करते समय उनपर सचार वी रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी जाती 
है । सगठन की 'ग्राचरश सहिता' (0०46 ० (०४०४८) श्रथवा 'निषमावली' में 
इसका उल्लेख रहता है । यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन क्मिको प्रादेश देगा 
तथा कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा । भ्रौपचारिय सचार-व्यवस्था में साधा रणतपा 
लिपित रूप से भादेशों, सूचनाभ्रो इत्यादि का झादान-प्रदान क्या जाता है। 

डिम्तु हर संगठन में सचार का यह भ्रौपचारिक तरीवा ही पर्याप्त ठहीं समा 
जाता । समस्याग्रा को मानवीय धरातल पर समभने व समभाने के लिए उपरोबत 
आ्रौपचारिक सचार विधि ग्रत्यधित शुध्व है । निशयों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी 
को दूबरो तक पहुंचाने मे पह विधि प्रपर्याप्त है। फलस्वरूप प्रत्येक संगठन मे एक 
प्रनौपचारिक सचार व्यवस्था का विकाप्त भवश्यम्मावो हो जाता है। यहू भ्रौपचारिक 
सचार-व्यवस्था की पूरक होती है  प्रत्येश सगठत के सदस्य प्रौएचारिक रुप से विर्धा- 
रित्त साथस्थो के दापरे से बाहर कुछ भ्रमौपचारिक सम्पर्क तथा सम्बन्ध बना लेते हैं। 
उनके पारस्परिक व्यवितगत सम्दन्ध प्रनौपचारिव सचार के साधन बन जाते हैं। 
प्रनोपचारिक सम्बन्धों तथा सम्पर्कों से कई बार गष्पों व बाजाए प्रफबाहों की जाव- 
बारी सरलता से हासिल की जा सकती है। उनका उत्तर फिर तथ्य प्रस्तुत करके 
दिया जा सकता है । सचार-ध्यवस्था में दो पक्षा होते हैं--एक भेजने बाला व एक 
प्राप्त करने बाला) सचार नियमो, उपनियमो, पत्नी, तिर्देशों तथा प्रतिवेदनों (१९० 
90०78) वा रूप ले सकता है । सचार-न्यवस्था का प्रभावशाली होता उसके परिणामों 
पर निर्भर है। भगर विदिष्ट उद्देश्य प्राप्त'हो जाते हैं तो सचार व्यवस्था को सफल 
समभिये, भ्रन्थया नहीं | झ्ौर निदिष्ट उद्देश्यों की प्रात्ति बे लिए सचार स्पष्ट तथा 
सम्देह रहित होता चाहिए। सन्देश-सचार के लिए प्रयुक्त भाषा मे अ्रस्पष्टता, प्रसग- 
'तियाँ तथा शब्दों के प्र्थों सम्बन्धी सन्देह वही होने चाहियें। इसक अ्रतिरिवत् सन्देश 
निरदंद्ष दूर दूर के स्लो तथा विभिन्न श्रवार के व्यक्तियों को भेजे जाते हैं। प्राप्त 
ली, वाले व्यवित के सानत्तिक स्वर को हष्टिगत रख कर सचार १ बाले व्यविद के मानप्तिक स्तर को हृष्टिगत रख कर सचार की भाषा तथा 
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संगठन की कुछ सामान्य समस्‍्याएँ श्र 


विधि मे परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। कई बार समस्याग्रो के विस्तृत विवेचन के 
लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्मेलन बुलाने आवश्यब हो जाते है । सम्मेलन 
सचार की एक श्रेष्ठ साधन है। इससे सम्बन्धित अधिकारियों को छुले दिमाग से 
दुसरो के विचारो को सुनने का प्रवसर प्राप्त होता है | यही सचार व्यवस्था का उद्देश्य 
होता है। सम्मेलन मे भाग लेने वाले व्यवितयों की झ्राशकाये तथा सन्देह इस प्रकार 
दूर हो जाते है। अनेक बार उच्चाधिकारियो के लिए दूसरे अधिकारियों तक सम्पूर्ण 
प्रावश्यक जानकारी सचारित वरना कठिन हो जाता है। कई बार वे ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते हैं जिसे दूसरे रामक नही पाते । कई बार बे ऐसे छब्दों का प्रयोग 
कर बैठते है जितके जिन्न व परस्पर विरोधी अर्थ निकलते हैं | ये सद प्रभावशाली 
सचार के भाग में बाधाये हैं। उच्च प्रशासकों वा यह वास है कि वे समयन्समय पर 
अपनी सचार-व्यवस्था की जाँच करते रहे तथा उसमे आवश्यक सुधार करते रहे। 
प्रगर निर्णय ठीक से क्रियान्वित नही हो रहे हैं तो यह देखना चाहिये कि इसके लिए 
सत्तार-यवस्था ही तो उत्तरदायी नहीं है. ग्लौर मगर उसमे दोध दिल्ताई दे तो उन्हे 
दूर करने के लिए कदम उठाने चाहियें । निर्णयो को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने 
के लिए उत्तम सचार ध्यवस्था भ्रत्यधिक आवश्यक है। 
देख-रेख व नियन्त्रण 
(59ए९7४50॥ 800 (7००३०) 

जब निर्णय निम्न ग्रधित्ञारियों तक सवारित कर दिये जायें तो उच्चाधिकारी 
का अगला कार्य यह देखना है कि उन्हे ठोक-ठीक क्रियाग्वित किया जाये। उनका 
कत्तेव्य यह आाववस्त करना है कि सगठन सुधार रूप से काम करता रहे तथा निदिष्ठ 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास निरन्तर जारी रहे । प्रशासनिक संगठन की इसी 
आ्रावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए “देखरेख” तथा “नियन्त्रण” को महत्वपूर्ण भाना 
गया है। उच्चाधिकारी अधीनरभ प्रधिकारियो का मार्ग प्रदर्शन करते है, उतकी गति- 
विधियों पर निगरानी रखते हैं तथा उनके कार्यों के परिणामों का पर्यवेक्षणा (005९- 
५थ।०॥) करते हैं। नकारात्मक दृष्टि से (६४4792)) देख रेख वा ग्रभिप्राय 
स़रगठन के सदस्मो की गतिविधियों का निर्देशन करना तथा उनकी जांच करना है , 
सकारात्मक दृष्टि से (?०आ॥॥ए८७9) इसका अ्रभिप्राय सदस्यो को काम करने के 
सर्वोत्तम तरीके सुकाना है | देख-रेल का उद्देश्य समठन के विभिन ध्रगो मं समायोजन 
स्थापित करना है तथा यह देखता है कि सब झग अपूुता-प्रपना कार्य उचित रूप से 
सम्पन्न करते रहे ।! देख रेख का सम्बन्ध सगठन की गतिविधियों के परिणामों को 
देखने से है। यह काम तय सम्पन्न हो सकता है जब कार्यक्रुशलता की जाँच के लिए 
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६६ लोक प्रशासन 


कुछ निष्पक्ष भ्राधार तथा कसोटो मौजूद हो) कभी कभी देख-रेख बजट मे मिहिति 
घाराग्रो एव व्यवस्थाओं द्वारा भी होता है। प्रधीनस्थ श्रधिकारियों को अपने कार्य की 
प्रगति पर प्रतिवेदद, कागजात, फाइलें इत्यादि उच्चाधिकारियों वो भेजनी गद्दी हैं । 
देख रेख करने बाता उच्च बाठा उच्चाविकारी उठकी सहायता से संगठव के-कार्यों व उनके 

परिशामो के विषय मे ज्ञान प्राप्त तर सकता है। वह लक्ष्य निर्धारित करता है तथा 
उसकी यहे जिम्मेदारी है कि वह लद्ष्यो की प्राप्ति के लिए संगठन वी गनिविधियों 
बी देख रेख करे । ३ 

सबसे महत्वपूर्णा उद्देश्य तो वार्य-समापत है।सगठन में ऐसा वातावरण 
बनाता चाहिये सब सम्बस्धित ब्यवित यथासम्भव, प्रधिकतम सहयोग कार्ये-समापन 
में दें। देख-रेए करते वाला प्रपिकारी त्ुटियों का पता लगाकर भु) पक कदमों के लिए 
मार्ग निर्देशन बरता है। उसका वार्य निरीक्षण तथा जाँच करना ही नहीं है, 
सामूहिक कार्य (प८४॥ ४०३८) के लिए सवशो प्रेरित व प्रोत्साहित करना भी है ॥ 

देख रेख अधिकारी को स्यायफर्ण ईमानदार निष्पक्ष तथा धुले मम्तिप्कका 
होना चाहिए। उसे लोक-सम्पर्क (?00॥० ८४४०५) तथा समूहू-व्यवश्ार में 
प्रशिक्षित होता चाहिए । भारत में पचायती राज भ्रधिनियमों के अन्त्गंद जिलाधीशो 
तथा विभिन्न तकनीकी विभागों के भ्रविज्ञारियो को प्रचायती राज सस्थाप्रों पर 
नियात्रग व देख रेख के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके पीछे यह धारणा है त्रि , 
दचायती राज एस्थाग्रो की सफलता के लिए ग्रधिकारियो का उन पर उचित नियन्त्रण 
हथा उनकी देख रेख ग्रनिवार्य है ।£ 
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साठन की कुछ सामात्य समस्याएँ ह्छ 


संगठन के प्राधार 
[895९5 ता॑ 0हशांरशीणा) 
जैसा कि हम देख धुके हैं कि सगठत मे विभिन्न व्यवितयों के बीच वाय॑ का 
विभाजन कर. दिया जाता है और तब उनकी क्रियांग्रो मे उचित समब्दप्र बायम 
किया जाता हैं जिसस कि सगठन उन उद्देश्यों वो प्राप्त करते मे समर्थ हो सके 
जिनके लिय्रे कि उत्तका निर्माण किया गया था | सगठन “विभित  व्यवितयों के बी 
बाय॑ को बांटने की एक रीति है ।* श्रत प्रइन यह पैदा होता है दि इन वारयों वी 
कस प्रकार बादा जाना चाहिय तथा विल प्राघार पर सथठन या निर्माण बिया 
जाना चाहिये दयतय लिंक ((./## 6://८.) के भनुसार, विस्सी भी बाय को 
बाटने वी चार विभिन्न रीतियाँ प्रथवा सगठत के चार विभिन्न भाधार होते है $ 

“स्गठन के निर्मारा में ऊपर से नीचे तक हमे प्रत्येक कार्य का विश्लेषण 
बरना पड़ता है और इस बाते का निणंय करना पडता है कि एकहूपता (छणा0- 
#थ१९१५५) के सिद्धान्त को हानि पहुँचाये बिना संगठन को क्तिने वर्गों में बाठा 
जाएं । व्यावहारिक प्रधवा एैद्धान्तिक ह॒प्डि से यह थोई प्रासान काम नही है) हम 
यह पायेंगे कि हर एक पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक कमंचारी वे कार्य की प्रवृति 
की पहचान निम्न बाता बे द्वारा होनी चाहिए 

(१) प्रथम उस बड़े उद्देदय! रु एण०४०) के द्वारा जिसके लिए कि 
बहू वार्य कर रहा है, जंसे पानी की, जि वो व्यवस्था, प्रपषणावी बा नियन्त्रण 
प्रशवा शिक्षा का सनालन ॥ 

(२) उस प्रक्रिया (070८९६७) के दा, जिसका वि बह प्रयोग कर रहा है, 
जैसे कि इजीनियरिंग, डाक्टरी, बढईगीरी, स्टनोग्रापी, स्ाश्यिकी (9047/05) व 
हिसाब किताब का काम ! 

(३) जब व्यक्तियों अथवा वस्तुप्रो (7८४5075 ०7 !॥725) के द्वारा, जिनसे_ 
व्यवहार करवा पडता है या जिनके लिए काम करना पड़ता दै जैसे विदेशों मे बसने 
वाले व्यक्ति, भारतीय, बन, खार्नमें, पाक, अनाथ, विस्ताव, मोटरगाडियाँ अथवा 
निर्धव । 


(४) जूस स्थान (0८६) के द्वारा, जहा कि वह अपता -य्य सम्पन्न कुर्ता सम्पक्ष बरता 


है, जैसे हवाई द्वीप, बोस्टन, वाधझ्ििमटब, अलब्षामा अथया केन्द्रीय हाईस्कूल | * 

इस प्रकार कार्य अथवा उद्देदय, प्रकिया प्रभवा न्यवसाय, सेवा किये जाने 
वाले व्यवित झयवा वस्तुएं, स्थान अयवा क्षेत्र--सगठन के ये चार विभिन्न प्राघार 
हैं। भ्रव हम इन पर एक-एक करके विचार वरते हैं ! 

(१) कार्य (एणशा्ाणा)-क्सी भी विशिष्ट कार्य प्रधवा उद्देश्य (छफ्ाएाणा 
ण एप्ाए०४०) व अल कलनी शब क वर क व उदाहरणापषं, 
शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी कार्यो के लिए अस्पतास आदि । 
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द्च्प लोक प्रशासन 


(२) प्रक्रिया (?0८८६$)--सगठग का निर्माण प्रक्निया प्रधवा व्यवत्ताय 
(९०९८७: » 5४090) के भाधार पर भी किया जाता है। प्रह्तिया प्रथवा 
व्यवसाय से तालये उम्र तवनीकी बुधजता (पल्लाशाट्क शठा!) से है जो किसी 
त्िश्षिप्ट बाय को सम्पन्न बरने दे विए श्रावश्यक हो, उदाहरण के लिए, इजीनिर्यरिय 
डावटरी, बढ़इगीरी, श्राथुलिपि, साम्यिकी, तथा टहिसाब-विताय थे लेशा आदि 
संगठमी का निर्माण किसी भी कार्य से सम्बद तकतीकी डुशलता के श्राघार पर 
किया जा सकता है उदाहग्ग के विए बकीडों डा विभाग (ऐव्छशागरा ण 
0५८५), इजीनिएरों वा विभाग झ्रादि॥ भारत में लोबक्म (?79॥९ ए/णाफ 
एथएकनताशा।॥) प्रक्रिया वे प्राघार पर प्रिय जात बाते संगठन के उदाहरण हैं। 
यह सम्मद नहीं हा सकता कि प्रक्रिया भ्रथवा व्यवसाय को बहुत अ्रधिव विमागों 
(06एध0ा८१७) के संगठद वो झ्राघार बना लिया जाएं वयोकि उने विशिष्ट 
ब्रयवा तहनीकी कुझलताप्रो की न्यूनाधिकद रुप में प्रत्येक विमाग में ही आवश्यकता 
हाती है। प्रत विशिष्ट प्रघवा तकनीती दुभलता प्राप्त व्यवितयों को तो बिसी भी 
विभाग मे, जहाँ कि उसकी आ्रावश्यवता हा, काम करता चारड़िए | रदाहरणार्थ, 
भारत सरकार दे प्राशुलिपिका का विभाग (एल्‍कुशएएश॥ ० इचा०ट्रा्ीण 5) 
भहीं वनाय जा सकता वयोकि प्राशुलिपिको की तो प्रत्येक विभाग में ही प्रावश्यज्ञता 
होगी है। ब्रत प्रायक्र व्रिमाग को अपता श्रपता झांशुलिपितत नियुवद कर लेता 
चाहिय । 

(३) सेका शिए्‌ जाने वाले ध्यक्ति (0॥27/2८८) --ब्यक्तियों के एक समूह 
प्रथवा समुदाय के एक झाग के माय व्यवहार करन के विय भी संग्रढने का हिर्मासण 
किया जाता है। अ्रठ दे सेवा किय जान वाज ब्यक्तित ही समझते का झाधार बन 
जाते हैं । मारत सरकार का पुनर्वाग विमाग (८ी०४किा॥।ण एऐल्ड्शणाधण), जो 
कि पाकिस्तान से आय हुए विस्थापिता (05926०6 फ़ल्5०ा७) की मेबा करता है, 
इसका एक उदाहरण है | यहाँ सवा किये जान वाल ब्यवितदया का ही संगठन का 
आधार बनाया गया है बयोकि यह विभाग कल उन व्यत्रितया भरी समस्याग्रों से 
सम्बत्ध रखता है जिन्हें कि देश विभ्राजब दे बाद फ्रिकस्वात में अपने घरों को 
छोड़कर मारत भ्राता पड़ा $ 

(४) झ्लेत्र (8759)--अन्द मे, वह स्थान, जहाँ कि कार्य क्षिया जाता हैं-+ 
अप क्षेत्र--वी संगठन वी क्रियाआ्रा के लिये आधार वन स्वता है । नेफ़ा 
(3४६६४ ), अर्थाव्‌ उत्तरी पूर्वी सीमात्त एजन्मी [४०वा. सिक्रा, छाताप्रटा 
28९॥८५) एक विद्वष क्षेत्र प्रथवा प्रदेश की समस्याओं स सम्बन्धित है। श्रव यहाँ 
«अन्तर्गत ब्राव काला क्षेत्र ही सयठन का आधार है । 

परलु इस भ्रश्त का काइ भी निश्चित उत्तर नहीं दरिया जा सकता दि 
संग्ठत के आयार के रूप में इनम से कौनसा सब अधिक सहत्वपूर्स है। यह तो 
केवल सुविधा तथा परिस्थिति पर निर्भर हाठा है ) 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ ह्६ 


ब्किग्स संख्या [छि००४॥४४ गराशाणाणा) ने कई वर्ष पूर्व काप्रेनल 
कमेटी (00ा555णावों ए्काणा।्ण)े को परामश देते हुए इस सम्बन्ध में एक 
प्रत्यन्त सारपुर्ण सुझाव दिया था । 

“सम्पूण्ें सगठन के अत्तग्रेत कोई भी एक तत्व (78००) या झाधार 
निर्णायक नहीं बन राकता । एक तत्व हमे एक स्थान पर निर्शोय क रने में सहायता दे 
सकता है, भोर अन्य स्थान अथवा भन्य स्थिति में दूसरा तत्व अधिक सहायक हो 
सकता है। प्रत्येक प्रवस्था मे एक निर्धारक तत्व को झन्य के मुकाबले सतुलित कर 
लेवा चाहिये | बुछ कार्यो तथा कुछ अभिकरणों ( &8९०॥८४८४) वे लिये, यह हो 
सकता है कि कोई भी एक तत्व सगठन के आधार के लिये सर्वोत्तम सिद्ध न हो पके । 
इसलिये हमे इन विकल्पों (&॥७:77209०) में से चुनाव करना होगा ।? 

सगठत के विभिन्न ग्राधारों पर विचार-विभर्श करने के पश्चात्‌ प्रब यह 
अत्यन्त झ्रावश्यक है कि प्रशासकीय सगठन के बुछ फिद्धाल्तो भा अध्ययन दिया 
जाय | 
निष्कर्ष 
(एमालन्नण्ण) 

प्रगठन के क्रमिक सिद्धान्त ($०2)27 77709/०) से मतलब है कि पत्ता 
अथवा नियस्त्रण ऊपर की और को ग्रथ्ववा नोचे की ओर को क्रम से झ्रागे बढते 
है। नेता अ्रधीनस्‍्थ अधिकारी को अपनी सत्ता सौंपता है जो वि उसके द्वारा 
प्रम्य कमंचारियों पर नियन्त्रण रखता है। इस प्रकार सम्पूर्ण सगठन जजीर की 
कश्ा के समान जुडा रहता है और सभी कर्मचारियों की क्रियाप्रो का समुचित छप 
से समत्वय कर लिया जाता है। क्रमिक प्रक्रिया के विषय में लिखते हुए मूनी 
(##00॥८) ) तथा रैले (/१९४/९)) ने कहा कि “जिस प्रकार की समस्वय करन वाली 
सर्वोच्च सत्ता (80छा०ता9 ००००१४५४०६ 4एप०णा।५) प्रतोक संगठन म॑ कही भो 
और ज़िसी भी रूप मे अवश्य दतंमान रहनी चाहिये, उसी प्रकार समठन की बिसी 
भी ठीक विचारघारा के लिये यह भी उतना ही झावश्यक है कि उसमें औपचारिक 
हुप से क्रमिक प्रक्रिया दर्दमान हो, जिसने द्वारा कि वह समन्वय करने वाली सत्ता 
शिल्लर से ही सगठन के सम्पूर्स ढाचे में भपता कार्य कर सते ।'? पद सोपान भ्रथवा 
क्रमिक सिद्धान्त के निम्नलिखित लाभ हैं-- 

(१) मुख्य निष्पादक अथवा मुएप बायेपालिका ((४र्श ७६८७॥४४) एक के 
डाद एक अजजीर वी कडियो के सहन प्रस्येक कार्य से सम्बन्ध रखती है । 

(२) पद-सोपान (स्ाक्षआला$) के द्वारा उपर को ओर ग्रथवा नीचे की ग्ीर 
पत्र व्यवहार करता व सन्देश भेजना सुविधाजनक हो जाता है। सगठन मे प्रत्येक 
व्यवितोको यह पता रहता है कि उसे अपना पत्र-ब्यवह्यर क्सिको सम्बोधित करना 
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छ० लोक प्रशाप्तन 


है और किसके ढारा उसका पत्र-व्यवहार संगठन के सबसे ऊचे प्रधिकारी तक पहुँच 
सकता है । 

(३) पद सोपान सत्ता तथा उत्तरदायित्व के प्रत्यायेजन भ्रणवा सौंपने 
(0८४०४) के सिद्धान्त पर ग्राधारित होता है श्रत उसी के शअनुत्तार निर्णय 
करने वाले भ्रनक केन्द्रों की स्थापता कर ली जाती है। किसी एक व्यवित प्रथवा 
केन्द्र पर काम का अधिक जमघट श्पवा बेन्द्रीकरणा नहीं होता । विभाग का प्रध्यक्ष 
(प८३१ ० धा८ 0८एभ0॥८७।] स्वय ही प्रत्येक निर्णय करने की अ्निवार्यता से 
मुक्त हो जाता है । 

(५) जब कोई सगठन बहुत बडा होता है भ्ौर उसका सम्पूर्ण थार्य दूर्ूदूर 
के स्थाना तक फैला होता है, वो पद-सोपान के क्रम (साध्ाशला।र्क हाइएं800ा) 
के द्वारा ही केरद्र दया सगठन के दूरस्थ भागो में सम्बन्ध कायम रखा जा सदता है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण विभाग प्रभावपूर्ण रीति से कार्य बरने बे लिए एक सूत्र में वध 
जाता है । 

(५) क्रमिक व्यवस्था ($८४)7 5१8(८४]) उचित सागे हारा' (पक्ण्प्ठा 
#गृल दोक्षापथ) के सिदन्त वी स्थापता करती है। यह सर्वोच्च श्रधिकारी का 
समय बचाती है। अनेक बात! का निर्णय उसके पास तक पहुँचने से पूर्व ही कर 
विया जाता है। यदि ब श्र के भ्रपीन है और वह सगटत के सर्वोच्च अधिकादी के 
सम्मु कोई कठिनाई रखना चाहता है यो बढ़ सीधे उसके पास रही जा सकता। 
उसे पहिले भ्र के पाश्न जाना होगा प्रौर यह हो सकता है कि श्र उसकी समस्या 
सुलभा दे । 

(६) क्रमिक व्यवस्था मे, भ्रादेश की एकता का सिद्धान्त (शाध्रणए/४ ण 
धरा ० ००श0१॥6) भ्रर्थात्‌ यह कि एक आदमी केवल एक व्यक्त का ही 
अधीनस्थ (500070।72%]) होगा, पूणंत लागू होता है। एस व्यक्ति का केवल एक 
ही तत्काल उच्च प्रधिकारी ([07८0:8(6 $00९८7)07) होगा जिससे कि वह भ्राज्ञाय 
प्राप्त करेगा । 

(७) कमिक सिद्धान्त (52447 एश॥टाए८) संगठन के प्रन्तर्गंत प्रत्येक व्यक्ति 
के सापेक्षिक उत्तरदायित्वों (२०४४४४८ ६७5904570॥76८5) का स्पष्टीकरण करता 
है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कौन दिसिक प्रथीत है श्रौर इस प्रकार किसी 
प्रकार के भ्रम पी सम्भावता नही रहती । 

किन्तु इसके बावजूद, यदि इस स्लिद्धान्त का हृढता एवं कठोस्ता ते पालन 

किया जाये तो कार्य मे देरी होने वी सम्भावना रहतो है ! श्रत्येढ़ कार्य अ्रगवा बात 
को उचित माग से (7070ए९0 क?०फृुथा ०0३०८) गुजरना होता है । इसके लिए 
उसे पद झोपान के प्रत्येक चरण व) प्र करना होता है। कोई भो व्यक्ति सर्वोच्चि 
सत्ता से मिलन के प्रयत्न मे पदसोपान अथवा क्रम के दो चरणा (5/09) को एक 
साथ नही लाघ सकता | 


मगठन की कुछ मामान्य समस्याएँ छ्!्‌ 


इस कठिनाई को दूर करने के विए सदा ब्ल्पमार्गों' (आला पा) का 
सुझाव दिया जाता है। व्यव्ार में, इस प्रकार सम्बस्य स्थापित किये जा सकते हैं 
कि सत्ता का उल्लघन अथदा हनन भी ने हो और वार्य झीघ्र सम्पन्न भी हो जाये। 
४ उरवबिक ((//॥४८८) ने इस सम्बन्ध से यह वहा कि “यह बात उचित भी हे और 
उपयुक्त भी कि प्रत्येक समठन में औपचारिय द्रमिव शृंखला (तक ४प्शेवा 
€॥809) ठीक उसी प्रकार होनी चाहिये जिस प्रकार हि भ्च्छी प्रचार से लिमित 
प्रत्यिक्ष मक्नत मे जल-निदासी की ध्यवस्या (0/97986 $१5/८४) होती है । परन्तु 
औपचारिक श्रू सला वो पत-भ्यवहार वे एयमात्र साथन वे रूप में अनन्य रूप से 
प्रयोग करता उसी प्रकार प्रनावइ्यत्र है जिस प्रकार वि ब्यवरित के लिए मकान वी 
नालियां में समय दियाना ग्रनादस्यत्र है”! क्वमिक व्यवस्था स्थय नाई अन्तिम उर्देश्म 
नहीं है। यह तो संगठन के प्रत्वमंत कार्या मद सह-मम्बन्ध [सएा८ट0082 6070०- 
४0॥) कायम करन वा एक माध्यम है । झत संगठन के शज्ञीक्ष एवं बुशावन्वाब- 
सचावन के जिए अन्क बार “प्रल्ममा्षों' की स्थापना की जानी है जिसमे बाय छुचार 
रूप से शीघ्र मम्पन हाता है ॥ 
आदेश को एफ्ता 
(एजाए थे ए०फणब्वाए) * 
किसी भी संगठन में, सत्ता है मुत्रो ([॥0७5 ० ३एसणाए ) का स्प्ट स्प 
में पता रहना चाहिए । संगठन ेे पग्रन्तयत प्रत्येक कमंघारी का भपने उन उच्च झपि- 
कारिया ($0ए८70:$) का पता रहता चाह्पि जिनसे जि उसे प्रादेश प्राप्त करत 
होते हैं। सदन मे स्रभी स्व॒री पर 5च्च प्रध।नग्थ अगवा प्रवर-प्रवर सम्बन्ध 
(5फ्शाण 50009॥728 उशलेद्राणा) पापा जात है। परन्तु प्रश्त यर है कि एक 
आदमी कितिन व्यक्रिययों का अवीतस्थ (5$प७े०0%"2०) होना बराहिय ? एक ग्रादमी 
अनेक ध्यकित्रधों का प्रधीनस्थ होता घाटिय अथवा केदल एक का २ ग्रादेश का 
मिदास (ए९9/६ ० ००शाता4फ6) डिसवा दि समन किया छाठा है, यह है 
कि एक ध्यक्ति एवं ही व्यक्ति का गपीनस्य होना चाहिद और उसे केदल एवं ही 
ब्यकित के आदश थ्राप्य हान चाहिये । यही स्थिति, जिसम कि आदेश की श्र खला 
मे प्रत्यक ग्रधीनस्थ कर्मचारी केवत एक ही ध्यव्ित के समक्ष प्रतिदेदन प्रस्तुत करता 
है, पारिम्ापिक रूप म'ग्राईश की एववा! के रिद्धाल के नाम से विख्यात है एक 
व्यक्त एक हो उच्च अपरिकारी ($0फटाा०) का अबीरग्य होता है और केवल एक 
हैं। उच्च अधिकारी से विदेंध (0॥5०प075) प्राप्त करठा है | सैनिक ग्रादेश 
(3(॥॥80ए ८०208) में दमा पाठद किया जाता है $ द्वितीय लेफ्टीनेम्ट 
(7 (8९०००० ॥८ए/८७७०९) सेफ्टीवल्द का अद्ीनन्‍्य होता है औ्लर उसझ झादेश प्राप्त 
हे करवा है॥ सफ़्टीनन्ट एक बप्टेन (20290970) के अथीर होता है तथा उससे धादश 
4“ प्राप्त करवा है और इस प्रकार आइम की बह श्रृछलला आग भी चलती रहती है | 
ई”  ए४छेअकणफऊऊ 


नि 
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इसवा सबसे बड़ा लाम यह है कि जब एवं वर्मचारी केवल एवं ही उच्च श्रधिषारी 
कर अथीरस्थ होता है तथा उससे आदेश ग्राष्त ररता है तो उससे भाजागो (07905) 
के सम्बन्ध मे भ्रम उत्तन्न नही होता । वह अनेक उच्च श्रधिकारियों ($096708) 
से मनभेद एवं विवाद उत्पन करने वाले अनुदेश ([7/70८00॥$) नहीं प्राप्त कर्ता । 
आदय के प्रनेक ख्राता से अम उत्न्न होता है, वार्ये मे अवृशलवा श्राती है तथा कार्य 
का उतरदाधिव तिदिवत नहीं विया जा सकता । विन्तु यदि एक व्यक्ति बेबल एक 
ही उच्च ग्रधित्रारी का थ्रधीनस्थ है तो उप्त वर्मचारी के वारों वा निरीक्षण 
प्रभावपूर्ण रीति से किया जा मकता है। 

इस सिद्धान्त मं कठिनाई उस समद उत्पन्न होती है जब वि संगठन में काम 
करने वाले तकसीकी कर्मचारीवर्ग ([९०॥४४०७ 9८5०) पर भ्रादेश लागू बरना 
होता है | तबनतीरी ज्ञान प्राप्त व्यकित भ्रषवा विशेषज्ञ को विशेषज्ञ से ही प्रदुदेश 
प्राप्त होने चाहियें, परन्तु प्रादेश बी एकता का सिद्धान्त (ए/कालाए० 0 जाए व 
(७४070) श्रादेश के दृष्टिवोण से तवनीबि कक्‍्मचारी वर्ग दया प्रश्चासवीय 
कर्मचारोदर्ग मे काई भेद नहीं करता ) इस सिद्धान्त बे प्रदुसार यह ध्रावश्यक है कि 
संगठन का प्रधान ((०४०) विभिन्न क्मचारियों दे बार्य की प्रद्डति में किसी भी 
प्रवार का भद जिए बिता ही सभी कर्मचारियों को ध्रादेश दे । श्रादेश वी एक्ला के 
घिद्धाग्त वा इस तथ्य (792) म बैस मेल दैठाया जाएं कि * संगठन में जो प्रनत 
विशेषज्ञ (90८८0/७50७) शाम कर रहे हैं उन्हे तो केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही 
आदश मिलते चाहिएँ । प्रइत यह है कि जिला धोढ्द का एक डाबटट जिला बोड के 
निष्यादन अधिकारी (85००४७७५४९ ०४०८) से भादेश प्राप्त बरे प्रथवा जिला 
बिक्त्पा अविक्तरी (0/॥॥0 ४०१०७ 0क८8) से रे 

एफ० डब्यू टेलर (# ॥7 7४)/07/ जेसे लेखकों ने 'द्विमुखी पर्यवेक्षणा 
(09! 5०फ९7७४०॥) वा सुझाव दिया है। हरवर्ट ए० साइमन ्हएला 
# 3ी्ाशा) ने आदण की एकता के सिद्धान्त को प्रमुखता दी है परन्तु उसमे इस 
प्रवार सशोधन किया है 

“दा प्राधिकारी श्रादेशों (8प्राएजा999९ ०णाश04705) के परस्पर टकराव 
की स्थिति में, बेवव एक ही निर्धारित व्यक्ति (लश्क्रघा॥० फुला४०४) होना 
चाहिवे, जितबी कि द्धीनस्थ कर्मचारी भाज्ञा मानें. ॥/ 

इस प्रकार झनेक अव्श्नरा प्र, यह हो सकता है कि एक कर्मचारी के ऊपर 
दो उच्च ध्धिरारी (500८0०:४) हो ॥ इसी बात को दृष्टिगद रखते हुए जॉन ही० 
मिलेट (/0क 0 ४2] ने कहा है कि “आवश्यकता इस बात की है कि आदेश 
की एकता की धारणा में इस बात के साथ ताल-मेल बैठाया जाये वि किसी भी कार्य 
ही दिमुसी निरीक्षण दिया जा सकता है अर्थात्‌ दबनीरी (76८ंसाल्डो) तथा प्रशास 
बीय (20/77508॥₹८) । दोनो ही प्रकार का निरीक्षण भिश्न-भिन्न व्यवितयों द्वाय 
किया जा सवता है। पहले किस्म के निरीक्षण दा सम्बन्ध दार्य को सम्पन्न करत व 


| 
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व्यादसाधिक योग्यता से हो सकता है जबकि दूसरे निरीक्षण का मुख्य सम्बन्ध कार्य 
के लिये उपलब्ध साथनो-मानव सथा सामग्री--का कुशलता के साथ उपयोग करने 
पे होता है।”! अनेक ग्रवसर ऐसे ग्राते है जबकि ह्विमुखी निरीक्षण करना भत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है, परगसु एक बात सदा ध्यान में रतनी चाहिये कि किसी भी 
परिस्थिति में कोई क्मंचारी परस्पर विरोधी आदेश्ो वे भ्रधोत न रहे बयोकि उससे 
सगठन के कार्य-्सचालत मे भारी अम उत्तन्न होगा । 

जान दो मिलेट (3०७ 0 3॥/0) ने झ्रादेश वी एकता के उपरोक्त 
अर्थ के भ्रतिरिवठ दो और भ्र्थ किये है। उनके झनुसार आदेश की एकता दो अन्य 
बातो की भ्ोर भी निर्देश कर सकती है । 

“(१) यह एक ऐप्ती व्यवस्था की ओर भी निर्देश कर सकती है जहाँ की 
सम्पूर्णो प्रशासकीय सत्ता एवं हो उत्तरदायी प्रघान (प८४८) (पर्थात्‌ राष्ट्रपति या 
राज्यपाल) से प्रवाहित होती है । 

(२) इसका आाज्य एकाकी प्रधान वाले अभिकरण (5088 छ९06४ 
8८००५) तथा मश्डल अथवा आयोग (8०श48 ० (०0शश्वाध०)) की सापेक्षिक 
श्रेष्ठता (2९३॥४6 ८४४) के प्रश्न से हो सकता है ।”* 

परन्तु प्रदेश को एकता का सर्वेताघारण अर्थ यही है कि एक व्यक्त को 
क्रेवल एक ही व्यक्ति के ग्ादेशों के अवीन रहना चाहिये। यदि एवं अधीनस्थ 
कमचारी से दो उच्च अधिकारियों (8७७०॥०0$) के आदेशों का पालन करने को कहा 
जाता है तो इग़रे शगठन में काफी भ्रम पैदा होगा बयोकि दो उच्च ग्रधिकारियों के 
प्रादेश परस्पर विरोधी प्रकृति के हो सकते है। यदि वह दो उच्च प्रधिदारियों के 
आधीत है ओर एक उच्च प्रधिफारी उससे कहता है कि 'यह कार्य करो', किन्तु दूसरा 
उच्च भ्रधिकारी कहता है 'पह कार्य मत करो', तो ऐसी स्थिति में बह कर्मचारी 
बड़ी परेशानी में पड जायेगा कि भाहिर बया करे । 
नियन्त्रण का क्षेत्र 
[572 ० (०॥॥४०/) 

संगठन में कर्मचारीवर्ग की कार्य-सचालन सम्बन्धी क्रियाओं पर निमन्धण 
रखा जाता है ! कर्म दारीवर्ग पर थह नियल्तण यह देखने वे लिये लगाया जाता हे 
कि प्रत्येक कार्य निर्धारित नियमों तया दिय हुए अनुदेशों (क्‍॥0०७०॥५) के 
भ्नुसार क्या जा रहा है या नही। नियन्त्रण के क्षेत्र (59श॥ ण ००7०) से तात्पय 
है कि एक उच्च अधियारी योडे से (सीमित) श्रधोनत्प कर्मचारियों के कार्य पर ही 
नियन्त्रण रख सकता है। नियन्त्रण के क्षेत्र पर यह मीमा इसलिए निर्धारित की जाती 
है बमोकि मानवीय ब्यान-क्षेत्र (599॥ ण॑ ४(ध्याणा) सीमित होता है। एक व्यक्ति 
केवल सीमित कर्मेचारियो--उदाहरणत सात, नौ, अयवा बारह--की क्रियाओ का 





] कहाश्म्शाक थे 008० 4क्रकाएआादगाणा सिव 99 ध फ 9 ॥50 
2 हाशाशाफ मं ऐफ्ोम्ट ते केफाइकव्यशा हते भैयडारा फैकर # 450 


छ्र सोक प्रशासन 


ही सक्रिय पर्यवेक्षण वर सकता है॥ 7 4 फथाटफदठ ते “संगठन मे सम्बन्ध” 
(पथआ/काजाए श2 गह१णट4000) नामक एक लेख में तियन्त्रण के क्षेत्र से 
सम्बन्धित एक गणितीय मूत्र (१(गरटयएआ72क 07009) का प्रतिप्रादत किया । 
उनका विच्यार था कि कोई भी उच्च अधिवारी ऐसे पौँच भथवा भ्रप्रिक से प्रधिक छ 
अधीनस्थ कमंचारियों से ग्रधिर दे वाय॑ का प्रत्यश् रूप से निरीदाश मही वर सकता 
जिसका काय १रस्पर सम्बद्ध हो । इसवा करण सरल है : 'निरीक्षरा केवल व्यक्तियों 
का ही नही किया जाता बल्कि उने व्यवितयों के बीव हे सब्बन्धो की उलटन्युतरट 
(शक्षणण्रा9/05) तथा. सन्धियों ((00073007$) वा भी किया जाता है भर 
अत्येब गये भ्रधीनस्थ वर्मचारी के बदने पर इव दोनों में से पहली चीज तो समाखर 
श्रेणी (#॥॥0ता्षार्य ए०875७०॥) से बढनी है प्रौर दुमरी चीज गुणोत्तर श्रेणी 
(060त९त५७॥ फ087९550॥) स बढ़ती है । यदि एक उच्च भ्रधिकारी भ्रपने पाँच 
तत्काल भ्रधीनस्थ कर्मचारियों ([0900॥9/९ 5७9070॥74005) में एक छठा (80॥) 
कमंचारी भ्ौर बढाता है तो इससे उसबरी सत्ता के प्रत्यायोजन (0९8ण70०ा) के 
भ्रवसर में तो २५ प्रतिशत की वृद्धि होती है किन्तु उन सम्यन्धो की संख्या मे, जिनका 
कि उगे ध्याते रखना है, १०० प्रतिशन से प्रध्िक की वृद्धि होती है प्ौर प्रन्तत 
चूंकि भातरीय ध्यान क्षेत्र (७१०४ ० ॥(०9०॥) से प्रभावित होने के वरण यह 
सीमाओ्रों पर ध्राधारित होता है श्रत इस घ्िद्धात्त को नियन्करण का क्षेत्र (9 रण 
(०व४०।) कह जाता है ऐ 

नियन्त्रण के क्षेत्र की समस्या वे सादध में, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने उन 
कर्मचारियों की एक आदर्श सख्या मांथूम करन की कोशिश की है जिन पर कि एवं 
उच्च प्रधिकारी नियन्त्रण रख सकता है । 

एल० उरविक (4, (//%»/2४) के प्रनुधार “उच्च प्राधिकारियो (90(९४॥0 
७॥॥०7॥£5) के लिए प्रादर्श सख्या चार है, और उन लोगो के लिये जोकि निम्नत्म 
स्तर पर हैं, भ्राठ या बारह है | 

हैनरी फेयल (८0 7०)» के घनुसार *_ 'एक बड़े उद्यम के जिखर 
स्थित प्रवन्धक (/क्षाउह८) को अपने श्रधीनस्थ वर्मचारी पाँच था छ से प्रथिव 
नहीं रखने चाहिये //*ै 

वर्मचारियों बी उस 'ब्रादर्श सख्या (860॥| ]फ्राएश) की खोज, जिस परे 
कि एर यक्ति नियल्तश रख सकता है एक निरर्षक ख़ाज है) एक न्यत्ति विहने 
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संगठन की कुछ सामान्य समस्याएं छह 


कर्मचारियों पर नियन्त्रण रख सकता है, इसका निर्धारण तो कुछ सामान्य तत्वी द्वारा 
होता है | घूघर गुलिक (बह 62654॥ बे झनुसार तीव तत्व (79००7) ऐसे 
हैं जो कि नियन्त्रण के क्षेत्र की समस्या पर गअत्यधिव प्रभाव डालते है। वे तत्व है 
कार्य (फयाएध०॥), समय (योगा८) तथा स्थान (59८0) । सर्वप्रथम, यदि एवं 
अधिकारी ऐसे व्यवितियों का निरीक्षण कर रहा है जो कि उस जैसे ही कार्य सम्पन्न 
करते है, उदाहरणायं, इजोनियर इजीनियरो वा निरीक्षण कर रहा है, डाक्टर 
डाबटरों का निरीक्षण वर रहा है, तो वह बहुसख्यक लोगो पर निमन्त्रशा कर सकता 
है। इस स्थिति मे वह नियन्त्रण के बडे क्षेत्र पर काम करने में समर्थ हो सवेगा। 
किन्तु यदि एवं इनीतियर के समक्ष चिकित्साब शिक्षा राम्बन्धी कर्मचारी तथा 
सामाजिक कमंचारी प्रतिवेदन (8८७०।)) प्रस्तुत करते है तो उसके लिए तियन्त्रण 
वा छोटा क्षेत्र ही वाछनीय होगा । दूसरे, यदि कोई संगठत पुराना तथा रथायी है 
तो एक नये संगठन के मुकाबले उसका नियन्त्रणा-क्षेत्र बडा हो सकता है। अन्त में 
यदि किसी भ्रधिवारी के अ्रधीतस्थ कमंचारियो के कार्यालय भौमोंलिक दृष्टि से दुर- 
दूर तक फैले हुए है तो नियन्धग्ग का दोटा क्षेत्र ही वाज्छनीय होगा |! 

कार्य, समय तथा स्थान के इन उपरोवन तत्वों वे! भ्रलावा एक अन्य महत्व- 
पूर्ण तत्व, जो वि. नियन्व॒ण के क्षेत्र (59 ण ०णाध०ण) से सम्बद्ध है, निरीक्षक 
अयवा पर्यवेक्षक की शवित (धरध78५) 0था ब्यक्नित्व [८$णा॥॥५9) । उन 
जरमनारियों थी सख्या, जिने पर कि एक व्यवित नियम्श रख सकता है, केवल कार्य 
मीं प्रवृति पर ही निर्भर नही होगी प्रपितु निष्पादव (£४५८७॥४६) के व्यक्तित्व पर 
भी तिभर होगी । नियत्तरण के सिद्धास्तो वे सार को हम सक्षेप में निम्न अपार व्यक्त 
बर सकते हैं: 

/(१) वडे-बड़े योग्य व बुद्धिमान व्यवित भी भी निष्पादन क्षमता 
(६0८००७५९ 08940(५) की एक सीमा होती है । 

(२) सभी निष्णादक (६:८०७७४५६४) अपने-अपने नियन्त्रण दत्र बी सीमाओं 
के प्रधीन होते हैं । 

(३) निष्पादन सम्बन्धों (६४०८०॥॥५८ 8६।७॥०॥४॥॥०) की उस सख्या को 
सक्रिय नियस्दण क्षेत्र रहा झाता है जिसस प्राग वी जाने बाली दिसी भी वढ़ि से 
काय॑ के बारे मे देरी तथा अम उत्पन्न हो । हु 

(४) जितनों ऊची योग्यता होती है तथा जितना बड़ा उत्तरदायित्व 
टोता है, सह्तिय नियन्वरा-क्षेत्र (:#0०७४८ ऋथ्ण ण॑ ८०यधए) भी उत्तना ही 
सकुचित होता है । 
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छ६ लोक प्रश्ञासत 


(५) एक से परिमाण मे समसस्‍्वय (06 णवात७00॥) कायम करने +' लिये 
यह आवश्यक है कि एक ही प्रकार के कार्य वाले ठचा एक्छूपए (0/060) सम्रठत वी 
अ्रपेक्षा एक बड़े, विविध रूप वाले तथा विखरे हुए सयठन में प्रधीनस्थ कर्मचारियों 
की सस्या कम हो ।” 
एकीकृत व्यवस्था बनाम स्वतन्त व्यवस्था 
[#%68॥४व 59$869 35 वाए॑क्कुशातक्ञा। 5ए500| 

प्रशाधघकीय सगठन स्वत्न्त्र श्रथवा प्रसम्त्रद् (हात॑6कुलातंला। 60 पान 
८००7९७८४) तथा एकीव्रत भ्रथवा विभागीय (687०४ ०४ 0क्रुशएाल्पाओ) 
हो सकता है। श्रव हम इनके प्र्थ पर विचार करते हैं। प्रशासन की एफीएल 
व्यवस्था (77(टहए४०व 5५5०7) उस व्यवस्था को बहते हैं जिसमे कि समान सेवायें 
सम्पन्न करने वाने भ्रभिकरणो (#ह८॥९१०४) वा विभागों (फेल्माशपाक्षा।) में 
वर्गीकरण कर लिया जाता है और विभिन्न विभाग ग्रापस में सेम्बद्ध कर दिये जाते 
हैं तथा सीधे मुख्य निष्णदक ((१॥८॥ 57०९०१४४८) को सत्ता के प्रत्त्मत रसे जाते 
है । इस व्यवस्था वे ग्न्तगंव सत्ता-सूत्र (7.0८ ०6 &४॥॥०॥७) भ्रनेवः सेवा से उन 
विभागों की ग्रोर को चलता है जिनकी बे (मेवाये) प्रधीनस्थ इकाइयां (508000079(65 
४॥॥७) हैँ प्रौर फिर बहाँ से मुण्य निष्पादक तक जाता है जिसके नियस्त्रण में कि 
सभी विभाग रहत चाहियें । हमारे यहाँ भारत सरदार में ही सब्त्रि-परिपद्‌ मन्त्रियो 
(४७77०: (80८5) (जिनसे कि सामूहिक रूप से मिलबर भारत की मुल्य 
कार्यपालिता बनती है) के निमन्च्रस मे लगभग बीस विभाग (96/270श09) हैं। 
समान कार्य सम्पन्न करने वाले सभी अभिकरणो का अतेक विभागों में वर्भीवःरण कर 
लिया गया है, उदाहरण के लिए, रेल-विभाग, विदेश विभाग, गृह-विभाग झ्रादि-भादि, 
प्रौर ये सव विभाग सुख्य कार्यपालिका ((शार्श ८६८९४४४८) की सत्ता वे भ्रत्तगेंत 
रहते हैँ। बिलोबो (7///0७४2॥0)/ के पनुसार, “एकीकृत व्यवस्था मे यह प्रयत्न 
किया जाता है कि जिन सेवाग्रो की वा्यवाहियां एक सो सामान्य परिधि भें आती हैँ 
प्रौर उसके परिणामस्वरूप जिनके थीच परस्पर घनिष्द रूप से कार्यकारी गम्बन्ध 
कायम रहेगा चाहिए, उन सभी सेदाओ का विभागों म वर्गीकरण कर लिया भाये , 
जिनके भ्रध्यक्ष ऐसे अ्रधिकारी हो जो कि उन सब थर सामान्य हृष्टि रखे और उतवा 
कर्तव्य यह हो कि वह यह देख कि वे सामान उद्देश्य की प्राष्ति की दिल्ला में एक स्वर 
पे कार्य कर रही है। इस व्यवस्था के भ्न्तगठ सत्ता बूत्र (906 6 2एफणा३) 
अनेक सेवाओं (300025) से उन विभायों की ओर चलता है, निनकी वे 
(सेवायें) अ्रधीतस्थ इकाइयाँ है ग्ोर फ्रि बहाँ से मुख्य कार्यपालिका श्रथवा ब्यवस्था- 
पिका ([.६8/४०(४:६) तक जाता है जिसका कि अ्रिवार क्षेत्र ([छ)800णा) 
सनी विभागों तक फैला होता है ।/? प्रशासन की एकीकृत अथवा गठित व्यवस्था गे 
सभी झग समाव उद्देशय की प्राप्ति वी दिया में साश साथ कार्य करते हैं शोर इसमे 
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सच्ता-सूत्र मुख्य निष्पादक के पास से झ्विच्छित रूप में चलता है और विभिन्न स्तरों 
पर होता हुप्रा व्यवस्था के सभी झगो तक पहुँचता है जिससे कि प्रशासन के सभी 
अग परःपर सम्बद्ध तथा सम्बन्धित रहे । प्रश्चासन की भारतीय व्यदस्था को एकीकृत 
व्यवस्था कह। जाता है क्योकि सरकार विभागों [70८[00०॥5) मे विभाजित है 
और वे सभी विभाग मन्त्रियों (सर्थादू, भारत की गुझ्य कार्यपालिका) के नियन्त्रण मे 
कार्य करते हैं । 

प्रशासन की भ्रमेरिकत व्यवस्था स्वतन्त्र, एकीकरणा-विहीन भ्रथवा भ्रसम्बद्ध 
व्यवस्था के नास से जिश्यात है! प्रशास्तन की वह व्यवस्था, जिसमें कि सत्ता ग्रतेक 
सवतन्त्र कार्यालयों तथा भरायोगों (एाश्रा॥58णा5$) मे निहित रहती है, स्वतन्त्र 
([7069५॥0८०५) भ्थया एकीव रण-विहीन (007८879/०0) व्यवरथा कही जाती 
है । इस व्यवस्था में ये सभी कार्यालय तथा ग्रायोग परस्पर सम्बद्ध नहीं होते । वे 
एक दूसरे से स्वतन्त्र होते है । इस व्यवस्था के प्रन्त्गत प्रत्येक सेवा (57७००) को 
एक स्वतन्त्र इकाई माना जाता है जिसका अत्य सेवाप्रो से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध या 
तो बिल्कुल नही होता भ्रथवा थोडा सा होता है, श्रौर इसमे सत्ता-सूत्र सीधे चालित 
सेवा (00208 $श०४) से मुप्य निष्पादक ग्रथवा व्यवस्थापिका तक जाता है 
जिप्तके द्वारा कि इसका निर्माण हुआ्ना था तथा जो वर्तमान में भी उसका निर्देशन 
तथा नियन्त्रण करता है। सयुवतराज्य भ्रमेरिवा मे अनेक ऐसे स्वतन्ध नियामकीय 
प्रायोग (6९ए९०एए०५ छ६६०४/०7४ (0फ्राए९७०5$) तथा सरकारी निगम 
(7000 ८०७०१७४०॥७) हैं जो कि मुह्य निष्पादक वे पूर्स नियल्रण में सही झाते । 
इसी कारण इस व्यवस्था की अनेक बार प्रालोचना बी जाती है और इन शाख्ाग्रो 
(8/00॥५७) का उल्लेख 'सरकार की शोप॑हीन चतुर्ये झ्ाष्ठा| (ल680/९55 पाता 
णश्याएं। ण 0६ 007रशाएा८7) के ताम से किया जाता है! प्रमरीकी प्रशासन 
व्यवस्था की इस स्थिति के बारे मे लिखते हुए फिफनर (#[छिल) ने कहा कि सयुवत 
राज्य भ्रमेरिका की शासन प्रणाली मे अनेको ऐसे म्रभिकरण (8867८।८७) हो गये है 
जिनको कि स्वायत्तता (8५०7०॥9) प्राप्त है। परन्तु उसके कारण शासन कार्य 
में समन्वय (००-०प्ेशाआथा) स्थापित करना कठित हो गया है। श्रमेरिवा मे 
लोक प्रशासन के छात्र तथा लोक प्रशासक इस व्यवस्था का विरोध करते है भौर 
एकमत से इग़को प्रस्वीदार दरते हैं। प्रशासन की एकीदृत प्रणाली के लाभ निम्न 
प्रकार है-- 

(१) इसमे प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों (8/८॥0८४) का उचित समन्वय 
हो जाता है। चूंकि सरकार के कार्यों मे तेजी के साथ वृद्धि हो रही है श्रत यह 
आवश्यक है कि उसके सभी विभागों मे समन्दय स्थापित हो, प्रन्यथा एक प्रकार की 
प्रशामनिव अराजक्ता (8 प४०ऐ५७) उलन्न हो जायेगी । एव्रीकृत्त व्यवस्था भे चूंकि 
सरकार वे भिश्न भिन्न विभागो का उचित रुए से समस्वय हो जाता है प्रत यही 
इसका सबसे पहला ज्ञाभ है। 


छच लोक प्रशासन 


(२) जब स्लेवाग्रो क7 एकीवररा विभागीय ग्राधार पर किया जाता है तो 
प्रषिकार क्षेत्र के विवाद (00० ण॑ )णरं$१९(०0) का कोई भ्रइन नहीं उठता । 
परहे व्यवस्था कार्यों श्रषवा क्रियाओं के अतिव्यापन (0:४८7/७99078) की सम्मावनाप्रों 
को भी दूर करती है| 

(३) इस व्यवस्था के ग्रन्तगत मुस्य निप्पादक (शा ६४६००७४८) भ्रपने 
बजट सम्बन्धी कार्यों को अधिक ग्रच्छी प्रवार ते सम्पन्न कर सकता है। सभी 
विभागों के कार्यों की योजदा तथा साधनों वी तस्वीर उसके सामने रहती है भत 
बहू सरलता के साथ बजट बना सकता है । 

(४) इस व्यवस्था मे हर एक की सत्ता (&9७॥॥०॥)) तथा उत्तरदायित्व 
(889०75४॥9) वा पूर्णात स्पष्टीकरण हो जाता है ) 

(५) पह व्यवस्था सरवार के विभिन्न अभिकरणों के बौच श्रधिक सहयोग 
उत्पन्न करती है । 

(६) इस व्यवस्था मे मुख्य निष्पादक सभी विभागों बा प्रक्रिय पर्यवेक्षण 
तथा निमन्‍्तए कर सकता है, पौर प्रशासन के प्रधान (६०४) बे रूप मे प्रपने 
कार्यों वो सम्पक्ष करने के लिये उसके द्वारा ऐसा पर्यवेक्षणः एवं नियन्त्रण करना 
अत्यन्त भ्रावश्यक है । 

इसके श्राज्नोचक (00॥:5) तथा स्वतन्ध्र व्यवस्था []09कक00७॥६ 
39867) वे समर्थक यह कहते हैं कि प्रशासन क्री एवीकूठ व्यवस्था (]7वहाप्राव्त 
5)#९॥) हानाशाही (0/00/०३॥॥) कौ प्रोत्साहन देती है कयोकि इसके प्रन्तर्गत 
सम्पूर्ण सत्ता भुख्य निष्पादक में केन्द्रित हो जाती है। राष्ट्रपति (07650५00) बी 
सत्ता के भ्रति उत्पन्न यह प्रविश्वास ही प्रभेरिका-वासियों को स्वतन्त्र व्यवस्था बा 
समर्षंक बनाता है। पर एक्ीइृत प्रणाली के जो लाभ गिनाये जाने हैं वे इतने वजनी 
हैं कि स्वृतन्त्र व्यवस्था को झामतोर से सप्र्थंन की दृष्टि से नहीं देखा जाता। 
विश्वास यह है कि स्वत॒न्त्र व्यवस्था प्रशासन म भ्राजकता तथा भ्रम उत्पन्न करती 
है क्यांकि इसमे प्रत्येक सेवा ($८५:८८] एक दूसरे से स्वतन्त्र होती है श्रौर इन 
सवाग्रो के बीच ऐसी कोई कडो नहीं होती जो इनको परस्पर सम्बद्ध कर सके। 
व्यवहार में यह व्यवस्था दिस प्रकार दक्षता के साथ कार्य कर सकती है २ हृवर 
प्रायोग (ह/00+₹ (जाणाः579१] ने भी प्रशासन को एकीइ्ृत श्थवा विभागीय 
व्यवस्था दी ही प्रिफारिश की । हुवर आयोग ने विभागीय ग्रवन्‍्ध (9८एक्याजालाद 
विथए्थहधापथाथ) के बारे में दिये गये कार्ये-सम्बन्धी प्रतिवेदद (१८७०७) में 
विभागीय प्रबन्ध के झनक सिद्धान्तों का उल्लेख क्या । प्रतिवेदन में इस बात पर 
जोर दिया गया कि सघ सरकार (#६80॥8] 0०४ककाए८०/) के वदिष्पादन विभागों 
([8200॥/92 2६9»779805) को गध्यक्षपद से दीचे निष्णदव शाखा में अशासकीय 
ढाँचे मे पड़े सगठनात्मक तत्छो के रूप मे स्वीकार किया जाना चाहिमे, भौर यह 
कि निष्पादन वित्तागों से दाहर विश्विष्ट प्रशासकीय अभिकरणों [जैसे कि स्वतत्त 
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मस्थानों [गरव८७थश0ंटगां एड/४0७&पाधा/$) के निर्माण को हतोत्साहित किया 
जाना चाहिये तथा स्वय ये विभाग भी क्रियाश्रो के सुस्पष्ट परस्पर सम्बन्धित चर्गोँ 
(07०05) पर प्राधारित होने चाहिये । 
पुनर्गठन 
(ऐशाशएशार2407) 

समाज की माँगो में परिवर्तत होता रहता है ग्रत स्वभावत हो बदलती 
हुई परिस्थिठियों मे अनुकूल प्रशासन का पुन्गेंढन होता चाहिए। सरकार के मूल 
ढाचे मे निश्चित अवधियों वे पश्चात्‌ पुनर्गठन होता ग्रावश्यव है। इस तथ्य से 
इकार नहीं किया जा सकता वि “यदि प्रत्येक बीस या तीस वर्ष वी भ्रवधि के 
पश्चात्‌ एक बाह्य झायोग (00/90: 0०गए॥55०॥) द्वारा सरकारी ढाँचे की पुन 
जाच पड़ताल की जाये”'”'“'तो उससे बडा लाभ होगा )। बाह्य प्रायोग प्रभिवरणो 
के कार्यभारी भ्रधिकारियों (0008० 0फ्रिटा»5$) के साथ सौहादंपूर्ण वातावरण 
में रहने के लिये मामले को यूंही नहीं निबटा देगा । यह प्राशा वी जा सकती है वि 
किसी प्रन्य झ्रान्तरिक एजेन्सी के मुकाबले बाहरी प्रायोग की सिफारिशों पर श्रधिव" 
ध्यान दिया जायगा।”! विभिन्न देशों से समय-समय पर पुर्नठंगत प्रायोगो 
(8९० ६2७० 0०ग॥$90॥5) की नियुक्तियाँ बी जाती रही है, उदाहरणाबं, 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका मे हुवर आयोग । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों 
(छफ्क्षा5) वी सम्मति ली और उन्होने सरकार के समक्ष प्रपने प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किये। सन्‌ १६४६ मे एन० गोपाल स्वामी ग्राययर ने 'सरकारी यन्त्र रचना के 
पुनंगठन पर प्रतिवेदन! ([१६एणा णा ॥6 एत्ताइक्ारशाण ए बलागध) 
06 00५८7०॥0०॥६) प्रस्तुत किया। सन्‌ १६५१ म ए० डी० गोरबाला (४ 9 
(07४०४) द्वाए लोक प्रशासन पर प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन मं तथा पॉल एपिलबी 
(/बा५ध 4/7/2/०९)) के दो प्रतिवेदनों मे भारत के प्रशासकीय ढाँचे मे प्रनेव' परिवर्तन 
करने के सुझाव दिये गये । 

भारत मे सन्‌ १६५४ मे संगठन तथा प्रणाली सम्भाग (0हकारशाणा 
था ?ैल॥0व |श607) वी स्थापना की गई धी। १४ फरवरी सन्‌ १६६० के 
हिल्दुस्ताद टाइम्स (छा0009४॥ प॥65) मे प्रशासन के ढाँचे की जाच से सम्बन्धित 
एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमे ग्रन्य बातो के बीच यह बहा गया था विः 
“गृह मस्तालय मे भारत सरकार को प्रशासवोय मशीनरी के सुगम सचालन के 
लिए दूर्गामी महत्व के सुझाव प्राप्त हुए है। इसके बाद कहा गया कि ग्ृहमस्त्री 
प० गोदित्द वल्लभ पत्त ने आलोचनाये आमन्त्रित करने के लिये एक दस-सूत्री 
विवड़ण प्रसारित क्या है जिक्षमे कहा गया है कि “एक उच्च स्तर समिति की 
शीक्ष ही स्थापता की जायेगी जो कि भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस के बगलोर भ्रधिवेशन 


॥ घठ्ंशा छाप्रालाली 8उ405 ण कश्वंशदों सन्‍०छट्बााथवा।्णा, एफफटाशओ #ै3 , 
वक्ह एए. छरनव5 
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मे पास किसे गये प्रस्ताव दे ग्रनुसार, प्रशासक्रीव डाँचे में समो स्तरों पर श्ीघ्रता, 
दक्षता एव पूणता लाने दे लिये वैन्द्र मर्वार वे विभिन मस्त्रालयों द्वारा व्यक्त जिये 
विचारो की जाच बरेगी ।/ इस प्रकार समव-ममय पर प्रशासवीव दॉँचे का पुर्नगटन 
किया जाता हैं। 

संगठन के स्प 

(#0्ा$ ण॑ 07/ढ9४24075) 

साठस के महृवपूएं रूप निम्नलिखित हैं-- 

(35) मूत्र इकाद्यां (006 0035) 

(२) स्टाफ भ्रमितरण ($2ग7 ॥8६0०४७) 

(३) विभाग (0कछआ#675) 

(४) मरबारी नियम (00एट््राए०७॥ (००889) 

(५) स्वतन्त्र तिप्रामश्रीय. भ्रायोग [रवक्कृशलाठला।. रिध्छु्णआण5 
(०फफाऊउज्रठज5) । 

संगठन के सिद्धान्तों एवं समस्याओं के पर्यवेक्षणा के निष्कर्ष थो हम निम्त 
प्रकार ब्यवत वर सकते हैं-- 

0) हपझत में सभी पदों का उत्तरदायित्व तथा सत्ता निश्चित तथा विखुख 
स्पष्ट हानी चाहिए । सत्ता उत्तरदायित्र के अनुरुप ही होनी चाहिय। 

(२) छगठन म किसी एवं पद पर नियुवत्र कोई भी कर्मचारी एक से श्रधिक 
व्यविनिया वी ग्यात्राप्रो के अधीन नहीं रहना चाहिये। इसे ही श्रादेश की एफ्ता 
(५५/) ० 0०णण0३04) का सिद्धानन वहा जाता है। अ्रधीनस्य वर्मचारियों वी 
शज्ञापें उनके ऊपर के प्रमुख प्रधिकारी दे द्वारा ही दी जानी चाहिये श्रौर यदि ऐमा 
नहीं करना है तो उस भ्रविबाएे को ही हटा देना चाहिए। 

(३) विनाग के विसी मो प्रशासत्र (867॥700800) के समझने प्रतिवेदन 
(६८००४) प्रस्तुत बरन वाले भ्रधीतस्थ क्मंचारियों की सख्या उससे अधिक नहीं 
होनी चाहिय जितना का वह यदेप्ट रूप मं निरीक्षण कर सकता हो | यही नियन्द्रण- 
क्षेत्र (५920 ० (०॥70] वा मिद्धाल बहवाता है । 

(४) विभाग वे सचालत्र वा प्रमुख बतंय यह होना चाहिय कि वहू विभाग 
दे अनेव बे सम्भागा (307 0श5095) के क्मंचारी वर्ग तथा वार्पों में समस्वय 
स्थापित करे । इसे समत्दद शा सिद्धान्त (छड्पाटाफरोट ० (0-०एत20णा) कहाँ 
जाता है। 

(१) वार्मों में दक्षता एवं कुझलता लात के उहैइय से श््रिकारियों (06765) 
को प्रफी मचा का हस्वान्दर्ण ऋषका प्रत्यावोजत (छलेट्डआणा) करना चाहिये + 
इस प्रजायोजन का भिद्धान्व [97272 ० 0कच८४८४०४) कह जाता है 

सम्रदत हे ये पिद्धात्त अनुमदो के परिणाम है परन्तु जैसे-जैसे झौर नया 
अनुभव भाष्त हो, पुराने मिद्धान्दों में नदीन परिबनन तथा समोगन किये ही जाते है 


समठन को बुद्ध सामान्य समस्याएँ घर 


चाहिये | निष्कर्ष के छपए म हम कह रक्त हैं कि “एक अच्छी खोजपूर्ण मनोवृत्ति 
संगठन की समस्याझो का एक लाभदायक हल प्रस्तुत करती है । सग्ठन के सिद्धान्तो 
(छत:फ्ञौ८्ू. ण॑078आय१0०7) पर, चाहे वे ज्वषितन ही स्वतः सिद्ध (5त 
एच्चवटप() क्यों न हों, वह्देश्य भराष्ति के सापनों (४०७४६ (० ध्या धगप) के रूप में ही 
विचार किया जाना चाहिए छोर उद्देश्य सदा जिदादपूर्णा हता ही है १7 


व एफण्ल कक ज्वा+ ए वउड 


] 


सूत्र तथा स्टाफ 
([॥॥6 गाव 50) 





लोक प्रयायड ते लखरों वा सूत्र ([.ध5) तथा स्टाफ (50४) के भ्रन्तर की 
व्वास्पा मरम मे भारो वठिताइयो था सापना करना पड़ा है । इब्लू* एफ विलौदी 
(7 4 ॥॥/०द#) मे. लोक प्रशासग के विद्यन्त' (7०706 णी॑ 990९ 
0 गराधघ७८०॥09) मामक ग्रपयी पुस्तक में सरबारी सेवाप्नों वो भुरेय भ्रषवा 
कार्य त्पक' (एत्रयाग्रए. रथ जाएं) दया सस्‍््यागत भ्रषवा गृह प्रवन्ध' 
[॥00७४०४७॥ 0 ॥0056 $5७9॥8) प्रियाप्रों दे मध्य एवं मौतिव भेद किया 
हि! उम्होन वहा है हि ' मुख्य प्रयवा कार्यात्मक क्रियायें वे क्रियाये हैं जिनको कि 
हुई भेवा (8८७८०) उस उद्देश्य को प्राप्त बरने के लिये सम्त्र करती है गिसके 
जिय कि उसका प्रहितित्व कायम है। दूसरी प्रोर सस्थागत श्रथवा गृह-प्रवत्ध क्षियाएं 
झन क्रियाशों को पहले है जितका एक सेवा द्वारा सम्पन्न किया जाना इसलिये 
आ्राववधव होता है विससे कि वह एक सदा के रूप में वर्तमात रह सके तथा कार्य 
दर सके ।'! प्रन्प क्षब्दों मं, मुख्य प्रथवा वार्पात्मक क्रियाये उन क्रिग्राप्रो को बहुत 
हैं मिलवों एक ग्रभिक रण (#£8९॥८)) द्वारा सम्पल किये जाने वी ग्याश्ा इसलिए की 
जाती है दि जिसमे वह भ्रभिररण प्रपन उद्ृश्यों को श्राप्त ब९ सके। सस्‍्यागत 
अगवा गूह प्रबन्ध क्रियाये वे काय है, ज। वि एक प्रशिकरहा को कार्यरत रखते के 
लिए हम्पस्त किये ही जाड चाहि। ) इस्र प्रकार, मुख्य क्रियायें तो स्वय उद्देश्य है 
और दस्थागत क्षियाए उस उद्देश्य की प्राप्ति वा साधन हैं। 

सरकारी अभिकराी [#ह९४८४८४॥ द्वारा क्षम्पन्न की आन थाली दोनों प्रवार 
को क्रियाओं क बीच विलोवी द्वारा किया जाते बाला यह भेद ([050॥0॥07) एक 
अ्रन्य भेद के समान है भो दि लोक-प्रशासन के लेखकों द्वारा प्राय प्रकट विया जाता 
है और वह भेद है छूय ([.08| तथा स्ट्राफ के वीच का। ये दोना ही रद्द. सैविक 
संगठन (४॥ब९ णट्टआद20णा) से लिये गये है सेना म दा प्रकार की इव[इवा 
(0४ण७) होनी है, एवं सूत्र इशाई [[.काद #ए॥) तथा दुमरी स्टाफ इकाई, (शी 
धा॥) । सूत्र अधिष्शरी (06 ०हि७४) युद्ध के मैदान में सेना को श्रादेश देते 
है व उत्तका सचारन करत है । व सड़ाई का बाह्तवित्र वार्य सम्प्त कटते हैं। 
इस प्रकार यह कहा जा सतता है कि यूत इकाइयों को वार्य संगठस का _मुख्य 
अेकगु- भर्यात डुफ़ मर ,तिजा आप करता उोता है ५ शर्त क्पयों अफी खा. 
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सूत्र तया स्टाफ रे 


के लिए भोजन, प्रौषधियो, ध्रस्त्र-यस्त्र व योला-बारूद श्रादि की_भी व्यवस्था करनी 
होती है भौर इन चीजो के जिना सेना लड़ नहीं सकती। ये कार्य सेना की स्टाफ 
इकाइयो द्वाय_सम्पन्न किये जाते हैं। स्टाफ इकाइययाँ असल म युद्ध में खड़ती नही 
है बक वे लड़ने चाले सेनिको की संहापतता-वरती हैं। इनकी सहायठा के दिला 
कोई भी सैंनिक युद्ध मे लड नहों मकता ! ये इकाइयों उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति मे _ 
सहायक होती है जिनके लिए कि सेना का निर्माण किया जाता है ये इकाइयाँ 
योजना बनाती है तथा लड़ते वाली विभिन्‍तर इकाइयों भे समन्वय कायम करती हैं 
जिससे लंडाई भ्फलतापूर्वक लड़ी जा सके । भ्रव हम वह देखेंगे कि नागरिक अधचा 
अर्मनिक प्रशासन ((शाक्षा 8ठ00४४0०॥) मे सूत्र तथा स्टाफ से बयां 
तात्पयें है ! 
सूत्र तथा स्टाफ का भअर्य 
((यागरह णँ गरातह शा वी) 
किसी भी सरकार की सम्पूछ प्रशास्कीय व्यवस्था भ्रनेक बडी-बडी कठिनाइयो 
मे बी होती है जिन्‍्हे कि “विभाग (0«७४700७0७७) ग्रथवा “अ्रभिवरण (#ह६ा- 
0८8) कहा जाता है। य विभाग झयवा अभिकररा बडे-वडे ठोस कार्यों के आधार 
पर सगठित किये जाते है । इनका सम्बन्ध भपने क्षेत्र की विषय सामप्री से होता है । 
भारत सरकार मे ही वाशिज्य तथा उच्चोष, स्वास्थ्य शिक्षा, पाद्य व कृषि पग्रादि 
विभाग हैं। सर॒कार की प्रधासकौय व्यवस्था के ये बड़े बड़े सम्भाग, (॥80]07 0४० 
#०॥3) “सूब' विभाग ([008 व६एछाधा०००७७) के नाम से पुदारे जाते है स्पोति 
इनका सम्बन्ध उस मुख्य उद्देश्य से होता है जिसके लिये कि सरकार कायम रहती 
_है। ये विभाग ब्यवितियों के लिये रोबाए राम्पन कर सबते है तथा उनके झ्राचार 
व्यवहार का नियमन करते है । सूत्र अधिकारियों (7.7९ 0००४६) को नोति का 
निर्माण करना होता है और अ्रादेश जारी करन हांते हे। भ्रत सूत्र अभिकरण 
(6 ॥8९॥०८४) वे अभिकरगा हूँ. जिनवा। मुख्य उद्देश्य मूल विषय सम्बन्धी उन 
कार्यों को सम्पर्न करना है जिनके बारे मे यह माना जाता है कि ये कार्य संगझन थो 
सम्पत्र करते हैं। प्रत्येक बडा सूत्र बिभाग गनेक इकाइयों (४४॥७), जैरो कि ब्यूरो 
(89698) अथवा सम्नागो [00#09 | आदि में बठा होता है परन्तु प्रभावपूर्ण 
रीति से कार्य-सवाजगन के लिये ये सच “सादश् की एक चू्‌ खच्ा' (७ पथ ए एणगगा- 
970) पते प्म्बद रहते हैं! सूत्र सटज्ञ सगटन मे निष्पादव भ्रथवा वार्यपालिका ही अपने 
अधोनस्थ कर्मचारियों पर पूरे अधिवार रसली है। सभी प्रनुदेश (त्राषफ्णपकान 
उसके ही द्वारा जारी किय डाते है गौर उसके वमभचारी सत्ता वे. एक्‍्माच स्रोत के 
हूप मे उसकी झोर ही देखते हैं । 
* मूत्र मगठन (8 छाएथ्काथ्आणा) निश्चित ही एक सामास्य स्पितीय 
उपसम्भाग (500-0॥फ507) है' । इसमे सत्ता तथा उत्तरदायित्व वी रेखायें 
ऊपर स नीचे तक उसी प्रकार फंसी होती है जित श्रकार कि पेड की एक पत्ती कौ 











बड सोक प्रशासन 


न्ते (#धा७) उसके डण्ठल मे इकट्टी होती हैं तथा भनेक पत्तियों वे इष्ठली से टहनी 
तब, दहनियों से शाखा तक, प्लौर भ्रनक दाखाप्रो मे पेड के तने तब थैली होती हैं, 
इन नसों, डण्ठलो, टहनियों, शाखाओं तथा तने फो पेड दे विकास व उसके जीवन में 
व्यवहारत वैसे हो कार्य सम्पन्न करने होते हैं ।”? 
परन्तु इन यूत्र विभागो को उनके उद्देश्यों शी पूति मे भझन्‍्य इकाइयों द्वारा 
सहायता प्रदान की जाती है जिन्हे कि 'स्टाफ इकाइया' (5026 ॥॥॥७) कहा जाता 
है। स्टाफ से तात्पयं है कि जिस पर निर्भर रहा जा सके प्रंधवा जिसके सहयोग से 
कठिनाइयों के बीच मां हू ढा जा सके। जिस प्रकार कि एक छड़ो (50४) मनुष्य 
को चलते में सहायता देती है, उसी प्रकार स्टाफ इकाइश विशिष्ट जानपारी तथा 
विवेकपूर्ण परामर्श प्रदान करके निष्प्रादक सत्ता की सहायता बरतौ हैं। स्टाफ एक 
परमज्ञ देने वाला अग है, इस पर किसी भी प्रकार दा संचालन करने का उत्तर- 
दायित्व नहीं होता । "स्टाफ सूत्र विभाग (.076 0व७४7000) लिये योजना 
बताता है, उसको सलाह देता है तथा उसकी सहायता करता है परूतु यह भादेश 
नही दे सकला "' “'स्टाफ प्रभिकरणों वा मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध सम्बन्धी ()७४॥9- 
8३) भ्थवा "गृह प्रबन्ध (#70056-/८८७॥७8) सेवाएं पम्पन करता है जिससे 
कि लक्ष्य फल प्राप्त हो सके ।!? फ्यल (/4)०/ ने श्रोद्योगिव व्यवस्था में 'हटाफ 
के स्थान का बेसन निम्न दस्दों मे किया है--“बड़े उद्योगी (&ए0/०9708०) के 
प्रधातो (9८०४७) में चाहे कितिनो ही योग्यता हथा कार्य-क्षमता क्यो न हो वे भपने 
समस्त क्षेब्यो एवं उत्तरदायित्वों को स्वय पूरा नही कर सकते *“'भत वे व्यवितयों 
के एक ऐस वर्ग का सहारा लेते है जिनके प्रस ऐसी शर्त योग्यता तथा समय होता 
है जिप्रका कि प्रधान में प्रभाव हो सकता है ) व्यक्तियों के इस वर्ग से भ्रबन्धकीय 
स्टाफ का निर्माण होता है । यह एक तरह की सहापता है तथा प्रवन्धक (8088९) 
के व्यक्तित्व का एक प्रकार से विस्तार है जिससे कि भ्रपन कर्तंब्यो को पूरा करने 
में उसे मदद मिल सके । बेवज बड़े व्यवसायों मे ही स्टाफ एक पृथक्‌ स॒स्या के रूप 
में दिखाई देता है और व्यवसाय के महत्व के साथ ही साथ इसव महत्व भी बढ़ता 
जाता है. 3 
यह कहा जाता है कि स्टाफ वो क्रियाये प्रशासक के व्यक्तित्व का केवल 
विस्तार मात्र है। मूनी (॥/००४८)। के शब्दों मे इसका श्र्थ है भ्रधिक प्ले, 
अधिक कान तथा अधिक हाथ जिससे कि प्रशासक अपनी शेजनागें बना सके तथा 
उन्हे लागू कर सेबे ।' प्रशासक (&वंशा५०५०४) प्रथवा मुख्य निष्पादर« 
((फर्श 8४६एण॥६०). पोस्डक्ीदई (708000४88) क्रियाये सम्पन्न कसा 
है। ये आाठो पग्रक्षर गिफ्ट गोजनाये बनाना), 0ह०छण हट! [छंग़न 
करना) '5्कत्तिष्र' (कर्मचारियों की व्यवस्था करना), 'फराल्ट्ताए! (निर्देशन 


2. दषएलप एल्कबतच४॥ (६७ | शेद्ाताघणागा०७ 9. 29] 
2. 6 पहएउडसड(ए (६63 4/69तरातरावधघ्णा, 9 320 
3. मंद्णऊ लिजगे, वा ठथवात: बाठ (त्छवट: (६65 ), ०छ ०0 फ ॥0प 


सूत्र तया सटाफ घप, 


करना), *00-०0०ा॥०0ए६' (समन्वय करता), 'रिध्फुणएह' (रिपोर्ट देना), तथा 
पठार! (बजट तैयार करना)--इन अग्रेजी शब्दों के प्रारम्भिक अक्षर है। 
इन क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए उसे सहायता, विश्विप्ट परामर्श भौर तथ्यों एवं 
श्राकड़ों की श्रावश्यकता होती है।ये सब कार्य उसके लिए स्टाफ इकाइयो द्वारा 
सम्पन्न किये जाते हैं! स्टाफ का वारय-श्रम-विभाजन ([ए/शज0०्त ० 0०७) के. 
सिद्धान्त का झनिवाय परिणाम है जिसे कि बड़े सगठनो में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तत्व माना जाता है। परन्तु स्टाफ दो कार्य नही क्र सकता । प्रथम तो, यह स्वयं 
अपने आदेश जारी नही कर सकता । ग्ादेश्ष जारी करना प्रश्ासक झथवा सूत्र विभागों 
(06 0क्थणाशा$) का कार्य है। दूसरे, इसका कार्य नीतियो को क्रियान्वित 
करना नही है । यह तो केवल सृत्र-विभाग के लिए योजनायें बनाता है, परामर्श देता 
है, धुझाव देता है, उसकी सह्दायता करता है, तथा उसको कार्य करने के लिए तैयार 
करता है॥ विदेश कार्यातय ([ण०/8० ०१॥०६) को विदेशी सावस्धो का साचालन 
करने के लिए विदेशों मे राजदूतावास (80859) दूतावास (.68800॥5) तथा 
कोसलावास ((०0४॥9८५) स्थापित करने ही पड़ते हैं। वह कार्य इसका सूत्र-फा्ये 
(76 0णा०४०व) है । देश में इसके झनुसघान (ए८६८३०।), राजकोपीय (5०) 
तथा प्रशिक्षण (प0॥78) सभाग (0शध४0१७) मर॒त्त्वपूर्ण स्टॉफ़ कार्यों को सम्पन्न 
करते हैं । 
सृत्र तथा स्टाफ के बोच भेद के विषय पे कुछ सावधानी 
(# ०0 ० एडप्राणा बात्या (6 तांजाफलाशा #तफ्तता 706 ॥00 597) 

हमने यह देखा कि घृश्र इकाइयाँ (3.00८ शा॥5) कार्य-निष्पादन करने थाली 
(&0८०७॥४९), तथा रटाफ इकाइयाँ (90शी 0॥5) परामश्श देने वाली इकाइयाँ है। 
मूत्र ([.ध0) का काम है कार्य करना अथवा सासंवाही करना झौर स्टॉफ का कार्य है 
उसवौं सुगम बनाना । स्टॉफ सगठन को शुद्ध रूप से सम्मति देने वाला तथा परामर्श 
देने बाला सगठन कहा गपा है। इसबे हारा शूत्र ने उपर जिसी भी प्रत्यक्ष अधिवार 
के प्रयोग की आशा नहीं की जाती | यह कहा गया कि “जिस प्रकार सूत्र संगठन 
कार्ये-निष्पादन के लिए बताया जाने दाला सगठन है, ठीक उ्ठी प्रकार स्टॉफ सगठल 
को विचार-विमर्श के लिए बनाया जाने दाला सगठन वहा जा सकता है।”! 'स्टॉफ! 
को पूरणंतया एक भ्ौपचा रिक संगठन (#णग्राण णरह्टणा2०॥०7) माता जाता है 
जिमका धाशय परामर्श देने के एकमात्र काय॑ तथा आदेश देने के क्रमिक भ्रधिकार मे 
भेद करना होता है ।”* 

सूत्र तथा स्टॉफ के वास्तविक सम्बन्ध के बारे भे पुर्नाबचार भी किया गया 
है। लेपास्की [/.८/4॥३/)) ने इस सम्बन्ध मे नई विचारधारा की व्यास्या इन शब्दो 
मे वी है कि "स्टॉफ तथा सूत्र समवर्मीय (00०707/०8) है, जो कि सूत्र से स्टॉफ 
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दि लोक प्रशासन 


तब एक प्रदगोपान के [पाल्यआ०्पा८) सम्पन्य के प्राघार पर नही, बल्ति मुख्य 
निष्पादक वे भ्रन्तगंत सत्ता तथा उत्तरदायित्व फी एक क्षति (मणाइणाश) रेखा 
पर काय करते हैं।”२ 


अत मूत्र तथा स्टॉफ के बीच के इस भेद वो, कि इनमें से एक का काम 
बापंवाही करना है तथा दूसरे का परामर्श देना, श्रधिक वढा चढ़ा बर नहीं वहना 
चाहिए । फिर, वास्तविक प्रशासन म क्रियाद्यो को सदा हो स्टॉफ श्रयधा सूत्र वी 
श्रेण्टियों में स्पष्ट रूप से नही बाटा जाता । प्रत्येक संगठन मे, भूत्र तथा स्टॉफ वा 
कार्य कया जाता है।परतु कोई भी ब्यवित सगदन मं सदा ऐसी पृथक्‌ थक 
डुकाइयाँ प्रथवा ग्रथिवारी नही पा सकता जो कि इन दो प्रवार के वार्यों मे लगे हो । 
आरतीय प्रशासन में ही पॉल एच० एपिलवो (20%! /7 #/%/८४)) ने सूत्र स्टॉफ के 
भेदों के बारे में भारी कठिताई का भप्रनुभव क्या ! उन्होंत कहा 


“ऐसी बोई शब्दावली ([ल्‍्लागञा॥००8५) तथा ऐसा बोई ढाचा नहीं है जो 
कि “सूत्र” (].त5] वेया स्टाफ ($(थी) के बीच भेद कर सके । इन दोनो शब्दों 
का जत्म एक झतारदी ग्रपवा उससे भी अधिक पूर्व जमंसी में हुप्रा था भ्रौर तभी से 
थे इब्दावली भ्रन्यन्र जनतस्त्रीय देशो में पी तथा प्रयोग करत समय इसमें सुधार 
किया गया । इस शब्दावली के श्रनुसार स्टॉफ कार्यालय (9शीं ०॥08$) दे हैं जो 
पोजनायें बनाने म, सेना वे श्रावायमन वी क्रिया मे, दित्तीय त्तथा क्रामिव (7८500- 
7९)) निपन्‍्मणो म, प्रशासकीय भ्रस्तावों के कानूवी प्रयेवेक्षण में, राजनीतिक रूप से 
नहीं बल्कि ठोस रूप से सार्वजनिक रिपोर्ट दते में व्यक्त रहते हैं। इसके विपरीत सूत्र 
संगठत वे हैं जी कि कार्य-क्रम सम्बन्धी फ््यायें सम्पन्न बरते हैं, जो वास्तव में प्रशासन 
सम्बन्धी का्यवाहियों ब। सचालन करते हैं, बागूनों को लागू करते हैं तथा विस्तृत 
उद्देश्यों को पूरा करते हैं ! यहाँ (भारत मे) य शब्द सगठन के दाने मे लायू नहीं हो 
सकते । इसमे तो इनक कोई मतलब ही नहीं है। इनका प्रयोग इस बात का वर्णन 
करने में किया जा सकता है जो यहां पाई ही नही जाती । प्रतिरक्षा, विदेशी ग्रामतो 
तथा केन्द्रीय करो बे संग्रह को छोड कर, लगभग सम्पूर्ण बेन्द्र एक बड़ा “स्टॉफ" 
संगठन है। इन वया कुछ प्रन्य प्पवादों (870690075$) को छोड कर तई .ल्नी 
मे कोई भी सूत कार्य नही है। प्रन्‍्य देशो मे, इन अपवादों के अत्नावा केख्ध सरकार 
पे प्रन्य कोई वास्तविक तथा पूर्ण प्रशासन नही है. ॥ 

अन्य व्यवस्थाओ की शब्दावली मे (उन क्षेत्रों को छोड़कर जितका कि पहिले 


ही प्रपवांद के रूप मे उल्लेख किया जा चुका है) सम्पूर्ण केन्द्र ही "स्टाफ” है जिसमे 
कोई “सूत्र” प्रशासन नहीं है //£ 
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मृत्र तथा स्टाफ ' 


अत एल्विन द्राउन का कहना हैं कि “इस विपय मे अधिक से ध्रधिक यही 
कहा जा सकता है कि अधिकाझ संगठनों में दो क्रप पाये जाते है : एक तो सूत्र --जो 
कि कार्य का निष्पादन करता है, और दूसरा स्टाफ--जो कि योजनाएँ बनाता है तथा 
अन्य झनेक भ्राकस्मिक सेवाएँ सम्पन्न करता है (7 

कुछ लोगो को राय मे, 'पटॉफ' को केबल परामर्श देन बाली इकाइयां 
बतलाना-- देश की प्रशासकोय व्यवस्था म इन इकाइयो के वास्तविक महत्त्व तथा योग 

5 हा क्‍क' 

(१०८) के विषय में भ्रम उत्पन्न करता है । फिफनर (//(/#0। के बनुप्तार, * स्टाफ 
कार्य की परामर्शदात्री प्रकृति पर अत्यधिक जार देने के कारण ही “स्टॉफ” शब्द के 
उपयोग के बारे मे बहुत ग्रध्तिक श्रम उत्पस हो गया है । एक सामान्य सी गलत धारणा 
यह बन गई है कि स्टॉफ वर्मंचारी पूथक्‌, शिक्षा प्राप्ठ, विद्वान तथा रिटायर होन वाले 
व्यक्ति होते हैं जो कि प्रशासन के कार्य क्षेत्र से दूर रहते हुए डेस्कों पर बैठते हैं, और 
वहाँ वें योजनाएं बनाते हैं जोकि विचार के लिए मुख्य निष्पादक के पास भेज दी जाती 
हैं । निषम यह है कि मुख्य विष्पादक इस प्रतिवदनो (४००७) ठथया योजनाओ्रो का 
अच्ची प्रकार अ्रध्ययत करता है, उन पर अपना स्वतत्र निर्णय करता है भौर उसके 
शाद आदेश की ख्य खला (009॥ ०ह ७००॥१०॥०) मे नीचे तक भाजाएँ (00०5) 
जारी करता है ।”४ इस प्रवार स्टॉफ केवल परामर्श देने वाला ही नहीं है। इसका 
स्थात तो सम्पादित किए जाने वाले दार्य के मध्य (हृदय) मे होता है। 

इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि "स्टॉफ” 
सेवाएं, स्टॉफ प्रनिकरण दया स्टॉफ कर्मचारी दिशिश्न प्रषार के होते हैं । इन सब 
को तीन प्रमुख वर्गों में बाटा जा सकता है. सामान्य सस्‍्टॉफ (00000 ४४), पहा- 
यक स्टॉफ (/४४॥39 5] वया प्रावंधिक भयवा तकनीकी स्टॉफ (प८णाएव्श 
शी) | फिफनर (/#800) का कहना है कि “इन तीनो ही वर्गों के अन्तर्गत सम्पन्न 
की जाने वाली क्रियाओं के बीच के भेद को समम लेने से यह स्पष्ट हो जागरेगा कि 
स्टॉक सेवाएँ (८४७ ६७७८६७) अध्ययद करने, योजनाएँ बनाने तथा पराम्ग देने वे 


कार्य से काफी दूर हैं, ये तो आसन प्रवन्व के अ्रमल कार्य को सुविधाजवक 
बनाती हैं !९ 


अब हम इन तीनो ही प्रकार की स्टाफ सेवा पर एक-एक करके विचार 
बरेंगे। 
सामान्य स्टॉफ 
47५८ (5०८४४, 5६४ 

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है सामान्य स्टॉफ उप्त स्टाफ भ्रथवां कर्म- 
चारी-वर्ग को कटते हैं यो कि सामान्‍्यतवा मुल्य निष्पादक भ्रयवा मुख्य कार्मपालिका 
(6 ६:८८७१४४) के प्रशासकीय करेव्यो को पूरा करने मे उध्तवी सहायता करता 
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द्द घोक प्रशांत 
है। यह परामश देता छः हष्यों वो संरहे करता है भौए महत्वपूर्ण मामले मुख्य 
िष्पादर के सम्मुत लिखुंय दे लिए रखता है हपा भवावधश्यक बातों को 
समाप्त बरके यह सम्बद्ध तप्यी [एलव्स्ला। (20७ षो ग्ुस्य ह्लिप्पादर के सस्मुख 
पर इस प्रकार उसका समय दवा शक्ति बचाता है। पामान्य झटॉफ महत्व- 
पूर्ण मामती की निपटाने में मुध्य लिष्पादर की सहायता करता पता 
बश्यक बातों में उसकी पमय नष्ट ने हो। सामात्य स्वॉफ 
प्रादेश देंगे वाली जैमी कोई प्रणयक्ष सती ब्राप्त नही होती । 
प्रत्येक देश में गुम [िष्पादव भषवा दायपातियां के पाए एवं सामात्य 
स्टॉफ होता है जो हि उसके कतव्यो के पूरा बरने जे उसकी सहाश्ता करता 
भरत में मुध्य कार्यपालिया की जामात्य स्वॉफ इसे प्रकार है (!: 
सनिवालय (एक इल्‍्शथशाण); (रे) वित्तनमत्थालय (हाए७ए5 एन 
लो कि बर्जद एम्बन्धी वार्यों वी पूरा करने में मुह्य कार्येालिक वी सहधता करता 
है उदाहरण बजट तैयार व रे में तथा बजद वो क्वियान्वित दरने मे आादि-पादि, 


(शे योजना प्रायोग (शिआाशा8 605) जो मु्य कार्पपालिवा को उसके 
प्राधिक कतव्यो के पूरा करने मे परामर्श देता है. तपा उसकी सहायता करता 
४) स्व॒राष्टू भयव गृह मखालय (नीए॥॥) म॑ प्रणा शा जो कि गे 
श्ारियो वे पुताद, भर्ती तथा वियलश में मुष्य कारयेपातिका वी सहायता करता 
है। भारतीय पति के संभ्वत् मे एक बढिनाई यह है कि ये सामान्य स्टॉफ भभि* 
करण (एच बर्शी' आहध्थथ्ओे उसे (दा में इतने विकसित नहीं हैं ऊँसे कि 
शर्तार के प्रय मुछ् िष्यादकों प्रववा मुह्य कार्यपालिराओों के सामार्य हा 
करण हैं। विंदेन में मखिसयस्पिर सविवालय तथा ब्रिटिश राजवोप [छतओ 0० 
$0ए ही ग्रामए्य स्टॉक प्रभिकरण हैं ज्ो कि मुरुय कार्येपालिका के इेव्यो 
करने मे उसकी सहायता करते हैं। संयुक्त एज्य प्रमेरिका में। राष्ट्रपति (7 ॥६४000 
की सहायता करते के लिए नि्त सामास्य स्टॉफ अभिकरण हैं--( १) छ्वाइट हाउत 
कार्यालय (शए॥६ प्र०ऊ८ 0950, (२) बजद विभाग (805४० ले फ6 90क्‍ 
हणो 
स्टाफ कर्मचारियों द्वात अपने वार्यों को दक्षता एवं कुशलता के सा 
हथा सम्तोषजनक हये में ससत के के लिए यह पावश्यक है हि उतमे 59 पु 
होने चाहिये + वें गुण बे हैं ह 
(१) एणमावय स्थफ कर्मेबारियों को प्रत्येक चीज के बारे में यये१ जानकारी 
होनी चाहियें । वे सामास्य-जातकार होने चाहिये । 
(२) भवेक जटिल मामलों के विषय में उन्हें विलतुत ज्ञान होगा चाहिंगे। 
फल सा पर यह ही है वमाल पर पुल सर इसका भर्य पह सही है कि वे उन मामलों के विशेषज्ञ हो । 
पृ छू सबका विवेदत हम पुल ज्लिष्पादक भयवां मुख्य क्र्मपालिका मही 
प्रबंधक के रूप में बोस दूसरे पाठ के अन्तरेत कर पुके हैं । 
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३) सामान्य स्टाफ कर्मचारियों को चूंति अन्य सूत्र अग्रिकारियों [06 
०पल्ड9) के साथ सहयोग (00-00०एवएणा) से काम करना होता है मत उनमे 
सहयोग करने की तथा मामलो पर योग्यता वे साथ वातचीत चलान एवं विचार करने 
की झापता होनी चाहिये 

(४] उनमे घर्म तथा अध्यवसाय जेसे गुण होने चाहिये वयोकि उन्हे तथ्यों के 
सग्रह करने का, उनका सूक्ष्म विदेदन करते का झौर उसके बाद सम्बद्ध सामग्री को 
लिएंय के लिए घुस्य तिष्पादक के सम्मुख रखने क्य अत्यन्त दुष्वर कार्य सम्पत्र करना 
पड़ता है।यह एक बड़ा वठित कार्य है, जैसा कि क्‍प्नुस्घात करने वाले विद्वान का 
कार्य होता है जो कि बडे घैर्ष एव अध्यवप्ताय के बिना सम्पन्न नही हो सकता । 

(१) उनके भन्दर प्रप्तिद्धि पाते की अथवा प्रकाश में झाने को महत्वाकाक्षा 
नहो होनी चाहिपे $ उन्हे तो भपने प्रधान के नीचे गौर बनवर हो रहना ठया बार्य 
करना चाहिये । 

($) ये सूत्र अधिकारियों के साथ सहयोग स॒ कार्य करते हैं परन्तु इन्हे उनके 
ऊपर कोई सत्ता प्राप्त नही होती । इस बात को इन्हे सदा हप्टिगत रखना पडता है । 
भगडातू तथा सत्ता प्रेमी ब्यक्तित सामान्य स्टाफ के पद के लिए झनुपयुक्त होत हैं। 
इसके लिए तो महृत्वकाज्षा न रसद वाले विनय्ोत्न, गम्भीर तथा लगनभीत व्यदित 
चाहिये । 

सहायक स्टाफ 
(3७६१० $6रणी) 

प्रत्येक विभाग (0श2एआए८॥) का उम्र उद्देश्य की पूर्ति बे लिए, जिसे 
बिए कि उतका प्रस्तित्व कायम होता है वुद्ध क्रियाये सम्पनप्त करनी पढ़ता हैं। रेववे 
विभाग को यात्रियों के प्रावागमन तथा माल के यातायात वे लिए रेलगाटियाँ चलाती 
पड़ती हैं। ये क्रियाओं रेलच्रे की मुख्य अपवा अथानव क्तियायें कही जाती हैं क्पोकि य 
क्रियाएँ उस उद्देश्य को पूरा करने वे लिए सम्पन्न की जाती हैं जिसके लिए कि रेलवे 
विभाग का निर्माएं किया गया है। परन्तु रेलवे विमाग को कुछ गन्य क्रियाएँ भी इस 
लिए मापन करनी पड़ती हैं जिससे कि एक सेवा (५८७:८६) के रूप में उसका प्रस्तित्द 
बता रह अथवा उसका सघालन हो सके ! रेल्गाडिएाँ चलाने वे लिए उसे कर्मचारियों 
को भर्तों करती होती है । उस रेस की धटरियाँ विद्धानी पडतो हैं तथा रेखबे स्टेशनों का 
निर्मांगा दरना पडता है उसक लिए आवइयक सामग्री खरीदनी होती है । रेसदे स्देहन्ने 
के लिए स्ामप्री का खरीदा जाता तथा रेयगाडियों क्षो चलाने के लिए कर्मचारियां 
को भर्ती करना--ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि रेलवे विभाग द्वारा इसलिए सम्पन्न की 
जाद़ी हैं जिससे कि कट एक सदः के रूप मे काये कर रूके तया भपना अस्तित्व रख सके । 
इब्तू० एफ» विलोडी (४ # ॥:/0०४४/४) ने इन क्रिया को 'गृह प्रवन्ध' झशवा 
सस्थागत क्रियाप्रो [०४६ ३ ०्च्छूछड़ ण गाडधणत्रण्यण ८४७०) की सन्ना दी 


६० जोक प्रश्ावन 
है, परनु प्रो० एव डी० छ्वाइट [. 0. ०) ने इतकी “सहायव सेवाप्रों” 
(4 एप्र/घ) $ध०००७) का चाम दिया है । गृट-पदत्य अयवा सहायक सेवाएं माध्य- 
मिऋ ($३८००6आ9) सेआार हैं। य उत उद्देम्यों को श्राप्व करने के लिए कि विभाण 
ड्ायमस किये जाते हैं। ये छियाएँ उद्देश्य की प्राप्वि का साथन कही जा सकती हैं। 

प्रत्यक्य विम्ाय अपना-प्रायवा पग्रुहप्रचस्थ बाय (005६ इच्ध्छगड़ छणाओ) 

कर सकता है ) यह अपना स्वय का सहाउक बाय (#एचीड५ ४०४६) सम्पन्न कर 
अकता है । प्रयेक विशाय पर्ती करत बाते भ्रपते तिड़ी प्रस्िकरण (#१८४०)) के 
रा झपने इमंत्रारियों को मर्ती (ौरिव्याशशशथा।) कर सकता है तथा अपने क्रप 
प्रशिरण (2०508 व(<०८७) के द्वारा धषने लिए सामग्री खरीद सकता है, 
ब्रादि-भादि परन्तु गृह-प्रवन्य भ्यदा सहायक सेदाएँ सभी विभागों के लिए समाव होतो 
हैं। सभी दिनागा (0:5आ0०८७७॥ को कर्मचारियों द सामग्री प्रादि की भ्रवश्यक्ता 
होती है । इस स्थिति मे स्दमावत' यह प्रश्न पैदा होता है हि सनी दिनानों बे इन 
मबे-सामास्य कार्यो को क्यों ने एक एम बेन्द्रीय अ्रभिकरणा (टक्याएह ८००७) के 
मुधुदद कर दिया डाए जो क्रि झुंब्य निष्पादक न घनिष्ठ रुप से सम्दन्उिठ हो ?ै सहायतर 
अभिकर ग (#फए्प्रीएाज 38धय:९) इत सब कार्यों को उसे सी विभागों के लिए 
संम्पन करेंदे जो कि एक ठी ही प्रहुति के हों। प्रो शल० हढ० द्वाइट (7- 2. 
प%४४ के बनुनार, “घहायक प्रनिक्॒र॒णए जनता की सेजा नही करते, बदतर यह हो 
अबदा है कि उन्हें नागरित्रों मे ब्यवह्यार बरना पड़े। उसवी सेवा का पात्र नो सूत्र 
प्रनिकरणा ([.005 2९४००५) हाता है जिसकी रहायहा दे भ्राइश्यक प्रामास्य बायों 
डक सम्पन्न करवे करत है--जेंसे कि माल ठथा सामप्री खरीदकर, सार्वजनिक मुद्रा 
(९१७॥८ छा7758) के ठे्वे लेब र, दास्त्विद् भ्रचल सम्पनि की खरीद करबे तठया इसी 
प्रकार के धन्क कार्य रूग्पन्न करके ।/४ सहायक अभिकरण एक स्दसान्य क्िदा को सम्पन्न 
करते हैं जो कि सूत्र ऋमिकरगों का इस योग्य बातो है कि वे अपने श्राप्को कार्यकारी 
सगदनों दे रूप मे कायम रख ये । भारत तर्कार का प्रेव (90 ल/्फ्ल्श 0789 
27०७) सरकार के सन्त विघागो के लिए समस्त मुद्रण कार्य (एप/णह कण॥) 
बर सहठा है 4 रज केन्द्रीय ह4 झमिवन्ग ((ल्ाप्रग फुणलेत४58 शह८१०) सेमी 
बिसायों के लिये खरीद कर झकता है ६ एक केद्ीय छिदिल सेवा भ्रायोग (एप 

+ 0३ $श११०६४ (009ग॥-500) सनी सरकारी विनागों के लिये आवश्यक समस्त 
कर्मचारियों की झर्डी कर खहूदा है । सभी सम्दन्दिठ विभाग अपनों आवश्यवतामं 
की सूचेदा दत अनिक्स्गों को दे दे और ठव ये विनायों के उत्तरदायित्व पर भर्ती 
का आर्य छर सइठे है। जब मत्री विश्ना्मों मे गमस्बन्दित थे समान कार्परे वेस्द्रीय 
उहाययक अफिकररों (करएगे कफप्रा/आए बशध्पणं८) द्वारा सम्पन्न किये जाठे हैं 
दी उफओ प्रसिटाम स्वन्प बार के दक्का (८ल्तटाध्यटणं उबा समिवच्यदतरा (०००- 
7००३) पाती है । जिदाग का अच्यघ (०8 ० ६० 9कुगाबाददा) मर्दों तथा 
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सामग्री की खरीद झादि से सम्बन्धित झनेक कार्यों से मुक्त हो जाता है। झत वह 
पपने आ्रापको विभाग के मुल्य कार्यों को पूर्ति में लगा सकता है। ऐसा होने से 
प्रशयसन में मितब्ययवा सभव हो जाती है दयोकि यह व्यवस्था विभिर्न विभागों भ 
कार्य के दोहराव (0७७॥८४४००) को रोवदी है | सभी विभागो के लिय कार्य करने 
वाले एक सर्वप्तामाल्य सिविल सेदा झायीग ठथा एन सर्वेशामात्य क्रय अभिकररस वी 
बजाए यदि प्रत्येक विभाग दा एक पृथक सिदिल सेवा झायोग धोर एक पथ्व क्रय 
अ्भिकरण रखे तो उसस वहुत्त अधिक तथा ग्रवावश्यक खर्चा हागा । 


कभी कभी “स्टाफ” तथा “सहायक क्रियाझ्ी” (6०)४॥89 ॥00॥श0८$) के 
बीच भेद किया जाता है | यह कहा जाग है कि स्टाफ क्रिया परामर्श देने वाली 
क्रिया है, जवकि सहायक प्रभिकरण बजट, वर्मचारी वर्ग (05०॥7०]) तथा 
वियोजन (एशण्ह) श्रादि से सम्बन्धित कुछ सेवाएँ सम्पन्न करते हैं। स्टाफ, 
संगठन कै तीति सम्बन्धी मामलों से भी सम्बद्ध होता है। यह नीतियो के पुन निर्धा- 
रुण तथा उनमे पुन हर-फेर करन का सुमाव दे सकता है। सहायक भ्भिवरणों 
का सम्बन्ध किसी भी वर्तमान सगठन को केवल कायम रखने से होता है। सहायक 
सेवाएँ (80)5॥29 5६:४४०८५] चालित प्रभिकरण (०ए८०७४०॥४ 9४८१९॥९$) होती हैं 
तथा ये कुछ स्व सामान्य कार्यो वो सम्पन्‍्त करती हैं। शुद्ध स्टाफ क्रिया तो परामर्म 
देने वाली क्विया होती है, जबकि सहायक अभिररण विभागों दे लिये खरीद 
(एणणा०७॥३) व भर्ती (ए८्ध्ाघाए्ा१) तरने जैसी झुछ सेवायें सम्पन्म बस्त हैं। 
दोनों को इकादयाँ (000४) केन्द्रीय अभिकरणो तथा सूत्र विभागा बे बाय बा 
सुविधाजनक बनाती हैं। 


विशिष्ट श्रथवा तकनीकी स्टाफ 
( ॥76 $९८४ ० व श्लाएंव्श 8 ) 

पमुरझ््य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका [णरर्श ७६६०ए॥७) को प्रशासन 
में प्ननेक विशिष्ट, प्रावेधिक भ्रयवा तबनीवी (760%/८») सामलो से भी निपटना 
पड़ता है। अत मुख्य निष्पादक कुछ तकनीकी स्टाफ भ्रधिकारियों की भी भ्पन पाप्त 
रखते हैं, जेसे कि इजोनियर वित्तीय विश्लेपज्ञ ([7शा0० था) प्रादि, जो 
तकनीकी मामलो पर उन्हे पराम्ञं देते है। तकनीकी विश्येपज्ञ मुख्य निष्पादको वी 
सहण्यता करते हैं प्रौर उनबी सलाह उस कद मे बदी यूल्यदाद छिद्ध होती है जिएके 
कि वे विद्येषज्ञ होते हैं ॥ वर्तमान युग मे, जबकि अरु क्षेत्रों में तथा विज्ञान के जटिल 
एवं गहन ग्ाविष्कारों के क्षेत्र में तोब् प्रगति हो रही है, मुख्य निष्पादक का इन 
समरयाओ के विषय भे भी जानकारी होनी पाहियि । झोर क्वल ऐसा होने पर हो 
वह किसी मी नौति (?०॥८५) को लेकर आगे बढ सकता है। झतः झाधुनिक युग 


में भुख्य निष्पादक भयवा मुख्य कार्य-पालिका के लिये तकनीकी स्टाफ की अत्यधिब 
अ्रावश्यक्ता है। 


धर जोक प्रधारत 


निष्कए * स्टाफ ग्रभिकरणों के दियय में कुछ घ्रम 
(एकादीककाणा. सिलाह कै) कर बो०्श शिड्रव #[ुकल॑त्त 5 

जब यह कहा जाना है हि प्रदान में दो ग्रवार वी इवाज्षया होती हैं, शक 
सुर इकाई [6 बाहर) और दूरारी हठाफ़ इकाई (जआ गाथा) तो इहका मततव 
यह नहीं होता कि इए प्रकार गरबारी विभागों दा तामबरण विया जा रहा है। 
यह हो सकता है वि एप यूज-विमाद स्टाफनरार्य को सम्पन्न करे प्रशवा स्टाफ छाई 
मूत्र का को करे) इन शामों द्वारा जो भेद किया गया है उसका ध्राशय तो प्रोटे 
तोर पर यह है कि विभिन्न रेखारी विद्मागी ज) जो क्रिणएँ सम्पन्त करती गड़ती 
है वे दो प्रगार को होती है, एव तो है शा वा निष्पादद (36०७७) जो कि सूत्र 
दुबाइप्रों द्वारा दिया जाता है, दुधरी है परायशद्षात्री द्विया जो कि रटाफ़ इबाइयो 
द्वाय ममपन्न बी जाती है। इस मोदे से भेद को भी प्रत्यका सावधाती के साथ ही 
ह्वीवापर किया जाता चाहिये । न 

हरावर्ट ए० साइमद ते “सहायव' (8७७)/४79) हथा “एटाप” थी विचार 
बाराप्रों क बारे मे बुछ भर! शोर्षर रे भत्तर्गंठ इछ समश्या की विवेषणा की है। 
' इद्दोने यह प्रइन पूथा है. कया हटाए इसाइया बेरर परामर्शदात्री (80४80) है ? 
हुया दे क्ेवन परामर्श दैने श्रौर सेवा कस्‍ते रा कार्य ही करही हैं, प्रादेश नही देटी * 
“हुए परत के उत्तर पे उन्होंते कहा पत्ता (3७॥0979) से तातवय है भ्ाजञा-पातन 
बराने वी योखता.। यह ही स्पष्ट है हि उपर थी छ्वाह॒णा (प्टाफ) सक्ता क्र 
प्रणोष करती हैं , वे नियत्कणए + रत हथा प्रादेश देती हैं॥ पर छब केख्रीय काशिक 
इबाई (0थ0् एटा४0॥॥8 ॥॥0) विस नामिर रायंबाई का ग्रनुमोदत इरसे 
से इलार कर पेऐ है'““हर घूत इपाई वे सन्‍्मृष इसके ग्रलाावा प्रौर कोई विवर्प 
नही रह जाता हि वह उन ग्रादेशों को माल /? 


आरत मे योजना ग्रायोग (280॥0 (१७/॥0३9७७) को बेवल परामशे 
दाता माना जाता है। यह एक स्टाफ ग्रभ्िकरण ($७7॥ &॥0ा०0)) है, परनसु 
इसवा प्रह्त्ल बढ़ता जा रहा है। जा वि लोकसभा की भ्रदुग्रात समिति 
(&॥865 ९जञा॥॥/९६] ने कढ्टा है वि. रामित्ि यह मानती है वि. निधोजन में 
मीमित्त साधनों का बटबारा बरस होता है घौर उसके परिणामस्‍्वर्प आषमिर्ताप्रो 
(ए7णा0&] विद निर्षा रण बरना होता है। वह बह शो अनुभव दरती है वि. एक 
रापीय शरिधराव (7९089 <ण/७0॥४॥०॥) हे अन्तर्गत विशदेजर वी बूछ विशिष्ट 
बढिनाइया होती हैं ग्रोर उम्र श्थितिं मे जबकि राज्यों वे वित्तीर साधन सोचहीते 
होते हैं गथ! भ्रपते विकाह कार्यक्रमों ने एक बहुत बडे माग वी वित्तीय व्यवस्था हे 
लिये उन्हे केद्ध पर निर्भर, रहना पड़ता है, योजना ग्रायोग जेसी संस्था दे झमुप्रोदन 
(बाण) को प्रत्मधिक महत्व शतक ब्िया जाता है व्योकि उसका प्रमुगोदन 
केद् दाता राज्यों ((४८) वो इन देने दी एढ़ पूर्व झर्त होती है। इसी के 
 अतएता & डा (0॥ | वर 4० फास्कअष्त 





सूत्र त्तता स्टाफ ध्दरे 


फलस्वरूप यह भावना पैदा हुई कि योजना झागोग एक परापष देने वाली सस्था नहीं 
है बल्कि इसकी गणना एक अतिरिक्त सत्ता [80007 ४एणीशा॥५) के रूप में 
की जा सकती है, जो कि यद्यपि भारत सरवार वी सामान्य मछीनरी का एक पझ्ग 
मही है परन्तु बह कार्य भी प्रत्येक योजना का निर्धारण करता है और उसके निशंय 
सभी के द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। तथापि, समिति यह सुमाव देती है कि 
वर्तमान में अपनाई जाते बाली सम्पूर्ण कार्य दिथि कग पुनरावलोकन किग्रा जाना 
चाहिए जिससे कि यदि कोई ऐसी बात या क्रिया सम्पन्न हो गई हो, जिससे उक्त 
भावता को बल मिला हो, तो उसे ठीक किया जा से । 

प्रबन यह है कि ऐसा “भ्रम' होता बयो है ? साइमन के अनुसार ऐसे भ्रम 
इसलिये उत्पन्न होते है बयौकि वे सगठन के श्रनेक परस्पर विरोधी तथ्यों (एणाएय- 
60409 ६8०७) को एव शायर भिला देते हैं । झामतौर पर, स्टाफ ने भ्रम सामान्य 
आश्ाप्रो के उल्लघनों (४४०|०॥/0॥5) को इस बात से इन्बार बरते हुये छिपाते हैं 
कि ऐसे उल्लघत हुये। ये भ्रम उन दो तरीको वे बीच की खाई सो भरने में भदद 
करते हैं--एक तरीका तो वहू, जैसा कि लोग सोचते हैं कि इस तरीके से उनके साथ 
संगठनों मै व्यवहार किया जाना चाहिए और दूधवरा तरीका वह जिसके अनुसार कि 
वास्तव मे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इस बात बो उदाहरणों द्वाए प्रिद्ध 
किया जा सकता है। प्रशासन का एक सिद्धान्त है कि सत्ता (879070] कार्य 
भरथवा उत्तरदायित्व के ही भ्रनुरूप होती चाहिये । पुलिस विभाग अपराधियों वो 
प्कड़ता है, इस कार्य के लिये उसे मोटरवारों की आवश्यकता होती है। परन्तु 
मोटरकारों को खरीदते का यह प्रधिकार एक नेद्धीय क्रय-सत्ता (ऐशध्ी एएणी- 
28008 80(0079) (#0 3050889 $७४४१०८) को दे दिया गया है जिसके द्वारा कि 
व्यवहार भे पुलिस विभाग को सत्ता में कटोती हो होने की सम्भावना रहती है ! 

'प्रत यदि हम एक केद्रीकृत क्रय विभाग [एडधशार०3 97988 
(८एशणशा।] की स्थापना करते हैं तो हम निश्चय ही इस वात से इल्कार करेंगे 
कि यह विभाग पुचित् विभाग पर दिशी भी प्रद्यार का नियलण लगाता है। हम 
इस बात पर ही जोर देंगे कि इसका कार्य तो केवल सेवा करना मात्र है। जबकि 
तथ्य पट है कि क्रय विभाग पुलिस विभाग के इस सम्वन्ध मे किये गये निरोय को 
पलट सकता है कि विभाष को क्रिप्त प्रकार की गइ्ती कारे खरीदनी चाहिएँ। अम 
का मुट्य कार्य इस तस्य को छिप्राना है कि सहायक क्रियाग्रो का देद्धीयकरग सूत्र 
विभागों. गाल ठेशएशतग्राध्मा5) वो स्वयं परियूएोता तथा सत्ता को कम ही 
करता है (2 

प्रशासन के अन्य सिद्धान्तो को ले लीजिये अर्थात्‌ आदेश को एकता (पगाछ 
0 ८णगए80वै) का सिद्धान्त, जिसका भ्रभिप्राय है जि एक व्यक्ति को केवल एव 


॥ 2(॥ सजापवार टिगाग्राववट 8९००० 997 58 (8६८७० ॥.0 ३०७७३] ऐबघ- 
गफड़ (ध्ा55/पम हट, ॥॥ 3 


2 अणणा, 494 छ 287 





लोक प्रशासते 


धकारी से ॥ परस्तु बार्यचालत 
नही । यदि ऐसा हो विशिष्दोक एण (आध्कअपभाण) ही प्रस॒ममव 
जायेगा । एक क्रेग्रीय बामिव कार्यालय (टक्रागे कुल $णााथी ००८) की लीगें 
बअया होगा क्ेंचारी वर्ग से सम्दन्यित इसके आ्रादेशों वा बोंई भी पालत में 
करे। तप्य (8०0 यह है कि संगठन वा एक सदस्य, उच्च प्रषिकारी बी 
प्राशाभो के श्रतिरिित, बामिय अधिवादियों (ए३णणी०४)) रब स्यायवादियों 
(#गा्पगे ॥ मन्ये नेवी के भदिशों की भी छोरार का हे 


अश्त यह है. कि स्टार सहायता (ईर्शी फ्रधे0) वी '्रादेश की 


08) के प्रदिष बाह्तव में 'उने' प्रदेश हैं। मे तो विष्पादक भषवी बार्येपालक 
(छव्प्णााश्णे अधिकारी के आदेश हैं। स्टार्फ इबाइया “उसने ही नाम से बोलती 


_____ फ्ममनलओ छ म्शः 


[[ झण०क शा कत्ादा३ शिक्ीर 


है 


हिमाग 
(796 एथ्याशपगशया)) 





जाई :»"भस्‍भ;[््8३्प्््.य३ः३ःः 
सूत्र (४०) तथा स्टीफ [5/2) इकाइयो के बीच महत्वपूर्ण भेद वी विवेचना 
करने के पश्चात्‌ श्रव हथ प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इकाई (!॥४६ ७४४), 
अर्थात्‌ विभाग से सम्बन्धित समस्‍््याओं पर विचार करते है । विभाग उन उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिये प्रपने कार्य सम्पत करत है जिनके लिये कि सरकार कायम रहती 
है। वे सगठन की बडी इक्ादयाँ होती है जो कि प्रशासन के पृथक-पृथक्‌ क्षैत्री में 
कार्य करती हैं) मुल्य दिष्पादक प्रयवा मुस्य वर्यपालिका (८७8८ ढ६७००॥४०) 
के साथ विभागो का तत्काल सम्बन्ध (]077९0906 72!0॥07५॥9) होता है और 
मुख्य निष्पादक भी इन विभागों की सहायता से ही विधि ([2७) के तिष्पादन तथा 
नागरिबी की सेवा के अपने वस्तेविक कार्य को पुरा करता है॥ प्रशासकीय 
पदसोपान (26ंग्राताइध्धाए८ पिदावाण5) में विभाग ठीक मुख्य निष्पादक अथवा 
मुख्य कार्य-पालिका के नीचे होते हैं और सरकार का कार्य उनमे बटा रहता है। 
विभागीय संगठन से सम्दन्बित सबते पहुली समस्या यह है कि विभागीय 
मगठन (तशृक्षपताधएात। ठाए0गारए/णा) के वर्गीक्रिस् का प्राधार बया हो | एक 
विमाय का संगठन क्सि आधार पर किया जाना चाहिए, यह एक विवादास्पद 
प्रइन है । 
विभागीय संगठन के वैकल्पिक आधार 
(427 रए४ 895६५ 00 69274#4| 078972907॥) 


दूबर गुलिक (7##४ 0:०/8:) के अनुसार उद्देश्य (0ए३७०५०), प्रहिया 
(9(०९६४५), ब्युतिठ (?2७६०॥७५) तथा झुयुज़ (?2०८) विभाषोय स्गठन के आधार 
हो। सकते हैं। भव हम इन पर एक-एक करके विचार बर्ते हैं 

(क) उद्देश्य प्रयवा कार्य (ऐए७9०52 07 ७०0०४) --विभाग का निर्माण 
किसी बढ़े रहेश्य अथवा वार्य को पूरा वरने के लिये किया जा पता है, 
अदएरगाएं, दिए पिन एग्एुडलदाएएए जा खाप्रएबतजा, वा खारव्या पिागा 
प्रादि, उहृश्य प्रथवा कार्य के आधार पर संगठित किये जाते है। भारत सरकार 
नया राज्यों (8/9(६5$) वे अभिवाज्ञ विभाग बडे अथवा प्रशुख कार्यों, जैसे कि स्वस्थ्य 


शज्षा, सुरक्षा (5९८णा ७) तथा प्रतिरक्षा (एशटा०८) श्रादि, की पूत्ति के लिए 
पगठित किये गये है । 


लोक प्रशानित 


(घो प्रक्रिया (977००5) ब्रक्षिया भयवा ब्यवगाय [शर्भुक्आाणा) के 
& दरीवी 


आधार पर संगठित दिए जा गवते है। 


बे विभाग संगर्ठित पथ जाते हैं। एरिस्टोटिल 
(#5ागांधे है जी यह जानना चाहा हि विभागीय संगठन 
इस प्रश्न वी उल्लेख (एणाए०्गे मे तिया व एव 
व्यक्त बाजार व्यवस्था बताये रे और दूमरा ब्यवित बिमी श्र स्थान 
अ्रबवा कया एवं ही घ्यक्ति वी प्रतेके लिए उत्तरदीदी बता दिया जाए.” 
'विर, वया बार्यालियों वा विज उन विषया (5ए०८०४) * पर विया 

जाएं जितम उन्हे निपयती अगवा उर्त व्यवि अनुमार क्रिया जाएं 
जिनमे उहहें व्यवहार करना पदता है वाला यह है वि की ही 
न सामात्य रूप से बरी भलाई मी ध्यान रखे, एवं लड़वीं की देखमात 
बरे और दूसरा स्तियोँ ठया इसी प्रकार प्रौर भी ।0 

कप 777 हम चूबर गुलिव (सआाश ठक्रापव) द्वार. बतलाव गये विभागी। 
सठात्ता दृष्टि मे विचार करेगे । 


ग्रः 
संगठन वे इसे चारो: पर 
024 जप 
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विभाग ६७ 


(१) का श्रधवा उद्देइय--विभागीय सगठन के झ्राघार के रूप मे 
(#फाएताता ण एप्फुए९--३5 ॥€ ऊबर्डाड ४ 0छशापटा॥] 07200) 

यह विभागीय सगठन का सबसे अधिक लोकप्रिय अथवा प्रस्िद प्लाधार है 
और इसके समर्थक भी सबसे अधिक सरपया म हैं । कार्य अबवा उदंश्य के अनुसार 
विभागीकरण (]0०0आशा।३॥220०9) स तात्पर्य है कि अधीवस्थ प्रशासकीय 
इकाइयों को उस उद्देश्य के आधार पर एक विभाग में वर्गीझृत किया जाए जिसकी 
भृ्ति मे प्रत्येक इकाई लगी हुई है, उदाहरण के लिए, एक रेलवे विभाग होना चाहिय 
जिप्तमें रेलो के कार्य तथा उनके सचालन से सम्बन्धित सभी इकाइयाँ ([॥05) तथा 
सुभाग (0।0807$) सम्मिलित हो । इस प्रकार, वे सब प्रशासकीय सेवाये अपया 
इकाइथाँ, जिसका उद्देश्य एकसे हो काय सम्पन्न करना हो ग्रथवा जां एक्सी ही 
समस्याग्रो को सुलझाने के लिय बनी हो , एक विभाग के रूप मे संगठित कर ली जानी 
चाहिए । वे सब क्रियाये जी कि एक ही कार्ये को सम्पन्न करन वे लिए वी जाती हैं 
एक भ्रध्यक्ष (86७0) प्रर्धाव्‌ मुख्य निष्पादक (0॥/४6 ८१९८४॥४६) प्रथवा मँत्रिपरिपद 
के मज्री (088ग्राल गधगर॥6४7) के प्रन्तगंत एक विभाग (0एव/प्रथय) में केन्द्रित 
कर लो जाती हैं । इसके लाभ तिम्न प्रकार है-- 

(१) जब किसी विज्ेप कार्य से सम्बन्धित सभी प्रशासकीय इकाइयो का एव 
विभाग मे एकीकरण कर लिया जाता है, तो कार्य का भ्रधिक भच्छा झकन्वय हो 
जाता है तथा कार्यवाही मे एकता आ जाती है। यदि सभी सैनिक इकाइयों एक 
प्रतिरक्षा विभाग (0शथ९० ठंक्कु्‌ाञाभा।) के ग्रन्तगत न हो तो विभिन्न सैनिक 
इकाइयों में जो कि सम्पूर्ण प्रशासन में बिखरी होतो हैं, चित सहयोग तथा समन्वय 
की कभी ने कारण युद्ध नही लडा जा सकता। 

(२) जब बिसी बडे उद्देश्य ग्रथवा कार्य को विभागीय गठन का ग्राधार 
बताया जाता है तो कार्यों के सम्पादन मैं दोहराव ([009॥८00ण) नहीं हो सकता । 

(३) यदि विभाग का आधार कार्य है तो एक साधाररण व्यवित भी विभाग 
के उद्दं ब्यो को झातानी से समझ सकता है हे 

हैल्डेव समिति ।पल&62॥6 ००तणा॥/९८) न इस बात का समर्थन किया कि 
"कार्य! [7९४०7) भ्रयवा 'उद्दे इय' (?प्प9०४० ही विभागीय सगठन का प्राघार 
होना चाहिये । समिति ते कहा 

“शएक्क रीति, जिसे झपनाने की हम सिफारिश करत हे, यह है कि प्रत्येक 
विभाग द्वाद सम्पूर्ण समुदाय के लिये सम्पन्न को जाने बाली विशिष्ट सेवा वे अनुसार 
हो उम्रकी क्रियाओ के क्षेत्र की व्यास्या को जाये । तथापि इस रीति को पूर्ण 
हृढता के साथ लागू नहीं किया ना सकता। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग के 


] ड्नच्छण इका अल टे फ्रश्ञापव्था७ ४8४०० एतलत फउक छककाजमा 
बरोप्वाता' उक्त ६४७ ७१६९ पक. लवपदुणड ० चार्जानवड ता. गाहग्शायजाादय' प्रव5ड एावाट्वो]# 
स्राव कई जाम्शदक. मैशल ॥० काछ ०००६ फरछ ४०६५ वा, ए७ 98-04 





ध्ष लोक प्रश्मात्न 


कार्य हे प्रतगव्य स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र मे हस्तकषेत हो सवा है जैसे कि स्कुलन्भपत 
का तिर्माए करने में तपा छाशे के स्वास्थ्य की परवाह रे में। अत' ऐसा 
प्रामगिक ग्रवि्यापन अनिवाद ही है!" "” एसलु हमादा विचार है हि यदि 
विभागीय क्षा्ों का वितरण एवं हामरान्य मिद्धाल बे प्रतुसार जिया जाये तो उपसे 
बाफ़ी खास होगा भौर हमर इवी दिष्कर्ष पर बचे है दि सा्पृ्शों समुदाय के लिए 
सम्फल की जया वाली मेवा की प्रदृतति बे अनुसार ही विभागीय दार्यों का वितरण 
करता वह सामाव्य शिद्धान्त है जिम कम से दम भ्रम (00॥0907) तथा प्रति- 
ब्यापन (0४घ)9]978) होने वी सम्मावता है। 


हम यह युकाव देने है कि... 'पृषकू-यूष विश्ञागों हे बार्धों वो लिर्धारित 
करने वाले सभी निरंय इस बात को दृष्टि रख यर पिये झाने चाहिये किये 
विशिष्ट काय प्रपत्त विभाग क प्रशाधत के मुख्य ध्णेश को रिश्व प्रीआ तब पूरा 
बरहे है। ! 

“बाय वे हिद्धाल [9 ० फ॥0७७') दो विभागीय संगठन का 
प्रावार मानेने में १ रमियाँ पाई जातो है जिलों हृष्टिगद रखा जाता पाहिएं। 
संबये पहली कडियाई, जिसका यह मामता करता पड़ता है, यह है शक 
है! ? क्या घाध्य (8७॥॥३, धिशा (800:0॥0॥) तपाउह्शश (११४४६; 
पूपक पुषक काद झाता जाये थोर इसको पृषपू-पुवरू विभागों में संगदित रिया 
जाये ग्रणवा लोक कल्याण (7७७॥० ५७३४८) के एक विभाग मे इनका एकीकरण 
बर लिया जाय ? प्रत राय को विभागीष एवोररण का ग्राणार पालने से भरग 
उतर होष है करोकि काप को व्याख्या, स्योपक पणवा सकुद्धित रूप भ, विभी भी 
प्रकार को जा सबती है। 

जब काय विभागीय सगठन वा ध्राधार होता है, तो उससे विभागीर 
प्रबधका (9क॥पध्षाक्ां एाआशह५5) में प्रात्म निभरत ($५5४तधा०।) 
की भाषत्रा उतके हो जाती है। उसमे विभागोय पक्षप्रात मरा जाहा है एप भरत 
विभागा के साथ महयोग करते वे प्रति अनिच्छा उत्तन्र हो जातो है। उसके ग्रात्म- 
प्रह4 (5५0-09७४०:४) वी म्रेदृत्ति पैदा हो जाती है। यदि किसों सफार के 
बिमाग परहयर सहयोग कर्या बरद ३रदें भ्रोर उतसे पृषक॒ता की प्रवृत्ति पैदा हो 
जाये, तो कोई भी सरकार एक सेविष्ड के लिए भी कार्य नहीं कर सकती । एखार 
अपने कर्तव्यों के पालन मे केवल तभी सफ़ल हो सकती है जबकि उत्के सझो विभाग 
एर्णपर महयेश करें १ ये ने छोप है यो कि कददे को विजनलीप चगठन को बषाए 
मानने से उत्तन्न होते हूँ ।/5 
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(२) प्रक्रिया--विभागोय संगठव के श्राघार के रुप में 
(700९5४--३$ 6 295 ० 0009/शाजं एाए्डशरारशी णा) 

प्रक्रिया के भनुसार विभागीकरण से तातर्य है उद लोगो को एक विभाग के 
रूप में संगठित कर लेना जिन्होंने एकता व्यावत्ायिक्र प्रशिक्षण प्राप्त किया हो 
अथवा जो एक्सी या एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। जिन लोगों 
ने शक्सा ही ध्यावसामिर प्रशिक्षण (?70(९६:७७३| ह30/98) प्राप्त क्रिया है, 
जैसे कि इत्जीतियाँरिग, भध्यापत, डाक्टरी, कानून द लेखा-पद्धति झादि का प्रद्चिक्षण, 
दे सब एक ही विभाव मे सगठित होगे । सभी इस्जीनियर इन्जीनियरिंग विभाग में 
तथा सभी वकोल (७७३०७) दकीलो के विभाग में रहंगे ॥ 

इसके पक्ष मे जिस शाभ का दावा क़िया जाता है वह यह है कि इससे 
नंदीनतम तसनीको प्रदीणता (70०0४7८७ &ात!।] एक विभाग मे ले जाई जाती है, 
जिसका उपयोग प्न्‍्य सभी विभाग कर सकते हैं। सब विज्ञाभ अपनेन्‍्अपने पृथकू 
इजीनिर्यारिग अनुभाग (ए0ह0०0/778 5९०७४०॥५)] क्यों रखें ?े एक केद्रीय इजीनिय- 
रिंग विभाग क्यों न बना लिया जाये जो कि सभी विभागों की ग्रावश्यक्ताझों कौ 
पूरा करे २ पह दावा किया जाता है कि पूोंतया सुसज्जित कोई एक सेवा (5९४०६) 
तकनीकी कार्य को अधिक कुशसता तया मितव्यवता के साथ सम्पन्न कर सकतीं है। 
इसके भतिरिक्त, दिसी भी तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाजे सभी व्यक्ति, विशिन्न 
विभागों मे बिखरे रहने वी बजाय, जद एक विभाग के रूप मे मग्रठित कर लिगे जाते 
हैं तो उनके द्वारा सम्पन्न किया गया कार्य भपेक्षाइत उच्च कोटि का होता है। यदि 
सभी वकीलों को एक विधि विभाग (0०ठांणरथाा ० 45) के प्रलर्गत ले जाया 
जाये तो प्रशाराक्षीप झाक्ाओो, विभागीय नियमों तथा प्रस्तावित जिभागो के मसबिदो 
(0शी5) को तैयार करने में अच्छा समदन्‍्य (९०-ण०ेशाश0णा) तेया अधिक 
एकरूपता, (09/0८७॥७/) लाई जा सकेगी । 

इसी सबसे वडी कमी यह है कि इसमे सूमदत-्प-पशाव ([0०, ० ००- 
0ा77५०7) रहता है । एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भनेक क्वियायें एक 
साथ ही सम्पन्न को जानी चाहियें ! परत्तु जब प्रक्रिया को विभागीररण का झाघार 
बनाया जाता है तो भनेक झ्षियायें भिन्न-भिन्न दिभागो में फैली रहती हैं। इस 
क्रिणाप्रो भे समन्वय होना भाहिये। गुद्धकत भे, इजीनिर्यारिग इकाइसाँ, डाइटरी दल 
तथा युद्ध सामग्री के कार्यालय का, पैदल सना, टैकों तथा तोपदानों के साथ गमस्दय 
झट, हो; चक्र, पतपाए थी। पे या; साप्यूएे सील भपयवादयों डे वेक्तर हो 
जायेगी । किन्तु यदि प्रक्रिया को सयठन का द्याधार बनाया ग्रया है तो ये सब क्रियायें 
बुद्ध-विभाग (०:आप्यध्या ् ७०7) से बाहर भिन्न भिन्न विभागों के प्रभासरोय 
लियलण मे रहेगी। युद्धकाल में, अन्वर्विभागोय समन्वय नहीं प्राप्व किया जा 
भर्षेया। अत' इसका विरल्प केवल यही है कि इन सब इाइयो को एक विभाग मरे 
इर्गीझृठ कर लिया जाये॥ लूधघर गुलिक (7.7६ 6४78८) के अनुस्तार "एक 


१०० लोक प्रशासन 
बरक्रिया की सफलता की अभाव सम्पूर्ण उद्यम पर पड़ठा है भौर एक प्रक्रिया सम्भोग 
(ए०ए5४ काशकाणो) में समसवय से जायम किये जा क्के किये जाने 
वालें सम्पूर्ण कार्य की साधना ही नष्ट है।? (किसी भी एक बार्य वो 

यें यदि भनेक विभागों मे खिखरी हुई हैं तो विये 

ही होगा । 

तबनीकी विशेषज्ञ (ब्क्तणकों इए६०शेफाओ) जे पृषकूसूपक्‌ विभागों मे 
इख दिप जाते हैं तो उनमे व्यवसायिद भर्हेकार ठया भात्म महल की भावना उत्पन्न 


सवतिं हें करण अनिमयल्वित तौकरशाही' 
(ए7००एपणौकप फछट्वण्लब्ण) की बुराइयाँ देदा हो जाती हैं जो कि स्यूलतम वी 


ज्ञाने वाले व्यक्षित--विभागोय संगठत के प्राघार के रुप मे 
((॥८ाधिल- ३5 (6 8355 रण एकुभांशक्ाशे 0इशारशीणो ४ 
सेवा किय जाने वाले ब्यदितयों (20४0४ इह्षपप ण ताल] के भाषाए 
पर किये जाने ले विभागीवरण को मतलब उन सब भधीनस्थ प्रशासकीय 
इकाइयों वो एव विभाग में सगदित कर झेना, जितका उद्देश्य समाज के दिसी विशिष्ट 
बर्गे की सेवा करना है। भारत गे इसका सर्वोत्तम उदाहस्ण है पुर्वास दया अत्प* 
स्यवी के मामलों का मस्त्रालय [जाएआओ ल॑ एलेओऑ।४एणी शाव प्रशाणाएं 
शीक्षक) ।. इक लिर्माश सितम्बर १६४५ मे शरणापियों वी उस समस्या को 


बारण उस हुई-यी। इसके कार्य इस अकार हूँ 
(१) शरणावियों (एर्नण०्) की सहायता तय उनके पुनर्वास बी 
ये करना । 
२) निष्वान्त सम्पत्ति ((१8००९० एण्थण की व्यवस्था करना । 
(३ विस्थापित ब्यूकितयों के दावो (एशाए) दी लिपटारा करना तवी 
उनके लिए क्षतिपूति (2णगएवफआणा) की धनराशि को व्यवस्था करना । 
इस मत्जालय का कार्य विस्थायित व्यक्तियों. [0स्‍926०6 फा$ण४७) क्के 


व्यक्तियों के चर पल तय पी कह बर किया जाता है तो समाज के उस वे से सम्बन्ध 
री किया का एक विभाग में समय ठया एकीकरण किया हे सकता है। ऐसा 





विभाग श्र 


समम्वय तया एकीकरण अत्य किसी प्रकार सम्भव नही हो सकता । दर रीति से वह 
विभाग उन सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण समस्याओं को अच्छी प्रकार समभता है जिनको 
कि वह सेवा करता है भौर इस प्रकार समस्थाओं का अच्छी प्रकार अध्ययन किया 
जा सकता है तथा कुझलता के साथ उन्हें सुलझाया जा सकता है। 
म्दि इस प्रणाली को सा्वलौकिक प्रयवा सामान्य रूप से विभागीय सगठन के 
सम्पूर्ण ढादे मे लागू किया जाय तो इससे विभागो की भरमार हो जायेगी। इस 
स्थिति में तो बच्चो, युवको, दृद्धो, दुर्वलो, असमयों, वीमारो व विधवाओं आदि दे भी 
विभाग (0०9०70एथ७) स्थापित हो जायेंगे । अत इस सिद्धान्त को सार्वलौविक 
अथवा सामान्य रूप में लागू नहीं किया जा सकता जैसे कि हैल्डेन समिति (सछ9- 
4०8० (०॥्र॥70९०) ने कहा कि “बिभाग रारकार की उन क्रिमाग्रों के लिये 
ससद (एव्वाधगगधया) के प्रति उत्तरदायी होगी जो कि लोगों के एक विशिष्ट वर्ग के 
हितों को प्रभावित करती हैं भौर इस स्थिति में प्ननेक विभाग स्थापित हो राक्‍ते है, 
उदादरण के लिये, भिखारिया के लिए मन्त्र के लिए प्रल्त्रालय, बच्चो | के लिए मत्तराल लिए मन्त्रालय, बीमाशुदा 
व्यक्तियों के लिए मस्तालय, अयवा बेरोजगार व्यक्तियों के लिये मन्‍्त्रालय | संगठन 
की इस प्रणाली का प्रनिवाय परिणाम यह होता है कि बहुत छो्ट-छोट रूप मे 
प्रशासन (॥एएक्राणप #ते्राणाज4७०४) वी. प्रवृत्ति उत्तत्र हो जाती है। 
समिति ने भाये कहा कि इस प्िद्धान्त को हृदता के साथ कार्यान्वित करने से धौर 
अतेव विभाग स्थापित हो जायेंगे जैसे कि युदको का विभाग (0०छशफ्ाथा' ते 
४००७४), बुढ़ व्यक्तियों बार बिभास, शगर-निवासियों वर विभाग, इुपका वा विभाग 
उत्पादकों अयवा निर्माताप्रों का विभाग, खनिको (00005) का विभाग, कॉलिज 
प्रोफ़ेसरो का विभाग, डाक्टरो का विभाग तथा इसी प्रकार भौर भी (” इसका 
परिशाम यह होगा कि छोटे-छोटे विभागों की दस बहुलता के कारण अन्तविभागीय 
समन्वय की समस्या को उस समस्या से पृथक्‌ न किया जा सकेगा जो कि ग्रव ब्यूरो 
स्तर (90729५ |९४८!) प्र पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र 
सम्बन्धी विवाद (00756/00072 ००४धिट/5) भी उत्पन्न होगे । वृद्ध व्यक्तियों का 
विभाग उतके लिये वया करेगा और या नहीं करेगा ? अधिकार क्षेत्र के निर्धारण 
का सिद्धान्त वया होगा ? विभागीकरण की इस प्रणात्री से अन्तविभागीय सम्वय 
(00 (6[भ्ाधवधा(७! ८०००४॥॥४४०॥) तथा विभागीय ग्रधिकार क्षेत्र (0०फशा- 
गधा |एा।00007] से सम्बन्धित अनेक अजैय एवं जटिल प्रशासकीय समस्‍यायें 
पंदा हागी। सेवा किये जाव बाल व्यवितियों के श्राधार पर किये जाने वाले विभागीय 
एकीकरण का सिद्धात तो केवल तभी क्रियान्वित किया जाना चाहिय “जबकि वे 
समस्‍यायें, जो जनसल्मा के किसी खास दर्य से सम्बन्धित हो, इतनी स्प्रष्ट, वास्तविक 
तथा इतनों घतिष्ठहप से सम्बन्धित हो कि उनको प्रभावशाली ढग से केवल तभी 
सुलभाया जा सदता है जबकि उनके हल करने का प्रयत्न अतक पृथकू-पथक्‌ तत्वों से 


$ 


श्ण्र लोक ग्रशासन 


नही बल्कि एक सामूहिक रूप मे दिया जाय” (/! विभागीकरण था यह सिद्धान्त 
केबल तभी अपनाया जाहा चाहिग्रे जवदि इसरत्री तीघ्न भ्रावइयकता हो श्रथवा बुछ 
विशेष समस्याश्रों के उत्पन्न हो जाने हे कारण समाज का कोई वर्ग वास्तव में किसी 
विशिष्ट व्यवहार के योग्य हो, जैसे कि भारत से विछड़े वर्यों (84०एछ४४० ७४४८७) 
बी झपती विशिष्ट समस्‍यायें है, घत एक पिछड़े बर्ग का विभाग स्थापित किया जा 
सबता है जो कि प्रपना सम्दस्ध पिछड़े क्यों वे बल्थाण तथा उतवा सामान्य उन्नति 
से रसे । 


(४) क्षेत्र श्रथवा प्रदेश--विभागीय संगठन के श्राधार के रूप में 
[#ाला ० खिशाा(09--85 ९ 88535 0 [0९9370श९( (आ0॥ वा) : 

विभाग उस क्षेत्र भ्रथवा प्रदेश के भ्राधार पर सग्ठित किये जा सकते हैं जहाँ 
कि वे सेवा कार्य करते हैं! उदाहरणाय्य, श्रीतका (0०))०४) में रहने वाले भारतीयों 
का एक विभाग हो सकता है । उस सम्बन्धित विभाग वा क्षेत्र होगा श्रीलवा । विदेश 
कार्यलेप (07९६७ ०८८) सदा उस क्षेत्र भ्थवा प्रदेश के प्राधार पर बटा रहता 
है जहाँ कि उसका कार्य फैला होता है। भारत मरे, विदेश मन्व्रालय (॥॥श079 ७ 
फृ0ा९डा #ीक्षा5) में प्रनेक सभाग (0:५50॥8) हैं जो कि पृथर-पृथक्‌ भोगोलिक 
क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । 

विभागीकरए के इप्त छिद्धान्त का लाभ यह है कि किसी स्थान की विशिष्ट 
भ्रावश्यकताओो के अ्नुरुष हो बडी सरलता के साथ सरवारी नीतियों वा निर्माण किश 
जा सकता हैं श्रोर उस क्षेत्र मे रहने वाले सोगो की इच्दायें सन्तुष्ट वी जा सकती 
है। यह हो सवता है कि देश के बुद्ध भ्रदेशों की अपनी छुछ विशिष्ट मममस्यायें हो। 
अत सरफारी नीति का तिर्षारश बरते सम उम्त समस्याझों को विचारार्ध लेगा 
चाहिये । 

इससे हानि यद होगी है कि देश दे व्याएक हिंलों दी लागत पर सहुचित 
प्रदेशवाद (१970४ ॥28079]570) पनपने लगता है । प्रादेशिक विभागों को स्था" 
मीय राजनीतिज्ञो तथा स्थातीय जोर डालने वार वर्गों के हानिवर दवाजो के अन्तर्गत 
वाम करना पढ़ सकता है। 7०/॥/०८९ ने स्थान अथवा प्रदेश के झाधार पर किये जाने 
दाले विभागीकरण के परिचार को स्पप्टरूप स॒ प्रस्वीकार किया है। 

विभागीय एगठत के सिद्धात्तो के इस अ्रध्ययत के दिप्कर्प के रूए में हम यह 
कह सबते हैं कि विभिन्न विभागो का निर्माण समय प्रौर परिस्थिति वे प्रनुसार 
भिन्न-भिन्न सिद्वास्तों दे प्राधार पर किया जाता है । अधिकाश मामलों में, कार्य 
अथवा उद्दे श्य ही विभागीक रण का ग्राघार होता है । अनेक बार ऐसा होता है कि 
एक से अधिक तत्व विभागोय सगठन का भ्राघार बम जाते है। यह कभी भी नहीं 
समभना चाहिए कि विभागों का सगठन पूर्णतया केवल एक ही तत्व वे. आधार पर 
किया जाता है। 
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विभाग १०३ 


ह 
भारत सरकार मे दिभाग का सगटत 
[07टकरए ट्श्लाण) ए॑ 8 0 0शणश३ 798 $98 50९४0 6६ [0त9) ६ 

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत सरकार का प्रशासकीय ढाँचा अनेक 
मतत्रालयों ()(॥05803) मे बटा होता है। एक मन्वालय में दो या उससे भ्रधिक 
विभाग होते हैं और उत सबका कार्यभारों (7८0श8०) एक मन्त्री (४४50) 
होता है। मन्त्रालय भयवा दिभाग एक राजनंतिक प्रमुख पर्थात्‌ एक मन्‍्त्री के प्धीन 
होता है। वही विभाग की मुरय सीति का तिर्घारण करता है प्रौर उस विभाग के 
कार्पे के लिए ससद के भ्रति उत्तरदायी हाता है ॥ 

सम्त्री की सहायता एक सचिव ($८०८:८७४००) ) द्वारा भी जाती है जिसके 
नियन्त्रण में केर्दीय सचिवालय ((शा।» $ल्‍९टाटशा॥) का एक भाग होता है। 
सचिव विभाग का प्रशासकीय प्रमुख (8470050०0४८ [7८००) होता है भौर बहू 
प्रश्नालय फी परिधि पे प्रत्तर्गल भ्राने वाली नोति तया प्रशासन सम्दस्धी सभी मामलों 
मे भन्नी का प्रधान सलाहकार (/४५।५०४) होता है । नीति सग्बन्धो मामलों मे सचिव 
मंत्री को परामध्चां देता है। सचिव को विसी भी समस्या से सम्दन्धित तब्य व ग्रावड़े 
मल्त्री के समक्ष अस्तुत करने हाते है । उसे मन्‍्त्री को सूचना, सलाह, और यदि 
आवश्यक हो तो चेतावनी भी दे देनी होती है । मन्त्रियो द्वारा क्यि जाने वाले नीति 
सम्बन्धी निरुयो पर सलिद का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । “परन्तु लोकतन्त्रीय 
सरकार की स्थापना के पहले प्रवाह भे अनेक मन्त्रियो ने, जिन्हे कि प्रशासन तथा 
प्रा्दजनिक मामलों वा कतई अनुभव नही था, दिना विचार विमश के ही निर्णय 
दे डाले और दुर्भाग्य से भनेद सच्चित भी मन्वियों के पक्षपात व अ्रविचारपूरणं निर्एयों 
के प्रचलित प्रवाह मे बह चले तथा वमुकाबले इसके कि वे सम्बन्धित भागलों की 
परिस्थितियों तथा राज्य के टहितो को देखते हुए झ्ावश्यक परामश्न तथा राह्ययता 
देते, उन्होंने मत्त्रियों को उनको रुचि तथा स्वीकृति के प्रनुकुल भी सलाह दी। इस 
प्रकार राचिवो देः रूप से बे अपने बर्तेब्यों को पूरा न कर सबे ॥7 

काम की अधिकता के कारणा, सचिव की सहायता के लिए एक समुक्त सचिव 
(7००४ 8८८६५), उपसचिव (८४) $०धाधवा)), अवर सचिव (070 
#0्टाध29) तथा कभी-कभी एक अत्रिकत्त रचिव (॥80॥072 $६छल॑आ३) 
होता है। 

सच्रिव्राल्प्र.(&८४शए 2), के उऊच, पढ़, भाउतीग, स्ित्पित, सेह्य, (090५ 
(एव! ६६४००), भारतीय प्रशासन सेवा (तक 80गजात्रा॥0७ कधष००) 
तथा केद्रीप ऐवा, श्रेणी प्रथम (टछााण हशशल्ट, ए]१८ 3) के अधिकारियों से 
भरे जाते हैं) ये पद (7०५७) 'अवधि प्ररानी' (६एण८ 3)शथा) ) के आधार पर 
भरे जाते है जो कि भारत सरकार मे सत्‌ १९०५ से प्रचलित है । उच्च सचिदालय 
“भधिकारी राज्य मे बीस से पच्चीसत वर्ष तक का प्रशासकीय अनुभव प्राप्त करने के 

4+ 0 ठ#रगऊ ४६००८ 5 फैडए अकेफउकफाऊ फ ऊटघ८ ऊत्त 





हुन्४ लोक प्रशासन 


पश्चात्‌ तीन वषे वो झवधि के लिये सचिवालय में श्राते हैं ॥ सचिवालय अ्भिव्रारी 
(इ6णशक्षाआ जी६र्श5$) वाफी प्रशासवीय अदठुभव प्राप्त करने के बाद राज्यों से 
प्रतिनिधि वे हूप मे निपुवत होकर आते हैं। सचिवालयिक पुनर्गठन पर प्रस्तुत दिये 
छ्वीलर प्रतिवेदन (श)०लक ए८7७०॥) के अदुघ्ार इस प्रणाली वे मुख्य लक्षण 
ये है. प्रथम तो यह कि भारत सरकार के सचिवासय में हटाफ शी पूर्ति, सीधी भर्ती 
करके नही बल्कि प्रात्तो (अब राज्यों) मे पहले से ही घाम वर रहे भ्रधिकारियों को 
लेकर उसके द्वारा वी जाती चाहिये प्रोर दूसरे यह कि वेन्द्रीय सचिवालय में बाम 
बरने वाले पदाधिकारियों की पदावधि मे और प्रात्तो (भव राज्यों) में काम करने 
वाले पदाधिकारियां की पैदावधि (प८॥४०८ ० ०४८८) में नियमित अदला-बदली 
होती चाहिये ।' ? 
भारतीय प्रशासन अधिकारी [08॥080 80000 790१8 ००४३४), भर्ती 
के पदचातु, राज्यों मे नियुक्त कर दिये जाते हैं भोर फिर काफी प्रशासकौय अनुभव 
प्राप्य करने के बाद बे सचिवालय में इन महत्वपूर्ण पदों” को सम्भालते हैँ । परम्तु 
अ्रल्पावषि (8897 ६८४४६) तथा केन्द्रीप सचिवों को राज्यों को बापिसी के वारण 
केन्द्रीय सचिवालय प्नुभव तथा दीघविधि (7.ग8 १९४४८) की परम्पया से बचित 
हो जाता है।ग्रत सचिदों के कार्य काल की शभ्रवधि होने बर्ष से प्रधिक होनी 
आाहिये ।” 
जैसा कि हम बतसा चुके हैं, सचिद नीति सम्बन्धी मामलों मे मस्ती को 
परामर्श देते है। इससे नीचे विभाग का निष्प्रादक स्गढन (&600॥76 णह्ल्‍ढ॥002- 
४०0) होता है जिसका भ्रपणा विभागाध्यक्ष (छ04 ० >क्ृबाधयथा॥) होता है। 
'सचिव (8$९०४४७7०5) जहाँ मन्त्रियों (१(॥0॥8/275) की भ्राँखो व कानो के समान है 
वहाँ विभागाध्यक्ष उनके हाथो के सहश होते हैं। मे विभागाध्यक्ष ही होते हैं जो नि 
३ शफ्ध्शेधः प्र०ु००, 0378 9, 
2 उच्च संचिवात्य स्टाफ (साइट $९८८३८३९ 50ी) हैं : 
इस श्रेणी मे प्रधिकारियों के प्रात नियमित पद क्रम (08063) हैं 
(क) सबिव--यदि इस पद को भर्ती भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी से री 
जाए तो बेतने २० ३,००० माप्निक, किन्तु भारतीय सिविल्ल सेवा 
अधिकारी द्वार भरा जाने पर रु० ४,००० मासिक | 
(छ) प्गुक्त सचिव--यदि इस पद को भा» प्र० से० प्रधिकादी द्वारा भय 
जाए दो देतन रु० २,२५० मासिक किन्तु भा० स्ि० सेवा अधिकारी 
द्वारा भरा जाने पर वेतन ह० 3,००७ माज़िक़ 3 
(ग) उपसचिव--बेतनक़म रु० १,१००-४०; १,३००-३०; १,६००-१०% 
१५७ » प्रतिमास् । 
(४) भ्रवर सचिव- वेतन र० ८००-४०-१, ५०० प्रतिमास | 
(८) कभी-कभी एक अतिरिकह झ़चिव भी होता हैं) 





विभाग हक 


अपने-अपने विभागों मे सरकार की नीति व कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं " और 
उस रीति तथा सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराये जाते है जिसके द्वारा कि वे भ्रपना 
कार्य सम्पत करते हैं ।”! विभागाष्यक्ष का सम्बन्ध नोति के निध्यादन (7९९७४ ।] 
में होता है, उसके निर्माण से नहीं । परन्तु भारत में मन्त्रालय तथा विभागाध्यक्ष के 
बीद ठीह-ठीक सम्बन्धी वा विकास नहीं हुआ है। ए० ढी० गोरवाला (4. 2. 
607४४ ४) के झनुधार, ' संगठन सम्बन्धी दोष वा एक सर्वोत्तम उदाहरण, जिसमे 
कि प्रशासन की एक शाला प्रन्य शाखा के कार्यों का अतिक्रमरा करती है, उन सम्बन्धी 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि सचिवालय (5£८८८य730) पर्थाव्‌ मलत्रालय 
(#(व807४) गौर उसके प्रस्तमंत काम करने वाल विमायाध्यक्ष के मध्य पाये जाते 
हैं। यहाँ गर्थात इन दोतों के ही कार्यों की सीमाएँ विल्कुल स्पष्ट हैं. श्र्धात्‌ मन्त्रालाय 
तो नीति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं श्लौर विभाग उमर नीति के का्यान्‍्वय 
([शाफ्राशा।०११७०॥) के लिए, किन्तु तो भी विभाग द्वारा विये जाने वाले कार्यों को 
देखते के लिए मम्त्रालय इतना प्रधिक व्यप्र रहता है कि यह निरन्तर उसके कामों परे 
हस्तक्षेप करता है । परिणाम यह होता है कि विभागाष्यक्ष की रमरत प्रेरणा समाप्त 
हो जाती है भोर बजाय इसके कि वह ग्रपन ही वाय॑ म॑ व्यस्त रहे तथा उसम॑ उन्नति 
करे, उसे प्रपता काफी सभप ग्रनावस्‍््यर प्रतियेदन (8८5०73) प्रस्तुत बरन मे ब्यय 
करता पड़ता है जिनमे उप्ते पृथर पृथर्‌ मामलो का स्पष्टीररए मन्‍्ब्रोलय को भेजना 
पडता है और ऐस मुद्दों पर उसे मस्तालय की आज्ाएँ प्राप्त करती पडत्ती है जो कि 
स्पष्टत उसके ग्रपने ही ग्रथिक्ार-क्षेत्र मे होते है। व्रिभागाध्यक्ष के वार्य को मच्तालय 
द्वारा स्वप्र किये जाते के प्रयत्त का परिणाम निश्वित रूप से अकुझलता तथा ध्स> 
फ़लता के हूप मे ही सामने भांता है ! काम मे देरी होती है, काम प्रच्छी प्रकार नही 
हो पाता और जब काम्र दिगड जाता है तो ऐसा कोई एक व्यक्त नहीं होता जिसे 
उसके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सके । विभागीय प्रभुख तथा प्रन्य भपिकारी निराश 
हो जाते हैं भ्रौर जो कुछ होता है दह यह कि समय वा, मनुष्यों वा तथा सामहीं का 
प्रपञ्यय होता है, जिसके फत्रस्वहूप नीति भी पूर्णत सफल नहीं हो पाती । प्रच्छा तो 
यही होगा कि विभागाध्यक्ष को अयना वाम करने दिया जाये भौर मन्त्रालय दूर से ही 
उसप्ष पर निगाह रखे प्रोर यह देखते के लिए कि काम किस प्रकार हो रहा है उससे 
निश्चित ग्रवधिया के पश्वात्‌ प्रतिवेदन (१८००॥७) माँगता रहे । यदि एसे व्यवहार 
द्वारा मन्यावप ने विभादाष्यक्ष का विश्दाग प्राप्त बर लिपा तो विभागाध्यक्ष उचित 

मम्य पर स्वय्र ही एसी कठिनाइयाँ मस्त्रालय के सामने लायेगा जिनमें कि वह मन्त्र 

लय की सहायता चाहता है बजाय इसके कि वह मन्तालय से ईर्ष्या करे व थुरा माते 

जहा कि जब उसे लगातार तग किया जाता है तो वह करता है ॥/४ 


3 १8, ए प्रणाग३5तबगाड शगालेकालड - 280 मबता०ढ 2४७2 4कयायपक्राणा, 
इल्‍एणा4 सिखा | 208 
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कुशल दार्प-सबातत है लिए मस्वालय/|विभाग (४॥॥5ए/थाशफालाए 
प्रनकत समागा (/िशडाण७) शाखात्ो (छ:7९०5) तथा भ्रतुभागो (80005 में 
बढ़ा होता है। प्रवुभाग (5ल्‍00णा) ए अनुभाग प्रधिरारी ($62४0०7 णरील्ल्ट) ते 
प्रधिवार मे होता है | शाखा एंए अवर सचितर ((ह0& $6४6८७४४५४) के प्रधिवार 
मे होती है भौर इसमे दो थयुभाग होते हैं । दा शाखामों वो मिलायर एके संभाग 
बनता है जो कि एव उयसचिव (00कुए9 अैल्लटआ)) के अधिकार में ह्वता है) 


भारत सरकार के मन्वालय तथा विभाग 
(राहिल बाप ि2ए2९०कफुगराशा। ण॑ धाछ 90 ॥074) 


ह विदेश मस्व्रालय (॥॥ा509 एण॑ शालाफ्तों #तविए) 
२ प्रतिरक्षा मन्परालय (गाइ४ ए ऐललाए:) 
(प्र) प्रविरका उ्राइन विभाग (फक्रथ्रफाशा ण एव ाएह ०५ 
69९00) 
३. वित्त मस्थाजय (ह]99006 ॥0॥59)) 
(प्र) राजस्व विभाग (05537607 ता न्‍२८एटाएट ] 
(व) व्यय विभाग (ए9क्काबाताल्था 00 छ़लापाए5) 
(ग) भ्राधिक मामलों भा विभाग (9क्रकाशाक्षा। णी 20000॥720 
#ीगाएछ) 
४ गृह मख्रायय (॥(ए॥9 ० सत्वाड #ीबा5) 
५ विधि विभाग (%७0$599 ० (०४४) 
६ बारिज्य व उद्योग मस्त्रायय (आकराओ जी एशफाहबट जाते 
890$09) 


3 विभाग ये ्रधीवस्थ स्टाफ निम्त प्रवार होता है-- 

(१) ग्रवीक्षक (१७७८॥ा/८ा७८०/) (जिसे वि श्रव प्रनुभाग प्रधिकारी की 
मज्ञा दी गई है--वेसनफ्रण झ० ३००-३०-६०० प्रतिमास, राजपत्रित श्रेणी प्रषम 
(0472/60 (१४5४ ॥) 

(२) रहाया अधीक्षक (#क छा! 50एलाकाध्य 4०7१ -- वेगनेक्रम 
३० २७५-२६-४०० प्रतिमास श्रेगी द्वितीय । 

(३) सहायक (#॥5$$887)--वेतनक्ष्म झू० (६०-१०-३०० दे* झ* 
१५ ४६७ प्रतिमाम प्रराजपत्रित श्रेणी दितीय [4णा-0222०0658 (3७ त) 

(४) उच्च गभाग ([फुछक्ष 0/9500 (]0॥४)--वेतनक्षम र० ४०-४-१२० 
दे अ०-प २००-१०/२-२०० मासिक 

(५) निम्न सभास लिपिर ([.0%टा ऐिशझणा ८ल:)--वेननक्रम र० ६०० 
३-५६ दे० भ्र० ४-१२५ ५-१३० पदक्न्म तृतीय । 


विभाग श्ण्छ 


(श्र] भन्तर्याप्ट्रीय व्यापार विभाग (0.एक्राशात्या. णी विधशागशाएए्ों 
वजहल) 
७ इस्पात व भारी उद्योग मन्तालय (धवाजाए ण 568 बात पिट१९७ 
वप्रपप5065) 
(प्र) भारी उद्योग विभाग (0<5&70८०५ ०६ पघु८३९५ [7क्‍0500०8) 
पथ. रेल मन्‍्नालय (/हाओआआा9 ता रिक्षाए३95) 
६ परिवहव व सचार मन्तालय (वकाइएए 06 व तथाइफुणत शयाव 00फत0- 
ए०ब्ध09) 
(थर) परिवहन विभाग (लएजजिला: ण गिश्याक्रणा) 
(थ) वागरिक उद्ययर तथा संचार विभाग (0फुशायक्षा। ० एफ 
#शाण बाएं एजशाण्यए३७०७) 
१० श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (भधाजाए ण .8000ए 370 ह॥छ0% 
गाल) 
११ खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (९59 ० 008 200 #शात्णाप्राह) 
[ग्र) खाद्य विभाग [06एुशश्या ० 70००१) 
(ब) कृषि विभाग (0०:थएग९॥६ ० ह800एएछ6) 
१२ सिंचाई तथा विद्युत शक्ति मस्त्रालय (१ातरा॥ ता ताहआण) 20 
एज) 
१३ शिक्षा मन्त्रालय [%कघछ09 ० एठ0८80०७) 
१४ स्वास्थ्य मन्त्रालय (8(7509 ० प्रल्णा॥) 
१५ देज्ाविक अनुसन्धान तथा सास्कृतिक सामलों का मस्न्ालय (णाझाओ 
रण इछधाए एरि0इध्याएी 20 एप हगिआ5) 5 
१६ सूचना व प्रसारण मस्ातय (कशीशाडधा॥ ता वातिक्ाडठ0 ब्रात 
म्रा०2०९०३४४75) 
१७ निर्माए-कार्य तथा गृह-निर्माण मन्वालय (का ०! छ0705 800 
म्र०एए३) 
[ग्र) विर्माण-कार्य तथा गृह निर्माण विभाग (एव्कृव/प्याध्या णी १४०)५ 
थ0 00578] 
[व) पुनर्वात्त विभाग [0चक््‌झाणाचा। रथ ऐेन्आबजधादाणा) 
१८ सापुदाथिक विकास, पचायती राज तथा सहकारिता मल्तालय (40509 
ण॑ एक्राएप्राएए 0९एट0फएटए0, एडलाउप्रवर २8] उच्रत (०कुक्छआ0त) 
१६ संसदीय मामनों का मन्त्रानय [कैंधाछावर ० छवायल्या/३ #र्थी4ए5५) 
२० अरुश्क्ति विभाग (फेशुजमगाकां जी 6ण्रार ह065१9) 


ईण्द लोक प्रशासन 


विभागों वे मल्थालयों कौ इतनी बड़ी मस्या में अस्तविमायीय समायोजन 
[#रहा-वच्कुथाफाथा। 2०ए३आआणा) वी मम्स्या का निहित होता स्पष्ट है। यहू 
एक मसामात्य झिवायत है कि भारत सरकार के मस्वालयों तया विभागों में पारस्परिब 
समायोजन का प्रभाव है। यदि देश में कोयले वा मऱठ है तो हँधन से सरबन्धित 
मत्वालए रेल तथा परिवहन मच्याजयों को यातायात वी सुविधाओं के भ्रभाव दे लिए 
दायी टहराना है । इस तरह थे उदाहरणों वी कभी नहीं हैं! भारत जैसे एक लौक- 
बल्यागाबारी देश में, जहाँ मन्त्रालय व विभाषा की सख्या तीज गति से बद रही है, 
महें श्रावश्यक है कि सरकार के सद्र प्रयो व टुबहों से समायोजन हो तथा उनके कार्यों 
में दोहरापन तथा प्रतिब्याएत ने हो ! 

प्रव हम कुछ घूने हुए मन्तालयो के संगठन तथा कार्यों वा विवरण देंगे 


विदेश मन्त्रालय 
(जाएंजरए ण॑ ए07४ंहता (979) 

यह मन्यालय निम्नलिखित विषयों सा सम्बन्धित कार्यों बे लिए उत्तरदापी 
होता है +- 

(१) दिददशी वार्य । 

(२) विदेश! के साथ सम्बन्ध । 

(३) भारत में विदेशी (7०7क8४), राजगेयिद (9॥90788८) तथा कौसली 
प्रधिवारियों ((णाउएंवा गींटटाइ) को प्रभावित करने वाले सभी मामले । 

(४) भारत से निर्ममन (0॥879॥00 #69 ]98॥9) , प्रपत्र [0$80ण75) 
और हस्टाक (४४३५) तथा मारत से बाहर के स्वानों वी तीर्थेयात्रा । 

(४) उत्तरी-यूवी सीमान्त एजेस्सी तथा नागा पहाड्डीलुएनसान क्षेत्र वा 
प्रशामन ) 

कि (६) संयुक्त राख्द सब (७ ३४ 0 ), भन्‍्तर्राष्द्रीय सम्मेचर, सथ तथा प्रन्य 

मम्धायें 

(७) भारतीय विदेश सेवा । 

(5) त्रिदेशी प्रचार (ई9थहव ९४७॥लाए) । 

(६) पराप्देचेरी तथा भारत वी श्रन्य भूतपूर्व फ्रासीसी बस्तियों वा प्रशासन । 

(५०) विदेशों में हिथित राजदूदाबासों (7025865) तथा कॉसलवासों 
(2०७४॥०१$) में मियुत्ितयाँ । 
(११) विदेशों के साथ सबियाँ (ग7670०8)] तथा बरार (#हाध्टशाधा७) । 

यह मत्वालय पिम्तीलीखत ववीबये। श्रथत्वा कानूनों ([.2७३) के प्रशासत के 
लिए उत्तरदावी है-- 

(क) भारतीय देवान्तरवाम अधिनियम, १६२२ [62 ज्ाहीआ सिग्ाह्ाअ- 

#णा ०, 922)4 


विभाग १ब्६ 


(ख) पारस्परिकता प्रधितियम, १६४३ ([॥6 ८८ए्ञाए्लाए 8०, 943) । 

(ग) बन्दरगाह हज समिति भ्धिनियम, १६३२ (उ॥6 शा सिदु एणशओएई- 

ई6३ #०६ 932) । 

(ध) भारतीय तीय॑यात्रा जलयान नियम (उ6 70:09 शाशाया 588ए४ 

२४१०5) । 

(इ) तीर्षयात्री सरक्षण भ्रधिनियम, १८८७ (बस्बई) (]86 छाणहणाएग 

गण ज्ाहााए #ण) । 

(ब) मुश्लिस तीर्थयात्री सरक्षण ग्रधिनियम, १८६६ (बंगाल) । 

सह मस्त्रालय ससार भर में राजतयिक (9॥9)070४०) तथा कौंसली कार्या- 

लगो (0०080५: ०हि००0) को कायम रखता है। इस मन्त्रालय में 5५४ अनुभाग 
($०८०॥0०१9) हैं जिनमे ३८ तो प्रशासनिक (॥000509008) हैं श्रौर ४७ प्रादेशिक 
(क्षपा०४9) तथा तकनीकी (००४०/८४) । ये झनुभाग निम्नलिखित १३ सभागो 
(70।780॥$) में वर्योक्रेत्न किये हैं । 

१ प्रमेरिकन सम्भाग (#गाध्य/८87 0/0800)--5त्तरी तथा दक्षिणी 

अमेरिका के देश और विदेशी सहायता । 
२ पश्चिमी सम्भाग--सयुकत राष्ट्र (07020 ५४7०७) एथा योरोप 
(यूनाइटेड किगडम तथा भारत में विदेशों बस्तियों को छोड़कर) । 
३ पूर्वी सम्भाग--घीन, जापात, कोरिया, भूटान, उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेन्सी 
तथा नागा पहाडी--तुयेनसाग क्षेत्र 3 

४ दक्षिणी सम्भाय--पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी 
अफ्रीया, धूडान, भ्रफगानिस्तान, ईरान, ब्रह्मा, थ्रीथका पारपत्र (2०))०॥ 9430०) 
और हृष्टाक-एशियन भ्रफौकन तथा कोलम्बो शवित सम्मेलन (५888-6$8व-स्‍ 6कष] 
छाए (००0० ९०७८८ ९०7वत्टा०८5) | 

५ अ्रप्रीका सम्माग--अफ्रीका, ब्रिटेन तथा उपनिवेश (0०0॥6») (उत्तरी 

अफीका तथा सूडान के अलावा अफ्रीका) । 

६ पाकिस्तान सम्भाग (एडतडक एाशआ00) । 

७ नंयाचार सम्भाग [शिण००३ 0ए$0॥)--नयाचार, कौंसली काये 
(0०%ण४ ०६) वया देदान्तरवास (छगाहाशता | ॥ 

८. भ्रशासन सभाग (हैवैयागश्राभाणा 0शदा0) --विदेश स्थित 
मारतीय घिशनो में चया भ्रधान कार्योलयो (छथ्व१पृण्थय/श३) मे प्रशासन (श्र्थात्‌ 
कर्मचारी वर्ग तथा ग्रह सत्बन्ध) स्थापना सम्बन्धी मामले [छाब्रोशैज्ञाथा! 
77423), बजट तथा लेखे, सामान्य भ्रशासकीय मामले, ससद कार्य ! 

६ विदेशी प्रचार सभाग | 

१० दिद्शी सेवा निरीक्षक-वर्ग [छछाहहा $धाश०० [759०00/46) 
तथा अपहृत्त व्यक्ति (8७८७७७० एशजणा5) ! 


११० लोक प्रशासन 


११ ऐतिहामिक सभाग । 

१२. उत्तरी सभाग यह सभाग उत्तरो सीमा तथा चीन के साथ सम्दस्धों 
व बारे में व्यवहार बरता है। 

विदेश मम्जालय के मधौनस्थ कार्यालय निम्न प्रदार हैं-- 

(%) देशान्तरवास संस्थान (सिक्रह75007 है६४७॥ओग्राध्त5) 

(श्र उत्तरी पूर्वो सौमान्द एजेन्सो 

(ग) नागा बहाडी-तुएनसाग क्षेत्र 

(घ) महानिरीक्षव वा बार्यालय (0कि९८ ० धार हा5/सएण तलाक), 
प्राताम राइफल्स । हु 

मन्तालय के वभचारी वग (स्टा३) की बुल सस्या इस प्रवार है-- 

सचिवालय ($6एह8॥0). १४६२ 

प्रधीनस्प कार्यावय ($000प036 ०60८5] --४४१३ 

राजदुतावास ((007५४७९८$। हाई कमीशन (छाह। 0०त॥5805), दूता- 
बास ([.०0४०॥$) विशिष्ट मिश्नन टथा महा-बौसलावास (0005045-068० ०) 
६६० गन्य-७५ 

सवय प्रधान मन्‍्त्री (शि6 है॥0४६]) हो इस विभाग के दार्यभारी 
(॥700०7४८) हैं झौर इस बात की बहुत बम सम्भावता है कि सिविल सेवक (८६४ 
$८7४४॥/५] भारत की विदेश नीति के सिद्धास्तो पर कोई बडा प्रभाव डालने मे समर्य 
हो सकगे । 

बिन्दु विदेश मन्त्रालय को कार्य प्रणाली के बारे मे लिखते हुए श्री ए० ही० 
गौरवाला ते कहा वि. कोई भी ग्रनुभवी व्यक्ति, जो कि नई दिल्‍ली में विदेश-कार्य 
मन्याप्षय अथवा हमारे कुछ प्रमुख राजदुदाबासों (:700555)65] तथा कॉसलावासों 
((००४५४०(६5) वा अ्रमण करे ता नेहरू की प्रशायवीय योग्यता की बसों को स्पष्ट 
देख सकता है । वहाँ बहुत ब्यत्रित थोडा बाय बरते हैं ॥ बहुत कम ही व्यक्त ऐसे 
होत हैं जो उस देश की भापा को सीखने वा कष्ट उठाते हैं जहाँ की उनकी नियुवित 
हुई है।. “व्यय की दिखावट तथा ऊचे रहत-सहन पर बहुत घन बार प्रपव्यय 
किया जाता है। एड अच्छे प्रशासक को कापी समय पहले हो इन हानिकारक 
स्थितियों से छुटकारा पाकर श्रपनी शासन-व्यवस्था का कुशल बता लेना चाहिये था! 
नेहरू के अ्रधीत ये सव गडवर्डे तथा भूलें केवल होती ही नही हैं. प्रपितु समय बीते 
के साथ इतको स्थिति प्रौर भी वदतर हाती जाती है (”? 

गृह अथवा स्वराष्ट्र मम्त्रालय 
[णांजः३ ० छु098 गीत) 

गृह विभाग (प०व6 005कुशएप27६) का सस्वन्ध देश में कानून व व्यवस्था 
(7.2४ &॥0 ०४०८7) बताये रखने से है। यह अ््रालखित बातों से सम्बन्धित है-- 

48 0 (0चशंव् गा 35089 0 ऐसक्‍्साए व्याटत है। रब (3६089, 9 उ्क्कत्षा 





विद्राग श्ह्ाः 


१ लोक सेवायें (९००४८ इध्कश०्थड) 

२ लोक मुरक्षा (?छा८ 5०९७४७) 

ह कैद द्वारा झासित क्षेत्रों का प्रशासव, अंडमात सर्था नित्रोबार द्वीपगमृह 
राज्या की प्रशास्ननिक, वित्तीय तथा धायिक समसस्‍्याय । 

४ विदेशी (एग्रश्हगथड, नागरिकता (टा0इटाआआए)।. राष्ट्रीयता 
[प्रढ०78)0)) समाचार पत्र सम्वन्धी चानून (27655 )9४8) आदि । 

४ मुद्रशालयो, पुस्तकों तथा समाचार पत्रा के विरुद्ध की जाने वाली 
कार्यवाही से सम्बन्धित कानून वा प्रशासन । 

$ समुद्र सीमावर प्धिनियम (805 0७७०७ /०) के पअन्तगंत पुस्तकों 
तथा अन्य प्रकाशनों के भारत म आयात पर प्रतिदन्ध । 

७ इसका सम्बन्ध वेन्द्रीय सेवाग्रो (00709। $श५0८३) से है। यह उतकी 
सवा की दर्दे निर्धारित करता है | यह सघीय लोक सेवा ग्रायोग (8060० 79006 
$९7006 (007775907] से व्यवहार करता है । 

८ इसब्रा सम्बन्ध राष्ट्रपति (2०श0था), उपराष्ट्रपति (४८६-)०७० 
(शा), पत्तियों (॥॥0॥8/009), उपमन्तियों तथा राज्यपालो (50४९४॥075) के भत्तो 
(#8॥0०४३॥०६४), विशेषाधिकारी (27/५॥०26$) व चेतनों से, उच्चत्तम न्यायालय 
($0फाथ्ण8 0०ण7) के मुख्य न्यापाधिपति (0॥र्थ /०5४८८) व॑ भ्रन्य न्यायाधीशों 
($00६०$) की तया उच्च न्यायात्रयों (छाट्टा। (०७॥$) के मुल्य न्‍्यायराधिषति व 
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं सेवा की झार्तों से, पूर्वता अधिपत ("बाबा 
0 णा6००९९१८९), राष्ट्रीय घ्वज (२३॥०7०) ०8) तथा राष्ट्रपति व राज्यपाला के 
भण्डो से भी है । 

५ & इस मन्त्रालय का सम्बन्ध भरत सरकार तथा भूतपूर्द भारतीय 
रियास्ततों के शासकों के सध्य के विलय तथा पारस्परिव करारों के प्रपत्रा (790 
ग्राश्याड 0 20०९5:00 आते 6०५श४आ७) के विषय मे उत्पन्न मामसों से है जिनके 
प्रलर्गत प्रिवी पर्स (7५ पष्फा5०8), इन दाझुकों की व्यवितगत सम्पत्तियों वा 
निश्चय तथा इनके सम्बन्धिया (२०७४८) को दिये जाने बाते भने भी हैं। 

१० यह कुद अन्य विविध कार्प भी करता है जिनम जनगणना (06॥808) 
नागरिक प्रतिरक्षा (00 ८शध्ा८ट] तया हवाई हमल से वचन के उपाय (#॥ 

3 एत [४९८१७७४०१७) हैं । 


हे ११ यह माउन्द अबू (४०००४ 80७! में पुलिस प्रश्चिक्षण स्कूल (?0॥०६ 
प्राधयया। 5ला००) चबादा है । 
१२ भारत म देशव्यापी स्तर पर अपराधों की स्थितियों के सम्बन्ध म 
« पवनाएं एकत्रित करन तया उनका सूक्ष्म परीक्षण करन के लिए यह वेख्दरीय गुप्तवार्ता 
* विभाग (0६७७० [छश[ढू६9९७ एच्फथाध्आात्का) (0 ॥ 9 ) रखता है। 


११२ सोक प्रशासन 


मजालय निम्नलिखित रथ सभागो (0।0807) मे बढा हुआ है भौर प्रत्पेव' 
सभाग एवं उपसचिव (76ए७/४ $८८८७३) के प्रधिवार मे है-- 
१ विदेशी (#0घष्टा।) 
२३ प्रशासनिक सहकता (00प४088०4 शाह/ं्तव्ये 
३ स्थापना (8४80७ का) 
४ लेखे (&८००००४७) 
५ भ्रश्चिल भारतोय सेवाएँ 
६ सधीय प्रदेश ((ज्राणा [शा्राणा९$) 
७ प्रशासन 
उ सेवाएं [$ष00६8) 
६ न्यायिक (॥0009) 
१० नियोजन (9)30॥8) 
११ कंद्धीय सेवायें 
१२ सकटकालीन सहायता [शिश्षहवा०? हल) 
१३ पुलिस 
१४ पुलिस, तवा विदेशी (707९ह/८$) । 
इस मस्जालय के सलसन कार्यालय (8 (४८३८३ ०पि०८८४) इस प्रदार हैं--- 
(१) सपीय लोकमंवा प्रायोग ((70/0 7766 5६0४८6 (0०एछशण) 
(२) वेद्रीय गुप्तवार्ता ब्यूरो (0ल॥॥४ 0९0॥8०॥०८ हए८27) 
३) भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल 
(४) परिगणित्र जातियो ($00८०पव८व 03525) तथा प्रनुसूचित प्रादिम 
जातियो के लिए प्रायुबत (000त5ागाल] 
(५) महा रजिस्ट्रार वार्षालघ (0906 ७६ ७६ एेष्छाशाआ-5च0०थी 
(६) देहली विशिष्ट पुलित्त सहुण ॥. एक इज. 0०0०० सिएणे७क 
पका) 
इसवे अधीनस्थ कापलिय ($900000806 ०॥५८।७$) इस प्रकार हैं-- 
१ समन्वय निर्देशानलय (0॥०८० ०6 ण 0७-0000॥3॥07) [पुलिस बेनार 
का तार) । 
२ सचिवालय प्रशिक्षणशा्ता ($092902 १7978 $0०)००) ) 
३ केद्धीय पृल्लिश्न प्रशिक्षण कालिज, माउम्ट आबू ! 
४ राष्ट्रीय प्रश्ति दा कालिज, रामपुर ििश्माणओं शिल शिटाश०४ 
(०॥०8४४, रिआफ्रण) 
५ केंद्रीय सरकारी राजकोष, विवेद्धम (एलद्ाधश 00थप्रागटआ प्रोधा$ 
छा परणश्ञाहाक्रणे ॥ 
३ केद्धीय रक्लित पुलित (ए८ध०श ए&४१२४४ ऐ०0८६) । 
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यह मन्वात्व धनेक केन्द्रीय सलाहाकार मण्डल (टक्लाधश #पैश80%9 
8००05) भी रखता है, जेसे भ्रादिम जाति कल्याण मण्डल [72 शट/शि४ 
9००7), हरिणन कत्याग्य मण्डल [सि्माशा फत्व्॑विव 8०अ0) आदि । 


प्रतिरक्षा मन्त्रालय 
(ताल ० 2९४८९) 

बतंमान ग्रुग मे, प्रत्येक देश का प्रतिरक्षा विभाग उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण 
होता है। इसके घुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 

(क) भारत की प्रतिरक्षा तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येर भाग, जिसमे कि 
प्रतिरक्षा की तैयारी तथा ऐसे समस्त कार्य राम्मिलित हैं जो कि गुद्धकाल भे प्रतिरक्षा के ८ 
लिए, तथा उसकी समाप्ति के पद्चातु सेना भग करने के काय॑ में सहायक प्रिद्ध हो, 
तथा समुद्रीय भूमाप ((शागा८ $प्ा४८३७) और नौपरिवहन (१३०४8७॥॥०७) के खत्तरो 
से सम्बन्धित मामले । 


(ल) स्थल सेना, नोसेना झोर वायुस्ना तथा सप्र की प्रत्य सशस्त्र सैनाप्रो का , 
निर्माण, जिप्तके अन्तर्गत राष्ट्रीय छात्र तेना [प8॥०73/ 0४0०0 0०0), सहायक 
छात्र सेना (8४७॥॥श४५ 0802 (0०७७), प्रादेशिक सेना ([0/0784 07079) त्तया 
लौऊ सहायक सेना ([,00. $309)2 $९॥9) हैं । 

(ग) छावनियों (0॥/णणय८४७४) का तिर्माण, छावनी क्षेत्रों का सीमा 
निर्ारण, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, छावनी बोडों का सविधान तथा मकानों ८ 
की व्यवस्था का नियमन जिप्तमे ऐसे क्षेत्रों मे किरायो का नियत्रर भी सम्मिलित है | 

(घ) स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसना का निर्मारा कार्य जिसके अन्तर्गत ( 
आाहिनेन्स फैक्टरियाँ भी हैं । 

(३) प्रतिरक्षा सेवाग्री के लिए सम्पत्ति [श०फथा>) का ग्रधिगमन (#&पृष्ा- 
४0०7) भयवा भ्रभियाचन (छेल्पृए/॥:०0) | सनु १६५० के सरकारी भरूगृह्दि ८ 
(निष्कासन) घधिनियम [00ए2ाणाद्या शिशाा८ ६ [छशटएणा) &0]] के प्रन्तगत 
(प्रतिरक्षा सेवाप्रो के) सरवारी स्थानों के अनधिकृत प्रयोगकर्तात्री का वहां से 
निप्कासन ६ 
(व) सघीय अभिकरण तथा सस्थायें ([[#07/ छशालटइ 6 हाइ्ववए- (५ 
+.3/$ | 
(प्र) सप्नस्त्र सेनाओं के कमेचारी-वर्य वे व्यवसायिक ्थवा तकनीकी प्रशिक्षण 
के लिए। 

(व) सेनाओ व श्रतिरक्षा विज्ञान स्गठन (0शला८८ $लटा०ट 05का३३- 
कि के सम्दन्ध मे विशिष्ट अध्ययन अथवा प्रनुस्चान (प्यासी) की उन्नति के 

))| 


श्र लाक प्रशासन 


इस मन्त्ालग्र के सचिवालय ($ल्‍टा९७॥१0 को तेरह मुस्य भाखायें (फिशा- 
सह) हैं-- 
१ ग्ार्डिनिन्स शाखा (0402ण्ले 
२ एडजुटेंट जररल की साखा (हैवणशा पालर्ग फ्रेगःणी) 
के, वायु शासा (॥४ उत्थान 
४ वेतन तथा पेंशन शाखा 
५ सामान्य स्टाफ जाया (एल्ाहाकों गर्शी छाए) 
६ समन्वय शाखा (0०-००हण०॥०७ फीशयएी) 
७ सावधानी या सतर्कता घाखा (४7४28 87१9१) 
< मौसेता शाला (३०७४७ छोशयण)े 
६ कर्मचारीबगग शाखा (?८5०शाल छाल) 
१० पजीकरण शाखा [रिध्शा॥ाभाणा डिक्षालो) 
११ कर्मचारी सम्पर्क दाखा (९८:४०णाक्ष रिक्तृताणा5 फाणाणो 
१३ कार्टेर माहदर जनरल वी धाखा (008/ल्‍000986 0काश्षक्र'$ 
फाब्यणी) 
१३ प्रशासन शाखा (8ठ0प्राह्रा्यणा छोशाला) । 
स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेता के प्रधान का्यलिय प्रथवां सदर मुद्धाम 
(०३० दृष्घा।०३) इस मन्व्ालय से सलान होते हैं! देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्ध 
रखने वाली तीन महत्वपूर्णा समितियाँ निम्नलिखित हैं-- 
१ मन्त्रि परिषद्‌ की अ्रतिरक्षा समिति (0कषक्वाए८ (ण॥9॥॥६४ ए ॥८ 
एक्ाएथ) 
२ प्रतिरक्षा मस्त्री की (अन्तर्तेंदा] सम्रिति 
३ स्टाफ के प्रमुखों की समिति (00९5 ० 50 एणाग्राएहथे । 
मे समरितियाँ महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामतों का निर्णंए करती हैं 


वित्त मालय 
(७॥॥50"9 ० ई09॥०९) 
इस भन्त्रालय का सप्वन्ध ढेन्द्र सरकार (ट002 505ल्‍गाए०७) के वित्त 
है प्रशासन से है। वह सरपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले वित्तीय मामलो से व्यवहार 
करता है | इसका सम्बन्ध देश के लिए प्रावश्यक भ्राय (8०४८१००) प्राप्त करने से है। 
यह भारत सरकार के सम्पूर्ण खबे का नियन्त्रण करता है ४ 


॥ 40 एर्शक्ष 80 (8१९7 5६ *१४॥॥5७५ छा ए॥80८८- पेट एड0 ०7 "वादा 
का आा॥009. 
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इस प्रकार भारत सरकार के महत्वपूर्णो कार्ये लगभग बीस मन्‍्त्रालय विभागों 
द्वारा सम्पन्न बिये जाते हैं ।! 


सामुदायिक विकास, पचादती राज तथा सहकारिता सन्त्रालय 
(शीाएजय) ण॑ एणायमराएं॥ 92फशे०फणशशाए, 
एडशाब्ए४0 ए७ 800 (०कश्त्डाणा) 

शोजनाओो को सफत बनात, सर्वस्ाघारण म सामुडायिक एकता की भावना 
पैदा करन तथा राष्ट्रनिर्माण के कार्यों मे उन्हें स्तिय भाग ले को प्रेराणा देन वे 
लिए मारत म सामुदायिक विवास कायक्रम प्रारम्भ किया गया या । भारत की केन्द्रीय 
सरकार न इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की, इसकी मुख्य-मुख्य वित्तीय जिम्मे- 
दारियाँ स्वय सम्भाली तथा राज्य सरकारा को इस काथक्रम को प्रपनाने और क्रिया- 
न्बित करन के लिए प्रेरित किया । निस्सन्देह इस कार्यक्रम के सभी विषय, जैसे, कृषि, 
पशु सरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि राज्यों के हो विषय हैं. विन्तु इस कार्पक्रेम कौ 
हूप-रेश्ट का निर्धारण तथा इसके विकास का निर्देशन केन्द्रीय रासकार ते ही किया । 


केद्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र म सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सभी 
नीतिविषपक प्रइनों (20!०७ 4०४७॥०४॥४) की जिम्मेदारी है। राज्यों कै विकास 
खण्डो की सख्या तय करना, खण्डो के व्यय की मोटी-मोटी रूप रेखा तय करना तथा 
कार्यक्रमों के न्‍्यय मे बेख्ध वा हिल्सा तय करना, जिसके लिए बुद्ध पूर्ब-निर्धारित 
सिद्धान्त है, केन्द्र का दायित्व है। कार्यक्रम वो लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों 
की है। 

३१ मार्च १६५२ को इस कार्यक्रम को क्रिपान्वित वरने के लिए एक “पाए- 
दायिक योजना प्रशासन (00फरफ़रणक्ाा। ?7१0]९८६ #&त000050:980090) वी स्पापना 
की गई थी | यह सयठत एव “प्रशासव' (8609७४७७0०:) की अध्यक्षता मं स्वतने 
रूप से कार्य करता था तथा ईसका वा सम्पूर्ण मास्त मे सामुदायिक विकास कार्य 
क्षमों को नियोजित करना, निर्देशित वरना तथा समायोजित करना था। शसबे कायय 
नी देख-रेख के लिए योजना आयोग की एक केन्द्रीय समिति भी थी। १८ सितम्बर 


१६५६ को इस 'प्रशासन' को सामुदायिद विकास सम्बन्धी मत्नालय मे सिला लिया 
गया ४! 





। सभी मन्वरालयों के विस्तृत ग्रध्ययन, उतके कार्यों, तथा संगठन के लिये दोक- 
प्रशासन की भारतीय सस्या (शा ॥750४0०.. थी 9०७० 4 क्राशाइक्‍4007) 
नई दिल्‍ली का 'भारत सरकार का सग्रठन' नामक लेख देखिये (सितम्बर, १६५८) ! 


2 पृष्ठ $पए॥९८४ ० 0870॥45४45 छ३३ (हद टा०द ६0. 6 कए/59 00 एणा 
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११६ लोक प्र्मामन 


मनन्‍्नालय का संगठन 
(0#हक्षाटबणा 0 ॥6 शान ४) 

सामुदायिक विकास, पचायती राज ठथा सहवार्ति मन्‍्त्रालय के दो 
विभाग हैं-- 

(प्र) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज विभाग (0व्कुशसाला। ० 

एगराशणिप्राफ 95एच०कआला थाएं एथशालाबजश॥। 7२४) 

(व) सहकारिता विभाग (0चएशाला। ण॑ 000फुटाशआाणा)) 

प्रथम विभाग के निम्नाक्ति विषय हैं-- 

१ ग्राम्य सामुदायिक वित्रास कार्यक्रम 

२ प्रकायती राज 

३ सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पचायती राज आन्दोलन से सम्बन्धित 
सरकारी प्रधिरतारियों तवा गैर सरकारी ब्यवितयों का प्रशिक्षण (॥79॥॥78) तथा 
उनकी विचारधारा में भ्रनुकुलल (080॥8॥0॥) । 

४ गरामुदायिक विकास वायंक्रम तथा प्चायती राज सम्बन्धी प्रष्ययन तथा 
शोध कार्य । 

प्रारम्भ मे, केस्द्रीय सरकार का यह मन्त्रालय एक तरफ वेन्द्रीय मत्रियों तवा 
दूसरी तरफ राज्यों के विकास भ्रायुक्‍्तों एव राज्य सरकारों के मध्य एक 'सम्पर्क सस्‍्या 
(7.9/500 88०॥09) के रूप मे था । सरकार की घारणा यह थी कि “भ्राम्रों के सामा- 
जिक जीवत को परिवर्तित करन के लिए सामुदायिक विकास एक साधन है तथा ग्राम 
विघ्तार सेवा (प४॥० 85॥०४हण) एक यन्त्र है।” इस मत्रालय ने एक विस्तार 
सेवा सगठन (०१४० 078आ॥2800) निम्ति करने में सहायता दी तथा योजना 
को क्रियान्वित करने के लिए मत्नालयो व विभागो के लिए एक समायोजत यस्त 
((०9्रकयाब्राणाए एछू०८गाधा)) का काम किया । बल्नवन्त राय मेहता समिति, जिसन 
सामुदांधिक विंवास योजना पर बुछ वर्ष पूर्व पुतविचार क्या था, ने भी इस मत्रालय 
को विभिन्न विकास कार्यों के समायोजन का कास सौंपने की ही सिफारिश की । 
समिति का विचार था: “कृषि, सामाजिक शिक्षा स्वास्थ्य, प्रामीणा उद्योग इत्यादि 
क्षेत्रो मे जो भी कार्य केन्द्रीय सरकार को करना हो, वह सम्बन्धित मत्रालयों द्वारा 
किया जाना चाहिए तथा मामुदायिक विकास मश्नालय को विकास खण्डो से केवल उन 
मत्रालयो वे कार्पों का समायोजन करना चाहिए |” इस समिति ने यह भी सिफारिश 
की कि सामुदायिक विकास मत्रालय को ही पचायती राज तथा सहकारिता के विषय 
भी सौंप देने चाहियें | उपरोक्वद सिफारिश को सरवार ने स्वीकार करके उपरोक्त 
विषय भी इस मत्रालय को हस्तातरित कर दिये हैं । 

क्या वास्तव म॑ केन्द्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास के लिए एक पृथक्‌ 
मत्रालय होना चाहिय ? सामुदायिक विकास राज्यो का विषय है। फिर केख्द में इसके 
लिए एक पृथक मव्रालय की क्‍या ग्रावशपकता है ? श्री वी० सुर्वर्जी के अनुसार इस 
मत्रत्य का काम्र “सामुदायिक विकास को विचारघरश (780०8) का प्रचार व 


विभाग ११७ 


प्रसारण करना तथा ग्रामीण्य वित्रा्ध की समस्याओं पर दूसरो का ध्यान वेख्रित करना 
होना चाहिए ।7 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय योजनाओं से 

सम्बद्ध तथा समायोजित करता झनिवाये है । सामुदायिद विकास मंत्रालय का कार्य 

राष्ट्रीय स्वर पर नोनि निर्धासत करके ग्न्य सभी स्तरो पर कार्यक्रम के तियाजन म॑ 

समन्वय लाना है। राष्ट्रीय स्तर पर दिग्दन (00/0क्षाप्ट्रे क लिय इस प्रकार वे 


मत्रालय का होना ग्रावस्‍्यक 





8 श्राएलाच८.. (07%्रापा) फकलैं०शआकशाह वा िदी॥. 069 [0087995, 
लत 020, 96], 938८ ॥70 
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ब्यूरो तथा मण्डल अथवा आयोग ग्रणाली का 


संगठन 
प॥६ #द्करशए 40 सकते ०60 ट0रग्राब्शंगा पीएफ९४र्ण 
(07हक्गांडभांणा) 





(एवं बनाम अनेक अध्यक्ष) 
(06 $%/6 ४७ 777] लि९३0) 

विभागीय संगठत हे झ्ाझ्ार की समस्या का विवेचन करने के पश्चात्‌ प्रव 
विभाग (0८7भधा/शव0 की ग्रध्यक्षता (4590 $॥9) वा प्रश्न सामने प्राता है। 
विभाग वे' कुशल सचालन में विभागाष्यक्ष (8०96 ० ४6 06:शप था!) भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण भाग भ्रदा बरता है| पदि कोई एक व्यक्ति विभाण का प्रध्यक्ष होता है 
तो बह ब्यूरो प्रणालो का सगठन (छेणा८४७ ५9९ ० 0॥.4॥29/07) बहलाता है । 
विभिन्न देशों म साप्तान्यतया यही पद्धति प्रपनाई जाती है। इसमे विभाग के निर्देशन 
(076८४णा) तथा निरीक्षण का दाशित्व एक ही ब्यक्ति के हाथो म॑ निहित रहता 
है। केन्द्र सरकार म हम देखते हैं कि एक मन्त्री (08८) ही विभाग का भध्यक्ष 
होता है। उद्ाहरणत , प्रतिरक्षा मच्ती (१॥॥॥56६ ि 08००) प्रतिरक्षा विभाग 
का प्रध्यक्ष होता है तथा रेल मन्‍्त्री रेलबे विभाग का भ्रध्यक्ष होता है, भादि | यदि 
विभाग के निर्देशन तया निरोक्षण का दावित्व कई ब्यक्तियों में बांट दिया जाता है 
तो उसे मण्डस भ्रववा झ्रायोग प्रणाली का सगठत (80874 णी 00॥88704 6 
० 0/ह_भ2७॥०ा) कहा जाता है । यदि विभाग का निर्देशन तथा निरीक्षण करने 
को भत्ता (8७॥०79) अनेक व्यक्ितयों मे निहित होती है तो उसे भनेक भ्रध्यक्ष 
(श॒णव। प्र॒८७6) या मण्डल प्थवा प्लायोग प्रणाली के सगठन की सज्ञा दी जाती है। 
भारत मे हमारे यहाँ केन्द्रीय राजस्व मण्डल (एच्ाधशं 80000 ० ॥६एश॥४८) है जो 
कि आय-कर (00078 (७४), सीमा कर (0७४४०70$) तथा झावकारी (&05०) 
विभागों वा नियत्रगा करता है। केन्द्रीय राजस्व मण्डल मे ग्राजकल पाँच सदस्य हैं 
तथा वे झ्राय-कर, सीमा कर तथा आदवकारी विभागो की श्रध्यक्षता करते हैं। इस 
प्रणाली का एक प्रन्य उदाहरश रेलवे बोर्ड है। इसका एक सभापति ((0शा/शा) 
तथा चार प्रन्य सदस्य हैं। यह भारत सरकार के एक मन्‍्त्रांसय के रूप में कायं करता 
है भौर रेलो के सचालन, स्थापना, निर्माण तथा नियमों के सम्बन्ध मे केन्द्र 
सरकार की प्भी शक्तियों का प्रयोग करता है। इस अकार, जब एक विभाग के 


झ्यूरों तथा मण्डल ग्रयवा आयोग प्रझाली का संगठन ११६ 


नियन्त्रण को सत्ता एक हो व्यवित मे निहित होतो है तो उसे ब्यूरो पद्धति ([8णव्वा 
89४धण। कहा जाता है, ग्रौर जब सत्ता एक से झधिक ब्यक्िवियों के हाथों मे विहित 
रहती है, तो उठ्ते मग्डलोय प्रयवा ग्रायोग पदति कहा जाता है। क्भीजभी मण्डव 
(80470) तथा झ्रायोग (20फाशा5्णा) के बीच भेद किया जाता है | यह कहा जाता 
है कि /मण्डल' '****बन सदस्यों का समुदाय है जिन्हे अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तगत 
प्राने वाले विषयों पर सामुहिक रूप से कार्य करने को कहा जाता है! ” । झायोघ 
उन सदस्यों का समुदाय है जिनका कार्य न केवल मण्डल के रूप में सामूहिक रूप से 
कार्य करना है, अपितु किये जाने वाले प्रशासनिक का दी निष्पति के लिए स्थापित 
संगठनों के प्रच्यक्षो के त्प मे पुथकू-पुपक काय करना भी है! 

यथ्ेष्ट आयोग का सर्वोत्तम उदाहरण भ्रायोग के ग्राधार पर सगठित नगर- 
पालिका झासन (१/ए७९०ए७० 00एशाशएक्षा) है | नगरपालिका के सदस्य बेवल 
मण्डल के रूप में सामूहिक रूप से ही कार्य नहीं करते झपितु संगठन की इकाइयो के 

पृथछ-पृथक्‌ प्रध्यक्षो के रूप में भी काये करते हैं। एवर सदस्य स्वास्थ्य अनुभाग 
(प९७॥॥ ४९०४०७) का ग्रध्यक्ष होता है, दूसरा शिक्षा झनुभाग का ग्रध्यक्ष होता है, 
ग्रादि-प्ादि । परन्तु मण्डल तथा आयोग की शर्तें प्रदल-ददल करते हुए प्रयोग की 
जाती हैं। जब एक विभाग की प्रध्यद्ाता एक से अधिक ध्यकितियों में निहित होती है 
तो इसे मण्डल अथवा झायोग पद्धति कहा जाता है । 

ब्यूरो प्रणाली के संगठन के लाभ 

(4फ४४7०8९5 ण॑ 06 छणर€्वा 7फ९ एण॑ 08थशाए#था) ६ 

१. यदि किसी संगठन मे द्यीक्ष निर्णंग तथा शीघ्र कारंताही क्ये जान की 
आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक प्रध्यक्ष (57788 ॥230) की याजना ही ठोक 
रहती है। एक व्यक्ति, व्यक्तियों के समुदाय की अपेक्षा, अधिक शीक्षतरा से निर्णय 

कर सकता है। 

२- इस प्रणाली के झस्तगेत साठन में उद्देश्य की एकता बनी रहतो हे । 

३. एक व्यवित विभाग की नीतियो के निष्पादन में ्रपनी पूरी शक्ति लगा 
देता है । 

४. जव विभाग का अध्यक्ष एक ध्यक्तित होता है तो उस विभाग में अधिक 
प्रच्दी प्रकार से प्रनुधासव कायम रखा जा सकता है । 

४- सगठत की ब्यूरो प्रणात्री के प्न्वर्गंत, उत्तरदायित्व (8०59ण$0॥॥0) 
बिल्वुल स्पष्ट होता है तथा उसका स्थान-निर्यारण ([0८90०७ सरलता के साथ कर 
दिया जाता है: 

६. जब विभाग का कार्य नेत्यक (२०ए७ा९) भ्रकृत्ति का होता है तो एक 
अध्यक्ष की योजना अच्छी प्रकार का करती है । 
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१२० लोक प्रश्मापन 


७. यदि विभाग के वार्य दी तकनीकें (7८८४747८७) तथा स्तर भच्छी 
प्रकार विवृर्तित हैं और यदि उसे जनता का विद्ववास प्राप्त है, तो उस विभाग के 
लिए एक ग्रध्यक्ष पद्धति ही भपनाई जानी चाहिये । 

८ ब्यूरो प्रणात्री वो प्रध्यक्षता (स08॥9) मितब्ययी भी होती है क्योकि 
इसमे वेवल एक ही व्यवित वे अनुपालन ([नैशाशा30०८) पर घन व्यय विया 
जाना है । 

६ जव विभाग वी नीतियाँ तपा उद्देश्य स्पष्टत निर्धारित होते हैं भौर केवल 
कार्य क्रियान्वित करन की ही भावश्यक्ता रहती है तो उ्त स्थिति में एक भध्यक्ष 
प्रणाली ही प्रपनाई जानी चाहिय । 

१० यदि विभाग के कार्य-सवालन दे लिए एवं ही व्यवित उत्तरदायी है वो 
यह स्वाभाविक है कि वह बड़े उत्साह, शक्ति तया लगन से कार्य करेगा । वह प्रपना 
पूर्ण ध्यान विभाग के बाय में ही लगा देगा । न्‍ 

११ एलेक्नेन्डर हैमिल्टन (8८एआ०0ं० सश0॥॥०॥) मे एक प्रशासक पद्धति 
के गुणों को इन शब्दों में व्यक्त किया है, "प्रशासन के प्रत्येक विभाग में एक ग्रध्यक्ष 
का होता प्रत्यधिक भ्रधिमान्य (ऐ८व८४७४।८) है। उससे हमे प्रधिक ज्ञान, भ्धिर 
क्रियाएँ व भ्रधिक उत्तरदायित्व का भ्वसर प्राप्त होगा, भौर साथ ही साथ फ्र्तसन 
में भ्रधिकत लगन भौर सावधानी भी बरती जायेगी ।”! मं 

' मण्डल झ्थवा भ्रापोग या बहुल प्रणाली को प्रध्यक्षता के लाभ 
(8 0एश्रा(92९5 0 80व0 07 (०्वा्तांईडरणा छा 
एाणज। 7९ ण॑ प्र्न0क्रा]) . 

३ जहाँ कार्य नैत्यक प्रकृति का नही होता, झपितु उस पर विचार करने व 
विवेक का उपयोग करने की झावश्यकता होती है तथा जहाँ मीति वा निर्माण करने 
की प्रावश्यक्ता होती है, वहाँ के लिए बहुल भथवा भनेक भ्रध्यक्ष (ए० ॥630) 
पद्धति ही अपनाई जानी चाहिये |. - 

२. जब एक विभाग को ऐसे नियम तथा विनियम (पघे८४ 2॥४ :68ए०- 
४0०॥५) बनाने होते हैं जो कि कानून के सद्द शक्ति रखते हैं भ्रपवा लोगो के 
व्यक्तिगत भ्रधिकारों को प्रभावित करते हैं तो उसके लिये मण्डल भ्रथवा भायोग 
प्रणाली का सगठन ही भच्छा रहता है । 

३ जब विभागों को बुछ अधे-न्यायिक (0७०७४।-०००४४) वाय सम्पन्न करने 
पड़ते हैं, जितमे कि उन्हें सरकारी तथा ब्यक्दिगत भ्रधिकारों को प्रभावित करने वाले 
मामलो पर निर्णय देने होते हैं तो मण्डल भ्यवा भ्रायोग पद्धति वा सगठन ही प्रधिक 
उपयुक्त रहता है। एड कार्यों को सम्पन्न करने के लिये श्ात विचार तथा विवेक पी 
आवश्यकता होती है । ऐप कत्तेव्यो को पूरा करने का काय्ये केवल एक ही व्यक्त के 
सुपुं नही किया जाना चाहिए जिनसे लोगो के भ्रपिकार प्रभावित होते हो । 


| प॥९ जणरांड थ॑ #छआठंध स3छा9 (१ ९. म्श्ाआा० 56)] + 545 
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ब्यूरो तथा मण्डल अथया आयोग प्रणाली वार संगठन १२१ 


४ यदि विस्ी सगठत कै द्वारा विभिन्न हितो वा प्रतिनिधित्व किया जाना हो 
तो उसके लिये मण्डल प्रथवा झ्रायोग प्रणाली ही अपनाई जानी चाहिये । उदाहरणत 
श्रम विवाचन तथा रुनह मण्दलो (.99007 शैणकि्एणा बा एगलौमाणा 
छ०%४75) में भालिको श्रमित्रों तथा सरकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है भरत 
उनके लिए झायोग पद्धति के समठन का उपयोग विया जाता है । 

४ मण्डत अथवा आयाग प्रशाली वे सगझत में चूंकि सभी बड़े दसो 
(08698) को प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है ग्रत उत्तम दलीय राजनीति (एक्षा॥ 
7०४05) का तत्द कम हो जाता है । ऐस सगठनो को निर्देलीय (0०॥ 92708) 
बनाने के लिए, उन्हे सवदलीय (8! 057) बना दिया जाता है। 

६ यदि कसी प्रशासल को किसी भी प्रकार के बाहरी दवावों से बचाना है 
तो उसके लिए मण्डल्लीय प्रणाली ही उपशुवतत रहती है। उदाहरणत लोक सेवा 
आयोगो ([?ए०७॥० $67५०९ (०शयग॥5$05$) में अनेक सदस्य होते हैं भ्रत इनको 
बाहरी दबाद प्रभावित नहीं हर राकते । 

७ यदि कोई प्रश्मासनिक क्रिया इतनी विवादास्पद हो जाये कि उसके बारे में 
समाज परस्पर विरोधी विचारों भे बट जाय तो विरोधी विचारों वाले वर्गों को 
मण्डली मे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जिससे कि वे ध्रषन हितो की रक्षा कर 
प्रपनी इच्छा सन्तुष्ट बर सकें । 

८ मष्डलीय प्रणाली झनक व्यक्तियों को एक साथ एक मेज पर इपद्ठा 
करती है।ग्रत अनेक मस्तिष्क ()४॥705) एक मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक अच्छी 
भ्रवार से सोचते है तथा निर्णय करते हैं । 

€ यह प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भ्रधिक सहयोग उत्पन्न करती 
है 


१० मण्डबीय प्रथवा झायोग प्रणाली का उपयोग ऐसे किसी भी ्भिकरण 
(88९८॥८)) के लिए क्या जाना चाहिये जिससे व्यापक विवेक्पूर्रो प्रथदा नियत्रित 
कवियों का उपयोग करने के लिए कहा जाय और जो दाक्षितयाँ विजी ध्यक्तितयों 
अयवा सम्पत्ति के महत्वपूर्ण हिंतो वो प्रभावित करती हो ! 

मब्डलोय पद्धति की हातिया 
(0580४87 2९5 ० 8097 595९) 

१ जब झनेक व्यक्षित एक विभाग को अध्यक्षता करते हैं तो उस सगठन में 
किसी भी प्रकार के आदेश की एकता (एफ ७० ०णशाशश0) नहीं स्पापित की 
जा सकती | इससे संगठन में एकीकरण तथा उत्तरदामी निर्देशव के प्रभाव की 
प्रम्भावना रहती है । 


२ जब शभ्रनेक व्यक्तित सामूहिक रूप से काय करते है तो ब्यक्तिगत्त उत्तर- 
दायित्व का निर्धारण नही किया जा सकता । 


श्र लोव प्रशासन 


३ मष्डलीय पझवि में विये जाते वाले प्रवेश निर्शय विभिन्न हियो (0मीं5- 
कथा! ॥ट055) के मध्य हुए समभौोते ((०णात्रणाए5९) पर चाधारित होते है ! 
समेतों द्वारा किये गये निर्शेय सदा हो विवेशपूर्ण नहों होते । यह हो समता है वि 
बोई समभौता सभी सदस्यों वे स्वार्यपूर्ण हितों रे बीच हुआ हो झयवा वह स्वार्यी 
विचारों का समभौता हो सवृता है। भौर, बिसी भी सगठन के बुझल सचालनत के 
लिए यह स्थिति बहुत बुरी है । 

४ मण्डलौय प्रणाली से काय मे देरो होने वी सम्भावना रहती है। 

४ मण्डलीय प्रणाली से करमेचारिया म॑ दलीय राजनीति वो प्रोरणहन मिल 
मकता है। सदस्पा वे दीच माभेद होन के कारण, यह हा सकता है कि कर्मचारी 
इलकन्दी शुरू वर दें । 

६ विभागीय वार्यों के ज्षीघ्र तथा सत्रिय प्रसन्प बे लिए प्रायोग प्रग्यात्री 
उपयुक्त नही है । 

७ मण्डल के रादस्यों मे वर्गोय भावना (८20 $७॥॥) बा भभाव होने तथा 
प्रतर मतभेद होने के करा संगठन में भनुभासनहीतता उतपप्न होने की सम्मावता 
रहती है। 

८ प्रशासन करना एक व्यस्त का बाय॑ है, झनक व्यक्तियों का नहीं। धतः 
एबल प्रध्यक्ष (5॥06 ॥८००) की प्रणाली ही भपनाई जानो चाहिए । 

* मण्डड बड़ी सभाप्री को प्रसुविधाभो के भागीद्यर बेन जाते हैं| उतने 
निर्णय धीरे होत है उनमे शबित बम होती है, भोर उदका उत्तरदायित्व विकेद्धित 
होता है। उनमे वह ज्ञान प्लौर योग्यता नही पाई जाती जो वि एक ही स्यवित के द्वारा 
सचालित प्रशासन में पाई जाती है। प्रथम कोटि के महत्वाकाक्षी व्यक्ति इनमें जल्दी 
मही झा प्रायंगे क्योकि उन्हे मण्डल में बम विशिष्टता ठेशा कम महत्ता प्राप्त होगी 
और स्वय को प्रप्तिद्ध बरने बा मम अवसर प्राप्त होगा । मण्डला के शादस्य स्वयं 
जातदारी प्राप्त करने तथा विशिष्ट स्थान पाने दे बारे में कम प्रयत्न करेंगे बय|वि 
उनसे ऐसा करने की वम प्रेरणाये (१०४६७) पाई जाती हैं।? 

अ्रनेव प्रध्यक्ष प्रणाली किसो सेपा के दिल प्रतिदिन के कार्य सगालय के विए 
परतुपयुवत है । इन मानों में प्रशासन एवं ही व्यक्ति वा बाय है परत झ्रायोगों 
(00करव्रात59075) को क्ययंपालव निर्देशको (87९९८७॥५८ 0॥62८00/9) का उपयोग 
करना चाहिए। झायोग के निरंय एए ही उत्तरदायी कार्यपालक झ्धिवारी बे द्वारा 
कार्यान्दित्त किये जाने चाहिएँ । | 
मन्डलों की सदस्पता 
(शिल्ाएशऊाए ्ण॑ ॥6 ॥04205) 

भण्डल वे सदस्य पूर्राकालिक (79॥-00०) झशवालिक (570 धता&) भपवा 
प्रदेत (8५-०07००) हो सकते हैं! पूर्णो समय देने बाला सदस्य (ईणो-दाएथ) प्रपत 


6 १९०३5 ० 4]5#ऐक मग्ञाज्राक [ (. सफर ९४ ) ), 546 5 3 
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ब्यूरो तथा मण्डल अथवा आयोग प्रणाली का सगठत १२३ 


कार्य का उसी प्रकार वेतन पाता है जिस प्रकार कि कोई श्रत्य सरकारी कर्मघारी 
अपनी सेवाझो के बदले मे वेतन प्राप्त करता है! आशिव रूप से समय देने वाले 
सदस्य (0६७ ४७३ 70५७०) को अपने कार्यों के लिए कोई प्रतिफत नहीं मित्रता 
जयोकि मण्डल के वार्य के लिए वह अपने समय का केवल एक भाग हीं देता है। 
मण्डल के पदेन सदस्य (%-एी०० एशाध्या००४5) भी हो सबते है | ये वे ब्यवित होते 
हैं जो कि अन्य सरकारी पदो पर प्रासीन होते हैं भ्लौर उन पदो के वा रण ही वे मडल 
के सदस्य वन जाते हैं। यदि मण्डल का कार्य ऐसा है जिसम अवुचित माँग क्ये जान 
तथा ग्रधिक समय लगने की सम्भावना है तो उसमे पूर्ण समय देन वाले वंतनिक सदस्यों 
की नियुक्ति की जानी चाहित्रे। पदेन अथवा प्राशिक समय देने वाले सदस्य चूंकि 
मण्डल के कार्य की देखभाल अपने गौण कार्य के रूप मे ही करते हैं अत वे इसकी 
प्रोर कम ध्यान देते हैं। 


मंडलो प्रथवा प्रायोगो को किस्म 
[7 ॥05 0 80905 67 (०एग्रां5५07) 


फ़िफतर (/:£/#8०४/ ने मण्डलो अयवा भ्रायोगों की निम्नलिखित किस्मों का 
उल्लेख किया है । 


(१) प्रशाप्तशीय मण्डल (8४70॥/#70४० 80५76), (२) नियामक भायोग 
(९ह०३४॥४६ (०7७5७), (३) पदसोपान से सम्बद्ध मण्डल (80श0 [766 
00० प्लाध्षणाणा9), (४) स्थायी सलाहाकार मण्डल (ऐ/शाशादता 6५509 
प80॥05), (५) पदेन मण्डस (£४-०॥७० 80909), (६) द्विदलीय मण्डल (96 छ- 
फ््भा5शा 8०99) 7 7 


अथ हम इनका क्रमश विवेचन करते हैं। 


(१) प्रश्ञापकोय भष्डल--यह मण्डल सगठन की इकाई का विभागीय प्रध्यक्ष 
होता है। नगरपालिका भ्रशांसत मे स्वास्थ्य, भतोएजन व पुस्‍्तकालय प्रादि से 
सम्बन्धित विभिन क्रियाप्रो के लिए प्रशासकीय मण्डल बनाये जाते हैं। ये मण्डल उस 
इकाई (एए॥) का प्रबन्ध तथा उस पर नियन्नण करते हैं जी कि उनके सुपुर्द की 
जाती है। 


(२) तिधामक आयोग--सयुक्त राज्य अमेरिका भे सार्वजनिक कल्याण के 
हित की दृष्टि से गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा सम्पत्ति (थ०एश7/9) का नियमन व 
पैयन्तस्स करने दे कलए कुछ भावोग्रे का विीरश किया गया है। ये आयोग अधे- 
विधायक (0095 [८४७७॥४६) तथा. पर्घ न्यायिक (00७७आ-ए०१८॥) कार्य 
करते हैं। 





॥ 307 कै डिक (57 गा, ए70च्च 75६ ण॑ छ80305 जात (060फाय5दञ0॥5 
#प्ार #काप्रप्राठाणा, एए वा 


श्र४ लोक' प्रशासन 


(३) परपधोपान से सम्बद्ध मण्डल--विभाग के बार्य का एक भांग झण्डद के 
गुपुई विया जा सवता है।यह मण्डल प्रपने झ्रापत्रों सौप गय वार्य से साम्यन्धित 
प्रवं-विवायक्ञ तथा भर्य॑-न्थायिव कार्यों वो राम्पन्न करता है| प्रशारवीय पदरोपान 
(ैपाताहप्वपश्ट वैटखदाड़! का एवं पदायिकारी मण्डल के कार्यों बे शासन 
प्रबन्ध के लिए तियुक्ता कर दिया जाता है। वह मण्डल वे प्रति उत्तरदायी नहीं 
होता । ऐसे मण्ड नों (809705) के, जो कि त्रिमागीय पदसोपान से सम्बद्ध रहने हैं 
सर्वोत्तम उदाहरण हैं भारत के विभिन्न राज्या म पाये जाते वाले माध्यमिव शिक्षा 
मण्डल ([80८०॥५७9 80405 ०। [:07९900॥) । ये मण्डल राज्य के शिक्षा निर्देशक 
(6९७07 ० 867८०७०॥ के माध्यम से शिक्षा विभाग (:47८३॥ण एव! 
एाशा॥) ये सम्बन्धित रहते हैं। शिध् निर्देशव शिक्षा-विभाग जा विभागीय भ्रध्यक्ष 
होता है. तथा मण्डत (80000) वा पदेन-चेयरमैन (६5-0० (॥7गाशा) भी 
होता है । 

(४) स्थायी सलाहकार मप्डल--महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रयवा तबतीरी 
मामलों में विभागीय प्रध्यक्ष को परामर्श देने के लिए विभाग वे पदसोपान रे वाहर 
सलाहकार मण्डलो का विर्माण किया जाता हैं। विभाग का प्रध्यक्ष इनके परामर्श वो 
स्वोकार बरने के लिए वाघ्य नही होता। ये मण्डल तबनीवी जानकारी (प८लीाश- 
८. )009048८) तथा सूचनाएँ विभागाध्यक्ष तक पहुँचाते हैं। प्रयेकः सरकारी 
विभाग इस प्रवार के सलाहकार मण्डलो से काम लेता है। भारत सरवार को प्राथिक 
तथा वित्तीय मामलों पर परामर्श देने के लिए भारत में एक योजना प्रायोग 
(0]भ0ाह 000075$0॥) है। सरवार उसबी सलाह को माने, यह एक पृथकू 
बात हैं। चूंकि श्राजरल प्रशासन प्रधिकाधिक तकनीकी होता जा रहा है श्रत ऐसे 
सलाहकार मण्डलो वी बश्रावश्यक्ता बढती ही जा रही है| ये मण्डल प्रपने कार्यों मे 
कहाँ तब सफल होते हैं पह इस बात पर निर्भर है कि उनके द्वारा दिया गया परामर्श 
किस कोटि (0७०७॥॥9) का है। 

(५) पदेन मष्डल--विभागीय पद्ाप्रिकारों अपने पदों को स्थिति के कारण 
इन मण्डलों के सदस्य बन जाते है। 


(६) द्विदलोय मण्डल--दलीय राजनीति (?»(5 90॥0८8) को समाप्त बरने 
के लिए कभी-कभी ऐसे मण्डल बनाये जाते हैं जितमे दो बड़े दलों के प्रतिनिधि होते 
हैं। सयुक्त राज्य भ्मेरिका में सिविल सेवा झायोग ((छ॥] 500०० एशआ॥$80ा), 
अनर्राष्ट्रीय वारिज्य प्रायोग ([प0 98० (णाग्रध०८ (एणात्रा5807), जहाजी 
मण्डल (500फ्ाह 8०20), सघीय ब्यापार ग्रायोग (कढएंटार्थ 7868 00वावरा5- 
$00) तथा सघीय रक्षित मण्डल [छ८्वेशर्ण ७७४८ 80270) में दोनो ही दलो 
को प्रतिनिधित्व देने के इस प्रयोग से दलगत राजनीति समाप्त होने के बजाय भौर 
बढ़ती है । इसके सदस्य अपने अपने निजी हिंतो म वृद्धि बरने का प्रयत्न करते हैं। 


ब्यूसे ठक्मा भपइल अथवा आयोग प्रशाली का सगझद प्र 


निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि मण्डल अथवा आगोग प्रणाली को 
विभागाध्यक्षता का प्रयोग तभी करना चाहिये जद स्पष्ट रूप मे उसकी आवश्यकता 
अनुभव को जाती हो। थे सष्डल अथवा प्रयोग अर्थ-विधायक तथा अर्ध-न्थायिक 
कार्यों के लिए तथा उम्र स्थिति के लिए सबसे भ्रधिक उपयुक्त रहते हैं जहाँकि 
प्रशासकीय अभिकरण को किसी भी प्रकार के दबाव डालने वाले समुदायों [शिष्डप्धा४ 
श0०0७७) से बचाना द्वोता है । 


हि 


स्व॒तन्त्र नियामकौय आयोग 


([ए06ए९४0७श९ रि९्हुप्रीएा०7४ (20एगां्जं०त5) 





देश का मसूर्या प्शासकोय दा मुल्य विष्यादर भषवा मुख्य कार्यशतिका 
((आार्त ६६८८९४०७५८) के नियन्त्रण बे प्रन्दर्मत वार्य बरदा है। प्रशासन कौ सब 
इकाइया (७४॥$) विभागो (0«फ200८०5) में बटी रहती हैं ओर वे सब मुल्य 
कार्यपाप्तिका के निरेशन पर्यदेक्षण तथा नियन्त्रण में बाय करते हैं। परन्तु समुक्त 
राज्य भमेरिका मे, सन्‌ १८८७ में भन्तर्राज्य वाणिज्य भायोग (वाह 5086 
(०काशशा ८ (०हपा*घण)) का दिर्माणा करके एक नवीज्र प्रशास्करीय प्रयोग 
(६फ्थाण८्ण)) कि गया। इस भायोग बे दो विशिष्ट लक्षण ये ये कि (१) 
इसका निर्माए। कसी भी नियमित निष्पाइक विभाग बे एक पग के रूप में नहीं 
क्या गया था। यह किसी भी नियमित्र निष्पादक विभाग ६४७०७४५९ एक्ुआ- 
ए्ाथया) से पूएुंत स्वतस्त्र पा। (र) इसका भ्रध्यक्ष कोई एक व्यवित नहीं, झपितु 
मण्डज [8000) था) स्रशुक्त राज्य फ्रमेरिका मे, प्रनेक बार नय्ेन्तये क्रार्पो को 
सम्पन्न बरने का दायित्व प्रचलित निष्यादक विभागों को नहीं, बल्कि ऐसे नये 
अभिकरणो (88०४८८४) को सौंपा पया जिन्हें स्वतन्थ नियामब्रीय झायोग [706- 
एशाकशा रिध्हवण॑आ०) (०ग्राता55०9$) बहा जाठा है। ये भायोग धमेरिकी 
प्रशासकोय व्यवस्था वा एक विशिष्ट चक्षरा है। ये घायोग इसतिये “रवतस्त्र' नही 
कहे जाते क्योकि ये विसो भो श्रकार के विधायक [3८878205८), रिप्पादक 
(&५0०८४७६९) प्रयवा न्यायिक (906:03)) नियत्वण से स्वतन्त्र होते हैं, बल्कि 
इसलिणे क्योकि ये किसी भी नियमित निष्पादक विभाग की परिधि से बाहर होते 
है। उनको “नियामक्ोय' इसलिये कहा जाता है क्योकि वे झनु चित प्रतियोगिता की 
दुराइयों को रोकने के लिये काग्ररिकों जी बुछ क्रियाशों भपवा उनके भाचाए- 
व्यवहार का नियमन करते हैं । वर्तमान ्रुय मे, सरकारे प्रनेक तियामदरीय कार्यों 
को सम्पन्न कर रही है। सरकारें उचित प्रतियोगिता वी स्पिति उत्पन्न करने के लिये 
ब्यक्िगव झाचार (७0४०८) मघवा सम्पत्ति के हितों दा नियन्त्रण करती हैं। ये 
आयोद चूंकि नियामछो4 कार्यों को सम्पन्न बरते हैं मोर व्यविदयों दया ब्यवितयों के 
नमुदाय्षों के भाचार वी परातिव को फैयानित व दियान्ित्ता करते हैं; अतः इन्हों रिप्पप- 
कीय प्रायोग' कहा जादा है । 

इन आयोयो को “दासन वी चतुर्य शाखा (फ०णाफ्रे छल रण 8० 
8०५ थ०१९॥६] वहा दावा है क्‍्योवि इनके कार्य मिश्ित प्रदति )॥६६९ दोशब्णद 





स्वत नियामकीय आयोग परे 


के होते है, अर्थारु प्रशासनीय (#4णशाआा॥0०), अर्ध-दिघासवा [(५०आ- 
68520८) झौर अर्ध-स्यायिक (0028 ॥५०८र्थ) । गत्ते ये सरकार वी तीन 
शाज्लाओं भ्थात्‌ कार्यव्ातिक्ा झाला, ब्यदस्थापिदा ांपा और न्‍्यायपालिया झासा, 
मे से किसी एक से »ी ठीक नही बैठते । इन्हे 'शासन की झीप॑हीन झासा' (8830- 
05 छिग्यए।) ए पा६ 800वगाएथा:) कहा जाता है व्योकि ये मुर्य विप्पादक 
अथवा सुस्य याय॑ ए/लिका के अधीन नही होते । इन्हे 'कॉग्रेस वी भुजागो' (875 
० 06 (७ा87८४५] की सजा दी जाती है बयोकि ये संयुक्त राज्य ग्रमेरिका की 
कांग्रेस के प्रति प्रत्य 7 रूप से उत्तरदायी होत हैं। इन्त 'स्वायसता के द्वीप (अ0॥05 
0 80००॥9॥ 4 हा जाता है। 

सयुक्‍्त राज अमेरिवा मे, सन्‌ १८६८७ से अ्रतक बार स्वत॒न्त्र नियामक्रीय 
झ्रायोग स्वापित तिये गये हैं। वे निम्न प्रकार के है -- 

(१) सन्‌ १६४४ मे, ग्रन्तर्राज्य व्यापार मग्रनुचित प्रवृत्तियो" (पशशि/ः 
978९४०८$) को रोकने के लिये सघीय व्यापार ग्रायोग (5६0७9॥ पाइए८ एए७- 
ग्रा5807) वी नियुक्ति दो गई थी । 

(२) सन्‌ १६२० में, सघीय पावर ग्रायोग (८तणछ ९05९४ (ए०गाशाफ- 
झणा) भी नियुक्ति की गई थी । इसका कार्य नौचालन के योग्य नदियों पर जल- 
विद्युत के विकास के लाइसेंस देना तथा भावी नीति दा निर्माण करता था । 

(३) पन्‌ १६३४ मे, प्रतिभुति तथा विनिमय आयोग [$८एए7॥068 70 
धएण8796 ००॥0॥$90॥) की नियुविद की गई थी । इसवा कार्य प्वित्नी के लिये 
प्रस्तुत की जाने दाली प्रतिभूतियों ($८८०४५८७) के बारे मे प्रचार लियमो को लागू 
बरके निवेध्-कर्त्ाप्रों (7८:05) को सरक्षण प्रदान करता था । 

(४) सन्‌ १६३४ मे, तार तथा टेलीफोन कम्पतियो के बीच भझनुचित प्रति- 
योग्रिता बा रोकने वे लिये सधोय सनार प्रायोग (कछठक्ष॥ष 0०तागराएकरटवा0व5 
(०0॥755075) की नियुरित की गई थी। 

(५) सन्‌ १६३४ मे, राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड की स्थापना की गई थी 
जोकि श्रम क्षेत्र में “सबसे पहला बास्तविक नियामकीय सस्थान” था ! इसका काम 
श्रम सम्बन्धी अनुचित प्रवृत्तियों नी रोकथाम करना था । 

(६) सन्‌ १९३६ में, संयुक्त राज्य सामुद्रिक आयोग (ए $ ॥४त0ग6 
(०एप्रा075) की स्थापना को गई थी। इसको जहाजी दरो पर नियन्त्रण का 
अधिकार प्राप्त था । साथ ), सयुव॒त राज्थीय व्यापारिक जहाजो का विकास तथा 
रक्षा करना भी इसका ऊाय था । 

(७) सघीय रिजर्व व्यवस्था के गवर्नरों के बोडे [छठवाते ० (07005 
७६ 0६ #६हलाथ ॥६७००६५९ 5५६0) दी स्थापता सन्‌ १६१३ में की गई थी । यह 
सामान्य वित्तीय दश्ाय्रो, तथा उधार व उसके चालन की नीतियो को निर्धारित 
गरता है, उधार दी शर्तों वा नियस्दण करता है (अर्थात्‌ उसके अ्रद्चित विस्तार 
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तथा सजुचन को रोबता है।) यह झायोग १२ सधीय रिजर बेब्ों [८ै८४णे 
१९8८४८ छे4॥].5) दे वार्पों वा निरीक्षण भी कटता है। 

(६) शिविल एयरोनोटिक्स बोर्ड (2/87/ #०जआाउए/॥०४ 80874) (सत्ता) 
(#०॥४०॥9) वी स्थापना सन्‌ १६३८ त्तवा १६४० में हुई पो। इसका वार्य वायु 
परिवहन सवा (#॥ ।शगा5ए०ा। $८४०८) वा विद्यास वरना है। यह सयुवत-राज्य 
वायु सेवा के भाषिक पहनुप्रों ([:000090:0 959९८८७४) वा नियमन बरता है, सुरक्षा 
बे निपमों व स्तरों का निर्धारण बरता है हवाई दुघंटनापो वी जाच पड़ताल करता 
है भोर प्रन्तर्राष्ट्रीय परिवहन बे! विद्ास में सहयोग तथा ग़हायता देता है । 


राष्ट्रपत्ति, काँग्रेस तथा न्यायपालिका के प्रायोगो का सम्बन्ध 
(रिएबराएा5$ 0 0 एणाग्रांइश्नणा5 छात्र पाल स्‍7९5४४४7॥, 
(एणाह्रा/<58 धाते [6 उएप्पांलांथाओ) 

जब यह कहा जाता है वि नियामवीय प्रायोग स्वतन्त्र है तो इसवा मतलब 
यह नहीं होगा कि वे जिसी भी प्रकार के नियन्त्रण से पूरंत मुक्त होते हैं। झव हम 
इस बात पर विचार बरते हैं कि शासन वी भनन्‍्य तीना शाख्ाशो बे साथ उनका 
सम्बन्ध वया है । 
काँग्रेस भौर प्रायोग 
(796 (076५५ शातै (00॥5580॥5) . 

भायोग का निर्माण बाग्रेस द्वारा किया जाता है । वांग्रेस द्वारा ही इनको 
मत्ता प्रदान की जाती है । कांग्रेस उनको समाप्त कर सकती है तथा उनवी झक्तियों 
में परिवर्तन वर सकती है। वाग्रेस हो उनके खर्च वे लिए वाविक तिपिया (#0एश 
0॥05) स्वीकार करती है। कांग्रेस उसबे वित्तीय साधनों मे बमी-देशी बर संबती 
है। भायोग भपने द्वारा जिये जाने बाले सभी कार्यों करे लिए सीधे कांग्रेस के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं । 
राष्ट्रपति भौर प्रायोग 
[ए€5ॉ060( झ्00 (0एरए्णा5४०75$) ६ 

श्रायोग के सदस्य, जोकि सझ्या में पा, सात या ग्यारह हो सकते हैं, 
राष्ट्रपति द्वारा तियुक्त किये जाते हैं दिन्तु निमुत्रित के पूर्व सोनट (कांग्रेस का उच्च 
सदन) की भ्रनुमति लगी स्‍झ्ावश्यक होती है। राष्ट्रपति सदस्यो को बेवल प्रकुशलता, 
कत्तव्य की उपक्षा अथवा काययलिय म दुब्यंवहार के कारण पदच्युत कर सकता है 
परल्तु काग्रेस राष्ट्रपात द्वारा पदच्युत किये जाने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय 
(छास्वार ६७७०९) हार एम नुखको (का सा) जे एप जप पिपा 
के भनुगार, कुछ प्रतिवन्ध लगा सकती है। यद्यपि प्ायोग वित्त व बजट, लेखा 
परीक्षण (8४०॥) तथा भ्रधीवस्थ कर्मचारियों क सम्बन्ध मे बजट विभाग (छेण८्णा 
रण (६ 89084), सामान्य लेखावन कार्यालय (ठक्षाद्ाग #०००घ७३॥३४ 0॥06) 
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तथा सिंवित्न सेवा प्रायोग [एए॥ $धाश०४ एणशागा!$श०)) द्वार बनाये गगे 

प्रशासकीय नियमों के अन्तर्णशत कार्य करते हैं, किन्तु उनको मुझ्य उत्तरदायिता 
(&८००७४/०७॥॥४४) सीधी वाग्रेस के प्रति हो होती है। ग्रायोग राष्ट्रपति के 
नियम्तर से मुबत होते हैं, विशेषद निम्नलिखित तीन कारणों से -- 

(१) जबकि राष्ट्रपति चार वर्ष के लिये चुना जाता है, ग्रायोग के सदस्यों 
का कार्यालय पाच, छ या सात वर्ष होता है। भ्रत राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहश 
करता है, उस समय वह नये सदस्यों को नियुक्त नहीं कर सकता क्योकि सदस्यों का 
कार्य-काल राष्ट्रपति के कार्य काल से श्रधिक लम्बा होता है। इस असमात कार्यफाल 
व्यवस्था' के कारण कोई भी रटाष्ट्रपति प्रायोग के सभो सदस्थो की नियुक्ति नहीं 
कर सकता । अत सदस्यो को नियुक्त करने का राष्ट्रपति का अ्रधिकार सीमित ही 
होता है। 

(२) आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने की राष्ट्रपति को झक्ति बहुत 
सीमित होती है । कग्रेस ऐसी शर्तों का निर्धारण कर सकती है जिनके अन्तर्गत ही 
मसदस्मो को हटाया जा सकता है। अत राष्ट्रपति की सदस्यों वी पदच्युत करने की 
इाक्ति भी प्रतिबन्धित ही रहती है | 

(३) राष्ट्रपति को भ्ागोग के निर्णयो को बदलने, बीटों करने (विशेषा- 
धिकार द्वारा रह करने) तथा उनका पुररवलोकन करने कय अधिकार नहीं होता ! 
श्रायोग के निंय राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत भी नहीं किये जाते । इस प्रकार जहाँ 
तक राष्ट्रपति के साथ इनके सम्बन्ध का मामला है. परम्परा (7788007) तथा 
कानून ([,4७), दोनों हो इतने आयोगों को ठोस स्वतन्त्रता की वास्तविक स्थिति प्रदान 
करते है। 
म्यायपालिका और प्रायोग 
(च०७॥९०४३ 800 (०एग्रा5अआं०ा5) 

पक्षों (20270८5) के प्रनुरीध-पत्रों (?धधाणा5) पर सच्चि न्यायालय 
($0फाथ॥८ 0०ए३) की प्रायोग के निएंथों का धुवर्वलोकन (१८४४७) करने का 
प्रधिकार है। मर्वोच्च न्यायालय आयोग के निर्णयों की पुष्टि कर सकता है, उनमें 
संशोधन कर सकता है भ्रथवा उनको रह कर सकता है 
निपामकीय कार्य को प्रकृति तथा सचालन 
परिशपर ०0 (००९0० ०६ एल्टुप80073 हैएडप्८55) 

आधेए पम्प पपरर ४:०५ ४५४रे) फिकार्ये, के) पसम्पक्ष चरेताों। 
उनके कार्य प्रच्माप्तकीय, अर्ध-विधायक ठथा थर्ध-त्यायिक प्रकृति छे होते हैं। ये 
प्रायोग नियम बनाते हैं, यह इनका अधे-विधायक (00०5 ८४४७॥६८] कार्य है ये 
इन तियमों को लागू करे हैं तथा कार्यवाइया करत है, ये इनके प्रशासकोय काय हैं । 
ये मुकदयो मे निशय देते हैं व अपीर्से सुनते है आदि, ये इनके अ्रपे-न्यामिक ((९एव8- 
30व्रक्ष) का हैं। बोगी के आचार का वियमन करने के लिये व्यवस्थापिका 
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[८8059 07८) कानून प्रास्म करती है, उद्ाढ़रश के ठिये, यह हि रेस 4 सहक 
परिवहन दथा बिजली की दरें “न्यायपूर्ण व उचित” (!0४॥3॥0 ए९४४०॥०७०) हों, 
भोजवालय (१०४७ए७7०॥8) दया दुष्पधालाए (02॥7:5) साफ़ वे स्वच्छ (52गराध5) 
रहें, मालिक प्रथा नियोक्ता [[709८83) प्रपने कमचारियों बे जीवन, स्वाम्ध्य 
सथा उनषी सुरक्षा की उचित देखमभात्र करें, प्लौर यह वि वासिन्यित्र प्रवृत्तियाँ 
“प्रनुद्चित प्रषवा धोषेषरी में पूर्ण " (छ#/ ० ४८०८७४४८) न हों भषवा उतने 
“प्रतियोगिता बे भ्रनुवित तरीवो” का प्रयोग मे जिया जाये। प्रव समस्या यह 
उत्पर होती है वि इस बात की व्यास्यां वैंस बी जाये हि बयां “उचित है, बया 
' घनुचित" है भ्रादि । प्रापोगों सा यह कहा जाता है हि वे इस सम्बन्ध में ग्रावश्यव 
निपम तथा वितियम (/२०॥८४६ 306 ॥:89व9॥0॥5) जारी बरें। यह प्रायोगो वा 
प्रध॑-विधायक कार्य है| प्रायोगा को तियमोों के मय दरते वाले व्यक्ितयों के मुकदमों 
में निएंप भी करन होते हैं। यह उनका प्रधनयायिक कार्य है। इस प्रगार धायोग 
'मिश्वित प्रकार के वार्यों को सम्पन्न करते है ।' प्रायोगों को तथ्यों को प्रस्वेषण 
करता होता है खोजबीत करनी होती है ठया नियामकीय वायें वे बारे में जनता 
का मत जानना होता है घौर फिर इन तस्पों (१3८3) ये प्राघार पर ही हरे प्रपने 
विंग बैन होते हैं । 

स्वतन्त्र नियामबीय भायोगों की स्थापता के कारण 

[7085075 0 6. छाग्की।करकाला।. तर ॥06९फ९50९७६.. रक्ुशरश्ंग) 
(गप्र$श्र0ा$) ५, 

स्वतस्त्र नियामकीय प्रायोगों की स्थापना बे विस्तलिखित कारण थे-- 

(१) नियामवीप कार्यों में भ्रधन्यापिक तत्व पाया जाता है।यह सोचा 
गया कि प्रध॑नयायिक गाय एव निष्यादव विभाग (९00४८ (ंल्ऊृ््ाशािशा।) 
ही अपक्षा एक स्वत्त्र प्रायोग द्वारा प्रपिक प्रच्छी प्रकार से सम्पन्न कयेजा 
सकते हैं । 

(२) यहू विचार किया गया वि नियामकीय गाय॑ निर्दवीय (र०ाकुशव- 
$॥) प्राघार पर सम्पन्न तिये जाने चाहिये । स्वतम्त्र श्रायोगो का निर्माण इसी प्राशा 
में किया गया था कि वे निईलीय प्राघार पर कार्य करेंगे । 

(३) प्नेद नियामकीय काये प्रावंधिर्त भ्रथवा तकनीकी (लाग्रव्श) 
ब्रद्नति से होते है + शत भ्रावश्यक्रटा इस बात वी होती है कि ऐस कार्यों पो विशेषज्ञ 
प्रयवा जानकार लोग ही शपने हाथो म लें । इत्ी वारण नियमन करने वा वार्य 
स्वैतस्त्र विशेषज्ञों को खौँत दिया गया । 

(४) डुछ स्वतस्त्र भ्रायोगों का निर्माग्य इस कारण भी किया गया था क्‍योंकि 
बुछ प्रादिशिक्र मायो की धतुष्दि के लिए ऐसा करना प्रावद्यक था । 

(५) नियासवीय कार्यों के सम्बन्ध से श्रपताई गई, सरवारी नोति एक 
प्रपोगा्मत्र अवस्था (&फुन्शाएव्याडं 5028८) में थी। यह सोचा गया था हि 
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प्राचार-व्यवहार के नियम [ऐ४४८४ ० ०शआा्प्र८) ध्याख्या करने का अधिवार एक 
ऐसे विशेषज्ञ भ्रायोग को दिया जाये जो कि दलगत राजनीति (79 ए०॥७८७) के 
प्रभाव से बचा हुआ हो । 

(६) नियामकीय कार्य भरषे-विधायक (९४४४-८६४४»॥४८) होता है। श्र 
यह्‌ प्रच्छा है कि यह प्रध-विधघायक कार्य एक विभागाध्यक्ष को देने बी बजाय 
ध्यक्तियों के एक वर्ण को दिया जाय ३ 

(७) प्रघम वियामकीय प्रायोग भर्थाव्‌ भन्तर्राज्य वाशिज्य श्रायोग (]767 
$086 (एग्रयाक्व०८ 207गर5807) को प्रपने काये में भारी सफ़्लता मिली और 
उसच वही भ्रतिष्ठा प्राप्त की । कांग्रेस उससे बहुत प्रभावित हुई और उसे इसी प्रदार 
के प्रन्य झ्रायोगों की स्थापना करने की प्रेरणा मिली । 

(५) काग्रेस ने बुउ स्वतस्त्र श्रायोगो का निर्माण इसलिये किया था क्याक्ि 
उसे यह ठीक प्रकार ज्ञान नहीं था कि नियापवीय कार्य किसके सुपुर्दे किय जाय | 


स्वतन्त्र नियामकीय श्रायोगों फो झालोचता 
(एगांधराश्या ४ ॥06 [0ऐशकुशाएशा प९ह१एशंणए (000755$075) 

सपुकत राज्य भ्रमेरिका में स्वृतस्त्र नियामकीय झगोगो कौ कडी भालाचन।ए 
की गई हैं। ये प्रालोचताएँ निम्न प्रकार हैं -- 

(१) झायोग प्रशासन के पृथबकरण को प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि य मुख्य 
निष्पादक (004४ 85००७॥४०) के निरीक्षण एवं नियन्त्रस में नही होते । 

(२) चूंकि ये मुख्य निष्पादक के नियन्त्रण मे नहीं होते, प्रौर प्रपती 
पृषक्‌ मीतियाँ निर्धारित करते हैं, ग्रत नोति के सम्बन्ध मे श्रवक विवाद तथा भ्रम 

अतपन्न हो जाते हैं । परिणाम यह होता है कि राष्ट्रपति की प्रभावशीलता तथा 
जिम्मेदारी क्षीण हो गाती है । 

(३) राष्ट्रपति का मुस्य उत्तरदायित्व है कि “वह यह्‌ दखे वि कांबून 
निष्ठापूर्वक क्रियान्वित किये जा रहे है या नहीं ।"! स्वृत॒न्त्र नियामकीय भ्रायाग उसके 
नियन्त्रण में नहीं होते । वे तो सीधे काग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति 
इस बात की देखभाव कंसे कर सकता है कि प्रन्दर्रज्य वाणिज्य भ्धिनियम 
(छ0 806 (७00०८ #ए०७) अथवा छघीय व्यापार आयोग झधिनियम 
निष्ठापूवंक लागू किय्रे जा रहे हैं या नही ? इब अधिनियमो के क्रियान्वय के लिए 
उत्तरदायी भ्रभिकरण (88०४८०$) उसके निबन्द्रण से बाहर होते है । 

(४ स्वतन्द नियामकीय छ्रायेय राष्ट्रीय प्रशास॒व को नोठि में समम्वय 
((०-०४०70900॥) के प्रभाव की स्थिति उत्पन्न करते है। राष्ट्रीय नीति (१४४७०! 
7०॥०)) के विपरीत वे स्वय भ्रपनी ही नीतियो का अनुसरण करते है। इससे 
प्रशाक्षत मे भ्रम तथा अव्यवस्था उत्पन्न होती है। 


॥ 47 व, ३६९ ३3, ए $ एक्ज्नाधयागा 





१२ सोक प्रशासन 


(९) इन प्रायोगों से प्रशासवीय सर्चों मे वृद्धि होती है। अनेव स्थितियों 
में ऐसा होता है कि प्रपने कार्यों को सम्पन्न करने मे लिए वे विभागों (ऐशुआ! 
ह८)($) वी सेवाह्ों वा उपयोग नहीं करते, श्रपितु अपने निजी विशेष तथा पृषते 
भ्रमिररणों (#8ध70४०5) को निर्माण करते हैं। इससे प्रवावश्यर रूप में दुगुना 
स्टाफ रपा पद्ठता है। 

(६) प्रापोग मिश्चित प्रकार वे कार्यों वो सम्पन्न करते हैं। वे एक ही साथ 
विधि-निर्माता ([.9४-॥७|७ ), काय-सयालत तथा न्यायापीश होने हैं। वे “प्रनुचित 
प्रतियोगिता से पूर्ण व्यापारिक क्षियाप्रों” दे स्तरों भ्रषया मानदष्डो”/ (88802703) 
बय निर्धारण करत हैं। वे ही दन स्तरो झथवा मानदण्डों को लागू 'बरते हैं तथा 
कानून भग बरत बालो पर प्रयोग लगाते हैं। इस रीति से नागरिकों के ग्रधिवार 
खनरे मे पढ़ जाते हैं। जैसा वि एक लेखक ने वद्दा है कि “प्रायोग से यह कहां जाता 
है कि नीति के निर्धारण वे बाएं के साय ही साथ, जो कि प्रनेक बार तीव्र दलीय 
वाद विय्राद धषवा प्राथिकवर्ग के विरोध या विपय बन जाता है, स्याध्रिक वाय॑ 
सम्पन्न बरें । वस्तुत यह वह वातावरण नहीं है जिसमे कि नागरिकों वे अ्रधिकारी ने 
सम्बन्ध में निएंय हिय जायें । स्थतत्त्र प्रायोग व्यवस्था वी यह एवं प्रनिवार्स तथा 
ग्रलविहित (70८00) कमजोरी है. ।”! 

(७) यह हो सकता है कि प्रभिवरण के वर्मचारी कानून को लागू करने मे 
समर्थ तथा योग्य न हो । 

(८) एक एवीडत प्रशासवीय व्यवस्था में मत्ता वी रेखा (].6 
4७४०7) मुस्प निष्पादर पथवा मुस्य कार्यपालिता (00४ ष्टपवए७५८) से सभी 
विभाएों तथा भ्रमिव रखो तव॒ जानी चाहिए. भर सभी प्रभिकरण तथा विभाग 
प्रत्यक्षर्प से नहीं बल्कि महाप्रवन्ध वे रूप में मुख्य तिष्पादक के माध्यम प्ले 
ब्यवस्थापिका (/-8)9॥9978) के प्रति उत्तरदायी होने चाहियें । परन्तु नियामनीय 
गपोग व्यव्ष्या प्रशासकीय सगठत के इस मूलभूत स्िद्वारा का उल्लंघन करती है 
तथा प्रशासन मे भ्रम उत्पन्न करती है। 
निष्कर्ष (एजालएग्नंगा 

स्वतन्त्र नियामवीय प्रायोगो द्वारा उत्पन्न इस भ्रम (0/थाश॥9] को रावर्ट 
ई० बुध्ममैन (/00८! £ (७:शाशश्ा) ने इन झब्दो में ब्यबत क्या है 

“स्वतस्त्र नियामवीय झायो। सधीय प्रशामन के पुनग्ंदन बी बिसी भी 
याजना के लिय एक चुनौतीपूर्ण समस्या ला खड़ी बरते हैं।वे वास्तविक ठया 
मम्भावित रूप में विवेख्ीकरण (0०८2॥एभाट॥॥०॥) का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
यद्यपि वें न्यायालयों क निरीक्षस से बचे नदी रहते, रुयापि गष्ट्रपति के नियल्मण से 
व पूएंत परत होत है। झनुभव के अनुसार तो ऐसा वोई व्यावहारिक उपाय नहीं 

]. 09०॥ 8 (0४चञगव३, 386 2:00[६७ ० ]96<[ुषशारल ॥ रिव्वण3079 (जरा 
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स्पृतन्त्र नियामकीय ग्रायोग शै३३ 


दिखाई देता जो उन्हे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनता हो ५ वे तो राष्ट्रीय सरकार 
में एक प्रकार के चतुर्य विभाग” [ ह007॥॥ ०वए20॥20 के समान है ।/ 

«.सधीय नियमन (मल्वद्ाज एेट्ट्णआणा) के एक उपाय के रूप मे, 
पनुभव के आधार पर, स्वतन्त्र आयोगो के लिए अत्यधिक आदर की भावना पाई 
जाती है। इस वात की ओर भारी भुकाव पाया जाता है कि उत्पन्न होने वाले नये 
लय निधासकीय कायर्ओों कर निषटारा इस दीति के प्रयोग द्वारा क्या जाना चाहिये। 
किन्तु साथ हो इन स्वतस्त्र सस्थाप्रो वी सरया में वृद्धि का आवश्यक रुकात 
प्रशासकीय व्यवस्था के विकेन्द्रीकरशा तथा अध्यवस्थित होते की भोर होते लगता 
है । मे ग्रवुतरदायिता के क्षेत्र हैं। इनवे अधिकार में महत्वपूर्ण प्रशासकीय क्षेत्र हैं 
जी राष्ट्रपति के निर्देशन एवं उत्तरदापित्व वी पदुच के बाहर हैं' “।” आयोग ऐसएः 
कार्य सम्पन्न करता है जिसके सम्बन्ध मं से, एक ही साथ, राजन॑त्तिक दृष्टि से 
उत्तरदायी तथा न्याप्रिक दृष्टि से स्वतस्त्र रहता चाहिए। “यह स्थिति एक अगजाल 
सो प्रतीत होती है। यदि नियामकीय आयोग वर्तेमान ओर भादी, पूणतया स्वतन्त्र 
रखे जायें तब थो वे नौति-निर्धारए तथा भ्रशासकीय कार्ष जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बृत्य को सम्पन्न करने के लिए पूर्णृतया ग्नुत्तरायी बन जाते हैं. ग्रौर दूसरी श्रोर, 
यदि प्रायोगो की स्वतन्त्रता की स्थिति का भ्रपहरुण कर लिया जाये तो यह उनये 
न्यायिक तथा श्रपे-स्यायिक कार्मो के निः्पक्ष सम्पादत के लिए एक गम्भीर घमकी वन 
जाती है ॥77 


आयोग को राजनैतिक दृष्टि से उत्तरदायी दया न्यायिक दृष्टि से निष्पक्ष 
एवं स्वतस्त्र कैसे बताया जाय, यह एक बडी दुविधा मे डालने वाली बात है। सध 
सरकार मे भ्रशासकौय प्रवत्व-ब्यवस्था का अध्ययन करन के लिए राष्ट्रपति रूजवैल्ट 
(श८8४0९॥॥ ११०05८९॥) ने. जो प्रश्चासकीर्य प्रबन्ध स्रमिति (एजआधलर ० 
#पाणा।॥70॥76 /9॥38ध्याथा।) नियुवतत की थी उसने सन्‌ १६३७ में भ्रपना 
प्रतिवेदद (2७७०४ प्रस्तुत किया । स्वरत्तत्व नियामकीय द्ायोगो के सम्बन्ध में इस 
समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की। इसने सिफारिश की कि आयोगोका 
नियमित निष्पादक विभागों (२६8४7 6:८०४॥४४ ९०ए॥॥००७५४) मे एकीकरण 
कर दिया जाता चाहिये । इसके प्रतिरिकत, झायोगो को दो प्रनुभागों ($८८४/०॥३) में 
बाँट दिया जाना चाहिये, अर्थात्‌ न्यायिक झनुभाग (7७४७४ ४४८७०)) प्रौर 
प्रशासकीय प्रनुभाग (80गतवाड॥8008 $९८४०॥) । प्रशासकीय प्रनुभागों को 
मीति निर्धारित करने तथा नियम बनाने के भ्रधिकार दिये जायेंगे भर इसको एक 
विभाग वा ब्यूरो (80८90) प्रथवा सम्भाग (0शहणा) बना दिया जायेगा, 
सलत यह सचिव (8व८ा७४४)) तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा । न्यायिक 
झनुभाग, जिसको कि आयोगो के न्यायिक कार्य सम्पन्न करने पडेंगे, उत विभागों 


4 एरणढा 8 एपनफा, वरढ खफिफरालशा ण हर ॥42940600 सल्डवव09 
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ह्३र लोक प्रशाप्तन 


(0क््ृआए५॥७) में रहेगा जोबि 'प्रशासवीय गृह प्रवन्ध कार्यों” वा बरने के 
उद्देश्य से बनाये गये हो, परन्तु यह प्रनुभाग प्रन्य विसी भी यन्पन से पूर्णेत स्वतस्त् 
रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा इसके निर्णोयों करा पुनरवलोकन नहीं किया जा सकेगा, प्रत 
यह स्वतत्र रुप में तथा निष्पक्षता वे साथ कार्य कर सकेगा। इस प्रवार भायोग के 
प्रशाराबीय कार्यों का विभाषों मे एकीकरण बर दिया जायगा तथा उनवो उत्तरदायी 
बनाया जा सकेगा, प्रोर दूसरी भोर व्यायिक क्षेत्र में उन्हें स्वतस्तरता प्राप्त हो 
जायेगी । बांग्रेस में इस योजना को भस्वीवार कर दिया । 

हूबर भाषोग [प्0०ए४८४ ९णाधाआ50०7) १६४६ ने वई बड़े तकंपूर्ण वे 
उचित मुझ्ाव दिये । इसने प्रचलित भ्भितरणों (8 82००८७) का एकीकरर! करने, 
डेयरमैन पी धवितयों मे बुद्धि बरने, भागुवतों (007॥75807८75) वो प्रधिक वेतन 
देने तपा स्टाप विशेषज्ञों (8 ८.धा७) को प्रधिक सत्ता प्रदान किये जाने बी 
पिफारिश की । परस्तु प्रायोग ते भूलमूत ढाचे के विरुद्ध एक प्रधान या प्रध्यक्ष, 
(सत८४५) रखने की बात दी सावधानी के साथ उपेक्षा इर दी। इस प्रकार, समरपा 
जह| को तहाँ रही ।! 





4 का प्रचबाडकटॉट (० (िट शि00ंदा ७ तट वाईटफुटाकसा। 2२८३४१४४००) (शव- 
क्राइआ003, (९0फशा 8 00शशा39, 8005026 05 [6 ज़ाकतांध्य 0 0६ [॥06९002॥ 
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व 
सरकारी उद्यमों का प्रशासन 


(&9णाॉंफ्रंगाउ्रधंणा ण ह96 2#6॥9९४) 





सरकारी उद्यम [808/6 था४5:97/55), जिसका प्रथ है प्रौद्योगिक, कृषि 
सम्बस्धी, वित्तीय दया वाशिज्यिक व्यवसायों का सरकारी स्वामित्व_(90806 0ऋह- 
379) तथा सरकारी संचालन (582.00672007), ग्राजकल लगभग एक सादंदेशिक्‌ 
तब्य बनरगेयां हैं। प्रवन्धनीति (०॥55८2/०7८/ का प्राचीन सिद्धास्त ग्रव पुरतिया 
अव्यावहारिक हो गया है। सरवार के. कार्प. उद्योग (॥70009) ,त्पा व्यापार 
(प7900), मे चौजें परस्पर इतनी सम्बद्ध एवं समुबत हो गई हैं कि, उनके पूर्सख 
पृथततरण (36/27७॥०7) का प्रइन भ्रधिक समय ठक नही उठाया जा सकता। हमार 
सामने ऐसे उदाहरण हैं कि ससार के लगभग सभी देशो में, चाहे वे उन्नत हों प्रषवा 
कम-उम्तन, सरकारी उद्यम बालू हैं। पहाँ तक फि सयुवत राज्य अ्रमेरिका जैसे देश 
में भी, जहाँ कि सरकारी उद्यम को सदेह की दृष्टि से देखा जाता है ग्रौर इसको 
्यक्रितगत स्वाधीनता में एक वदौती माना जाता है, हम देखते हैं कि टेनेसी घाटी सत्ता 
(पद्वा०55३ १०९४ #प॥००/७) का संचालन किया जाता है जोकि सरवारी 
उद्यम वर एक विशिष्ट उदाहरण है । सोवियत रूस ($0५/5६ [२०५५॥७) में सरकारी 
क्षेत्र [(5:808 ६८८०४) पूरणंत व्यापक है श्रौर देश के लगभग सामपुर्ण ग्राधिक जीवन मे 
फैला हुआ है । रूस के सविधान मे स्पष्ट शब्दो मे यह कहा गया है कि “प्रय॑-व्यवस्पा 
(8००॥०7५४) की समाजवादी पद्धति तथा उत्पादन के साधनों का समाजवादी 
स्वामित्व (50ए205( एश्याप्यआए0) द्वी सोवियत संप (७ $ 5 ॥ ) की प्राधिक 
मीव का दृढ़ प्राधार है जिसकी स्थापना प्र्थ व्यवस्था की पूँजीवादी पद्धति की 
ममाप्ति, उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के उन्मूलन भौर मनुष्य द्वारा 
म्ुप्य में शोक ( 0ॉ00४000) की समाप्ति के परिरापस्वरुप की गई है ४ 

इसी प्रकार फ्रास की अर्थ-व्यवस्था (000009) का एक बडा क्षेत्र सरकारी 
वद्यमो के अन्तर्गत है । सरकारी निगमो (0एणा० एणग्रफणवाणाड) तथा राज्य द्वारा 


4 सरकारी उद्यम की समस्याओं का विस्तृत विवेचन लेखक की “भारत में 
सरकादी उद्यम पर ससदीय नियन्‍््रण (एशडाश्याध्याआा ए०व्रफण 00८८ ड86 
हणशष्ञाण5८ 98 ]70/3) नामक पुस्तक में क्या गया है। यह पृक्तक भेट्रोपोलिटन 
दृकू क० फेज बाजार, देहली द्वारा प्रकाशित वी गई है। 

2 #पछाग्ा 2णाारा्पधणय 96, क_्षापघव्व ४ 











१३६ मोर धदाहर 


चपिरृत एड संचालित वम्पनिों गौ एक सस्दी प्रौर विदिप सूची है । इसमे विदृठ, 
गैंस थे कौयया निगम, रैलवे, राष्ट्रीय वायुमागं, दो वी छद्दाजी वम्पनिया, पेरिर 
परिवहन व्यवस्था, एउनेशन पोटाम साने (#४00ा 7००5) 0८७), दौवुर 
बिद्रें दूग प्ताग्ट (00८०४८ छास॥/6३ छाॉटशा), वायुयान निर्माण उद्योग वा एए 
बड़ा भाग, रिनास्ट्र मोटर बढ़े (72030]/ ॥(०॥07 १४075), घार बड़े जमा व 
देते का प्रापा थीमा व्यवसाय, फुस मी सीमाप्ों पर स्थित वागिज्यित रेडियें 
स्टेशन, फिल्म तथा मिनेमा दा्पतियाँ तथा इगने ब्रतिखित पन्य क्षेत्र सम्गितित हैं 

बिटेस भें, सन्‌ १६४५ ये ४० के बीच में मजदूरदलीय सरवार ने कोयला, गैस 
परिवहन (7737%०7) वायुमागं, विजल्ली तथा सोद्दा व इस्पात उद्योगों तपा वे 
प्रॉप इग्ेंड का राष्ट्रीय रण कर दिया। इसी प्रवार, यदि हम श्रीलका (0८३०7) 
दारिस्तात, ब्रह्मा य ट्री प्रादि कर्म विवम्तित (000८7 ४८४८!०/८४) देश्यों की प्रोः 
देखें तो मरकारी उद्यम में स्‍भतक उदाहरणा हमारे सामने आझ्रात हैं। टर्की में शषि 
कै (॥8९७॥४०! 8978), भिद्दी द्वारा विगिठ पदार्षों का कार्यालय, हषि सामान 
झविएण (4$7०णीएयो हिवृणफएला #8८०८/) प्रादि मब पर राज्य का ही 
इवामिव है भौर ये धनेर प्रवार में ह पकों की सद्ायता बरते हैं। “दरयोग तया 
दोनों ही क्षेत्रों में टर्वी वे प्राधिक विकास का इतिहास बहुत बुद्ध सरवारी उद्यम से 
ही सग्बन्पित रहा है।! इस प्रकार टयोग, हृषि तथा वाशणिम्य वे क्षेत्र में राज्य का 
ब्रवेश भव सगमग सभी देशों म कापी महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी उत्पत्ति भ्रतव 
प्रकार वी ग्रेरशामों (१०४८3), दवावों (2८85६०7७७) तया उद्देश्यों (0905%) 
के कारण हुई जोकि देश-देश व सरवाए-सरकार की भिप्नता के प्रमुसार मिन्न मिश्र 
है। दिसी भी राष्ट्र वी व्यावहारिक भ्रावश्यक्ताएं, प्रतिरक्षा सम्दन्धो बातें, राज- 
मैतिष' विचारधारा, सामाजिव झास्त्र, श्राथिक्र विकास की दशक्षा--ये ग्रनक तव हैं 
लोति किमी ने हिसी प्रयार से इस बात का निर्षारण करते हैं कि स्सी दछ्क के 
प्रौद्योगिक तथा वाग्पिज्पिक क्षेत्र मे राज्य को कौनसा भाष प्रदा करना है। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, भारत की भ्रय॑-व्यवस्या (६८००००॥))) श्रायोजना- 
बढ़ (?]9॥75) नहीं थी । उस समय तक भारत एक दृषित्रधान देश था थीकि 
बदिशय उद्योगों व दिए बच्चा साल (२49 गधा) प्रदान करता था । स्वतत्तता 
प्रात्ति क पहचात्‌ राष्ट्रीय सरकार का यह उत्तरदायिल्व हा गया कि वह इस देश की 
बहती हुई जनस्स्या वी निधंनता दूर कर और रहत-महन मे स्वर म सुधार करे। 
झत झब भारत सरकार निर्घनता, पौष्टिक माजन की कमी, बीमारी तथा पश्रथ्िन्ना 
का दूर करने वे जिय प्राविक विकास की गति तीद्र करने के भगीर प्रयत्नों में लगी 
हुई है। इस कारण ही सरकार को भ्राधथिक उद्यमों हे प्रनेक क्षेत्रों मे हस्तक्षेप श्रथवां 
प्रवेश करत वी प्रेरणा मिली है । 





4 # मर मबऋतक लि दिताशएापर बाब॑ £८०७ए७व४८ 0ल्‍0मे०फ्ताशा, 9. ॥24 


सरवारी उद्यम का प्रश्ापन १३७ 


सरवारी उद्यमौ है सम्बन्ध में जो प्रशारकीय समस्‍्याएँ उलन्न होती है वे 
निम्न प्रकार है +-- 

(१) सरवारी उद्यप्रो का प्रदन्य विस प्रवार विया जाता है ? 

(२) संसद (शशाध्वगाधा) के प्रतिनिधि के रूप मे, मस्ती (?/शाफ्राश) 
आरत भे सरकारी उद्यमों पर झिस प्रकार नियन्त्रण रखते हैं ? क्या उत्तकी शवितया 
स्थिति दा सामना करन के लिए पर्याप्त होती है ? क्‍या उसकी शक्तियों पर कोई 
रोक लगनी चाहिये ? 

(३) धरकारी निममो (2४७॥० 007ए000॥3) पर तियन्वग रखने के 
लिए संसद द्वार स्या-गया उपाय अपनाए जाते है ? किसी भी निगम के कार्य भारी 
(0000982) मनन्‍्त्रों स॒उसे 'वि्म के कार्यों तथा सचालन के बारे में वीन-कौन से 
प्रइन पूछ जात चाहिये “४ तिगसमा व॑ विषय मे जानवारी श्राप्त बरन के लिए ससद 
के सदस्यों को प्रौर कौन-कौन से साधन प्रदान किय जाने चाहियें ? 

(४) संसद वी साबंजनिय लखा समिति (९०७७८ 8८००४ 00क्राग्ा//००) 
तया प्राक तन समिति (00गाता।#०४ छा ह9!तात्रा८४) जैसी वित्तीय समितियों द्वारा 
निगमों पर क्या तथा किस प्रकार नियस्त्रणा रखा जाना चाहिये । 

(५) सरकारी निगमो पर जो संसदीय नियन्त्रण खागू कया जाता है, क्या 
बह पर्याप्त है ? यदि नही, तो क्या सरकारी उद्यमों से व्यवह्यर करत वे लिए ससद 
की एक प्रवर समिति (80०८४ ४००॥४॥॥॥/००) होनी चाहिए ? यदि नही, तो क्यों ?ै 

(६) सरकारी उद्यम्रों से सरकार का वास्तविक सम्दत्ध क्या है ? 

अ्रय हम सूरखारी उद्यमो के प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याप्रो पर विचार 
करसे है । 
सरकारी उद्यमों में प्रबन्ध के स्वरुप 
[ए्रालाड 0 'चगन्लाइट९फ शा 9 596 ट0]7585) 

गत शताब्दी (2<८80£) मर व्यावतायिक उद्यमों के सरकारी स्वामित्व एव 
सचालन की सध्ष्या में ग्रथिक दृद्धि हो जाने से एक मूलभूत समस्या यह इसने हो 
गई है कि किसी भी उद्यम की सबसे श्रच्द्धी प्रवन्थ-व्यवस्था किप्त प्रकार हो सकती 
है ? प्रवर्ष के किस स्वरूप को अपनावर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कये जा सकते 
हैं ? समार के भिन्न-भिन्न देशों में प्रवन्ध के विभिन्न रूपा के साथ अनक प्रयोग विए 

श्गय हैँ? 

सरकारी उद्यमो के प्रझ्यातन के लिए भ्रधिक्तर सपठत दे चार रूपो (0985) 
का उपयोग किया जाता है जीकि विम्न प्रकार है -- 

(१) दे उद्यप जितका सचालन अन्य घखवारी क्रियाओों क रामान ही किया 
जाता है, पर्यात्‌ विभागीय प्रबन्ध [9८0भणालायं (बाग्हथाला) । 

(२) रस्कारी निगम [?ए9॥6 ए०फुणव/णाऊ) 


१३८ लोक प्रशासन 


(३) मिश्रित पूँडी वम्पनियाँ (0॥/ ४००६ ८०गाएआ॥८5) जोबि या तो 
पूर्ंतया सरकारों स्वामिल वे प्रत्तत हो प्रथया मिश्चित प्रर्थात्‌ प्राइवेट सस्थाप्रों वे 
साथ साभेदारी (एन्‍रताधश!) में हो । 

(४) गचालन ठेया. (0एलगावह ००7४९) एवं ऐसी व्यरस्था है जिसने 
प्रन्तांत सरवार जिसी भी प्राइवेट झ्यवा निजी ससस्‍्या वे साथ सरवारी उद्यम वे 
प्रवन्ध तथा सभालन का ठेका बरती है । 

सरवाही उद्यमों को कार्य-दक्षता एवं कुझलतां के साथ चलाने के तिये यह 
भ्रावश्यत्ञ है वि भिन्न भिन्न उद्यमों वे लिये ठीव-टीक प्रवार वी प्रवन्ध-ब्यवस्था वा 
चुनाव विया जाये। स्व हम गरवारी उद्यमो बो ऊपर बताई गई इन विभिन्न 
प्रकार वी प्रवस्ध-व्यवस्थाप्रो के सापेक्षिक गुणों वी विवेचना बरेगे । 

(१) विभागोय प्रबन्ध 
(0फ्थाणपाओं ैगराछएलाला) 4 

विभागीय प्रवन्ध-व्यवर्था वा उपयोग श्रतय देशों म रेलो, सचार बे साधनों, 
बन्दरगाहो, राजस्व-प्रजंन वी प्रह्ृति वाल्ते बराणिज्यिक (एणाशध्ा९३) तथा 
ओ्रौद्योगिज़ एकाधिवारों (700572॥ 5/9॥000॥25), झौर यहाँ तब कि निर्मारा 
उद्योगों वे लिये भी ग्रिया जाता है। भारत मे, रेलवे, जोबि सबसे बड़ा सरकारी 
उद्यम है, विभागीय प्रवन्ध-ब्यवस्था के प्रन्तगंत है तथा भ्रव चितरजन लोफ़ोमोटिव 
बव्स (0॥॥9700]) 7.00७॥0॥६८ ६४०४७), पेराम्बूर में इल्टीग्रल बोौच फैस्टरी 
(६१४४ ९०१०४ छ4९079) तथा युद्ध-सामग्री का निर्माण करने वाली व विशिष्ट 
प्रतिरक्षा की सामग्री वी प्रति १रने वाली कुछ पटरियों का संगठन व उनवी वित्तीय 
व्यवस्था तथा नियन्त्रण बहुत कुछ उसी प्रवार क्या जाता है जिस प्रकार वि केच् 
सरवार के भ्रन्य विमी विभाग वा ! 

“शुद्ध रूप भे इसमे निम्नलिखित विश्वेषताये पाई जाती हैं -- 

(१) उद्यम की वित्तीय व्यवस्था राजवोप (77८9:७7५) से लिये जाने वाले 
वाबिक विनियोजनों (#गगएथं 4एा0फ़ा४0075) द्वारा की जाती है तथा इसकी 
आय का सम्पूर्ण प्रथवा एक बढ़ा भाग राजकोप म दे दिया जाता है , 

(२) उद्यम का तियन्त्रण बजट लेखाकन (8०००७०(॥९) तथा लेखा-परीक्षण 
(#०७५॥) व उन नियमो के द्वारा हाता है जोकि भ्रन्य सरवारी विभागों मे लागू 
हात हैं , 

(३] उद्यम के स्थायी कर्मचारी-वर्ग म॒ घ्िविल सेवक (शा $ध४७॥(5) 
होते हैं। उत कर्मचारियों की भर्ती की रीतियाँ तथा सेवा की झर्तें श्रादि सामान्यत 
वैसी ही होती है जैसी कि भ्रन्य सिविल सेवकों के लिये होती हैं ; 

(४) उद्यम का संगठन साधारणतया सरकार बे वेखद्रीय विभाग (ए९॥॥व 
009भांग०ा१) के एक बड़े उपसभाग (570 ठाशश्य०ा) के रूप मे किया जाता है 


है| 


सरकारी उद्यमों वा प्रशासन श्रे६ 


प्रौर उद्यम विभागाव्यक्ष (पर्वत कद व्याधाणाला) के प्रत्यक्ष निमन्‍्त्रण में 
रक़ता है। 

(४) जब कभी यह देश वीं कानूनी व्यवस्था (८९७४ 5$डध्या) मे लागू 
होता है नो उद्यम को राज्य (5८) वे सर्वश्रेः्ठ विशपाधिकार प्राप्त होते है और 
सरकार वी सहमति के बिना उस पर झुवदमा नहीं चलाया जा सकता ।! 

इस प्रश्मार, उ्रिमागीय प्रवन्ध-भ्यवस्था वाले उद्यम का संगठन वस्तुत पद" 

(क्रशटा३) ने आधार पर होता हे जिसका प्रधान एक मस्त्री (9०) 
॥ है और जाय प्रानन कायों के लिय मन्त्रिपरियदत्‌ (८४७:७) टथा समद 
प्रति उत्तरदादी कपल है । उदय बी प्रदणमन ज्येण्य (६५८०७०४) सिविक्त मैदवों के 
हाथो मे हाता है तथा वित्तोय नियन्तगी राजकाप द्वारा जिया जाता है । 

उस प्रकार दे संगठन में रजनीतिक दृष्टि से इत्तरदायी मन्त्री वे द्वारा 
ब्रपिक्तम मात्रा मर निग्मस्त्रण रखा जाता है। सररारी उत्तरदासिता (?ए00८ 
2०८०७॥390॥9) निश्चित हो जाती है । सरकारी ढाचे के भ्रन्य भागा के साथ 
छाप्ट सम्बन्ध होना दस प्रकार की प्रवन्ध-व्यवस्था का एक प्रन्‍्य लाभ है | थे दसके 
निश्चित व ठोस लाभ है तमापि मह झवश्य ध्यात रखना चाहिए कि विभागीय प्रसस्ध 
इन लामो को थ्राप्त करने की बोई प्रनिवार्य पूर्वशर्त (7० ००००॥००॥) नही है । 

संगठन के इस रूप की हातियाँ भी भनेव हैं श्रौर विशेषकर उस उद्यम के 
लिए जोकि स्पष्टत श्रौद्योगिक प्रथवा वारिणज्यिक प्रद्ृति का हो । यह 'सरकार 
वी शक्ति” को बढ़ाकर ग्रधिकतम तर देता है और उद्यम वी "प्रेरणा तथा लोच- 
शीलता" को धटाकर स्यूनतम कर देता है। यह कुछ उन भदकारक विशिष्टताग्रों को 
प्रवेष्ट रूप से हृथ्टिगत रखने में भ्रणफल रतवा है जोकि प्रधिकाश उद्यमों को सरवारी 
कार्यों के सामान्य संचालन से स्पष्टत पृयक्‌ रखती है प्रर्यात्‌ यह कि 

(१) सरकार जतता से एक सर्वोच्च रुत्ता के रूप म व्यवहार नहीं करती 
बलिश एक व्यवसायी (805॥०580727) वें तरीते स व्यवहार करदी है , (२) बस्तुप्ो 
एवं सेबाग्रो को लागते वी ग्रदायगी सामान्य करदाता (0009) (80-/99८) की 
बजाएं ब्यक्तिय्य उपभोक्ताओं को नरनी पडती है , (३) उद्यम के सर्च प्रतिवायंत 
डपमोगता की मार्ग वे साथ-साथ घट्ते-नदत रहते हैं भ्ौर उनका ठीक-टीक' प्रकार 
पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सरता प्रभवा उतको बास्‍्तबिक रुप में वाधिव बट वी 
मीमाप्री के प्रन्त्गंत नहीं रखा जा सकता , ग्ौरे (४) ऐसे क्षेत्रों में कार्यो बा सचालत 
विया जाता है जिनमे दि सुसस्यापित व्यापारिक क्रियाए प्रचलित है । सगठन के इस 
रूप के प्रत्त्गत, सरक्यरी उद्यम क्भी-बभी लालफीताशाही (8८6 १5]059) कार्य पे 
देरी, श्रपर्याप्त सेवा तया उपभोक्ताश्ो वी आवस्यत॒ताओरा के प्रति उपेक्षाभाव कै 
द्िकार बन जाते हैं 72 


मो 
हो 
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१४७ लोक प्रशासन 


मसरदारी उद्यमो में पाये जाने वाले हढ वित्तीय नियन्त्रण, तथा माल भौ सरोद 
दे ढेतो (0०॥7८5) भादि मे लिये नियमों व उिनियमों (१0९४ ॥0 र८६ए- 
[भाणा$) वी बठोरता झा सामास्यत स्वीकृत वाशिज्यित्र व ध्यापारिव कार्यवाहियों 
में विवाद हो सरता है भौर व्यतितगत विरंय तथा प्रेरणा पर रोक लग सदी है जो 
हि एक उद्म ऐ सफत सचाउत दे दिये भावश्यक होठे हैं। 

प्रघन यह उठता है रि शारवारी उद्यमों के खबालन से सम्बन्धित विभागों वे 
दांचों तथा बाय॑-विधियों में मूलभूत सशोघधन करवे दया हम इन कमियो को दूर नहीं 
बर सकते ? जैसा कि प्रो> डिमोक //॥७४०८४) ने कहा है दि “यदि प्रधिक 
सवायत्तता (॥0०॥०॥५) तथा लचीनापन (#7८ए७व॥9) लाने की दिशा में विभागों 
(0कशाता०0$) बे' प्रन्तगंत वाफी सुधार डिये जा सर्वे तो सरवारी निगमो दे' 
लिप्रे इसत्रा भोषित्य (/०६0॥९०७४०॥) या तो बिखुल नही होग़ा या बहुत बोरा 
होगा ।"! व्यवहार मे, इस सम्बन्ध में भिन्न भिप्न देशों मे समयन्समय पर भावश्यक 
सुघार किये जाते रहे हैं। ॥९८४०॥)॥॥४ 0॥05' वी स्थापना को गई है, वढोर 
बातूनो एवं तियमों के द्वारा सामास्य प्रथवा विशिष्ट छूटें प्रदान बी गई हैं, वाशि- 
शिपत्र विस्म ब॑ लेखा-परीक्षणो (8॥०७०॥५) की ब्यवस्था की गई है, तथा (स्वीहवियाँ 
प्राप्त करने में होते वाली देरियों को कम करने के लिये) झन्तमंन्त्रीय (70- 
%॥705८॥03।) प्रतिनिधित्व मे पूर्णो प्रबन्ध-मण्डलों (१४४॥०8४8 80905) की 
रचना भी गई है। भारती रेलें वैसे विभागीय प्रवन्ध-स्यदस्था वे! भ्न्तगंत है विम्तु 
भतव प्रधित्रार रतवे प्रशासद को गौँप दिये गय हैं। भारतीय रेलवेज कौ भपनी 
निजी वित्तीय प्रशासबीय तथा नियुवित करने को कार्य-विधियाँ है उतके भपने 
लेखागन (8०००५७॥७४) तथा सेखा-परीक्षण (#&००/७०2) विभाग हैं , यही नहीं 
वे विभिप्न क्षेत्रों मं बटी हुई हैं प्रौर जहाँ तब कार्य-सचालन वा सम्बस्ध है प्रत्येक 
क्षेत्रीप रेलवे मं काफी मात्रा मे विवेन्द्रीक रण वी प्रवृत्ति पाई जाती है। 


इसके भद्विरिवत, शीघ्र निर्णयो के लिये बोर्ड योजना प्रपनाई गई है। रेलवे 
बोई (॥७॥५9) छे०आ0) भारत सरकार के एवं मन्त्राजय ()॥॥587)) के सहृश 
कार्य बरता है झोर रेलो के निययन, निर्माण, देखभात तथा सचालन बे सब्बन्ध में 
केतद्र सरकार की सभी शक््तिषों का प्रयोग करता है। रेलवे बोड़ का संविधान, रेलवे 
नीति का निर्माण करन एवं उसवो क्रियान्वित करन बे सम्बन्ध में बोर्ड को पूर्ण 
स्वाधीनता प्रदान करता है। बोर्ड एक नियम निकाय (0079ण"श०८ ७००09) दे रूप 
मे कार्य करता है ग्रौर इसके सदस्य दृत्यश्षील (#णा८त०72)) प्रह्वति के होते है। 
बोड भ चेपरमैन वित चायुक्त (सक्राशाटाव (०माग्रा।णाल) तथा तीन सदस्य 
(१ल्गाएथ/$) होत हैं जो कि कर्मचारी-वर्ग (53) सिविल इजिनियरिंग तथा 
परिवहन ब्यवस्था बे कार्यभार (पाण्शाआ?८) होते हैं। रेलवे मन्त्रालय मे भारत 
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सरकारी उद्यमों का पच्चासन श्ड्‌ 


सरकार का परैन सचिव ([&(-०हिल० इच्णशध्प्णा५) इसका चेररफैन होठा है ॥ इसका 
दित्त झ्ामुक्त भी रेलवे मन्द्राबर में दित्तीद मायनों से सेस्खर्यिठ भारत सरकार का 
परदैन सचिद्र होता है । डाक द तार विभाग के लिए भी एक ऐसा ही बोर्ड दनादे को 
सोजना है 

परल्तु विभागी दाे मे उन क्रिदाड्रो को सम्मिह्दि करने के खिऐ्रे हेसफेर 
करता सामान्यत एके बड़ा उठित झार्य है विनर सम्पन्न कान के लिये इसकी 
राबना नहीं करे मई थी ! जब तक एक उद्ध को झन्प प्रचार छो सरकारी क्ियाझों से 
पृयह तही किया यायेगा ठव तक उसको प्रसागिक्त सस्फारी दिनियमों (रिल्डशे3- 
0०४५) वया कार्य-विधियों (0५<ए४:८५) छे इतुरूप दताने के चिए मारी ददाद 
डाले जाते रहेंगे । चुकि एकरूपता (एप्प) पर जोर देना नौक रघाटो इम्मासत 
(8एच2एशणाए ३२हजाश७त2२0०४) का एक सामान्य तक्रा है, ग्ररा' जब तक शिसी 
विशेष उद्यन पर ताप करते के लिए विशिष्ट कानूनी व्यवस्पाह्रों (८४७ एश्एफ 
8003) का प्रक्‍त्य नहीं किया जाता सब सके उस उद्यम में क्षित्र कार्य-दिपि लायू 
करने का प्यार प्राय प्रमफत ही रहता है। जैसा हि हवपन (# ८५5०१ ने कटा है 
कि 'यहाँ दक कि एक विकसित देश में भी, वहाँ कि छिुटा एवं झनुदत मिश्रिल झेदा 
दर्चमान हो, एक सरकारी उद्दर व सरकारी दिशाए के रूफ में झचालित करने के 
कार्य को मायूनी रूप में नहीं लिया जाना चाहिरे , और कम दिडुसिद देश # तो 
ऐजा करना प्रायः झउम्मब होदा है॥ ऋआमपौर पर संगठन के दिश्चिश्र रूरो की घद्- 
वयकता होती है ।/7 ए० डी गोखात्रा 4. 0 6०७००) ने ठीक ही कहा है कि 
बिभागीद प्रडन्‍्द ([2९एश॥0८४0४] ए़७73६वए०॥) का दररीय तो क्मौ-क्मी ही 
क्षिण जाता चाहिदे, एक सामान्य नियम के रूप में नहीं ) झनेक इक्तार से, स्दाउत्तता 
(80०१०००४५]) की झावइप्कताप्रो का मह एक प्रद् नकारामक्त रूप है । यह पहल- 
कदधी ([809४४९) ठपा चदीतान (६-5७॥७) दा विरोध करवा है*** 4 ठप 
कुछ शिस्म्र के उद्नों में विमादोर प्रबन्ध झनिवा् हात्रा है । ऐसे उद्देमो ही स्पष्ट 
ड्याज़पा की जाती इहिरे, उनकछो पृषरू रचना चाहिए दर इतर सब्या न्यूनतम ही 
रहती चाहिदे 4 











सरकारी निग्रम 
(7६6 ?एणा८ (०चफठख्घं०्क) 
लिकदीय खद्प्ण॥ के कार आने चाहे योफे के चापए5, पररिचक मे सोगो रा 
हत हृदला से सरकारी नियमों के पक्ष के हो यदा है! इसका झापार पह है कि नियम 
में वाशिज्यिक स्वायीनता (ए०्शशासप्णे शिव्स्ऐेणा) तदा सरहारी निवखसस का 
उचित एंइ स्वा्पूर्" मम्मिकण पाण जात है। राष्ट्रपदि रूजवेच्ट (ए८च्ात॑लार 
44 मर फशक्रक, गूर <म ए उस, 
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श्र लोक प्रशासन 


#900 ८) वे शब्दों में, ' निगम सरवार की शक्ति वो जामा पहने होता है परन्तु 
इसमे निजी उद्यम (एाए्/८ ध्ा/श॥76) की सी प्रेरणा तथा लोचघोलता पाई 
जाती है।” इस प्रकार सरवारी नियम ये आन्दोलन को गति देने को मौलिक प्रेरणा 
दो ब्वार थी इच्दाप्रो के कारण मिली प्रर्शव्‌ एक ओर दो उद्यम के श्वर्घ पर जिये 
जाने वात संरादीय निरीक्षण से, झौर दूरारी भोर वर्मचारी-वर्ग तथा वित्त पर राज- 
कोष (77675०9) वे नियन्त्रण से मुवत होते वी इच्छा | यह सम्भावना व्यवत की 
गई कि ये दोता ही बातें श्रौद्योगिक प्रयवा वाशिज्यित प्रदृति वे उद्यमों में दक्षता 
एव स्वय प्रेरणा वो प्रतिबन्धित करती हैं। 

सयुवत राष्ट्र सधीय प्रष्ययन वे भनुसार, जिस्वा कि पहले ही उल्लेख क्या 
जा चुएा है, सरकारो निगम की मुख्य विशेषतायें निम्त प्रकार हैं -- 

(१) इस पर सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होता है 

(२) इसतरा निर्माण स्रामास्यत एक द्द्ेष वानून (.90) बवाकर किया 
जाता है शिसम इसकी इाजितयो, कर्तम्यों व विशेषाधिकारों की व्याख्या की जाती है, 
इसके प्रबन्ध के रूप का निर्धारण तेया भन्य स्थापित विभागा एवं मस्भालयों के साथ 
इसके सम्बरध का उल्लेख किया जाता है! 

(३) नियम निकाय दे रूप में, कानूनी कार्यों के लिए इसरा पृथक्‌ अस्तित्व 
होता है प्रौर यह मुकदमा चल सवता है तथा इस पर मुबदमा चलाया जा सवता 
है. यह ठेरे (2070८(५) बर सकता है तथा भ्रपने नाम से सम्पत्ति (2४०0/०५५) 
प्राप्ठ कर सकता है| भपने ही नाम से अपना व्यवसाय करने बाले निगमों को, ठेके 
करने के सम्बन्ध में तया सम्पत्ति के क्रय-विक्॒य के विषय में साधारण सरकारी विभागों 
की प्रपेक्षा भामतौर पर प्रधिक स्वाधीनता प्रदान को जाती है। 


(४) पूंजी का प्रबन्ध करने के लिए भ्यवा घाटो की पूर्ति के लिए किये जाने 
वाले विनियोजनो (॥97000977//०35) बे झतिरिवत, एक सरकारी विगम की वित्तीय 
व्यवस्था भामतौर पर स्वतत्र रूप से की जाती है | यह राजकोप (77९85079) भ्रववा 
जनता से उधार लेरर तया वस्तुप्रो व सेवाम्रो की विक्री से होने वाली प्राय के द्वारा 
धन प्राप्त करता है। भ्रपनी आमदनियो का प्रयोग तथा पुत्र प्रयोग करन का इसे 
अधिकार होता है। 

(५) यह साधारणतया सरकारी तिधियों के खच पर लागू होने वाली 
अ्रधिकाश नियामकीय तथा प्रतिबधात्मक सविधियों ($90/८5) से मुक्त रहता है । 

(६) यह सामसान्यत विगमेतर अभिवरणों 2४०४-००/फणशा८ 28८४०८३) 
पर लागू होने वाले तजट लेखाकन (#८००८॥!ध९) तथा लेखा परीक्षण (#००ा) 
सम्यम्वीी 'तापूषों एफ फर्पा पी विपर (ईपेएपटप।८३)' तो नही बषा। हा" ५ 

(७) "अधिवाश्य स्थितियों मे, सरकारी वियम के कर्मचारी प्िबिल सेवक नहीं 
होते । उनकी भर्ती करने तथा पारिश्रमिक या वेतन देने का कार्य उन शर्तों व दशाप्रो 
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के अनुसार किया जाता है जिनका निर्घारश निगम स्वय करता है।? सरकारी 
निगमो के विषय में लिखते हुए सन्‌ १६३३ में हस्वर्ट मोरीसन (शएश+ किए] 
से कहा कि "हम निगमों के रूप में सरवारी स्वामित्व, सरकारी उत्तरदायिता 
(82००णा(४४०7४9) मौर लोकहित वे. लिए किय जान वाले व्यावसायिक प्रधन्ध 
(8प50635. ग्राशाश्ध्याधा) का एक सम्मिश्ण प्राप्त करत का प्रयात्त कर रहे 
है ।? 

आरत ने दामोदर घाटी (07002 ४०॥८५) जम नंदी घाटी प्रामोननांधों 
(एड ५०५ 90]5८७५) तथा वायु परिवहन व बीमे श्रादि वें सचालन के लिये 
सरकारी निगमों का ग्राश्रय लिया है, और इल सभी निगमा में वे मिद्धान्त स्थूल रूप 
से पाये जाते है जितका ऊपर उल्लेख किया गया है यद्यपि इसम कोई सन्देह नही कि 
प्रययोजनाओं की कुछ विशिष्ट श्रावश्यकताशों की पूति के लिए दिगमो का निर्मण्ण 
करने वाले अधिनियमो (8८४७) में कुछ विश्लेप रह्दौवदल ग्रथवा समायोजन (80]78- 
7000] श्रवश्य किये गये थे । भ्रव हम दामोदर घाटी निगम ([0भा0437 एगाल्ए 
(०ए7०१७॥०॥) के ढाचे का ग्रध्ययन करते है । इसकी रचना सन्‌ १६४६ मे व्यवस्था- 
पिका (.284७7०) के एक अ्रधिनियस द्वारा की गई थी । इराके चेयरमैल 
तथा सदस्यों की नियुक्तियाँ (पक्चिममी बंगाल व बिहार, दोनों भागीदार सरकारों 
के परामर्श से) केन्द्र सरकार (टद0ध4 00४८णग८॥) द्वारा को जातो है तथा 
व्यवितगत कमियो के कारण अथवा यदि वे प्रन्य किसी प्रकार से अनुपयुक्‍त (70- 
8०096) हो तो केन्द्र सरकार द्वारा ही उन्‍्ह प्रपने पदो से हटाया भी जा सकता 
है । इसके सचिव (9९८८९०७१५) तथा वित्तीय सलाहाकार (सशालाक। /6ए5९) 
की नियुक्ति भी केसर सरकार द्वारा की जाती है। निगम स्वय अपनी निधि 
(0ए॥6] होती है जिसमे निगम की सभी प्राप्तियाँ (२९८०७०७॥$) ले जाई जाती हैं. 
तथा जिसमे से निगम वी सभी ग्रामदनियाँ (?8॥0॥5) की जाती है। प्रत्येक 
भागीदार सरकार निमम द्वारा निर्धारित तिधियो पर पूंजी का अपना भाग उसतो 
देते की व्यवस्था करती हे, और थदि कोई भी सरकार निर्धारित तिथियों पर पूँजी 
का प्पना हिस्सा देने मे असफल रहती है तो निगम को यह अधिकार होता है कि 
उस घाटे की पूर्ति के जिये वह प्रम्बन्धित सरकार के दायित्व पर ऋण ले सके। के 
सरबार की स्वीकृति से वियम छुले वाजार (09८४ गशाव्याप्ट) मे भी धन उधार ले 
सकता है। यह आवश्यक है कि इसका बजट तथा वापिक प्रतिवेदन (8॥श 
8५००॥१७) प्रत्येक वर्ष केद्र तथा राज्य सरकारो के सन्मुख्र॒ प्रस्तुत क्ये जायें। 
नियम के लेसे (8०००००/$) रखने तथा लेखा परीक्षण (&06॥78) करने का कार्य 
उस रीति के गनुमार किया जाता है जोकि महालेखा परीक्षक (8७6१० एशाक्षक्ष) 
के परामज्य से तिर्वारित किया जाता है। अपने कार्यों वे' निष्पादन के समय नीति 
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मम्दस्धी प्रश्नों वे सम्बन्ध मे निगम वा मांग दर्शन उन अनुदेशों (50000) 
बे द्वारा किया जाता है जोकि पेद्ध सरबार द्वारा इसे दिये जाते है भौर वेद्ध 
गरकार तथा विग्म के वीय यदि दस गम्वाघ मे कोई विवाद उठ खडा होता है कि 
प्रमुव॒ प्रश्व नीति सम्बन्धी प्रश्न है या नहीं, तो उसमे बेन्द्र सरवार वा निर्शेय भतिम 
माना जाता है। किन्तु निगम तथा किसी भी भागीदार सरकार वे बीच उत्पन्न होने 
वाला कोई भी विवाद भथवा भगड़ा भारत बे मुख्य न्यायापिपति (एछाश 20४०८) 
द्वारा नियुक्त एक पच (/70/77007] वो सौंप दिया जाना चाहिये। प्रधिनियम की 
शन घाराप्रो (70५$05) म, नौति पर गरवारी तियस्त्रणा रखने वा तथा प्रवन्ध 
सम्बन्धी स्थायत्तता (#०७ाणागा)) निग्रम के ही हाथों मे छोड़ देन वा द्विमुसी 
उद्देश्य विल्यु ल स्पष्ट है। विधेषण (8॥॥) पर वाद विवाद दे रामय इस सम्दत्ध में 
सरकार ने झ्राश्यासतद भी दिय । (ग सम्बन्ध मे यहाँ विधेयक वे तत्कालीन वायं- 
आधे (।0८0978८) मस्त्री द्वारा दिय गय बेवल एक ही प्राइवारात का उल्लेख बरना 
धर्याप्त होगा प्रौर वह यह कि, वेनद्र सरवार दी यह विल्वुत इच्छा नही है कि बह 
निगम ने दिन प्रतिदिन वे प्रशासन मे हस्तक्षेप करे , यदि सरकार वी यही इच्छा 
होती तो हम दा० घा० नि० (0 ४ ८) को तत्वाल ही सरकार का एवं विभाग 
(70कभणयाश१) बना सकत थ। हम दा० घा० निगम का एवं गरायंभारी मी 
नियुक्त्र कर स्वत थे परल्लु ऐसा नहीं किया गया ॥77 
परन्तु सरकारी निगम सफ्लतापूर्वत वार्य बरने का एक बडा किन राष्तता 
है क्योवि इसम नियन्त्रण तथा स्वायत्तता वे बीच सन्तुलन कायम रखा जाता है भौर 
यह एक बडा बढिन तथा टेढ़ा वार्य है। ब्िटेन, फ्रास तथा संयुक्त राज्य प्रमेरिा 
जैसे पश्चिमी देश भी स्वयं भ्रभी विसी भी प्ररार इस बात से निश्चिम्त नही हो 
सके हैं कि स्वापत्तता तया नियस्त्रण वे बीच उन्होंने जो सन्तुलन स्थापित विया 
है वह सर्वोत्तम सम्भव है। यहे श्रभी भी एक विवादग्रात्त समस्या है। इसे 
बात से प्रत्येक सहमत है कि सरकारी नियमों पर तियन्त्रण होना चाहिय जिससे वि 
वे राज्य वे प्रन्दर ही एवं राज्य (590) ने वन जाए प्रथवां वे सरकार की एक 
सीष्॑वीन चतुर्य शाखा (8 ॥680॥655 [०एा॥ छागाल) ठ ९०फलाशाक्षा) न बने 
जापें। निगम वा मिलन वाली स्वायत्तता (&7००॥०शा») उन विशेषाधिवारों 
[गाण्गप७/८४) पर निभर हागी जो उसका निर्माण करन वाले विशेष कातून ने 
उसको प्रदान दिये है, तथा उस देशविशेष म प्रचलित रूढियों व रिवाजों पद निभर 
होगी । एक निगम के लिये उस सरवार से अपनी स्वायत्तता वी रक्षा बरना तो 
बड़ा कठिन होगा जिसते कि निगम को कठिनाइयों मे डालन व दवाने का हो 
पिक्चय कर लिया हो--जब तक कि वह सरवार ही इतनी कमजोर; अ्रसगाठित तथा 
बवितद्वीत न हो कि वह स्वय ग्रपदी बनाई हुई सस्याय्रों पर अपनी सत्ता खो 
बंठी हो । 
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दामीदर घाटी निगम के निर्माण के सम्म रसर्वोत्तप शब्दावली प्रमोग किये 
जाते के बावजद, तिग्रप्त द्वारा वास्तव में उज्भाग वी जाने वाली व्यावसाशिक 
स्वतन्त्रता वी माता अत्यधिक सीमित रही है | वित्त मस्तालय (१४5७ ण पा 
2022) द्वारा इसका सूक्ष्म निरीक्षण किये जाने के कारण, इसको झपने अधिकाश सौरों 
अथवा वत्यवहारों के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पडती है, दया सरकार के उस 
वित्तीय सलाहकार की भ्रालोचनात्मक तथा वहुधा प्रसहमति-यूर्ण दृष्टि के अन्तर्गत 
कार्य करना पढ़ता है जोकि अपनी ग्रसहमति प्रक््ट क्यि गय उसके निर्णयो को पुष्टि 
अथवा अस्वीकृति के लिये राजनैतिक अधिकारियों के पास भेज सकता है। यहां तक 
कि उन प्रायोजनाओ (णु०८७) को भी जोकि निग्रम के अत्यन्त सुयोग्य इजीनियरो 
वार तैयार की जाती हैँ, कार्यान्वित करने से पूर्व तीनों भागीदार सरकारों के 
इजीनियरिंग विभागों के लोह पजों में से गुजरना होता है। किसी भी वाय॑ को दरने 
से पहले ली जान वाली स्वीकृतियों एवं अनुमोदनों की बहुतायत, अनुमानों की 
अयधिकता, विस्तृत छित-मिन्न असुमाना तया पृथक्‌ प्रायोजनाप्नों वे लिये वित्तोय 
झवित्यों .एल77088/075) मे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वायत्तता के कार्य को 
सीमित बना दिया है ।! परिश्यामस्वरूप “निगम का इतिहास अरबनात्मव प्रसंगो 
की एक श्य खला के रादृश प्रतीत होता है जिसने कि निशभ को अपनी प्रध्रिताश शकित 
अपनी स्वायपत्तता को कायम रखने मे ही छूपानी पढ़ी प्लोर उमरभे भी उसे कम ही 
सफलता मिली ४ सब बातों को छोड, यदि किसी ऐस उदाहरण बी ग्रावब्पकता हो 
कि एक स्वायत्तशासन प्राप्त निगम के साथ किस प्रकार व्यवहार तही किया जाना 
चाहिये तो यह्‌ दृष्टान्‍्त ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है ।/* 

बास्तद मे, केवल उन स्थितियों को छोडक्ृर जहा वि. स्पष्ट रूप में उनकी 
प्रावश्यकता सिद्ध होती हो, सरकारी निम्रमो की स्थापना नही की जानी चाहिये । 
उनके कार्यों की यथासभव ठीक-ठाक व्यास्या की जानी चाहिये शौर जिम मन्त्रियो 
()धात5/८४३) के क्षेत्र में वे स्थित हो उनके साथ तिग्रमो के सम्बन्धों वा स्पष्टीकरण 
विश्लेष रूप से क्या जाना चाहिये। नियन्नण को न्यूनतम श्वरृल केन्द्रों पर 
केन्द्रित कर दिया जाना चाहिये परन्तु स़फ्ल सरकारी तिग्रमो द्वारा 'आधिप्य 
स्थापत! (हए्ञा८ 0७698) के विरुद्ध सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थायें भी की जाती 
चाहियें। सरकार को नियत समयों पर सरकारी निगमों के स्दरूप का विस्तृत 
पिहावलोकन करते रहता चाहिये जिससे कि इनको विकासोन्मुख अ्थे-व्यवस्था वाले 
देश की परिवितित आवश्यकताओं के अनुरूप दाने के विषय में झआइवस्त हुऔ जा 
सके, प्रन्यया ठो, ये संस्थाएं गतिशील समाज को आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त 
दया गतिशून्य व स्थिर बच जायेंगी १ जे 
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(३) संयुक्त पूँजी कम्पनी 
(7०07 5005६ (०गएशाएे 


भारत ने ब्रागिग्वित उद्यमों (टणाशाद्क्षण धा।शक्वा।<८४) वे प्रवन्ध वे 
लिए मारतीय वम्पली जिधि ((000॥॥ (एआाफुआह ७) के अ््तर्गत पूजीउ॒त 
(#टक्षाणपटा८८) गरयुसत पूँजी कम्पनियों का विस्तृत झप्योत जिया है, जैंगे कि 
ि्दी फीआटजस एण्ड वेमिउत्स (प्राटकेट) लिमिटेड, दैवी इंडवट्रोकत्म (प्राटवेट) 
विमिटद, डिस्टुस्तान मैथीन टूल्स (प्राइवेट) विमिटड, भारत इतैसद्रोतिक्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड, हिस्दुस्तान बेविल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नेशवत इस्स्ट्रमैंट्स (प्राइयेट) 
विमिदेड, हिन्दुस्तान इस्सेटीमाइड्स (प्राइवेट) विमिटेड, दहाने पराउन्ड्डी (ब्राश्वेट) 
जिभिटड, हिस्दुस्तान हाउसिंग फंक्ट्री (प्राइवेट) विमिद्रेड श्रादि | 


भयुवत पूजी कम्पनी सी गस्यूरों पूँंतती मारत सरवार द्वारा प्रदात की जाती 
है प्रौर यह एवं या दा पदाणिवारियों (0॥0005) वे नाम से रसी जाती है क्योंवि 
श्र क्राटबंट विप्रिटट कापती व्री स्थायना व वजिये कमर से कम झ्षेटिस्पेझरों (5%8/2- 
॥0॥6८/$) की प्राउश्यक्षता होता है। इन बस्पतियों के विस्तृत साथ स्मृक्रियत्र 
(ला।ण9004 ० ॥३५5०९०७॥०॥) तथा संच्र वियान-पत्र (#काटा८5 ता 25०९७ 
8०४) हात है जिनमे सपुतत पूंजी विमिटड वम्गनी वे हिस्सों (58979) ने प्रस्तरणा 
(कल) वी तथा साधारण समाग्रो [धक्का प्राट्टशा३$६) की व्यवस्थाएँ 
श्रौर प्रन्य सभी प्रावध्यक वावें दी होती/हैं। इस वस्पनियों के निर्देश मल 
(8०978 ०॑ 70#८0975$) सरकार द्वारा मनोनीव ()०ण७॥७००) दिये जाते हैं 
झ्ौर ये मण्शत एक सामान्य प्रतिरुष व ढ्वोते हैं ॥ एक चेयरमेन (208॥79श) होता 
है जोकि प्रामवौर पर ज़िसी विशिष्ट उद्योग के वार्यमारी (८0286) मत्यादय 
(3॥॥503) था सचित्र (50८०9) होता है। इसमें स्थायी रूप मे एव प्रविकारी 
(0८2) होता है. जोरि विन सस्तातय से लिया जाता है तथा संुक्त सवित 
(700 5९९४८००7)] री श्रेणी का होता है । एक या दो ऐसे धन्य मस्च्रालया वे भी 
पदाधिकारी हात है जोडि विसी विभिष्ट उद्यम की कार्य प्रगाधी से पनिष्ट रूप से 
सम्बन्धित शोत हैं । थे सनी निदेशक (0॥०८०53) पदन (&छ-५॥00) हवते हैं, भरत 
इतयी नियुवितर्यों म से ब्िसी व भी स्थानास्तरस (बंदती) का स्वत मदलद होता 
है निर्देशक मण्टल मे बरिवर्तेत । इत सम्ये मण्दरों (898709) मं कुद् गैस्यरकारी 
ब्यवितयों (800-०ग८४5) वा की खधुमिश्रण टोठा है जिनमे एव या दो व्यवसायी 
(8050९5ऋराथा ) होते हैं श्रौर ब॒मी-कनी एक श्रमिक नता ([.89097 ]६४०८) | 
परन्तु निर्देशक मण्टत में सरकारी ब्रधिकारिया का ही झाडिफ्य रहता है । दमारे 
सरकारी उद्यमा को बढ़ एक ग्स्भीर दाप हैं। भारत इ्लबद्रोतिक्स [प्राटवेट) 
सिभिददर मे, छत पदाधिकारी चेयरमैन दै, झ्राठ निर्देशक हैं मिनम मे छ सरकारी 
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अधिकारी हैँ तथा दो गैर-सरकारी व्यक्ति है। सरकारी स्वामित्व वाली सभी 
कम्पनियों मे यही स्थिति पाई जाती है ।”? 

जब किसी ऐसे युद्ध मे सरकारो उद्यम की स्थापना के लिये कम्पनी का उपयोग 
किया जाता है जोकि स्थायी रूप से सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है तो यह मसला 
विवाद-प्रस्त हो जाता है। रगून शैमिनार [रआ8००॥ 5क्का॥9) में, “परामर्श- 
दाताओ की सर्वेक्तम्मत्त राय यही थी”*' कि जब कोई उद्यम पूर्णतया सरकारी 
स्वाभित्य के अन्तगंत हो तो उप्तकी रचना सरकारी तिश्रम के रूप मे अथवा एक 
सरकारी विभाग के रूप मे की जानी चाहिये । 

पूर्णतया सरकारी स्वामित्व एवं नियन्त्रण के एक अभिक रण (880०) ) के 
रूप मे कम्पनी के प्रति इस विरोध के जो दो मुख्य कारण दिये गय वे निम्न 
प्रकार है --- 

(१) 'काम्पनी के रूप मे सगठित उद्यम, लोकतस्त्रीय देश मे, सरकार तथा 
सुस॒द (05४७छएछ७८७) के प्रति सर्वेधानिक उत्तरदायित्व ((०॥5५(७७००७७| 
7९590750/!!65) से बच जाता है जबकि एक राज्य द्वारा निपल्लित उद्यम 
(848/०-0०ण7०॥८९ ८४/शए्ञ5८) इव उत्तरदापित्वों को वहन फरती है। 


(३) कम्पती थे! रूप (05७) के तथा विधि (7.3७) द्वारा सिबन्नित 
वाशिज्यिक केम्पतियों के उपयोग कौ बात झ्रामतौर पर एक कल्पतामात्र बनकर 
रह जाती हैं वयोकि वे सब प्रथवा अधिकाश काये, जोकि सामान्यता हिस्सेदारो 
($09/2०४3९/$) तथा प्रबन्धघो के अधिकार में रहते हैं, कम्पनी को स्थापना 
करने वाली सविधि ($(॥ए४) के द्वारा सरकार के लिए सुरक्षित कर दिये 
जाते है ४२ 

ए० डी० गोरवाला (4 7. 60#//9) ने इन तकों से भ्रस॒हमति प्रकट 
की । उनका विधार है कि “ठोस रुप में वारितज्यिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिये 
कम्पनी ग्रपने लचीलेपन (78507॥09) के कारण सरकारी तिगम से श्रेष्ठ है। 
उनकी राय मे, निगम ((०7०४7०॥) का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिय 
“जबकि उद्यम किसी ऐसे कार्य को सम्पन्न कर रहा हो जोकि बस्तुत सरकार के कार्यों 
व ही एक विस्तार हो, जँसे कि स्लिचाई तया जलविद्युत श्रायोजगा अथवा प्रसारण 
(8/0306८25078) या परिवहन सेवा ॥"३ 

भारतीय सरवारी स्वामित्व-प्राप्त वम्पनियों के सम्बन्ध मे लोचब्ीलता' का 
जो तक॑ दिया जाता है बह सन्देह से स्दाली नही है । निर्देशक सण्डल वी सूचियों मे 
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श्श्द है लोव प्रशासन 
जो सररारी पदाधितारियों की प्रधातता बनी रहती है वह ही वम्पनियों में लोच* 
शीलता के श्रर्तित्व के बारे मे सम्देह उत्पन्न करती है । जैसा कि लोस्सभा (0८ 
5909) वी प्नुमान समिति (50405 (णशाभआ॥॥(९८) ने कहा है कि “वास्त- 
वित्रता यह है कि भारतीय बश्णनियाँ स्यूनाथित रूप में सरवारी विभागों वा ही 
विस्तारमात्र है'*' प्रौर इनरा सचालन दधर-उधर बुद्ध छोटे-मोटे परिवर्तनों वे साथ 
लगभग उन्ही ते स्यर्प के भ्रनुमार किया जाता है ।/! स्िद्धी कारखाने मे भूतपूर्व 
मुख्य इन्जीनियर भि० बन्‍्सन रिल्स (झलाइठछ 0)06) से भी इस बात की पुष्टि 
वी। जिब्होन शिक्षायत यी त्ि * प्रबस्ध निर्देशवा (७॥०808 07०८०5) दया 
मन्त्ालय के धीच प्रचतित वाय॑ वा प्रादात-प्रदान किया जाता है, भौर गह कि वित्त 
(700९९) ज्यप्ठा ($"॥0॥9] तथा पद्ोष्चति ([70ध0॥०7) से सम्बन्धित 
अ्रतेक सरवारी नियम प्रापसे झाष वम्पनी में लागू हो जाते हैं ।' ? 
कम्पनी वे धायार वी प्रवन्ध-व्यवस्था वी स्थापना वरने का एवं व्यावहारिक 
कारण यह है वि निगम वे मुकाबल एवं कम्पनी कौ स्थापना वरना सरल है । एव 
बम्पती की स्थापना करने के लिये तो भारतीय कम्पनी विधि ([009॥ (0शए0॥09 
[49) थे भ्रल्तर्गंत उसका पजीह़त (२०६६८:८४) मान्न कराता होता है परन्तु एक 
निगम दे निर्माए के लिए रासद वो एक विशेष विधि का निर्माण करना होता है। 
इस प्रकार, निगम वे निर्माण के जिए सरदीय विधानौकरण (080 था) 
क्षा20प्राथा!) वी सम्पूर्ण कि बारयविधि (00०००७८) पूरी मरनी होती है। 
सरवार थी क्ियाश्रो ये विस्तार वे इस युग में यह बडा बठित है कि प्रत्येक प्रकार 
के उद्योग (0008॥9) बे लिए निय्रम का निर्माण करने के हेतु श्रधिनियम (#०) 
के बनाने की प्रतीक्षा बी जाए। 
परन्तु इस लाभ का यह भ्रर्ष नहीं है वि किसी भी कम्पनी को ससंदीय 
नियन्त्रण से मुक्त दर दिया जाय । इटली में ग्रही हुप्रा, जहाँ कि, प्रोफेपर रोसी 
(7090) के अनुसार, लोक हित के सरक्षण के लिए भ्रावेश्यक सभी प्रकार के प्रभाव- 
श्ाली नियस्त्रण को खोकर वार्य की स्वाधीनता कायम की गई 8 
इस प्रकार, सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से समक लेनी चाहिए कि एक 
सरकारी कम्पनी ठीक एक “सामान्य कम्पनी! (07490) ९०आा9879) के सह 
नहीं होती । सरकार को इम वात का ध्यान रखना चाहिये कि ध्यवस्थापिका सभा 
(7.०808/07८) तथा जनवा वो कम्पनी के कार्यों के बारे में, वार्पिक प्रतिवेदनों 
(१८ए०॥$) वे द्वारा, जानकारी मिलती रहनी चाहिये, इसके हिसाब क्ताब की 
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सरकारी उद्यमो का प्रशासन हट 


जाँच वा राय सुयोग्य एवं स्वतस्त व्यवित्तयों के सुपुर्दे किया जाना चाहिये, भ्रौर 
हिस्सेदार (पवाथाणतंश) की. क्षमता ने रूप में, मन्त्री (ध॥7827) के उत्तर- 
दायित्वों की सुस्पष्ठ व्याप्या होदी चाहिपे | इस प्रकार, अनुत्तरदायी तथा शवित की 
भूसी नौकरणाही (9७7६३०४०८५४) की कामेंबराहियो को सार्वजनिक प्रचार तथा 
न्यायोचित आलोचना से वचाते वाले एक आवरण (प्दें)के रूप में कम्पती का 
उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । सरकारी स्वामित्व प्राप्त कम्पतियों पर सापू 
किये जाने वाले ससदीय नियन्त्रण की उचित रूप से व्याख्या होनी चाहिए और इस 
थात का भो ध्यात रखा जाता चाहिए कि कम्पनियाँ उप्त नियन्त्रण से बचें नहीं। 
जहाँ तक एक सरकारी निग्रम्त श्रथवा कम्पनी के तुलनात्मक महत्व का सम्बन्ध हे 
“दूस सम्बन्ध मे थोडा ही प्रमाण उपलब्ध है कि कम्पनी सरकादी विग्म के मुकाबले 
स्पष्ट हप से ग्रच्छी है या स्पष्ट रुप से वुरी । दोनो के ही कुछ मैद्धान्तिक लाभ हैं 
जो कि व्यवहार भे प्राप्त किये भी जा सकते हैं प्रववा नहीं भी , और दोतो ही कुछ 
दोषों व रोगो से भी ग्रसित है जो कि दम विकसित देशों मे प्राय रोग-विपयक 
भ्रदुपातो को ग्रहए कर लेत है । हफारे अव तक के अनुसव के अनुसार तो इन दोनो 
ही उपायों मे किसी को भी दूसरे से लढाकर कहना कठिनाई से ही न्याग्रपूर्ण कहा 
जा सकता है ।”६ सरकारी उद्यम की प्रवन्ध व्यवस्था के इन दोनों ही उपायों पर 
हप्म प्रयोग (छफ्रधाएणा/शा॥) कर रहे हैं भौर यदि भविष्य में भ्रनुभव से यह सिद्ध 
हो जाये कि इनमे से कोई भी एक उपाय दूसरे से श्रेष्ठतर है तो उस निरंय को 
स्वीकार करने के लिए देश को प्रस्तुत रहना चाहिए । 


(४) भिश्चित सयुवत पूजी कम्पनी 

(७९6 3णण 50ल: (०एाएथ१७) 
इससे हमारा तातयें उन कम्पनियों से है जिनमे कि सरका दी तथा गैरसरकारी 
स्वामित्व एवं नियस्वेरा का मिश्रण रहता है। कुछ परिचमी देशो से मिश्नित पूणी 
वाली कम्पनियाँ काफी हैं। प्रास्त मे, व्यापक क्रियाभ्रो मे लगी हुई चालीस से अधिक 
कम्पनियों में राज्य हिस्सा लेता है जैसे कि घातुए झोदता, फिल्म उत्पादन, समाचार 
अभिकराए (ऐए८७$ ४९८०८४), पेट्रोल का उत्पादव तथा वितररण, व्यापारिक समुंद्ीय 
परिवहत औद्योगिक अतुसघान ([68७५७33 765ल्‍2छ), चदी परिचहत और 

प्रसारण (8030९४5ए॥१) । 


भारत में 'म्रिश्चित कम्पनियों” के अतेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमे कि पूजी 
का भ्रधिकाश भाग अथवा इतना भाग राज्य का होता है जिससे कि उन पर नियत्रण 
रखा जा सके और शेप पूजी तिजी तिवेशकर्ताओं (7४०४/075) की होती है । इस 
प्रकार के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं प्ग्योक दोटल तथा हिन्दुस्तान शिपपार्ड लिमिटेड! 
विशाखापट्टम बत्दरगाह्‌ पर स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड में केन्द्र सरकार तथा 
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सत्यिया स्टीम नेयीगेशन कम्पनी विमिटेड साभीदार (एद्वाधाधयड) हैं। वम्पती वी 

भधिहत पूर्जी (#५+णा5ट४/ ८०/५्म) (० करोड दवपये है । दस्पती थीठुल 
जारी पूजी (55४८४ 0७७०॥७/) ४५२ ३५ लाख ६० बेंटती है जिसमे कि भास्त 
रारार वे ३८८६४ लाय झपये वे धेयर हैं । )१०४ ११ लास रूपये वे मुल्य के शेष 
शेयर मिन्पिया बे हैं । 

मिश्षित उद्यप्रा में सरवार उद्यम वे नियस्त्रगा तथा निरीक्षण के अधिवार 
सुरक्षित रखती है ॥ ऐसो वम्पनियों पर निवल्तश रखने वे लिए सरवार बहुधा विम्त 
उपाया वा प्रयोग करती है। सरवार या तो बोई के चेपरमत वी प्रथवा प्रधिकाश 
शंदस्यों वी विय्रुत्ित वा! ब्रथिवार स्वयं ते सती है। हिल्दुस्तान शिप्रयाड (8॥000- 
$3॥ 87900) वे' परामसे मे, राष्ट्रति को चेयरमैन, प्रवन्ध-निर्देशव (0/87082.8078 
एव्श०]) वया छ भन्‍्य तिर्देशशों वी नियुत्रित का श्रम्रियार प्राण है। प्रन्य 
चार निर्देशक भ्रर्यात्‌ वुत सत्या के एक तिहाई मिन्यिया द्वारा मनोनीत बिये जात 
हैं । सरकार घयरों वे हस्तान्तरण पर तथा वम्पनी व लामा वे वितरण पर प्रतियन्‍्ध 
सगा सकती है । सरवार लेखा-परीक्षरों (890॥(05) वी निमुव्ित का श्रप्रिकार भी 
स्वयं ले सती है। हिस्दुस्तान जिपयारई्द मे मामल मे उधार सेने, डिवेंचर (0%#८॥7- 
॥0765) जारी बरत व वम्पनी दे समापन (१४॥॥70॥78 ४) ब्रादि पर सरवार वा 
ही नियस्तरण रहता है । 

“प्रिश्वित व्यवस्थ। के सम्यव्रा वा यह कहना है ड़ि यह व्यवम्था राज्य को 
इस योग्य बनाती है कि दद् उन गैर-सरकारी ब्यवसायियों व॑प्रनुमव वा लाभ उठा 
सके जा कि मिश्रित निगमो के निर्देशन मण्डदों वे सदस्य होत हैं , इपके वाए्यों के 
प्रवत्प में लचीलापन पाया जाता है जिससे संचालन में सपठता की सम्भावतां रहती 
है, शरौर यह वि श्रावश्यक पूँजीगन निधियों वी पूनि वे लिए यह प्राशिक रूप से 
गर-सरारी ख्लातो से धन ब्राप्त करती है ।? 

यह मय है कि, झुस्पूणें रुप मे, सिविल सेढवों के मुक्ायत्र व्यवसायी 
(छ8ए5॥65धवश८) अ्रप्रिब ब्यादमायिक ज्ञान का प्रदर्भन बरते हैं- यद्यत्रि यह भी ठीक 
है कि शाज्य के साथ किये जात वाले अपन व्यवहारों म उस्हनि सदा ही सार्वजनिक 
उत्तरदायित्व की एक गभीर वमी का प्रदद्मन जिया है,--और मिश्रित निगम निजी 
ब्यावसायित्र द्ञिता तथा उन सरकारी प्रतिनिधियों को, जिनवी नियन्द्रणकारी प्रावाज 
हाती है, एक साथ मिजाता है जिससे कि उद्योगा का प्रवन्ध व्यावसायिद्र निषुरणता के 
साथ किया जा सबे । इसक श्रतिरिक्त, एक मिश्चित दम्पनी श्रप्नी पूंजीगत भ्रावश्य- 
क्ताग्रा की मन्‍्लुष्टि के विए सरकारी तथा गैर-सरकारी दातो ही प्रगार वी दिध्िया 
(#9005] पर भरोसा वर सकती है । 

इस सम्बन्ध मे एक बाल का ग्रवेश्य घ्यात रखता चाहिये । निजी ब्यवसाप 
का उद्देश्य होता है ध्रथिवतम लाभ प्राप्त करना, बिन्तु यह श्रावश्यक नहीं हैवि 


॥. ड(क्षा० छिकडारा, कैडण्याल्ट छिट, रितदा5०:- ि०७), डाए0एडप्टाएणा ॥0 
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सरकारी उद्यमों का प्रशासन १५१ 


सरकारी उद्यम उद्देश्य भी वही हो । यह सम्भव हो सकता है कि एक मिश्रित उद्यम 
में दछाएं सबसे घच्छी के, दोनो ही पक्षो दी सबसे खसब बातें आजायें, क्योकि लोक 
सेवा (700 ४शश्य००) ठथा अधिकतम लाभ कमाने की प्रेरणा का परस्पर कोई 
मैल नहीं बैठता । 


(५) संचालन ठेका 
[॥ल्‍6 फशभा।ई "एरण) 

सरकारी उद्यम को चलाने की प्रत्तिम विधि सचालन ठेके की है । इस 
सम्बन्ध गे रगून सेमिनार के सेख-पत्र मे कहा गमा थावि “रारकारी उद्यमों के 
प्रशासन की एक अपेक्षाकृत नई विधि है सचालच ठेका | सरकारी उद्यम के प्रबन्ध के 
लिए रारकार छिसी स्थावित प्राइदेट कम्पनी के साथ ठेका करती है भौर ठेकेदार 
[९०॥॥72०0)) द्वारा व्यय वी जाने वाली समस्त लागत को अदायगी का बायदा 
करती है | ठेकेदार जो उराकी रोवाओ के लिए एक “ निश्चित शुल्क (35०0 ०९) 
के रूप मे मुझ्रावजा दिया जाता है । इस शुल्क का निर्धारण ठेवे की शर्तों के अन्तर्गत 
बातचीत द्वारा किया जाता है ! यह ठेपा प्रबच्ध-ठेता (फशाण्ड्शाश्ा। ००॥४ा००) 
कहलाता है थ्रोर इसके अम्तगंत प्रवन्‍्ध करन वाली कम्पती को उसके मुकाबले कम 
स्वाषीनता श्राप्य होती है जितनी उसे निजी अभ्रथया गैर सरकारी रुप में उद्यम का 
सचालन करने की स्थिति मे प्राप्त होती । ठेवेदार कम्पनी को इस बात का पूर्ण 
अधिकार दिया जाता है कि वह कर्मचारियों भी तियुक्षित कर सके था उन्हें हटा सके, 
क्षतिपूर्ण (02०09०७॥5480ा) की दरो का निर्धरण कर से, सामग्री तथा साज- 
सामात खरीद सके, कार्प-सचालन की नोतियाँ निर्धारित कर सबे प्रादि-प्रादि | 
सरकारी प्रभिवररखों पर लागू होन वाली सविधियाँ ($08/065) ठेकेदार कम्पनी पर 
लागू नही होती , उत्तके द्वारा रखे जाने वाले कर्मचादियों को सरवारी कमंचारी 
नही माना जाता । इस प्रकार से, ठेकेदार उद्यम का सचालन बहुत हद सक्र उसी 
भ्रकार करने मे समर्थ हो जाता है जिस भ्रकार वि वह तब करता जबकि यह्‌ कम्पनी 
उसकी निजी वम्पती की एक सहायक होती ॥”7 

यदि प्रन्य बातो से ऊपर “लोचबझीलता' (६०४79) ही वाद्धनीय हे तो 
उसको प्राप्त करने का तरीता यही है । इससे श्रयत्तो मे, नियोजन में तथा कमें- 
चारियो की नियुक्ति मं उससे भी झधिक मात्रा में लोचशीलता आरा जाती है । जितनी 
कि. प्रो दर एवं सप्यप्शे फिणण के पाई जाली है+परतु एक अत्य॑न्त 
महत्वपूर्ण प्रइन यह है कि सरकार इस बात से कैसे आाइवस्त हो सकतो है वि 
ठेकेदार जिसे कि 'खायत जगा! (0०३४ 9/०5) के आधार पर भहायगो की जाती है 
अधेए्ट कुघलता तथा पितव्ययता से कार्य सम्पन्न कर रहा है ? इस बात से निश्चित्त 
होने के लिये, कि उद्यम को दिये गये सायान्य निर्देश सरकारी नीति की प्रचलित 
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विचारधाराप्रों के प्रनुरूष हैं, सरकार व्रिस प्रकार उद्यम में हस्तक्षेप कर सकती है? 
इन प्रइनों वा बोई भी ऐसा उत्तर नही मिला है जिससे कि किसी निष्वर्ष पर पहुँचा 
जा सवे। 

ठेके बे इस रूप से वितनी कठिनादयाँ उत्प्त हो सकती हैं यह हिन्दुस्तान 
मशीन टृह्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिटेड के प्रारस्मिव इतिहास से 
प्रकट है । इनम से प्रपम उद्यम की स्थापना वे लिये भारत सरवार ने मैतस प्रोरलि- 
बन (१(९5४५ 0४]/:00) नामक स्वीडन वी फर्म से एवं वरार (#हथा।८/) 
जिया भनेद भारणोवश् काम में देरिया हुईं भौर उद्यम मबुशलता तथा मित- 
ड्ययता वी कमी वे बाएण कवोलस्दो याजना ने मप्तीद यन्त्र विशेषज्ञ को इसकी 
गम्भीर प्रातोचना करनी पड़ी । हिन्दुस्तान मशीन टूल्शा पर प्रवाध्षित झ्पने प्रतिवेदन 
(ए८ए०४५) मे लोकसभा की झनुमान समिति (&जञात्ा॥।८5 0शायात्रा८०) से यह 
बहा वि इस बात का तिश्चय करने म ही बई माह वी देर कर दी गई कि क्सि 
प्रवार वे खराद (7.4(॥८$) शा निर्माण होना चाहिये भौर “मैससे स्‍्ोरलिवन द्वारा 
थी जाने वाली यह एव एसी ग्रस्भीर भूल थी जिनको समाप्त क्या जा सकता घा। 
समिति ने प्रारम्भिवठके वी ही भालोचता की झौर कहा कि ठेका रवीडन थी फर्म 
के प्रधिव भनुवूल था क्योकि फर्म की निदिष्ट बमियों बे लिय घ्राशिक रूप से स्रवार 
को भी उत्तरदायी बना दिया गया था । * 

हिल्दुस्तान शिपयाएं दे सामते र, जिसने कि अत्यन्त धीमी गति से हु 
बहुत महंगे जहाजो का निर्माण किया, समिति ने यह मत ब्ययत विया कि "कल्याण 
इ0ल८१६ #॥०ा9॥6 १4८5 #लाटा$ ८ (970८५ १6 ]8 ].006 नामक ठेकेदार 
फर्म ने इतने गलत रूप मे बराम किया कि उससे हानियो बी वसूलयाबी करने दे लिये 
सरकार को बयवाहियाँ करती पड ।//१ै 

एक कम विकसित देश को अपने विदास वार्यक्रमो बे लिये विदेशी फर्मों बे 
साथ ठेकेदार के बरार (#ह८८४८॥७५) तो बरने ही चाहियें। परन्तु हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स तथा हिन्दुस्तान शिपयाड के इतिहास वी पुनरावृत्ति बो रोबन के लिये 
यह प्त्यन्त भावश्यव है कि ठेकेदार फर्म को उद्यम की केवल प्रबन्ध व्यवस्था ही 
नहीं करनी चाहिये भ्रपितु उसमे ठोस मात्रा म पूँजी भी लगानी चाहिये। यदि 
उद्यम मे आशिक रूप से ठेवेदार फर्म की पूंजी भी लगी है तो सचालन ठेदे' की 
व्यवस्था सफलतापूर्वव् कार्य कर सकती हैं। सेमिनार में ठीक ही कहा गया कि 
“सचालन ठेके की इस व्यवस्था के--जिम्तदों दि सामास्यत एक भरथारी हल के रूप 
में निश्चित उद्देश्य के साथ चुना जाता है--लामो, हानियो तथा उचित उपयोगों वे' 
बारे मे और प्रधिक भ्रध्ययन विये जाने दी आवश्यकता है ।”*े 

4 47छज्ञा॥/०5 ए०णश पर एि०छ० 954-55, एए ६7 
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सरकारी उद्यनो का प्रशासन ११३ 


घास्तद भे, संगठन वी उद सभी किस्मों के बारे में अधिक अ्रध्ययन/ क्या 
जाना घाहिय जिनवी इस अध्ययन से विवेबना की गई है; जँसा कि द्वितीय पच- 
वर्षोष योजना में कहा जा चुका है कि “उंगठत के विभिन्न हपो के सापक्षिव (एट8- 
॥५४८) लाभो के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट मत श्रदट करिय जान से पूर्व अधिक अनुभव ब॑ अधिक ग्रनुभव 
की प्रावइफकता है । 

मह बान अवश्य इृष्टिपत रखनी चाहिए कि सभी देशा और सभी परिस्थि- 
तिएो के लिये सरकारी उद्यमों के प्रशासन के लिय समठन का कोर्ड भी णुद स्वष्षप 
सर्वोत्तम नही है। किप्ती श्री विशिष्ट उद्यम के लिय सगठन के स्वरूप वण चुनाव 
बरते समय सभी तत्दों वर विचार किय जान वी आवद्यमता है, जैय ति नाथ की 
प्रकृति, सचालन तथा वितीय ग्रावज्यकतायें, राष्ट्रीय अर्थत्यवस्था पर पड़ने बाला 
दबाव, क्रियाप्रो नी किस्पे, जनठा का राजनैतिक दृष्टिकोण, और सुयाम कर्मचारी 
वर्ण की उपलब्धता । केवल पैद्धान्तित अथवा अब्यावहारिक रूए म हम समठन के 
विसी भी एक स्वरूप पर ही जमे नही रह सबय | अभी तो हम एवं प्रयोगावस्था 
(एछझ्षाप्रा९१७॥ ४४४९९) में है ग्रत हम अधिव कठोर ग्रथवा हृढ नहीं बन सकते । 
इसके प्रतिरिकत, विदेशों का श्रनुभव हमारे लिये अधिक सहायक नहीं हो सकता । 
सभठन का स्वरूप कोई ऐसी चीज नही है जिसका झायात क्या जा सके । संगठन के 
किसी भी दिश्लेप रूप (0777) की सफ्लता उस देश मे पाई जाने वाली दशाओ पर 
निर्भर होगी ! हमे इस मामले में अन्य देशो द्वारा प्राप्त क्यि गये प्रनुभद एव ज्ञान 
की नकव करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये | हम ऐसी किसी गलत धारणा को भी 
झपने मन से तिकाल देना धाहिये जोकि विभिन्न व्यक्तिययों के मन में सामान्यत 
उत्पन्न हो जाया करती है। किसी भी उद्यम की सफ़लता ग्रॉतिवार्य हूप से प्रबन्ध- 
व्यवस्या की किस्म पर ही निर्भर नहीं होती। यह हो राकता है कि एक सरकारी 
निगम प्रभवा कम्पनी उद्यम में ग्रकुशलता, रिश्वतख्लारी और भाई भतीजावाद 
[०9०५७ ) उत्पन्न कर दे। यदि किसी विशिष्ट उद्यम भे कुछ गलत काम हुआ है 
तो निगम अथवा कम्पनी की क्स्मि की प्रवन्ध-व्यवस्था के बारे में निराश न होना 
चाहिये । उन कारणों थी खोज करने का प्रयत्त करना चाहिये जो भकुशलता के लिये 
उत्तरदायी हो ! एक ही तत्व पर ग्राधारित व्याख्या से तो गलत निष्कर्ष निकलेंगे 
झौर भ्रामक निरंय किये जायेगे । 

सरकारी उद्यम पर मन्त्रीय नियन्त्रण हे 
(मिलिए (0207 सदा 46962 उ२:७४2/ए- ४४2) 

अद हम सरकारी तिगमों के सम्बन्ध भे मन्तियों (8७४28) की शकितयों 
(7०४८:४] वी विवेचना करेंगे 

मल्परियों के हाथ मे सरकरी उद्यमो पर नियन्त्रण की कुछ शक्तियाँ सौंप 
देने की श्रावश्यक्रता सभी जगह स्पष्ट रूए से अनुभव को गई है। बेवल सस्दीय 
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१५४ लोक प्रचासन 


शो (0४८0 0॥८८(४८७) के द्वारा ही उद्यमों को प्रचलित गरबारी नीति 

ही ग्रावश्यवतापों के प्रतु्प बनाया जा सव॒ता है भोर राष्ट्रीय योजना (४7009! 
फाॉँशा) बे साथ उनव्रा ताल-मेल वेठायो जा सउता है। यदि सरकारी उद्यमों पर 
मुस्त्रियों द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं रसा जायेगा तो इनकी स्थापना जे. 
गभी सम्भावित खाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे, परिस्यामस्वरुप _देश शी अर्ध-व्यवस्प! 
(7८०॥०७॥१५) बे बारे में भ्रम उत्पन्न होगा जिसरे करण कस विवशसित तथा प्रात 
हृष्टि से पिछड़े देश में सामाजिब प्रराजवता (&॥2०८)५) उत्पन्न_हो सकती है। 
गरल्लू विगमों ही स्वायत्तता (/४/०००४७) वी समुनित पुरद्षा के लिये यह आवश्यक, 
है कि भस्त्रीय नियस्त्रग धन यत सौमित मात्रा मे लागू किया जाये । इस सम्बन्ध मे: 
मूवभूत सिद्धात्त यह है वि. बुछ उत्तरदायित्व श्रथवा नीति-निर्देशन का कार्य स्वयं 
सरगठत पर ही छोड़ दिया जाए | "“वियम रूप मे, पे उद्यम तभी अधिक सफ़्तता के 
साथ वार्य बरते हैं जवदि मस्त्रीय नियन्त्रण सामान्य नोौति (दक़क्कग 7०॥०७/) -ब- 
मामलों तब ही सीमित रहता है.।! 

निगमों द्वारा प्रयन्ध किये जान वाले उद्यमों का भग्व्रियों के साथ जो सम्बन्ध 
होता है वह विभागीय प्रबन्ध वाले (लाक्राधएशा७॥9 ॥०॥28८व) सरबारी 
उद्यमों पे सम्बन्ध से भिन्न होता है । निगमो थो अपने प्रान्तरिक मामलो में हस्तक्षेप 
के विशद्ध एक निश्चित मात्रा मे स्वायत्तता प्राप्त होती है जवबि विभागों वो 
ऐमी स्वायत्तता नहीं प्राप्त होती । विभाग (70८99700थ॥) एवं झग कै रूप में 
पूर्णनया सरकार स साथ जुदा रहता है भ्रौर वह वायंपालिया के: निमन्जर से मुबत 
होकर किशी भी प्रवार की स्वायत्तता का कानूनी अधिकार के रूप मे दावा नहीं वर 
सकता । मल्त्री विभागीय प्रवन्ध वाले सरकारी उद्यम के लिये पूर्णतया उत्तरदायी 
होता है अत वह उन पर दिस प्रति-दित का नियस्त्रएा भी लगा सकता है। ऐसे 
उद्यमो के प्रशासन के सम्बन्ध में मल्त्री से कोई भी प्रइन पूछा जा सक्‍ता है, 
उदाहरणाये, रेलवे मन्त्री से रेलो के देर से चलते अथवा उनमे प्रत्यधितर भीड-भाड 
आदि के बारे भे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि मन्‍्त्री वो अपने विभाग पर पूर्ण 
अधिक्भर प्राप्त होता है प्रेत अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्यक कार्य तथा किसी 
भी बात के लिये वह जवाबदेह होता है। परन्तु सरकारी निग्रमो की स्थिति मे, 
कार्पभारी मस्त्री ((॥057-॥0 ०४०४८) वो बेवल सीमित अश्विकार ही प्राप्त होत 
हैं भौर वह केरल उन्ही श्रधिवारों के गम्बन्ध मे व्यवस्थापिवा के प्रति उत्तरदायी 
होगे है । 

अब हम सरकारी तिगमो पर मन्‍्त्रीय नियन्चण वी मात्रा पर विचार करेगे, 
चाहे व निगम विश्विप्ट सविधियों (59८८र्था 5030755) द्वारा बताये गये हो अथवा 
भारतीय कम्पनी विधि ([09/8 0०णएथा$ [8७] के प्रन्तर्गत उनका निमणि 
क्या गया हो । सरकारी नियम पर मल्त्रीय नियन्त्रण की_स्थापना निम्नलिस्ित.. 
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सरकारी उच्चमो का प्रशासन ह्श्५ 


उपायो में से किसी एक भ्रथवा सम्मिलित रूप से कई उपायो द्वारा की जा सकती 
है (१) किसी उद्यय के शासन मण्डल (ठग्पब्ताणह 8०शव) और और व्यवस्थापको 
(808०७) को नियुर्कत करके ; (२) सामान्य नीति सम्बन्धी विदेश जारी 
करके , (३) विशिष्ट निर्देश री)7०८४०४५) जारी करके , (४) कुछ विशेष श्रेणियों 
के कार्षों ठथा नीतियों का झनुघोदन करके अथवा उनको रह करके , (५) अत्यावइ्यक 
परिस्थितियों मे, शासन-मण्डल के एक सदस्य के रूप मे प्रबन्ध व्यवस्था मे भाग 
लेकर , (६) निगम द्वारा सूचनाये तथा प्रतिवेदन (१८७०७) प्राप्त करने का. 
अधिकार लेकर | अब हम इन अधिकारों पर एक्-एक्-करके.दिचार करते है.। 














सर्वप्रथम, यह कि कार्यभारी मत्त्री को निगमो के शासत-मण्डल के सदस्मो 
बी नियुक्षित का प्रधिकार प्राप्त होता है  'संबर १६४८ के दा्मोदर घाटी निगम 
अधिनियम (0 ४. 0. ०) की धारा ४ मे कहा गया है कि “निगम के चेयरनेन 
तथ। दो अन्य संदस्यो की नियुक्षित केन्द्र सरकार द्वारा को जावेगी "४ ॥” वायु 
नर्णण अधिनियम (&ए (०७७००४७७७ &८) १६५३ की धारा ४ मे यह ब्यवस्था 
है कि “प्रत्तेक निगम मे केन्द्र सरकार (एश्कण 50४८एशाशाथण) द्वारा नियुक्त 
सदस्य होंगे जितबी सख्या प्राच से कम झौर नौ से झधिक नहीं होगी तथा इन सदस्यों 
में से एक को केस्द्र सरकार निगम का चैयरमैल नियुक्त करेगी ।” निगमो का निर्माण 
करने वाले सभी अधिनियमों (०४) तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सघ 
विधान-पत्रो (8700९5$ 0 8६५०००॥०॥) में ऐसी धाराये पाई जाती है। राष्ट्रीय 
कोयला विकास निगम लिमिटेड (000० 00० 9७ लेत्फुमक्षा। 070फृणाधा07 
, 0) के ७१ (१) संघ विधान-पत्र में यह श्यवस्था दी गई है कि “निर्देशक 
, (00०००:७) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेगे'"*"** ।” हिन्दुस्तान शिपया्ड मे 
यहू व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को चेयरमेन, प्रवत्थ-निर्देशक (१[आ9878 6007) 
तथा छ ब्रन्य निर्देशकों वी नियुक्ति बरने का भ्रधिकार है।” अस्य चार निर्देशक 
भर्थात्‌ कुल सख््या के एक तिहाई सिन्धिया कम्पनी द्वारा मनोनीत (]४0॥॥792) 
१ किये २३9४4 कि इस उद्यम म सरकार की साभीदार, (शपथ) हैं। 
७१०५५ रे 
सरकार को मण्डल (8020) के सदस्यों (८४०८७) की नियुक्तित का 
अभिकोर प्राप्द होता है किन्तु उनकी कोई निश्चित योग्यतवायें (९०थ॥१०३४०ण७) 
नही दी हुई होती , हाँ सामान्यत कुछ ब्योग्यताबो (0:%५००॥॥९४०॥5) का 
उल्लेख प्वश्य किया होता है, उदाहरण के ज़िये, सबू १६४८ के दा० घा० नि० 
अधिनियम (0. 9. ८ ४०) की घारा ४ मे यह व्यवस्था है कि “निस्न दक्शाडं मे 
विश्ी भी व्यकिि को निगम का सदस्य नियुक्त्र करते भ्रयवा सदस्यता जारी रखने के 
झयोग्पष माना जायेबा--(क) यदि वह केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधात भण्डल का 
सदस्य ही ग्रयवा (ख) यदि यह नियम के लिए क्ये जा रहे किसी भी ठेके भथवा 
कार्य मे, प्रत्यक्ष था परोक्ष रुप से, अपना निजी सवार रखता हो । वह किसी भी 
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कम्पनी वा हिस्मेदार ($307०00८:) रह सता है, मगर दस स्थिति में उसे श्रपने 
उन होयरों वी श्रद्वति तथा मात्रा का पूर्ण वियरण सरकार को देना होगा । वायु 
निगम प्रधिनियम की घारा ४ (२) में यह व्ययस्था है कि ऐसे विसी भी ग्राथिक 
हित भ्रषवा प्रन्य किसी प्रवार के हित (॥(7680) को सदस्यता के लिये अ्योग्य 
माना जायेगा जो कि सदस्य के रूप में तिये जाने वाले उसके ब्ायो को पक्षपातए् 
रीति से प्रभावित करे। 
तियुत्रित वा ्रधिकार (70४९८ ० 3979णगाधा८॥) मत्रियों के हाथो मे 
दिया गया एक बडा महत्वपूर्ण श्रधिवार होता है परन्तु यह श्राइवर्य वी वात है पि 
इत उच्च पदों पर तियुक्रितयाँ करने में उन्हे खुली छूट आप्त होती है वयोकि नियुक्त 
होने बाते प्राथियो क लिये कोई निश्चित योग्यनताये निर्शारित नहीं होती 4 यह हो 
सकता है कि इस प्रभाव वे पक्ष म यह तकक॑ प्रस्तुत किया जाये कि विधान मण्डल द्वारा 
बनाय गये झ्रधिनियम में सदस्यों की योग्यताप्रो का उल्लेख करके सरवार वे हाथ 
बाघ देवा ग्रनावश्यक और यहाँ तक कि, प्रवादनीय भी है। यह काम सत्री पर ही 
छोड़ देता चाहिये कि वह प्रच्दे-भच्छे ध्यक्ितिया करी तलाश करके उतती निमुक्तितयाँ 
कर दे जिससे त्रि इन पदों की नियुक्ततियाँ वह वेवल पिदले श्रनुभव एवं ज्ञान बे 
के श्राधार पर ही नहीं, भ्रपितु भावी मम्भावनाप्नो को हृष्टिगत रख कर भी कर 
सवे । 
परन्तु मन्त्रियों को दी जाने वाली इस “छुली छूट' में तिहित खतरों को भो 
उपक्षा नहीं वी जानी चाहिये | यह भय प्रकट करना उचित ही है कि निश्चित 
योग्यताश्रों के प्रभाव में, यढ़ सम्भव है कि तियुक्तितयाँ प्रन्य बातों के प्राधार पर, जैस 
कि राजतंतिक मरक्षण (70॥/८४| 9७707986) के झाघार पर, की जायें | सरक्षण 
की बुराई, जिसस प्रव ससार के लगभग सभी सम्य देश मुक्त हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस बडे पैमान वे राष्ट्रीयकरण (व2॥०॥22900॥ से भारत में प्रवेश कर 
गई है। श्रनेक महत्पपूर्ण नियुक्तिधो का उपहार सन्त्रियों के ्रपने प्रधिवार में होता 
है और निपुविताधियों (890०7/८९८७) के चुनाव के विषय मे दे किसी के प्रति भी 
उत्तरदायी नही होते । इस वारे में ससद (?8/॥4याथा।) मेवे जो कुछ कहते हैं वह 
यही कि उन्होने ऐसे सर्वोत्तम सम्भव व्यक्ति को नियुक्त ज़िया है जिसे कि वे प्राप्त 
कर सके । इसके प्रतिरिकत, प्रज्ञातस्त्रीय सरवारें चूंकि उन पटो (४०८७) की सख्या 
पर प्रावारित होती हैं जिन्हे कि वे निर्वाचनो (:८८४१०४७$) ग्रे प्राप्त कर सकती है 
अत वे बहुबा प्रपत ताकालिक अनुपायियो अथवा मददाताओं (४०८७) को पुरस्कृत 
करन के कार्य वी ओर ध्यान देना ग्रपना दायित्व सममती हैं , और इसमे खतरा यह 
है कि उनकी माँयो को अधिक से ग्रथिक सल्तु्ट करते कौ इच्छा में यह सम्भव हो 
सकता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण ऊँच पदों पर लोगो की नियुक्तियां करते समय उनकी 
योग्वताग्रों एवं अनुभव पर इतना छ्थान न दिया जाये जितना कि उनकी भूतकाल की 
राजवैतिक सेवाप्नों पर। इस प्रकार तिगमों के कार्यालय “राजनैतिक पक्षपात” के 
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स्थान बन सकते है ( पदाधिकारियों के उचित घुनाव के महत्व को अधिक वडान्चढा 
कर नही कहा जा सकता और कुछ ऐशी उपग्रुक्त रोके लगानी ही पढती है कि जिनसे 
नियुक्त करने वाले प्राधिकारी (89008 3०४०४) तियुवित के इंस अधिकार 
बय दुरुपयोग ने कर सके । भारत मे, जहाँ कि जातोयता, प्रान्तीयता, सास्प्रदायिकता 
तथा धार्मिक उन्मराद की बुराइयाँ पहले से ही वर्नमान है, यह सम्भव हो सकता है कि 
नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों भे मय साम्राजिक वुराइपां कापी मात्रा मे पाई 
जायें । पक्षपात के इस खतरे के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था रो करनो ही होती है । 

मन्बियों को पह भी प्रषिकार प्राप्त होता है कि वे शासन-मण्डल_ (60ए७७ 
॥78 008/0) के निर्देशकों अथवा सदस्यों को, विभिन्न अधिनियमों (॥०5५) म उल्लि- 
खित कारणों के प्राघार पर, उनके पदों से हटा सकें जैसे कि काम करने से, इन्कार 
करने के कारए, कार्यवाहन की प्रसमर्थता वे कारशा, अपने पद का दुरुपयोग बरने 
के कारए, किसी सामान्य अनुपयुक्ततांं (एक्ण्रघ४०॥॥७॥ के कारण अ्यवा झन्य 
किसी ऐसे कारण से जो कि पर्याप्त "* प्रतीत हो ।? यह भाशा की जाती है कि 
प्रदच्युति (9)8॥552) के इस अधिकार का प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ क्रिया 
जायेगा | यदि मनमानी पदब्युतियाँ को गईं तो उससे मण्डलो की कार्यकुशलता कग 
हो जायेगी । किसी भी कर्मचारी को कार्यकुशलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि उस्ते समुचित माता में वौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाये । इगलेड मे भन्जियों को 
मण्डलो के सदस्यों के सम्बन्ध में पदच्युति का यह अधिकार प्राप्त है।इस अधिकार 
का श्रयोग यार्कशायर बिजली बोर्ड के चेयरमैन के मामल में किया गया था जिसे कि 
भवनों (80/0॥089) के लायसेंस लेने के नियमो को भग करने के कारण जेल भेज 
दिय गया था | यहू ठीक है कि जिस प्रकार नियुक्तियाँ राजनैतिक कारणों के प्राधार 
पर नही की जानी चाहियें, उसी प्रकार पदच्युतियाँ भी राणवैतिक बातो के प्राधार 
पर नही की जानी चाहिये । 

दूसरे, मन्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे सामान्य नीति _ 
(०7९४७! 90/०५) के मामलों पर निषणो को निर्देश जारी वर सकें । दा भा नि 
(0 ९५ ८) के सम्बन्ध में यह प्रादह्यक है कि कार्यों के सम्पादन में नीति के प्रश्को 
पर विगम का मार्यंदशंस ऐसे अनुदेशों (]05800॥07$) द्वारा किया जाना चाहिये जो 
कि उसे केस सफर से प्राप्त हो ॥” यदि कसी प्रइन के सम्बन्ध मे यह विवाद 
उत्पन्न हो जाये कि यह प्रश्न नीति का है या नही, तो उसमे केन्द्र सरकार का निर्णय 
अन्तिम होगा ।? इसी प्रकार "नीति के प्रइ्वो पर औद्योगिक वित्त नियम (0005- 


पा 808705 एणएण4०१) का मार्ग-दर्शन ऐसे भ्रनुदेशों द्वारा विया जाता 
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चाहिय जा कि उमे केंद्र सरहार द्वायाप्राप्त हो //! दोनो वायु तिगमों (0 
(०कण०ण7:४(0७) के सम्बन्ध में “वेन्द्र सरकार दोनों में से किसी भी नियम को, 
उसवे वार्षों के सम्पादन के विषय मे, निर्देश (0॥7८८00॥5) दे सकती है भ्ौर निगमों 
को उन निर्देशा का पालन वरना ही होगा ।/ अत्रियों को यह अपिवार होता है ति 
दे विगमो को निर्देश जारी दर सर्वे ध्रौर निगम उन अनुदेशों वा पालन वरने को 
बाध्य होते है । यदि बाई नीति वे प्रश्तों पर मत्रियों द्वारा दिये गये अ्रनुदेशों वा 
पालन बने में प्रसफ़त रहते हैं तो भत्री को यह भ्रधिकार होता है वि वह बो् को 
बाय॑च्युन प्रयवा मुप्रत्तित (59["5८0८) कर दे, मदस्यों तथा चेयरमैन को हटा दे 
और एक नये बोर्ड वी नियुक्त कर दे । 


मत्रियों को भ्रनंत्र प्रवार की प्रभावश्यक विस्तृत दातो के सम्बन्ध में निर्देश 
महीं जारी करते चाहियें, भ्रम्यथा तो निगमो की स्वायत्तता (॥४॥०॥07॥9) ही खतरे 
में पड़ जायगी। मत्रियों का भ्रपन निर्देशा द्वारा निगमो के दिन प्रति-दिन के श्राग्तरिव 
बार्यों मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस उद्देश्य वी पूति वे विये स्वस्थ परम्पणप्रो 
व प्रयांप्रा वा त्िवास वरना होगा। भ्रच्दा तो यह होगा कि श्रनुदेश जारी करते से 
पहिंत मत्री बोई वे सदस्यों को प्रपने विश्वास में ते लें प्रौर उनसे परामर्श बरने के 
पश्चात ही निर्देश जारी करें।सत्‌ १६१४ में प्रधिनियम की पारा ६ (३) के 
ब्रसतयंत प्रौद्योगिक वित्त विग्रम की एक निर्देश जादी हिया गया था “जिसे इस 
बात का पूर्ण विवरण सहित प्रीवेदन (र&०७7) सरकार के समझे प्रस्तुत करते को 
बहा गया था वि उसी द्वादा दुयव्‌ूभुषर्‌ व्यविदयों को ५० लाख र० से श्रभिक के 
ऋण क्वनवव दिये गए। सरवार इस भ्रकार वे भ्रौर भी निर्देश निगम को जारी 
बरतें का विचार कर रही थी दि (१) निगम द्वारा विसी भी ऐसे पक्ष (?॥9) 
को ऋण की स्वीइृति नही दी जानी चाहिए जहाँ वि सम्बन्धित पक्ष पहले ही तीत 
अवसरों पर उससे ऋण प्राप्त वर चुका हो भ्रथवा जहाँ किसी पक्ष को दिये गए ऋणा 
भी कुल मात्रा १ करोड़ रु७ से ध्रधिक हो चुकी हो विन्नु यदि इसवे लिए सरकार 
की पूर्व श्रनुमति प्राप्त कर ली गई हो तो बात दूसरी है, (२) निगम सरबार वी पूर्द 
अनुमति प्राप्त क्ये प्रिना ऐसी बिसी भी सस्था को कुल एक करोड र० से अधिव 
वा ऋगा सही देगा जिसव। स्वामित्व, प्रवस्ध ग्रथवा नियन्त्रण उद्योगपतियों (005 
॥7080) के एक घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित वर्ग (07009) के भ्रधीन हो ॥/3 
औद्योगिक वित्त निग्रम को जारी किया गया निर्देश शक्तति व दुश्पयोग नहीं था ! 
यह देवना राष्ट्र के हित में ही या कि ऋग्गे का समुचित रूप से वितरण किया जा 
रहा है या नहीं, और बुद्ध थोड़े ये उद्दोगपतियों के एक बर्ब द्वारा उन पर कहीं 
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एक्ाविकार तो नही कर विया रया है । इसके झ्रतिरिकत, यह निर्देश नियम के देनिये 
कार्यों में हस्तक्षेप नहीं था, झपितु एक सामान्य नीति सम्वन्धों अनुदेय दा। इस 
निर्देश को जारी करने की आवश्यकता इसलिए थो स्योकि यौ> दि नि० [। 7 0) 
को ऋण-तोति के विरोइ में ससर (शकषताशयाक्ार) मे सथा झखड़ारों में सामान्य 
आलोचना को जा रही थी।॥ यह कहा गया था कि ऋरा बडे डडे एकाधिकारियो 
(०१०७०॥७७७५) को पश्षपात्र के झायार पर इिपे गए हैं। टम बात को रोडने के 
खिए ही सरफार ने निरंध जारी किया था । कडिनाई तो तब उत्पय होती है जबकि 
मी विद्वेष्ठ निर्देश (59८०॥० 6॥0८॥ ९७) जारी नहीं करते और बोर्ड के निर्ययों 
जोय पझस्य उपायों द्वारा ब्रभावित करने री पघेष्टा करते हैं॥ यदि कोई मंत्री विमभ 
को कोई विशिष्ट निर्देश दारी करता है तो दह उसझे परिणामों के लिए भी उत्तरदायी 
हो जाग है। ऋपने स्‍्ापको जिम्मेवारी से दाने के लिए यह झनौपदाएरिद पराम्शों 
एवं सम्भतियों के द्वारा बोर्ड के सदस्यो को प्रभाविद करता है। यह बडी झ्दाह्नोय 
सर्वचानिक उत्पत्ति है ॥ इगलेड मे भी इस तथ्य क्री सीई प्लालोचना को जाती है। 
भारत में, घह्‌ तथ्य जीवन दीमा निगम (८ [शशा० 0णा"एएणाएण॥) के 
माहसे भे भ्रक्ाय्य में पाया । श्री एन० सो>ू छागला ' ४ € (/. 8५) को जाथ की 
कार्पवाहियों से यह प्रकट हुप्रा कि मु दडा सन्दाप्रो (रत (07०चा») में 
शेयर सरीदने के निगम के निर्संय को मत्री महोदय ने प्रभावित दिया था यद्धपि 
उन्होंने चिसित रूप में कोई भी निर्देश जारो नहीं छिया दा जेसा कि शीवत बोमा 
अधिनियम (6 ।9 प्राश्यए८ ७८४) को घारा ११ के घन्तरंत उतक्ते करना चाहिये 
था। उन्होंने ऐसा तरीका ऋफनाया डो हि कानून के विस्द्ध था । दामोदर घाटी तिमम 
जाच समित्रि (0 ४ ९. छतएणाअ एए्णाग/८र) ने भी बुद्ध इसी प्र का 
विचार ब्यक्त क्या। बात यह है कि जब कभी भी झत्ी लोग तियमों को निर्देश जारी 
करने की प्रावश्यक्षता समझें तो उन्हे निर्देश लिखित रूप मे देने चाहिये और जैसा 
हि इगलेंड मे होता है ऐसे निर्देशे को निममों को बापिक रिऐोर्ट मे इकाशित र्या 
जाना चाहिये म्यवा उदस्ये सदन (म्००5८) की मेज पर रखा जाता चाहिए। उद्देश्य 
यह हैं कि मत्री जो निर्देश जारी करें उनबे लिए उन्हें निश्चित रूप से उत्तरदादी बनाया 
जा सके। कित्ती भो पक्ष की ओर से बचने कौ दात नही होती चाहिए । 





कुछ मामप्री में मंत्रियों को डजिस्तूत बातों के सम्बन्ध मे भी निर्देश जारी 
करने का अधिकार ददिप्रा भद्य है॥ दोनो वायुनिगममो (॥ए (0/0छघ30०७$] कै 
मामने मे मंत्री, उपदुक्तता ठया राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ढण्य निमम्ते से परामर्श 
करके, उपमे से कसी को भी ऐदा निरेंश दे सस्ता है हि. शिससे वह ऐसो किसो 
भी वायु परिवहुद छेड (8७ प्‌5०७७५७०४६ $05:०८) ऋपदा फन्य फ़िया को सचा- 
लिन केर मके दिसे कि उत्ते सचासित करते का ऋषिक्तार हो, ऐसो झिसी भी झेदा 
अपर क्रिया फो छोडने या उल्मे परिदर्तत क्षरते झयवा ऐसो हिसी भी झ्िया को 
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न बरन वा भी निर्देश दे सकता है जिसको वि उराने इरने था प्रस्ताव बिया ही । 
सरवार रिगी भी वायु सेवा श्रयवा सम्पत्ति (थर०व्/)) वो एक वायु निगम से 
दूसरे वे थास वो स्थानास्तरित करने के भो निर्देश दे सकती है ।? 

तीगरे कुछ निगमो द्वारा श्रपनी पोजनाप्रों तथा वार्यक्रमों के जिये मन्‍्त्री वी 
स्वीड्वति प्राप्त १रसा प्रावश्यक होना है। दोनो वायु निगमों के मामले में निम्न- 
जिखित कार्यों वे लिए सरकार वी पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है--'दिसी भी 
श्रचल सम्पत्ति ([छाप०रए४७८ ७ण7०7)) या विसान (4८०) प्रववा १४ 
लाख रु० मे प्रधिक मूल्य की गिगी भी वस्तु का खरीदने वे लिए किये जाने वाले 
किमी भी पूजीगत सर्च [(४७/9 &७फ्ला॥॥ए८) वे हिये, विद्धी भी प्रचल 
मम्पत्ति वा ५ यर्प सप्रधित वी भ्रवेथि के लिये पटुटे ([.८85४) पर देते के लिए, 
अथवा १० साख 5० से प्रधिक वितावी मूल्य (800 ५७४०८) के ब्रिमी भी वियेष 
अ्रपिदार प्रधवा सम्पत्ति वो. समाप्त बरने श्रथवा देचन के लिये ।/३ प्रपने वित्तीय 
वर्ष (00 96७7) के प्रारभ्म होते से तीन माह पूर्व, इनमें से प्रत्येक नियम को 
बख्द्र सरवार वे गमक्ष “एव ऐसा विवरख-सत्र (8॥0॥०॥) प्रस्तुत करना होता 
है जिमम कि उमे द्वारा संचालित किये जाने वाले वार्ये क्रम भौर थापु सेदाप्रों वे 
विकास 'सथा उगकी पभ्रन्य क्षियाप्रों द उनसे सम्बन्धित वित्तीय प्रनुमानों का 
ब्यौरा दिया धशोता है भौर इस व्योरे मे विसी भी प्रकार का पू जी का निवेश 
([0५९5७शा। ० (राव) तथा इसबे जुल स्टाफ की मात्रा में वृद्धि वा प्रस्ताव 
भी सम्मिलित होता है। ४ तथापि, लोचशीलता (£०४०॥॥)] लाने के लिये, यह 
स्यवस्था की गई है कि यदि निगमों के जिए किसी ऐसी क्रिया ग्रयवा सेढा को प्रपने 
हाथ में लेना भ्ावश्यक हो, जोकि उनके वादिक कार्य क्रम में सम्मिलित न हो, तो 
ऐगी क्रिया प्रथवा सेवा वा सचालन किया जा सकता है भौर उपत दशा में एफ 
प्रनुपूरत (80एफञ/शिशा।श ५) कार्य-क्रम व तत्सम्वन्धी वित्तीय अनुमान सरकार के 
समझ्षा प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
निगमों को वह प्रधितार दिया गया है कि वें ऐसी किसी सेवा अथवा क्रिया का 
सचालन कर से जोकि ऊपर के दोनों ही कार्य-क्रमों मे से ढिसी मे भी तम्मिलित 
मे हो, और तत्पश्यात्‌ निर्यारित रीति के श्रनुसार सरवार को उसके विषय में एक 
प्रतिवेदद (8८००7) प्रस्तुत बर दें ।* हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के 
मामले मे, निम्नलिखित स्थितियों मे सरकार की स्वीकृति लेका झावश्यक है: (प्र) 
पूजी की वृद्धि करना , (प्रा) नये शेयर जाही दरता , (इ) पूदी मे कमी करना ; 
(६) कम्पती की दायर पूजी का एकीवरणा, विभाजन तथा उप-विभाजन , (उ) छुपण 
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उधार लेबा, इसकी शर्तें एवं दशाये , (कं) बाष्ड, डिबेंचर, डिवेंचर स्टाफ भ्रथवा 
अन्य प्रतिभूतियाँ ($2८७॥॥८७) जारी करना (ए) ४० लाख र० से अधिक के पूजी- 
गत खर्ब का कोई भी कार्य-क्रम , (ऐ) कम्पती का समापन (क्ञाएथाणड ०्ए) + 
(ओ) किसी भी ऐसे अधिकारी की नियुवित करना जिसका न्यूनतम मासिब बेतत 
२००० ६७ अथवा इससे ग्रधिक हो , तथा कम्पनी के लेखा परीक्षकों (&७७॥075) 
की नियुक्ति करना । 


चौमे, निगम को पूजीगत निवेश (0४97(8/ ॥7४०5!7७४४) करने तथा उधार 
(ए9्राएक्रा8) लेने के लिए मन्‍्त्री की स्दौकृति लेने को झावश्यक्ता होती है !! 
निगमो को प्पने खाते (॥०००४४१४७) उस रीति के झनुतार रखने पड़ते है जोकि 
सरकार प्रथवा महालेखा-परीक्षक (8ए0॥0 0॥ध४]) के परामश्ञ से निर्धारित की 
जाती है और उतके खातों का परीक्षण (6०० रण 4९००४४७५) भी प्रामतौर 
पर उन लेघा-परीक्षकों (800॥007$) द्वारा किया जाता है जोकि मनन्‍्त्री (१॥036:) 
अथवा स्त्रय महलेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। दामोदर घाटी नियम 
के मामले मे, 'निग्रम के खाते उस्त पद्धति के अनुसार रखे जायेगे जोकि भारत के 
महाशेखा-परीक्षक के परामश्श से निर्धारित को जाए | पुनर्वास विश्त नियम 
(शिलाश्शधक्षात्रा ६धाधा८८ (०7०08/०0०7) के खातो का परीक्षण 'उस एक 
अथवा एक से प्रविफ लेखा-परीक्षको द्वारा क्रिया जायेगा जोकि सतू १६१३ के 
भारतीय कम्पनी अधिनियम ([70क॥ (00990॥६ #०) को धारा १४४ के 
भन्तर्गत कप्पनियों के लेखा-परीक्षकों के रूप मे कार्य करने के पाष्य होगे भर 
जिनकी नियुक्त कैस्ध सरकार हारा ऐसे पारिभ्रमिक (८ए/प्रश&००७) पर की 
जायेगी जोकि भधिनिधम द्वारा निर्धारित किया जायेगा» दोनो वायु निगमों के 
लिए यह झ्रावश्यक है कि वे अपने समुचित खाते “““जितमे कि लाभ हानि खाता 
(शी: था0 7.05४ 80००७77) तथा चिट्ठा अथवा तुलन-पत्र (8408706 58८०) 
भी सम्मिलित है, ऐसी पद्धति के झनुसार रखे जोकि भारत के नियन्त्रक महा- 
लेखा परीक्षक (0णागराए्रणाक्ष 890 .$0470-0श/श्व) ०। ]7034) के परामर्श से 
भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। इन दोनो निग्रमो के लेखों भ्रथबा खातों 
का परीक्षण भारत के नियन्त्रक वे महालेखा-परीक्षक द्वारा अथवा उनके ही द्वारा 
निपुक्त अन्य किसी ब्यक्तित द्वारा किया जाता है ।/4 खाते अथवा लेखे (०८०७०) 
तथा लेखा-परीक्षण (8०७०४) वाणिज्यिक किस्म के होते हैं प्रोर लेखा-परीक्षक के 

| दा. घा, ति अधिनियम १६४८, घारा ४२ , वायु विगम अधिनियम, घारा 

१० (३) ग्रादि । 

2 दा घा. नि अधिनियम, घारा ४७. 

3 पुनर्वास वित्त नियम अधिनियम, १६४८, धारा १६. 

4 वायु निगम अधिनियम, धारा १६- 
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प्रतिवेदन (॥४९॥०*६ ०0०) में यह यान स्पष्ट वी जाती है वि चिट्ठा प्रथवा 
सुदन-पत्र पूणतवा ठीर तथा उचित हैं या नही, ,उसयो उपयुतत पद्धति वे अनुसार 
बनाया गया यथा नहीं, जिससे विगम वे वार्यों वा ठीव-दीवः तथा वाल्तविव रथ 
सामने भा सके । 

अन्त में, मन्दियों वो यह प्रधितार प्राप्त होता है जि ये निगमों में श्रावश्यत 
जानवारी प्राप्त कर गये । निगमों से उहा जाता है हि वे वियतलाशित विवरशण- 
पत्र (0९0006 $४0ता८१५), लेसे (॥०००७४३), सूचना-पतन्न, वायित विछ्तीय 
प्रनुमान (&0॥७७) ॥04764। ९४७॥०९५), कार्य-क्रम भौर धपने कार्यों एवं वार्य- 
संचालन वा वबापिक प्रतिवेदन सन्त्रियों के सम्रक्ष प्रस्तुत बरें।"! 


मन्ध्रियों वे नियन्त्रण बे श्रधिवार मं, प्रशाशरोय पक्ष भें तो बोर्ड के सदस्यों 
को नियुत्रित (#97ण0णह्रला) तथा परदच्युति (00॥554) पश्लौर भामान्य नौति 
सम्बन्धी मामलों पर निग्मों को निर्देश जारी करना सम्मिलित है प्रौर वित्तीय 
पक्ष में, निवेश [7४९४0॥०॥) उधार (छताए४&गाए) तथा लामो के बटवारे से 
सम्बन्धित मामल। मे उनवी श्रावाज प्रस्तिम व निर्णायक होती है । 

किसी भी विशिष्ट उद्यम पर वास्तव में वितना मन्द्रीय निपस्कण लागू किया 
जायेगा, यह बात भाशिव रूप से उद्यम के उत्तरदायित्वों वी मात्रा पर, उसकी 
कायवाइयो वी राजनैतिव महत्ता पर, श्रौर सरबार के साथ उसके वित्तीय सम्बन्धो 
पर विर्भर होगी । चूदि भिप्न-भिप्त उदमो वे प्त्तगेत ये दीरों ही तत्व (8४८०४०७) 
भरिप्न भिन्न रूप मे पाये जाते हैं भ्रत उन्ही के अनुसार मन्त्रीय हप्टिकोण का भी 
निर्धारण होता है। स्वभावत सामावना यही है कि श्रपेक्षाइत एक छोटी फैक्टरी वे 
लिये बनाये जाने वाले निगम की ग्पेक्षा, यदि प्रन्य बातें समान हो तो, एवं ऐसे 
विकास निगम (96४८०एएथा। 0०7७०:४॥०॥) की धोर, जिसका कार्यक्षेत्र इतता 
विस्तृत हो कि जिसमे सरकार को भाथिक योजना का एक बड़ा क्षेत्र ग्रा जाता हो, 
भन्त्रियों को प्धिक घ्यान ग्रावर्षित होगा। इसके प्रतिरिक्त, यह हो सकता है कि 
ऐसा निगम राजनैतिक विवाद वय एवं वेन्द्र बिन्दु बन जाय श्रौर इस विवाद को 
दृष्दियत रखते हुए मत्त्री उस उद्यम को केवल स्रीमित मात्रा में ही स्वाधीनता दें 
फिर, विकास निगम ग्रथवा एक नदी घाटी सत्ता [ीराश्ल श्णा०५ 9४0०४) के 
प्रन्तगंत, स्वभाव: ही ऐसी प्रायोजनाप्रों ([2०००५४) मे सरकारी घन लगाया 
जाता है जितसे बहुत शीघ्र स्वावलम्दी वतने की आशा नहीं की जाती । यही कारण 
है कि लाभोपा्जन वाले भ्रधवा सम-विभक्त ([2एक्षाकाल्योणाह) उद्यम वी अपेक्षा 
इनके वित्तीय मामलों मे मन्त्रियो का हस्तक्षेप भ्रधिक दृढ़ता वे साथ होता है । 





] दा था ति भ्रधिनियम १६४८, धारा ४९, पुनर्वास वित्त निगम अधिनियम, 
घारा १५, वायु नियम भ्रधिनियम, घारा ३६, ग्रौद्योगिक वित्त निगम ग्रधितियम, धारा 


३४ झ्रादि। 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन १६३ 


मन्तियों पर कुछ ऐसी रोक्याम भी लगायी जाती चाहिये जिसमे कि वे 
अपनी सत्ता छा दुश्पयोग ने बर सके ग्रोर हंसी रोबथाप उन पर समद (एश- 
पक्का द्वारा लगाई बाती है । मन्त्री को, जिसे कि सरकारी विगम को विर्देश 
जारी करने के निश्चित अधिकार प्रदान ढिये जाते हैं, ससद के प्रति भी जवाबदेह 
होना चाहिए। इस प्रकार ससदीय नियन्त्रण ग्राप सै श्राप लागू होना चाहिये , 
परल्तु यह लागू होगा या नही, मह सदस्यों (|धशा॥०७०८४७) द्वारा ससद मे प्रश्न करने 
के ग्रपदे झविकार पर जोर देन पर निर्भर करता है और इस बात पर विभंर करता 
है कि सरकार वाद-विवाद (0८90८) क लिये समय तथा अबसर देती है या नही । 
'सरकारी निग्रम को मन्त्री रपी पिता वे हो हाथो में नहीं फेंक देना_चाहिमे जब तके ' 
के बैतूद अनुशासन को अत्यधिक माता को रोहन के लिए स्वेटसटी संसदीय मा, 
गीबा)शाशा(क्षक तराणीक्ष) उपलब्ध ने हो !१_ 














परन्तु मम्त्रियों पर लगाया जाने वाला ससदीय नियन्त्रण इतना अधिक नहीं 

लिगमी को [9पकात व पथ ई बितीन के भारत मं, “ससद सत्ता के हस्तातरण 
'धंद्ट्॥007 रण 9०४०) के विरोध का एक मुरय दुर्ग है, जवकि ऐसे हस्तातरण 
वी श्रावश्यकता है प्रौर भारतीय प्रशासन की यही सबसे ग्रम्मीर बुराई है। भ्रपनी 
सत्ता का विस्तार से हस्तातराप् करने की ससद की अ्रनिव्या से, जबकि ससदीय 
सत्ता को महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक बनान के लिये ऐसा हस्तान्तरण भ्रत्यन्त 
आदश्यक हाता है, मस्ती (47४8७) अपने अधिकारों वो पौंपत के प्रति हतोत्सा- 
हित हो जाते हैं, सचिव ($«८ाध्यआ7८५) अपने अधिकारों को सौँपने के प्रति 
हतोत्माहित हो जाते हैँ और फिर प्रवन्ध-विर्देशक (!४०73९708 /07००0078) प्रपने 
प्रधिवारों को सौंपत के प्रति हतीत्साहित हो जाते है । £ यह एक विकृत चक्र है जिस 
पर रोकथाम लगाई जानी चाहिये । यह ठीक है कि मन्‍्त्री सरकारी मिगमों पर 
नियन्त्रण लगाये परन्तु उनका नियन्त्रण केवल सामान्य नौति सम्बन्धी मामली तक ही 
सीमित रहना चाहिये । उनको निग्रमो के दिन प्रति-दिन के प्रशासन मं, जिनमे कि 
उन्हे स्वाधीतता मिलनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वृद्ध क्षेत्रों में उद्यम 
की ऐसी योजताये मब्तरिया को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वी जानी चाहियें जितमे कि 
“लोकहित' के प्रइव मुस्य रूप से उत्पन्न होते हैं। ऐसी योजनाझो में प्रनुसधान 
[7063०००॥), शिक्षा (६6०८४४०7), प्रशिक्षण (]797ध2), कल्याण तथा पजी 

वी वृद्धि व विवास के कार्यक्रम सम्पिलित किये जाते' है | यद्यपि भन्‍्दीय ध्रदिकारो 





] छतावञ 03ँ९३,प॥6 ए:ट०ज्ाल्व ग॑ तह शाछ्ार 0०फ०क्ाणार, (000०७, 
॥946, ९ 8। 
72 प्ण घ.. 8फड्टा०85, रिए दबाधागाणा जी वातीव कैपणशफफ्बपएद हपाशता 


च्यप उएच्एगारशिदाएट [0 १एग्रावफ्ाभारा ण 500तल7॥गदा'57560050ल्‍व 40 (0ग- 
गालद्ाब।| धशादाफाएद$, छू 55 


श्र सोक प्रशासन 


के प्रयोग बरने के बारे में सामान्य भाग दर्शन सम्बन्धी बातें निगमों या निर्माण 
बरने बले विधान (7.08/8/500॥) में दी हुई होती है परन्तु स्वायत्तता (#ए०- 
ग009) तथा नियस्त्रण मे बीच ठीय सम्तुलन कायम रसना केवल तभो सम्भव है 
जबकि उपयुक्त भ्रभित्मयों (0णाश्लापण७) तथा समभदारी बे विवास वी 
परम्परा डाली जाय । इसके प्रतिरिकत, मन्त्रीय प्रधिकारों ((॥080099 70७८७) 
के दुश्पयोग को रोडने के लिये, सपद द्वारा मत्यियों पर नियन्त्रण लगाया जाना 
चाहिये परन्तु मस्त्रियों पर लगाया जाने वाला संसदीय नियस्त्रण इतना ब्रधिक नहीं 
होना चाहिये जोकि उनको निंगमो के छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों मे हस्तक्षेप बरने 
के लिये बाध्य बरे । मन्त्री को प्रथने प्रधियारों वी व्याख्या व्यदित निरपेक्ष हृष्टिसे 
ही बसमी चाहिय तथा मण्डलों प्रयवा बोर्डों से परामर्श करने के पश्चात्‌ ही उनका 
प्रयोग करना चाहिये । निगम के प्रति मन्‍्त्री वा रस सहयोग का होना चाहिये, 
प्रनावश्यक झादेश होने वा तही, भ्रौर बेवल मन्सत्रियो वे इस रुख पर ही इस देश मे 
राष्ट्रीयक रण ()४७॥॥०००)28200) बे महान्‌ प्रयोग (2४0८70६0॥) वी सपलता 
निर्भर है। भरत प्रावश्यक्ता इस बात वी है कि मन्‍्त्री वे' महत्वप्रुणं तथा भ्रमहत्वप्र्ं 
बातो में भेद करने की सामरष्य हो भौर भ्रमहत्वपूर्ण बातो को स्पष्ट रूप से समभने 
की मातसित क्षमता हो । 





संसदीय नियन्त्रण 
(फब्ागंगशध्या।?ए (०77०) 

भारत में सरकारी उद्यमो पर मन्त्रीय नियन्त्रण का विवेचन बरने ने पश्चात 
भ्रव हम उन तरीकों का भ्रध्ययन करेंगे जिनवे द्वारा कि ससद भत्त्रियों पर प्रपना 
नियन्त्रण लागू करती है, क्योकि ससदीय पद्धति वी सरकार में मन्‍्त्री ससद के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं भौर यह संसद ही है जिसकी झोर कि हम झरकारी उद्यपों पर 
अन्तिम नियस्त्रणं लागू बरने के लिये हष्टिपात करते हैं। सरकारी निगम, ऐसे 
मामलों पर, जितके लिये कि मन्त्रियो की जिम्मेदारी होती है, मन्त्रियों के माध्यम से 
संसद के प्रति उत्तरदायी होठे हैं । 

सरकारी उद्यमो पर नियन्त्रण के लिये ससद द्वारा जो तरीके भ्रपनाये जाते 
हैं वे वैसे ही होते है जैसे कि सरकार के किसी प्रन्य विभाग (0कथाणाशथा) के 
लिये होते हैं ॥ ससद के सदस्यों (ऐैट्ार/टाड ० हट एक।बाधल्ा() को सरकारी 
उद्यमों की समस्याश्रो पर वाद-विवाद बरने के लिये सदन (०05८) वे प्रन्दर 
निध्नलिखित अवसर उपलब्ध होते हैं -- 

(१) मन्त्रियों से परत पूछ कर । 

(२) किसी भी उद्यम पर भ्राध घण्टे के वाद विवाद की मांग करके | 

[३) सार्देजनिव महत्व के मामलों पर स्थगन प्रस्ताव (# गाणाणा णि 
20]0०णागणाटा।) प्रस्तुत करके 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन श्ष्श्‌ 


(४) अत्यन्त आवश्यक सार्वजनिक महत्वो के मामलो पर ग्रत्पकालीन बाद 
विवाद की मांग करके । 

(१) अत्यर्त आवश्यक सावंजतिक महत्व को घटनाझो पर सदन का ध्यान 
ग्राकर्पित करके । 

(६) बिसी भी मामले पर भ्रस्ताव पेश करके तथा उठ पर वाद विवाद 
करके | 

(७) राष्ट्रपति के भाषण पर बहस करके | 

[5) जाच समिति (छ&79पणा७ एणाभा॥।०६) के प्रतिवेदन (१69ण!) पर 
बहस करके, यदि कोई हो तो । 

(६) निगम के कार्य-सघालत पर बहस करते का अवसर सदस्यों को उस 
सप्तय भी मिलता है जबकि किसी ऐसे कानून मे सशोधन किया जाता है जिसके द्वारा 
कि उस निगम का निर्माण किया गया था । 

(१०) बजठ पर होने बाली बहूस के रामय । 
(११) नियमों के वाषिक प्रतिवेदनों पर भी वाद-विदाद क्या जा 
सबता है 


सरकारी निम्रमों पर संसदीय नियन्त्रण, प्रवर समिति की स्थापना 


के पक्ष में दी जाने वाली दलील की जाच 
(९४४8 9०ए७७ए 6०७७७०| 0ए९४ ए65॥6 (07फ6ल्‍॥000७, #ैछ 
€ऋघएकबत00 0 6 एॉ९६ 60 ४ 558० (:0णाएशं९७ 


'ससद के सदस्यों को सरकारी उद्यमो के कार्यों पर वाद-विवाद के इतने 
प्रधिक ग्रवश्नर॒ प्रदान किगे जाने के बावजूद झ्तेक सदस्य श्रभो तक यही अनुभव 
करते है कि उन्हें निग्रमों के मामलों पर वाद-विवाद करने, उनके कार्थों का विश्लेषण 
(87298) तथा विवेचन करने के पर्योप्त भवसर नही मिलते । सदस्पो ने भ्रपने इस 
असम्तोप को अनेक बार लोकसभा मे व्यक्त किया । सदस्य यह तक प्रस्तुत करते 
हैं कि सार्वजनिक लेखा समिति (?0०७॥८ #००००४/४ (०णा॥(०९) तथा झनुमान 
समिति (फ5078८5 ए०॥7/:०) जैस्ती ससदीय समितियों (९शाक्रालाक्षिक 
((०७7॥008) को शक्ति से अधिक काम मिला हुआ है और चूंकि सरवारी उधगों 
(९४७॥४ शाश[756) की सरपया बढ गईं है तथा तेजी से बढ रही है श्रत इन 
शशिक्िऐे: के तयो। टछफो थी; और फफुत्दिल पणल देला ऋण आअतियातीयक्त किम ही 
होगा | ससद स्वय भी इस स्थिति में नही होती कि प्रत्येक सस्था के, प्रपने समक्ष 
करने वाले, प्रतिवेदनो (९०००४) दथा वाधिक लेखों (&ग्राण्यव ७०८०७ा७) पर 


] 'ससदीय नियन्त्रण के दिस्तृत श्रध्ययन के लिये लेखक की भारत से 
सरकारी उद्यम पर ससदीय नियन्‍्द्र्ध' नामक पुस्तक का चौथा अध्याय देखिये । 
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वाद-विदाद कर सके । प्रद मु्ध सदस्यों द्वारा यह सुभाव दिया गया है वि सरबदारी 
उध्मो वे लिय एश पृथक प्रवर समिति [50८७४ ९०गाए॥०८) होनी चाहिये। 

१० वे १३ दिसम्वर, सब्‌ १६५३ को लोक-राभा में सरकारी उद्ययों पर 
लगाये जान वाले सरादीय नियन्त्ररा पर दाद-विदाद हुआ था । उसमें गनेक सदस्यों 
ने यह माग वी थी वि ससद बी एवं प्रवर समिति गरी नियुदित कों जाएं जोडि 
सरवारी निगमों तथा उन वम्पनियों वी वित्तीय कार्य-प्रशाली पर हृष्टि रसे जोकि 
सखारो स्वामित्व वाले उद्योगों (॥00ञ॥८$) तथा उद्यमो का प्रदन्‍्ध बर रही हैं। 
वाद-विवाद प्रारम्भ बरते हुए, स्वतन्त्र सदस्य डा० लवासुन्दरम ने बहा कि 

उनवा पद्ृषय यह है कि मन्त्रियों [4॥0$६5) वे हाथ मजबूब किये जाये भ्रौर 
इससे भी भषिक यह हि'. दिछले दुछ्ध वर्षों में भस्तित्व में भाने वाली सरकारी 
नियमों के यायों वी ज।क पंडवाल बरतने वी लोद-सभा कौ साप्रष्य को राहेह दी 
छाया से मुतत पर दिया जाए * “एवं बार यदि ये चीजें या तो देश के बानून में 
प्रषवा निष्पादवीय बारंवाइयों (£5९०४॥५८ उठयणा$) में सम्मिलित हो जाती 
है तो प्रधिशरी (0॥065) पूर्णतया घरवारी नियन्त्रण तथा सार्वजनिक प्रालोचना 
की पहुंच से बाहर हो जाते हैं /” उन्होन भागे बहा है कि “सावेजलिव लेखा सप्तिति 
मौजूद है परन्तु यह धन व्यय हो जाने के शायद एक या दो वर्ष बाद ही प्रवाश में 
प्राती है भौर जांच प्रात करती है । वास्तव में, सा्वेजनिक लेखा स्म्रिति 
श्रयवा प्रनुपान समिति के पास म तो समय हो है भौर न भवसर हो रि वह यहाँ 
इतान्न होते वाली समस्याप्रो वा हल ढूंढ सकें। मूलभूत स्थिति यह है कि ये 
समितियाँ पहले से ही भत्यधिक वाम वे भार रे लदी हुई हैं भोर नतो उनको 
प्रवसर ही मिलता है भौर न उनके पास समय ही होता है कि वे पूर्णतया इत प्रश्नों 
भी गहराई में जाएँ“ । भरत भारत में भाजवल इन निगमों मे से प्रत्येक ने 
प्रतियोगिता विहोत एजाधिवार प्राप्त बर लिया है। प्रत्येक तिगम राज्यों के भम्तगेत 
एवं छोटा सा राज्य बन एया है जोकि पूर्णतया प्रधिवारी बी भ्रपिवार सम्पत्नता 
दर छोड दिया गया है जोकि उनका प्रबन्ध-निर्देशक [97908 02॥6ए0०) 
शा भष्यक्ष (0)9॥7097) बरा होता है । परन्तु राष्ट्रीय हित की हृष्दि ये इंप्त 
सम्बन्ध मे शीघ्र ही बुछन बुछ किया ही जाना चाहिये जिससे कि (व) मत्णी वा 
नियस्तरण प्रभावशाली हो जाए, झोर (खव) सदन (770७४८) को सत्ता कायम रखी 
जाए।” 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, डा० लवासुन्दरम ने यह सुकाव दिया कि 

“सार्वजनिर लेखा समिति ठथा भनुमाद समिति बे भलावा, झापके (पर्थाद्‌ लोक- 
सभा ने अध्यक्ष बे) निर्देशन मे एब ससदोव समिति (7क्वाएगाला।गछ एल्याएा/धव्वे 
बा निर्माण किया जाए, जो हि पूरे वर्ष भर कार्य करे भौर जिसको विशेषकर 
इस विभिन्न प्रकार के निग्मो तथा कम्पठियों के कार्यों को देखभाल का ही काम 
सौंपा जाए" | यह दम्रिति मन्कियों के हाथ मजबूत करेगी, संसद की छत्ता 
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(#णा।०ग/) को हड तथा क्ियान्वित करेगी ग्रोद प्रत्येझ चौज से वडकर यह 
करूदाता (%४-939८) को इस बात का आाइवासन देगी वि उसके घन का समुचित 
हूप से मितत्ययता के साथ उपयोग किया जा रहा है ।? 

वित्त मस्त्री [सिाश्यालट शक) थी डी० सी० देशमुख ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार करने मे अपनी असमर्थेता प्रकट की | उन्होंने कहा कि वस्तुत निम्मो 
के ऊपर संसद के नियम्वण का अर्थ है मन्‍्त्री का नियन्त्रण, झौर यही ग्र्थ होता भी 
चाहिय तथा इस सम्बन्ध मे जो झक्तियाँ मन्त्रियों को प्राप्त है वे पर्याप्त है। वे 
निर्देशों वो मगोनीत कर सकते हैं जितमे कि झ्ामतौर पर सचिव [$७ट८/१9) 
अथवा सयुवत सचिद (]00त£ $८'्म८४४५४] के स्तर वा, भारत सखार का एक 
वित्तीय प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है, और वे (मन्त्री) निर्देश (060४७) 
जारी कर सकते हैं। फिर, एक विभाग (0«कापराशध्या) तथा एक निगम के 
नियल्यण के बीच बुद्ध न कुछ तो प्रन्तर होना ही चाहिये । सार्वजनिक घन को 
प्रच्छी प्रकार से खर्दे किया जा सकता है इस बात से निद्चितत होने की दाज्छतीयता 
(0४00४) ठवा लाल फीताशाही (७० ६४७00) को समाप्त करत कौ 
वाज्छनीयता के बीच एक सतुलन कायम रखा जाना चाहिये। उन्होने कहा कि जहाँ 
तक प्रवर समिति का सम्बन्ध है, “बया ससद के लिये यह ग्रावश्यक है कि दिन प्रति- 
दिव भ्रधवा प्रतोक भ्धिवेशन (8688०09) में उसको इस बात से सूचित रखा जाए 
कि कोई विशिष्ट निगम किस प्रकार कार्य कर रहौ है ? क्‍या यह अच्छा नही होगा 
कि मन्चि-सण्डल को इन निभम्ो का प्रबन्ध करने के योग्य बना दिया जाये और तव 
उससे (मन्त्रि-मण्डल से) निगमों की स्थिति वे सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त को जाए 
झौर पूछा जाए कि बय क्या २ पह एक विन्ारणीय बात है और इससे पहले कि 
इस सम्बन्ध में कोई भी निरंय किया जाय, ससद को यह वात हृष्टिगत रखनी 
होगी ।”? उन्होने सदन ऐ कहा कि वह श्रतीक्षा करे झोर देखें कि ब्यवहार मे उसे 
सामने क्या-यया कठिनाई ग्राती है तथा यह चेतावनी दो कि यदि इस मामले में 
बहुत जएदबाजी फी गई तो “उप्तमे सदा खतरा यही है कि हम कही नहाने के पानी 
के साथ बच्चे को भी त फेक दें ।/ 

उन्होने ठोक ही कहा कि इन तथा इसी प्रकार के भ्रन्य मामलो पर ससदीम 
निया का श्रर्थ अनिवायंत कार्यपरालिका (5%6००४१०) के नियन्जरण से ही है 
और यह कार्यप्रालिवा स्वयं सम्द द्वारा नियमन्त्रित को जाती है। परन्तु सदस्यो थे 
यह विचार ब्यक्त किया कि सस्जी स्वय अपने नियस्त्र्ण के विषय त्तथा उप्तकी 
परमार से परिचित नहीं होते ग्रौर यह बात अनेक अवसरों पर सदन के सामत 
स्पष्ट हो चुकी है। एक सदस्य ने कहा कि “बहुधा हम मल्तियों को मण्डलो 
(80470) के पक्ष का इसबिग्रे समर्थन करते हुये देखते है क्योकि वे सममते है कि 


2 7.00 3494 0608(2३$, 09०३ 0:८शग्रणथ 0, 4953 (0०5 905, ॥98 
2 ॥०६ 520॥4 06७३(८६६ 0९८ 0, 953, ८0॥णातर 928 





१६८ लोक प्रश्चासन 


यह स्वय उन्ही वी भ्रालोचना बी जा रहो है, जदकि घसतुस्थिति यह होती है वि 
ससद मण्डल घयवा बोड़े को प्राल्रोचना बरतों है भोर दह इसलिये कि मण्डल 
समुचित रूप से प्रपने बार्यों को सम्पन्न नहीं वर रहा होता है। निश्चय ही, बढ़े 
उद्योगों की प्रगति तथा बायबुशलता पर वाद-विवाद बरने वा यह सर्वश्रेष्ठ तरोजा 
नही है!" 

अप्रेत १६५८ मे, काग्रेस दल शे नेता के हप मे, प्रधान मन्‍्त्रों [705 
3।॥७5८) ने श्री एष्णा मेनन वी भष्यक्षता में वाग्रेस दल की एक उपन्समिति 
(570-९०७७॥/६८) की स्थापना की थी । इस उप-समिति वा बाय था कि यह 
कानून द्वारा निरभित निगमो तपा सरदारी स्वामित्व वाले भन्‍्य निवायों (800/७) 
पर सप्तदीय पर्यवेधरा (ऐश/गाध्वा(0 $४ए८६)४०॥) ने प्रश्न का प्रध्ययन 
करे भौर प्रपता शतिवेदन दे ॥ इस उप-समिति ने यह पस्ताव डिया हि सरहारी 
उद्यमों पर नियन्त्रण स्थापित बरने के लिए ससाद को एक प्रवर-समिति वी स्थापना 
वी जाझे । यह प्रवर-समिति सावंजनिक लेखा समिति तथा भनुमान समिति से उन 
बार्यों को ते लगी, जिन्‍ह कि वे सरवारो उद्यमो वे सम्बन्ध में प्रब सम्पन्त बरतो हैं। 


इस प्रतिवेदद (]९८७०।) पर टीका-टिप्पणी करते हुए भग्रेजी वे प्रमुख दैनिक 
समाचार-पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स” (8८ क्आ0४४आ श॥5) ने यह मंत्र प्रवद 
किया कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यप्ों पर लागू होने वाले स्सदीय नियस्त्रणा की 
व्याख्या ही गलत ठग से की गई है प्रथवा भस्पष्ट रूप से की गई है। सरबारो क्षेत्र 
(?०७०॥८ $८८०) के उद्यमो के प्रबन्ध पर होने वाले सभी वाइ-विंवादों मे इस बात 
पर तो सभी एक्मत रहे हैं वि ससद इन उद्यमों पर कुछ मात्रा में प्रन्तिम नियलणश 
रखे, यद्यपि यह हो सकता है कि उस तियस्व्रण को मात्रा उद्यम की प्रहृति के झनुसार 
भिन्न हो तेयापिं समस्या यह है कि उस नियल्रण को कस प्रकार प्रभावशाली 
बनाया जाये जवेकि ससद के पास समय का प्रभाव तो होता ही है, इपके मतिरिवत 
एक भसुविधा यह होती है कि इसबे भधिवाश सदस्य (७ 7.) ग्रामीण निर्वर्चिन- 
क्षेत्रों (२075 ८०१५॥/४८३८०४८५) से चुनवर भाते हैं भ्रतः वे सधिक निपुणा तथा 
विशेषज्ञ मही होते, घोर इस पर भी इनती इच्छा पर विस्तृत एवं जटिल उद्यमों पर 
झावद्यक्ता चौकसी रखने की होती है। प्रस्तावित ढृतीय समिति (प्र्थात्‌ प्रवर-समिति) 
इस समस्या को हल कर सवती है। इसके सदस्य इन उद्यमो की कारयंविधियों से 
समय-समय पर परिचित ही नही रहेंगे शोर ससद में इनके दारे मे पूर्णा जायवारी 
तठया प्रधिकर के साथ वोतन में ही समय नहीं हो सकेंगे, बल्कि वे इस स्थिति में भी 
होंगे कि छोटी-छोटी दातो से परेशान हुए बिना ही उद्यमो की निकटस्थ जाच पड़ताल 
जार सर्प ह* 

॥ छा स्फ्बपफरणाफ उच्च, (० 5ग०७॥ ऐ 28, फ०८ ॥.4983 
(नण्यघा5 959-964 

2 हिन्दुस्तान टाइम्स, जून १०, सन्‌ १६५६। 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन श्च्च६ 


सरकारो उद्यमी को देखभाल करने के लिए एक प्रवर समिति (०८० 
(०70८८) की स्थापना का विचार इगलैड में भी लोकप्रिय हो गया है। इगलेड 
में एक समिति की नियुक्ति कौ गई थी जिसका कार्य ऐसे उपायो पर विचार करना 
कि जितके द्वाए लोक-सदच (प्े००७४६ ण॑ (१०:ाए०/७) को राष्ट्रीयकरण किये हुए 
उद्योग्रों के कार्यों से परिचित रखा जा सके, तथा इस बारे में अपना प्रतिवेदन 
(९८7०) प्रस्तुत करना था कि सम्दन्धित कानूनों में ससद द्वारा की गई व्यवस्थाओं 
को देखते हुए, इन उपायो में क्या-व््रा परिवर्तत करन वाञ्छतीय हो सकते हैं। इस 
समिति का प्रतिवेदद २३ जुलाई सन्‌ १६५३ को प्रकाशित किया गया था। इसन 
एक प्रवर-समिति की स्थापना की भी सिफारिश की। समिति ने निम्नलिखित 
स्फारिशें की -- 

“(थ) राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों (ि्ञाणाक्षा5ध्त फत५७7०5) की 
जाथ पड़ताल तथा समय-समय पर प्रतिवेदन देने के लिय, स्थायी ग्रादेघ (90879078 
०78५) द्वारा लोक-सदन की एक समित्ति की नियुक्त की जानी चाहिय्रे जिसकों 
कि व्यक्तियों, काजजातो तथा अमभिलेखो (०००४५) को मगाने तथा उप-समितियों 
(8५9 ००7्णा!॥०८) की स्थापना करने के अधिकार प्राप्त हो । 

(प्रा) समिति को, सविधि ($20८) द्वारा स्थापित राष्ट्रीयकरणा किये 
हुए ऐसे उद्योगो के प्रकाशित प्रतिबेदनो एवं लेखों (&५८००७७७) की झोर तथा 
उनकी सामान्य नौति व क्रियामों के सम्बन्ध में भौर सूचनाय प्राप्त करने की ग्रोर 
अपना घ्यान भ्राकपित करना चाहिये, जिन उदयोगो के नियन्त्रशा-मण्डल (000- 
(०॥४४ 80००709) पूर्णतया सरकार के मन्त्रियों द्वारा मनोनीत (2४७७9॥४९) 
किये जाते हैं और जिनकी वापिक ग्राय पूर्णरूप से ससद द्वारा प्रदत्त अयवा राजकौोप 
(&प०६०९०८) द्वारा प्रदान किये गये घन से हो बही प्राप्त दी जाती । 

(६) समिति का कार्य नियमों (ए09००७॥०॥७) के उद्देश्यों, क्रियाओं एवं 
उनकी समस्याओं से सस्द को सूचित रखना हो होता चाहिये, उनके कार्यों का 
विधन्त्रण करना नहीं । 

(ई) समिति के स्टाफ अथवा हझमंचारी-वर्ग में नियन्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक (00%9७४0॥०७४ ४७० 0७2७० 555०४४/) के स्तर वा एबं परद्याधिषारी 
(0702) होना चाहिये जोकि लोक-सदन का उच्च प्रशासकोय अनुभव वाला एक 
पदाधिकारी हो , कम से कथ्र एक व्यावसायिक सेखाकार (2०८०शांडग/) तथा 
पअन्य ऐसे कमंचारी होने चाहियें जितक्नी झ्रावस्यक्ष्ता हो । 

(उ) निगमो के परिन्ियत लेखा-परीक्षक (59009 »00705) अपने 
वार्षिक प्रतिवेदनों मे, उत सूचनाओ्रो के साथ-साथ जोकि वे अब देते है, एसी सूचनायें 
भी देंगे जोक्ति समिति के काम वी हो और ससद के लिय लाभ की हो। 

प्रदर समिति (50९८६ ००णाण:॥८८) को स्थापना के पक्ष तथा विपक्ष मं 
सस्ददीय समिति (एक्षाए्एध/ाए ए०फश्ताए5०) के सम्मुख जो प्रमाण प्रस्तुत * 


१७० लोक प्रश्ञात्तन 


किये गये वे बडे वाम वे हैं। भव हम सदसे पहले उन तर्कों पर विचार करते हैं जो 
कि ससदीय समिति के सम्मुख प्रवर सप्रिति वी स्थापना वे पक्ष में प्रस्तुत किये 
गये । 

समिति के पक्ष में तक : 

(१) मि० मोल्सन (#+# 28/0०/5०४8) ने, सरवारी रूप में नही, व्यवितिगत रुप 
में बोलते हुए समिति वे पक्ष में यह विचार प्रकट किया कि “भूतकाल में लोव-सदन 
यो जब भी जिसी विश्ञपर समस्या या सामना करना पड़ा, तभी सदन ने हमेशा एक 
समिति की नियुक्तित को ही समस्या का सुविधाजनक हल सप्रभा है। मेरे विचार रा 
इसने तीन वारण हैं । प्रथम, तो इसलिए तिससद के योडे से सदस्य समत्यावा 
गहराई गे भ्रध्ययन कर सबते हैं , दूगरे, इसलिए कि गवाहो (३४॥४९5५०७) से पूछताछ 
तथा वागज। व नकक्‍शों वी सोजबीन की जा सवती है; प्रौर तीसरे, इसलिए कि समिति 
के एकाल्त कद्दा में राजनेतिव पक्षपात से भ्रधिव मुक्त रहा जा सकता है” | 
मेरे विचार से उस शमिति को, जिसकी कि मैं वकालत कर रहा हूँ, उन समस्याप्रो 
पर प्रताश् दालना चाहिय जिन्‍्ह कि नीति की गहन समस्‍यायें कहा जा सकता है। 
मेरा विश्वाग हैं कि यर तो महत्वपूर्ण है ही बि दछोटी-छोटी विस्तृत बातों के 
सम्बन्ध भे दिन-प्रतिद्दिन दे हस्तक्षेप की उपेक्षा की जाये परस्तु मेरे विचार से इस 
बात वी भी बही प्रावश्यक्ता है कि सराद वो समय-समय पर स्थिति वी जानकारी 
प्राप्त वरने का प्रवस्तर मिलत रहना चाहिए। 

4.०4 //५४८० (२) #४6 ने वहां कि “इन बढ़े नियमों में से रिसी भी एव 
के बारयों के बारे म श्रधिक जातकारी प्राप्त करने की ससद की झत्यन्त न्यायोचित 
माँग वाद विवाद (002८) की भञ्रपेक्षा इस प्रकार की समिति वी स्थापना द्वारा 
अधिक सल्तुप्ट की जा सकेगी! ऐसी समिति बहुत बुछ एक स्थायी समिति 
($(379॥78 ८००0शाणा॥।८८) की प्रद्ृति वी होगी जिससे कि क्मंचारी-वर्ग श्र्थात्‌ 
सदस्यों के उस वर्ग की निरन्तरता बनी रहे जो कि विसी खास क्रिया मं लगातार 
विश्विष्ट इचि केवल इस कारण ही नही लेसा क्योकि उसका राष्ट्रीयकरए कर दिया 
गया है बल्कि उससे भी अधिक इसलिए क्‍योंकि समिति को अपने कार्य में वास्तविक 
रुचि होती है ।” उन्होने भागे कहा कि “इस प्रकार की समिति वी स्थापना का अरे 
होगा कि एक बडी सब्या में सख्द के सदस्यो को ऐसा अप्रवसर प्राप्त हो सकेगा 
जिससे वि वे स्वय को सन्तुप्ट कर सके और भ्रात्नोचना द सादंजनिक भाषण के 
द्वारा नहीं बल्कि सगठन (उद्यम) को सुभाव देकर ऐसे स्थलों वी खोज कर सके 
जहाँ कि उनके मतानुसार स्थिति गलत चल रही है झौर किसी भी मूल्य पर उसकी 

देखभात की ही जानी चाहिये । 
समिति के विपक्ष में तक : 

समदीय समिति के प्रतिवेदन म प्रवर समिति के विरुद्ध श्रग्नलिखित तर्क 

* प्रस्तुत क्ये गये-- 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन श्छ१्‌ 


(१) “यह बात हमारे सामने हृढतापुवंक कही गई कि राष्ट्रीकरण क्यि 
गये उद्योगों की जाँच के लिए शुढ स्थायी समिति वनान वा प्रस्ताव केवल उन 
अविनियमो (०७) के उद्देश्य एव भावना के ही विपरीत नहीं है जिनके द्वारा कि 
उद्योगों वा राष्ट्रीयकरए क्या गणा था, अपितु डिटिझ्न रुविधान (छेश0ओ 
(०%धए॥०0) के साप्रान्य प्रतिर्ष (शक्ञाटटा॥) के भी विरुद्ध तथा उसके प्रस्थापित 
तरीकों में किया जाने वाला एक नवीन परिजतन है । 

(२) श्री हस्वर्ट मोौरीसन ने भी इसी प्रकार का तक दिय्ा। उन्होंने एक 
और प्रधिक मौलिक ग्रापत्ति (#ए70०7८०४४ ००)०८४०४) उठाई | जब उनसे कहा 
गया कि वास्तव में प्रवर समिति (366८६ ०णगश॥/८४) वे सम्बन्ध में ब्रापकों 
आपत्ति इसकी सम्भावित प्रभावहीनता के बारे म नही है बल्कि इस सम्बन्ध में भी है 
कि ससद का यह काय ही नहीं है कि वह कु्लता के नाम पर उद्यम के दिन-अति 
दिन के मामलो में हस्तक्षेप करे ? उन्होने उत्तर दिया कि मैं ससद के लिए अपने 
प्राश दे सकता हु-मेरे मन म इसक प्रति प्रगाध श्रद्धा व प्रेम है--परन्तु मैं नही 
सममभता कि थह एक ऐसी सस्था है जिसे कि श्राप एक जठिल अरौद्योगिक सस्‍्यान के 
वास्तविक प्रवस्ध म हेर-फर करने का कार्य सौंप सकते हैं! 

(३) “प्रस्ताव के विरोध मे एक तर्ब पह दिया गधा»था कि समित्ति बी 
झुपापना से सरकारी निममो की क्रियाग्री के प्रबन्ध एवं निर्देशत की जिम्मेदारी का 
सम्पूर्ण प्रश्न ही उठ खड़ा होगा | यदि एक प्रवर समिनि ($ल्‍6८ ८णाश्रा॥78८) 
निरन्तर ही निगम की नीति तथा क्रियाग्रो को जाँच पड़ताल करती रही तो निश्चय 
ही इद्योग में इस बारे मे प्रतिदिधतता उत्पन्न हो जायेगी कि पग्रत्तिम निर्णय किसके 
द्वारा दिये जायें श्रोर इससे यह हो सकता है कि उत्तरदायिता (#०००प्रावजए) 
अधिक नहीं, बत्कि भौर बम सुरक्षित हो जाय । जैसा कि साई राथ ने उस समय 
कहा, जवकि प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, कि “सरकारी निगम किसके लिये कार्य 
करेगा २” उन्होने यह विचार व्यवत किसा कि एक प्रवर पम्रिति, मह हो राक्‍्ता है 
वि प्रारम्भ में एक सेवाकारी सन्देशवाहक सह्ष्या के रूप मे स्थापित की जाय, पर 
अ्र्त में यह एक जाँच पड़ताल तथा नियन्तरा करने वाज़ी सत्या बत सबती है । 

(४) ' दथापि, प्रस्ताव के विरोध में जो प्रमुख तर्क: प्रस्तुत किया गया, वह 
यह पा कि सप्तिति राष्ट्रीयकररण क्यि गये उद्योयो वे कार्य सचालन में बाघा उत्पन्न 
करेगी और उनकी प्रेरणा भथवा पहल करने की क्षमता ([000890८) को ही चप्ट 
कर देगी | मि० हरस्‍बर्ट मौरीसन (७#७/ ॥/0797565) ने कहा वि "समित्ति की 
स्थापना से ऐसी स्थिति उत्पन हो जायेगी जिससे ते सामान्य व्यवज्ञामी शब्तिहीन 
हो जायेंगे झा कि मुख्य सरकारी स्वामित्व दाफ़े उच्चोगो में कार्य कर रहें हैं। गह 
उनको बमजोर त्तो बनाग्रेगी ही, उनसे लाल पीताश्याही तथा साहसहीनता उत्पन्न कर 
देगी भ्रौर उनकी दिचारधारा तथा कायप्रणाली को सिविल सेवा के परम्परागत 
दि के अनुरूप बना देगी जोकि सरकारी विभागो ने लिए ठोक हो समता है परस्चु 


१७२ सो प्रशामन 


सखारी निद्रमो व मामले झे ऐसा होना ठोक नहीं है घोर यहो बाररा है हि समई 
ने सरशारी निगमों पर प्राशिर रूप से हो निर्णय डिश ॥" लाई रीच [[6 कलाओ) 
ने भी एक भयावह हृस््य के रूपमें हो इसपर दिचार प्रहट जिया हि जितना 
प्रधित्र मैं यह भनुभव करू गा हि कोई स्यक्ति हर समय मेरे बाय पर निगाह रख 
रहा है भौर बाद रे किसी भी समय इन कार्यों की डॉच-पहताल कर सजता है, तो 
उतना हो कम निराय करन वो मैं उसूक्र होउा तथा मैं उतना ही बम निर्णय 
बरन बान। हो जाऊया धौर निशिबत रूप से उतने हो बम भब्छे परिसयाम सामने 
प्रायेग । 

इस बात बा पा लगाना बडा बठित है कि पूर्रातया सरकारी उषध्मो से हो 
स्यवहार बरन वाली प्रवर समिति (50०८ ८०शाशा/८८६) भषवा ससद वी विभिन्न 
सम्रितियों की नियुत्तित गरना बुद्धिमत्तापूर्ण प्रधवा उचित होगी या नहीं। समरत 
उपलब्ध प्रमासणों से यहो प्रवट होता है जि इससे उद्यम शी जोखिम (॥5५.) उठाने 
की प्रेरणा समाप्त हो जादेयो बयोकि समद को प्रवर समिति बे सामने जाँच-परहताल 
किये जाने बी सम्भावना मष्डल बे मदस्यों को ऐसा दता देगो वि दह यहो सोचते 
रहुग दि. वा मुझे यह बाय बरने वा साहस बरना चाहिये २” घौर यही भाजबा 
सखारी उद्यमों के का्य-सचालन में बाघर होती है क्योडि इसमे समस्त प्रेरणा 
प्रघवा पहल बरन वो क्षमता (00:5॥5८) समाप्त हो जाती है। वास्तविक समस्या 
ससद बे लिए प्रधित्र जानरारी प्राप्त करने हो नहीं है बल्बि इस बात बा पता 
लगाने बी है जो जानगारी पहले से ही उपलब्ध है ससद उसका प्रधिक पच्चा 
उपयोग जिस प्रक्नार कर सक्यी है । पद्दि उन लोगो को, जोकि सरवारी उद्यमो का 
प्रबन्ध करते है, सापेक्षिब' स्वतन्त्रता तथा पहल बरने दी क्षमता को बनाये रखना 
है, जैसा कि उतने सफ़्त कार्ये-सचालन बे लिए होना झावश्यक भो है, तो ससद 
को नियस्त्रणा बे ऐसे नये-नये साधनों को योजना नही दनानो चाहिये जिलसे कि उनरे 
मेने में भय तथा पविर्वास उत्पन्न हो जाये। ससदीय नियन्त्रण थिंदास्वेपरा 
(7२9६९४8) मधवा चेवावनिद्नो के द्वारा स्थापित नही किया जा सकता । 

भआरतीय ससद (]709॥ पष्शो/अश्या] को ब्तेमान में जो भ्रदसर प्रदात 
किये जाते हैं वे सरकारी उद्यमों (588८ ८यालक565) पर नियन्त्रण रखने के लिये 
पर्याप्त है। ससद का कार है सामान्य नियनन्‍्त्रणा तथा पर्यदेश्णा ($ण]८५॥8ंणा) 
करना भोर वर्तमान में उसे जो प्रवसतर प्रदान किये गये हैं उनमे इन वायों को सम्पप्त 
करने की पर्याप्त गुजाइश है । ऐसे भनेक॒ तरीके झपनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा 
हि निममो वी प्रेरणा एवं स्वतन्त्रता को समाप्त क्यि विना हो प्रभावशाली ससदीय 
निपन्त्रण कायम रखा जा सकता है। मस्त्रियो को चाहिये दि वे ससद के सदस्यो को 
प्रधिकायिद प्रयते विश्दास मे लें । जहाँ प्रश्न पूछने को झाज्ा न हो वहाँ नियमों 
के कार्यों के बारे में सबन्जियों द्वारा दकतव्य दिये जाने बी व्यवस्था बी जाते 
चाहिए। इस बात को भी ध्यवस्था दो जानी चाहिए कि सम्बन्धित नियम उन 
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चूथवा-पृथक पूछताछो एवं बातो (£0पृणा०७) वी शोर उचित घ्यान दें जो कि ससद 
के सदस्यों द्वारा उनको सम्बोधित करके वही जाये | निगमों कै वाधिक प्रतिवेदन 
पर्याप्त सूचनाएं प्रदाव करने वाले तथा इस प्रकार लिसे होने चाहियें कि जो उनके 
कार्यों का एक सुग्राह्म चित्र प्रस्तुत करें । ये सब बातें ससदीय नियल्त्र को अधिक 
प्रमावशाली वन देंगी किन्तु प्रवर समिति की स्थापना से हानिकारक परिणाम स़ामन 
आ सकते हैं । इसके ग्रतिरिक्‍्त, राष्ट्रीयकरण (7४३०॥०2॥०॥) ग्रभी तव एक 
दलीय मामला है। अन्य अतेक दल इसका समयन नहीं करते। अत समित्ति क्के 
सदस्य, जोकि मण्डल (80270) के सदस्यों का निरीक्षण बरेंगे, अपनी जाँच पडतालों 
को राष्ट्रीयकरए वो निन्‍दा प्रथवा प्रशसा का साधन बना सकते हैं । 

ससद को सरतारी उद्यमो पर विस्तृत निमन्त्रण नहीं लागू करना है, ग्रत 
प्रवर समिति की कोई प्रावज्मक्ता नही है क्योकि इसको स्थापना से उद्यमी मं सबसे 
पहले प्रपनी सुरक्षा वी भावना वा विकास होगा ग्लोर उनकी पहल बरन की क्षमता 
तथा जोखिम उठाने वी इच्छा , जोकि तिगम प्रति बे सगठन के प्रमुख लाभ माने 
जाते है, समाप्त हो जायेगी। हरबर्ट मोरीसन (०७८ 0०/77/50५४) ने ठीक ही 
कहा कि जो लोग विस्तृत ससदीय उत्तरदायिता (78]शा60079 8०0०परा।३)]॥0) 
चाहते हूँ उन्हे सरकारी विभागीय प्रवन्ध ((2८एगाताथाएवा 'ैभवा३8८४०॥१) का ही 
विस्तार करना चाहिए और जो इस बात का समथन करते हैं कि सरकारी स्वामित्व 
बाला उद्योग सरकारी विग्म के रूप मे कार्य करे, उत्हें उसके परिणामों का सामना 
करने को प्रस्तुत रहना चाहिए भर्थात्‌ उन्ह विस्तृत ससदीय उत्तरदायिता को कुछ 
सीपाबद्ध करने वे लिए तैयार रहना चाहिए । 

भारत मे राष्ट्रीयय रणा अभी बात्यावस्था मे ही है भौर सरकारी उद्यमों के 
लिये प्रवर समितियों का निर्माण वरके वाल्यावस्था की सी गलती नहीं की जाती 
चाहिए । इसने अतिरिक्त, भारतीय ससद ग्रपत कर्त्तब्यो के बारे म श्रव तक यथेप्ट 
हूप में सावधान तथा सजग रही है। जब दामोदर घाटी निगम (0 ४ ९] वर्षों 
तक मुख्य इजीतियर के बिता कार्य करता रहा तो सदस्यों ने यह भ्रश्न उठाया और 
सन्‌ १६५३ में इसके कार्यों के सम्बन्ध म जाँच पड़ताले वी गईं। औद्योगिक वित्त 
निगम ([ & ८) के कार्यो के विषय में जब व्यापक सदेह फैला हुआ था तो 
सदस्यों ने यह मामला ससद मे उठाया गौर जाँच समिति की नियुवित की गई। 
जीवन धीमा निगम ([(, । ८) के धन को जब भनुवित हृप से मूँदडा 
फर्मों में निवेश (7/८४) किया यया तो इस सम्बन्ध से रासदे से प्रश्त उठाये गय 
भौर एक व्यवित के जाँच आयोग (7पण7) (०ाशग5॥०॥) की नियुक्ति की गई । 
समद ने झ्रभो तक विसी भी ढेरे बड़े पापले को जिसका कि सामना किया जाना 
चाहिये था, यू ही नहीं छोड़ा है और यदी ससद दा कर्तव्य भी है | 

| सार्वजनिक लेखा समिति (? & ०) तथा गनुमान समित्ति के अत्यधिक 

कार्य भार से लदे रहने की कठिनाई को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है 


(७४ लोक प्रशासव 


दि उप-समित्तियों (800-८०पाए/०८) की स्थापना के तरीके वो वार्यान्वित वरना 
लाभदायक हो सकता है । जहाँ तक समद वे पास गमय वी कमी वा प्रइन है, सरवारी 
उद्यमों से सम्बन्धित मामलों पर सम्द द्वारा विचार करने वे लिए पृषत्‌ दित 
निर्धारित विये जा सकते हैं। इग प्रयार, मरझारी उद्यम्तों से व्यवहार बरने के लिए 
एवं पृथत प्रवर समिति वी स्थापना के पक्ष में बहने को बहुत बम ही रह जाता है। 


सरकारी निगमों के साथ सरकार का वास्तविक सम्बन्ध 
(#शणए्शे 70]॥/0णाजञ्रफ ण॑ ए०चल्‍आवला रत फैल 09)॥6 एग्रएुणाआणा5$) 5 


इस तथ्य से ता इन्कार नहीं किया जा सकता हि एक सरवारी निगम वी 
सफ्लता दे! लिए स्वायत्तता (॥ए४००४७७) अनिवार्य होती है, परन्तु (जैसा कि प्रत्य 
स्थान पर विया गया है), भारत में सरकारी निगमों वो वेबल ताम मात्र छी ही 
स्वायत्तता प्राप्त है भ्रौर प्रसलियत यह है वि उनवे साथ सरकारी विभागों (00:80 
ग्राधा। 0६ए8/0०785) जैसा कि व्यवहार दिया जाता है। प्रवस्ष (१०४४7) 
मे निगम-स्वरूप को प्रपनाने का उद्देश्य यह था कि इन उद्यमों को वार्य-सचालन मं 
लोचशौलता प्रदान वी जाए शौर उनको उन नियमों तथा विनियमों (२७९३ श॥0 
708॥]४/०॥5) ने लागू होने से मुवत रखा जाएं, जो कि प्रशासन वी पामान्य 
क्रियाप्रो के लिए बनाये जाते हैं। यह उद्देश्य तब से तो बहुत बुछ्ठ मष्ट त्रा ही हों 
गया है जब से कि उद्यप्रो मा नियस्ध्रर उन स्थायी सिविल प्रधिवारियों वे हाथों म 
दे दिपा गया है जो कि निर्देशक-मण्डलो (80205 ० 07००/0०७) के लिए मनोनीत 
(रण) विये जाते हैं। प्रयम लोकसभा की प्रतुमान यमिति (88॥855 
(०0906) ने भ्पने सोलहवें प्रतिवेदन में यह विचार व्यवत किया /”*****समिति 
ने यह देखा है वि जहाँ तक इत उद्यमां तथा मत्रालय (!0809) वे वीच संस्वन्धो 
की थात है, उद्यमों वे साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार वि 
सरकार बे विभागों (0८7आ0॥०॥0) तथा कार्यालयों (080८8) के साथ | उनका 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण सबिवात्रय ($८८८४»7) द्वारा किया जाता है। इस 
प्रकार सरकारी उद्यम मत्रालयों बे उपासंग (॥०॥७॥८४) मात्र हो गये हैं भौर उनके 
साथ न्यूनाधिक छप में उठ्ी प्रकार का व्यवहार क्या जाता है जैसा कि कसी भी 
प्रदीतस्थ संगठन भ्रयवा कार्यालय के साथ किया जाता है। समिति इस श्रवृत्ति पर 
दुख प्रकट दरती है जिसके वारण कि उद्यमों/की उत्पादन क्रिया पर हानिकारक 
प्रभाव पडा है क्याफि उद्यम उस स्व सामान्य लालफीदाशाही तंया वार्य-प्रणाली 
सम्बन्धी देरियो के शिकार हो गये जो कि एक सरकारी विभाग मे श्रामतौर पर 
पाई जाती हैँ भ्रौर उत्पादव (?700020०7) पर जिनका गम्भीर प्रनुवर्ती (0005४ 
प्ृण्ण/») प्रभाव पड है ।/* इसी प्रकार की भाषा भे द्वितीय लोकसभा की अनुशान 








] देखिये "प्रवन्धक के स्वरूप” | 
2 अनुमात समिति, १६ वा प्रतिवेदन, १६५४-५४, पृष्ठ ५. 
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सम्रिति मे जहाजी निममो (89908 ००७०७७०४७) के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये 
गय अपने अझउत्ीसवें प्रतिवेदन मे यह सत व्यत्त क्या कि “निगमों दा प्रवन्य करन 
के लिये सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ($थ्घाण ०१०४७) की तियुक्तित होने के 
कारण, नियमो के साथ सरकारी विभागों के ही विस्तार एव अगो (#&७) वे रूप 
में व्यवहार किया जाता था उन्हे वाशिज्विक (00गणटाथ्थं) पद्धति के झनुनार 
कार्य करने वी अ्रनुमति नही थी... समिति को यह भी पता चला कि सरकारी क्षेत्र 
(?७७॥८ ३९०७7) के निममो को कुछ ऐसे प्रतिदन्धो के आघीन काय वरना पड़ता 
था जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र (0॥7 82 5९८७४) के निगमो पर लागू नहीं होते ये ।” 
एक ऐसा प्रतिबन्ध (/२८5४८8०7), जियका कि रासिति का प्रता चला महू था कि 
निगमो को इस बात की स्वाघीनता नहों थी कि व अपन प्रभिकर्तापों (॥22॥5) पर 
गिरीक्षण रखने के लिए तथा झ्पन ज्यवसाय के पक्ष मे प्रचार करन के लिए नारत 
से बाहर अपने पदथिकारिया वा प्रतिनिधि वे रूप म न्यिकत कर सके जदकि गैर- 
सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को यह स्वायीनता प्राप्त यी ! मस्तालय के प्रतिनिधिया 
द्वारा गवाही के मध्य मह कहा गया कि “एक निजी जहाजी कम्पनी (आाएशल 
$09|ए8 ९एकयरूशा३). भास्ट्रे लिया मे एक अधिकारों को प्रतितिधि वे रप मे 
तिपुक्त करने में समर्थ थी उन्हान जहानी भाडे (292०) के पश्ष में प्रवार करने 
के लिए एक आदमी को भेजा | सरकारी क्षेत्र की कम्पनी वी आस्ट्रे लिया मे अपना 
आदसी भेजने की अनुमति सही थी जेवकि निजी ग्रथवा गेर-सरकारी कम्पनी रिजवं 
बैक आरॉफ इण्डिया से विदेशी विनिमय [सिणशड्ा टरणोश्याह७) प्राप्त करके अपना 
ग्रादमी प्रतिनिधि के रूप भे नियुक्त कर सकती थी , निगम को प्रशामक्रीय तथा वित्त 
मन्त्ालयों से इसको पूवे स्वीकृति लेनी पडती थी और उसत्री यह प्राथना अस्वीकार 
कर दी जाती पी 77 


निगम के झान्तरिक प्रवन्ध में मयालय द्वारी हस्तक्षेप वरन का एक और भी 
नया उदाहरण हमारे सामने है जो यह सिद्ध करता है कि हमारे देश में निगमी और 
कम्पनियों का केवल वाह्म ढाचा ही वर्तगान है, वस्तुत ता उनका राचालन सरकार 
के विभागों (!06एथ/गा८75) के समाने ही क्षिया जाता था। जोवन-बीमा नियम 
(7.6 [ाएण३७०७ (१०79००४॥०७७) के निदेश ([8565७॥००/) की कहानी जनता 
दे मन में भ्रभो ताजो ही दनी हुई है और उसके सम्वन्ध मं छामला ग्रायोग 
(९४४०५ ए०ाए55०7/5) का प्रतिवेदन (१०7०५) आँखें खोलन वाला है । 
७ जनवरी सन्‌ १६४५८ को भारत सरकार द्वारा एक व्यक्ति के जाच आयोग (99075 
(०एाणा।५४०॥) के रूप में बम्वई उच्च न्यायालय (पाइ४ ८०ण०्पा) क मुख्य न्‍्याया- 
भीन्च ((हर्श 790०८) श्री एम० सी० छागला की नियुक्ति की गई थी। उस 





३ दिलीप लोकसभा की अनुमान समिति के ३5वें प्रतिवदन में, (१६२१ 
३६) पृष्ठ १२-]३- 


१७६ लोक प्रशासन 


भ्रायोग का कार्य मूदडा (१एग0॥7) द्वारा प्रवन्ध वी जाते वाली वर्पनियोँ में 
जीवन दीमा निगम वी १ करोड ३८ साख र० कौ धनराशि वे निवेश की जाच 
पड़ताल बरता था। जीवन दोमा निगम ग्रधिनियम की पारा २१ वा उल्लेख केसे, 
जिसओे प्रत्वगंत कि बेन्द्र सरगार सांजनिर हित से सम्बन्धित नौति के मामलों में 
लिखित निर्देध (२४7८० 2:7०८४०४५) दे सकती थी, थी छागना ने कहा कि 
“अधिनियम (/५॥) की धारा २१ मे स्पष्ट रूप से दिया हुप्ा है वि एव विधि द्वारा 
निमित निगम की स्वायतता (#एणाणा)) तथा उस पर नियन्त्रण के बोच साम- 
जाय वी ग़्रादर्श स्थिति क्या होनी चाहिये और एक वल्याणवारी राज्य [(फटिि८ 
$0(८) वो ऐस किसी भी निगम वे साथ व्यवहार करत समय उस धादर्श सामजस्थ 
का पालन बरता चाहिय तथा ध्पन दिल प्रति दिन वे प्रशासन की ब्यवस्था करने के 
लिए तिगम वो पूर्गों रूप से स्वनत्र छोड़ देना चाहिय, भ्रौर जब निगम को पालिसी" 
होहडरों के हितो के भ्रनुमार पपन घन वा निवेश बरने को स्वतत्र छोड़ा जाये तो 
सरहार तिगम की तनिर्ेय करत वी इच्छा पर केइल तभी नियल्तए/ लगा सकती है 
जबकि नीति का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाय जिसका सम्बन्ध सार्वेगेनिक हित 
(?०७॥० 7गध्व८श) से हो | यरबार नियम से यह नहीं वह सकती क्रि वह किसी 
विश्येप शेवर में प्रपता घन लगाये स्षवा न लगाये, वह निगप्त से यह नही कह सकती 
वि उमर किसी विशेष उद्योग की सहायता करनी चाहिये तथा कसी विशेष ब्यहित 
बी सहायता करते के लिए तो झौर भी मही कहना चाहिए; परन्तु वह निगम से 
कह सकती है कि उसे क्‍ग्पता धन कुद्ध ऐस विश्विप्ट उद्योगों म लगाना चाहिये जो कि 
प्वितीय पचरर्षीय योजना के सफत सचालन के लिए प्रावश्यक्र हो भयवा जो सरवार 
द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट प्राथिक अथवा वित्तीय नीति का प्रभावित करते हो ।" 
हि श्री छागल्ता न कहा कि “यह वड़े दुर्भाग्य वी वात है कि जीवन बीमा तिगम वे' 
मामले में घारा (5८८४७) २१,म उल्लिपित इस विवेबपूर्ण एवं दोस सिद्धान्त का 
पालन नहीं किया गया । गवाहियों से यह विल्कुत स्पष्ट है कि वित्त म्तालय [7॥3« 
०९ 509) में कुद ऐसी प्रदृुत्ति पाई जाती थी कि वह निगम को अपना ही 
एक्र शाखा अथवा प्रश्माखा सममता था और यह मान कर उसको आदेश जारी करता 
था कि निगम उन आदेझो का पालन करन के लिए बाघ्य है ।” निगम द्वारा किय 
यये सौदे (7752८007]) को प्रभावित्र करन वाली बातचीत दे पत्र-ब्यवह्ार का 
अध्ययन करन के पर्चात श्री छागला इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “वास्तव में यह निगम 
द्वारा अपने वैधानिक कतंब्य तथा एच्द्िक निर्णय के रूप मे कया जाने बाला सौदा 
नहीं था । प्रमाण स्पष्ट है और इसमे सन्देट को कोई गुन्जाइश नही है कि यह सौदा 
सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वस्प ही सम्पन्न हृझ्ना था और इस सौदे को सरकार 
द्वारा आदेशित सौदे का नाम दिया जा सकता है “*'।” इस सौदे से यह तो स्पष्ट 
है कि सदा इस बात का खतरा बना रहता है कि “सरकार नियम को प्रादेश दे सकती 
है यद्यग्रि वह स्वाग यही रचाती है कि वह केदल परामर्श दे रही है। वदिगम के 


सरकारी उद्यर्मों का प्रशासन रृ७७ 


प्रबन्ध निर्देशक ()/&7987रष्ट 07८८०) ने श्रायोग वे सामने जो कुछ कहा उससे 
मह स्पष्ट हो जाता है। उन्होने कहा कि “जब भी वित्त सचिव (फ्करा॥008 $606- 
।भ५) उतसे कुछ काम करने को कहते ये, वह उसको सरकार द्वारा दिया जाने बाला 
निर्देश ही समभते थे... ।” भारत के महान्यायवादी (07८४ 0लाह्प्थों) 
श्री सीदलवाड ने आयोग के सम्मुख दिये गए अपने वक्तव्य (53दथ्या) के झल्त 
में कहा कि “यदि निगुक्त किया गया अधिकारी अपनी पदोन्नति (200०00७ 
तथा भ्नन्‍्य बातों के लिए स्वयं सरकार पर ही निरमर रहा दो उसने लिए यह सम्मव 
नही होगा कि बह निगम के माघतों से निबटने मे ठीक वैसे ही स्वतत्र मस्तिष्क से 
काये कर सके जैसा कि समुचित रीति से नियुक्त किय गए एक प्रधान (0८४7४) को 
करना चाहिये । इसगे ब्यकवितयों का इतना दोष नहीं है जितना कि परिस्थिति 
का है ।" 

चूंकि भारत सरकार की धोषित नीति सरखारी क्षत्र (?०७॥० ४९००४) का 
विस्तार बरने वो है, भ्त स्वायत्तता प्राप्त सरकारी उद्यणों के बुझल सचालन के लिए 
श्री छागला द्वारा दी गई सिफारिशों पर ध्यातपूर्वक विचार करने की झावद्पकता 
है । उन्होंने निम्न सिफारिश की-- 

(१) सरकार को स्वायत्ता प्राप्त परिनियत निगमों (8॥४7णा0॥005 
४4(ए४०7३ ००७०१४॥॥०४७) के कार्य सभालन मे हस्तक्षेप नही करना चाहिय और 
यदि व हस्तक्षेप करना चाहे ही, तो उन्हे लिखित म निर्देश (0॥०९०॥०॥७) देन बी 
जिम्मेबारी से नहीं बचना चाहिये । 

(२) जीवन बीमा निगम जैसे निममी के प्रध्यक्ष (ट)आ7ग070) जिसे कि 
बड़े पैमाने पर निवेशों ([०४८४४९४९) से व्यवहू(र वरना पडता है, कि नियुक्ति एसे 
व्यक्तियों में से की जानी चाहिये जिन्‍्हू कि व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्र का अनुभव 
हो और जो शेयर बाजार की रीतियो एवं विधियों से परिनित हो । 

(३) पदि तिग्म के कार्य-पालक अथवा निष्पादक अ्रधिकारी (&+6०ए-/४८ 
०0०९५) सिविल सेवाओं मे प्ले नियुक्त किये जाने हो तो उत पर यह प्रभाव डाला 
जाना चाहिये कि वे अपने कतव्यपालन के लिए निगम के प्रति उत्तरदायी हैं तथा 
उसक प्रति ही दे अपनी निष्णा (0५७09) कायम रखें भौर पहू कि उन्हे सरकार 
के वरिप्ठ अ्रधिकारियों से प्रभावित वहीं होना चाहिए प्रथवा न उन्हे भपने निशय 
ही उन (अ्रतिकारियो) को देने चाहियें । यदि वे यह प्नुभव करें कि वे उन वरिष्ठ 
अधिकारियों के श्रादेशों का पालन करने को वाघ्य हैं तो उन्हें इस दात पर जार दना 
चाहिये कि उन्हे वे भ्रादश लिखित रूप म ही दिये जायें । 

(४) जीवन बीमा निगम की निधियों (05) का उपयोग केवल पालिसो 
होल्दरों के लाभ के लिये ही किया जाना चाहिये, प्रन्य किसी अतिरिवत उद्देश्य के 
लिए नहीं | यदि उनका उपयोग अय किसी भी अतिरिक्त श्रथदा बाहरी उदय के 
लिये क्रिया ही जाना हो वो बह उद्देश्य *राप्ट्र वा ठ्वित” ही होवा चाहिये । 


१७८ सोक़ प्रग्मासत 


(५) ग़सदीय प्रद्ति को सरवार थे झन्तगेत, मचियों ($।६४5) को 
चाहिये दि वे प्रारम्भ मे हो सखद [78730ल्‍7॥) वो घपने दिश्वास मे ले लें। 
सात ही, उन्हें सभी सम्बन्धित तथ्य तथा सामग्री ससद बे सम्मुव रख देनी चाहिए। 
इससे वे बह्िनाइयाँ तथा ध्यावुततायें दूर हो जायेंग्री जो बाद में उस समय उत्त्प्न 
होती हैं जबकि रासद प्रग्य सोतो से भावश्यक गूचनायें प्राप्त करती है।”? 


इस तथ्य के विषय में दो मत नहीं हो सकते कि सरकारी उद्यमो के सबालन 
में ररवार वा हस्तश्षेष्र कम से कम होना चाहिये भोर इसको नेवल नीठिनमम्बन्धी 
निर्देश जारी बरने दक ही सीमित रसा जाना चाहिये। साथ ही, ये निर्देश लिखित 
में होता चारिये जिप्तस दि सम्बन्धित मन्त्री पर निश्चित रूप से उसवा उत्तरदायित 
डाला जा सरे। विविन बोस जाँच मण्डल (श/्ण 8058 [00ण५ /090), 
जिमकी स्थापना मूदड़ा-सौदे वे सम्दस्ध मे जीवन बीमा निगम वे पदाधिकारियों के 
आवरण ((070५०) वी जाव बरने के लिए की गई यी, ने भी यही विद्यार ब्यात 
रिया वि निगम को कम स्वायत्तता (॥००॥०7९) प्राप्त थी। इसके उत्तर म्रे 
सरकार ने यह बहा कि “ नियम के स्वायत्तता ने साथ बाय वरने” का मतलब है कि 
बह चार्टर ((॥आ४८7) की शर्तों के भ्न्तगंत तथा सरकार वी नीति एवं समय-समय 
पर उसके द्वारा किये जाने वाले मार्ग-दर्शन के प्रनुरूप स्वतस्थता के साथ वार्य करे | 
निगम बे उचित कार्य-सचालन के विषय में झाश्वस्त रहने के लिये उसके पर्यवेक्षण 
($णए८४४७७॥०/), मार्ग-दर्शन एव निर्देशन वी जिम्मेवारी सरकार पर झाती है जिसे 
कि इस कार्य वा भार इसलिये प्रपने ऊपर लेना पड़ता है ताकि वह ससद के प्रति 
अपने क्तंव्य का पालन करने मे समर्थ हो सके । यह सरवार की जिम्मेवारी है कि वह 
उपयुक्त प्रतिकारात्मक' (१८०॥८४॥७)) कायंदाही करे यदि, भयवा जब भी, निगम के 
बार्य-सचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। सरकार तथा नियम के वीच के 
सम्बन्धों की भत्यधिक म्योपचारिक्ता (£:0०६४७४८ 0739॥$2009) भंवाच्छतीय तो 
है ही, वायं को भी झसभव बना देगी । झ्त यही निष्कर्ष निकलता है कि निगम को 
निर्देश देने के अधिकार से सम्बन्धित कानूनी धाराग्रों [८82 ॥70५8075) वा 
विश्लेपणा इस प्रकार नही किया जाता चाहिये कि जो भरवार को बातचीत ग्रथवा 
पत्र-व्यवहार के झन्य स्रोतो, “जैसे कि भ्रनौपचारिक विचार-विमर्श भथवा सम्मेलनों” 
का आश्रय लेने से रोके । ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि सरबार निगम के 
साथ प्रपने सम्वन्ध को केवल देधानिक निर्देश देने दक हो बयो सीमित रखे ।/ 2 
सरकार के इस मत को उचित ठहंराता कठिन है कि निग्मो के कार्य सम्पादन 
के लिय निगम झधिकारियो के साथ अनोपचारिक विचार-विमर्श अथवा सम्मेलनों 
[ग्रणिणवी ताइल्चडणाड ण ००्आद्धिधा०८७) का उपयोग किया जा सकता है। 





] एम सी छागला, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाक १०-२-४८ | 
2 विविन बोस जाच मण्डल को सरकार का उत्तर, मई ३१, सन्‌ (६५६। 


सरकारी उद्धमो का प्रश्नासत श्डछ 


निमम के निणयों को प्रभावित करते के इस तरीके से, यह निश्चित है कि भ्रम 
उत्पन्न होगा झौर हानिकारक परिणाम सामने झाखेंगे । ससद पर्दे के पीछे' के मन्तरीय 
भ्रभावो वी प्रवृति तया उसदे परिणामों से अनभिन्न रहेंगी भ्रत वह सस्त्रीय कार्य- 
वाहियो के सम्बन्ध में कोई प्रशग नहीं उठा सकती ! भन्तरियो को केवल उन्हीं मामलों 
के लिय ही जवावदेह ठहराया जा सकेगा जितके लिये कि वे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार 
हो | मण्डल को निर्देश देते के अपने अधिकारों का उपयोग कम करने से तथा बात- 
चीत, और वह भी बहुधा मौखिक बातचीत द्वारा उनको प्रभावित करने की विधि 
को प्रमुखता देने से, वे प्रत्यक्ष उत्तरदापित्त से बच जाते हैं। इस स्थिति में जब 
मन्‍्त्री ससद मे प्राते हैँ तो इस आधार पर प्रइन का उत्तर देने से इन्कार कर सकते 
हैं कि इसमे कतई उनकी जिम्मेवारी नही है। निर्देश ([076९८४००) लिखित रूप मे 
ही जारी किये जाने चाहियें, अन्यथा मन्त्र प्रपने गलत कार्यो ग्रयवा आदेश दिये 
हुये कार्यी के लिये उत्तरदामी नही ठहराये जा सकते । प्नुचरदायी कार्यपालिका वी 
उत्पत्ति ससदीय जनतत्व के लिए एक खतरा है। 


निगमो में गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति से सम्बन्धित श्री छागला की 
प्िफारिश निश्चय ही प्रश्मसनीय है । परन्तु देश मे ऐसे योग्य गैरसरकारी व्यक्तियों 
का प्रभाव होने के कारण भौर कोई विकल्प ही नहीं रहता तथा निग्मो रा प्रबन्ध 
करन के लिए सिविल अधिकारी ही नियुवत करने ५डते हैं । प्रत इस खराब स्थिति 
को ही अच्छा बतान के लिए यह किया जाता चाहिये कि सरकारी उद्यमों के प्रव्ध 
के लिये नियुवत किये जाने वाले श्रधिकारी उन सेवाप्नो से त्याग-पत्र दे दें जिनसे कि 
वे सम्बन्धित हो भर फिर ग्रौद्योगिक प्रवन्ध के क्षेत्र में ही वे भ्रपने जीवत-क्रम 
(एक्वध्ट) का निर्माण करें । सरकारी उद्यमो मे अब जो अधिकारी नियुक्त किये 
जाते हैं वे वहाँ केवल भ्रघ्यायी होते हैं परत वे केर्द्रीय भन्त्रालया के अपने उने वरिष्ठ 
अधिकारिया के प्रभाव मे रहते है जिन पर कि मुख्यत उनकी पदोन्नति निर्भर होती 
है। उन्हे ऐसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा से बाहर ही रखा जाना 
चाहिये । ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जवके वे अपनी पहली सेवाओं से 
मुक्त हो जायें धोर उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करलें। यदि इस सुझाव की 
प्रयोगात्मक रूप न दिया गया, तो निग्रम सरकारी विभागों के ग्रधीनस्थ ही रहेगे 
और जीवन थीमा नियम जैसी घटनायें धरावर घटित होती रहसी । 


(8078 कि९०क्ा [285 6०फाहाएड) 
ब्रिटिश संसद तथा समाचार पत्रो मे लम्बे वाद-विवाद के बाद २० दिसम्बर 
१६५६ को “राष्ट्रीयकृुत उद्योगों पर एक प्रवर समिति” ($ह०५६ एशाण्रप्रल्ढ था 
ए9:079॥2९0 ]3005/765) की नियुद्षित की गई थी। यह समित्ति नियमों 


हप० छोक प्रशासन 


(0०॥ण१॥०३) बे' वापित प्रतिवेदनों तथा हित्ताव किताब का भध्ययन ररती है !? 
ब्रिटेन में इस समिति बे” कायों रो जनता को काफ़ी रन्दोष प्राप्त हुआ है । वामन्स 
सभा के दिए भी इस प्रवर समिति कै प्रतिवेदन बहुत मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। शिन्‍्तु 
समिति के वार्यों वी सफ्तता बहुत बुछ वारयबुझल स्टाफ-सहायता पर निर्मर है। 
इस सम्तिति के एक भूतपूर्व ग्रध्यक्ष वे अ्रनुमार समिति वो प्रतिवर्ष केवल एक उद्योग 
के) प्राधोपान्त भ्ष्ययन वरना चाहिये । उन्होने यह भी कहा है कि “जहाँ तब समिति 
हे भविए्ण वे विषय में मरे विचारों का प्रश्त है मेरा सुमाव यह है कि समिति को 
तथ्यों तथा बड़े यड़ प्रन्‍तों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिएं तथा छोटी छोटी बातो 
पर समय मप्ट बरते से बचना चाहिए //£ 

भारत मे भी कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर ससद वे दोनों सदनों की 
सथुबत समिति, जो राजकीय उद्यमों के कार्यों की जाँच करे, वी स्थापना का तिइचय 
बं।पी पहल वर लिया गया था। सुभाव यह था दि सप्रिति सरकारी उद्यमों वे 
वादिव प्रतिवेदना व हितताब-किताव वी जाँच बरे तथा यह बताये कि वे श्रेष्ठ तथा 
स्वस्थ व्यावप्ताथिक नियमों दे श्रनुसार कार्य कर रह हैं या नही । यह भी प्रस्तावित 
किया गया था कि प्रमुमान समिति (£3॥00$ (007070॥:6) तथा सार्वजनिक लेखा 
एमिति (200॥6 460०0 (शशाया0०6। के मु कार्य १५ सदस्यों की इस सगुक्त 
समिति वो ताप दिये जायें । 

२३ गवावर १६६१ वो सरकार ने लोक सभा मे यह प्रस्ताव प्रस्तुत शिया 
कि दोनो सदनों को एक समुक्त समिति बनायी जाये जिसम्रे १० सदस्य लोक सभा के 
हो तथा ५ राज्य सभा के । लोएह सभा दे शादस्यो ने राज्य सभा को स्रमिति पर 
प्रतिनिधित्व देने पर भाषत्ति ब्यवत की । यह तर्क दिया गया कि क्योकि प्रस्तावित 
प्म्तिति राजकीय उद्यप्रा मे वित्तीय पहसुभो का निरीक्षण करेगी तथा पतुमान समिति 
व सार्वजनिक लेखा समिति के कुछ कार्यों को सम्पन्न करेगी इसलिए राज्य सभा 
के सदस्यों को, जिसके पास वित्तीय शर्तियाँ नहीं हैं, इसके साथ सम्बन्धित करना 
सर्वधा प्रनुचित होगा ।ै 

सरकार ने भपनो प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा एक सश्ोधित प्रस्ताव रखा 
उसमे बहा गया कि राज्य सभा के ५ सदस्यों का दर्जा “सहायक” (&$$00905 
सदस्य का होगा । यह भी प्रस्तावित किया गया कि जब समिति वित्तीय प्रश्नो पर 
विचार कर रही हो तो राज्य प्तभा के सदस्य उसकी बंठकों मे भाग नहीं ले सकेंगे ॥ 
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सरकारी उद्यमों का प्रशासन हद 


राज्य ममा के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर दोष व्यक्त किया तथा “सहायत संदस्य/ 
बाल्ले दर्जे को ग्रपमानजनक वनाया । उन्होंने दहा कि यह उच्च सदन वे सम्मान पर 
एक आघात है प्ौर इसका प्र्य॑ सम्पूर्ण सदत को एक निम्न दर्जा प्रद्मत करना है। 
दोनो धदनों मे इस दिषय पर वाद-विवाद दतना कट हो गया जि सरकार को यह 
प्रस्ताव भी वापिस लेना पडा !?े 

राष्ट्रीय उद्यमो पर एक समंदीय समिति को स्थापना को सभी आवश्यक 
सम्रभवे हैं। सरकार मे प्रस्तावित समिति को दिये जाने वाले कार्य भी तय कर रखे 
हैं । समिति का सरकार के व्यापक नौति विषयक प्रश्नों तथा राष्ट्रीय उद्यमो के 
दैनिक कार्पों से कोई सरोकर नहीं होगा । विन्तु समिति की रचना पर भ्रभी तक कोई 
निश्वय नहीं हो पाया है । लोक-प्रशासन के विद्यार्यीगण राष्ट्रीय उद्यमों पर एक 


पृषक ससदीय प्रमितति के प्रस्तावित परीक्षण (कफुछयए८गा) की तीज्र उल्वण्ठा से 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


एूफ़डा 8006 





280, छ (ए म०्ण+ भ १६७) ऐकत० १०4 एशड, उक्ीब फ्लेकार:. अपपाओे 


€्‌ 


प्रणासन के स्तर 
(्‌.हश्श5 रण 230797800). 
2२-55 नस नभस्नस्सगच+५«०> अ मा 





भारत मे बेद्ध तया राज्यों फे बीच सम्बन्ध 
(एह्राता$ 92९ला (९ एलाहह 974 486 5॥05 ॥ ॥06[9) : 

भारत वे राविषान द्वारा देश वें लिए ससदीय दासन व्यवस्था (८८९ 
8॥४ला। ० 8०४८ णराध्य।) की स्थापना वी गई है | सधीय झासन-व्यवस्या वी 
मूलभूत बात है केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वीच झव्ितियों वा विभाजन । दोनो मं 
से बिसी भी एवं वा दूसरी रारकार वी शवित एवं सत्ता अपन हाथों में ले लेने का 
अधिकार नहीं है | /ठधीय सिद्धान्त स॑ तालय है कि विसी भी देश वी राष्ट्रीय 
सरकार (४श०४ 80ए४श7/7८70 ठया संघ म॑ सम्मिलित होने वानी प्रकार 
प्रपन भ्रपने सम्बन्धित क्षेत्र मे एव दूसरे से स्वतवस्त्र रहंगी, काई भी एक दुसरे के 
प्रपीनस्प (9४00०0॥3॥6) नही होगी, वल्वि' परस्पर समवर्णीय होगी । 


सघ तथा राज्यो के बीच शक्तियों का वितरण 
(76 एछ500च00 0 ए0छ९7४ एलएछ४्शा पै& (गरांणा 
भा0 [02 508(८5) 


# / भारतीय सविषान (7090 ८०१७॥।४४०7] के शनुप्लार तीन पूचियों 
(7.85) मे संघ तथा राज्या के बीच विधायी सत्ता ([.८858096 80/0070) 
का विभाजन जिया गया है--प्रर्याद्‌ सघ-मूची (07707 ॥&), राज्य सूची (53/6 
[.8) भ्रौर पमवर्ती मूची (0०॥८एश८॥ ॥50) । सघीय समद वा संघ सूची में 
उहिलिखित ६७ विषयों पर विधि (१.७७) निर्माण बी 'पूर्णो रत्ता' प्राप्त है। 


इन विषयों मे महत्वपूर्ण ये हैं विदेशी सम्वन्ध , युद्ध, शाति तथा सन्धियाँ , 
ताधरिवता भ्ौर विदक्षिया का दशीपवरण , भारत म प्रवेश, श्ौर उनमे से प्रशासन 
व दशान्वरवास, श्रत्यपण (88730॥/09); रेलो भौर राष्ट्रीय महत्व के राज-पर्षों 
(म्राष्टा।४३३$) सहित सचार वे साधन , नौ-वहम (509७908), नौ-परिवहन 
(४०५६५70॥) तथा वायु माग (879995) , ढाव और तार, टेलीफोन, बतार 
(५४॥४६६७) तथा प्रसारण (8708003४0७8) , सघ का सोक-ऋण , मुद्रान्टक्ण 
((०४४०४८), विधिमान्य (2,८8० /2१४८४) , विदेशी श्रौर अन्तर्राज्यीय व्यापर व 
वाशिज्य, वे बिग, बीमा दया वित्तीय नियम , एवस्व (24६०७) और व्यापारिक 


प्रशासन के स्तर श्ष३े 


खिन्ह (7प4त७०७४५) राष्ट्रीय महत्व के उद्योग , कुछ सीमाओं के अन्तर्गत खानों 
तथा खनिजो का विकास , मछली पालन व मीत-क्षेत्र, चमक, झफीम, प्रदर्शन के लिए 
चल्न-चित्रो की स्वीकृति, देहली, दवारस हिन्दू तथा भलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक तथा शिल्पिक सल्यायें, ऐतिहासिक स्मारक (स॥0०प्क 
एाकयापणव०७); जनेगखना (02॥575) तथा भूमाप (5धा०८७), सभ सेवायें, सप 
तथा राज्यो के निर्वाचन (£/8०७०॥४), सघ तथा राज्यों के लेख (&०८०णा७) 
तथा लेखा-परीक्षण (&४०॥), उच्चतम और उच्न न्यायालयों (5गरफ़ाथ्याल शात शाही 
60076) की रचता और संगठन कृषि ग्राय कौ छोड़कर अत्य ग्राय पर कर, सीमा 
शुल्क (0ंघ७०708), भयधार सम्बन्ध पेष पदार्थों, अफीम, भाग तथा अन्य नक्षीले 
पदार्थों को छोड़कर अन्य सव वस्तुओं पर उत्पादन कर (&:05६९ 00085), निगम 
कर, मुछ भपवादो (/०८७४०४७) के राय परिसम्पत्तियों (8६४८७) के पूँजीगत 
मूल्य पर कर (कृषि भूमि को छोड़कर), आस्तिकर (६9836 0906) तथा उत्तरा« 
घिकार कर (50९0८३४०7 6०॥८७), यात्रियो अपवा वरतुओं पर सीगा कर (70 
ग्र03 (95८5), शेपर बाजार और दायदा बाजार के स्ौदो पर कर, विनिममन्पत्रो 
[छ॥$ ० ८ए०ं।३7३०) थ चैकों भादि पर मुद्राक घुटक (9॥9 तेण॑/), रामाचार- 
पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर, सप 
सूची के विषयो के सम्बन्ध मे फीस, उच्चतम न्यायालय को छोडकार भन्य भ्याथालयो 
के इस धूची मे के विषयों में से किसी के सम्बन्ध मे क्षेत्राधकार तथा शवितयाँ 
(70६80९000 द57 909८५) | 

राज्य सूची (5)86 ॥9) भें ऐसे ६६ विषय सम्मिलित किये गये हैं जिन 
पर कि सामान्यत राज्य कांतूत बना सफ्ते हैं। ये विषय सघ सरकार के विधायी 
क्षेद्राधिकार (,085)4076 ॥0750॥0/07) से बाहर रखे गये हैं । 

इन विपयो मे महत्वपूर्ां ये हैं सार्बंजनिक व्यवस्था (?छ७॥९ ०००), 
पुलिस ब न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोडकर प्न्य 
न्यायालयों की रचना तथा सगठन, जेलें, स्थानीय शासन, सार्वेजनिक स्वास्थ्य व 
स्वच्छता, चिकित्सालय द ग्रौषधालय, मादक पेय पदा्ं, शिक्षा (उसको छोड़कर 
जो कि सघ सरकार के आधौन है), सड़कें तथा जल-मार्म (फक्द्यध४99७), कृषि 
सिंचाई, कुछ प्रारक्षणो के अन्दगेत भूमि पट्टा ([.000 #्षण्ा०), वन, ड्योग तथा 
वाणिज्य, बाट और माप (१४८ाह॥७ शत घाट३४:८७), निगमन ([70090एकध67), 
ऋष्णशएजाए (7:0220००) कया तम-जिक (६८0४७), राज्य जोफ देका्ों, राज्य का 
बोक ऋण (200॥० (७७), मालगुनारी, कृषि-आय पर कर, कृषि-भूमि के 
उत्तराधिकारी के विषय मे कर, कृषि-भूमि पर झस्ति कर (2808 00७९४), 
भूमि, भवनो तथा खनिज-अधिक्ारों (3॥023। गर80/5) पर कर, मादक पेय पदार्थों, 
अफीम, भाग तथा झन्य नश्चीली वस्तुओ पर उत्पादन कर (७४४ 0४४०5), किसी 
स्थानीय क्षेत्र मे उपभोग, प्रयोग या विक्रव के लिए बस्तुओ ने श्रवेश पर कर, 





दर लोक प्रशासन 


बिजली के उपभोग या विक्रय पर वर, समावार-पत्रो को! छोड़कर भन्य वस्तुओं के 
क्रय या विक्रय पर वर, रामाचार-पत्रों मे प्रवाशित होने वाले विज्ञापनों वो छोड़कर 
भन्य विज्ञापनों पर कर , पशुप्रो भोर गाडियो पर कर , ब्यवत्तायो व ब्यापारों पर 
कर , विलाप्िता की वस्तुप्रो ([.ए४णा८$) तथा भगोरजन पर बर ; बाजी लगाने 
(82078) तथा जुप्मा खेलने पर कर , प्रति व्यक्ति कर [एज्ञाबाएणा (8:55) , 
मुद्राक शुल्व' (50079 ५०४८७) , भौर विसी न्यायालय में, लिए जाने वाले शुलो 
को छोड़कर इस सूची के विषयो मे से किसी के बारे में शुल्व । 

सीमावर्ती सूची मे जिन ४७ विषयो का उल्लेख क्या गया है वे 'सघ तथा 
राश्य सरवारो दोनो ही के समवर्ती क्षेत्राषिकार भ भाते हैं ।' प्रामतौर पर कसी 
समवर्ती विषय पर बनाये जाने वाले सपीय कानून वा दाग्य वी विधि था कानुन 
(909/6 29) पे मतभेद हो तो उस मतभेद की सीमा तक संघीय वातून ही उच्च 
माता जाता है परन्तु यदि किसी राज्य विधि को रक्षित करने के पर्चातु उस पर 
राष्ट्रपति की भनुमढि प्राप्त कर ली गई हो तो उसको ग्रघीय विधान की भपका 
प्रमुख स्पात प्राप्त होता है! 

इनमे से भ्रधिक महत्वपूर्णा बियय ये है. दण्ड विधि (0:म्रताह॥! )59) तथा 
दण्ड प्रक्रिया , निकारक निरोष (7०ए८४४४८ 0८/९॥४०४) , विवाह झौर विवाह- 
विच्छेद (तलाक) , इच्छापत्र हीतत्व (9053०9) , दत्तरग्रहण (॥0०ए0७०7) तथा 
उत्तराधिकार (50८८८४४०४) , इपि-भूमि को छोडवर श्रत्य सम्पत्तियों का 
हस्ताग्तरण , पंजीकरण (ए८हा४४४000) संविदा (८०७४0४०७) , दिवाला 
(8भरातिप्फ०५) , न्यास (777४5) , गवाही प्रौर श्पधे (&04९१०४ क्षा्॑ 
०»॥$) , उन्‍्माद ([.08८५) , खाद्य पदार्थों भौर भ्रन्य वस्तुओं में हौन मिलावट 
(#49॥८७॥०॥) , प्रौषधियां तथा भ्रन्‍्य वस्तु , औषधियाँ और विष , प्राथिक 
प्रौर सामाजिक नियोजन , मजदूर सघ (7780० ७७१००॥७५) प्रौर श्रम-विवाद दया 
कल्याण , विधि के भनुडुल वंद्यक तथा प्रन्य वृत्तियाँ (00८5४005) , जीवनाक 
(शक्या 8७08॥०9) , प्रन्तर्देशीय जल पधों (प//0॥0 ७४(८५/३)४) पर यत्त्रचालित 
यानो. (/०८४४॥९७॥,/ छ/०ए०॥०४ ४८५६४७५) द्वारा नोवहन ($9एछए॥9) 
ग्रौर नौ परिवहन ()४४ए९४५॥०॥) उत्पादन पूति (5४999) वा प्रौद्योगिक उपजो 
एवं खाद्य पदार्थों के वितरण पशुझ्रो के चारे कपास, बिनौले प्रोर कच्चे जूट का 
नियन्त्रण, जहाँ पर भी यह भ्रावश्यक हो , मुल्य नियन्त्रण , समाचार-पत्र भौर 
मुद्रणालय (९7०5५) , निष्क्रान्त सम्पत्ति [:४३८४८८ ए/०]८४७) , अधिगृहती 
(#०१ए7९१) प्म्पत्ति क च्िए क्षतिपूनि (0णाफुथा5॥॥णा) का निर्षारण , न्यायिक 
मुद्रावों (00॥02 &290.5) द्वारा सगहीन शुल्कों अथवा फीसो को छोड़कर प्रन्य 
मुंद्राक शुल्क (58॥॥9 0४॥८७) ग्रौर इस सूची मे के विषयों मे से किसी के बारे मे 
फरीझें ! 

4 सन्‌ १६५४ के सविधान सझोधन (तृतीय) अधिनियम द्वारा परिदधित । 


प्रशासत के स्तर श्द५ 


गलत मे, सभी ग्रवशिष्ट शक्तियाँ (रि८७४०४५४ ए०ए८७) अर्थात्‌ वें विषय 
जिनका उल्लेख विशिष्ट रूप म॑ (मबवा व्यावह्मरिक रूप भ) तीनों सूचियों में नहीं 
है, सघ सरकार के क्षेत्राधिकार मे रखी गई है। 
शब्तिशाली केन्द्र (50%ाह ट्शा&। 

आरतीय संविधान ([00 (१७॥४४ए७००) के हारा एक अत्यन्त शवित- 
शाली केन्द्र का निर्माण किया गया है । सविधान को अनेक बार अर्थ सवात्मक 
[(ए४धनन०?थ७) कहा गया है ।के० सी० वियर (8 ८ ॥%#९0%९ के भ्रतुसार 
"भारत सहायक एक्त्मक लक्षणों (500&6/99 ए॥॥879५ /६8॥॥725) से युक्त एक 
सरधात्मक राज्य होन॑ की प्रपेक्षा सहायक सघात्मक लक्षणों (5005/0|क9५ ्तिशश्ों 
(९०४(0:९४) से युक्त एक एकात्मकू राज्य है ।” “मारतीय सबिधान का रूप ती 
सधात्मक है तिन्तु वास्तविक भ्र्थ मे वह एकात्मक ही है सधात्पक सरकार बो 
राज्य के मामलो मे हस्तक्षेप करने को भारी झवितया प्राप्त है 
राज्य के विषयो पर विधि निर्माण करने की सधीय ससद की शवित 


(76 70९7 रण ए€ एकता एेश]भगाशा। 40 4९ह/5908 
0॥ 4॥6 54800 500]९८(५) : 


कुछ परिस्थितियों के अन्तगेत सधीय संसद शुद्ध रूप से राज्य के विषयों पर 
भी विधि निर्माएं कर सउती है । 

सर्वप्रषम, संविधान संधद को यह झजित प्रदान करता है दि बह *राष्ट्रीय 
हित' में राज्य सूची में झाये हुए किसी भी विषय के सम्दन्ध में कानून थना सकती 
है। मद्यपि राज्य विधान मण्डल को राज्य सूची के विषयो के सम्बन्ध में विधि 
(7.8५5) बनाते की भनन्‍्य शक्ति प्राप्त है, विन्तु यदि राज्य परिषद्‌ (000 ० 
$82(2) ने उपस्थित ग्रौर मत देने दाले सदस्यों की दो तिहाई से अ्रन्यून (४०६ 055) 
सरया द्वारा समधिन प्रस्ताद द्वारा यह घोषित किया है क्रि राष्ट्रीय हित में यह 
आवश्यक पा इप्टकर है कि दसद राज्य सूची में श्रगणित और इस प्रस्ताथ में 
उल्लिपित दिसी विपय के बारे मे विधि बनाये तो जब तक वह प्रस्ताव लागु है 
सराद के लिए उस विषय के बारे में भारत मे सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी 
भाग के लिए कानून बताना विधि संगत (.8%[ए) होगा। राज्य परिषद्‌ द्वारा 
पारित (९855९०) ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष में अनधिक ()४०४ &६०९८८००३) ऐसी 
काल्ाविधि क॑ लिए लागू रहेया जैसी कि उसमें उल्लिखित हो ।ऐे 

दूसरे, ससद दो या ग्रधिक राज्यो के लिए उनके विधान मण्डलों (.०8/89- 
।05) द्वार अस्ताव के द्वारा प्रार्थवा क्ये जाने पर राज्य विपयो पर विधि निर्माण 
कर सकती है । ऐसा सामान्य विधान, तत्यइबात्‌ अपने विधान-मण्डलो के प्रस्ताव 
हारा अन्य राज्यो द्वरा भी अगीकार कया जा सकता है।सविधान “राज्याौको 
सम्मृति से' उनके लिए विधि दनाने की शक्ति ससद को प्रदान करता है 

] अनुच्छेद २४६ 

2. भ्रनुच्छेद २४२ 





श्ष६ लोक प्रशासन 


तीपरे शमद को रियरी अ्रत्य देश या देशों के साथ की हुई विसी संधि 
(7९४५) बरार (#झत्धाधा।) या भभिसमय (ए०/श्व्याणा) प्रधवा दिसी 
प्रन्तर्राप्ट्रीय राम्मेवा (एकरलिशा८०), राघ या प्रन्य रास्या में बिये गये किसी 
निश्चय वे परिपालन वे लिए भारत बे सम्पूर्ों राज्य-स्षेत्र या उसके जिसी भाग दे 
लिये बोई भी विधि (.39७) बनाने की शर्त प्राप्त हैं। ससद द्वारा पारित ऐसी 
विधिया शुद्ध रूप से राज्य वे विषयों पर लागू हो सकती हैं।! 


चौथ जब राष्ट्रपति (20शतंथ॥() द्वारा झ्रापत्राद वी उद्पोपरणा [705 
छवायाता ली छाष्टाएला८ट9) बर दी जाती है तो उस प्रापत्वालीन प्रव्धि वे 
जिये राश्धान (0०05४॥७॥०॥) वास्तविक रूप से एक्त्मत् (0॥99) हो जाता 
है। ऐसी स्थिति मे सगद परेवत सघ-मूली तग्रा समवत्तों सूची में प्रगणषित विषयों 
बे शम्बन्ध में ही नही वल्कि राज्य सूची वे विपयो वे सम्बन्ध में भी काबूग बना 
सकती है। ससद वो, जब तक प्रापत्वाल दी उदधोपणा प्रवर्तन में (]0-0009॥0॥) 
है, भारत के सम्पूर्ण राज्य भेत्र भ्रयशा उसने किसी भाग के लिये राश्य-सूची मे 
प्रगाष्ठित विषयों में से किसी पे थारे म विधि निर्माण करने की दाजित प्राप्त है। 
सराद द्वारा निर्मित ऐसी बोई भी विधि, जिसे ससद प्रापत्काल वो उद्घोषणा दे 
अभाव में यनान से समक्ष मं होती, उदघोषणा मे श्रवर्तत वी समाप्ति के पश्चात्‌ 
६ मास वी यावावधि वी समाप्ति पर भक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के 
प्रतिरिकत प्रवर्ततहीन होगी जो उप्त काठावधि की समात्ति से पूर्व जी गई या की 
जाने से छोड़ दी गई हैं ।? 

पौचवें भ्ौर प्रत्तत विसी भी राज्य में सवेधानिक उल्जव्यवस्था के प्रसफ़्ल 
हो जाते की स्थिति में, राष्ट्रपति उदधोषणा बे द्वारा ससद को उस राज्य के लिए 
राज्य-सूची से सम्बन्पित विषयों पर विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान कर सबवता है? 


केन्द्र को भन्‍य भी ऐसी शक्तिया प्राप्त हैं जो राज्यों वी शक्तियों से उच्च 
होती हैं। राज्यों के क्षेत्रों मे सधीय विधि ((॥00) )७) द्वारा प्रिवर्तेन क्या 
जा सकता है। ससद विधि द्वारा वर्तमान राज्यों (30४/८४) में से विसी के भी क्षेत्र का 
पुतवितरण करवे प्रथवा उनके क्षेत्रो वा एकीकरण करे नये राज्य का निर्माण कर 
सकती है और यह किसी भी राज्य के नाम, उनवी सीमाझो (8007009768) प्रथवा 
क्षेत्र मे भी परिवर्तत वर सकती है। इसी प्रवार अनुपूरक ($7फफ़ोटशव्याओं), 
प्रासगिक ([06८॥४) भर पानुषद्धिक ((०75४५०९४४०) परिवर्तत भी क्ये जा 
सकते हैं। ऐसी विधि (.29) बनाने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में 
विधेषक (8) प्रस्तुत किया जा सवता है प्रौर सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति के 


4 अनुच्छेद २४३ 
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प्रयारन थे स्तर ८७ 


जिये यह भावश्य' है वि मह विधेयज मे प्रस्तुत त्िय जाते मे प्रस्ताव वे राम्यत्ध मं 
उदय विधेषत वे उपवस्धों वे बारे में सम्बन्धित राज वे विधाह-गण्डत [|-६ह0७प्राण्)े 
के विचार निश्नित रुप रे जान ये । 

इस राव उपयन्धों (95७00) रो यहें स्वष्ट है तिराघ राराार राज्य 
राखारों से प्रथा शतरिय्ञाती है। संघ रारयार गे सत्ता का प्रत्यपित वे द्ीय- 
बराबर दिया गया है| बैख एप ऐसी विशातराय मूति थे सह देश पर शाराव 
परता है जिसको सि ७ पनतत्य शत्रिया पाप्त है जिगस उरवी रामव्यी [एणार 
दाधक्षा)) किंतु राबोच्य शक्तियां तथा साध ही साध विधान वी थे प्रवशिष्द 
इगितयाँ (९८5त॥व। [0७८४। भो जो दी जाती चाहिये जोवि उसमे वित्त हैं। 
स्रप को विखृत प्रवलातीत शवितगोां भी प्रदान वी गई है। शामार्य बाग एधा 
प्रापयाल, दोतो ही रामगो मे राज्यों पर साप वी समोच्च स्पिति बी रहती है 
फ्रेद्ध भौर राज्यों के यीच प्रशासकोय सम्यन्ध 
(#॥॥॥75॥6 रिशै॥|0॥5 #(४६ला ॥॥6 (/ला॥? 874 ॥6 5946९5) 

भारत में राष-राज्यों थे प्रशारनित्र सम्बन्धो व! गठग इस प्रकार विगा 
गया है जितते सि रोष धरपार राज्यो मी प्रशाशनित्र मल्तब्यवस्था पर गहत्वपू्रों 
एवं ठोरा निर्देशन शभा वियलाण लागू बरगे में हम हो राबे' । राघ-राज्य प्रशाशतिप' 
राग्यस्धी वा रूप-निर्षो रण द्विमुस्ती उद्देश्य वी प्राप्ति वी हृष्टि से किया गया है 
प्रथम तो रापीय राधद ने! विधासी क्षेत्राधिषार (.6859॥5५ ॥॥$0॥0॥0॥) मे 
भस्तगंत पाते याते विषयों पर प्रभावशाती सपीय कार्यपालिरा नियलण [॥0027ो 
९६९५७॥) ७ ७०४॥०)) सागर बरते थे विपय मे विरिषिस्त ने थे ऐिये, भौर दुशरे 
रघ तथा राम्यो वी प्रशारानिय यत्त्-रचनाभेी के थीच वियाद वी राग्भाववाणों वो 
'पूगतग परने मे लिये। इस व्यवस्था से राज्यों मे सम्मुस पेन्द वी रिपति प्रधिवष 
जछतितशाली एवं निमन्‍्भशवारी बग गई है । 

रविधात में यह प्यवस्था वी गई है ?ि प्रर्थेव राज्य पी बांपालिया शवित 
बा. हस प्रभार प्रयोग होगा जि जिएसे शसद द्वारा विगित्त विधियों पा गाएग 
सुतिदियत रहे प्रौर सप यो पायंपरातिषा छोवित ने प्रयोग गम बोई प्रष्यत था 
प्रतिदूल् प्रभाव न हो । इउ उद्देश्यों वी पूर्ति थे लिए संघ राश्यो वो प्ावदपय गिर्देश 
(0/06०॥०४७) दे बता है ( राप ऐसे राचारो वे गानों (४65 ७ ९०कतरणान 
एशाता) वर निर्माण बरने भौर उन्हे बनाए रापो मे लिए भो राज्यों वो निर्देश 
दे गा है जिसे वि विलेश शे शाष्छीए ए गटिक गड़त्व गा ग्रोषिए एर दिया 
गया हो। शप राज्यो की गीाप्रो में रेलो पी रुरक्षा में तिए भी राज्यों दो निर्देश 
दे सता है। ऐसे विर्देश मे पारा में राज्यों द्वारा जो प्रतितित सर्च विया जायेगा, 
सध उदय भुगतान राज्यों को बरेगा ।* 

| भ्रनु० ३ झोर ४ 
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श्ष८ लोक प्रभासन 


यदि कोई राज्य सघ सरवार के निर्देशों का पालन बरने में श्रशफ्ल रहता 
है तो राष्ट्रणि संविधान (0णा50॥०प्णणा३) के श्रनुच्छेद (&लट) ३५६ वे 
प्रत्तात राज्य में बंधानिक सरकार के भग होने को उद्धोषणा कर सकता है भ्ौर 
राज्यपाल (00/७770/) भ्रथवा प्रन्य विसी राज्य प्राधिकारी वी सब झवितया स्वय 
अ्रपन हाथों में लने बे लिए वायंदाही कर सकता है| ऐसी उद्घोषणा ([॥0- 
एगत900॥) वे प्रन्त्देत, विगो विशिष्ट राज्य वे सम्बन्ध में भारतीय राजनतिक 
व्यवस्था का सधीय प्राघार तितरम्बित (5959०70) किया जा सकता है। ग्रापत्ताल 
बी उद्घोषगा (#0८ग्याग्राणा ण॑ धाटाह८ा८५) के प्रवर्तन के वाल गे, सघ 
सरवार सभी राज्यों की विधायी तथा अधासवीय शवितया अपने हाथो में से सकती 
है धोर इस प्रकार मम्पूण देश के लिए सयषीय राशस्यशासत की व्रायंप्रणाणी को 
निलम्पित बर सकती है। राग्या को अ्रपनी वार्यपालिका सत्ता का प्रयोग इस प्रकार 
करना होता है ऐि जिससे संघीय विधियों का पालन सुनिश्चित रहे प्रोर सघ वी 
कार्यपालिया झत्ित के प्रयोग में कोई भ्रद्चन या प्रतिवूल प्रभाव न हो । 

राष्ट्रपति दिसी राज्य की सरकार थी सम्मति से ऐसे किसी भी विषय से 

सम्बन्धित कार्य, जिन पर सघ की क्रार्यपालिका शाबित का विस्तार है, उस राज्य 
सरवार के पदाधिकारियों को सौंप सकता है। ऐसे विषय से, जोकि राज्य के 
विधापी क्षेत्राधिकार ([.८8७/9॥५८ ]४४॥$0॥00007) से बाहर का हो, पम्बद्द होने पर 
भी ससद द्वारा निर्मित विधि, ओ किसी राज्य से लायू है, उसे राज्य के पदाधिकारियों 
को शर्त द सकेगी और कर्तव्य प्रारोषित कर सबेगी! यह स्पष्ट है कि सेफ 
सरवार के निर्देशों पर सम्द द्वारा निभित ऐसी विधियों वे प्रयोग से राज्य प्रभासत 
को जो झ्तिरिकत खर्चा करना पड़ेगा वह सघ द्वारा प्रदा किया जायेगा ।! 

सध सरकार को बाह्य श्राक्रमणा भौर प्रान्तरिक श्रशान्ति से राज्यों को 
मरक्षण प्रदान वरना होता है और इस बात के विषय में भ्राश्वस्त होता पढ़ता है कि 
प्रत्येक राज्य वी सरकार संविधान के उपबन्धी (?7008075) के श्रनुमार चलाई 
जा रही है। भ्रपने इन कतंव्यों वो पूरा वरत के लिये संघ सरकार का राज्यों के 
मामलों में हस्तक्षेप्र भी करता पढ़ सकता है / 

अनुच्छेद २६० संघ सरकार को इस बात का प्रविक्रार देता है कि वह ग्न्य 
सरकारों मे करार (॥87:5०0८७७४) करके भारत से बाहर के राज्यदीबों (वद्या- 
(065) के सम्बन्ध मे श्रपने क्षेत्राधिकार था विस्तार कर सढ़े । प्रनुच्छेद २६१ में 
इंश थात की व्यवस्था है कि भारत वे राज्य-स्षेत्र में सर्वत्र, सघ वी औौर प्रत्येव 
राज्य वी सार्वजनिक क्षियाओ, अभिलेखो (६०७०5) भौर न्यायिक कार्यवाहियों 
[77404 ए9०९९८०॥१४३) माँ पूरा विश्वास दथा पूर्रा मान्यता प्रदान को जाना 
चाहिये । 

4 झनु० २४८ (१), (२) प्ोर (३) 
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प्रशासन के स्तर हषह 


अनुच्छेद २६२ समद को यह अधिकार देता है कि वह झन्तराज्यीय शदियो 
अथवा नदी-घादियों (शाप शशा८६६$) से सम्बन्धित विवादों के न्याय निर्णय 
(#/००००४०॥) के लिये विधियों का निर्माय्य कर सके | स्तद विधि द्वारा यह भी 
उपलब्ध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय अथवा कोई न्यायालय ऐसे किसी भी 
विवाद के सम्बन्ध में प्रपन क्षेत्राविकार का प्रयोग न वर सकेगा। 

अनुच्छेद २६३ राष्ट्रपति की यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों 
के बीच उत्ततत्त विवादों के रुम्दल्य मे अथवा ऐसे मासलो के सस्दन्ध म, जो दुछ 
या सब टाज्यों के ग्रथवा सघ और एक या अधिक राज्यो के पारस्परिक हित से 
सम्बद्ध हो, जाच करने तथा छ्तिफारिशे करने के लिए एक भ्रन्तराज्यि परिपद्‌ ([॥ध- 
$826 ०00॥८॥) की स्थापना कर सके । 

सघ सरकार को, कतिपय ऐसे मामला का नियमन करने के लिय जोकि 
राज्यों को भी प्रभावित करते हैं, कुछ शक्ष्तिया प्राप्त है। इस प्रकार, सभ तथा 
रज्यो के सभी निर्वाचनों (60०७५) बा अधीक्षण ($7ए८ागाक्षात९7०९, 
निर्देशन (7628०) तथा नियन्त्रण (८०070) सघ के राष्ट्रपति द्वारा निगुवत 
किये गये एक निर्वाचन ग्रायोग (&00007 (0०ग्रणा550॥) में निहित होगा । भारत 
के नियन्‍्त्॒क व महलिला-परीक्षक ((०फएप्रण!|ल क0 #७००7 ठवाशर्श) को 
सघ तथा राज्य सरकारो, दोनो के ही लेखों भ्रथवा सातो (8०८००॥७) तथा लेखा 
परीक्षणो (8७०७) का पर्येवेक्षण एव नियन्त्रण करना होता है 2 राष्ट्रपति को बुछ 
परिस्थितियों मे राज्यों के लोक सेवा आयोगो (?70॥6 $शश०९ (शा580॥5) 
के अध्यक्ष तथा सदस्ष्यो को हटाने की शवित्त प्राप्त है ।3 श्रनुमून्रित प्रादिम जातियों 
($0॥600/८60 070०5) भ्रौर पिछड़े हुए वर्गों (840४0 ०8$5८5) के कल्याण 
का कार्य राष्ट्रपति को विशिष्ट देख-रेस के प्रन्तगंत रखा गया है जोकि उनकी दशा 
की जाच पड़ताल वरने वे लिये एक ग्रायोग की नियुक्ति वर सकता है झौर प्रायोग 
की सिफारिशों की हृष्टितत रखते हुए, उनही दशाओं को सुधारने बे लिए राज्यों 
को निर्देश दे सकता है ।* राज्यो के उच्च न्यायालयों (880 (0007) वा विधान 
तथा संगठन सघीग विधय (0॥ध०॥ &0॥४०४) है श्लौर उनके न्यायाधीश (#0५8०3) 
राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ना क्ये जाते हैं, हटाये जाते हैं तथा स्थानासारित 
(77४7) किये जाते है 7 राज्य प्रशासन के उच्च परदाधिवारी श्रखिल भारतीय 
सैदाप्ी --भारतीय प्रशासन सेवा ( # 5) तया भारतीय पुलिस सेवा ([ ए 83) 
अति -- ३ साम्ब होते हैं। इटाम कोई सत्देह नहीं ते इन सेवाप्रो के पदीषयारी 

4 ब्नुच्छेद ३२४ 

2 अनु० १५० प्रोर १५१ 

3 प्रनु० ३१७ 

4 प्रनु० ३३६ 

$ अनुच्छेद २६१७ 





१६० सोव प्रशासद 


राज्यों म पाय॑ बरते हैं, परन्तु उनती भर्ती (८लाप्याण्था) तथा सेवाप्रों दी शर्ते 
प्रादि साय पेद्ध सरवार द्वारा नियत्रित वी जाती हैं। 


फऐेन्ध तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 
(97०९ एलेंआ।एत5 फलै॑फ्लला हो (टत7ट बरणत वीर 50005) ६ 
भारत रासदीय पद्धति दी सप्कार से युरत एवं सघ-राम्य है। सप में वित्तोय 
प्रशारान का उत्तरदावित्व प्रपने-प्रपत सम्बन्धित क्षेत्राधिवार (050/000॥) मे देख 
तथा राज्य सरकारों पर ही प्रवलम्ित रहता है। 


सधीष प्रद्धति की मूलभूत बात है वेद्ध तथा राज्य सरकारों के बीच झविवियो 
फय विभाजन, जिरामे भ्पने-भपो क्षेत्राधिवार में दोनो को ही सर्वोच्चता प्राप्त होती 
है । इस संघीय मिद्धात को समुचित रूप से कार्यहप में परिशत करने के लिए यह 
प्रायश्यक है कि वित्तीय साधनों पर राष्ट्रीय सरकार तथा प्रत्येव राज्य सरशार 
(इकाई) का यपेष्ट मात्र! में स्वतत्र नियत्रणा कायस रहे मिसुसे कि वे प्रपने भवन्‍्य 
कार्यों को सम्पन्न वर से । सधोय वित्त (६८0०४ ह॥3॥०5) की एवं झादर्ण पदति 
के लिए थह जहूरी है वि सध तथा राज्य सरकारों के बीच राजस्व के स्रोतों 
(8007९८$ ०६ 6४९॥०६) का स्पष्ट विभाजन हो जिससे कि अत्येक पक्ष को परस्पर 
वित्तीय हृष्टि से स्वतत्र बनाया जा सके । परन्तु यह पाया गया है कि ससार वे 
किसी भी सध-राज्य के लिए इस सिद्धात दा भवुसरण करना बड़ा कठिन रहा है। 
वित्तीय विभाजन के इस संघीय प्िद्धात के भनुस्तरणा करने वा निकटतम प्रयत्न 
सपुकत राज्य भमेरिवा में क्या गया है, यद्यपि महां भी भ्रभी हाल वे वर्षों म यह 
देखा गया है कि राज्यों को सपीय सहायक प्रनुदान (57आ3-॥-90) दिये जाने 
लगे हैँ । भन्‍्य सघ-राज्यों में या तो संप्र सरकार राज्य सरवारो (इकाइयों) के 
साधनों में भ्रपना प्रशदान (0०४७४०॥०॥) देती है जैसे कि वनाडा व प्रास्ट्रं लिया 
प्रादि मे, झथवा राज्य सधीय राजकोप (7८४८८७। ए:टा८१००८) प्रशदान देते हैं जैसे 
बि स्विटूजरलेड मे । 
संघुक्त राज्य साघनो का विभाजन 
(6 एफांज्ञंग ० पेस50ण८९५ वैंग्र ॥6 एए९6 59९5) 

अमेरिका सविधान के ग्रनुच्छेद (8790८) १ की घारा ($6०7ंणा) ८५, धैव 
१०७ के द्वारा वित्तीय साधनों को केर्द्र तथा राज्य के बीच वाटा गया है। सयुक्त* 
राज्य अमेरिका के सविधान के श्रनुच्छेद १ को वी घारा में यह व्यवस्था दी गई 
है कि “कांग्रेस को करो, शुल्को, महसूलो व उत्पादन करे वे लगाने व उसका संग्रह 
करने की, ऋणो की झदायगियाँ करने की तथा संयुक्त राज्य की सामूहिक प्रतिरक्षा 
व सामान्य कल्पाण के लिए व्यवस्था करने की शक्ित प्राप्त होगी, परन्तु समत्त 
सम्रुवत राज्य (ए६५ 80968) मे सम्पूरों करो, महसूलो ठघा उत्पादन करों की 
एकरूपता बनी रहेगी ।” 


प्रशासन के स्तर १६१ 


इस प्रवार, संयुक्त राज्य अग्रेरिका मे, सधीय राजस्व (#लश पल्श्टाए6) 
के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं -- 
मद्य व तम्बाकू आदि के निर्माण, विक्रय व उपभोग पर लगाये जाने वाले 
$ सीमा कर या उत्सदन कर, ब्यक्तियो, व्यादसायिक संगठनों (90ज॥855 08व॥5 
४0008) तथा नियमों (0०एण॥7्धणा७) पर लगाया जाते वाला आय कर (0 
००0०० (8५) । राज्यो की श्राय के प्रमुख स्रोत प्िक्नी कर (50 ६७५) व व्यवसाय 
कर [8057॥725$ 5₹) प्रादि हैं । 
भारत में सघ तथा राज्यो के बीच साधनो का विभाजन 
(॥॥6 0।भरष्जाता णै ए९ट5०प्राए९5 ऐशफएशशा 4॥6 छडशाणा शाएं छाए 5॥05व0 
]70») 

भारत मे, राजस्व के स्लोतो का निम्न प्रकार से विभाजन किया गया हैं। 
भारतीय सविधान की सप्तम प्रनुसूचि (5८४४४ $०॥८१४८) मे शवितयों (209०७) 
की जो तीन सूचियाँ ([.5७) दी गई हैं वे सघ तथा राज्यो के बीच राजस्व के लोतो 
(80ए7९८$ ० 7४५ ६३७६) का तिम्न प्रकार विभाजन करती हैं -- 

(फ) संधोष ज्ोत 
(॥॥6 ए77ण७5 5007९९5) ॥। 

(१) हृषि की झाय के ग्रतिरिकत भन्य झामदनियों पर कर । 

(२) सीमा कर (0४४०॥5 00068) जिसमे निर्यात कर भी सम्मिलित है। 

(३) मानव उपभोग के लिए काम माने वाली मदिरा को छोड़कर तथा 
अफीम, भारतीय भाग प्रौर प्रन्य नज्ञीली झ्ौषधियों एव नक्षीले पदार्थों को छोड कर 
भारत मे तिभित व उत्पादित तम्बाकू और प्रन्य वस्तुझो पर उत्पादन कर (ह705८ 
60॥९5) । 

(४) निगम बर (एणफुणशाणा 5) । 

(१) व्यवितयों तथा कम्पनियों की कृषि-भूमि सम्बन्धी परिसम्पतति (855०) 
को छोडकर अन्य परिसम्पत्तियो के पूंजीगत मूल्य पर कर तथा कम्पनियों वी पूँजी 
परकर) 

(६) कृषि सम्बन्धो भूमि को छोड कर प्रन्य राम्पति (00:०७) के राम्बन्ध 
में आस्ति कर (६5ध्वा6 तंधा)) । 

(७) इृसि भूमि को छोड कर स्रा्पत्ति के उत्तराधिकारी (890८८४४०7॥ पे 
सम्बन्ध में कर । 

(5) रेल-मार्ग, प्मुद्र-्गार्म तथा वायु-मार्ग से आने जाने वाले साल तथा 
यात्रियों पर सौमान्त कर (गक्याप्रता॥ ६४5०5) , रेल वे विरायो तथा भाडो पर 
कर। 

(६) मुद्राक शुल्कों ($070 6७॥८8) को छोड़ कर शेयर बाजारों ($0ल:८ 
#था०आ08०) तथा वायदा बाजारों (70॥एप6 ग्राद्वा४८) के सौदो पर कर । 


दर सोक प्रशामत 


(१०) विनिमय-पत्रो (॥॥8 ण ूपयाव8०) बैंकों, प्रतिज्ञागपत्रों ([!70॥5 
&809 7०६8), वहन-पत्रो, (8॥॥ / ]20/7],, प्रत्यय-पत्रों ([.८६६४४ ० 076१॥), 
बीमे की पातिसियों, घेयरो वे हस्तान्तरए, डिबेन्चरो (0८020ण८७) अ्रतिहस्तक 
पत्रों (५०९०७), तथा प्राप्ति-पत्रो (2८८८७) मे सम्बन्ध मे मुद्रात्र-धुल्त वी दरें । 

(११) समादार-पत्रो के क्रय प्रयवा विक्रय तथा उनमे प्रजाश्चित विज्ञापनों 
पर बर। 

(१२) हिसी स्थायालय में सी जाने वाली प्रीसों को छोड कर साध सूची वे 
विषयो मे से गिशी के बारे मे फीस । 

प्राय सोत--एप सरबार बे राजस्द बे तीन धन्य सोतो षा भी यहाँ उल्ते् 
डिया जा सकता है। वे इस प्ररार हैं (() स्पावसायिक उद्यमों तथा सरवाशी एवॉ- 
पित्रारों (१०४०००॥८६, जैसे विः रेलवे, डाक व तार, नमक उत्पादन, प्रपीम गी 
मेती ये उमके उत्पादन से होने वाली भाय ; (२) राज्य वे सर्वोच्च प्रधिदारों भोर 
कार्यों गो होने वाली प्राय, जैसे कि मुद्रा (0णाला०/) तथा दुलाई (00778) से 
होने बाली भाग, राज्य थी सम्पत्ति से होने वाली ध्ाय, सरकार द्वारा बब्जे छे प्राप्त 
होने वाली प्राय प्रधवा सम्पत्ति भादि, (३) सरदार द्वारा इबट्टी वी जाने वाली पन- 
राशियाँ । 

(स) राजकोय स्रोत 
(॥॥0 5॥6 5007९९$) : 

(१) मालगुजारी [[.0॥6 72४८॥००) । 

£+ (२) इृषि भाय पर कर । 

(३) इृषि-परूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले कर । 

(४) हृषि-भ्ृत्ति के सम्बन्ध में प्रास्ति कर (£53/2 009) । 

(५) भूमि तथा भवनों पर कर। 

(६) छतविज सम्वन्धी प्रधिकारो पर कर, दिन्तु खनिज विकास के सम्बन्ध मे 
संसद द्वारा सगाई गई किसी भी शर्त के प्रस्तगंत । 

(७) मानव उपभोग के वाम में लाई जाने वाली शराब पर तथा भ्रपीम, 
भंग प्रौर भ्रत्य नशीली प्रौपधियों व नशीली वस्तुमो के उत्पादन पर लगाये जाने 
वाले कर ! 

(८) किसी भी स्थानौय क्षेत्र मे उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिए प्राने 
वादे माल के प्रवेश पर कर । 

(६) समाचार-पत्रों को छोड कर धन्य वस्तुओं वे बिक्रय भ्रथवा क्रय पर 
कर। 

(१०) बिडली के उपभोग तथा विक्रय पर बर। 
(११) समाचार-पत्रो में छपने वाले विज्ञापनो को छोड कर प्रन्य विज्ञापनों पर 
कर। 


अशासत के स्तर (६३ 


(११) सडझे हुवा आन्यरिक जत-मायों द्वारा ले जाये जाने वाले माल दया 
यात्रियों एर कर १ 

(१३) सडकझो का उपभोग करने के लिए गाडियो पर लगाये जाने दाले कर । 

(१४) पशुमो व नावो पर कर। 

(१५) मार्ग कर (70/3₹) । 

(१६) ब्यवत्तायो, व्यापारी, बन्धों व रोजगार पर कर । 

(१७) प्रति ब्यक्ति कर [ए्फशी8007 490) ] 

(१८) विलामिता की दस्तु्रो पर कर, प्रनोरणन एवं सनोविनोद कर, वाजी 
कर (9८078 3₹) तया जुप्मा कर । 

(१६) मुद्राऊ शुल्क की दरो के सम्बन्ध मे सध सूची में उल्लिखित दस्तावेजों 
(700007९6७) को छोड कर ग्रन्य दस्तावेजों के बारे मे मुद्राव शुल्क (॥4॥9 
00१) की दरें । 

(२०) राज्य सूची के विषयों म॑ से किस्तो के बारे म शुल्क । 

अर्य खोत--राज्यो क लिए झ्ाय के तीन प्रन्‍्य स्रोत भी हैं जो कि निम्न 
प्रकार हैं-- 

(१) व्यावसायिक उद्यम जैसे परिवहन (7270590॥), मत्स्यपालन भ्रादि , 
(२) जानो से प्राप्त रायल्टी, अगलो से होने वाली प्राय, पृथ्वी में गढा हुग्रा धन 
आ्रादि , (३) क्षप सरकार से प्राप्त होगे वाले सहायक श्रतुदान (07075 ग्ु 0) , 
(४) उधार लेवा । 
(ग) समबतों स्रोत 
(एफण्प्राद्गा 5०ण०९5) 

(१) स्यामरिक पुद्राको ([90/0/8| ६६४7७) हास संगृहीत शुर्को या क्रीसो 
को छोड़कर प्रन्य सुद्राऊ-शुल्क, किल्तु इसके अन्तर्गत मुद्राक शुल्क की दरें नहीं हैं ! 

(३) स्ष तथा राज्यो के लिए तिर्घारित ग़मवर्ती स्लोतो के विषय मे से किसी 
के भी बारे मे फंसे । 
करो की प्राप्तियो का वास्तविक बटवारा 
(7॥6 26४ ब्री०स्ड्ञाणा ० प्र्ड क्रा०ए९९१५) 

सस्त प्रकार भारतीय सविधान मे करो के शीर्षक (०205) तथा वरो द्वारा 
घन प्राप्त करने के सम्बन्ध मे सघ ग्रौर राज्यो वो शक्नियाँ निर्धारित कर दी गई 
हैं। कर-प्राम्तियों के वास्तविक बटवारे के दृष्टिकोश से, करो के सधीय सतोतो को 
पान श्रेणियों में रखा जाता है | सवप्रयम, दे कर जो कि सघ द्वारा सगाये जाते हैं 
तथा प्रष द्वारा ही उनका सयह (0०८८४०४) किया जाना है भौर उनकी प्राप्तियाँ 
भी पूरोंत् सघ को ही उपलब्ध होती है । केवल उन करो को छोड कर, जिनके बारे 
में संविधान मे कुछ ब्न्य विशिष्ट उपबन्ध [20780॥) डिये गए हैं, सघ सूची मे 
उल्लिखिद शेष सभो कर इस श्रेणी के अन्तर्गत प्राते हैं । 


रद लोव प्रशासन 


दूगरे, वे कर जा हि बेद्ध सरवार द्वारा लगाये जाने हैं परर्तु उसका संग्रह 
राज्या दाग विया जाता है नया वें पूर्णतया राज्यों वो ही सौंप दिए जाने हैं । ऐसे 
मुल्य [997 0७॥७४) ठया ग्रोषर्कय (१०99८॥02)) व प्रशासकीय मामग्री 
(गाल फ्ाध्एभगाणाओ) पर लगाये जाने वाले उत्पादत-शुल्ब (छिलाट 4ए॥९) 
जो सप छू मे वशित हैं, इस श्रेणी वे प्रस्तग॑त भाने हैं?! 





ग्रौर सपर द्वारा ही उसदा संग्रढ् किया जाता है परन्तु उदवो शुद्ध प्राप्तियाँ [रिल 
ँ77८८८३५) रा्यों | सौं? दी जाती हैं । इस करों मे निम्नेलिसित सस्सिलित हिये 
जात हैं. (व) इथि-मूमि वो छोडबर प्रन्य मम्पत्ति (00.ट८५५]) गे उत्तराधितार 
पर कर , (ख) हि भूमि का छोडतर अन्य सम्पत्ति हे सम्बन्ध थे घाहित वर 
(८४७० ८७५) , (ग) रेल, समुद्र ग्रथवा दायुमा्ग से लागे जाते बाते गद्दार्थों प्रषणा 
यात्रिया पर गीमास्ठ कर (वक्षण७2 ॥9565) , (घ) रेप जिशपों हथा भोशे पर 
बर , (6) शैप्रर बाशरों तथा दाददा बाजारों वे मोशे पर मुदब-्शुल्ल वा दोशकर 
प्रम्य बर, प्रौर (च) समाचार-पत्रो के क््य-विक्र: सपा उनमे प्रत्ाशित्र विजाणतों 
वर बार (१ 

चौथे, कृषि प्राय को छोडक्र पन्य प्रामदनियों पर वर भारत सरदार हारा 
मगाये जायेंगे तथा उसके द्वारा ही उनका संग्रह किया जायेरा हिन्तु उनरी प्राप्ियो 
वो सप तथा राज्यों के बीच वितरित कर दिया जायेगा ।$ 

अन्त मे, वे प्रधिभार (5070027265) (प्र्धाद्‌ करो की बढ़ाई हुई दरें) होते 
हैं जिन्हें वे सब सरकार ऊपर उल्लिसित क्ेतीय व चतुर्ध श्रेणी से सम्बन्धित किसी 
भी कर तया शुल्क पर लगा सबतो हैं| यद्यपि वे कर, जिन पर कि ऐसे अधिभार 
लगाये जाते हैं या तो राज्यों को सॉप दिए जात है प्रयवा सघ तथा राज्यों में 
वितरित बर दिए जाते हैं, किन्तु इन अधिभारो की प्राप्तिया प्रूर्णतया सघ को ही 
ग्राष्त होती हैं 

जहाँ तक आय कर (]000776 (8४) का सम्बन्ध है, यह सघ सरवार द्वारा 
गाया जाता है तथा उसके हारा ही इसका सग्रह किया जाता है परन्तु इसकी 
प्राप्तिपा भघ तथा राज्यों के दीच वितरित कर दी जाती हैं। इसके भ्रतिरिकत सघ 
की झोर मे राज्यों को सहायक अनुदान (0787७ ॥0-870) दिये जाने की भी 
व्यवस्था है ।£ राज्य केन्द्र से बर भी माय सफते हैं श्रववा खुद बाजार (ला 
प्राशप्श) से उधार ले सकते है। 

| अनुच्छेद २६८ 

2 अनुच्छेद २६६ 
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प्रशासन के स्तर १६५ 


वित्त ग्रायोग 
[[एथ्ा ८९ (0आा5$0) 

भारतीय रविधान मे बेद्ध तथा राज्य राखवारों के बीच वित्तीय साधनों के 
वितरण की योजना वी विस्तृत रूप मे व्याख्या वी गई है। परन्तु देश भी बदलती 
हुई भ्राधिर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय साधनों वे वितरण की 
घौणना में समय समय पर हेर-फेर करते पड़ते हैं । भरत केद्र तथा राज्य सरकारों वे 
बीच वित्तीप साधनों रा उचित समायोजन (#0[750टा!) बरने वे उद्देइय से 
सविधान भे एवं वित्त आयोग बी नियुक्त दी व्यवस्था की गई है ! 

राष्ट्रपति सविधान बे लागू होने के दो वर्ष थे भीतर झ्लौर उसने पश्चात्‌ 
प्रत्येव पाचवे वर्ष बी समाप्ति पर (अथवा यदि बे आवश्यर समझे तो पाच वर्ष से 
पहले भी) धादेश द्वारा एक पित्त प्रायोग वी नियुत्तित बरेंगे जिसला एवं प्रष्यक्ष 
((४४॥00॥) तथा चार प्रन्प सदस्य होग | शायोग वा वार्य यह होगा वि वह 
निम्न गाणजों ये गष्बन्ध मे राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों प्रस्तुत बरे -- 

*[क) पथ तथा राज्यो थे बीच उन बरो की शुद्ध प्राप्तियों [७8 
[7००००५७) के वितरण वे बारे भ, जोकि इस अध्याय (सप तथा राज्यों वे बीच 
राजस्वों वा वित्तरण) के भ्राधीन उनमे विभाजित होती है या होवे, तथा विभिर्न 
राण्यो के बीच ऐसी प्राप्तियो के तत्सम्यत्पी श्रद्यो वे बटथारे के बारे में , 

(स्र) उन सिद्धान्तो थे बारे में, जिनके ग्राधार पर भारत की संचित निधि 
((ग्राष्णाएंगा०्0 7 एा0 ० प्रात) में से [ग्र्यात्‌ भारत सरदार फी भ्राय में से 
राज्यो वी सहायक प्रमुदात (079॥5-॥-930) दिये जा सके 

(ग) भनुच्छेद २७८ वे खण्ड (१) के प्रधीन या अतुच्छेद ३०६ मे प्रधीन 
भारत सरवार प्रोर प्रथम अनुसूची (500९0७)८) के भाग (ख) में उल्लिखित विसी 
राज्य की सरकार के दौच किये गये बरार (#ए८था।था।) वी शर्तों को जारी रखने 
भ्रधवा उनम संशोधन करने ने वारेम , 

[घ) प्रत्य किसी भी ऐसे मामलो के बारे मे , जो कि हृढ़ एवं सुस््यित वित्तीय 
व्यवस्था वी दृष्टि से राष्ट्रपति द्वार भ्रायोग को सौपा जाय 4/£ 

सविधान वें इन उपबन्धों (27०५500॥5) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रघम 
वित्त प्रायोग की नियुत्ित ३० तवम्बर सनू १६५१ यो की गई थी जिसने ११ 
दिसम्वर सन १६४२ ढो अपना प्रतिवेदन (!२८ए००॥)) प्रस्तुत क्या । श्री बे० सी० 
जियोगी इस श्रायोए के अध्यक्ष [प्फशशाआ) थें। मई, धन १६५६ में 
श्री बे० सन्यानम्‌ की प्रध्यक्षता में द्वितीय वित्त प्रयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने 
प्रषना अ्न्तिग प्रतिवेदन सितम्बर, सग्‌ १६५७ मे प्रस्तुत किया । प्रथम वित्त भायोग 

| भाग 'ब” और “छ राज्यों का भेद सन्‌ १६४६ से समाप्त वर दिया 
गया है। 

2 अनुच्छेद २६० (३)- 





१६६ लोक प्रशामन 


ने बेन्र व राज्या वे बोप राजस्त्र वितरण के सम्बन्ध में तीन सिद्धाल प्रतिषादित 
किये। वे सिद्धान्त इस प्रवार थे । 

प्रधम यर्द्ध के पास स साधनों वा ग्रतिरिवत स्थातास्तरण हस प्रकार 
होना चाहिय ऊि प्रपे-व्ययस्था (8९०॥०॥9) की त्थिरता तथा देश वी प्रनिरक्षा 
जैस महत्वपूर्ण विषयों वे सम्पन्ध में वेन्द्र के उत्तरदायित्व वो देखते हुये स्थानान्तरण 
वा इसके साधनों पर बोई भ्रवुचित बोफ न पढे तपा वह उस भार वो सहन बर से । 

दूसरे सहायर भ्रनुदानों दे वितरण के बारे मे भाग 4 तथा 'ल' वे सभी 
राज्य वे प्म्बन्ध मं एवं सर ही सिद्धान्त प्रपनाये जाते चाहिये (सत्‌ १६५६ में चूँकि 
राज्यों बा पुनगठन हो गया है श्रत “द' ग्रौर 'ख' राज्यों ये बीच भेद समाप्त कर 
दिया गया है) । 

तीसरे, वितरण की गोजना का उद्देश्य यह होना चाहिय कि विभिप्न राज्यो 
के बीच वी प्रसमानतायें दूर हो जायें। वित्त भायोग न यह विचार ब्यक्त किया वि' 

गज्यों की सम्पध्नता निदिचत रूप से एवं घुरढ़ तथा वित्तीय हृष्दि स मुस्यिर केसर 

की ठोस नौव पर हो निर्मर होती हैं ('? भ्रायोग ने यह सिपारिश वी कि राज्यों को 
बाटे जान वाले भ्राय-कर ([7009८ (४७) की एुद्ध प्राष्ियो [0८७ 90८०९१६) वा 
प्रतिश्षत ५०%, से वडावर ५५% कर दिया जाना चाहिये । द्वितीय वित्त प्रायोग 
ने इस प्रतिशत को ,५५से बढ़ाबर ६० बर दिया। जहाँ तक विभिन्न राज्या के 
बीच यटवारे वा सम्बन्ध है, प्रथम, वित्त भायोग ने यह प्रस्ताव किया कि झाय वर 
की प्राप्तियों का २० प्रतिशत भाग तो बर के सफपेक्षिक सग्रहों (८४8४० ९०))९९- 
४०॥५) के भाधार पर भौर ५६० प्रतिशत भाग सन्‌ १६५१ की जनगणना (0८॥805) 
के प्रनुसार सापेक्षिक जनसस्या (90७)॥॥00) के प्राधार पर विभाजित दिया 
जाना चाहिये (2 

इत परिस्थितियों मे, भारत म केन्द्र तथा राज्यों बे बीच वित्तीय स्रोतों 
(फशा8009) 50/7०६$) का विभाजन सर्वोत्तम है। झ्राय-कर ही सरकारी भाय का 
एकमात्र सबसे बडा स्रोत है प्रौर वेन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच इसका बंटवारा 
समुचित रूप से किया गया है। इसके अ्रतिरिकत, प्रत्येक पावर वर्ष के पदचात्‌ वित्त 
आयोग की स्थापना के द्वारा वित्तीय स्रोतों के पुरर्वेबोक्न (२०४४९४) की जो 
व्यवस्था की गई है वहू भारतीय संघीय वित्तीय व्यवस्था ([64॥ ए्ठश्भ 
&॥8794] $/50877) का एक वडा भच्छा लक्षण है । 
(२) राज्य-स्थानोय सम्बन्ध 
[59९ 4,0९४ ए९४(४०१५) 

संघ राज्य सम्बन्धो का विदेचन करने के पश्चात्‌, भव हम प्रशासन के 
द्वितीय स्व॒र, अर्थात्‌ राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन ([.0८७! अ0ंग्राता57800॥5] 


भारतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदद, १६५२, पृष्ठ ७ 
2 भारतीय वित्त झ्रायोग का प्रतिवेदन, १६५२, पृष्ठ ७६ 





प्रशासन के स्तर (4 


के बोच के सम्दत्धों का अध्ययन करेंगे । किसी भी लोकतत्त (एश॥०८78०9) को 
जब तक वास्तविक लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता तब तक कि उसमे स्थानीय 
स्वशासत ([.0०व इशा( 2०४८००८१) की कोई व्यवस्था न हो । स्थानीय स्वशापन 
सस्यायें वे प्रशिक्षण स्कूल (777१8 5०॥००) हैं जितमे कि देश के भावी श्रजातन्त 
के कर्णवार प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये स्थानीय सस्याये [7-0८9) 906८5) अपने 
क्षेत्र के लोगो को केवल लोक्तन्त्र का भ्रश्चिक्षण ही तही देती, अ्रपितु वे कुछ ऐसे 
कार्य भी सम्पन्न कस्ती हैं जोकि समाज के अस्तित्व बे लिए शनिवार होते है 
श्रग्रेज जनता के स्वास्थ्य, सप्रृद्धि तथा कल्यारा मे स्थानीय सस्थाग्रो के योग की चर्चा 
करते हुए 'म्यूनिसिपल प्रगति की एक शताब्दी (8 लाए ण १एलफुशे 
॥70६7255] के प्रम्पादकों ने यह कहा कि “स्थातीय सरकार के गत सौ वर्षो में 
मृत्यु दर (0०900 78/2) ग्राधी कर दी है झौर वाल मृत्यु सख्या की दर भे तीन 
चौथाई की कमी कर दी हे । हैजा जोकि समयकालीन अवधियों पर घमक़ियों के 
रूप भें हमारे शामते श्राता था, उसके बारे मे रघानीय सरकार ने हमे सिखाया है कि 
हम उसे एक पुरानी व नयी गुजरी चीज समभे ।”'' “अनेक अन्य सक्रामक रोग 
([०९४०७४ ५॥$८७४०७), जैसे कि क्षयरोग, जिस अनुपात में झब कम हो गये हैं, 
एक श्षत्राब्दी पहले उसको पृरंतः काल्पनिक समभा जाता था। ये बे तथ्य हैं जिल्‍्हें 
प्रावडो द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों के सुख तथा 
सुविधाप्रो भे जो ग्रसाघारश वृद्धि हुई है उसको हम इस रीति से सिद्ध नही दूर 
शबते ।४ भारत भे महत्वपूर्ण स्थानीय सस्थायें ये हैं. जिले के सिये जिलाबोर्ड, 
नगर के लिए नगरपालिका ((एएघ८ए००४ पछे०्शात) ओर गावों के लिए ग्राम 
पचागते । बस्बई, मद्रास ग्रौर देहली जैसे बडे नगरो में तथा उत्तर प्रदेश मे कानपुर, 
इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ (#/४88], ॥0975) में नगर विगत 
((॥9 ००ए०ण०१0॥5) हैं ॥ 
स्यानोय संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण 
(हर (णाधए] णाह्य 7.009] 808९5) : 

राज्य भनेक प्रदार से स्थानीय सस्थाझों पर नियन्त्ग लगाते है। स्थानीय 
सश्याओ का तिर्माण राज्य के विधाव मण्डल (7,८8/8790॥6) की विधि (7.89) द्वारा 
किया जाता है भोर इस विधि से ही उन्हे जीवन, शक्ति तथा दर्जा प्राप्त होता है । 
स्थानीय सस्या्रो के कार्य विश्विप्ट रूप से सविधियों (38/8/0८3) मे निर्धारित कर 
दिए जाते है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन के कार्य-सचालन के लिए विस्तृत 
नियम बदाती हैं। स्थानीय प्रशासन वे महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि वोर्डों की शक्ति, 
चुनादों का सचालन, करो का निर्धारण तथा सप्रह, स्थानीय बजटों को तैयार 
करना, ऋण सेने की झवित प्रादि सव, राज्य सरकारी द्वारा बताएं गए नियमों 
(00%) के हारा ही व्यवस्थित एवं नियमित किए जाते हैं। स्थानीय सस्यायें राज्य 
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(घ) राज्य सरवार स्थानीय संस्था वो बार्यच्युत वस्ते ह्वय उसदा स्थान 
ले सकती है। 

(४) इस राम्वन्ध में राज्य सरकार की सबसे बड़ी तथा हृढ शवित यह है 
दि वह स्थानीय संस्था को भग ((0550।९८) कर सवती है ( पदि राज्य सरवार यह 
समझती है कि स्थानीय सस्या भ्रपना कार्य सम्पन्न नहीं हर रही है भ्रषवा उसका 
दोपपूर्ए रीति से कार्य बरता दरायर जादी है तो उसको भग्र किया जा संबता है। 
तेगा एण उछाने थो धपवी इस बारण दी जाती है जिससे वि स्थानीय गस्पा 

बुशलता वे साथ धपना वाय॑ भारम्भ बर दे ( उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत-बायने 
समिति (9 0 [.०%] $०॥ 0०व्यावव्य! (०शाधा!०6) ने गह प्रस्ताव 
किया है कि बो्ड को प्रार्यच्युत करके उसका झुथान सरवाए द्वारा स्वयं नहीं लिया 
जायेगा, बल्वि एक निश्चित बार्यविधि (7९6 970८०607०) बे' प्रनुत्तार उसको 
भंग किया जायेगा । सबसे पहले तो उससे लिखित स्पष्टीबरण (ह:फ्रआआ/णा) 
मौगा जायगा । यदि वह सस्तोषजणनक ने हो, तो निश्चित शिकायतों तशा उनके 
सुधार के सुभावों के साथ उसको एक चेतावनी (२/कषश्/8) दी जायेगी। प्रौर 
भ्रदि बोई उस चेतावनी की भी ६ माह तक कोई परवाह न करे, तो उसको भंग बर 
दिया जायेगा । तथापि, पहले बोर्ड की वालावधि के तीव माह हे प्रत्दर तये घुनादों 
वी व्यवस्था की जानी चाहिए। बोड्ड की एक काबादधि (क्या) के अन्तर्गत बोर्ड 
बो एक से प्रधिक बार भग करने वी भ्राज्ञा नही होगी । 

(६) राज्य सरकार स्थानीय सस्याझो के बीच उत्पन्न हुए मतभदों को तपा 
बोर्ड व उसवी समितियों भ्रोर प्रथिकारियों ने दीच उत्तपन्न हुए क्षेत्राधिवार सम्बन्धी 
विवादों (007/25) को सुलभाती है ! 

(१०) राज्य भ्रमिक्रण (50806 28०7८) प्रर्वाद, (&008॥67 ० 7,0००) 
80॥8 #&०९०७॥$), बोर्ड के खातों (8०००ण॥७) वा सेखायरीक्षण (&७०॥) 
करता है प्रौर उप्ते अष्वीहृति (0:59॥0४४॥०८) तथा भ्रधिभार (5ण८४286) का 
अ्रधिकार प्राप्त होता है । 

(११) न्यायालय (0००7७) वोर्डों को किसी कार्यवाही को उसकी दजित से 
बाहर का घोषित कर सकते हैं । 

राज्य का नियल्जण 5906 ८०४४०) स्पादीय स्वशासत के राज्य विभाग 
सपा प्रन्य सर्स्वान्धित विभागो (0०92707९70) द्वारा लागू क्या जाता है। बोई 
पर दिव-प्रतिदित का मिपन्‍्थणा जिलाधीश या कमिझ्तर द्वारा लगाया जाता है। 

जिलाधोद्य वोड़ों के क्प्ली भी अम्िलेख (९००००) की माग कर सकता है और उतवी 
सम्पत्ति (0:०ुथ७) भादि का निरीक्षण कर सकता है । 


प्रशासन के स्तर २०१ 


भारत में स्थानीय सस्थाओ्रो पर राज्य के नियन्त्रण का 


आलोचनात्मक ग्रध्ययन 
(छाप्रका पक जाअक0जा 0 घीए 5७0 (700७0 0ए८7 ॥,ए०त 
80525 $0 ॥79) 

स्थातोम सस्थाप्रो द्वारा अपने दार्य-सम्पादन समुचित रुप से किए जाने के 
विधय में निश्विन्त होते के लिए राज्य सरकार को झत्यत्त गहत्वपुर्ों भाग झदा करना 
पड़ता है। यह राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि वह यह देखें हि स्थानीय 
सस्याये अपत वार्य उपयुष्रत्त रीति से सम्पन्ग कर रही हैं और देश के निवास मे 
ययैष्ट रूप से भाग ले रही हैं या नही । इनकी सफ्लता के लिए यह ग्रादह्यक है 
कि सरकारी नियन्त्रण मे निरन्तर देखभाल ((०फरप्था। ७३8॥॥८८) तथा रचना- 
स्मव मार्गदर्शन (007080०॥४८ ह४॥6४॥८९) का मिश्रण हो और ये दोनो चीजे 
स्थानीय समस्याप्रो के वैज्ञानिक अध्ययन तथा उन समरस्याप्रो व प्रति विवेक्पूरा एव 
महानुभूतिषूर्ें मच पर आधारित हा। लोकतत्त्रीय व्यवस्थाया मे, कार्यप्रालिका 
मत्ता (६#८०प१७ 9७४४०॥३)) का झप्रिकाधिक विवेद्धीकरण (966शप्र॥॥28- 
[07] मरते तथ। शज्य दाबित वे उच्च ग्रगो द्वारा अधिक कोर नियस्थश एवं 
निरीक्षण लागु कि जाने की प्रवृत्ति पाई जातो है। यदि स्थानीम मस्‍्यातों के 
निमस्त्रण को उनके कार्यों की अत्यधिक देखभाल करने तघा दोषी पाई जास वाली 
सस्थाप्रो के विश्द्ध वछोर दण्डात्मक बायंदाही करन लव ही सीमित रखा गया प्रो 
इस भस्थाओं मे नियन्त्रण का कार्य नकारात्मक भ्रदृति का ही अधिक हो जागेगा। 
पर्यंब्रेक्षण ($09९१४:४०७) के निर्चयात्मक पहलू (?०80४6 ४59९८) को भी 

समान महत्व श्राप्त होना चाहिये । 
भारत म, राज्य रचनात्मक व निरययात्मम ((0:570०0ए८ 870 ए08- 
0४४) तिपल्वणा की भ्रपक्षा औपचारिक व सकारात्मक (0 आएं ग८छुव॥१ 6) 
वियल्ब्रग लागू कर रहे हैं। राज्य सरकार बोर्ड के उन बायों एर रोक लगाती है 
< जिन्हें बहू गलत समम्ती है । बड़े-बड़े श्नदरो मं सड़कों की धूल व मन्दग्ी, सफाई 
वी कमी तथा नालिया को खदव व्यवस्था के बारे में प्रत्यक नागरिक जानता 
है। स्थानीय सरकारों की स्वास्थ्य खुघार सम्बन्धी भ्रतिविधियाँ अत्यन्त अपर्याप्त 
हैं। भारत में राज्य सरकारों का स्थानीय सस्थाओं पर निमखण की भारी 
चंधानिक शक्ितिधाँ प्राप्त हैं परन्तु कठिलाई से ही ज्ञायद स्थानीय स्यामों के 
किसी काये का निशेक्षण किया जाता है । जेव कोई मन्त्रो (काश) या उच्च 
पदाधिकारी किसी सगर का दौरा करता है तब दे नगर साफ सुथरे दिख्लाई देते 
हैं परन्तु स्थानीय प्रस्थाओं द्वारा स्वानीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सफाई व शिक्षा 
भ्रादि की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश के स्थानीय सत्त्याओं 
डरा सचालित किए जाते वाले अतेक ऐसे अस्पताल हैं जो समुचित योग्यता प्राप्त 
डावटरो के बिना ही कार्य वर रहे हैं। कलक्टर या कमिश्नर, जोकि राज्य सरकार 
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के उत्तरदाशित्य पर इन रस्याश्ों घर नियन्‍्दर्थ लगाते है, बड़े कार्य-ब्यस्त [805५४) 
पदाधियारी हैं। वे स्थादीय हत्याप्रो की देखभाल म्रे प्रपता भ्रधिक गंम्य सेही लगा 
सतते । इस प्रकार यह यहां जा सता है वि स्थानीय गरयाप्रों पर राज्य वे 
नियस्त्रण लगाने वी मगीनरी तथा पद्धति झ्त्यवित्र दोपपूर्ण हैं। राज्य सरवार 
प्रधिनियम (#७।) की केवल बलनूनी धारापो वी भोर ही ध्यान देती है, उन्ते 
जिहित भावता या दाशय कौ प्रोर नयी । यह राज्य यरदार का क्तेंग्य है तथा 
उमरी ही महख्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वह स्थानोय सस्याझ्मा वा पद-प्रदर्गत बरे गौर 
उन्हे श्रेष्ठ प्रशासन की दशा मे भग्रसर बरे । भरत धावश्यरता इस बात वी है वि 
बतंमाा मे पाये जाने वाले प्रौरचारिव, वैधानित एवं सकारात्मवर किस्म के निमन्‍्त्रगा 
के स्थान पर समुचित पद-प्रदर्शन, प्रोत्साहन तथा स्वाभाविक प्रेरणा बे रुप में 
नियत्वणा के निश्वयात्मक एद रचनात्मक पहलू की शोर श्यान दिया जाये। इस 
समस्या बे सम्बन्ध मे प्रमेरियां मे विये गये प्रयोग (£रुएव्यात0ला) ने बारे में 
लिखते हुए प्रोएंसर फिफ्तर ने यह विचार ब्यवत जिया वि "राज्य का प्रशासक्रीय 
पर्यवेक्षण गहनता की दृष्टि रो उिभिन्‍न प्रकार वा हो सकता है। इसवा रुप वेवल 
मूचता भौर परामर्श प्रदाद करन मात्र से लेकर धस्फ्ल स्थानीय सरवार वे स्थाव 
पर प्पने प्रशासन वो स्थानापन्‍न करने तब क। हो सकता है। व्यवहार में राज्यों ने 
स्थानीय इकाइयों पर बठोर भनुशासनात्मक तियस्त्रण लागू नहीं विये है । जहां 
कही इन पर यदि प्रभाव डाला भी है तो सामान्यत उनका रूप प्रनुचित जोर व 
दवाव वा नहीं बल्कि प्रमुरोध व प्रोत्साहन का हो रहा है। हृढ स्थानीय परम्परा वे 
कारण स्थानीय प्राधिवारियों को स्वेच्छा व विवेक से कार्य करन के विस्तृत प्रवस्तर 
मिले हैं प्रौर राज्य दे प्रयासतीय तियस्वस्थों वी वृद्धि से कमी हुई है । तथ्य यह है 
कि नगरपालिवाग्रों (!४७)८७७७॥॥८$) बे भ्रधिकारिया में स्वायत्ञ झासन की 
भावना इतनी गहराई से घर दर गई है वि राज्य के पर्यवेध्षण को, यदि हो ही 
तो, भरत्यन्त सावधानी वे साथ लाथू विया जाना चाहिए। जहाँ बही, वाजूनी रूप 
से जोर दवाव डालना सम्भव भी हा, वहाँ भी दोनो के बीच बाये का प्राघार 
सहयोग ((0०फलशाणा) ही होना चाहिय।"! भारत ये राज्य सरकारों को 
स्थानीय सस्‍्थाओ के साथ सहयोग करना चाहिये श्रौर स्थानीय दशाओ म सुधार 
करने वे लिए उन्हे कार्यों की निश्चित तथा रचनात्मक रूप-रेखाश्रों के सुकाव देन 
चाहियें । 





भारत मे सुध तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध 
(एकांग्रार्ड(वाढ रिटांडएता था वत0४छ) 
(विशेषकर प्राथिक नियोजन एदें सामुदायिक विकास के संदर्भ मे) 


(१ं। 5एवथचं> एरशलाए: ॥0 ॥.0णाणाएट ए]शाग्रोतटु बत्ते 
(एणााप्राए 72690 :फएशा॥ 


किसी भी देश वे संविधान (0०0४७॥0000) को ठीक प्रकार से समभने वे 
॥ एग्लीवटए ०क बा; 9 38 
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लिये वहाँ के सामाजिक व आशिक ढाचे, लोगो की आ्राकाक्षाप्रा औौर उनकी विचार- 
बारा सम्बन्धी स्थिरताओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। सविभान वा 
प्रयोगात्मक रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसका सैद्धान्तिव रूप। 
इसनो प्रयोगात्मक रूप देना राणाज को गसाँपो व दावों पर निर्भर होता है। इस 
प्रकार भारतीय सघ (ग्राक्मथा ८0धप07) वा ग्रध्ययन कल्याएकारी राज्य 
(एल95८ 5080०) तथा 'आ्राधिक एवं सामाजिक नियाजन' (&00%0छाढ शाएं 
500४ ड्रोथयणा6) के सन्दर्भ मं किया जाना चाहिए । भारत में सभी नागरिकों 
को 'सामाजिक, झाथिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने तपा व्यक्तित की प्रतिष्ठा 
एवं महत्ता और राष्ट्र बी एकता व कायम रखने वा निश्चय क्षिया गया है। 
भारत सरकार को “राजनैतिक जनतन्‍्त्र के द्वारा एक एसी साप्ताजिक एवं प्रायिक 
व्यवस्था की स्थापना करनी है जिसमे वि जनसाधारण वे रहन-सहन क स्तरों मे 
इलेना सुधार किया जाएं कि जिससे कानून को दृष्टि म मानता” (एपएव॥5 
९०7६ ।8५) तथा प्रस्सर की ममाबता (4७७॥७ ० 0छाणफत५) जिनके 
विपफ्य मे कि प्रत्येक नागरिक के लिये सनिधान के अन्तर्गत यारन्टी दी गई है प्राप्त 
बी जा सक! देश मे पग्राथिक तथा सामाजिब प्रगति करने के लिए जो दिधि 
अपनाई गई है, वह है-प्राथिक एवं सामाजिक तियाजन | आयोजन-रहित 
ए20720) प्राति के मुकावले एक झायोजनाबद (७7४८४) विकास को सदा 
प्रमुखता दी जाती है । 
निर्धनता, प्रशिक्षा, प्रज्ञानता, बीमारी ब बेरोजगारी ध्रादि, य सभी समस्यापें 
है जो केवल झुछ राज्यो (5५७८५) तक ही सीमित नही है, अपितु सम्पूर्ण देश वा ही 
उनका सामता बरता पड रहा है| अन्न थी कमी तथा महामारी के रूप मे फैलने 
वाली बोमारिया राज्यों की सीमाप्रो का कोई ध्यान नहीं रखती, और न वे राज्यों 
की स्वाग्त्तता (॥०४०॥०७१) ) की ही चित्ता करती है । झत जब श्रम्स्या राष्ट्रीय है 
नो उस समाधान भी राष्ट्रीय पैमान पर किये जान वाले प्रयत्नों द्वारा ही हो सकता 
है। यही बारण है वि 'भारत म भब्पूर्ण नियोजन बा बेन्‍्द्र बिन्दु बेन्द्र (0६७४) 
को ही बताया गया है' यद्यपि सविधान निर्माताप्रो ते झविक एवं सामाजिक नियोजन 
को सम्मिलित बूच्ी (007०ए7लाए ॥७) के विपयो में रखा था । इसके 
प्रतिरिक्त, नियोजन से आ्राद्यय है कि देश म उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग 
किया. यागे, ५ चीएपटए पर्पीएक, अआा;ण प्राल, झरत के तर प्रतयातयों 
(9:१979८$) के निर्धारण की समस्या भी नियोजन से सम्बद्ध है। नियोजन के ये 
उद्देश्य (द्र्थात्‌ सीमित साधनों का बटवारा और उसके परिणामस्वरूप प्राथमिवत्षाग्रो 
वा निर्धारण) तभी प्राप्त क्ये जा सकते है जबकि बेन्द्र ससकार (अथवा कोई 
केद्धीय अभ्रभिकरण) इस कार्य दो करे । यही नहीं, ग्रायोजनावद्ध अर्व्यवस्था 
(0ग्ग्राव्व ६८णा०णणा३) से सम्पूर्स देश की झ्राथिक क्रियाप्रो मे “समन्वय/ (00- 
079090000) की समस्या नी उत्पन्न होनी हे $ अत इन सब पारणा से यह स्पष्ट 
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है दि ध्राधिर तियोजन वा यदि प्रभावशादों तथा रफ़्त बलाना हैं तो इसबा 
दापित वैद्द गरकार पर ही रहना चाहिये। नियोजन वा तक॑शास्त्र वैद्धीवरण 
(एलप्तव/टका।णा ) को नियोजन से सम्बद्ध करता है ।' 
॥॥| 

१४ माच, सन्‌ १६५० वे मर्द परियद्‌ के प्रस्ताव में इस वात पर विधेष 
जोर दिया गया था जि ' देश ते साधना को सावधानी वे साथ ढिये गय मूर्यांवने 
तथा सभी शदा प्राविक तत्यों के उद्व्यपूर्ां विडलेपण बे ब्राधार पर विस्तृत 
नियोजन की श्रावश्यकता प्रधित महत्ववूर्ण हो गई है। दग प्रस्ताव द्वारा एक 
योजना प्रापोग (0089 ए०॥॥॥550॥) वी स्थापना वी गई जिससे दि देश बे 
साधनों का सर्वायिक प्रभावधाली तथा सन्तुलित ठग से उपयोग करने के लिए 
घोजनायें बनाई जा सर्वे श्रौर उन योजनाग्रो को वार्यान्वित किया जा सके | पुनणा- 
बृत्ति का खनग उठावर भी यह उल्लेस बर देता उचित ही है कि इसके बावजूद 
हि भारत एवं सधीय राज्य है , झ्नक वारणों से याजना श्रायोग जैसे शक केख्रीय 
संगठन वी स्थापना प्रनिवार्य ही थो । सर्वप्रथम तो इस कारण दि नियोजन का 
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि प्रर्थ-व्यवस्था! (50०0॥०॥9) के विभिन्न भागों एव 
क्षेत्रा के बीच सम्तुलन कायम किया जाये भ्रौर सनन्‍्तुलत कायम रखने के इस 
कार्य वो एक केन्द्रीय भ्रमिवरण (टक्षाएण ४हल्‍वा८५) हा अधिव भ्रच्छी प्रकार से 
सम्पन्न बर सबता है । दूसरे, नियोजन एक निरन्तर जाडदी रहते बाली प्रक्रिया 
(९:7००७७४) है । इसमे केवल कुशलतापूर्ण कार्यन्दिय (5९०७४४७ा) की ही प्रावश्यवता 
मही होती, प्रपितु निरन्‍्तर मूल्याकन तथा दृरबशितापूर्ण सोच-ब्रिचार की भी ग्राव 
इपकता होती है। ध्रान वात २०-२४ वर्षों की श्राधिक समस्‍्याग्रो वर विचार वरना 
होता है श्रौर नियोजन के द्वारा उनको हल करना होता है। भरत दूुरदर्शितापूर्ण 
एवं कुशल नियोजन हथा राष्ट्रीय पैसान पर 'समस्वय' (00-070॥09000) कायम करने 
की समस्या के हल के लिए यह प्रावश्यक है वि याजना झायोग जैसी एक बन्‍्द्रीय 
अस्था वी स्थापना की जाए । तीसरे, श्रायोजना-वद्ध भ्रर्थ-व्यवस्था मं, तेगी के माप 
ग्राथिक विकास करना होता है। ग्रतः यह कार्य वभी दिया जा सकता है जबकि यह 
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का निर्माग्य करना तथा याजना है विशिष्ट वायक्रमों वा पूरा बरते वे लिए विशिष्द 
वार्यालियों तथा श्रभिरणों वी स्थापना करना भौर बुछ घुन हुए क्षेत्रों मे प्राप्त 
सपलत्ताप्रों वा प्रमुमात लगानत वे दिए मुल्याकन इबाइयों (ह४४प्घाणा णाा - 
की स्थायना करता | 

योजना प्रायोग एक परामभ्ददात्री सरवा तथा एवं रहाफ भ्रभिकरण (5शी 
4०५) है । याजना प्राधाय की स्थापना वे सम्बन्ध मे १५ मार्च, १६५० यो जो 
प्रस्ताथ रखा गया था उसाम वहा यया था वि 

(१) “ग्रायोग ध्रषनी सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करते समय, केस 
गरपार वे मन्व्ातयों तथा राज्य सरवारों ने सम्पक मे रहते हुए उसके परामर्श से 
बाय बरेगा ।/ 

(२) “प्रायोग मत्त्रि परिषद्‌ बे रामक्ष घपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा ।/ 


(३) ' प्राथा! दे निंदा को स्वीवार वरन तथा उतकों लागू करने का 
उत्तरदापित्व बेन्द्र दया राज्य सरबारों पर होगा ।” 

परन्‍्तु मोजना प्रायाग थी गत बारह वर्षों की बाय॑-प्रात्री के श्राधार पर 
यह वहा जा सकता है हि इसने एक प्रकार की “प्राधिक मन्प्रिपरिषद्‌” (20090॥॥0 
स्थ0एा४/) वा ही हूप घारण वर लिया है भ्र्याव्‌ एम एसी पत्ता जिसकी उपेक्षा 
नहीं वी जा सरती । प्रव हम इग बात पर बिचार बरेंगे वि राज्यो वी “रायत्ता! 
(#४/000॥9) पर इस हिय्रिति वा वच्या प्रथाव पढ़ा है। 

जैसा वि ऊपर पहा गया है, थाजना झ्रायोग योजना वा निर्माण करवा है 
और नौतियो, लक्ष्यो, वित्तीय, साधनों व मुख्य प्रायोजनाम्रों (70]०८09) प्रादि का 
निधरिण करता है । योजना क निर्माण वी कार्य-पद्वति इस प्रकार है योजना 
प्रायोग पदवर्षीय योजना का एक सन्षिप्त विवरण तैयार करता है प्रोर उसको 
बन्द्रीय मन्विपरिषद्‌ तथा राष्ट्रीय विवरास्त परिषद्‌ (४४७०४ 0९४८०कणश९ा। 
००थ्राश) (जो कि सभी राष्ट्रो के मुख्य मन्त्रियों स बुतत एवं संगठन टै), दोनों के 
ही समक्ष रखता है । जब से दोदों तिकाप (80055) योजना के स्षिप्त विवरण को 
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प्रशासन के स्तर र्ण०्९ 


स्वीकार कर लेते हैं तो योजवा को प्रस्तावित रूपरेखा (004 ०४७४०) दैषार 
को जाती है जिसमे योजना के उद्देश्यो व मुल्य लक्ष्यों झादि का उल्ले किया जाता 
है / मोजना की इस प्रस्तावित रूपरेखा पर समाचार पत्रों मे, ससद में तथा जनता 
हारा वाद-विवाद जिया जाता है | योजना पायोग राज्यों बे साथ विस्तृत विधार- 
विमर्श एंव वाद-विवाद को व्यवस्था करता है। योजना वी प्रस्तावित रपरेला को 
रृष्टिगत राज़ते हुए राज्य झएनी निजी योजवाये तेशर करते है। तब योजना भायोग 
द्वारा उन योजवाओं मे काट-छौट की जाती है सुधार जिया जाता है पर उनको 
प्रन्तिम रूप दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि एप बड़ी प्षोमा तव॑ योज- 
नामों की रूपरेखा बताते झथवा उसके निर्माण का वार्य योजना ध्यापोग पर ही 
केख्धित रहता पै । 

मोजता! के सफल सस्नालन वे लिए यह्‌ क्‍त्यरत आवश्यक होता है कि राज्यो 
मे साथ सहयोग भथवा समन्‍्दय बायप रखा जाय ।! योजना पध्राधयोग द्वारा यह 
समन्वय निम्त प्रकार से प्राप्त किया जाता है । 

(१) निरीक्षक मप्डलो सथा कार्यकारी यों द्वारा प्रत्यक्ष सम्पर्श (0८० 
एणा/१०३$ एण्ड एम जाए 5णाथाह हा०ए०७$)- मे भण्डज तथा बंग 
विशेष रूप रे तब नियुक्त स्यि जाते हैं जयति राज्यों को प्रलवर्धोष तथा बाषित 
योजना तैयार की जाती हैं। राज्यो को प्रायोजनाओं बे लिए वित्तोश प्रयुदाग 
[&॥५॥७)१ 7779) देने के बारे भे जब इनसे परामर्श मांगा जाता है तो ये 
मत्ालयों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। 

(३) परामशंदाला (कार्पपम प्रशासन) [०९७०७ (70हाशाधा९ ॥०- 
एस्‍॥॥5090007) )--योजना झायोग के साथ चार परामर्शदाता (सलाहकार) गाय 
करते हैं। ये उच्च तथा ज्येष्ड पदाधिकारी होते है। इतका मुस्य कार्य यह होता है 
वि ये योजवा भायोग वो तिशेषन के विभिन पहलुओं बी प्रगति से परिचित रण 
तथा विभिष्ठ प्रायोजनायों (70००७) थे ब्यावय से सम्बन्धित गरामलों पर राज्य 
रारकारों तथा वेन्द्रीय मल्लालेयो को अधिकतम सम्भव सहायता दें । ये निम्नलिण्ति 
बातों के सम्बन्ध मे राज्यों तथा योजना प्रायोग व बीच समत्वय ((0-०7७॥१४०॥) 
वायम रहने में सहायता वरते है--(क) पचवर्धीय योजना वो तैयार बरने के 
सम्बन्ध मे, (स) वायित बोजलाये तैयार बरन मे सम्बन्ध मे, (ग) योजना में 
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र्०्८ सोह प्रशासन 


हर-ऐेर नी स्यवस्पा बर| हे सग्वन्ध मे, धौर [घ) योजना की प्रगति मा मूस्याकन 
दरने के बारे मे तपा योजना वो सागु बरने से सम्बन्धित उन समस्याधो दे हल के 
बारे म जो रि राज्यों में उनते निरीक्षण ने मध्य सामने धाती हैं। 

(3) राष्ट्रीय विकाण परिषद [फिआाएकग ऐ७लेगृफाला (०एाथो)-- 
राष्ट्रीय दिये परियद्‌ की र्धापना एन उद्देश्य गो हव्टियत रराकर शी गई थी : 
(ब) “यो दपा को सफ्त बनाते के लिए राष्ट्र बे इंयत्तों सथा सापनों को शावितश्ञाली 
तया गतिशील करना (ख) सभी महल क्षेत्रों मे समातर श्राषिरर मीतिणें का 
निर्माण दरना, घोर (ग) देश वे सभी भागों भा सम्तुलित सपा सोद विवास 
करता। दसो मुरपर कार्य निमनलिखित हैं * (प्र) समय समय पर राष्ट्रीय योजना 
है ताय सच्चालय वा निरीक्षण करना [प्ा) राष्ट्रीय बिदांग षो प्रभादित बरते 
बाते स्रामाजिक तथा प्राधित्र नीति के महत्वप्ू्ों प्रश्तों पर विचार वरना , घोर 
(9३) राघणीर पोजना मे विर्धारित उद्यों एवं लद्यों की प्राप्ति नो! लिए उपायों हे 
सुभार देता जिनम कि जतका का सिर सहयोग प्राप्त मरने, प्रशायकीय सेवाप्रो 
की वान्‍ुशलता बड़ाने परम उप्रत क्षेत्रो नया सपान्ष दे बम उप्रत थर्गोंरे पूरे 
विकास के विपय में भ्ाश्यस्त्र होने भौर सभी नागरियों द्वारा किये जाने वाले समान 
त्याग पे द्वारा राष्ट्रीय विषम के साधनों शो हड ररने रे उपाव भी सम्मिलित हैं|” 

परिएिद मे मुस्य मन्तियों ((0८ 03८७) बा सम्मिलित विया जाना 

हथा उनके द्वारा योजना धायोग शो गोबनापो झा धनुमोदन एरना-यगोजना में 
सम्मिलित ब्रायक्रमों वे बारे म राज्यों की एर प्रगार पो सहमति ही है। राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ उनच्द मस्तरि परिषद" [80८४ ८य७ता०) मे नाम से प्रमिद्ध है। 
इसकी रचना ही इस प्रकार को है कि ब्ेन्र तथा राज्यों गी सरवारें इसको सलाह 
को प्रत्यधिह महत्व प्रयात करती हैं। ये जि प्‌ ने बारतव से ग्ोजना हो साप्ट्रीय 
बना दिया है घोर उसहे लिए किये जाने वाले प्रपलो में एरखूपवा (08/0॥॥9) 
ठपा इसके वार-सचालन में स्व॑स्मभ्भति (07000॥0]) उप्नत कर दी है।" 
राविप में ये मीतिननिर्माता सम्मिलित है जिनरे हाथ में धब्वि हैत 
योजना भायोग तथा मन्वरिन्धरिदद उनकी राय की उपेक्षा नहीं कर सफ्ते॥ 
पोजना के निर्माए व गार्यान्‍्वय में तेथा उनके धास्तविक कार्य-सचालन दे 
का्य-प्रणाली में केन्द्र व राज्यो के दौच समनन्‍्दय व सहयोग भी स्थापना में 
राज्यों की तुसना में केरद्र कया याजना भायोग को धषिक रुत्ता भ्राप्त हो जाती है। 
भविष्य मे बेन्द तथा राज्यों के बोच सहयोग घोर भधिद बढ़ने को ध्ाशा है बयोकि 
राज्य सरकारों से फहा गया है कि वे प्रपन भपने राज्य में दृरदर्शी तथा छोस नियोजब 
का कार्य करें , भोर इस दूरदर्शी तथा छोस वियोजन मे राज्य सरकारों तषा पोजना- 
झआापोग के बोर ग्रौर भी म्िक बद़गायेत्रा (८0/39०:एणा) उत्पध् होगी।) 
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प्रशासन वे स्तर श्ण्ह 


भ्रव हम यहाँ, इस बात को हृष्टिगत रखते हुए कि भारत एक पथघीय-राज्य 
है, नियोजन के कुछ तथ्यों एवं पहलुओो पर कुछ विच्वार प्रकट करते है । 

(१) प्रनुरुप प्नुदानों ()/॥०यग8 हाथ्या5) की व्यवस्था के कारण भारत 
मे शीपेरूए सभीयवाद! (४७४॥८४] ८०८३श॥99) पत्प रहा है। प्रनुरुष पनुदान की 
इस व्यवस्था मे केन्द्र किसी भी प्रायोजना की कुल लागत के ब्राघे भाग का भार 
उठाने को सहमत हो जाता है बशर्ते विश्लेप आधे भाग का भार राज्य उठाने को 
हैयार हो । ये भ्रनुदान योजना श्ायोग की सिफारिश पर सर्म्बा-धत बेन्द्रीय पन्यालयों 
द्वारा दिये जाते है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी क्ेद्रीय मन्त्रालय ऐसी 
स्थिति मे प्राते जा रहे हैं जिसमें कि वे सगवर्तो राज्य मन्त्राययों (0077७एणाठागए 
$74/6 )॥7/506) को आदेश दे सकते है । 

(२) वित्त (07९८5) का वापिक एवं नियतकालिक बटवारा (#६708/08॥ 
जाणाग्रष्या) करने मे योजना भाधोग एक महत्वपूर्ण भाग भदा करता है। सोजना के 
जर्य-क्रमो के लिए राज्यों के प्रस्तावी के बारे मे योजना प्रौ्धांग राज्य सरकारों के 
साथ उसके बट प्रस्तुत करने से शुछ माह पूर्द विचार-विमर्श बरता हैं। उसमे 
पोजना शी लागत को सीमा तथा छोट मोटे एवं मुख्य शीपकों का उल्लेख किया 
जाता है । चालू वर्ष के योजना कार्य का निर्यारण करने बे' लिए तथा बाद के वर्षो 
के कार्यक्रमों की मोटी रूपरेखा का निर्माण करते के लिए राज्यों के साथ प्रतियष 
योजना सम्दन्धी विचार विमर्श एव वाद विवाद किया जाता है। राज्यो बी वापिक 
योजनायें --रोजना श्रायोग के परामर्श से तैयार शी जाती हैं 

(३) विदेशी विनियय वी कठिनाइपो ने योजना आयोग के लिए यह भरनि 
बार्य धना दिया है कि वह राज्य परकारों द्वार इत वापिक योजनादो के बनाये जाते 
से स्वय को सम्बद्ध रखे । 
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२१० लोक प्रशामन 


(४) प्रचुमान समिति [0090७ 0०0धा/८०) ने भ्पने. ३१वें प्रतिवेदन 
(ऐिपोर्द) १६५६ पे यह ब्यवत किया था हि राज्य सरवारों में यह श्राम भावना 
वाई जाती है कि योजना झायोग एुढ़ यरामर्स देते बाली सस्या नहीं है, भपितु इसे 
केन्द्र पर स्थित एक भ्रतिरित सत्ता (6080 ०७७7५) कहा जा सकता है। 
राज्य सरकारों ने झनेव' प्वरारों पर यह शिवायल की है कि उन्हें योजना के बंटवारे 
वी धनराशि वा उचित भाग नही मिला, और ग्रह कि उनके प्रस्तावों को प्रायोग 
तक पहुँचान वी जो ब्ययस्या है उसमें ऐसी प्रनावश्यक देरी होती है जिसे दूर विया 
जा सकता है ऐ ५ 


(५) पन के बटवारे के सस्बत्यध में एक राज्य सरकाट को देव योजना 
भ्रायोग वो ही सन्तुष्ट नही करता पड़ता, बल्कि वेन्द्र बे प्रशासनिव' मत्रालयों वो भी 
सम्तुप्ट बरता पढ़ता है 


(६) इसदे श्रतिरिवत चूंकि राज्य सरवार की झाय के साधन लोचदार नहीं 
हाते भ्रत उसे उक्त साधनों के लिए भायाग पर निर्मेर रहना होता है ।१ 
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प्रशासन के स्तर र१्१्‌ 


कुछ क्षेत्रों मे यह भावता उत्पन हो रही है कि भारत में सघीयवाद 
(ए०प९४॥59) कमजोर होता जा रहा है। भूमि की जोतो [7.70 ॥06॥785) ग्रादि 
से सम्बन्धित भूमि-्तीतियो (906 9०॥०८७) का निर्माण एव प्रारम्भ तो केन्द्र हारा 
किया जाता है श्ौर उतका अनुप्रालन राज्या द्वारा क्या जाता है। इस नई भावता 
का एक अन्य पहलू यह है कि राज्यों का यह स्थभाव होता जा रहा है कि वे नीति 
मम्बन्धी विसी भी झ्सफचता के लिए केन्द्र को ही दोषी ठहरा देत हैं। यह भावना 
उत्पन्न हो रही है कि योजना झायोग तया केन्द्रीय सवानया द्वारा थराथिक नीतियों का 
व्यापक निर्देशन (0009/शीटाबाए८ त।6०७०ा) किये जाने से राज्यों की स्वायत्तना 
(#0007070ए) केवद नाम मात्र की स्वायत्तता बनती जा रही है 70 

प्रइन यह है कि नियाजन के मामलो मे योजना आयोग अथवा केन्द्रीय मन्ध्रि 
मण्डल जो वृद्ध भी कहते हैं क्या राज्य उन्हे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं ? 
सैडान्तिक रूप म॒ स्थिति यहू है झि आधिक तथा सामाजिक नियोजन से सम्बन्धित 
माप्तलों में राज्य, यौजना झ्रायोग प्रयदा इन्द्र सरकार की सलाह को मातन से इन्कार 
कर सकते हैं । ऐसा करना किसी प्रकार भो ग्रसवेघानिक ((720050#00ण9]) नहीं 
होगा । परन्तु राज्य केवल तभी इन्कार कर सक्त हैं जबकि वे विकास कार्यो कै लिए 
वेख्व सरकार से मिलने वाली घनराशि की वलि चढान को तैयार हो । प्रथम शोजना 
मे वियोजत के बुल व्यय का लगभग ७०१, और द्वितीय योजना में लगभग ६४% 
भांग का सम्बस्ध एसे विषयों से यथा जो कि पूर्सतया राज्यों को सौप दिय गये हैं, 
जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सिचाई, बिजली झ्ादि ! वास्तव में, राज्यो पर 
केन्द्र का नियत्रण राज्यो की 'सहमति' से ही क्या जाता है और आर्थिक नियोजन 
की अनिवार्यता' के कारण किया जाता हे ॥5 

गा 


अ्रत्य महत्वपूर्ण दोत्र, जितद सदर्म मे केन्द्र व राज्यों ने सस्बस्धो का 
प्रध्ययत क्या जा सकता है सामुदायिक विकास कार्यत्रम (एप 
0८५2४०/४५था४) है गियोजन को सफल बनाने के लिए, लोगो मे सामाजिक्ता की 
भावता जागृत करने के लिए श्रौर उनको राष्ट्रीय पुर्वानर्माण के कार्य मे सक्रिय रूप 
सै भाग सेव को प्रेरित बरने के लिए ही सामुदायिक वित्रास कार्यक्रम आरम्भ किया 
गया था । बेद्ध सरकार ते सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रप्र रेखा बनाई, इसके 
भारी वित्तीय उत्तरदायित्वों रो स्वीकार किया और राज्य सरकारो का इस बात के 
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रशर लोक प्रशासन 


लिए सहमत किया कि वे इस कार्यक्रम को पपनायें भ्ौर लागू करें । इसमे कोई 
सन्देह नही कि इस कार्यक्रम वे सभी विषय, उदाहरणत दृषि, पशुपालन, स्वाह्थ्य, 
शिक्षा श्रादि राज्य सूची के ही विषय हैं परन्तु इस कार्यक्रम से सम्वन्धित सभी मुख्य 
नीतिया, विक्रास वी रीति तथा निर्देशत--सभी केद्ध से ही प्राप्त होते हैं । 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्म होने से एक प्रशासनिक ढाचे वा 
भी निर्माण किया गया जिसको सधीय सिद्धान्त वे विशद्ध वहां जा सकता है। 
सामुदायिक विकास प्रशासन वी स्थापना ३१ मार्च १६५२ को सामुदायिक विकास 
प्रायोजनाग्ो को लागू करने के लिए की गई थी) यह एक "प्रशासक (/0व05« 
४४26) के प्रधीन एक स्वतठन्त्र प्रशास्कीय इकाई के रूप में कार्य करता था, और 
यह प्रशासक योजता झायोग को बेन्द्रीय समिति के सामान्य निरीक्षण के प्रन्तगंत देश- 
भर में सामुदायिक विकास प्रायोजनाप्रों (00प्राशणएा३ ऐव्सशे०शाधा श/णु०्ट5) 
के नियोजन, निर्देशन (0॥6०॥०॥) तथा समन्वय (00ए0॥707) वे लिए 
उत्तरदायी था । २८ प्ितम्बर सन्‌ १६५६ से यह “प्रशासन' सामुदायिक विव्रास 
मन्व्रालय मे मिला दिया गया था । “प्रशासक" राज्यो मे कार्यक्रमों पर विस्तृत नियस्त्रण 
रखता था । क्षेत्रीय विकास अधिकारियों (8 0 0'5) तथा उनके चुनाव के 
सम्बन्ध में सामुदायिक प्रायोजवा प्रशासन का अनुमोदन प्राप्त बरना होता घा। 
क्षेत्रीय काय-क्रम (8)0८८ फा०ट्टाशा)प्रा८३) तया प्रत्येक क्षेत्र (8/000/) से सम्बन्धित 
बजट तथा विस्तृत तियतकालीन प्रतिवेदन (/020॥०0 9०७0000| 79075) इसके 
वास भेजे जाते थे । इसके प्रतिरिकत प्रद्यासक तथा सामुदायिक प्रायोजना प्रशासन के 
अधिवारी विकास-क्षेत्रो के काफ़ी दोरे करते थे। इसीलिए सन १६४७ के प्रन्त मे 
बलवन्त राय मेहता दल को यह सलाह देनी पडी कि बेन्द्र को चाहिए कि वह कसी 
भी कार्यक्रम के सम्बन्ध में नीति निश्चित कर दे और उसकी मोटी रूप-रेखा का 
निर्षाएण कर दे भ्ौर फिर उस्त कार्यक्रम का भार राज्य सरवारों पर छोड दे जिससे 
कि वे अपने प्रपने ढ़ गो तया भ्रपनी भ्रपती स्थानीय परिस्थितियों के अनुप्तार ही उन 
कार्यों को सम्पन्न कर सकें , केन्र को तो केवल इस बात से ही सन्तुष्ट रहना चाहिए 
कि कार्यक्रम के सामान्य उद्दं ओयो का समुचित परिप्रालन किया जा रहा है! 
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प्रशासत के स्तर र्१३ 


प्रश्न यह है कि केद्ध-स्तर पर सामुदायिक विक्रास मन्त्रालय की स्थापना 
होनी भी चाहिए या नही ? ग्रामुदायिक विकास एक राज्य का विषय है| फिर 
केद्मीय स्तर पर मन्त्रालय की स्पापना क्यो हो ? और यदि ऐसे मन्त्रालय की 
स्थापना होती ही है, तो फिर उसका कार्य बया होना चाहिए ? बी० सुकर्जी इस 
मन्त्रालय को “सामुदायिक विकास को विचारधारा के प्रचार तथा प्रसार का कार्यए 
तया “ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का 
कार्य' : देना चाहते हैं । सामुदायिक विकास वार्यक्रम का राष्ट्रीय नियोजन के साथ 
राष्ट्रीय स्तर पर ही एक्रीकृरण तथा समन्वय किया जाना चाहिए। ब्त सामुदायिक 
विकास भन्त्रालय को चाहिए कि वह राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्धारण कर दे 
प्रौर फिर सभी स्तरों पर तियोजव तथा नीति के कार्य में समन्वय स्थापित करे। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि “राष्ट्रीय स्तर पर मार्गं-दर्शन' के कार्य के लिए ही सामुदायिक 
विकास मन्व्रालय की ग्लावश्यकता है। 

केन्द्र निम्नलिखित रीतियो के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, जो कि 
पूर्णतया एक राज्यीय विषय है, प्रभावित करता है 

(१) सर्वप्रथम रीति, जिसके द्वारा कि केर्ध साप्रुदायिक विकास प्रायोजनाओो 
पर नियखरणण रखता है, है नीति का निर्धारण । मुल्य नीति का निर्माा तथा उसका 
प्रारम्भ केन्द्र द्वारा ही किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्यों को नीति के सम्बन्ध मे 
माग-दर्शन प्रदाव करती हैं। नीति सम्वन्बी एक मोटो रूप-रेखा केन्द्र द्वारा निर्धारित 
की जाती है और राज्य उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते है । 

(२) दूसरी रोति, जिसके द्वारा कि केन्द्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 
प्रभावित करता है, है प्रशिक्षण सस्याओ (प7907008 ॥5000०5$) की रचापना 
करना और राज्यों के प्रधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान 
करना। सामुदायिक विकास मत्रालय ने “मूलभूत” (895०) प्रशिक्षण प्थवा 
पुनव्येवस्था पाठ्यक्रम (077९00000॥ ००७५८७) वा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 
एक प्रध्ययत तथा अनुसमान की बेन्द्रीय सस्‍्था (एशआआओ [0500006 ० 88009 
270 [१४४८थ7०॥) की स्थापना की है। परन्तु यह सस्या भी "सामुदायिक विकास 
का प्रशिक्षण देने वाली अन्य सस्याओ में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करती जा रही 
है ।”* केन्द्रीय सस्था का व्रिसिपल विभिन क्षेत्रों के विद्येषज्ञों (#फुला$) के साथ 
प्रश्चिक्षण केन्द्रो का निरीक्षण करता है और उनके कार्य मे उनका गागें-दशन करता 
है । यह सुझाव दिया जाता है कि सामुदायिक विदास कार्यक्रम के सम्बन्ध मे जानकारी 
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र१४ लोक प्रन्मामन 


प्रदान करने के लिए केद्धीय सस्या (८४088 75//0) से ही सम्बद्ध एक सूचना 
सदन की स्थापना वी जानी चाहिए । 

[३) वेद्धीय मस्त्रालय से परामर्श प्राप्त करके राज्यो ने प्रशिक्षण के सम्पूर्ण 
क्षेत्र की देखभाल करने वे लिए प्रशिक्षण समितिया बनाई हैं। “सामुदापिक विकास 
मन्त्रालय की प्रोर से तो राज्य सरकारों को इस बात वे जिए प्रेरित करने का प्रयत्न 
किया जाता है कि वे प्रशिक्षण के कार्य मे उसवे साथ पूर्ण साभेदारी (?2709॥9) 
के रूप मे बाय बरें //7 

(४) केन्द्र सरहार ऐसे 'मयुवत वार्यक्रम” (73९८३९४ ०हाभ7॥6) में ठोस 
रूप म भाग लेती है जिसम दि भघीय सहायता वे समाते ही व्यय करने का राज्यो 
का भी दापित्व होता है। 

(५) केस्द्र सरकार समय-समय पर सम्मेलनों ((०गशि८ध0७3), बैठकों 
(१(९०४४४५) तथा विश्वेषाध्ययन वर्गों (80॥725) का भ्रायोजन करने भी सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम पर भारी प्रभाव डालती है। 


(६) वेन्द्र सरकार साहित्य क। निर्माण करवे भी, जो कि कार्येवर्ताओं के 
पास भेजा जाता है राज्यो पर प्रभाव डालती है | 

(७) योजना भ्रायोग के ग्राधीन बनाये गये “कार्यक्रम-मुल्यावन-मंगठन' द्वारा 
सभी राज्यो मे सामुदायिक विकास क्षेत्रों के कार्यों का मूल्यारतन किया जाता है। इस 
संगठन के बाधिक प्रतिवेदरो (000) 7८००७) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 
राज्य प्रशासन पर भारी प्रभाव डालते हैं। 

(५) ऋण ([.0»/5), सहायक पनुदात (0/8॥/5॥/ 6) तथा अनावर्ती 
ब्यूय (ान€९णाााए 0ए०१तप्र6) के ७५ प्रतिशत भाग का भार केद्ध सरकार 
द्वारा ही उठाया जाता है । 


इस प्रवार सामुदायिक विकास्त प्रशासन के क्षेत्र मे राज्यों पर केन्द्रीय प्रमुत्व 
न झनेक रूप घारण क्ये हैं । सामुदायिक विकास प्रशासद को “एक सयुक्त प्रशासन” 
(8 ए०णापणा कैका।शाआा०।णा) का नाम दिया ब्रया है। सहायक ग्नुदानों के 
लिए (गौर प्रनेक अवप्तरो पर विश्वेप उद्देश्यों की सहायता के लिए) राज्य सरकारों 
की केन्द्र सरकार पर बढ़ती हुई निर्भरता ने इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यों पर 
कैन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा में सदा वृद्धि की है। केन्द्र तथा राज्यों वी इस सामेदारी 
का लाम ग्राम्य-स्तर से उच्च स्तर तक वारयंक्रम की ग्राह्ृति तथा नामावली वी एक- 
हुपता के विकास के रूप में हुआ्ा है । केन्द्र सरकार अधिक योग्यता तथा क्षमता रखती 
है प्रत प्रही मेतृत्व प्रद्यात करती है । श़डाएप्ि झा्तो, मक्षदषाओं क् क्रातकारिकों जया 
अधिकारियों व कमंचारियों के एकद्रीकररा से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की दाक्ति 
तथा प्रभाव मे वृद्धि हैई है। परन्तु ऐसे कार्यक्रम मरे एक बुराई भी निहित होती है 
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प्रमासन के स्तर र्श्र 


और बह है इसकी एकरूपता (ध०/णिण्ण|>) तथा कडोस्ता झथवा हृठता [सं 90) 
जब भी कोई योजना ऊपर से ग्रर्यात्‌ केद्ध से आ्राठी है तो उसका स्वाभाविक आशय 
यही होता है कि उसको सभो स्थानों पर सम्रान रूप में हो लागू किया जाय । इस 
परिस्यिति मे यह हो सकता है कि योजना वहाँ लागू कर दी जाय जहाँ कि स्थिति 
बिल्कुल भित हो | अन्य झब्दो मे, एकरूपता वी इस व्यवस्था के अन्तगंत स्थान-स्थान 
की विभिन्नवाह्रो को उचित महत्व नही प्रदान किया जाता। परन्तु केन्द्रीय प्रभाव 
का विस्तार राज्य सरकारों की सहमति एवं स्वीकृति मे ही होता है। यह केन्द्र पर 
राज्यों की वित्तीय निर्मग्ता बे कारण मो होता है 
॥४ 
उपर्युक्त तथ्यों से सीय छिद्धान्तों का अत्यधिक ध्यान रखने वाले व्यवित 
यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय सघीयवाद (]त8॥ एल्वेशाशाह्रा) खतरे 
में है। परन्तु ऐसे निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व हमे देश मं प्रचलित उन दशाओं का नहीं 
भूलना चाहिए जिन्‍्होने कि वेन्द्र सरवार के रामत ऐसी झनिवाय परिस्थिति” उत्तन्न 
कर दी है जिसमे कि उसे पहल करन तथा नेतृत्द करने के लिए झागे भ्राना पडा है । 
परिस्थितियों की अ्निवायंत्रा, झ्राथिक व सामाजिक नियोजन तथा सामुदायिक विवास 
की ग्रावश्यक्ता, कल्याणक्तारी राज्य (५/८(४:८ $080९) की स्थापना का तिभचय 
संविधान मे ध्यक्त की गईं यह इच्छा कि देश मे एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापता की जाय जिप्तसे कि सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक, भ्राथिक व राजनेतिक 
न्याय की गारन्टी को जा सके, केन्द्र पर अधिक योग्यता एवं क्षमता की उपलब्धता 
(&५४०।७७॥॥0), सम्पूर्ण देश का स्तर ऊचा करने की आवश्यकता तथा केन्द्र पर राज्यों 
की वित्तीय निर्भ रता--इन सब दशशओं ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमे कि 
केन्द्र को ऐसे क्षेत्रा मे मी पहल एव नेतृत्व करने को भ्राग आना पडा है जिनके बारे 
में कि सविधान द्वार निषेध क्यि! गया था । सविधान मे स्वय ही केन्द्र को शक्ति 
शाली बनाने की बात व्यक्त वी गई थीं और अब समय एवं परिस्थितियों बी 
ललकार ने इसके महत्व को और भी दुधुता कर दिया है। इस केखद्रीयकरख के झनेक 
ठोस लाभ होंगे और इसका परिरणाम यह होगा कि देश का सन्तुलित विकास होगा तथा 
विछुडेपत से सम्बन्धित भारी क्षेत्रीय विषमताएं भी अन्तत समाप्त हो जायेगी। 
विव्वास-कार्य देशमर में फैला होगा और थदि किसी भी राज्य में साधनो ग्रादि की 
क्मी के कारण ,परिस्थितया उसके प्रतिकूल है तो सी उस राज्य को जनता विकास- 
कार्य के लाभो रो वचित नही रहेगी। राष्ट्र को झतित तभी बढ़ती है जबकि उनके 
सभी हिस्से शक्तिशाली हो और कोई भी भाग कमजोर न हो । यदि प्रेरणा ([॥709- 
॥४०) और नेतृत्व ([,८३४दा७॥ए) तथा नीति (९०॥०५) केन्द्र से प्राप्त होते हैं तो 
इसमे कोई बुराई की बात नहीं है, परन्तु यदि मीति का करियानवग (?णा०्प- 
गणएाश्ा।श्याव्007) एक्रूपता तथा कढोरता के साथ किया जाता है तो उसका 


२१६ लोक प्रधासद 


प्रतिकूल प्रभाव होता है। नीति को क्रियान्वित करते समय प्रत्यधिक देन्द्रीयवरण पर 
जोर नही दिया जाना चाहिए। इस बुराई दो प्रशासन वी दूरदशिता से जागृत 
नेतृत्व से, भौर इसकी देखभाल वे लिए बनाये बुछ सस्वागत उपकरणों से द्वुर 
किया जा सकता है। केद्ध सरवार, योजना झायोग तया राष्ट्रोय विकास परिषद्‌ 
के साथ होने वाले वाद-विवादों, सम्मेलनों तथा दैंठगों मे राज्य सरकारें भपना 
हृष्टिकोश प्रछुत बर सऊती हैं प्रोर प्रववी कठिताइयो के विकल्प (/॥।७४73॥%) 
का मुझाव दे सकती हैं। इस प्रवार नीति को लागू करते मे प्रत्यधिक बेस्द्रीयकरण 
को रोहा जा सफ़ता है। यह बडी प्राइवर्य जनक बात है हि थैंसे राज्य सरवारें भूमि 
क्री सीमा विर्यारित बरते की नीति का अनुसरण कर रही हैं परन्तु उन्होने योजना 
प्रायोग द्वारा निर्धारित कौ गई ३० एक्ड की सौमा को स्वीकार नहीं जिया है। इस 
प्रकार प्रादेशिक मत-विभिन्नताप्रो का सम्मान क्या गया है। 

मई परिध्यितियों का सामना करन के कारण भारतीय पवीयवाद (70/47 
60७7) विकास वी एक नई श्यिति मे भ्रवेश कर रहा है। वे परिस्यितियाँ 
हैं भारतीय सधोयवाद के कुछ नय पहलू, जिनके भ्रनुमार महत्वपूर्ण मामलों में सप 
तथा राज्यों के वीब सहयोग भ्रषवा साभेदारी बढ़ रही है। इसमे कोई मन्देह नहीं 
कि राज्य कमजोर साभीदार (?३धा८्य) है परन्तु इसके भ्रतिरिकत भौर घारा भी 
बा है। यह बात समार के झत्य सप-देशों के विषय में भी सत्य है। घनेक लेखकों 
के ग्रदुपार सुक्त्र राग्य ध्रमेरिका, प्रास्ट्र जिया प्रयवा कनाडा जैसे सधीय देश “प्रध॑- 
संघीय?! (0०७३४-८४८४०) वन गय हैं। सन्‌ १६३० की प्राधिक मन्दी [80णण॥० 
6697९५५०॥) से पूर्व तया उसके बाद की, विशेष छूप मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट के '्यू 
डीव प्रोप्राम/ के पल, प्रमरिकत सधीय व्यवस्था में कापी परिवर्तन हुप्ता । 
अमेरिका मे न्यू डील प्रोश्राम (३८७४ 023 770०8/3706) से जनता के प्रति सघीय 
सरक्षार के करो मे श्रौर प्रधिक बूद्धि हो गई। झासन से यह माँग को गई कि 
*ढठवित मजदूरियों' तथा "काम के स्थायोवित घण्टो' का निर्धारण करे, विसामो की 
उनति के लिए पोजनायें तैयार करे भोर बेरोजगारी को दूर करे । इससे उद्योग- 
पन्‍्धो, परिवहन (779॥5900) तथा भम्य लोकोपयोगी सेवाम्ो (?00॥/6 ए॥॥७9 
$८:४३०८४) के निरीक्षण की भी माग वी गई । *न्यू डील प्रोप्राम' ने दोहरे सपीयदाद 
को “प्रत्यक्ष रूप से मृत तपा पुनर्जीवन से दूर” करवे कल्याणकारी राज्य के विचार 
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प्रशासन के स्वर र्श्७ 


को हृढ बनाया ।! भ्रमरिक्री उच्चतम न्यायालय [फैशलाप्शा 5णफुड्य८ (०घा) 
जे सयुबत राज्य वगाम डर्वी (१६४१) के मुकदमे मे स्वायत्तता (#ए/०7०फ४४) के 
स्थान १२ राष्ट्रीय सर्वोच्चता' (४०807 $७७/८४००७८७) के सिद्धात को प्रस्थादित 
किया झौर ऐसा करन मे उसने प्मेरिकन सर्वेधानिक झातून के विकास कू सम्बन्ध मे 
न्यू डील प्रोग्राम! का क्‍्धिक स्पष्टता क साथ उल्लख एव प्रकाशन क्या हें 
है. 

प्रइन यह है कि यदि केस्द्रोयकररा मनिदाय है तो एकामक राज्य (एग्राआ३ 
छा»5) की स्थापना ही कया न कर नी जाए * सघीयवाद (66००) का 
लबादा ही क्‍यों पहना जाये ?े कुद एसे भी हैं जिनका विचार है कि एक्रात्पक 
व्यवस्था देष की आवश्यकृताप्नो के प्रनुत्प है ३ परन्तु मारत मे सपीयवाद जिस 
मात्रा में वतमान है देध क जनतत्रीय विकास के लिए दह झयन्ध झ्ाव“्यक है । 
लोकतत्र (ल्‍000८7१८७) म॑ सत्तः के भिन्न मित्र कं होने चाहिय जहाँ कि लोए 
अपने अधिकारो का प्रयोग कर सके भौर जहा प्रादेशिक विभिन्नताप्रो को भी उचित 
महत्व प्रदान किया जायगे॥ एक ऐसे देश भे पहाँ कि रीति रिदाप्रो परम्पशप्रो 
और रहन-सहन के ढगो म॑ झल्तर पाया जाता है सा्पूरा विकास-काय पूरएातया एक 
रूप म नहीं किया जा सकता। भारत मे लोक्षतत्र कवल तभो सफ्स हो सकता है 
जबकि लोगो की भित्र मित्र भ्र्वश्यकताओं तया उनके पृथक-पुथक महत्व का 
हृष्टियत रचा जाय । यही य काररा है जो कि सघपीयवाद का परायोपण बरत हैं। 
जसा कि ऊपर सकेत ऊिया जा चुका े कुझ अन्य इजितयाँ (800९5) थी हैं जो 
केन्द्रीयक्रण की दिया म ग्रग्नस्र हैं। मत झावस्यक्ता इस बात की है कि दानो 
विचारधाराप्रो के बौच उचित सतुलने कायम किया जाये।| इसमे कोई सन्दह नहीं 
कि भ्राथिक व सामाजिक नियोजन न भारत की केद्रीय सरकार को अत्यन्त शक्ति 
शाली बना दिया है परन्तु फ़िर भी घार्थिक नियोजन क कारण उत्त्पत कद्रीयकरण 
संविधान की सधीय प्रकृति के कारए हो झपनी पूरा स्थिति का न प्राप्त कर रक्षा । 
सर्वीपवाद तो झाथिक नियोजन रे विड्वित इस कंद्औीयकरा पर एक् ऋवराध 
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२१८ सोर प्रशासन 
(एाव्ण:) है । मघीयवाद भ्रत्यवितर केद्दीयर॒राग तथा विदेग्ट्रीयव रण वे बीज मध्य" 
माय के रूप मे वाय ढर रहा है। भारत मे ग्प्रत निजी प्रथिवारों से मुवत सानह 
राज्यो का प्रह्तित्त ही प्रत्यधिव केन्द्रीयत रुप ((50८550० ८८०७८४॥५8007) पर एक 
ग्रवरोश्क प्रभाव के रूप मे कार्य बरता है! और प्राय योजना के वार्यात्वय में 
प्रादशित्र विभिन्नताप्रा वी सान्यता की गुजाइश रखता है । 
श् 

बुद्ध व्यक्ति एम भी हैं जो कहत हैं कि प्रद्यामन वे दृष्टिकोण से वेन्द्र 
सरकार बहुत क्मजार है भ्रौर महू राष्ट्रीय योजनाओं नो लागू करन के वार 
में राज्या पर निभर रहती है । योजनाप्रा को लागू करना बेद्ध वे प्रशासवीय 
मस्त्रातया तथा सरकारा वा मुख्य उत्तरदायित्व है 7 

ब्रायोजना-वद्ध कायक्रमों तथां उनके दव्रियावय (ाएशाध्यादाणा) मे 
उचित समन्वय ((००603769) स्थापित करन बे लिए अधिक मात्रा म॑ “प्रखिल 
भारतीय सवाग्रा की व्ययस्या की जाती चाहिए । ये सेवाए कैर्द्र पर तथा राज्यों मे 
विवाम सम्बस्पी प्रशासन की 'रीढ वी हृडडी' बन जायेंगी। इस सुमाव वे समयत 
में प्रनक तक प्रस्तुत विए जा सतत हैं। सर्ंप्रषम, कार्यदुघ्ललता वा एवं ब्यूनतम 
स्तर निर्धारित किया जाता चाहिएं, भौर धाथिक सेवाप्रो म॑ लगे हुए अधिकारी वे 
बर्मचारी उस स्तर के अनुरूप होत चाहियें। परन्तु झद ऐसे कार्यों के लिए श्रथितरा 
रियो एवं क्‍्मचारिया ही भर्ती राज्यों द्वारा बी जाती है। परिणामस्वरूप, 
प्रत्याणियों (0७80॥03005) का स्वर भिन्न भिन्न प्रदक्धों मे मिन्न होता है प्रौर उनकी 
कार्यक्षमताग्रा एवं बुशतताझ्ों में भारी अन्तर झाया जाता है। दूसरे, प्रखिल भारतीय 
मेवाओ के प्रधिवारी राज्या म एवं नया हृष्टिवाए लेकर प्रांते हैं जबबि केवल 
राज्य मे स ही भर्ती किए जाने वाले व्यक्तित समुचित हृष्टिकोण के हो सकते हैं। 
तोपरे, भवित्र भारतीय सवाए देश के विभिन्न मागो को जोड़ने वाली एक कड़ी के 
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सरकारी उद्यम्रो का प्रशासन र्श्६ 


रूप मे कार्य करती हैं। प्न्त मे, चूंकि इन सेदाग्रों के प्रधिकारियों पर नियख्रण 
रखने का कार्य पूर्णंवप्रा राज्य सरकारों पर नहीं छोडा जाता, अत झधिकारी बिना 
स्थातीय दवावों प्रथवा प्रभावों के प्रपदा करतेब्यपालन करते हैं। कल्याणवारी राज्य 
के प्रशासन के लिए प्रसिल भारतीष सवाझओो का सगठन करवे देश प्रशासन तथा 
विकास्त के स्तर मे न्यूनतम एकरूपता लाई जाई जा सकतो हे । 

परन्तु राज्यो ने निम्तलिखित कारणों से और अधिक मात्रा मे अखिल 
भारतीय सेवाप्नो की स्थापना का विरोध किया है. (१) राज्यो की स्वायत्तता कम 
हो जाते के भय से, (२) राज्य के कोष पर अधिक भार पड़न के मय से, (३) 
सेवामों पर विभाडित तियन्तण किए जाने के कारण, (४) सवाझों की “प्रप्रनिनिधि 
रूप (एशाध्ू।रघा(श्ाए्ट) प्रहृति होन के कारण भौर (५) इस काररणा कि राज्य 
के निवामियों को सेवाग्रो में पर्याप्त प्रवसर नही प्राप्त होगे । 

किन्तु इस विरोध के बावजूद, अखिल भारतौय सेवाग्रो म॒ वृद्धि की जानी 
आहिए और राज्य-सेवाओ की कोटि भ्थवा किस्म (0०७!४) ) को पर्याप्त महत्व 
प्रदान किया जाता चाहिए । उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमा, शिक्षा तथा भर्ती पर 
अधिकतम सम्भव ध्यान दिया जाना चाहिए। 


र्‌ छ 
पंचायती राण 
(एशशाद्त8१ शा ॥ ४) 





पुष्ठमुमि (84 ल(ह्॒त्णणावा 

दिपय की गहराई मे प्रवेश करने से पूर्व दियय की पृष्ठ-भूमि (8308700॥7) 
का प्रध्ययन करना बहुत जल्दी है। प्रत्येक राष्ट्र की बुछ परम्परायें कुछ सामाजिक 
तपा राजनैतिक सस्याये ($008| आ॥0 90॥08| ॥500005) तथा वुछ्ध विचार 
एवं रहन सहन बे तरीके होते हैं। इनके विश्वास का भविष्य बहुत हृद तक इन 
परम्पराग्रो वे चरित्र पर निर्भर रहता है भौर सामाजिक काति भी इन परम्परा 
से पूरी तरह अपना दामन नही छुडा थाती । वस्तुत ये परम्परायें भूतकाल में चलती 
पआ्राई प्रधाप्रो वा विकसित एवं नूतन स्वरूप हो होती हैं। इसवे अ्रतिरिकत कसी 
भी सामाजिक श्रथवा राज्तैतित् प्रणाली वो सफ्लता लोगो के बुद्धिव्ौशल 
0८705) पर निर्भर करती है। इस ट्रष्टि से यह देखना प्रत्यावश्यक है कि क्‍या 
किसी प्रणाली विशेष की जडें भूतवाल की प्रधाओं मे भी हैं भ्थवा नहीं ? प्राप 
यह कहा जाता है वि पचापी राज प्राचीन परम्पराप्तों का एक स्वाभाविक विकास 
ही है और वैदिक भारत में हमे इसके दर्शन होते भी हैं। वेदों के प्रध्ययत से हमे 
ज्ञान होता है कि उस समय 'समिति' नाम की एक सादंजनिक तथा सार्वभौस 
प्रतिनिष्यात्मक सरधा (८७॥८४६४॥॥७0४८ ॥50/000०7) होती थी । यह उस समय 
के जनसाधारण जो प्रनेक वर्गों मे विभवत्र रहता था और ' विश ” कहलाता था 
कि एक राष्ट्रीय महासभा थी। यह सस्या राजा को चुनती थी। यदि किसी राजा 
को हटाना पड़ता था तो दुवारा यही राजा वा चुनाव करके उस पद को भरती थी। 
समिति के विषय में वेदों में भ्रतेक मत्र आते हैं शिनके अ्ध्ययत से ज्ञात होता है कि 
बैदिक युग में ज्ञासन में राजा का प्रमुख भाग होने पर भी वह स्वेच्दाचारी नहीं 
होता था, अपितु समिति जैसी महान्‌ सावभोम सस्या ($0४ट८ाशटा 00707) 
स वियन्त्रित रहता था । ये समितियाँ राजा को सब प्रकार की सहायता देती थी 
और शासन को ठीक चलाने की व्यवस्था करती थी। ऋग्वेद में जिस समिति का 
वर्णन श्राता है उसके साथ सभा नाम की एक सस्था और होती थी । ऐसा ज्ञान 
होता है कि समिति राष्ट्र की बडी ससद हुआ करती थी जिसमे राष्ट्र के सब लोगो 
का प्रतिनिधित्व होता था। सभा दुछ निर्वाचित नागरिकों की सस्था थी जो सम्भवत 
समिति के भ्राधीव या उससे अधिकार प्राप्त करके समिति क्षेत्र मे कार्य करती थी । 
ईपत भ्रकार बेदिक युग म॑ राजा समिति एवं सभा के बीच कार्य करता था । 


पंचायती राज रर१ 


बेद कालीन भारत प्रमुखत कृषि प्रधान था और यही वजह है कि हमे वेद 
मस्त्रों मे गावो के विकास से सम्यन्थित ही स्वर सुनाई पड़ता है न कि कस्बो श्र 
हो के विकराम की ग्रावाज। इस तरह गावों वा प्रज्ञासन बहुत ही प्रारम्भिक 
अवस्था में विकसित हुआ । गाव के मुखिया और ग्राण सभाए प्रशासनिक ढांचे वी 
प्रमुघ श्रम रही । ग्रादि कवि वाल्मीकि ने जनपद का उल्लेख फ़िया है! महाभारत 
मे ग्राम-सघ (शा! णामणा) तथा जातक मे ग्राम-्समा (१॥॥७६४० #$5०॥7७५) 
का उल्त्रे् ध्ाप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रामीण संस्थाओं की 
परम्परा भारत में दीघेकाल तक रही । परखु विधय के प्रतिपादन की दृष्टि से हमे 
महू नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन ग्राम सत्थाओं वी परम्परा में प्रौर ग्राज के 
प्रचायती राज की प्रणाली में एक बहुत बडा ग्रन्तर है। 

प्राचीन पचायतो का लोगो के साथ-साथ प्रपने श्राप विक्ाप्त हुआ । पुराने 
जमाने की पचायतें किसी प्रकार के नियम प्रथवा विधान पर ग्राधारित नही थी । 
इनका प्राघार वर्शाश्रम धर्म था और ये आधुनिक प्रतिनिधित्व को प्रणाली छे पूर्णत 
ग्रनभिन्न थी । हमारे देश पर समय-समय पर हुए विदेशी ग्राक्मसों का प्रभाव 
प्रचायतो की सावंभौमिकता पर भी पडा । धीरे-धीरे शहर व्यापार एवं राजतीति 
के केन्द्र बनने लगे शौर गावो के हाथ से सामाजिक एवं राजनीतिक मत्ता प्राय छिन 
सी गई । मुगल शास्तको के समय भे गाव केवल लगान झौर वर वसूल करने की 
इकाई ([॥॥) मात्र ही रह गया। पचायतो के न्याय सम्बन्धी क्‍्रधिकार भी कम 
कर दिये गये । धीरे-धीरे यह्‌ सस्था जागौरदारों के हाथ मे झ्राई जो कि वश- 
परम्परा के ग्राघार पर इसके मुखिया वनने लगे | इस प्रकार प्राचीत काल से चलती 
आई पत्ायतो की परम्परा जाग्रीरदारों के जमाने भे एकदम कमजोर हो गई । 
प्रग्नेजों के भारत मे आग्रमत के समय पुरातन काल से चलती भाई ग्राम प्रशासन की 
इकाई समभी जाने वाली पह पचायत प्राय मर सी गई थी । लाई हैले ने हू टिकर 
की पुस्तक के प्राकक्यन में लिखा है, “प्रग्रेजों के झासन से पूर्व पचायत हर हालत में 
भारतवर्ष के बहुत से भागों मे काफ़ी सम्बे अर्से तक काम करता बन्द कर चुकी थी।' 
("गाल एगट३9७, ग40, ॥॥ 2ग) ९३४९, ०६४३४९० ६० 98 0दा्ाए७ ॥आ) ॥050 
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स्वतन्त्रता झौर उसके बाद : 

१५ आर्त सतू १६४७ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब भारत की ग्राम- 
प्रशासन की भ्रणाली बहुत कमजोर थी । उस समय तक न तो लोग पचायतो की 
कार्य प्रणाली मे दिलचस्पी ही लेते थे और त ही इतकी आथिक दशा भी सप्ोपजतक 
थी। परिणामस्वरूप इनका प्रस्तित्व पुत्र. सरकार पर निर्भर था। यही वजह है 
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श्श्र लाक प्रघासन 


कि भारतौर सविधात वी «वीं घारा में विशेष तौर से यह प्रावधात रखा गया 
कि राज्य सरदारें गाम-रचादतों दे निर्माण एवं विवास पर स्वशासत वी इकाइयों 
(00४७ ०( ५५(-६०५ धशाए८४() वी तरह घ्यात दें । इस प्रवार भारत के नव-निर्माए 
में पचायतों के योग, महत्व. एवं मूल्य वो एक दार फिर समसनने का सफ़्त प्रयाम 
क्या गया। भारत के समस्त राज्यों (53८5) तया केन्द द्वारा शासित प्रदेशों 
(६ ए०ा कशाव॥०:65) में दत्सम्बन्धी दानून बनाये गये झौर जंग्रह-भगह पर तेजी के 
साथ परचायतों वा निर्माण रिया गया । प्रथम प्रचवर्षोप योजना वी समाप्ति तक 
भरत में १,२३,६७० प्रामन्पचायते थी। इन प्रदादतों में मारत वी कुल 
ग्राम सख्या के भाघे से धधिक याद ये । डिवीय पदवर्षोद योजना में भारत के सम्पूर्ण 
गांवों को लेने का निश्चय किया गया। इसके बावजूद भी इन ग्राम सस्याप्रों वी 
तस्वीर बहुत घघनीं थी। डि्लाबोडड प्राय प्रगमंष्य ये। गाव झौर जिले वे 
प्रशासन म॑ प्रन्तर था भापस मे सहयोग नहीं था भोर न हो कोई ऐसी सस्या थी 
जो टन दोतो के दीच में पुल का दाम बर सके। रुप्रप्ट है वि विदाम सम्बन्धी 
कार्यों मं जन-सहयोग दी भावदा का निर्माण करन का जो भी प्रशत्त किया गया 
उस प्रयास को प्राश्या दे स्थान पर तिराशा वो शक्त्र देनी पड़ी। प्राच यर्षोंने 
सामुदायिक विंकास सम्बन्धी कार्यक्रम ((०काएणाए़ 0७थे०णाए०९८०/ फ0- 
हष्णशाणा८) ने यह सिद्ध किया हि कही न कहीं कोई ऐसी सडवड भ्रवष्य है जिसे 
दूर करने के लिए भामूचबूल परिवर्तत करना शायद प्रतिवार्य है। इसी प्निवार्यता 
को घ्यात में रखते हुय श्री दलवन्तराय मेहता की बुशल भ्रध्यक्षता में एक समिति 
ना निर्माण किया गया। इस समिति ने प्रपनी सिफारिशों में तोकताओिक-विवेन्धी- 
करण (000०0७॥० [060९०५७०)/3॥०7) की जो रुप-रेखा रखी उप्र स्परेखा ने 
अए प्रशासन में वास्तव में एड नया प्रध्याय प्रारम्भ किया है ६ 

सामुद्यिक विकास वार्षक्रम (ए०शणण्णएज 0७ थध०फुणला शि०- 
हप्श्याणा)०) का उद्देश्य जन-्सहयोग के द्वारा भावों का स्ाप्राजिक एवं झाधिक विकास 
करना था [ सरकार का काम केवल सलाह देने एवं मार्य-दशेंत करने मात्र वा ही 
था। किन्तु शीक्ष ही यह देखा गया कि लोगो को इस कार्यक्रम से भरुचे है पौर 
वे इसमे सतोपजनक रूप से माग भी नहीं लेते हैं। खण्डो (87००५) का निर्माण 
साप्ुदायिक विकास कार्यक्रम मे एक नई कक्‍डी प्रददय थी, पर किसी प्रकार की 
प्रतिनिधि सह्या (८७८४६0॥/0८ ॥धाएणा०0) इस स्तर पर भी नहीं थी। 
प्रत्येक खड (800:) पर एक सलाहकार समिति का यठत क्या पया। यह समिति 
विशुद्ध रूप से एक सलाहकार समिति ही थी ओर इसके पास किसी प्रकार के 
प्रशासतिक कार्य नहों ये । परिणामस्वरूप इस प्रकार छी समितियाँ भपने उद्देश्यो मे 
सफल नही हो उरी ५ द्वितीद प्रचदर्षीम योजना में इस्ध दात पर जोर दिया यया कि 
ग्राम पचायतें नियोजन (एआण्णाह) झो प्रकिया को दार्यान्वित करने वा कार्य करें 
पर ग्राम-यदायते इस प्रकार का दोदइ उठाने मे झपने झाप में भसम्ष पी । दूसरे 


पचायती राज २३ 


शब्दों मे वैधानिक डाचे ([.०8४ग४४८ प्रिशा०७४०:॥) और वास्तविक कार्य प्रणाती 
में एक ऐसी खाई थी जिप्त प्रासाती से नही प्रादा जा सकता था। जैसे-जैसे योजना 
की प्रगति हुई यह महसूस किया गया कि जनता मे उत्साह पेदा करने के लिए जनता 
के प्रतिनिधियों का सताहकारो के रूप मे काम करना ही बाफी नहीं था । जब तक 
जवता पर स्वय अपने विकास की पूरी जिम्मेवारी नहीं हो वास्तविव प्रगति नहीं वी 
जा सकती झौर न ही जनतत्र (02०॥0०४७८५) की नीव भी मजबूत बी जा सकती 
है । जनतत्र की इमी नीव को मजबूत करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति वे बाद भारत 
के इतिहास भें ओ नया ग्रध्याप जोढडा गया उस अध्याय की पवितया प्रारम्भ होती 
है--बलवन्तराय मैहता कमेटी को सिफारिशों के साथ । 
मेहता कमेटी (४ल॥१॥ (ण्शाशा/००) - 

ग्राम स्वराज्य हमारे राष्ट्रीय जीवत की रीढ़ है। आजादी हासिल करने के 
दाद भी यदि वह भ्राजादी केवल दिल्‍ली की पालियामेट के इर्द गिर्द ही धूमती रहे 
तो उसका कोई श्र्थ नही जब तक कि हम उसे दिल्ली के गेट-वे प्रॉफ इन्डिया से भारत 
के बड़े-बड़े नगरो, कस्वों श्रौर छोटे से छोटे गावो तक नही ले जाते । भारत सरकार 
द्वारा ससद्‌ सदस्य थ्री बलवन्तराय मेहता वी ग्ध्यक्षता भे नियुक्त की गई तीन 
प्रत्य सदस्यों की कमेटी का उद्देश्य यही या कि उन उपायो की खोज वी जाय जिससे 
प्रत्येक ग्रामवासी प्राजादी के सही भ्रथं को समभ सके, ग्रामीण जनता दो प्रपना 
प्रबन्ध अपने प्राप करने का प्रवसर मिल सके, जिससे कि वियोजवें में लोगो का 
विश्वास बढ़े ग्रौर उसमे वे सक्रिय योगदान दे सकें । २९ फरवरी से ४ प्रगस्त १६४७ 
ठक इस मेहता कमेटी ने भारत के १३ राज्यो के चुने हुए ५८ खडो (800/5) का 
निरीक्षण किया तथा विभिन्न प्रकार के उन व्यवितियों से जो इन छड़ो से प्रत्यक्ष 
तथा भप्रयक्ष रूप से सम्बन्धित थे विचार-विमर्श एवं बातचीत वी । इसके बाद इस 
कमेटी ने ग्रपने निरीक्षण एवं अध्ययत के भाधार पर तैयार की गई अपनी सिफारिशों 
तथा निर्ण॑यों को विभिन्न राज्यो की सरकारों के पास भेजा । तत्पश्चात्‌ सितम्बर तथा 
परपटूबर सन्‌ १६५७ बे मध्य तक मेहता कमेटी ने राज्य सरकारों से विनार विमर्श 
किया झौर प्रन्त में २४ नवम्बर सन्‌ १६५७ को मेहता कमेटी ने प्रपनी प्रन्तिम 
एपोर्ट प्रस्तुत की । मेहता कमेटी की यह विस्तृत रिपोर्ट तौन भागो में वदी हुई थी । 

अपने गहन अध्यपत एवं चिन्तन वे बाद मेहता कमेटी ने यह सुझाव दिया 
कि देश में चल रहे विकास कार्यों के लिए एक विकेन्द्रित योजना चलाई जावे प्रौर 
अशासनिक सत्ता का छोटे से छोटे स्तर पर विकेन्द्रीकश किया जावे जिससे 
जनसाधारण यह समझे कि देझ्ष में जो नुल्ध भी किया जा रहा है वह उनमा 
भ्पता वाम है और जो कुछ वे कर रहे है प्रपने लिए ही कर रहे हैं ! कोई भी देश 
अपने व्यक्तित्व वा तव तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रपने भाग्य 
की रूपरेखा तैयार करने में स्वतन्त्र न हो। भ्रतएव यदि हम चाहते हैं कि ग्राम- 
वासियों के व्यक्तित्व का पूरा-वूरा विकास हो सो यह झनिवाय है कि हम उन्हे 
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समुचित प्रविवार, साथग, ग्रावश्यक श्रशिक्षण झौर प्रशिक्षित वर्मचारियो को 
सुदियायें ध्रदान बरें । 'जनतस्व वी परिवत्यना मी यही है हिवेदल ऊपर से ही 
शामन न चलाया जाय बल्कि देश वे कण-वण में बिखरी हुई प्रतिमाशों का विवास् 
विधा जाय । यह तभी सम्भव है जवबि जनसाथारण सह्िय सरवार में सीधा भाग 
से यहें | सक्रिय सरकार में सीधे भाग लेत की इस प्रक्रिया वो ही कहते हैं, लोक- 
तन्त्रीय विवेन्द्रीकरण प्यवा पचायती राज ! 
तीन-स्दरोप पोजना 
(शा66 पंत ६१४ शा) : 
मेहता रिपोर्ट में जो वतिपय प्रिफारिशं वी गहं उनमे सबसे भ्रधित 

हृत्वपूर्ण एवं क्रातिरारी सिप्रारिध वीव-स्तरीय योजना (वह्लाच्ध धक्ष $४४ॉधणा) 
की है। इस मोजता के प्न्त्गंत सर्वप्रथम जिया स्तर पर एर जिला परिषद्‌ होगी 
जो पुराने झिस्ट्रिटट वोड़ों वा स्वात ले सेगी। इसका कार्य पचायत समितियों के 
बीच समन्वय ह्यापित करना, उनके कार्यों वी देख-रेस बरना तथा उनके ऊपर 
नियन्त्रण रखना होगा । प्रत्येक लण्ड (8)00) में एक पचायत समिति स्थापित बी 
जायेगी जो अपने क्षेत्र केः कार्य वे लिए योजना बनाएगी प्रौर भ्रपदे निरीक्षाण में 
पचायता द्वारा उस वार्यान्वित करायेयी । तीसरी इबाई पचायत होगी जिसका मुस्य 
बाय पंचायत समिति द्वारा निर्धारित नीति को कार्यरूप में परिझित वरना होगा। 
परयावतों व पच शोर सरए्च का ध्ुनाव ग्रामीण जनता द्वारा वयस्त्र मताधिकार के 
आधार पर प्रत्यक्ष रूप मं होगा । पचायतों के सरपचो से मिलकर पचायत समिति 
बनगी ग्रौर पंचायत समितियों बे प्रधान जिला परिषद्‌ होगे । 


राजस्थान मे लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण 

लोस्तान्प्रिक विकेन्द्रीकरणा की योजना को सर्वेप्थम लागू करने का श्रेय 
राजस्थान को प्राप्त है। मारत के इतिहास में २ भवतूवर सन्‌ १६५६ का दित सदा 
अविश्मरणीय रहेगा । यह वही दित है जब राजस्थान ने राजस्थान यदायत सम्रिति 
और जिला परिपद्‌ भ्रधिनियम (रहु3504॥ एय9फ9/ 580/॥ शात 294 
99/'४020 ८४) के माध्यम से सत्ता दे ल्लोत़ताश्रिक विवेन्द्रीव रण जंसी कठित राह 
पर सबसे पहला यदम रखा । इसी दिन भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरु 
ने नागौर मे सत्ता के विय्रेद्धीफरएण को आयोजना का सबसे पहले उद्घाटन करके 
राष्ट्र प्रभिनव चेतना का प्रारम्म क्या । इसके अन्तग्त प्रात को १३२ पचायत 
समितियों भ्ौर २६ जिला परिषदो मे अपना कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन सत्ता 
का यह विदेन्द्रीकरण उस प्रक्विया वा अन्तिम रूप है. जिसका समारम्भ सामुदायिक 
विवास वार्यक्रम वे साथ हुप्आ। तलश्चातु अन्य राज्यों के बीच भी इस योजना 
थो लागू करत की, मानों होड सी लग गई है । १ नवम्दर शद्‌ १६५६ में झान्मत 
राज्य तथा २ ग्रवतुबर सन्‌ १६६० में मद्रास राज्य में यह योजना लागू वी गईं। 
सन्‌ १६६२ के श्रन्त तक राजस्थान, प्रान्ध, मद्रास, आसाम, मैसूर, उड़ीसा, पजाव, 
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उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रभूति £ राज्यों मे यह योजना लापू हो थुनीं है! 
गुजरात, विहार तथा मध्य प्रदेश में तत्सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत किये जा चुके हें भौर 
योजना को लागू करने का कार्य प्रगति पर है। दो अन्य राज्यो बगाल तथा केरस मे 
विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विधेयकों की रूप रेखा बनाई जा रही है। यहाँ यह बात 
स्मरशीय है कि चम्मू तथा काइ्मीर राज्य म विकेन्द्रीज रस की खोजना पर अभी त्तक 
कोई कार्यवाही नही हुई है। विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में हुई योजना की ग्रद्व तक 
प्रगति वास्तव में सराहतीय है। मार्च सन ६२ तक ६४९६ ग्राम प्चायतो में विकेन्द्री- 
करणा के सूर्य की विरणों पहुँच चुकी हैं । इस प्रकार भारतवर्ष में पचायत्ती राज न 
सिर्फ सत्ता के लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पर हो है भ्रपितु वह भारतीय 
जीवन का तरीका (५४७५ ० |/6) बन गपा है। झब हम यहाँ उदाहरण के रपम 
राजस्थान में पंचायती दाज का वात करेंगे क्योकि जहाँ तक पचायती राज वे 
प्रशासनिव' ढात्रे का प्रइन है भ्रन्य राज्यों और राजस्थान की व्यवस्था के बीच वाई 
मोलिक भप्रन्तर नहीं है | 


पचायत्ती राज की सस्थाये 
पंचायत (?9/00992) * 


पचायत--पचायत एक गाव या कुछ गावों के सम्रृह को मिलाकर बताई 

जाती है। पचायत वी ग्लाथादी १५०० से २००० तक की होती है। यदि एवं गाव 
थी ही ग्रावादी १५०० के लगभग हो तो एक पनायत बनाई जाती है। १५०० से 
कम झावादों होने पर पचायत गादो को मिलाकर बनाई जाती है। बड़े गावों कौ 
एक ही पच्नायत बनती है चाहे इनकी झ्राबादी २००० हमार से भी झपिव' हो । 

निर्वाचन--हर पच्ायत मे ५ से १५ तक पच व एक सरप्रच होते हैं जिनका 
गुप्त मतदान प्रणाली से ब्ुनाव होता है। सारे पचायत क्षेत्र को बाड़ों मे बाट दिया 
जाता है तथा हर वार्ड से एक पच चुना जाता हैं। सरपत् के चुनाव के निये सारे 
क्षेत्र के मतदाता मत देते हैं। चुनाव लोक्तन्त्रीय बहुमत स शाता है। इन चुनावा 
जी समाप्ति के बाद एक विशेष सभा बुलाकर तिम्न सदस्यों का सहवस्ण (0०- 
०) किया जाता है. +- 

(१) दो महिलाएँ यदि कोई स्त्री नही चुनी गई हो, अथवा एक स्त्री यदि 
एक स्त्री पहले से सदस्‍्ष्य चुत ली गई हो , 

(२) एक व्यक्त ग्रनुमुचित जाति का यदि कोई ऐसा व्यवित नहीं चुना 
गया हो , 

(३) एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से यदि उनमे से काई व्यक्त नहीं चुना 
गया हो, इन सब सहयृत सदस्यो के अधिक्तार निर्वाचित रादस्यो के समान होत है। 

बार्ष को अवधि--पचापतों वो कार्य अवधि ३ साल निश्चित को गई है 
तथा राज्य सरकार उस्ते विशेष स्थिति मे एक साल और बढ़ा सकती है | 


२२६ लोक प्रशासन 


पच्ायत के प्रधिफारो-दर्ग--पचायत वा उच्चाधिवारी सरपंच होता है तपा 
प्रत्यव पचायत मे एवं सेक् टरी होता है जोकि बहुषा एवं साथ दो-तोन पचायतों मे 
बाये करता है। बुछ पचायतो मे ग्राम सेवक ही सचिद बा वार्य करता है। 
सरपंच के कार्य : 

(१) सभा को प्म्यक्षता करना वे काय-सचालन करता ; 

(२) पक्षायत के रिवार्ड झपने पास रखना , 

(३) पवायत पण्ड का हिसाब रखना , 

(४) स्याय पद्यायत की सभा का इन्तजास करना , 

(५) पवायत वे सभी कार्यों का तिरीक्षण ; 

(६) राज्य सरकार द्वारा साये गये रिकार्ड हिसाद या पन्‍्य विवरण देता । 

परचोयत वा वार्य सभा में होता है ठथा १६ दिन में एक दार उसदी समा 
होना प्रावश्यक है। सभा में सरपच सहित एक तिहाई पचो का होता भनिवायं है । 

सब बच प्रापस में शिलर्र उप-सरपच वा निर्वाचन करते हैं जो सरपच 
वी अनुएस्पिति में सभा की भध्यक्षता करता है। विसी भी प्र के द्वारा प्रस्ताव 
रखने पर भोर यदि वह प्रस्ताव ई दे बहुमत से पारित हो णाय तो सरपच को 
अपता स्थावे रिक्त करना पड़ता है। उप-्सरपच को हटाने बे लिए इस प्रकार वा 
“प्रविश्वास प्रस्ताव” वेवल कुल सदस्यो वे बहुमत से पारित हो जाना बापी है। 
पंचायत के कार्य 

परचायती राज दे भन्तगंत पचचायत नो ग्रामीण विकास की मुख्य इकाई 
मानवर उसे प्राम विकास सम्बन्धी सभी कार्यों गा भार सौंप दिया गया है। इसके 
निम्नलिखित मुख्य गाय है .-- 

(१) स्वास्थ्य व सफाई, (२) सडक व गली बनवाना व उनकी रक्षा वरना, 
(३) शिक्षा व सास्ृतिक कार्य जँसे वाचनालय बनवाना, शिक्षा व प्रसार इत्यादि 
(४) प्राम सुरक्षा, (५) प्रशासकोय तथा जनगणता, भाकडे, मेले व यात्राप्रो की 
व्यवस्था इत्यादि, (६) जन हित हेतु कार्य जंसे भूमि-सुधार योजना को क्रियान्वित 
करना, सरकारी धभान्दोलन को बढावा देना, परिवार-नियोजन को सम्रभाना आदि, 
(७) हषि व बत सरक्षण सम्दन्धी कार्य, (८) नस्ल सुघार सम्बन्धी बा, (६) 
ग्रामीण उद्योग पन्धो को चलाना तथा विविध कार्य जंसे कि भल्पवचत ग्रोजना मे 
योग देता व जीवन दीमा का प्रचार करना । 

पचायतों को प्राय के साधन-पत्रायतो के बढते हुये निम्नलिखित भाय के है 
सापन दिये गये हैं -- 

(१) राज्य सरकार व प्रन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता ; 

(२) विभिन्न करो से श्राय । 

पचायतें निम्व कर लगा सकती हैं .-- 

(श्र) मवत कर ; 
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(बे) वाहन कर: 

(सर) चुगी ; 

(द) यात्रा कर तथा कोई प्रन्य कर । 

इन करो को राज्य सरकार की झनुमति प्राप्त करके हो लगाया जा 
सकता है। 

पंचायत समिति 

पचायत समिति को रचना--राजस्थान मे पचायत समिति का निर्माण 
“विकास खण्ड” ([06४९०७0६०: 80005) स्तर पर किया गया है तया णहाँ पर 
अभी तक विकास खण्ड नही हैं वहां पर 'छाया खण्ड' ($॥3009 प्ी0८५) खोलकर 
प्चापत समिति का गठन किया गया है । 

पचायत प्तमिति के सदस्य-- (१) खण्ड की समस्त पचायतों के सरपच। 
इसके झलावा तिम्न सदस्य सहवृत (0०-०/ध४७७०॥) किये जायेगे -- 

(१) कृषि पष्डित , 

« (२) दो महिलायें , 

(३) एक व्यक्ति धनुसूचित जाति झ्थवा झदिम जाति का , 

(४) एक व्यक्ति सरकारी समितियों की प्रवन्धकारी समिति में से ; 

(५) जिले के रहने वाले दो ऐसे व्यक्ति जिनको प्रशासन, जन स्वास्थ्य ग्रधवा 
ग्राम विकास का भनुभव हो । 

इनके झलावा राज्य विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह ऐसा 
सदस्य बना रहे, प्रत्येक ऐसे खण्ड वी प्रचायत समिति का सहयोगी सदस्य होगा जो 
पूर्णत अथवा शशत इस निर्वाचन क्षेत्र मे स्थित हो या झामिल हो या उसका भाग 
हो जिस्म से कि वह सदस्य राज्य दिघान सभा के लिए चुना गया हो | 

कार्य काल--प्रचायत समिति बय कार्यक्राल तीन वर्ष होता है॥ इसका 
अध्यक्ष प्रधात कहलाता है जिसका चुनाव प्रचायत समिति के सदस्य गुप्त मतदान 
प्रणात्री से करते हैं ॥ 

पचायत समिति के ग्रधिक्ारी-प्रघान की अध्यक्षता में एक विकास 
अधिकारी जो राज्य श्रशासकोय भधिकारी होता है राचा कुछ (एक्षाअण्य 0#ल्‍ल्‍७) 
कार्य करते हैं । कार्ये सुचारु रूप से करने के लिए हर पचायत समिति में कुछ स्थायो 
समितियों का तिर्माएं किया जाता है तथा हर स्थायी समिति के निर्णय पचायन 
समिति के सामने रे जाते हैं जिन्हे वह केवल दो तिहाई बहुमत से ही बदल 
सकती है । 

पचापत समिति के कार्य--प्रचायत समितियों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य 
निर्धारित किये गये हैं -- ३ 

(१) सामुदायिक विकास, (२) हृषि, (३) पश्यपालन, (४) स्वास्थ्य तथा 
प्राम सफाई, (५) शिक्षा, (६) समाज शिक्षा, (७) स्रचार साधन, (८) सहकारिता, 
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(६) दुटौर उद्योग (१०) विछड़े य्गों के लिये वा, (११) भ्रापातिक सहायता, 
(१२) प्राकडा वा सप्रह, (१३) स्थास, (१४) वन, (१६) ग्राम भवन निर्माण, 
(१६) प्रचार, (१७) विविध । 
पचायत सप्तिति को झ्राय के साधन: 

(१) राज्य सरफार द्वारा पच्यायत समिति को हस्तातरित दायित्वों के लिए 
श्रमुदान । 

(२) राज्य सरवार द्वारा याधिव तद॒ष (॥7070“) प्रनुदान । 

(२) ऋण ([.0४75) । 

(४) रूण्ट वी जनसख्या हे प्रति व्यक्त २१ नये पैसे बी दर से प्रागशित 
भू राजस्थ वा ग्रश । 

(५) पच्रायत समिति व करा व फीसो से प्राप्त ग्राय । 

(६) खण्ड मे हट्टिया के पट्टों से भाव) 

पचायत समिति की हर महीने एक सभा होती है जिसमें भभी सदस्य मिलकर 
विभिन्न समस्याप्रा पर विचार बरते हैं तबा स्थायी सम्रितियों वी र्पोर्ट पर विचार- 
किम बरत हैं । 


जिला परिपद 

राजप्यान मे हर जिले में एक जिला परिषद्‌ बा निर्माण किया गया है जा 
प्र05९ ० ८6९5 वी तरह बाय॑ करती है। 

जिला परिषद्‌ के निम्नलिखित सदस्य होते हैं -- 

(१) जिले की समी पचायत सप्तितियों के प्रधान । 

इलक प्रलावा कुछ सहवृत सदस्य होते हैं जो इस प्रकार हैं .-- 

(१) एक महिला । 

(२) एव ब्यवित प्रनुसूतित जाति ब्थवा अनुसूदित श्रादिम जाति का । 

उस जिल से निर्वाचित संसद सदस्य व राज्य विधात समासद्‌ जिला परिषद्‌ 
के सहयोगी सदस्य हेगे तथा सहदृत सदस्यों व सहयोगी सदस्यों को स्ाघारण सदस्यों 
की भाँति सभा मे भाग लेने व मतदान देने वे सभी ध्रधिकार प्राप्त होगे 
जिला परिषद्‌ के कार्य : 

(१) भिन्न-भिन्न पजायत समितिप्रो के वार्य में समन्वय स्थापित करता । 

(२) पचायतो व प्रचायत समितियों का निरीक्षण करना तथा प्रचायत 
समितियां के बजट वी जाच करना । ह 

(है) एहफक्ो ह एकपएफ झणिफ्पिए हे झा ह ऊरहाए को गा डैक्ा । 

(४) जिले म सब विकास कार्यों वा सम्पादन करना व राज्य सरकार वो 
विद्ाम वार्यों के बारे में सलाह देना । 


पचायती राज श्र 


झाय के साधनत--जिला परिषद्‌ एक सलाहकार समा है तथा इसके 
प्रशासकीय कार्य बहुत कम हैं अत. उस्ते केवल निम्नलिखित झाय के साधन दिये 
गये हैं *-- 

(१) राज्य सरकार द्वारा अनुदान । 

(२) जनता और पचायत समितियों द्वारा दी गई सहायता भ्रादि | 

ग्राम सभा 

पंचायती राज की स्थापना के बाद यह स्वीकार कर लिया गया है कि ग्राम 
सभा ही लोकतामिक विकेन्द्रीकरण की ग्राधारभूत शिला है तथा उतको पुनजागरृत 
करने का प्रुर्णेूूप से प्रयास क्या जा रहा है। 

ग्राम के सभी बालिग निवासियों को मिलाकर एक सभा बुलाई जाती है 
जिसको ग्राम सभा वहते है तथा सरपचर उसकी अध्यक्षता करता है। प्रत्येक वर्ष में 
ग्राम सभा की दो राभाये बुलाया जाना झनिवाय है तथा आवश्यकता पडने पर अ्रधिक 
बार भी यह सभा बुलाई जा सकती है । 

ग्राम राभा मे पच्रायत द्वारा किये गए कार्यो की प्रगति पर विचार-विमर्श 
किया जाता है तथा ग्रामवासियो के विचारो को लिखकर प्रगली पंचायत को सभा 
गे बिचाराध॑ रखा जाता है । 

न्याय पंचायत 

ग्राम पचायतों को त्याय सम्बन्धी कार्य भार से मुक्त करने के लिए तथा न्याय 
कार्य को ठीक प्रकार से सम्पादित करने के लिए राजस्थान मे न्याय पचायतों वा 
गठत किए गया है। 

एक न्याय पचायत का कार्यक्षेत्र ५ से ७ पचायतो तक सीमित होता है तथा 
इनकी सदस्य संख्या उतनी ही होती है जितनी उसमे पचायते झामिल होती हैं तथा 
हर पंचायत से एक सदस्य चुनकर न्याय पचायत मे भेजा जाता है । 

न्याय पचायत फोजदारी व दीवानी दोनो प्रकार के मुकदमों का फैसला कर 
सकती है परन्तु राजस्थान पचायत अधिनिम मे दिये गये 6758 50060०।४ मे लिखित 
मुबदमों तब ही इसका कार्यक्षेत्र सीमित है | न्याय पचायत कंद की सजा नहीं दे 
सकती । इसी प्रकार (४॥ ००७८७ मे यदि कगडा २४० रुपये से ज्यादा का है तो वह्‌ 
न्याय पचायत के क्षेत्र (707750:00) से बाहर हो जाता है । 

स्पाय पचायत एक झदालत के ढग से कार्य करती है तथा इसके फैसलो की 
अपील उसो न्याय क्षेत्र के मुन्सिफ या किसी अन्य समान स्तरीय जज की अदालत मे 
की जा सकती है। 
तुलना : 

प्राप अत्येक राज्य मे पचायती राज की सस्याओ्रो को झलग-अलग नामों से 
पुकारा जाता है अतएव एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना करना अपने झ्ाप मे 
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अराम्भव नहीं तो विन प्रवश्य है। जहाँ तब ग्राम स्तर की संस्था का श्रइन है इसे 
साधारणत गांव भ्रयवा ग्राम पच्यायत ही बहा जाता है | किल्तु प्राम प्रचाषत प्लौर 
जिला परिषद्‌ के धीच वी बड़ी यो प्रलग-ध्रठय प्रान्दों भे पलग-प्रढथ नामों से 
पुकारा जाता है। इग बीच की बड़ी वो मेहता बमेटी ने पंचायत समिति थी सक्ञा 
दी थी भौर छ राज्यो में इसे इमी नाम से पुवारा जाता है विन्‍्तु दुछ ऐसे राज्य भी 
हैं जिनमे इसे दूसरे नाम से भी पुरारा जाता है। जँसे प्रामाम म इसप्ते 'प्राचलिक 
परचायत', मध्य प्रदेश में "जनपद पदायत', मद्रास में 'प्रचाण्त यूनियन कौंसिल' जम्मू 
गौर काइसीर में ब्लॉग पचायत बो्ड” तथा उत्तर प्रदेश मे 'झषेत्र समिति । यही 
एचायत समिति गुजरात में 'तालुका प्रचायत' श्रौर मंसूर राज्य में 'डेवलपमेट' बोई/ 
बे नाम से पुत्रारी जाती हैं। 

जदाँ स्व जिला परिषद्‌ वा प्रइन है वई राज्यों में यह इसी नाम से पुवारी 
जाती है किस्तु बुध राज्यों में इसके नाम में भी परिवर्तन पाया जाता है। जैमे 
मद्रास भौर मैंगूर में डिल्ट्रिसट डेवलपमेंट कौंसिल, गुजरात में हिस्ट्रिवट पचायत, 
मध्य प्रदेश म जिला प्रचरापत तथा प्रामाम में मोहकमा परिषद्‌ ()४णॉफय8 
एशडजव) । 

विभिन्न राज्यों मं पंचायती राज की सस्थाप्रों व नामों में तो भ्रत्तर है ही 
दर इससे भी झ्धिक महत्वपूर्ण एवं ध्यात देने की वात यह है कि प्रधिवारियों वे 
मामो मे भी प्न्तर है । ग्राम पचायत दे श्रध्यक्ष का तो प्राय सरपच भयवा मुखिया 
ही बहा जाता है पर पचायत समिति के प्रध्यक्ष को जा राजस्थान में प्रथात कहलाता 
है वही प्रधान श्राप्न प्रदेश, भ्रासाम, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा मैमूर मे 'प्रेसीडेन्ट' 
तथा महाराष्ट्र, मद्रास, उडीसा तथा पजाब मे 'सेयरमैन” कहलाता है। उत्तर प्रदेश 
में इसी अधिवारी को 'प्रमुख वे नाम से पुकारा जाता है जबकि राजस्थान में जिला 
परिषद्‌ के प्रष्यक्ष को प्रमुख कहते हैं । यह वास्तव में एक यटुत बड़ी उल्लमन पंदा 
करने वाली बात है कि दो पढौसी राज्यो प्र एवं ही प्रवार वे प्रधिकारी को दो 
विभिन्न तामो से पुकारा जाय । 

प्राज पद्यायती राज भारतवर्ष वे प्राम-नियाप्तियों वी जीवन पद्धति बनता 
जा रहः है धीरे-घीरे नई-लई एव महत्वपूर्ण जिम्मदारियाँ जनता ने बन्‍्ध। पर डाली 
जा रही हैं। इसवे बावजूद भी वभीजभी पंचायती राज्य के उद्दे यो पर शका 
व्यक्त वी जाती है क्योकि तिर्धारित उह्ं क्यों को प्राप्त बरने के मार्ग में निम्नलिखित 
प्रमुख कठिनाइयाँ हैं-- 

(!) प्रशिक्षित जनता । 

(९२) राजनैतिक चेतना वी कमी । 

(३) नि स्वार्थ सेवा करने की भावना का अभाव । 

(४) जाति एवं घमं सम्बन्धी प्रन्धविश्वास | 

(५) जढठा का आलस्य । 
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(६) सामन्‍्तो के प्रति अवावश्यक वफादारी । 

(७) ग्न्लोक-तात्रिक, सामाजिक एवं पारिवारिक ढाचा । 

कहते कों तो यह कह जाता है कि पचायती राज देश के सामाजिक, प्राथिक 
एवं राजनैतिक जीवन तो काया-यलट कर स्टा है। दियोजन की प्रक्रिया नीचे से 
ऊपर वी तरफ (?]3फ्राणह ॥00 9क्ष०फ्त है । ब्रान वाते भारत के मन्त्री, प्रयात- 
मन्ची एव राष्ट्रपति गाँवा म॑ स्वझ्ायत की शिक्षा से रहे हैं इत्यादि न जाने कयाऊगा 
बड़ी-र्डी बातें की जाती हैं लेकिन जब इस सम्या का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता 
है ठो क्यती और करनी म प्रन्तर नजर झ्राता है। उदाहरणस्वरुप ब्राप जिला 
स्तरीय पग्रधिकारियों को हो ले लीचिए। जिला स्तरीय अधिकारियों से उपेक्षा यह 
की जाती है कि वे मित्र, दार्शनिक्त एवं सलाहकार के रुप में ग्रामवास्सियों के साथ 
कार्य करें परन्तु वास्तविकता यह है क्िय श्रथित्रारीण ग्रामदास्तियों पर अपनी 
राय थोपने की चेप्टा करते हैं। यद्दि यह स्थिति भ्रभ्रिव दिनों ठक रही तो पचायती 
राज ग्रपत उद्देदया मं कमी सफ्ल नहीं हो पायेगा | भ्रावश्यक्ता इस बात की है कि 
लोगो वो ठोकर खाकर सीखन का ([ु709 306 धाण) प्रवमर देना चाहिए। 
जिला अधिकारियों के इस सम्बन्ध मे कु महत्वपूर्णा काये हैं कि वे वहाँ मार्गे-दर्शन 
करें जहाँ उमकी आवश्यकता हो. वहाँ उस चीज को सममावें जहाँ सममाना जरूरी 
हो । दूसरे शत्दों मे उतका काम्र एक शिक्षक की भाँति होना चाहिए। यह काम 
प्रपन श्राप में कठिन है कपीकि इस कार्य को सम्पादित बरने में कुशलता, स्फूति, 
समभौते भी भावना, स्पष्ट हृष्टिकाशा तथा सहानुमूतिपूर् ब्यवहार वी नितान्त 
प्रावश्यक्ता है । यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि नय नताग्रों का विकास गाँवी 
की मिदुटी पर हो तो भ्रधिकारिया वो भी परत नौकरझाही का पुराना चोला उतारना 
पड़ेगा । गाँवा की मिट॒टी के मनोविज्ञान को समभना पड़ेगा। 

कमी-कमी यह भी कहा जाता है वि लोवतातिब जिरेस्द्ीवरण से भारत 
के गाँव गन्दी राजनीति के प्रचार केन्द्र दन गए हैं। आये दिन शुताव सम्पत्बी 
मामलों को लेकर ग्राली-्गलौच, ग्रुटवाजी, मारपीट झौर वभो-वभी राजबैतिक 
बारणो से हत्या तक भी कर दी जाती है। ये भ्रारोप कहाँ दक सही हैं यह तो 
एकएफ जिले कय विस्तृत प्रध्यपत करने पर ही कहा जा सफ्ता है फिर भी इतना 
भ्रवश्य वद्मा जा सकता है कि यदि ऐसी कोई बात हो तो उसे मेल-मिलाप, 
सहतारिता, सममौदे और स्वायं रहित सेवा वी भावना से दूर किया जा सकता है । 

मसमस्याएँ तथा सम्मावनाएँ 
(?9ाा€पा5 279 ?270592०७8) 

भारत में पचायती राज़ के सगठनात्मद स्वरूप का अभ्ययन के पश्चात्‌ इममे 
निहित मुख्य समस्याओं का ज्ञान मी आवश्यक है । पचायठी राज में बुछ महत्वपूर्ण 
राजनीतिक, आधिक, सामाजिक ठया प्रणासकीय समस्‍यायें निहित हैं। इसके उद्देश्यों 
वी प्राप्ति के मार्य में श्राने वाली सामाजिक वाबायें भ्रग्नलिखित हैं-. 


र३२ लोव प्रशासन 


[ध) जनता में साशरता दा श्रसाव । 
(ब) राजनीतिर चेतना का प्रभाव ! 
(म) नि स्‍्वार्य चृत्य का प्रभाव 
[द) उठता वा भ्रालस्य तया उगयी क्रियाहीनता। 
(८) जातीय परामितव तथा सामन्‍्तवादी निष्टाये ([.०/४॥॥८५) । 
(ठ) भारत वा ग्रजोयतन्प्रीय साथाजिक तथा पारिवारिक हाँचा । 
(य) ग्राम समुदाय मे श्लश्विश्ञाली वर्गों वा कमजोर वर्गों (जैमे प्रनुमूचित 
जातिया) पर हढ़ प्रभुत्य इत्यादि ॥ 
इने सामाजिस बावाझ्ा दा उन्मूलन बरन वे विए सतत प्रयास भावश्यक 
है। पचायती राज भादातत बे फ्तस्थरूप बहुत सी प्रश्ासवीय समस्‍यायें भी पैदा हुई 
है। इनम स॒ बुद्ध प॑ हैं-- 
(अं) विकास सम्बन्धी गतिविधियों वी ट्रायारभूत इकाई क्‍या हो ? खण्ड 
(8/0०८) या जिया (05घ०) २ 
(अर) पचायती दाज के कार्यों म भ्रषिकारी दर्ग तथा गैर-भ्धिकारियां भ 
परस्पर वया सम्बन्ध हो 
(स) विवास कार्यों म शिता अधिवारियौ का क्या स्पात तथा दायिस्व हो ? 
(द) प्नायती राज सस्याप्रो तथा राज्य सरबार म क्यानवया सम्बन्ध हो * 
ड) बया पचायती राज ने वार्यों वे सृल्यावन वे लिए मुछ विश्वसनीय 
बसौटियाँ हा सकती हैं ? 
(6) पचायती राज व ब्रन्तर्गत विभिन्न रावाआ। वे पदाधिक्रारियों की लियुवित 
कस प्रदार की जाये २ 
(7) पचापती रात सम्बन्धी चुनावा में राजनीति दो वां व्यवह्वार कैसा 
हा 
लोक प्रशासन के विद्यार्थी ॥ लिए इन सब समस्यपाग्रों का भ्रध्ययन बरला 
श्रावशपत्र है। जिस समय बलवन्तराप मंहता अध्ययन समिति ने पचायती राज की 
स्थापता का सुमाव दिया उस समय सामुदायिक विकास सण्ड पहले स मोजूद थे। 
समिति न खण्ड को ही विद्ास्र की इकाई स्वीकार किया तथा पंचायती समिति वो 
उसने विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियोजत थे क्रियास्वने विषयक वार सौपे | लोक 
तन्तीय विशेद्धीकरण सम्बन्धी महाराष्ट्रीय समिति न मेहता समिति का सुमाव 
स्वीकार नदीं किया । उस्तने जिला स्तर प्रर जिया परिषद को ही मुस्य विक्ास-काय 
सुपुदं किये । भारत मे परम्परा से जिला प्रशासत की एक महत्वपुरा इकाई रहा है । 
भविष्य का भ्रनुभव ही यह बतायगाः कि पचायती राज सस्याझा की प्रमुख इबाइ 
“शण्ड” हावा चाहिए या “जिला है 
॥ हलथा० * परपरद पल धर 5३ अशा एण एशलीउजबप ३) ॥33 शा 
एाष्टाउथीज 98९॥ ३०८९५(६० ॥प #िड ए०0७ााओ व एगाली३५०६ ९३१७० ए८ 06 53॥९ 
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पचायती राज सस्थाग्रो के प्रति राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों का 
उदासीन होना इनके लिए घावक होगा । पचायती राज मे मस्थाओं के मार्ग-निर्देशन, 
देख-रेख तथा नियरतस्त वा प्रइन सबसे महत्वपूर्ण होगा । राज्य सरकारों, उतके 
तवानीकी ग्रभिकरणों तथा जिला अविकारियो को पचायती राज सस्थाओं का मार्ग- 
निदश्ित करवा तया उन्हे प्रोत्ताहित करना है । कमर से प्म प्रारम्णिव चरणो में तो 
उनका परामश तथा निर्देशन अत्यन्त मह्त्वपुण है। जिला आ्यिकारियों को इन 
विफर्द्रीकृत लोकतन्तीय सस्थाओं के भित्र, दार्शनिक तथा पय-प्रदर्शक' बनना है । 
उनका कार्य बहुत सकारात्मक भ्रद्वति का है। जहाँ पय-प्रदर्शन झ्रावश्ष्यक है, द््हाँ 
उन्हें पथ-प्रदशन करना है , जहा समस्याओं की व्याख्या करना जरूरी है, वहाँ उत्ह 
व्याख्या करनी है। उन्हूं जनता को भ्रविक्‍क्तम पहल करन का भौका दमे वाल 
शिक्षको का कार्य करना है। कुछ अधिकारियों की यह मतांवत्ति बन गई है वि 
उनका पचायती राज छत कोई सम्बन्ध नहीं है। यह गलत है। प्रधिकारीगण 
विकेन्द्रीगत लोक्तन्‍्त की गतिविधियों म सक्रिय हिस्सेदारों बे रूप म सम्मुख प्रान 
चाहिये । इसके साथ ही उन्हे प्रहकार व वर्ग-ठच्चता की खोखली घारणाप्रो को 
त्यागना होगा । नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति स काम नहीं चलेगा। 
अधिकारियों को प्रचायती राज का लालन पालन बहुत सावधानी झे करना है ॥ 
जनता के सगठनो के प्रति उन्हे शिक्षण तथा समभाने बुभागने के तरीकों का प्रयोग 
वरना पड़ेगा ।? यही कारण है कि प्राज कलक्टर के बदलते हुए कार्यों, प्रशासक वेग 
॥॥6 [0ए७ाण्रा5 ए जञब्गएवए बा0 एनपए0एणा छा पड वछावए७०म 8३ धीह पाए: 
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क नय दायित्वा तथा ब्रधिकवारियों वी नई मनोवृत्तियों पर भारत में सर्वत्र विचार- 
बिमश हो रहा है। प्रगर 'सण्ड-वित्रास भधितारी' (8 00 0] “बड़े साहद' बाला 
रुख भपनाने का प्रयास बरेगा तो पचायती राज भ्रादोलन को भीषण कठिनाइयों का 
सामना वरना पड़ेगा । श्री वोौ० टी० कृथ्णमाचारी ने ठीक ही कहा कि “बलवटर का 
काय यदला है पर कम नटी हुआ है, इयोवि भ्रव उसे लोवतस्तीय सप्त्याप्रो वा पथ- 
प्रदर्शन करना है । भ्रक्सर ग्रव उस स्वय को लोकतस्त्रीय गस्थाग्रो वे विश्वास वे 
योग्य ठहरावा पडता है ।! श्री वी० दी० इृष्णमाचारी मे अपनी रिपोर्ट “भारतीय 
व राज्यीय प्रशासकोय सेवायें तथा जिला प्रशासन को समस्‍यायें” में इस तथ्य पर 
बल दिया है वि प्रधिवारियों का पचायती राज के उद्देश्या दी प्राष्ति के लिए सक्रिय 
सहयोग देना हागा | उनको निम्नलिखित स्िफारिशें महत्वपूर्ण हैं-- 

(प्र) जिला स्तर क प्रधिवारियों, जिस्हे समूह भाव रो काम करना चाहिए, 
का प्रमुख दायित्व जिला परियद्‌ पच्मयती समितियों, खण्ड विकास झधिकरारियों तथा 
विस्तार प्रधिवारियों ([£0९॥४0॥ ०८८३५) को सरकारी नीठियो तथा निर्देशों वे 
प्रनुमार तबनीवी रृष्टि से सुब्यवरिथित पोजनायें बनाने में मदद देना है , प्रशासनिक 
तथा तकतीगी दृष्टि से इन योजवाभो के क्रियान्वन वी देख-रेख बरना है तथा यह 
आश्वस्त वरना है वि विकास योजनाझों के लिए मूल हप स॑ प्रावश्यक सेवायें तवा 
वस्तुय समय पर तथा पर्याप्त सात्रा मे उपलब्ध हो सके । इसके राय ही उन्हे जिले 
के प्रस्तगंत विभिन्न खण्डो में कार्यों म समायोजन पैदा करना है। 

(ब) विस्तार प्रधिक्ारियो को खण्ड विव्रास ग्रधिदारी के सामास्य निर्देशन 
में एक समूह के रूप में कार्य करना चाहिये तथा उपक्रमों के क्रियान्वत में ततवीकी 
सुध्यवस्था का प्रवन्ध करके पचायती समिति की सहायता करनी चाहिए । इसवे साथ 
ही उन्हे ग्राम स्तर के कमंचारियों (४॥386 ९४८ ७०:८५) तथा प्रन्य क्षेत्रीय 
कमंवारियों के कार्य की देख-रेख करनी चाहिये । 

(स) खण्ड स्तर पर विस्तार भधिकारियों दया ग्राप्त स्तर के कर्मचारियों का 
एसा प्रशिक्षण दिया जावे वि वे पचायतों तवा सहकारी समितियों (00-09८०0४८९) 
मे साथ काम कर सकें तथा उन्हें रास्ता दिखा सदे //४ 

पचायती राज म प्रविरल मूल्यावन तथा अध्ययन भावश्यक है। इसके कार्य 
का पूर्ण प्रध्ययन होना चाहिए जिहसे इसकी त्रुटियों व क्रप्रियों को दूर कया जा 
सके । इसके कार्य का मूल्यावत करते समय निम्नलिखित मापदण्ड उपयोगी सिद्ध 
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प्रचायत राज र्रेश 


होंगे । इन मापदण्डो का निर्धारण हैदराबाद मे "सामुदायिक विकास तथा पचायती 
राज' पर हुए जुलाई १६६१ के वाधिद सम्मेलन मे किया गया था। ये दस-सूचरी 
भापदण्ड हैं-- 

(१) हृतीय योजना मे कृषि-उत्पादन की वृद्धि सर्वोवरि राष्ट्रीय प्राथमिकता 
(एप्रण्गा३) के रूप मे । 

(२) ग्रामीण उद्योगों का विकास । 

(३) सहकारी सस्थाओं का विकास + 

(४) स्थानीय स्लोती (जनशक्ति सहित) का विकास , 

(५) पचायती राज सस्थाओं द्वारा उपलब्ध सोतो जेंसे धन, स्टाफ, तकनीकी 
सहायता तथा उच्च स्तरो से प्राप्त अन्य सुविधाओं का अधिकतम उपयोग । 

(६) गप्ुदाय के ग्राधिक हष्टि से कमजोर वर्गों की सहायता । 

(७) स्वय-सेवी सयठत पर विशेष बल देकर ज्षितिजीय ([0०0207/9]) तथा 
शिरोस्मुखी (४८४८०) शक्ति एवं पहल का प्रगतिशील प्रयोग । 

(६) व्यापक प्रशिक्षण एवं दायित्वों व क॒त्त ब्यो क सुनिश्चित वितरण द्वारा 
ज्यता के अतिनिधियो व जनता के सेवकों (कर्मचारियों) मे सवभाव तथा सहिष्णुता 
की स्थापना । 

(६) भधिकारियों तथा गैर-अधिकारियो मे निरन्तर योग्यता की वृद्धि । 

(१०) समुदाय म मेलभाव तथा सहयोगिक प्रात्म सहायता का विकास । 

ग्रामीण योजनाप्ो तथा कार्यक्रमो के मुल्याकत के लिए राजस्थात सरकार न 
एक अधे-स्वतन्त्र 'मूल्याकन सगठन”' (2५शएथ॥०॥ ०४७॥2400॥) की स्थापता,की 
है। इधको राज्य ने पचायती राज सस्थानों की भतिविधियों की जाँच का ग्रधिकार 
भी दिया गया है। पचायती राज की ग्रतिविधियों के अधिकृत तथा गैर ग्रधिदत 
मूल्य।कन के फनस्वरूय बहुत से राचक तथ्य सामने ग्याप हैं 2 

बहुत थे दोषो फा उद्घाटन हुआ है । यह कहा गया है कि पचायती राज के 
फलस्वरूप गावों मे दलबन्दी तथा गरुटबन्दी पर आधारित राजनीतिक गतिविधिया 
बदी है। पवायत चुनावों के कारण ग्राम समाज के विभिन्न थग्गों म एक प्रकार पे 
'शीत युद्ध (0000 ७27) का बातादरणा विकसित हुआ है | राजनीतिक वैमनस्थ के 
फलस्वरूप ग्रामो मे ह॒त्याम्रों थो सख्या वढी है। यह सुभाव दिया गया है कि ये सब 
दांप तब दूर हो सकते है जब राजनीतिक दल पंचायती कार्यो मे हस्तक्षेप न करे तथा 
जब पचायतो के चुनाव सर्वंसम्मति पर आधारित हो ।£ राजनीतिक दलो को पचायतती 
गतिबिध्तिय़ों से हुर रहने क्री घोष़ज्ा करतो चाहिए । 
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क्ित यह ता एए कठित समस्या का सरत वशन मात्र है। विभिन्न हिता 
पर प्राथारित तथा उनका प्रतिनिद्धित्त बरन वाप दत जोकतज मे हम्नश्ञा बने रहेगे। 
राजनीतिज्ञो व ग्राचरण का सुधारत वी बात ता जचती है कितु यट ग्राणा करना 
व्यथ है वि राजीतिव दल स्थानीय सस्थाग्रा व क्षत्र स हटा वग | पचायती सस्थाग्रा 
से राजनीतिक दलों का टटन व लिए कहना प्रयाद्धनीय भी है । उसने हटने से रियत 
स्थान व पूर्ति गाया क प्रभत्यशा वी झाथिक जावीय या धाभिक वग क्रग । सुसग 
ठित राष्ट्र यापी राजनीतिय दल एग सामतवादी नथा प्रतिब्रियायादी बर्गों गे बडी 
प्रच्चे है। इसक भ्रतिरिक्त पग्रनेव यार बहुसरयय यंग अल्पसस्यवर वर्गों पर श्रपन 
निणय सवत्तम्मत निएय बह्यर थाप दता है। थ्रच्दा यह है रि लोवत त्रीय सस्याप्रा 
का ह्वतत्र रूप स काय करन दिया जाय । ध्मय आन पर स्वस्थ परम्पराप्ना व परि 
पाठियां का नीव स्वपमंव पढ़ जायगा तथा स्थिति सुघर जायगी | 


प्रकाथती राज के फ़्लस्वरूप्र एवं महत्वपूरा तथ्य यह सासत श्राया है कि 
ग्रामीणों के मस्तिप्व स भ्रपिकारिया का भय जाता रहा है। प्रग्रजी शासन व यूग मे 
ग्रामीरा जब नौवरशाही की टाबित से ब्रातवित 4। गाव में बड बड जमीदारा का 
छाड कर वापी सबक जिए पटवारी (जांबि मालग्रुजारी एकत्रित कग्न वाल अधि 
कारिया मे सबसे तीच होता है ठथा जो एवं गाव या बुद्ध गाँवा की जमीन वा 
हिसाव किताय भी रखता है) दूरस्थ ववकतर बल्कि गवनर स भी प्रषिक पगि 
शाली व्यत्रित था । साधारणतया उसी को खुश करना पयाष्त था झ्ौर यही वाता 
वरण उन प्रय छोटे छाट दप्तरा मं भी था जिनका ग्रामाण जनता म सीघा संम्पक 
था 


अब ग्रामीण जन खण्ड विषास अधिकारी के ग्रस जाकर विश्वास के साथ 
उसस झ्नी समस्याझो पर बातचीत वर सकत हैं। भारतीय सदभ में पचायती राज 
से यह एक मृल्यवान लाभ प्राप्त हुआ है व्यांवि यहा शताब्दिया स राजवीय शवितें 
जन साधारगा के लिए भय का विषय रही है। पचायती राज का प्रारम्भ जनता मं 
आत्म सहायता की भावना पैदा वरन विकास वायक्रमा में जनता को भाग तन वा 
अवसर प्रदान करन तथा उनम लोवतजौय विचारा का प्रसार करन हेतु किया गया 
था। यदि पचायती राज के लाभो व हानियो की एक सूचि तैयार की जाये तो यह 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेप्ठतम लाभ जनसाघारग्ग में आत्म मरत्व की अनुभूति 
का उत्पन करना रहा है। 
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पचायती राज २३७ 


पचायती राज के परीक्षण की सफलता हमारी जामरूफ़ता तथा समस्याओरी 
का साहस व उत्साह से सामता करने की हमारी क्षमता पर तिर्भर करेगी। प्रारम्मिक 
चरशौ में पचायती राज सस्याझो को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे ग्रधिकारियों के 
महत्वपूर्ण परामर्श तथा निर्देशन की अत्यविक आवश्यकता है। अधिकारियों को 
गआमीण क्षेत्रों म हो रहे परिवतनो के झनुकूल रवय को बदलता है । किस्तु साथ ही 
हमे इन सस्थाओों को वे कार्य नहीं सौपने चाहिये जो वे नहीं कर सकती । उनको 
केवल वे ही दायित्व सौंपे जाने चाहिय जिनको वे सफ्लता से निभा सके । इसके 
अ्रतिरिबत राज्य रारकारों को इन सस्थाओझो पर उत्तित नियन्तश रखना चाहिए। 
तथा उनकी देख रेख करनी चाहिए । किसी भी स्तर पर यह विचार नहीं झाना 
चाहिये कि पचायती राज की स्थापना से सब समस्याय सुलक गई है। भविष्य म 
झाशझ्या तथा ग्राम जनता की योग्यता म विश्वास इस परीक्षण को सफल बना सक्‍्त 
हैं । जैसा भरी बलवन्त राय मेहता न कहा है “ग्रामीण भारत वी जनता अनपढ़ 
बशत्र हो, जिन्‍्चु वह एक महानू पैंवूक सम्पत्ति तथा एक गहान सस्कृति वी स्वागी 
है तथा समय भाने पर वह निश्चितत रूप से अपने वास्तविक रूप में ग्रायमी । याद 
हमम पचायती राज सस्थाओ्रो, अपने ग्रामीण-जनो तथा उनके श्रपने छिपे हुये गुणों 
के उपयोग करन की क्षमता में विश्वास है तो निश्चित रूप स सफ्लता उनके हाथ 


लगेगी । आज पचायती राज मे बहुत से दोष हो सकत है परन्तु यह भविष्य को एक 
महत्वपूर्ण शक्ति है । *ै 8 के 
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क्षेत्रीय संस्थारं 
(शत छश४०ाभिाएशा।3) 





प्रधान कार्यालय और स्थानीय कार्यालयो के बीच सम्बन्ध 
(९॥७४०णा5 ४९४७९७॥ छ&व0१एशञा।शा5 बाते (.003] 0॥069) 

देश की राजधातियाँ (८५७॥85) हो केवल एक स्थान मे होती है जहां से 
सरकार के कार्य का सचालन किया जाता है) किन्तु बास्‍्तव मे राष्ट्रीय ग्रथवा राज्य 
सरकारें उन कार्यालयों (09008) द्वारा अपने कार्य का सम्पादन करतो हैं जोकि 
देश भर मे फैले होते हैं। यहां कक कि किसी देश की सरकार के कार्यालय ससार ने 
श्रन्य देशो मे भी पाये जाते है । इस प्रकार सरकार के कार्य उन सैकड़ों तथा हजारो 
कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किये जाते है । जोकि राजधानी से काफी दूर प्र्यात्‌ "क्षेत्र 
(70० $20) में स्थित होते हैं । इन क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा क्षेत्रीय संस्थाओं के 
माध्यम से ही सरकार जनता तक पहुचठी है। डाक के वितरछा का कार्य केवल 
दिल्ली के स्थित डाकखाने (११05४ ००७) हारा ही सम्पक्त नही किया जाता बल्कि 
यह वार्य देश भर मे दूर-दूर तक फंले हुए हजारो डाकछानों द्वारा पूरा किया जाता 
है । इसी प्रकार करो का सम्रह केवल दिल्ली के कर सग्रह करने वाले कार्यालयों 
(7४४ ८०॥८५०९ 0#085) द्वारा ही नहीं किया जाता करो के संग्रह का कार्य 
देश भर में बिखरे हुए हजारो कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जनोपयोगी 
सेवाएँ (?७७॥॥४ ४॥॥॥॥0/ $८:१:०८$) केवल दिल्ली मे स्थिति कार्यालयों के कार्य 
द्वार ही लोगो तक नही पहुचाई जाती । इन जनोपयोगी सेवा को सम्पन्न करने 
के लिये लाखों कमंचारी काम मे लगे रहते हैं और ये वर्भघारी प्रधान कार्यालयों 
(म४३४०प००/८:४) से काफी दूर स्थित होते है। क्षेत्रीय सस्पायें भ्रयवा क्षेत्रीय 
कार्यालय वे कार्यालय हैं जोकि प्रधान कार्यालों से दूर क्षेत्र श्रथवा मुफस्सिल! 
(#९४) पे कार्प करते हैं। क्षेत्रीय स्थल (हवि०त $६(७0005) जैसे कि डाकखान, 
आय-कर सग्रह करने वाले कार्यालय झादि देश भर भ फंले होते हैं। राजनयिव 
अधिकारी [0॥0]0790८ ०#०८।७) ससार भर मे नियुक्त विये जाते है । ये क्षेत्रीय 
सस्थाएं बुछ प्रपनी हो प्रशाराकीय समस्याये ग्रस्तुत करती है जोकि बड़ो कठित 
प्रकृति की होती हैं, झोर सम्पूर्ण देश की प्रशासकीय व्यवस्था की कुद्यतता एवं दक्षता 
बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रीय सस्याग्रो” से सम्बन्धित समस्याझ्ों वे हल पर ही निर्भर 
रहती है। 


र्‌४० लोक प्रशासन 


क्षेतर-स्थलों की स्थापना के कारण 

(70१5००१३ 407 87० ६ रेल व] ड्राणा७) 

क्षेत्र में कायलियो की स्थापना क्यों वी जाती है * इसके तीन प्रमुख बारण 
है जाबि निम्न प्रवार के हैं -- 

(१) यह स्पष्ट है कि प्रत्यक प्रवार वा कार्य बेंवल प्रधात वायलियों द्वारा 
ही सम्पन्न नहीं विया जा सकता । देश भर मे ढाव का वितरगा वर्न के लिए बोई 
भी सरकार वेवल एक ही राष्ट्रीय डाक घात वी स्थापना से काम नहीं चला सकती । 
बेवल एक डाक्खाना लाखा प्रील वे क्षेत्र में फली हुई भारत वी ४४ बरोड जनता 
वी भ्रावश्यकताप्रो का पूरा नही कर सबता। 

(२) राज्य व काय दिनश्रतिदित बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य द्वारा 
झनक प्रकार की क्रियाग्रा की सम्पन्नता वे लिए देश के सभी भागों में क्षेत्रीय बार्या- 
लग। की स्थापना वीं प्रावश्यक्ता होती है । क्षेत्रीय खेवाग्रो (72॥0 5६४00९5) की 
वृद्धि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्य दे कार्यों वे विस्तार स है। बल्याणकारी राज्य 
(एशाध८ 820०) को प्रपत सभी नागर वी ब्रावश्यक्ताग्रों को पूरा करना 
होता है झौर उसके तिय क्षेत्रीय कार्यालया वी स्थापना की जाती है । 

(३) सचार वे साधना (>शा3 ४ ००ाा00/20075) के विकास ने 
क्षेत्रीय सेवाप्ना की स्थापना दे वाय वा कापी सुविधाजनव' बना दिया है। प्रव प्रधान 
बायलिय (६८७० 0॥०) देश के विसी भी भाग मे स्थित विसी भी क्षेत्रीय कार्या- 
लय स बड़ी प्रासानी के साथ पत्र ब्यवहार कर सकता है तथा सम्बन्ध कायम रखे 
सकता है। यातायात वे सचार के प्राधुनिक साधना, जँस कि रेल मार्ग, वायु मार्ग, 
बतार के तार (५/॥८८७), टलीफोन तथा दार []6८४/०%) प्रादि वे क्षेत्रीय 
काथातया की स्पापना म॑ बड़ी सहायता पहुचाई है। दिल्ली में रिघ्रत कसी भी 
पदाधिकारी के लिए भव आसाम बे दूर से टूर वोन में स्थित बिसी भी प्रधिकारी वे 
साथ पत्र व्यवहार वरना तथा उरास्त सम्बन्ध रखना बडा प्रासान है। 


क्षेत्रीय सस्थाग्रों से उत्पन्न होने वाली प्रशासकीय सस्थाये 
(20099 5#9596 र+क्रींटा08 (#छ्थ्ना24 ए99 वैगं४॥४ 
&880॥जशञाए/८वा5) 

क्षेत्रीय बार्यालयों की प्रपनी निजी महत्वपूर्“ा समस्याएँ होती है और प्रशासन 
की कोई सुस्तयर व्यवस्था उनकी उपेक्षा नहीं वर सबती ॥ कसी भी बडे सगठन मे, 
सदर मुकाम भ्रयवा प्रधान कार्यालय (प८७०५०७शा०) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों 
(7794 ००९) के बीच संघर्ष (॥7700॥) उत्पन्न हो जाना मामूली सो बात है। 
यह भी सम्भव है कि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय वार्यालय दे बीच सम्पक ही टूट 
जाए झौर धरधात कार्यातय वे अधिकारी स्यानोय कठिनाइयों एवं समस्थाझों का 
यथेष्ट रूप से समझने तथा उतका मान वरन मे समर्थ नहो सके। क्षत्रीय कार्यालय 


झेब्रीय सस्थाए र४१ 


द्वारा उन होने वाली महत्वपूर्ण समस्या है प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय 
के बीच सम्बन्ध की समस्या। यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि क्षेत्रीय सेवाझ्नी पर 
प्रभावज्ञाली नियन्त्रण लगाया जाय जिससे कि राष्ट्रीय नीति (२४70॥9 7००४) 
में एकहूपता ([णिए्णाए)) कायम रखी जा सके । साथ ही साथ, क्षेत्र स्थलों को 
अ्रपने अपने क्षेत्र के लोगो की विशिष्ट आवश्यक्ताझों को पूरा करन के लिये पर्याप्त 
मात्रा म प्रवन्ध सम्बन्धी स्वायत्तता ()्धगाउहद्ग्व! बणणाणगा"ु] भी श्रदान वी 
जानी चाहिए। यही '"केन्द्रोइरण बनाम विकेन्द्रीकरण (एशाएथोटब0 ४05 
06०८००४।८७॥०॥) की परम्परागत समस्या है, श्र्भात्‌ यह कि बया प्रश्ञासन के 
सम्बन्ध म निएंय करन की पूर्णों सत्ता (#७७४०79) मुख्य कार्यालय केन्द्रित कर 
दी जाए, अथवा क्षेत्रो भे स्थित कार्यालयों के निर्श्य करने वे लिये आवश्यक सत्ता 
से सम्पन्न व्यॉक्तयों को तियुत्त कर लिया जाए तथा कार्य करने दिया जाय ? 
क्षेत्रीय सेवाप्रो को प्रमुख्त समस्या यह है कि प्रधान कार्यालय द्वारा उन पर क््तिना 
नियन्त्रण लागू किया जाए ? क्षेत्र स्थलों (200 $६४00०॥६) को, झपने कत्त'ब्यो को 
पूरा करने के लिए, क्तिनी सत्ता सौंपी जाए ? 
खतेत्रीप सेवाओं (77८0५ 5८४०८) से सम्बन्धित दूसरी प्रशासकीय समस्या 
उसके निर्माण ग्रथवा उसकी स्थापना से सम्बन्ध रखती है । बया क्षेत्रीय कार्यालयों 
की स्थापना करने की सत्ता महा-अ्रवन्धक के रूप मे मुरय कार्यपालिका (शाह 
(+६एएैँ॥५७ 8$ इशाश्श 79॥286:) में निहित को जाएं अथवा विघान-मण्डल 
(.०हाशण८) मे ? क्‍या इस वात का निश्चय विधान-मण्डल को करना चाहिए 
कि कहाँ-कहाँ नये झाकसाने कायम किए जाए, अथवा उनकी स्थापना के बारे में 
देश के प्रशासन के प्रधाव के नाते मुल्य निष्पादक या मुल्य कार्य-पालिका ("शाह 
&५6८४ए८) को निश्चय करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं 
कि विधान-म्रण्डल का कार्य केवल सरकार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सेवा या 
क्रिया ($ध70८६ 07 #॥८/शा५) को तय करना होता है। उस क्रिया को सम्पन्न 
करने के लिए स्थातीम कार्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका कौ ही 
होती है। 
कैन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण 
((87द0॥29007॥ ४६७४5 [200877822707) 


अब हम प्रधान कार्यालय (र८४९एप४ाथा) तथा क्षेत्रीय सेवाग्रो [यश्त 
$८५४।८६७) के पारस्परिक सम्बन्धो की समस्या की विवेचना करते हैं। 


गये (धर्क्राएए) 


यदि लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलो का निर्णय करने वाली सत्ता (8०00- 
ध0) श्रबात कार्यालय पर केन्द्रित कर दी जाती है, यदि क्षेत्रीय सस्थायें केवल 
कायंदाहऋ अभिकरणों (%०८णएणट्ट 88८०८८७) के रूप मे कार्य करती हैं भौर 


रधर पोग प्रशामत 





उनह अपनी प्रेरणा अदा प्रटरक देगी पर बाय बरने वी बोई शजित प्राप्त नही होती, 
यदि सभी मामवा में यहाँ तर हि ध्रान्तरिष प्रउत्ध दे मासतो मे भी, खेत्रौय वार्या- 
लशों का प्रधान बायविय वो पूर्व भ्नुमति लेती पड़ती है, यदि क्षेत्रीय कार्योगयो 
जू। खय अपन विवेश व दाय बरते की छूड़ बही होती, भौर यदि प्रस्वेज निर्भण 
कसीय कार्मालय दारा ही विया जाया हैं तो उसे बेन्द्रीवए्रा बहा जाता है। इस 
उल्हीं स्थिति विवस्द्रीय रण बरलाती है । यदि गता विशेख्धित दर दो जाती है भौर 
पेवस्पलों दे उमधातिया का इस रात की पर्याप्त रचा वषा छूट प्राष्ण होगी है हि 
दे प्रधान वायाउय वा सूचित जिय दिला ही प्रएत झनेद प्रश्नों थे पारे मे स्वय त्ती 
निश्यय बर में ता उस प्रपामन वो शिदित व्यवस्था दे नाम से दुस्धसा 
जाता है। 

विकेद्धित व्यवस्था फी प्रावदयक यातें 

78099) ० 28 02000॥3॥780 ५) ४ए॥) * 

(१) प्रधासन वी दस व्यदर्था में भ्रपित्रा् निर्णय (00090 क्र में ही 
बिय जात है । इसम पत्ता बिंडित झतों है। 

(२) विवेद्धित व्यवस्था में स्थानीय हर्मदारियों में विभिन्न स्पादीर 
दरिस्तिषतियों डे प्रमुमार व्यापत गामास्प राष्ट्रीय नौतियों वी अपनाने दे प्रति वापी 
स्वय प्रेरणा प्रथवा पहर बरने वी क्षमता (00/॥९0) पाई जाती है। 

(३) प्रशामन वी विबंद्धित व्यवस्था में स्वानीय लोगों दे सद्िय रुप मे भागे 
चैने को शेत्माहन दिया जाता है 

(४) प्रशामत की हस पद्धति मे प्रधान कार्यातिय को तो बेब सेदृल्व प्रद् 
करना हा है, वास्तविक दा स्वय स्थानीय वार्यालयों द्वारा ही सम्प्त विंया 
जाता है। 





(६) क्षेत्रीय वार्यालय प्रधान वार्याठिय के सम्देशवाहकों (6$शाएश४े के 
झूप मे वा नही करते । वे उत उत्तरदायी व्यक्तियों गे रूप में वाये करते हैं नि 
दूरगामी प्रभाव वाले अनेब महलपूर्श निएेय वरने की श्षक्रि प्राप्त होती है। 

इस सम्बन्ध में एक वात बिल्दुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये भौर पेट 
यह वि केद्वीरुररा और विकेद्धीव॒त्सा दे वौच विया जाने वाला भेद पूरे अप 
निरपेक (8950०) वही है। दिसो भी प्रशासन वो पूर्णत रेख्धित प्रणवां परत 
दिरेग्द्ित नही करह्मा जा सकता। भ्रन्तर केवल मात्रा वा होता है। यदि अशत 
कापीलय मे औषक त्त्ता कीद्त कर दो जाती है तो उसे अद्यासन को मे 
व्यवस्था वे नाम से पुवारा जाता है, और यदि क्षेत्रीप कार्यालयों वो अपेक्ाि 
प्रषिक शक्तितयाँ दे दी जाती हैँ तो उस पड़ति को विवेश्दित व्यवस्था वा नाम दिया 


जाता है । भव केन्द्रीवरश तथा विवेदीकरस के बोच का भेद सो 
हष्वाए है। 


क्षेत्रीय सस्थाए २४३ 


केद्रीकरण श्रौर विकेद्रीकरण के लिए उत्तरवायी तत्व 
(4९05 7९ञणाडकंट (ण (एशगशीडशफ0ा ज"0 एऐएटशाब290) 

जेम्स डब्यू ० फंसलर (70८5 ४! #८श८) के मतानुसार, ऐसे चार तत्व 
प्रथवा कारण हैं जाकि सामान्यत उस मात्रा का तियन्त्रित करत है जिसके ग्रतुसार 
कोई प्रभिकरण (#8०॥८५) ग्रपनी सत्ता को वन्द्रित अथवा विवेन्द्रित करता है। वे 
तत्व इप प्रकार ह (१) उत्तरदायित्व का तत्व [[ 9८० ० 765907509॥0/) , 
(२) प्रशासकीय तत्व (४०॥07909096 900०५) , (३) कार्यात्मक तत्व (सिप्ा0- 
00०47 9005] , (४) बाह्य तर (कान 00:58) ॥? 


अब हम इन तत्वों म प्रत्येक वी क्रमश विवेचना करते है । 

(१) उत्तरदापित्य का तत्ब--विंस्सी दिमाग से वामंवरण (#प/७ाणापाह) 
मे यदि कोई गलती हो जातो है तो उसके लिए विश्ागाध्यक्ष [स९७0 ० एह 
0८कथधगा०॥।) को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यदि रेलवे प्रशासन में कोई वास 
गलत हो जाता है तो गगद (?ब्रधीधााधा।) समाचार-पत्र तथा जनता रेल मन्‍्त्री 
(२४॥७४५ ४॥गा50) से स्पष्टौकरणा मागते हैं। प्रधान कार्यालयों के श्रधिवारी 
क्षेश्रीप प्धिवारियों वो इस वारण सत्ता (#0॥0०॥९५) नहीं सौएत बयोकि क्षत्रीय 
अधिकारी दैनिक नियन्‍्त्रणा से बिल्कुल पृथक्‌ होते है भर उस विभाग के कुशल 
सम्रालन वा उत्तरदायित्व प्रधान कायलिय के झ्रधिकारिया के कन्धों पर होता है । 

(२) प्रशासकीय तत्व--विकेस्ट्रीकरण वो प्रभावित बरने वाले महत्वपूर्णों 
प्रशासकीय तत्व ये है. अभिगरण (०६०४०५७) का ग्रत कार्यालय, उसकी मीतियों 
एवं कार्यविधियों की स्थिरता, उसके क्षेत्रीय कर्मचारियों को योग्यता व क्षमता, बाय 
बी गति एवं उसम मितव्ययता के सिए दवाब, ग्रोर प्रशासकीय अप्टाचार (॥0श॥॥5- 
६९ 809॥/502007) । यदि बोई अभिकरण पुराना है, उसवी सुनिर्धारित 
नीतिया हैं तथा उसके पास योग्य एव्र प्रनुमवी कर्मचारी है तो उस अभिकररा के 
मुकावले, जिप्के लिये कि वह कार्य नया है भौर जिसकी नीतिया (20॥०६४) तथा 
तकनीक (]60ध4०८$) प्रभी तक निश्चित नहीं हैं, वह प्रासानी के साथ श्रपने 
ग्रापयों विदेन्द्रित कर सकता है। 

(३) फार्पात्मक तेत्व--किसी अ्रभिकरए द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य 
भो वेन्द्रीकरण अथवा विकेश््रीकरण के निर्धारण मे मदद करते है। एक ही कार्य को 
करने वाले अभिकरण के मुकाबले एक बहुल प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने वाला 
अभिकरण विकेस्द्रीररण थे लिए अ्रधिक प्रस्तुत रहठा है। एक ही कार्य को सम्पन्न 
करने वाले ध्रभिकरण को विकेन्द्रीकरश की बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि 
अभिवरण द्वारा सम्पन्न विये जाने वाले कार्यों मे राष्ट्रीय एकरूपता ( एग्राणिणशा9) 
लाने की आवश्यकता है तो इससे केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और यदि 


4 ऐशाह5 जे, 7:४व वा 4 ण॒ कक 4वैशाा56006, 20. 99 १/ठ5ालक 
कथाए, 90 270 276 





र्ह४ लोक प्रशामन 


प्रभिकरण द्वारा विये जाने वाले वायों में भिप्त भिम्न प्रदेशों वे प्र्दर बहुल्पता 
(00८9) लानो प्रावध््यक' है तो इससे विवेस्द्रीररण की प्रेरणा भिलेगी। 

(४) बाह्य तत्द--यदि किसी प्रभिव रण (॥80॥८५) को सगदन से बाहर वे 
व्यकितियों का सहयोग प्राप्प करठे वी आावद्यवता है, श्रथदा यदि उमे प्रपनी 
पफ्सता के लिए बडी प्रस्या में छांग्रो के सहयोग की ध्रावश्यक्षता है, भ्रषवा यदि 
किसी ग्रमितरश को श्रन्य घतेक श्रभिवरणों के साथ मिलकर वाम करना पड़ता 
तो इन सब परिस्थितियों में विजेन्द्रीव रणा को अत्याहन मिलना है । ऐसे ध्रभिकरण 
के लिये यह भ्रावश्यक् हो जाता है कि वह अपन क्षेत्रीय श्रधिवारियों वो पर्याप्त 
सत्ता प्रदान करे जिससे कि भिन्न भिन्न प्रभिकरणो के हृष्टिकोणों वो भ्रपदाया जा 
सके । 

इसके प्रतिरिवरत, वेन्द्रीवरणा प्रथवा वित्रेद्धीकरण का प्रभावित करने वाल 
ग्रन्य तत्व निम्न प्रवार हैं -- 

(१) पदि क्षेत्रीय अधिकारी योग्य तथा सक्षम (0णाभृ०८॥/) हैं प्रौर उतमे 
स्वय भ्रपन लिय निर्णय करते की स्रामथ्य एवं क्षमता है तो प्रधान वार्यलिय उनको 
प्रनेक शर्तियाँ हस्तान्तरित कर देगा । 

(२) क्षेत्रीय अ्रधिकारियों में प्रधान कॉयलिय के भ्रधिवारियों का विश्वास 
होता विदेन्द्रीवरण की इच्छा की पूर्व शत है । 
केद्रोकरण के दोष 
(06९०५ ण॑ (शाशिर॥0णा) ४ 

(!) केद्धीकृत प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के बारे मे कम जानेबारी 
होती है भ्रौर बह एकरूपता पर वाफ़ी जोर देता है, जोकि हानिवारव सिद्ध होता है 
भ्रोर भकुशघता को श्रोत्साहत देता है! 

(२) केद्धीकरण के कारण निणोयों पर पहुंचने पर देरी होती है श्रोर इन 
देरिपो के कारण भ्रनेक प्रशासकीय कठिनाइयां व परेशानिया उत्पन्न हो जाती हैं । 

(३) केद्धीकरण लोगो को प्रश्चासन के साथ सहयोग करने को प्रोत्साहित 
नही करता, जबकि जनता वा सहयोग विसी भी प्रशासकीय योजना की सफ्लता के 
लिये आवश्यक होता है । 

(४) प्रशाप्तन की केन्द्रीकृ व ब्यवस्था (0८॥४3॥2८० 5१8८7) मे, प्रधिकारियो 
पर काम का इतता भ्रधिक भार होता है कि वे उसे वहद नेहीं कर सकते । जैसा कि 
एक लेखक ने कहां है कि “"””“शक केन्द्रीकृत प्रशासन चूकि असहय मात्रा में 
उफ़तापए अपपे ऊपर लाए लेता' है अरत्ता तमपत्लभया पर पछ्ने वाले मार व' दबाव 
के कारण बह शवितदहीनता को प्रामत्रित करता है /४ 


] 9४४3 छ पगणा॥७, 34फाउ॥न्ंफर ग2क्रगीयताक, 2 200: मे फ़र 
एफल्घ० 2९ ण 0क०७ ० ९ एए०६ 50४९४ ऐक्क्आफ्राध०६ ० #द्रो्पाधपा6, 8 
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(५) केन्रीकरण से प्रश्चासत में लचीलेपन (छोथ्झाणा/७) की कमी तथा 
अठोरता उत्पन्न हो जाती है । 

(६) केस्दीय कार्यालय अनेक बार स्थानीय दशाओ की जानकारी के बिना 
ही कार्य करता है। स्थानीय दक्ाप्रों के बारे में जानकारी के ग्रभाव में स्थानीय 
प्रमस्याप्रो के स्ावत्थ में गलत निश्चय तथा गलत पनुमानो पर प्राधारित निर्णय 
किये जा सकते हैं। 
केनल्रीयकरण के लाभ 
[80₹क्राग्रएू९5 ए॑ (टएशारबणा) २ 

(१) प्रशासन की केस्द्रीकृत व्यवस्था मे, प्रशासन के सभी प्गो (0845) 
प्र प्रभावशाली एवं सक्रिय नियत्रर्य रहता है। 

(६) प्रशासन में एकरूपता रहती है । कार्य का सम्पादन देश भर मे एक हो 
तरीके से एकसी ही सामान्य नीतिपो व सिद्धातो के झ्रनुसार किया जाता है । 

(३) प्रश्नासन की केद्धीकृत व्यवस्था मे, तियमो की एकरूपता [एशाणि- 
ग॥(9) के कारए साल की खरीद तशा कर्मचारियों आदि के मामलों मे दुरुपयोग 
तथा अनियमिततायें नहीं हो सकती । 
विकेस्द्रीयकरण के लाभ 
(80 ए्रा|99९६ ता 00९९7 ्रा29007) 

(१) सामान्य जनता द्वारा भाग लेना तथा लोकप्रिय नियत्रण (९०:०0 
००॥४०) प्रज्ायन की विकेन्द्रीकुत व्यवस्था (000०00०००0 इ)शंथ्ा ० 
30007504/000) मैं ही सम्भव है। ऐसी व्यवस्था लोकतत्र (70020) ) की 
वास्तविक तथा व्यापक आपषार बाला बनाती है । 

(२) विकेन्द्रीकरणा नियमों तथा विनियमो (॥२ए८5 क्षाए ॥ध्छु्/॥॥075) 
के लागू करने मे लचीलेपन हो प्रोत्साहन देता है । 

(३) इस ब्यवस्था मे, प्रशासन स्वय को विशिष्ट स्थानीय दक्षाग्रो के प्रनुकूल 
बना सकता है। उद्देश्यपूलक स्थानीम दशाओ तथा प्रशासकरीय प्रधिकारियो के बीच 
घनिष्ठ सम्पर्क कायम रहता है। इस प्रकार, विकेन्द्रीकरण के द्वारा किसी विशिष्ट 
क्षेत्र की विशिष्ट समस्‍यायें अधिक भच्छी प्रकार समझायी जा सकती हैं । 

(४) यदि सुत्ता विकेन्द्रित है तो सगठन की विभिन्न सतहो पर प्रशास्त में 
झनेक नये प्रयोग (855) किये जा सकते है । 

(५) प्रश्चासत्र की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था किसी भी स्कट के दवावों एव 
लिंचावो को अधिक अ्रच्छी प्रकार सहन कर रूकती है। 

(६) थरह व्यवस्था किसी भी आकरिमक भ्रधवा आपत्कालौन परिस्थिति का 
प्रधिक अच्छी तरह से सामना कर सकती है वयोकि इसके अधिकारियों को यह पत्ता 
प्राप्त होती है कि वे परिस्थितियों की माँग के भ्रनुसार झीघ्र मिणंय कर सके । 
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(७) इस पद्धति मे, विभिन्न प्रशार जी देरियाँ तथा साव पीताशाही (२०6 
(शव) भमाप्त वी जा सकती है। इसमें चूंकि केन्द्रीय कार्यालय को शरबार 
हवाले देने की भावश्यवता नहीं होती प्रठ काय म देरी नही होती । 

(५) इस व्यवस्था मे, ऊपर के भ्रधिवारी दिन-प्रतिदिन बे छोटे-मोटे कामों 
से मुबत हो पाते हैं। इस प्रक्‍रर वे नीति (९०॥०)) वया लियोजन [9अ0क्रा8) 
की बड़ी-बडी समस्याओं पर अपनी झवितियों को वेन्द्रित बर सबते हैं। उच्च प्रधि- 
बारियों का समय अनावश्यक छोटे मोटे कामों मे नष्ट होने से बच जाता है जिससे वे 
विभाग [2009/7॥767) वो प्रभावित ढरने बाली बड़ी समस्याप्रो के बारे में सोच 
विचार कर सवते हैं । 

(६) विकेर्ध्रीव रण क्षेत्रीय प्रधित्रारियों को भ्रपनी योग्यता तथा वार्यक्षमता 
दिखाने का ग्रवसर प्रदाव वरता है। क्षेत्रीय भ्रपियरारी भ्रपना बाम भारी उत्साह 
तथा लगन के साप वरते हैं। 

(१०) विक्ेद्धीत रण का प्र है क्षेत्रीय ग्रधिवारियों को बड़ी मात्रा में विवेष' 
तथा इच्छा से परिपूर्ण सत्ता वा हस्तातरण । इससे सेत्रीय भ्रधिकारियों में यह भावता 
वैदा होती है कि प्रधान वार्यालिय को उनक्ती क्षमता तथा थोग्यता में भारी विश्वास 
है । यह भावतरा क्षेत्रीय प्रशिकारियों को भौर भ्रधिक उत्तरदायी (/२०४9०७४780०) 
तथा कत॑व्य परायण (0000) बनाती है। वे प्रपवों पूर्ण शक्ति से यह दिखाने का 
प्रयत्न करते है कि वें दास्तव म॑ उस विश्वास (८०ापिशा८०) के पात्र हैं जो कि 
प्रधान बार्यालय ने उनमे प्रकट क्या है । 
विफेद्धोकरण के दोष 
(9066५ ण॑ 000९0 /क्नाएआॉजा) ३ 

(१) प्रशासत की इस व्यवस्था में एक रामान राष्ट्रीय नीति को कायम रखना 
कठिन हो सक्रता है। यह हो सकता है वि भिन्न-भिन्न क्षेतस्षल (28 588॥070) 
विभिन भदार की क्षियाविधियाँ (000/5८5 ०। ४९(०ा) झपनाये । 

(२) इस व्यवस्था से विभिप्न क्षेत्रस्यलो की नीतियो के बीच समुचित समन्वय 
((०-०५॥०५०ा) का प्रमाव हो सकता है। यह हो सकता है कि एंक क्षेत्रीय 
कार्याजय राष्ट्रीय नीति से पृथक अपनी तिजी नीति का प्नुस्तर करे ) 

(३) इस व्यवस्था से स्थानीय भ्धिकारियो मे राष्ट्रीय हित के हष्टिकोरा का 
लोप हो सकता है। स्पातीय भ्रधिकारी स्थानीय सभस्याप्रो मे इतते झधितः व्यस्त 
रहते हैं कि दे प्रदूरदर्शी (5007-0॥8(20) तथा सकुचित विचार बाले (क्षा०७- 
70॥0463) बन सकते है | उनका मानसिक दायरा सीमित हो जावे है और वे राष्ट्रीय 

समस्याओं के सदर्भ में विचार करना ही छोड देते हैं । 

(४) स्थानीय राजनीति ([.0८8) 7०॥४०$) स्थानीय कार्यालय पर हावी हो 
सकती हैं भौर फिर उसका परिणाम क्षेत्रीय सेवाओं मे भ्रष्टाचार तपा अ्रकुशलता 
के झूप में ही सामने भाता है। निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि “प्रशासकीय 
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विकेन्रीकूरण की नोति के गुणों तथा दोषों वे इस मक्षिप्त विवरए से यह प्रकट होता 
है कि इस व्यवस्या वो अत्यन्त सावधानी के साथ अपनाये जाने की पग्रावश्मकता है । 
इससे खतरे भी उतने हो बडे हो मकते है जितने कि इसके विपरीत की प्रशासते-ब्यवस्था 
मे पाये जाते है! इसके अतिरिक्त, ऐसा अतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी 
प्रशासकीय सगठन मे इन दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तयों (पद्धतियों) के कुछ न कुछ 
लक्षए भ्रदश्य पाये जाते है । वस्तुत इन दोनो ही प्रवृत्तियो को उद्देश्य (05) 
नही समभ लेता चाहिये बल्कि कुशल प्रशासन के उद्देश्य वी प्राप्ति का साधन-मात्र 
(जल्या३ (0 ॥0 नाव ० वश: 36ंग्राताशावा।णा) ही सगभना चाहिये। कसी 
भी प्रशासकीय सगठन में ये दोनो ही प्रवृत्तिया ऐसे प्रनुपात में वतंम्रान रहनी चाहिये 
जिससे कि न्यूनतम मात्रा में ही अकुझलता पाई जाय ।? 

क्षेत्रीय सस्थाओ्रो के सगठत का वर्तमान छम्तान केन्द्रीकरण वी और है। 
यातायात तथा सचार के झीघ्रगामी साधनों ने भौगोलिक दरिया न्यूनतम कर दी हैं । 
डाक, तार तथा टेलीफोन के द्वारा देश के किसी भी भाग से सशर्क कायम किया जा 
सकता है | इस स्थिति मे स्वभावतः ही केन्द्रीय नियन्त्रण मे वृद्धि हो रही है। इसके 
अतिरिक्त, एकर्पता ([]॥ण॥9) पर जोर देना, स्थानीय अधिकारियों की क्षमता 
में अ्रबिद्वारा, प्रशारान में विशेषज्ञों के बर्ग की उत्पत्ति, और प्रशासम की पेचीदगियाँ 
((०॥ए2४४/25)--इस सभी तत्वों ने केन्द्रीकरणा को प्रोत्साहन दिया है । 

क्षेत्रीय सेवाओ्रो का सगठन 
(76 0-ह४४ंडशांणा ० शत 56/एॉ०४४) 

बहुधा ऐसा होता है कि क्षेत्रस्पल (#0०0 $:2॥0॥) के अन्तर्गत अनेक 
इकाइया ([70/) झथबा सभाग ([0/95/05) होते हैं। भारत मे रेलवे प्रशासत 
का ही उदाहरण लोजिये। भारत मे रेल व्यवस्था के आ्राठ क्षेत्र (20769) हैं। 
प्रत्येक धोत्र एक जनरल मैनेजर के अघीत है ! प्रत्येक क्षेत्र यो भागे भी सभागो मे 
उप-विभाजित किया गया है। यहां प्रत्येक रेलदे क्षेत्र (७8५ 206) को एक 
क्षे्रत्थल माना जा सकता है और इस प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक समा हैं। 
प्रश्न यह है कि उस क्षेत्रीय कार्यालय का, जिसके अन्तर्गत अतेक इकाइयाँ ग्रथवा 
सभाग काम कर रहे हो, सगठन किस प्रकार कया जाम ? ऐसे बड़े-बड़े प्रनेकों 
डाबखाने हैं जिनको विभिन्न प्रकार कौ डाक ()४॥]) को सभालने की हृष्टि से 
सम्ाय्रो मे सगठछित किया गया है| एक बड़े डाकखाने में भिन्न-मिन्न श्रेणियों की दाक 
वो सभालने के लिए पृथक्‌ समाग (56798 5:९80॥03) हो सकते है, उदाहरण 
के लिए, पमुद्रपार की डाक के लिये, अन्तर्देशोय डाक के लिए, डाक रजिस्ट्रेशन के 
लिये! प्रइन यह है क्रि क्षेत्रीय कार्यालय की अधीनरथ इकाइयों का पर्यवेक्षण 
($एएशा8०॥] तथा तियन्दरण किस प्रकार किया जाये २े इस प्रमस्या के बारे 
में भिक्ष-गिन्न लेखको ने विभिन्न प्रकार के विचार व्यवत किये है। अब हम कुछ लेखको 
के विचारो की विवेचना करेंगे । 
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विलौदो के विचार (४८७६४ ० ५४ ए. ५४॥॥००४॥०)) : उपरिनिर्दशन 
स़था नियत्रण की एकल बनाम बहुत पदति (ए्राश३ शष्ा5४६ शरतैणोएए)6 
काव्य 0ध०्टा०ए- 274 एशएण)--श्कत पद्धति (07739 5)889) के 
भन्तगंत, एक क्षेत्रस्वल (66 5:8॥0॥] की इकाइया भ्रथवा सभाग क्षेत्रह्यल के ही 
प्रधिकारी के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में रहते हैं भौर वह भभिवार बदले में झपने 
क्षेत्रस्पलत के सभी सभागो के कार्यों बे लिए केन्द्रीय कार्यालय के प्रति उत्तरदायी 
होता है । इस ब्यवस्पा मे, क्षेत्रत्थल के प्रधान को उसके क्षेत्रस्थल की तथा उस 
सेत्रस्थल के सभागो (/0/080॥5) डी सभी क्रियाप्रो का पूर्ण कार्यभार सौंप दिया 
जाता है। सभागो के प्रघान झपने क्षेत्रस्थल के प्रधान वे भ्रघीन (४०७०७॥॥४/८) 
तथा उसतवे प्रति उत्तरदायी होने हैं । इस व्यवस्था को 'एक्ल पद्धति! इसलिए कहा 
जावा है वयोकि इसम भादेश की एक ही रेखा (59806 )॥76 ०४ ८०॥097270) होती 
है जोकि वेन्द्रीय कार्यालय से प्रारम्भ होकर क्षेत्रस्थल के प्रधान (१7९30) तक जाती 
है धौर फिर उस प्रधान से सभागो के प्रधान (0४580॥ !९905) भपने लिए भादेश 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय नियन्त्रणा के दृष्टिकोण से, क्षेत्रस्थल वो एव 
इवाई भाता जाता है प्रौर उप क्षेत्रत्यल का अ्रधान भपने क्षेत्रीय कायलिय की सभी 
विभिन इकाइयो पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है । 

बहुल पद्धति (१०७७८ $१$४८॥) मे, क्षेत्रीय कार्यालय इकाइयों (0॥॥5) 
का एक ढीलाढाला जुटाव या सगठन सा प्रतीत होता है। इस व्यवस्था में क्षेत्रस्थल 
की कार्यात्मक इकाइया (0000000[ एछ॥$) कैस्द्रीय कार्यालय दे समवर्ती सभागो 
((ण7०5एथाए॥8 4१8०७) के प्रति श्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती हैं पौर 
उनसे ही सम्बद्ध होती हैं। क्षेत्रस्थल (26 $88000) को ये हृकाइया उस क्षेत्रीप 
सगठत के नही बल्कि केन्द्रीय कार्यालय मरे स्थित समवर्ती सभागों के उपन्सभाग 
(509-9४380॥) माने जाते हैं। 

इस सम्बन्ध मे हमे यह वात भव्य हृष्टियत रखनी चाहिये कि कोई भो 
विभाग (0657०7॥) उपरिनिर्देशन तथा नियल्त्रण की पूर्णतया एकल प्रपवा 
पूणंतया बहुल पद्धति के उदाहरण के रूप मे कार्य नही करता । सर्वदा इन दोनों हो 
पद्धतियों का एक ऐप्ता सम्मिश्रण प्रपनाया छाता है जोकि सुविधाजनक हो । 
एकल पद्ध ति (एज $:80॥) ; 
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(एकल पद्धति के अन्तर्गत ये सभी इकाइया प्रादेशिक प्रधान [रिव्हाणाओं 
॥८४0) के अधीन हैं जोकि अपने क्षेत्रीय कार्यालय (प्रादेशिक कार्यालम) तथा इन 
सब इकाइयों के कार्य सचालन के लिए प्रधान कार्यालय (१680 0#28) के प्रति 
उत्तरदायी होता है) ! 
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बहुल पद्धति ([वणध0)० 85॥०0॥ 

(बहुल पद्धति के झन्तयेत, क्षेत्रस्थल को कार्यात्मक इकाई ( हर 
णा॥!) तथा केद्धीय कार्यालय मे स्थित उसके समवर्ती सभाग (00॥6590॥0॥72 
90800) के बीच भत्यक्ष सम्बन्ध होता है। क्षेत्रीय कार्यालय की अन्तर्देशीय डाक 
की इकाई प्रधान कार्योलय की प्रन्तर्देशीय डाक की इकाई से प्रत्यक्ष रुप से सम्बद्ध 
होती है) । 

झार्थर भेकमोहन (#ताहाह 34० #गघ॥) के अगुसार विलौदी का यह 
वर्गीकरण ग्रसन्तोषजनक है। बहु उपरिनिर्दश (१४०॥॥४७॥४ ०४शा।हत ताधणाठत) 
के लिये उन्होने “विशिष्टता के द्वारा विकेन्द्रीवरण” (70०८७४08॥5300॥ ४५ 
$796०५॥५9) नामक द्ब्दो को प्रमुखता दी--अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था जिससे कि अनेक 
क्षेत्रीय कार्यालय मिन्न भिन्न सम्म्राों तथा ब्यूरीसे निकल हाते है। और "एकल 
उपरिनिर्देश” (00089 ०५९१४९७१ 9॥6९४०7) के लिय उन्हाने "पद सापाय द्वारा 
विकेन्द्रीकरण' तामक इब्दो का प्रयोग किया, अर्थात्‌ ऐसा सगठनात्मक ढाचा जोकि 
वाशिंगटन में केन्द्रीय प्रशासक (एल्शाओ अवफगाशाक्ञा०) से लेकर नीचे क्षेत्र 
(728) में प्रादेशिक प्रश्यासक (ए८छाण)४॥ ३ताध50400) तक झाता है और उस 
प्रादेशिक प्रशासक को ठीक बेरे ही कार्य करने होते हैं जैसे कि उसके उच्च अधिकारी 
को, किन्तु उसके कार्य उसके विश्िप्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं 


ह 


२५० लोक प्रशासन 


क्षेत्रीय सेवाग्रो के सगठन के विपय में लूथर गुलिक 


के विचार 
(पाल 0ए॥6095 राल्फ8 शे०७६ व णाइगांध्वांणा ए 
[72॥8 $675०९७) 


उपरि नियञग तथा निर्देशन की हृष्टि से लुयर गुलि ने क्षेत्रीय सस्थाग्रा 
का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया है । 

श्षेत्रीय सस्थाग्रो वे! उनके द्वारा कये गये तीन वर्गीकरण इस भ्रकार है 
"सब उगलिया ! (6॥ 7४४8८७) “छोटी मृजाए घम्बी उगतियाँ” (9ण7 4&गा5 
[गाए 0805) प्रौर 'लम्बी भुजाएं छोटी उमलियाँ” (08 #श॥5, 
$007 कशाहृप7४) । यहाँ. मुजाए! दइब्द से ताटय॑ं 'प्रादेशिक झथवा भौगोलिर 
कार्यालयों से है प्रौर उगलियो से मतलब सवादवाहन वी उन रेखाग्रो स है जो वि 
प्रादेश के सूत्र (#॥॥॥8 ॥॥7९) पर निम्नतम क्षेत्रीय इवाइयो तक पहुँचती हैं ।* 


(१) सब उंगलियों” दे सगठन से तात्यें है कि उस सगठन भे बहुत 
उगलिया हैं जा कि प्रधात कार्यालयों से सीधी क्षेत्र (3८0) तक जाती हैं भर्थात्‌ 
केद्धीय प्रधान कार्यालय बीच म वही भी हिसी “भौगोलिक झयथवा प्रादेशिक” उप 
सभाग (58७७ ५४७०४) के बिना हो क्षेत्रीप इकाइयों के रा प्रत्यक्ष हूप से सम्बन्ध 
रखता है। 

(२) छोटो भुजाप्रों भौर लम्दो उयतियों” की व्ययस्था विलौवी को एकल 
व्यवस्था (07797) 53४८७) से बेवल इन मानों म भ्न्तर रखती है कि इसमे 
(प्रथम भ) प्रादेशिक प्रधान कार्यालय भौतिष रूप मे क्षेत्र (८0) की बजाय केद्धीय 
प्रघात कार्यातवय में ही स्थित होते हैं सौर इसी बार इसको “द्योटी भुजाओं प्रौर 
लम्बी उग्रतियों के नाम से पुझारा जाता है। इस पद्धति मे भौगोलिक सभाग अथवा 
इकाइयाँ (06087०फृ॥09 0श$0॥ ० ७४७) तो होती हैं परन्तु वे सम्बन्धित 
प्रदेश प्रथवा क्षेत्र मे स्थित ने होकर वेन्द्रीय प्रधान वार्यालय में ही स्थित होती हैं । 
केल्रीय प्रधान से क्षेत्रीय प्रधादा तक “छोटी भुजायें” होती है क्योकि क्षेत्रीय प्रधान 
भौतिक रूप से उसो भवन (80॥078) मे स्थित होते हैं, अपने भपने क्षेत्रों मे नही। 
“लम्बी उगलियाँ इसलिए कहलाती हैं क्योकि क्षेत्रीय प्रधानो से झादेश की रेखा 
सभवत पैंकड्ो हजारों मील दूर क्षेत्रीय इकाइयो तक जाती है । 

(३) “लस्‍्वी भुजाग्रो और छोटी उयलियो” बाली व्यवध्या में भोगौलिक 
सभाग भ्रघान कार्यालयों से दूर स्वय पअपने क्षेत्र मे ही स्थित होते हैं जैसे कि भारत 

4 #वग्ञाणा ज बट १०१७, 70 ए. जाल आ5 0]3685 0६920 796 #ठफा 
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में जिला कार्यालय [0%रग्रण/ ००८) । इस पद्धति मे प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय 
कार्यालय भौगोलिक हृष्टि से विकेन्द्रित रहते है । 

जब एक जिले के सब चिकित्सा स्वास्थ्य प्रधिकारी (धल्ताप्ह प्रच्थण) 
09०९9) जिला स्वास्थ्य अ्रधिकारी (रपट! पल्योती 5फ८क) के अधीन होते 
हैं और वह जिला स्वास्थ्य अविकारी उस जन्-्स्वास्थ्य निर्देशक (97९ए९0 ए 
एए०ण७८ प्॒र९॥५) के समक्ष अपनी रिपोर्ट भ्रस्तुत करता है जिसका कि कार्यालय 
जिले भ्रथवा क्षेत्र से दूर राज्य की राजधानी मे स्थित होता है तो उसे “लम्बी 
भुजाओो झौर छोटी उगलियो” बाली ब्यवस्था कहा जाता है क्योलि इसमे शिला 
स्वास्थ्य अधिकारी राज्य की राजधानी से दूर अपने-अपने क्षेत्र भे स्थित होते हैं। 
परन्तु यदि जिला स्वास्थ्य भ्रधिकारियों के कार्यालय जत-स्वास्थ्य निर्देशक के कार्यालय 
में ही घिथित हो झौर जिले के सब स्वास्थ्य ग्रधिकारियो द्वारा ग्रपने जिला स्वास्थ्य 
अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी हो त्तो इस स्थिति मे जिला स्वास्थ्य 
अधिकारी अपने जिले से दूर होता है परन्तु झपने उच्च अधिकारी के समीप होता है। 
अत यह व्यवस्था “छोटी भ्रुजाओ्ों व लम्बी उगलियो” वाली व्यवस्था कहलाती है 
चयोकि इराग्रे जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले रो दुर किन्तु अपन भ्रधात के 
समीप होता है॥ भ्रौर यदि जिला स्वास्थ्य अधिकारी बिल्कुल ही न हो, तथा जिले 
के प्रत्येक डावटर को अपने राज्य के अधान कार्यालय में सीधे जन-स्वास्थ्य निर्देशक 
के समक्ष ही ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो, तो इसे “सब उगलियो” थाली व्यवस्था 
का नाम दिया जायेगा । 


क्षेत्रीय व प्रधान कार्यालयों के सम्बन्ध 
(छां०फ-06३7पएथ/६:७ रि७|७४०॥५) 

"केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण' की समस्या की विवेचना दरते समय यह 
कहा गया था कि क्षेत्र स्थत्तों (#/८४0 503॥05) को काफी सत्ता ४४४०५) सौंपी 
जानी चाहिए । उन्हे इतनी शवित प्राप्म होनी चाहिए कि अपने सामने झ्रान॑ वाली 
समस्याओं के सम्बन्ध में निर्णय कर सके । परल्तु क्षेत्र स्थलो का सत्ता सौंपे जान का 
अर्थ यह नहीं है कि बे प्रधान कार्यालय के किसी भी नियन्वरा से पूर्णोतया मुक्त 
होगे । प्रघान कार्यालय का नियन्त्रण अदश्य विद्यमान रहेगा परन्तु इस नियन्तण का 
यह आशय कद्मपि नही है कि औत स्थलो के दित अ्तिदिन के कार्यों मे हस्तक्षेप किया 
जाय । क्षेत्रीय सेवाड्रो पर प्रधान कार्यालय के नियन्त्रण वी बास्तविक प्रकृति (२6० 
०4७॥०) के बारे में लिखते हुए डोताल्‍ड सी० स्टोन (0020 ८ 500॥०) ने यह 
विचार व्यक्त कियां-- 

“बरामिगटन कार्याबय (प्रधान कार्यालय) का वास्तविक काये क्षेत्रीय क मंचारी- 
बे (पशथ्व &६री] को उसके काम करने में सहायता पहुँचाना या, क्षेत्रीय 
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२५२ लोव प्रशासन 


वार्य को स्वयं अपन झ्ाप करना नही । इसका भ्र्य है निर्देशन के मारे, प्रादेश वी 
रेखा द्वारा निर्धारित मदो वे बजदों (06 ॥शथा।ा 0श68८७), सौदो के पुर्नावलोबन, 
मामला बे' पूवलसा परीक्षण वी रामाप्ति तथा सबसे खराब चीज भ्रर्धात्‌ भ्रत्वावश्यवा 
व झौध को जात याती वायवाहिया को करन से पूर्व तम्दे चौडे पत्र व स्मृतिपत्न 
जिसते वी प्रथा की समाप्ति। य सउ बातें क्षेत्रीय कर्मचारियों वी स्वय प्रेरणा 
भ्रघवा पहल करन कौ क्षमता (03॥96) को नष्ट वरती हैं। ये प्रशासन का दम 
घोटती हैं। य सरवार बे सम गतत जानकारी एवं गतत पक्ष प्रस्तुत करती हैं $ 
राता सौंपन का काय वास्तविक रूप म होना चाह्यि, वेवल कागजो पर नहीं | सत्ता 
सौपने वे इस काय॑ वे सम्बन्ध मे एक सघीय ग्रभिकरण (छ८(८४४ ०9४८॥०१) वे एक 
उच्च भधियारी को भावता का भ्रनुमरण दिया जाना चाहिय जिसने कि प्रभी हाल 
मे ही श्रपन क्षत्रीय प्रवन्धका (#८॥७ 3803) से यह बहा, कि जब भी उत्हे 
कोई वायवाही करने कौ प्रावश्यक्ता हो वे भागे वढ और बरें, भले ही उन्हे इसवे 
जिय विनियमो (८७७५॥७५) का उल्लघन वरना पड़े, वशर्ते कि ऐसा उल्लघन 
करना ग्रापश्यय हा गौर ऐसी कायवाही करन के बाद वे अपन प्रभिक्रण (8९४०१) 
वा उसक थारे मे सूचना दे द । बदल इस तरह के प्रशासन से ही हम यह श्राशा 
कर रावते हैं कि उसके द्वारा याग्य, उत्तरदायी व विस्तृत विचार वाले पश्रधिकारियों 
को क्षत्रीय सवाध्र] मे भ्रान वे दिये श्रानरवित किया जा सकेगा । ” प्रधान कार्यातय 
के नियन्त्रण द्वारा क्षतीय सवाग्रा के अधिवारियों थी र्वय प्रेराणा प्रथवा पहल करन 
की क्षमता नष्ट नहीं होनी चाहिये । 


क्षेत्रस्थलो पर प्रधान कार्यालय के नियन्त्रण की रीतियाँ 
[(ल॥0॥5 ० ससबवदृष्प्र।0/ एगराएण 0च७ लत 5(005) 

(१) फाय फरने से पूर्व विशिष्ट प्रधिकार प्राप्त करना (59९०॥० 80009 
॥ 86५4706) --इस व्यवस्था बे श्रन्तगंत, क्षेत्रीय कार्यालयों वे लिये यह प्रावश्यक 
हाता है कि वे कसी भी कार्य को, जिस कि वे करना चाहते है, करन से पूर्व प्रधान 
कायातया स श्रधिकार प्राप्त करें। इस प्रकार प्रधान कार्यालयों से प्राप्त होन वाली 
विशिष्ट सत्ता के विता क्षेत्रस्थल कुछ नहीं बर सक्त । यह व्यवस्था सत्ता सौंपने के 
प्रिद्धान्त का उल्बघन करती है। 

(२) कार्यवाहियों के पुर्नावत्रोकतव द्वारा नियत्रण (टणाव० फ्ाणजा 
॥0७॥८७४ ० ॥०(005) ---इस व्यवस्था मे, क्षेत्रीय कार्यल्ियों को कोई भी कार्यवाही 
वरन के लिये एक सामान्य रक्ति तया सत्ता मिली होती है। परन्तु किसी भी 
कायवाही को करने के परचात्‌ क्षेद्रीय कार्यातयो वो प्रधान कार्यालय के समक्ष उस्तका 
पूर्णा वियरण प्रस्तुत करदा पडता है और प्रधान वार्वालय स्थानीय कार्यालय की 
किसी भी कार्यवाही अयवा किसी भी निर्शाय पर पुनविचार कर सकता है। 
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क्षेत्रीय सस्थाए रशरे 


(३) दजद द्वारा नियन्त्रण (0077० पाए०्ण्डा ऐणपवं8४)--प्रघान कार्यालय 
बजट अनुदानों (3008० ह703) के द्वारा क्षेत्र-स्थलो को क्रियाप्रों पर नियन्त्रण 
लगाता है । विघ्तृत वजट ग्रनुदान देने की रीति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रधान 
कार्यालय क्षेतस्थलो की क्रियाओं पर विस्तृत नियन्त्रण लगाता है । 


(४) दिवरण प्राप्त करने की झकित द्वारा तिवन्‍्त्रण (एणराएएण ए॥ाणण्शी 
ध6 9०७९ (० ह९( ९०००५७)--क्षेत्स्थलो का यह कर्तव्य है कि दे प्पने द्वारा 
किये गये वाये की मात्रा तथा अपने द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध 
मे प्रधान वार्यलिय को सूचना दें। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रधान कार्यातय को इस 
सम्बन्ध मे विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है कि उन्होंने कौन-कौन से कार्य अथवा 
क्रियायें सम्पन्न की । इन सूचनाओ्रों तथा विवरणों के आधार पर, प्रधान कार्यालय 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रपनायी ग्ई। किन्‍्ही भी क्रियाविधियों (700००४/९) 
के बारे में ग्रापत्ति उठा सकते हैं और क्रियाविधि मे सशोधन के सुभाव दे 
सकते हैं । 

(५) ब्यक्तित्व निरीक्षणों द्वारा नियन्‍्त्र० (0णाए० फ्राणाएग शक्ष३्णाण 
478[0०00॥$)--प्रधान कार्यात्षय के झ्रधिकारी व्यक्तिगत रुप से क्षेत्रस्थल मे जाकर 
वहां के कार्यों का निरीक्षण कर सबते हे | मौके पर जाकर किये जाने वाले निरीक्षणों 
से अनेक ऐसे तथ्यो के प्रकट होने वी सभावना रहती है णो कि प्रन्य स्थिति में, यह 
हो सकता है कि प्रकाश मे न ये । 


(६) जग्व पडताल की झक्त के द्वारा नियन्त्रण (07०७० फाणह। (6 
7०७८ री ञा४८॥।७४॥०॥)--गै र-कानूनी कार्यवाहियो, जालसाजियो अथवा 
वेइमानी की चरम सीमा की स्पितियों मे प्रधान कायलिय के अधिकारियों द्वारा 
जाय पड़ताल की जा सकती है शौर इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालगों पर नियन्त्रण 
लगाया जा सकता है । 


ये दे रीतिया हैं जो कि प्रधान कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय सेवाओं पर नियन्त्रण 
लगाने के लिए काम मे लाई जाती हैं। परन्तु नियन्त्रण की समस्या एक बडी कठिन 
समस्या है | झत प्रत्येक प्रयस्त यही होना चाहिये कि स्थानीय कार्यालयों को पर्याप्त 
एंच्छिव शत्ितया प्रदान की जायें , क्योकि सर्वोत्तम निर्णय (00झ०) वही होता 
है जो ग़त्ता की उस सतह पर किया जाता है जो कि उस विणय से भ्रभाषित होने 
वाली जनता का निक्टतम प्रतिनिधित्व करती हो । इस प्रवार क्षेत्रस्थलो पर केन्द्रीय 
नियन्त्रण पद प्रदर्शन (6प्रात॑आ८४), प्रोत्साहव तथा परामर्श के रुप में होना 
चाहिये । 


र्श्४ लोक प्रशासन 


प्रधान कार्यालयों तथा क्षेत्रस्थलो के बीच ऐक्य अथवा 
तालमेल उत्पन्न करने की रीतिया 
(४९०१३ 0 टाएशाए विंगागाणाए कैशफ्एशा पा 
प्रद्धयतप्रालिड घाएं धर कविलावं 80075) 


किसी भी बड़े संगठन म, यह बिल्कुल मामूली सी बात है दि श्रघान बार्यलिय 
तथा क्षेत्रस्थतों ब बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाये। वे प्रधिकारी जो हि बेच से दूर 
होते हैं यह मानने लगते हैं भ्ोर कभी-कम्मी दो बहुत जल्दी ही, वि रागठन में उच्च 
पदो पर स्थित प्रधिवारी स्थानीय बठिनाइयो पर पर्याप्त ध्यान नही देते | भत उनमे 
इस भावना के कारण प्रघात वार्यातय विरोधी” (&0॥-८४000/(८) यह 
हृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है कि प्रधान वार्यातय वे भधिकारी दिन-प्रति-दित की 
उन क्षेत्रीय कठिनाइयों से दूर एक प्रतग ही दुनिया में रहते हैं जो कि स्थानीय 
बार्यालियों मं उतवे सहयोगियों को परेश्ञान करतो हैं । 

वे उपाय जो कि प्रधान वार्यालय तथा क्षेत्रस्थलो के थीच एवयपूर्ण सम्बन्ध 
(मधाणाणा०0५ ६ै३४०5७॥॥७) उत्पप्र बरत मे मदद बर सकते हैं, निम्त- 
लिखित है. -- 

(१) केर्द्रीय कार्यालय के उच्च भधिवारिया द्वारा किये जाते वाले ध्यवितगत 
निरीक्षणो प्रथवा दोरों (४।॥७) छ क्षेत्रीय कमंचारियों वे मन मे किसी विशेष 
कार्यालय के प्रति नहीं बल्कि 'सेवा' (5८५॥९०) के प्रति पपनत्व की भावता उत्तप्न 
होती है। इन ब्यवितगत विरीक्षणो बे द्वारा वेन्द्रीय कार्यालय वे प्रधिकारी क्षेत्रीय 
अ्रधिवारी वर्ग की कठिताइयो तथा समस्याप्रो के निवट सम्पर्क में रहते हैं। इससे 
प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय दे बीच ऐवयपूर्णं सम्बन्धो वा निर्माण करने 
में भारी मदद मिलती है। 

(२) क्षेत्रीय भधिकारियो के मन में यह भावना रहती चाहिए कि प्रधान 
कार्यालय के भधिकारी उनकी योग्यता एवं क्षमता में विश्वास रखते हैं। उनमे यह 
भावना रहनी बाहिये कि प्रधान कार्यालय उन पर विश्वास करता है झौर उनका 
उपयोग केवल सदेशवाहकों (४४5$50॥8७$) के रूप मे सही करता । 

(३) क्षेत्रीय अधिकारी वर्ग मे यह भावना रहनी चाहिये वि' प्रधान कार्यालय 
उनकी प्रावाज सुनता है और उनके तर्वों को मानता है। यदि प्रधान कार्यालय 
स्थानीय भ्रधिकारियों की राय दथ्य उनके विचारो वो पर्याप्त महत्व भ्रदान करता है 
तो “प्रधान वार्यालेय विरोधी” भागना उत्त्पन्न मही होती । 

(४) प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों को भर क्षेत्रीय कार्यालयों से 
प्रधान-कार्यालय को कर्मचारियों कॉ प्रदला-वर्दला हातो रहना चाहिये । दोनों के दीच 
ऐक्यपूर्" सम्बन्धो के विकास के लिये ऐसा होना अत्यन्त झावश्यक है। इससे 
फेत्र तथा प्रधान कार्यालय दोनो के ही कर्मचारियों को एक दूसरे की समस्याप्रो की 


क्षेत्रीय सस्थाए र्श्५ 


वास्तविकताग्रो को समभने का अवसर मिलता है। अ्रधिकारियो का एक स्थान 
से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण (उ77४7) किया जाना चाहिये । इससे एक 
दूसरे के प्रति उत्तपन्‍्न मिथ्या धारणाओो को दूर करने मे मदद मिलेगी । यदि ऐसी 
कोई पारणा उत्पत्त हो यई होँ तो , और ऐक्यप्ूूर्ण सम्बन्धो की उत्पत्ति मे सहायता 
मिलेगी । 

(५) क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय का सम्बन्ध बहुत कुछ पत्र-व्यवहाए तथा 
सम्देशों के आदान प्रदान पर निर्मर रहता है। नीचे से ऊपर तथा ऊपर से तीचे तक 
सूचनाओं का श्रादान-प्रदाव होता है। प्रशासन अपने जीवन-रकत ([॥6-0/006) के 
लिये पत्र ध्यवहार तथा सदेशों के ग्रादान-प्रदान की पर्याप्तता (&4०५०४०४) पर 
निर्भर रहता है, चाहे वह ग़ादान-प्रदान उच्च तथा अधीनस्थ अधिकारियों के बीच 
प्रत्यक्ष विचार-विमर्श के रूप मे हो अथवा सम्मेलनो (207०/६॥०८७), टेलीफोन की 
बातचीतो, प्रो, स्पृतिपत्रों आदेशों (07063), परिपत्रों (थआ०णआ8) या सार- 
पुस्तिकाओों (१/०0४०$) ग्रादि के रूप मे हो । भ्रत पत्र-व्यवहार बहुत ही सरल, 
सीधी सदी तथा भ्रासानी से सममने योग्य भाषा में होता घाहिए। भाषा ऐसी 
होती घाहिए जो मूल विचार को विल्झुस स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुँचा दे। पत्र- 
व्यवहार इतना विस्तृत तथा लम्बा-चोडा नहीं होता चाहिए कि जिससे क्षेत्रीय 
अधिकारियों का समय बष्ट हो । 

(६) प्रधान कार्यालय को ग्रनावश्यक प्रमाशिकता (8शात्षतीटआ0) 
अथवा एकरूपता (/7/णरिणा!9) पर णोर नही देना चाहिए। उसका प्रयत्न यही 
होना चाहिए कि 'प्रत्येक स्थिति की अपनी भ्रलग विशेषता होती है, ग्रत उसी के 
अनुरूप उससे निपटना चाहिये । 

(७) प्रधान कार्यालय पर स्थित तकनीवी विशेषज्ञ (8८७7०४] 5ए८९क्षाह्ष) 
का क्षेत्रीय कार्यालय फे साथ सम्बन्ध अधिकारी-वर्ग जैसा ही होता चाहिए । उसको 
चाहिए हक्षि क्षेत्रीय स्टॉफ को अनावश्यक रूप में आदेश नदे। उसे क्षत्रीय 
कार्यालयों को प्रशिक्षण देता चाहिए, परामर्श देता चाहिए, उतना पथ्प्रदर्शन करना 
चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए तथा उनको तकबीकी जानकाटी प्रदान करनी 
चाहिए । तकनीकी विज्षेपज्ञ को चाहिए कि वह स्थानीय स्टॉफ पर अपने झापको 
लादे नहीं, बल्कि इस्रके वजाए उस्ते उतवे लिए अपनी आवश्यकता उत्पन्न कर देनी 
चाहिए। 

(८) सबसे महत्वपूर्ण तत्व जोकि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के 
बीच ऐक्य उत्पन्न करने मे मदद करता है, प्रधान कार्पालय के ग्रधिकारियों द्वारा 
इस तथ्य (89९) का स्वीकार किया जाता है कि सम्पूर्ण सगठन का कुशल संचालन 
वेवल्न श्रघान कार्यालय पर ही निर्भेर नहीं होता है । कार्य कुशलता [हकटला०) 
तभी ग्राएगी जब क्रि सगठन के सभी कार्यालय, जोकि देश की विश्ञाल चम्बाई 

चोड़ाई भे दूर-दूर तक फैले हुये हैं, कुशलता के साथ कार्प करेंगे । प्रधान कार्यालय 
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के अधिकारियों को यह तथ्य श्रच्छी प्रकार सम्रभ केना चाहिए कि सम्पूर्ण सगठत 
बी बुद्यलता के लिए क्षेत्रीय कार्यातयों का सुयोग्य स्टॉफ से युउत होना अत्यन्त 
प्रावश्यक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्टॉफ को भी यह वात जान लेती चाहिए कि वे 
सगठत रूपी शरोर के अग मात्र हैं! यदि श्ारीरित' रचता को स्वस्थ्य एवं सुचाह 
रूप ये बायम रसदा है तो यह श्ावश्यक् है हि उसके द्रगों एर नियन्द्ररा रखा 
जाय । झत 'प्रवान कार्याठय विगाधी' रख प्रपनाने वे बजाएं उन्हें सहयोगी हष्टि- 
कोण ((०-०ए८०॥६८ 2000८) प्रपनाना चाहिएं। इस प्रकार इन भाववाप्रों के 
झ्राधार पर प्रधाने कार्यालय तथा स्थावीप्र स्टाफ के बीच प्रपेक्षाइत श्रेष्ठ तथा 
ऐक्यपूर् सम्बन्धों वा विवास्त विया जा सकता है। 
क्षेत्र मे समस्वय 
((०-07475॥07 |॥ ॥॥९ ९8) 

ग्रधिकाज्ल सरकार विभाग /60एटाग्राशाक्ा। 6९997९॥0) क्षेत्रीय कार्यतियों 
का उपयोग बरते हैं। दिसी भी खास क्षेत्र सम विभिन्न सरकारी विभागों ने प्तेव' 
क्षेत्रीय कायालय स्थित हो मरते हैं । दविसी विश्विप्ट स्थात पर एज रेसवे स्टेशन, एवं 
डाक्खाना, एवं अस्पताल, एक स्ूल, एक राजस्व वार्यालय [ए७ लाए 0॥6०), 
आप-कर कार्यालय (]70000 0385 ००८), एवं बिक्री कर कार्यालय (5405 (8५ 
०॥0०), एक भवन निर्माण कार्यातय (80॥॥008 ०ण४७०८॥०॥ ००८), एवं 
सडक निर्माण कार्यालय आादि हो सकते हैं। ये सब विभिन्न विभागों के स्लेत्रीय 
कार्यालय हैं। इन क्षेत्र-स्यलों वी स्थापना विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्त करते 
बे लिए की जाती है किन्तु फिर भी उनमे परस्पर समन्वय कायम होना चाहिये। 
चूंकि ये सब क्षेत्रीप कार्यालय एक़ ही विश्विष्ट क्षेत्र में स्थित होते हैं ओर उसी क्षेत्र 
में उनकी क्रियाप्रो के वीच समन्वय कायम क्या जाता है श्रत इसे "क्षेत्र मे समन्वय 
का नाम दिया जाता है । इनकी क्रियाप्रों के दीच समत्वय भ्रथवा ताल-मेल रखने वे 
लिए चार उपाय वाम में लाये जाते हैं। जो इस प्रकार हैं : (१) प्रादेशिक सीमाम्रो 
तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना में प्रधिकाधिव एक्रूपता ; (२) सस्यागत सेवाझो 
में मिलव्ययता लाने के लिये सयुक्त कार्यवाही , (३) कार्पक्रेमो के निष्पादन मे 
समन्वय , (४) कार्यक्रमो की योजना वनान में समन्वय । अब हम इस क्षेत्र में समल्वय 
लाने वाले इन उपायो पर क्रमश विचार करते हैं । 

(१) प्रदेशिक सीमाग्रों तया क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थिति निर्षारण करने 
मे प्रधिफाधिक एकरूपता ([07९35९60 एपालिागए ॥ ॥06 400807 0 दह/णावा 
00७॥08765 906 ॥80 ०९९७)--श्षेत्रीय द्योलियों की स्थिति के निर्धारण करने 
में प्रादेशिक एकरूपता से उतक्रे बोच अच्छा समन्वय उत्पन्न होता है। यदि महत्वपूर्ण 
जषेउ-स्थलो वी स्थापना कसी एक ही सामान्य नगर भे |वी जाये तो उनके बीच वढी 
सुगमता के साथ समस्वय कायम किया जा सकता है। यही कारण है जिसवी वजह 
से मारत में विभिन्‍न अर के महत्वपूरा क्षेत्रीय वा्यालयो की स्थापना करने वे लिये 


क्षेत्रीय सरवाए र्श्छ 


तहसील प्थवा जिले का उपयोग किया जाता है । यदि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्याबिय 
एक ही स्थान पर स्थापित किये जायें तो उत्तम सरलता के साथ समस्वय कायम क्या 
जा सकता है । 

(२) सत्यागत सेढाग्नो मे मितव्ययतायें लाने के लिए सथुक्त कार्यबाही 
(ता बलाणा (0 लीं €९०0०फट5 पथ [7चवाष्ठाए003] इश५श2८४)--विभिन्‍न 
क्षेत्रीय कार्यालय माल की खरीद तथा कर्मचारियों की भर्ती ग्रादि के लिए एक से ही 
साभान्य प्रभिकरणो (॥8९०८४०४) का उपयोग कर सकते है । एक रोजगार का दफ्तर 
((गए।०एपव्ण एफलाशा;) प्रदेश (२८६०) के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की 
आवश्यतत्ाग्रों की पूर्ति कर सकता है । यदि क्षेत्रीय वायलिय गझ्नेक कार्यों को सयुक्त 
रूप से सम्पन्न करे और ग्रपनो समान समस्याओं के हल के लिये एक ही सामान्य 
अभिकरण का उपयोग करें तो मितव्ययता लाई जा सकती है तथा उन क्षेग्स्थल्ो की 
क्रियाग्री में ताल-मेैल अथवा समन्वय कायम क्रिया जा सकता है । 

(३) प्रादेशिक भ्रथवा क्षेत्रोप समन्‍्वयकर्त्ता (र८हाणाग (0० ०५॥व०5४)- 
क्षेत्र से समस्वय| कायम करने के लिय प्रादशिक अथवा क्षेत्रीय समन्वयकर्त्ताप्ना का 
उपयोग किया जा सकता है । भारत म॑ जिलाधीश (7/४004 )०8।80८) अपने 
जिले म॑ स्थित अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों वा क्षेत्रीय समन्दयवत्ता है । 


सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे प्रादशिक अथवा क्षेत्रीय समत्वयवर्त्ताप्रो से निम्त 
लिखित कार्यों को सम्पत्न करने की आशा की गई थी-- 

#(क) घधीय अभिकरणो (&९02८० 9827९९५) तथा उनकी क्रियाद्ों एव 
गतिविधियों के सम्बन्ध मे सूचना विभाग (छणा८७७ ० ग्राणूृएशाणा) का कार्य 
करना , (ख) सधीय अभिकरणो के बीच सहयोग उत्पन्त करना, (ग) संघीय प्रप्रि 
करणो तथा राज्य प्रशासत के ब्रीच सम्पर्द भ्रधिकारी (.0500 0#0५7) के रुप में 
कार्य करना, (घ) भ्रत्येक सधीय झ्भिकरर् के कार्य की साधताशों का अलोचनात्मक 
मूल्याकन करदे हुये तया आवश्यकदाभो की पूर्ति के लिए सघीय कार्यक्रम की 
पर्याप्तता (8५६५०७००४) का विश्लेषण करते हुए हर एव अभिकरणा को प्राक्षिक 
अथवा अधंमासिक रिपोर्ट वाशिंगटन म प्रस्तुत वरना । ? 

प्रशासकीय प्रबन्ध पर राष्ट्रपति की समिति (शक्छात॑शा।'5 (0०शशाएा६० 
0०0 29गराधप्धाश८ >(०॥०४ध०८१॥) न प्रधान क््यालयों के इन प्रादशिव 
प्रतिनिधियों के लिये तीन कार्यो का सुकाव दिया 

(१) वे क्षेत्र मे भ्रन्तरभिकरणीय (]्रांदा 38००७) विवादों के सम्बन्ध मे 
निष्पक्ष रूप ये रामझौता करान वाले ब्यक्षिययों के रूप में काय करय भौर ऐसे विदादों 
को जिन पर कि समभीता नही हो सका है, वाशिंगटन के समक्ष प्रस्तुत करेगे, जहा 
कि प्रधिक प्रभावपूर्ण रीति से उनका हल खोजा जा सकेगा । 
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(२) बे क्षेत्रीय धधिरारियों में सभी प्रभिकरणों के क्षेत्रीय दार्यक्रमों वे 
सम्बन्ध मे पारस्परिक परिचय व जानवारी उत्पन्न ररेंगे । इस बाय वो वे स्थानीय 
संघीय व्यवसायिक सपो के निर्माण के द्वारा तथा प्रत्येत़् राज्य से एक-सी हो पद- 
स्थिति (२आ॥.) के सघीय भधिरारियो वी राज्ययापी बठको (१८८४॥०९$) के द्वारा 
सापस्न करेंगे । 

(६!) वे विशिष्ट प्रशामकीय अध्ययन वररेंग प्रोर इसबे लिए वे विशिष्ट 
अभिकरणो के क्षेत्रीय कार्यक्रमों की फ्ल-साधनाशो का तथा एव तिश्चित क्षेत्र में 
सघोय क्षेत्र क्रियाधो के सम्पूर्ां प्रतिर्प (?80था) का परीक्षण करेंगे । 

(४) प्रादेशिक पोजना झ्योण प्रादेशिक विशशस सत्तायें (8८8७॥ 
छिक्ापर08 0०फ9॥55०5 गाव रेटए/0॥ 0९४९०क्शञाला( #ैएफएशा।28) *- 
ये प्रादेशिव प्रयवा क्षेत्रीय सस्पायें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच प्रधित् भच्छा 
समन्वय कायम कर पक्ती हैं। ये सस्थायें क्षेत्र के विक्ञास के लिए योजनायें 
(9]35$) बनापगी झोौर प्रपती योजनायें विभिन्न क्षेत्रीय वार्यालियों वे सम्मुख रखेंगी 
जोकि क्षेत्र के विकास के लिये उस योजना वो क्रियान्वित करने के उद्देश्य के साथ 
मिलकर काम करेगे । इस प्रकार ऊपर उल्लेख क्ये गये इन उपायो के द्वारा 'क्षेत् 
मे समन्वय' वायम क्या जा सकता है। 
विष्कर्ष 
(एण्जदपरच्नणा। 

इम प्रकार, प्रधान बार्यातय तथा क्षेत्र वे पारस्परिक सम्बन्ध में एक ऐसी 
कठिन व पेचीदा समस्या प्रस्तुत वरते हैं जिसकी कोई भी प्रशासन उपेक्षा नहीं कर 
सकता । दिसी भी प्रशासकौय व्यवस्था वी बुशलता बेवल प्रधान वरर्यालय पर ही 
निर्भर नही हुआ बरती । इसके लिये भावश्यक है कि भ्रत्येक कार्यात्य तथा उस 
प्रशासन की प्रत्येश इकाई कुझलता के स्ताथ बाय॑ करे। ब्ेवल तभी प्रशासन का 
सद्ष्य प्राप्त किया जा सवता है प्र्षात्‌ उच्च तथा सुखी जीवन का विकास किया जा 
सकता है | फिर, एक बात यह है कि नागरिक प्रधान कार्यालय की भपेक्षा क्षेत्रस्थला 
के प्रधिक सम्पक में झात है ! भ्रतः क्षेबस्थलो का कुशल बनान तथा प्रधान कार्यालय 
के साथ उनके सम्बन्धों को मघुर तया ऐक्यपूर्ण बनाने के लिये ययासमव प्रत्येक 
अयत्न कया जाता चाहिये। क्षेत्रस्यतों को प्रदात की आने वाली शक्त्तियो 
की स्पष्ट रूप स व्यास्या की जानो चाहिये । स्थानीय समस्याझो से निपटने के तिये 
उन्हे पर्याप्त स्वतन्वता दी जानी चाहिये । क्षेत्रस्थलो में योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी- 
वर्ग की नियुक्त को जानी चाहिय और उन्हे प्रधान कार्यलिय वा विश्वास प्राप्त 
करना चाहिये । क्षेत्रस्थलो को स्थानीय लोगो के वस्यासा तथा सुख में वृद्धि करद 
का पूर्णा प्रथत्त करना चात्यि, अन्यथा उनकी विद्यमानता का कोई महत्व नहीं 
रह जाता। 





हर 


प्रशासनिक सुधार 


(8 तगांग्रंडएक्वाएट [पपाएएणशा) 





किसी प्रशासनिक प्रभिकरण की स्थापना बुद्ध विशिष्ट हितो को प्ेवा, कुछ 
उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कुछ सेवाओ्नो को सचालित करने के मन्तव्य से की 
जाती है। अत्पेक प्रशासक को एक मुख्य चुनौती का अव्ार साभना करवा पढ़ता है 
क्या उसके झभिकरण का का वर्तमान की अपेक्षा अधिक कार्य-बुशलता से सम्पन्न 
किया जा सकता है” उद्देश्य दा लागठ में कमी लाना, उत्पादन बढ़ाना तथा 
अ्रभिकरण के योगदान का विस्तार करना होता है। प्रत्येक देश के लोक-प्रशासन 
के सम्मुख झ्राज यह एक महत्वपूर्ण चुनोती है कि सीमित लोतो से प्रधिकतम लाभ 
किस प्रकार उठाया जाये तथा लोक सेवाओं का उत्पादल व उनका जनहित मे 
योगदान कैसे बढाया जाये ।(१६३७ में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रशासनिक 
प्रबन्ध सम्बन्धी समिति' [एणाणा।लड णा 8क्राग्राह्ाआ6 शक्याव्ह्शाधा।) मे 
“प्रतिदिन, प्रति वर्ष तथा प्रत्यक्र परिस्थिति मे लागत काम करने, सेवाए सुधारने 
तथा कार्य का स्तर ठोंचा उठाने के लिए” केन्द्रीय कार्यपालिका हिर्देशत प्र बल 
दिया था।! 

प्रशासनिक प्रवन्ध में निरन्तर सुधार को ग्रावक््यकत्ता को सबने महसूस किया 
है। इस प्रकार का सुधार लाने के लिए भ्रशासनिक संगठनों के कार्यों का मूल्याकन 
तथा उत पर पुतक्षिचार करना भ्रावश्यक है। अवसर प्रशासनिवा अभिकरणो के स्वरूप 
में साठनात्मक परिवर्तन ग्रनिदायं हो जाते हैं। कभी-कभी क्रिया प्रणालियों तथा 
प्रक्रिपाप्नो मे सशोधन व ताल-मेल प्लावश्यक हो जाता है। कभी-कभी कर्मचारी वर्ग 
को झविक कार्य कुशल वनाने के लिए विश्वेप लाभकारी प्रेरणाएं ([0 ००७४॥४४९७) देगा 
भी अनिवाय हो जाता द्रै। प्रशासनिक सुधार के वार्य मं तीन ऐसे चरण है जो 
परस्पर सम्बद्ध हैं. (भ) प्रशासनिक रागठग मे स्वरूप सम्बन्धी सुधार (ब) क्रिया- 
प्रणालियों ध्था प्रक्रियाश्रों मे सुधर, तथा (स) प्रद्मासनिक अ्रभ्रिकरणों में काम कर 
रहे कर्मचारियों के उत्साह मे निरल्तर वृद्धि । 

प्रशासनिक सुधार लाना गसम्भव होगा यदि कर्मचारी-वगे श्रपने कार्य से 
प्रमन्तुष्ट व प्प्रसन्न होगा | ऐसी दशाएं पैदा करनों प्रावक्यक हैं जो कर्मचारी वर्ग 
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को सन्‍्तोष तथा प्रमश्षता प्रदान वर सत्रे जिससे वे अपने काम को तन-मन-धन से 
कर सके । ऐसी दशाएं होने पर उतरे उत्तरदाधित्व वी भावना भी श्रासिगी (इस 
(प्रकार प्रशासनिक सुधार वा प्रमिप्राय कार्य प्रणालियों तथा संगठवात्मक ह्यरप मं 
सुधार लाने मात्र रे नहीं हैं। उिसी भी देश के प्रशासनिद ढाँचे यो सुधारने के 
लिए “व्यक्ति! (गा), जोकि प्रग्मागा वी प्रेराया शक्ति है, पर घ्याव देता 
अ्रत्यावश्यव है | 
प्रशासनिब सुधार ते लिए समय-रामय पर ग्रनेत्र महत्वपूर्ण श्रष्यपत किए 
गये हैं । ये अध्ययन व्यजिवयत रूप से! विद्वानों या सरबार द्वारा किए गये है। हाल 
ही मे इस प्रवार के प्रव्ययत गरवारी क्षेत्र की प्रोक्षा निजी प्रौद्योगिव व व्यापारिक 
क्षेत्र मे श्रधिकर लोव प्रिय हुए हैं। बहुत से देशों वी सखारें अपने-पपन प्रशागनितर 
ढाँचों के विद्लेषणात्मक निरीक्षण वे महत्व को स्वीतार वर रही हैं तथा प्रशासन 
म वार्य कुशलता तथा ऊपादन की समस्याप्रों वा प्रध्यपन करने वे लिए बहुत से 
अभिक रणा स्थापित विए गये है। 


वेज्ञानिक प्रवन्ध 
(इिलशाएि० फैशायहुसााला।) 

प्रशासनिक सुधार के त्रि्ची भी भ्रध्ययत्र में प्रमेरीवा के प्रें डरिक टेलर 
(#60८४०४ ९४ 9907) का नाम महत्मपूर्ण स्थान रखता है। उसने १६११ में 
प्रकाशित प्रपनी पुस्तक * बेजानिक प्रवस्ध वे सिद्धान्त” मे भ्रपने विचारों वा प्रतिपादन 
किया था। उसवे प्रपत अध्ययन का प्रारम्भ एप छोटे कारखाने (8909) की 
समस्याओं वे निरीक्षण से क़िया। उसने प्रपवध्यय, भालित तथा कर्मचारियों के 
पारस्परिक सपर्ष उत्पादन के साधनों के अव्रायंबुद्धत प्रयोग तथा नियोजन ने प्रभाव 
के कारागो की जाँच वी (१ टेलर ने वैज्ञातिव प्रवन्ध के चार रिद्धास्त प्रतिपादित 
श््ए्‌ 

(प्र) पुराने घिस पिटे तरीकों के स्थान पर “विज्ञान का विकास ; 

(व) बर्मचारियो का वैज्ञानिक चुनाव तथा उनका श्रगतिशीत प्रशिक्षण एव 
विवाप्त , 

(स) वेजाडिक तरीके से चुने हुए पर्मचारियों तथा “विज्ञान! में निकटता 
लाता , तथा 

(६) प्रबन्धकवर्त्ताश्री तथा कर्मचारियों मे दाय॑ वा लगभग समान विभाजन ।£ 
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प्रशासनिक सुधार र६१ 


सरकार में समय तथा किया का अध्ययन 
[उतार गाव ऐी०क्‍ंमा 800865 एक शपवाटए) 


चैज्ञानिक प्रवन्ध के आन्दोलन ने समय व क्रिया अ्रच्ययत' नामक एक अन्य 
आ्रान्दोलत को जन्‍म दिया है। इस प्रकार के प्रध्ययन का उद्देश्य वस्तुग्रों के उत्पादन 
में समय दी ज्ञागत को कम करना है। समय अध्ययन का उद्ृंश्य एक वस्तु के 
उत्पादव या एक गति विधि के जिए एक अविक्तम समय-सीसमा निर्दिचत करना है । 
क्रिया प्रध्ययन का उद्दश्य एक दार्य (709) के लिए पग्रावश्ष्यक क्रियाप्रो की 
श खला का अप्ययन करवे “प्रलाभकारी' या “गैर उत्पादक! क्रियाओ का उन्मूलन 
करना है।? 

समय तथा क्रिया! ग्रध्ययन सरकारी विभागों में लोकप्रिय नहीं हो पाये है 
परन्तु इन्टी स उपजी 'वाय॑ रारलीक्रण' (५०7६ छाफ़70७७०॥) दी प्रक्रियायें 
ग्रव सरकारी क्षेत्र मे भी लोक-प्रिय हो रहो है ॥£ 


प्रशासनिक कार्य-प्रणालियों में सुधार 

(फएएण्टारा वा 46 ंता50च् (१९ 000९0 ०४५) 

प्रशामन मे कार्य कुझलता की वृद्धि के लिए प्रशासनिक वार्य प्रशालियो भ 
सुधार अत्यन्त आवश्यक है | बहुत सी वायें प्रणालिया समयानुकूल न रहने के कारण 
भनुपयोगी सावित हो जाती हैं। किन्तु श्रादत के कारए प्रशासक्-न्वर्ग उन्हे अवसर 
नहीं त्थागता | इसके फतस्वरूप समय का अ्पब्यय, काम में विलम्ब तथा लालफीता 
शाही का जन्म होता है १ कार्य-प्रशालियो का अविरल विरीक्षस्प प्रशासतिक सुधार 
के लिये प्रावइ्यक है । सरकारी कार्य-प्रणपलियों म॒ व्यर्थ की पुनरावृत्ति बहुत होती 
है ; भौपचारिकतायें भी उनमे बहुत होती हैं । इसलिए कसी भी लोक-सेवा के कार्य- 
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स्तर में सुधार दथा उसकी लागत में कमी सरकारी विभागों की बायं-प्रालियों के 
सरलीवरणा पर निरमर करती है । 

विर्पालिग वे पब्दों मे बाय प्रशालियो का विश्तेषण बरने वाले ब्यत्रित वो 
छ प्रइतों वो श्रपने सम्मुख रखना पढ़ता है. वयानया गतिविधियाँ सचालित हो रही 
हैं ? ये कदम क्यो वाछनीय हैं? इस वाम वो वहाँ किया जाना चाहिए ? इसको 
कद प्रारम्भ करना चाहिए ? इसको किसे वरना चाहिए ? इसको किस प्रकार करमा 
चाहिए ?। इन प्रदनो वे उत्तर सर्वेक्षणों (50४८)४), प्रश्शावलिया (00९४7ण०॥8॥03) 
तथा व्यवितगत मेंटो (॥70ल्‍५:७७) से प्राप्त किय जा सदते हैं! बाय वा सरतीकारण 
कमचारियो मे वार्य वे उचित विभाजन पर निर्भर बरता है। प्रगर वाय-विभाजन 
प्रनुचित तथा भ्रवैज्ञानिक है श्रोर एक ही वाम प्रनेव व्यवितयों को यरना परढ रहा है 
ता इसवे परिणामस्थरप वभचारियों द्वारा कामवा एक दूसरे पर टालना बढ 
जायेगा तथा उनवा उत्तरदायि'व निश्चित करना वटिन हा जायेगा । बाय॑-कुशलंता 
लाने वे लिए निम्त वातो पर ध्यान देवर भ्रष्ययन न करना भ्रावश्यक है : (प्र) प्रशा- 
मन मे फाइलें बसे एक स्थात से दूसरे स्‍थान पर पहुंचती हैं? (व) देस-रेख 
(५०/८४/५5४०) वी तक्गीब तथा तरीका क्या है. * स) कार्य के प्रदाह (709) 
में वितने तथा कौन-कौन से चरण निहित हैं ? (द) कार्यालय में सन्‍्त्र-उप्करण तथा 
प्रय सामान लगाने का समूना वया है ? वया कर्मचारियों म॑ उचित कार्य वितरण 
है ? दस प्रकार काय प्रणालियों का विश्वषण करन बाते ब्यक्िति को एक प्रशासनिक 
संगठन के काम बरने के सम्पूर्ण दभ का विस्तार, गहनता तथा बारीकी से प्रध्ययन 
गरता पहता है। तभी वह प्रशासनिक छुपार के लिये उपयोगी सुझाव दे सकता है । 


ग्रभीवरणों वे प्रबन्ध मे सुधार वे लिए बहुत से तकनीकी तरीकों का भ्रयोग 
किया जाता है। इनमे महत्वपुर्ण हैं, (प्र) सर्वेक्षण, (व) वाये वितरण चार्ट, 
(म) कार्य मापन (९४०॥॥६ ॥77९4$छ८॥7८0), (द) प्रश्तावलियाँ, तथा (ढ) व्यवितगत 
मैट । 

एक प्रशासनिक संगठन के सर्वेक्षण में सम्बन्धित समस्याभो के बारे से सभी 
उपलब्ध तस्य एकत्रित क्य जाते है। ये तथ्य मेंटा, पर्यवेक्षणों (005८7४8॥05) 
या कार्यालयों की फाइलो, भ्रधिकारी दायित्वों का वर्णन करते बाली विभागीय 
पुस्‍्तिवाग्रो या प्रन्य लिखित प्रपत्रो वे अध्ययत द्वारा इकट्ठे क्ये जा सकते है। ये 
तथ्य तव सकलित तथा वर्गीकृत विये जात हैं तथा इस प्रकार प्राप्त होन वाली नई 
जानकारी, निष्कर्षों तथा सिफारिशो वे विषय में एक प्रतिवेदन तैयार क्या जाता 
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है। तव वह सम्बन्धित अधिकारियों को सर्मारपित किया जाता है । इसके बाद सर्वेक्षण 
कार्य के क्रियास्वत की भी जाँचे की जाती है । इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता 
है कि सर्वेक्षण की सिफारिशों पर कया कदम उठाये गये हैं । कार्य-वितरण चार्ट का 
उद्देश्य एक प्रशासनिक इकाई वे कर्मचारियों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत कार्य का 
स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना होता है। कार्य-विभाजन तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत 
योगदान का अध्ययन करने का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कार्य-वितरण में 
कोई दोष तो नही है । 

कार्य सुधार मे इस्तेमाल की जाने दाली एक अन्य तकतीकी विधि का उद्देहय 
कार्य उत्पादन तथा प्रयुवत जनशक्ति (0/2॥-00फक्ष) के मध्य कुछ मापदण्डो 
(8:४008705) को स्थापित करता होता है । इसी को कार्यमापत की विधि कहते 
हैं। प्रयुकत जन-शक्ति को दृष्टिगत रखकर कार्य उत्पादत का मापन []रछछपा४- 
ग्रा०0:) किया जाता है| प्रशामन में कार्य-कुशलता के मापन की यह एक ग्रच्छी 
तकवीक़ है ।? 

साराश मे, पिछले कुछ वर्षों मे प्रशासनिक सुधार के कार्य में राजंत्र रुचि 
मायूत हुईं है। प्रशासविक कार्य-प्रझालियों के प्रध्ययन वे लिए वैज्ञानिक विधियाँ 
विकसित की जा रही हैं। किल्तु प्रशालनिक खुघार की एक तकनीक हर स्थिति में 
लाभप्रद सिद्ध तहीं होती । ऐसी विधियों के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है तथा 
भ्रध्ययन के परिणामों की परीक्षा तथा पुनपरोदा जारी रहनी चाहिये। 


सगठन्‌ तथा प्रणालिया 
((07६8०739007 900 |९(४००७) 

किसी भी प्रशासकीय संगठन को, कुशल बनते के लिए, अपने सभी उपलब्ध 
साधनों का पधुर्णारूप से उपयोग करना चाहिए और जहाँ तक भी सम्भव हो सके 
प्रानवीय प्रयत्न तथा क्षक्षित का किसी भी प्रकार का ग्रपवध्यय (५४७५४) तथा नुकसान 
नही होना चाहिए । सरकारी विभागों (00४टणशाएथा। 069०॥7270) के विरुद्ध 
की जाने वाली सामान्य आलोचनायें (07ध0»7॥5) ये हैं। लानफीताधाही (एल्त 
घएञाधा)) का प्रचलन, काम मे देरी व कार्य-कुशलता एवं दक्षता का श्रमाव आदि । 
प्रशासन वे अनेक कार्यक्रम तथा नीतियाँ विभागों के सचालत मे कार्य-विधि सम्बन्धी 
दोषों के कारण घरी की धरी रह जाती हैं। प्रतः विभागीय कामों के सचालन की 
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बाय विधि (!४०८८०७:६) में सुधार होगा चाहिए जिससे विः प्रशासन ने गायों में 
गति तथा बुझलत। लाई जा सके ! क्त 

सगठन तथा प्रगाली वा बाय (078शाडयाणा आप गराल005: छ०ा.) 
चालित सेवाधो की ढार्य विधियों से सुधार वा प्रयत्त करता है। सगठन तया प्रणाली 
के कार्य वो यह देखना होता है कि सगठन में मजुष्यो तथा सामग्रियों वा समुचित 
उपयोग किया जा रहा है या नहीं। प्रो> तथा एम० (0 »0 )/] प्रशासवीय ढांचे 
बय विश्लपण यरता है वाय॑ विधि सम्बन्धी दोषो वे श्रुटियों का पता लगाता है भौर 
उनदो दूर करने दे लिए उपायो पभ्रयवा साधनों का सुभाव देता है| भो० तथा एम० 
कार्यवारर्ता (0 300 | ५०॥॥.०४५) प्रशासकीय विश्लेपप (/72))50) होते है जितरा 
कार्य सगठत बा प्रष्ययन बरना तथा देरी शोर उत्पादकता व वार्यनबुझलता की 
बगी वे कारशों थी श्ोर सबेत बरवा होता है।भो० दया एम० वो उपलब्ध 
बामिद वर्ग (7८750॥॥9०) वे सर्वोत्तम उपयोग बे लिए उपायो का सुभाव देना होता 
है। प्रो० तथा एम० वा सरवार वी सामान्य नीतियो से कोई सम्बन्ध नहीं होता + 
इसका सम्बन्ध तो उन उपाया तथा साधनों से होता है जिनवे द्वारा सरवारी वाम- 
प्राज कम लागत तथा कम श्रम [[.200ए7) लगाकर सम्पन्न हो सके। प्रनुमानों पर 
ब्रिटिश प्रवर समिति (१६४७) (छत॥क $ल6०९७ ए०एणाप्रा।१6 था 5॥॥प०5) 
बे' शब्दों मे, “ सिविल सेवा में भ्रो७ तथा एम० का उद्देश्य रारबार के शासन-तत्व 
के सथालन मे प्रधिक्रतम दक्षता लावा तया सगठन को वंज्ञानित प्रणालियों वे तिपुण 
उपयोग के द्वारा लागत तथा श्रम (005: श७ 90007) में उरी करता है।” श्ो० 
तथा एम० पूर्णतया परामशदाग्री प्रद्ोति का होता है। विभागीय प्रमुख द्वारा इसवी 
साताह स्वीकार की भी जा सव॒ती है भौर नहीं भी । 
भारत सरकार मे संगठन तथा प्रणाली (श्रो० तथा एम०) 
(0 & ७ ॥ (086 60%९त0ाटां 9 09) : 

स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चातु, भारत के प्रश्मास्तन-यन्त्र पर वल्याणंत्रारी राज्य 
(४४८० 5002) वी पेचीदो समस्याप्रो से निपटने का भार पा पडा। भारत को 
अपनी बढती हुई जतसर्या वे रहन-सहन वे स्तर (50॥0970 ० ॥शगा?) में सुधार 
के विश्ञाल वाय मे लगना पड़ा है। झत प्रावश्ययता इस वात की है कि प्रशासन 
स्वय वो ग्राथिक नियोजन (&0०॥०9० 9/भा०एणह) के कारण उत्पन्न होने वान्नी 
नवीन प्रावश्यक्ता के अनुरूप बना ल । प्रशासनिक कार्य-कुशलता प्रथवा दक्षता 
(0५॥॥979॥४९ ८ीी०४९४८५) श्राज की सबसे बडी झावश्यव माँग है। सन्‌ १६४६ 
मे, श्री एन० गोपाल फृवामी शप्न्णएर ने 'सस्बार की मथीनही दे पुनगंदन' 
(२६णहआ॥४0७० ० ।6 'व्चयाादाज ण 00४६ग्राता) पर भ्रपने प्रतिवेदन 
(59०7) म केच्र (शव) मे संगठन तथा प्रणाली सभागा (0 गाए थे 
0090] के निर्माण नी दलील दी। उन्होने लिखा कि “सरकार को बित 
समस्याझों का सामना वरना पडता है वे स्थिर तथा झ्परिवर्तनीय नहीं हैं) झागे तो 
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उनमे भूतकाल से भी ग्रधिव' ठेडी से परिवर्तन होने की सम्भावनाय हैं, भरत प्रशासन 
के सगदन तथा प्र्यालियो मे भी तदनुकूल परिवर्तन करने ही पड़ेंगे ।/ थ्री एं० डो० 
ओरवाला झौर पाल एच० एविलबी ने भी भारत मे समठन तथा प्रणाली (0 06 /) 
के निर्माण का सुझाव दिया । प्रथम पचवर्षीय योजना में इसको कापी महत्व दिया 
मया । श्रथम प्रचवर्षोप योहझुला में यह व्यवस्था वी गई कि ग्लो० तथां एम० 
निम्नलिखित समस्यात्रो से अपता सम्बन्ध रखेगा--- 

(१) यह का्यलियों की कार्यविधियों (?४००८०४ण७०७) का प्रध्ययन करेगा 
झौर उतके सरल्लीकरण (9॥79|40९3007) के लिए उपायो के सुझाव देगा । (२) यह 
कार्य होने पाली देरियो को दूर करने के लिए उपाय सुभायेगा | (३) यह भ्रभिलेखो 
(२९८०४४५) को सुरक्षित रखने की प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देगा ! 
(४) यह फ़ाइलो के प्रावायमन की प्रणाली का अध्ययन करेगा । (५) यह उपयुबत 
सतहो (8]970070८ :४८।५) पर ग्रधिवाधिव सत्ता एवं उत्तरदायित्व के हस्ताह- 
रण के लिये उपाय सुझायगा” ऐ 
कार्यक्रम को रूपरेखा? 

(0०076 ० 79087भ०0४72) 
संगठन तथा प्रस्याली सभाग (0 200 'श 70)0./900) के निम्नेलिखित 
झद्देह्य हैं-- 

(१) सरकार की सभी शाखा मे प्रशासनिक कायं-क्षमता की वृद्धि करने 
के लिए सूबरदद्ध प्रयत्त करना भौर उसे कायम रखना । 

(२) कार्य-क्षमता लाने के लिए भ्रन्य किसी भी यन्त्र बे ही समान, सरकारी 
शासनयन्त्र की ठीक प्रकार से रचना होनी चाहिए तथा उसे समुचित रीति से कार्य 
करना चाहिए | गतिशील तथा विकासोन्मुख परिस्थितियों मे कार्य-कुणलता कायम 
रसने के लिए प्रावश्पफ है कि यन्त्र की वार-बार जाँच-पडताल की जाए, उसकी 
पूर्ंत सफाई की जाए झौर यदि झावश्यक हो तो उसकी मरम्मत झधवा पुन. रचना 
भी को जाए | कल्याणकारी राज्य के विचार की दिशा भे झागे बढने को स्थिति में 
तो ऐसी सावधानी तथा जागरूकता अत्यन्त प्रावश्यक है। 

(३) प्रशासनिक व्यवहार मे, यह्‌ सभाग किये जाने वाले कार्य कौ प्रवृत्ति 
तथा मात्रा, कार्ये को गति (59०८४) दया कोटि (00०७॥/9) की ओर तथा झनेक 
ऐसे तत्वो की भोर, जो कि इनको प्रभावित करते हैं, तिरन्तर ध्यान दिये जाने की 
माँग करता है, जैसे कि निर्शेय भ्रथवा कार्य के लिए उत्तरदायी व्यवित्रयों की प्स्या, 
किस्म तथा उतके पारस्परिक सम्बन्ध, कार्य का प्रवाह, कार्य का भार, कार्येविधियों 
को सरलीकरण तथा वैज्ञातिकीकरण, समय व थ्रम बचामे वाली तकनीक 
(7००४०४१०६७) तया सगठन भादि।॥ 

॥ ए 35 
2 प्रथम पंचवर्षीय योजवा, पृष्ठ १३१२-१२३ 
3 0वा6 काएट्टाइपपपा० ढ०3 ९: ०पाडाड ला 75560 तंणए8 954-55, [( ८-2 
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(४) केद्ध सरकार जंसे विशाल तया विविध संगठन में, इस्त दिशा से 
मुख्य प्रयत्त संगठन वे सभी झग्ों का ही वरना होगा) द्ठतम कार्य-ढुदयतता 
(09907णा लीक्षध१८५) तब तक नहीं लाई जा सकती भयवा कायम नहीं रखी 
जा सकती जब तब कि प्रत्यक्ष म्हालय ()व॥5४9), विभाग (2क्रअधाथा।) 
तथा चालित श्रभिवरण (0फछथगह 98०८४) अपनी निजी “संगठन तथा 
प्रणाती की इवाई (0 आ6 | (5॥॥) की व्यवस्था करने वे लिए पर्याप्त रुचि 
तथा प्राल्तरिक क्षमता वा निर्माण बर ले । “बन्द्रीय सगठन दया प्रणाली सभाग' का 
मुख्य काय ता यह होगा कि वह उन्हें नतृत्व प्रदान वरें, भ्रागे घदाय भर सरकारी 
प्रयान द्वारा, भ्रा० तथा एम० कार्य मे मूचना, श्रनुभव तथा क्षमता के एफ सामात्य 
बाप का निर्माग्ग करे । 

(५) प्रत प्रारम्भ म, प्रत्येक मनन्‍्द्राठउय तथा विमाग से यह कहा जाएगा 
कि यह प्रपन निजी 'स्थापना व ब्रो० तथा एम० वार्य० (:४90॥ञीग60या 
2॥4 0 8॥0 ॥ै। ५४०7८) का मार समालने के लिए एक प्रमिवारी नियुक्त करे 
(जा कि मरयत उपसचिव क स्तर वा होना चाहिए)। ये भ्रधिक्रारी परस्पर एक 
इसर के भ्रौर संगठत तथा प्रणणावी समाग” वे निर्देश (9०८०) के निकट 
सम्पर्क मे रख जायेंगे। साथ ही साथ एवं अध्ययन मणष्डली (5049 870०४) 
तथा प्रगतिशील एवं प्रायोजनावद्ध ह्ियाप्रो प्रथवां कार्यवाहियों को सम्पन्न करने के 
जिए एक वार्य भाधक दल का निर्माण करेंगे। प्रत्येक क्रिया के निश्चित तथा सीमित 
उद्देश्य होगे । इस प्रदार की जाने वाली क्रियाप्रो श्रथवा कार्यवाहियों की सम्पूर्ण 
श्र बला 'प्रो० दया एम० कार्ये' म केवल प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं करेगी श्रपितु उसस 
वार्य-कुशतता लाल की दिशा से ठोस प्रगति भी होगी । 

(६) प्रयम्र क्रा्यवाही के रए से प्रत्येक 'प्रो> तथा एम» श्रपिदारी से कहा 
जायगा कि वह अपने निजी सन्त्रालय/विभाग में प्रनुभाग (5८८/ण७) छाँट ले और 
कार्य-सम्पादन की गति तथा कोटि (९४०॥॥) में दोषों की छानबीन बरने के लिये 
उम्रका पूर्गो स्प से निरीक्षण करे। फिर प्रत्येक प्रधिकारी प्रपते-अपने निरीक्षण सम्बन्धी 
विचारों का विवरण सस्यूर्ण मण्डली के पास भेजेया । इस प्रकार सूचनाम्रों के प्रादान- 
प्रदान के फलस्वरूप पहले निरीक्षण मे निगाह से चूक जाने वाले दोष भी अच्छी 
प्रकार प्रकाश में आ जायेंगे । 

(७) यह हो सकता है कि कार्य-सम्पादन तथा उसकी गति में पाये जाने 
वाल प्रनेक दोष प्रचलित संगठन तया वॉर्यविधियों (70०200०८७७) की कृपियों 
के कारण न हा वल्कि देवल सम्दन्यित कमेंडारियों वी इस अ्रसफ्तता वे कारण हो 
कि उन्हंने काये उस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार वि वह होना चाहिए था! 
प्रा० तथा एम० अधिकारी प्रचलित सगठन वया वार्यविधि में कोई नाटकीय परिवर्तन 
क्य दिता सर्वेप्थम का्य-सम्पादन वी गति मे सुघार करने के लिये उपाय तथा 
साधनों के सुमाव देंगे । इन सुमावों पर मण्डली (07009) द्वारा भी विचार विमर्से 
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क्या जादेगा। फिर जो सुकाव 'सगठन तथा धस्याली सभाग! (0 आय के 0शक्मण० 
हारा भ्रमुमोदित कर दिये जायेंगे उन्हे उन भनुभागो (8०००४) मे, जिनमे कि 
सर्वश्रषम दोष पाये गये थे, मार्गदर्सक पश्रायोजनाओों (४०४ 97०॥०८४४) के रूप से 
सागू कर दिया जायेगा । बाद भे, उनके परिणामों पर फ़िर विचार किया जायेगा 
और फल्ीभूत सिद्ध होते वाले सुमावों को वैसे ही दोषो से युक्त अन्य झनुभागों तथा 
शाख्ाद्रों में लागू कर दिया जायेगा। 

(८) इस कायंवाहो के बीच प्रत्येक 'भो* तथा एम० भषिरारी' (0 आए ते 
080६) आवे ठथा जाने बाली झन्तेविभागीय विर्देशो प्रथवा हवालो (िषश०॥८९४) 
की गएना तथा सुक्ष्म-्परीक्षएक़ करेगा । इससे सभी सम्बन्धित अधिवारियों। को उद 
दैरियो का ज्ञात होगा जोकि वत्तमात में झावज््यकता से प्रधिक तथा व्यर्थ के हवालो 
के प्रावायमन के कारर उत्पन्न होती हैं । 

(६) पृषक्‌-पृथरू मनुभागों ($८।०॥५) की काय प्रणाली के अध्ययन से. 
प्रो० तथा एम० अधिकारी को सम्पूर्ण रूप मे मत्थालय|दिभाग की ही कार्ये-प्रएाली 
का स्‍झालोचनाध्मक परीक्षण करने का शवसर प्राप्त होगा । इससे कार्य-सम्पादन की 
गति तथा किस्म मे पाये जाने वाले वे दोप भ्रवद हो सकते है जोकि संगठन तथा 
उसदी प्रणालियों की कमियो के कारण उत्पन्न हो जाते हैं मोर विशेषकर, पत्र- 
व्यवहार की व्यवस्था, फाइलिय की पद्धति, तथा कागजो का भावागमव आदि के 
कारण । इससे यह बात भी प्रकाश मे झा सकती है कि एकरूपता (राह) 
के लामो कौ श्राप्ति के भ्रयल् मे हमने उन लामो को भी खो दिया जो कि उस समय 
प्राप्त होते जबकि पृथ्‌-पूषकू्‌ मस्त्रालयों को बह भनुमति दे दी जाती है कि दे झपने- 
अपने सगठल तपा कार्यंविधियो मे झपने निजी कार्यों तथा आवश्यकताप्रों के ्रनुरूप 
हेर-फेर कर सकते हैं।झो० तथा एम० भ्रधिकारियों से पह कहा जायेगा कि दे 
सुधारात्मक उपायो के सुभाष दें | बाद मे फिर मष्डली (0009) तथा भो० तथा 
एम० सभाग द्वारा इत पर विचार-विमर्श किया जायेगा झौर उपगुक्त पाये जाने वाले 
मार्यदर्यक अयोगो को ब्यवस्थित कर लिया जायेणा ॥ 

(१०) सरकार के सगठव वा कार्यविधि (0/820950007 200 ९:6९१७३९) 
को सम्पूर्ण रुप में श्रभावित करने दाल बड़े-बड़े मसले, जैसे कि उत्तरदायित्व भौर 
सत्ता का विस्तार किये बिना समन्वय कायम करता, अन्तविभागीय विवादों का 
निबटारा, भौर प्रत्येक मन्तालय के भन्तगंठ वित्त (7रएशए८), कामिक-बगे (0एश३णा- 
रथ) शग्प एक्षि (50990)) के शायमे हे अप्दरिक शण्दा तगा हत्या शद्धि करना 
भ्रादि, केन्द्रीय झो० तया एम॒० सभाग (एथाए्श 0 ४03 व 070907॥) द्वारा साथ 
ही साथ शपते हाथ मे लिये जायेंगे । 

(११) प्रत्मेक स्तर पर झो० तथा एम० भधिकारियो का समठन तथा प्रणाली 
सभाग (0 शाते ' ॥)ए80०७) के निर्देशक तथा स्टॉफ का पूरे सहयोग तथा मारे 

दशणन प्राप्त होगा भर उनको झपने साथियों के साथ टिप्परियो (१०८४) का मिलान 
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बरने के ग्रनेत प्रवमर भी प्राप्त होंगे। इसवे साथ ही साथ, उन्हें प्रपे निजी 
सचिवों ($ल्‍0८थ॥७) वे. पूर्ण सहयोग तथा विश्वास (0णीत॑ा८८) वी भी 
प्रावश्यक्ता होगी । श्रथिर वार्यलु लता ब्राप्त बरते का द्ान्दोलन बेवल तभी रफ्त 
फो सकता है जबकि उसका संचालन संयुक्त एवं गहरारितापूरं प्रयस्नो द्वारा किया 
जायेगा भ्ौर सभी मन्त्रालयों (१8॥॥507०5) में सभी पदक्रम के स्ट्रॉफ को सुमाव 
देव के जिए प्रोत्माहन दिया जायेगा तथा उनरों पर्याप्त महत्व भी प्रदात किया 
जायगा । जो प्रधिकारी विश्विष्ट योग्यता का प्रदर्शन वरेंगे उन्हें चुन लिया जायेगा 
और उनवों श्रो० तथा एम० वाय॑ में शौर भ्रधिव प्रशिक्षर देने वे प्रवसर प्रदात 
किय जायेंगे जिसमे वि इस क्षेत्र मे ज्ञान तथा प्रनुभव के भण्डार वा निर्माण 
हो सत्र । 
मन्त्रि परिषद्‌ सचिवालय (टयण॥० $ल्‍८6८थया4) में मार्च १६५४ में 

केस्द्रीय संगदन तथा प्रणाली सभाग वी स्थापना की गई थी, किन्तु प्रत्येक मन्‍्त्रालय 
विभाग मत यह झ्राशा की गई थी, वि वह स्वय ही 'सगठन तथा प्रणाली कार्य 
(0 शा0 (१४०१६) म झ्रान्तरिक हामता वा विकास बरे। वेस्द्रीय संगटन त्तवा 
प्रणाली सभाग का कार्य तो “इस दिश्ला में नेतृत्व प्रदात वरना, समल्वय कायम करता 
तथा ज्ञान एवं प्रनुभव वे एक सामान्य कोप वा निर्माण करना था। 

भारत में 'संगठन तथा प्रणाली संगठन 

40एज्गांध्यणा 0 0 8 0) 0) : 

संगठन तया प्रणाली (प्रो० तथा एम०) का एक निर्देशश (00०07) होता 

है जो कि भारत सखार के स्थापना प्रधिवारी (£5॥880॥9॥9ल्‍0॥ 0700) तवा 
स्वराष्ट्र मख्ालय (धव॥509 रण पै०॥6 /भी४॥5) में सयुक्तत सचिव [70॥7 
560८(७7५) के हप में भी कार्य वरता है। निर्देशर की सहायता के लिए एक उप- 
निर्देश (0०909 06८०7) तथा एव भ्रन्य अधिवारी होता है जिस “निर्देशक 
का सहायव/ (8५$$।$0000 ॥0 ॥॥6 ।)९८/0) कहा जाता है। निर्देशक मत्यातयों 
के प्रमौषचारित' ([70773]) दोरे करता है प्रौर उनमे प्रपनाई जाने वाली वार्य- 
विधि का अध्ययन वरता है। वह छोटे-मोटे मामलो के सम्बन्ध में तो मौके पर (00 
(८ ४7०) ही प्ररामर्श दे सता है? सगठन तथा प्रणात्री कार्य (0 20 ४ 
१४०१) विभिन्न भनन्‍्व्रालयो तथा विभागों (ए0कभ।एश्वा5) में स्थापित की गई 
संगठन तथा प्रणाली इकाइयो' (कोष्ठो) (0 90० ७४ एड ८0४) द्वारा सचालित 
किया जाता है। 'सगठन तथः प्रशयली इकाई” उप-सचिव (एक) $ल्‍टालआओ) के 
प्रदक़म के एक झधिकारी के कार्यभार के अन्तर्गत अपना काम करती है।यह 
अधिकारी अपने भन्य क्तेव्यो के साथ ही साध ओ० तथा एम० प्रधिकारी के रूप मे 
भी कार्य करता है। सन्‌ १६५७-५८ के अन्त तक ओ० तथा एम० कोष्टो (0 शत 
रथ (८॥) की संर्या बढ़कर ६० तक पहुँच गई थी । सत्‌ १६५७ में कुछ ऐसी 
विशिष्ट समत्याम्रों को जाच पड़ताल करने के लिए, जिनकी पेचौदगियों के कारण 
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उनके विस्तृत परीक्षण को आवश्यकता थी, एक विश्येष का्योधिकारी (0767 08 
अएष्छर्श 0०७) की नियुक्तित की गई थी । संगठन तथा प्रणाली सशाग का निर्देशक 
समय-समय पर विभिन्न मन्त्रालयों अथवा विभागो के ओ० तथा एम० अधिकारियों 
की सयुक्त बैठको (#८८॥४४७) का आयोजत करके उनके साथ विचारों तथा ग्रनुभवों 
का आंदान-प्रदात करता है। प्रो० तथा एम० सभाग का उपनिर्देशक विभिन्न 
मन्शालयों अथका विभागों के प्रनौषधारिक दौरे करता है तथा इस बात का पता 
लगाने के लिए, कि निर्धारित कार्यविधियों का कहाँ तक पालन किया जा रहा है, 
जहाँ-तहाँ भ्राकस्मिक देखभाल व जाच-पडताल करता है और झो० तथा एम० बाय 
से सम्बन्धित ग्रमेक समस्यामो के बारे में परामश देता है। 


सग्ठन तथा प्रणाली सभाग ने सन १६५४-५४ के पझ्पने प्रतिवेदन (१९४७००/) 
में ग्रपने कार्यों की योजना की रूपरेखा बनाई । इसके उद्देश्य ये हैं 


(१) सभी सम्वन्धित विभागों, कार्योलयों तथा मत्वालयों को उनमे पाई जाने 
बाली ग्कुशलक्षाप्रो तथा उसके सुधार को प्रावश्यकता एव क्षेत्र के बारे मे सचेत 
स्टवा । 


(२) काम को निवटाने से सम्बन्धित तथ्यों (8०७5) का पता लगाना तथा 
पहू देखना है कि वास्‍्तव मे गलती वया है प्रौर कहाँ है, काम मे देरी होने के कारणों 
की धातवीन करना श्रोर यह देखता कि वे कौन से तत्व हैं जो कि काम मे कुशलता 
व दक्षता लाने मे बाघक बतते है । 

(३) सुघार के लिए समुचित उपाय बताना तथा उन्हे क्रियान्वित करना । 

श्रो० तया एम० द्वारा भारत सरकार के कार्यालयों के कार्यों की प्रणालियों 
का प्रध्ययन किये जाने से यह प्रकट हुआ कि भारतीय प्रशासत्र मे वास्तविक दोप 
संगठन के वारख नही है बल्कि प्रचलित रीतियो के अनुसार समुचित रूप से काम 
करने में असफल रहते के कारण है। इसके प्रथम वायिक प्रतिवेदन (7२००) में 
कहा गया कि “सम्पूर्ण रुप छे, असफलता प्रचलित सगठन तथा कायंविधियों के 
कारण इतनी नहीं है बल्कि प्रचलित व्यवस्था के झनुसार जिस प्रकार कार्य होना 
चाहिये उस प्रकार से कार्य करने मे सभी के सफल न हो सकने के कारण है ।' यह 
किप्कर्ष किसी एक मन्यालय का सम्पुर्शा रूप में परीक्षण करने के उपसात्त नहीं 
निकाला गया है बल्कि पृथक्‌-पुथ॒क्‌ प्रत्येक अनुभाग (5९८४०7) के उम्र निरीक्षण द्वारा 
"एस गिसष्कये पर पहुँच गया है जो कि यह देखने के न्‍लए क्‍या गया था कक प्रचौलद 
कार्यविधि (5:08008 ए70९०४ए७६) का बुद्धिमत्ता तथा परिश्रम के साथ अ्नुत्तरण 


किया जा रहा है या नहीं और कार्य की यतति ठया कस्गि में पाये जाने वाले दोधो का 
मूल ज्लोत कहाँ है 7 





१ प्रथम वाधिक प्रतिवेदन, १६५४-५४, पृष्ठ २ 


२७० लोक प्रशासन 


झो० तथा एम० के भ्रध्ययनो हे द्वारा निम्दलिखित महत्वपूर्ण दोष प्रकाश मे 
भाये हैं -- 

(१) निर्धारित काययंविधि तथा भनुदेशों ([9५0८७०॥४) वा पालन न 
होना + 

(२) हियतकालीन निरीक्षणों करा तथा उसे परिणामत्वरूप प्रभावपुर्ण 
नियन्त्रण वा भभाव । 

(६) टाइप करने में तथा देद्धीय रजिस्ट्रियो के प्रेषण में देरियाँ तथा पिछड़ा 
हुमा वाम (8770375) । 

(४) मखातयों तया सलम्त वार्यालयों (80०८४०१ ०१०७) में टिपणी 
लेखन ()१०४४ह१) की पुनरावृत्ति तथा कार्यालपो में देरियां (003)5) । 

(५) समाप्ठ किये जाने योग्य प्रन्तविभागोय निर्देश प्रथवा हवाले । 

(६॥ समय-सूचियों ( [97८-5०॥८००४८) का पालन न होना, यहाँ तक कि 
बजट प्नुमानों जैसे मामलो मे भी । 

(७) लेडा कार्यालयों (॥०८०७७६७७६ ०!0८३) में देरियाँ 

(५) चतुय॑ श्रेणी के बरेचारियों द्वार कागजो के ले जाने ये देरिया । 

(६) चतुर्थ थ्रेणी के कर्मचारियों वे वेतन क्रम का परिपालन ने होता । 

(१७) भ्रावश््यक सुविधामो, समुचित स्पान तथा उपग्रुक्त वाय॑ की देशाप्रो का 
अभाव । 
(११) टाइप राइटरो, स्टेश्दरो क्‍्रोर भनन्‍य सामग्री वा झभाव । 

श्रो० तथा एम० इन कमियो कौ भोर सम्बन्धित मन्त्रालयों भयवा विभागों 
बा ध्यान दिलाता है भौर दे उन्हे दूर करने का प्रयत्न करते हैं । 
विशिष्ट पुनर्गठन इकाई 
(5फ९९॥॥ ए९-णटटब॥5कर० एज) ३ 

सन्‌ १६४२ में एक 'विश्विप्ट पुनगंठन इवाई' की स्थापना वी गई थी जिसका 
का था मन्वालयो की कमेचारी-वर्गे को प्रादश्यकतामो पर पुनविचार फरना तथा 
कार्यकुशलता थे मितथ्यपता लाने के लिए उनमें झावश्यक परिवर्ततों को सिफारिश 
करवा । जाच पड़ताल के लिए कार्य के अध्ययत को तक्तोक अपमाई गई है जिसमे 
निम्न बातें सम्मिलित हैं-. 

(क) संगठतात्मक ढाचे का, सत्ता के हस्तातरण व नियलण के स्षेत्र भादि 
वा प्रध्ययन । 

(रू) कार्यवाहियो का विश्लेषण (8&४श985) । 

(ग) जहाँ भी सम्भव हो, काम के सरलोकरण (577फ॥#02007) तथा 
प्रमाणीकररण ($(श0470725009) का कार्यक्रम । 
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(घ) कार्य-सम्पादन के स्दरो का विकास और उसी के अनुसार कर्मचारी-वर्ग 
की ग्रावश्यकतापो मे वृद्धि | यह इकाई न्रपना एक अनुसघान विभाग भी रखती है 
और ग्यो० तथा एम० प्रभाग के घतिष्ठ सहयोग से काय करती है । 
निष्कर्ष 
((कटापक्ाणा) ; 

भारत मे ओ० तथा एस० अभी अपने शैशव मे है ग्रत उसको प्रभावपुर्णता 
के विषय मे कुछ भी कहता अभी जह्ददाजी करना है । कुछ थोडे से वर्षों मे किसी 
मी प्रशासकीय यस्त्र का पूर्णात शुद्धीकरण तथा पुनर्गठन नही हो सबता। डिन्‍्तु एक 
तथ्य की और भ्रवद््य सकेत किया जा सकता है कि भारत मे ओ० तथा एम० ग्रपनी 
अधिकाश शक्तियो, कार्य की विधियों श्रयवा प्रणालियों पर ही केन्द्रित परता है और 
सगठत की और कम ध्यान देता हैं। इसको समस्या के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिये और प्रपते भापको केवल कार्य की प्रणालियों ([|४८४००5 ० 
0४८) पे ही नहीं बल्कि प्रशासकीय संगठन से भी सम्बन्धित रखना चाहिये। 
श्री एस बी० बापत ने शो ० तथा एम० के कार्यों की इन शब्दों मे व्याख्य की है। 
“स्रामान्य भाषा मे इसका उद्देश्य है बुद्धिसत्तापूर्णं तथा आलोचनात्मक दृष्टि से केवल 
इस बात की ओर ही ध्यात नहीं देता कि क्या किया गया है वल्कि इस पर भी कि 
यह कैसे किया गया है श्रौर समय, श्रम व द्रव्य के रूप मे किस कीमत मे किया 
गया है ; प्रशासन पन्‍्त्र की रचना तथा इसके काय॑-सचालन की भ्रक्रियाश्रो 
(ए०७४॥४४ 97००८६५८५) की शोर भी ध्यान देता, केवल उसके परिणाम की ग्रोर 
ही नहीं ।/! 

सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण सगठतात्मक भामला, जिस पर भारत में तत्काल 
च्यान दिये जाने की आवश्यकता है, सत्ता के सौंपने की समस्या का है । भारतीय 
प्रशासन ऊपर की ओर भारी है। कोई भी अधिकारी अपने अधीतस्थों ($09- 
0०ाएंग965) को सत्ता सौंपना नहीं चाहता । अत यह समझना बड़ा कठिन है कि 
कोई भी प्रशासन विशेषकर भारतीय प्रश्चास्त, सत्ता तथा उत्तरदाप्रित्व के समुचित 
हस्तान्तरणा झयवा भत्यायोजन [[02229॥700) के बिता कैसे कुशन्नतापूर्वक, कार्य कर 
सकता है। सग्ठन तेथा प्रणाली सभाग को अपना अधिक से अधिक ध्यान सत्ता के 
सौंपने तथा लालफीताशाही के दोषो की ओर देना चाहिए जो कि भारत मे सबसे 
बडी संगठन तथा कार्यविधि सम्बन्धी बुराइया हैं १ 
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मारत में नियोजन तथा थोनना भायोग 
(शिद्रागांगह शा शिआाश।हु (70शए॥5०॥ ग ॥98) 





प्राज का युग नियोजन का युग है । तियोजन मनुप्य वी समी गतिविधियों, 
व्यक्तिगत वे रामाजिक, की एक स्वब्यापी विशेषता है। प्रघव उठता है नियोजन 
कया है २े साधारण भाषा मे नियोजन वा भर्थ है उचित रीति से, साथ विचार कर 
पग उठाना । दूसर शब्दों मे इसवा भ्रर्थ है यह तय करना वि बया कार्य किया जाये 
प्रौर कैसे किया जाये। फेयल के प्रतुसार नियोजन वा अर्थ है (पूर्व दृष्टि! (॥6- 
आ5०7) + इस स॑ प्रभिषाय भाग वी प्ोर देखना है शिससे यह हृपप्ट पा चल जाय 
कि वाला काम किया जाना है। प्रत्यय वह क्रिया नियोजन क्रिया (९0756 
20॥५॥४) बहताती है जा दूरदक्षिता, विचार-विभर्क्ष तथा उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति 
हेतु प्रयुक्‍त होने वाले साधनों की स्पष्टता पर भाधारित हो । नियोजन से प्राशय 
किसी भी काय का करने स पूर्व निर्णय पर पहुंचना है, वजाय इसवे वि वास हो 
चुबने के वाद पुनविचार तया भूल-सुधार विया जाये ।! बिस्ती भी साभूहिक' क्रिपा 
([07079 2०७०) मे नियाजन का भ्र्थ है व्यवितात तथा सयुकक्‍त प्रयत्तों का इस 
प्रकार बुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता से निर्देशन तथा नियमन [7९८89/4॥07) दि जिससे 
प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण प्रतिफ्त पहले वो प्रपेक्षा प्रधिक तथा श्रेंप्ड हो । नियोजन 
भावी कार्मों कै लिये एक सुदृढ़ प्राधार बनाने की प्रक्रिया है। मह इस वात कया एक 
सुध्यवस्पित प्रध्ययत है कि वर्तमान घटनाझ्ों कार भविष्य के लिये क्‍या महत्व है, 
भविष्य मं किन-किन सताम्राजिक आवश्यकताप्रो बी थूति करनी होगी तथा वर्तमान 
समय में भविष्य को समस्याझो को सरल बनाने के तिये क्या-वया प्रवस्ध किये जा 
सकते हैं. विषोजन मे वर्तमान को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य बे विषय में सोचना 


आवश्यक है। दूसरे शब्दों मे नियोजव कदम उठाने कै लिये आवश्यक तैमारीका 
नाम है 
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(व्ण्यारत) 


आरखत भें नियोजन तथा योजना आयोग र्छ३े 


प्रत्येक ऐसे व्यवित को, जो नियोजन कार्य में सलग्त है, बहुत से मोटे-मोदे 
काम करने पडते हैं। नियोजन मे प्रथश पग है सद्यो व उद्देश्यों का निर्धारण । 
किस्ली अज्ञात वस्तु का नियोजन नहीं किया झा सकता। यदि उद्देश्य या ष्येय ही 
स्पष्ट नहीं है तो तियोजन किस बात का ? इसलिये प्रथम चरण में तो यह हथ 
करना है कि किया व्या जाना है , झस्तिम उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या है ? जब यह 
निश्चित हो जाये तो दूसरा चरण प्रात है। वह यह तय करना हे कि निर्धारित 
लक्ष्यों तथा उद्देशयो वी प्राप्ति के लिये साधन कोन से प्रयुक्त किये जायें , कार्य किस 
प्रकार क्रिया जाये । इस प्रइन का उत्तर सोजने के लिये उपलब्ध साधनों तथा स्रोतों 
का भूल्याकन करना पडता है | वित्त, मानवीय शक्ति ()७॥ 00७९) तथा निपुणता 
($80॥) के रूप मे उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखकर काम को कर्मचारी-बर्ग मे 
बाटना होता है। वाछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्यविधिया तथा प्रक्रियाएं 
करनी पड़ती हैं।' कर्मेचारियो के कर्तव्यों तथा दायित्वों की स्पष्ट परिभाषा करनी 
पडती है । नियोजन की प्रक्तिया लक्ष्यों तथा साधनों के निर्धारणा के साथ ही समाप्त 
नही हो जाती । कार्ये की प्रगति वी जाच तथा उसका मूल्यादन वरना भी भ्रावश्यक 
है, यह देखने के लिये कि नियोजन से वाछित फल प्राप्त भी हो रहे हैं कि नही ! 
अत प्राप्तियो को मापत के लिये माप करन वाले साधनों (४0-8॥205) का 
निर्माण सथा विकास करना होता है । इस प्रवार की मापन-क्रिया (29०॥७0०7) 
नियोजन के दोषो, यदि कोई हैं, की झोर ध्यान अवपित करती है तथा गुरपात्मव व 
मात्रात्मक (0एशीए४४८ 0४१ दृष्शा७।४0५ ८) श्रेष्ठठा की प्राप्ति के लिये सबको 
प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त नियोजन सुप्रिवर्तेनश्ील, प्रगतिशील तथा 
परिस्थितियों के झनुकूत इलसे पोग्य होता चाहिये । अन्यथा निधोदन का यूल उद्देश्य 
ही समाप्त हो जायेगा । मूल्याकत या मापन-क्रिया भादी सशोधनो तथा परखितेनों 
की दिशा निर्यारित करते के लिये आवश्यक है। नियोजन पे नये नये ग्रमुभवो दे 
अनुसार परिवर्तन के जिये स्थान होना चाहिये । इसलिये मूल्याइन नियोजन प्रक्रिया 
, का एक महत्वपूर्ण चरस्प है । सेक्सर हडसन (5७००७: घछ०१४०॥) ने सुव्यवस्थित 
नियोजन के निम्न छ चररा बताये हैं-- 


(१) ययासम्भव समस्याग्रो की सोच-विचार कर व्यात्या तथा उतका क्षेत्र 
निर्धारण ; 
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भारत में विधोजन तथा योजना आयोग २७५ 


युग में सयुकतर राष्ट्र सच (एप )३ 0) छी बहुत सी सस्थायें ठथा विश्विष्ट अभिकरण 
(#हधए७८७) भ्तर्राष्ट्रीय नियोजन मे सलग्त हैं। नियोजन वाा दूसरा महृत्वपूर्ए 
डिन्तु विदाइग्रस्त प्रकार प्राथिक नियोजन है। झाधिक विकास के नियोजन से 
अ्भिप्राय है राज्य द्वारा राष्ट्रीय अर्थु-ब्यवस्था का निर्देशन तथा नियमन (फ?६8प४- 
४०४) । उत्पादन ही वृद्धि तथा उत्तम विवरण व्ययस्था को भावश्यकताओों बो 
देखते हुये राष्ट्रीय प्राथिव नियोजन ब्रावश्यक हो गया है क्योकि अनेक क्षेत्रों में दर .त- 
गति से आधिक बिकास तथा धन के श्रेप्लतर वितरण के लिये राज्य का हस्तक्षेप 
अब्र उचित सिद्ध हो गया है। बहुत से राष्ट्र अपने सीमित तथा वठिनता से उपलब्ध 
होगे बाते खोतो का झधिकाधिक लाभ उठाने के लिये ग्रव स्‍भाथिक नियोजन का 
प्राश्रय ले रहे हैं। एक तीसरे किस्म का नियोजन नगर वियोज्नन ((/9 फशाआएह़ ) 
कहलाता है। यह भाजकल सब्ंत्र सोकप्रिय हो रहा है। तीज्र विस्तार तथा बढती हुई 
जवससख्या को देखते हुए यह ग्रावश्यक हो यया है कि नगरो का सुरुचिपूर्ण तथा स्वस्थ 
नियोजन हो । इस प्रफार के सियोजन का उद्देश्य शिक्षा, स्वाध्थ्य, ब्यवग्ञाय तथा 
भनोरणन की प्रावश्यकताओों के प्रनुज्ुल॒तगरों मे सडको, गरालियो, चिकरित्सालयो, 
दफ्तरो, मकानों तथा अत्य सादंजनिक भजनों का निर्माण फरना है । 

तियोजत का चोथा प्रकार प्रशासनिक या प्रशासकीय नियोजन है। यह वह 
साधन है जिसका प्रयोग प्रशासक-वर्ग भावी कार्यक्रमों बे निर्माएं के लिए पिछले 
प्रनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए करता है। प्रत्येक सरकारी संगठन में क्रियानो वा 
समुचित रुप से नियोजन किया जाता है तथा सगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
कार्यत्रिधियो तथा क्रा्प्रद्धतियों का निर्धारण किया जाता है! कोई प्रशासद उस 
समय तक कार्यकुशल नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी क्रियाओं एप गतिविधियों 
का नियोजन नहीं करता प्रशासकीय नियोजन पग्रनुसधान तथा तथ्यों की खोज पर 
आधारित होता है । तथ्यो एप झाकडों ने स्ग्नद के पश्यात्‌ कार्यों की योजना तैयार 
को जाती है तथा उ्दंक्यो की पूर्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ विधियां प्रपनाई जाती हैं ॥ रोबर्द 
मोसेस (9०0८४ ०5८७) के अनुसार, “क्रैसी भी भ्रशाप्रक की परीक्षा इस 
बात से होती है कि वह ग्पने कार्यो के सभी परिणामों पर विचार करता है या 
नहीं ।” नियोजन सभी परिणामों को स्पष्ट कर देता है । विर्धारित उद्देश्यों को हीष्टि- 
गत रखते हुए उन परिणामों का मृल्याकन किया जा सकता है। 

खोक श्रशासन में 'नीति नियोजन तथा कार्यक्रम तियोजन' से भेद किया 
जाता है | नीति नियोजन (2०॥९४ ९]५४७४ा६) ग्रे प्रशासतिक़ ग्रतिद्विप्रिशे के लिए 
मोदे रूप मे कुछ क्षामास्य उद्देश्य तथा सक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते है। लोक 
प्रशासन की गतिविधियों की दिपय वस्तु तथा उनका क्षेत्र नीति नियोजन भे निर्धारित 
किया जाता है। नीति नियोजव रा कार्य व्यवस्थायिका तथा मुरुय कार्यपालिका का 
होता है। निस्सन्देह प्रशासकनवर्ग को नीति निर्धारण भे हिस्सा लेता है किन्तु रीति 
की मोदी-मोटी रूपरेखा राजनीतिज्ो द्वारा व्यवस्थापिका या कार्यपालिका मे निर्धारित 


२७६ लोग प्रशासन 


होती हैं । दूधरी श्रोर कायक्षम नियोजन वा श्र्य है निर्धारित नीति के ब्राधार एर 
ह्वि्मम्रो को हय वरता । दूसरे झब्ये मे कार्यक्रम का अर्च दस प्र पर ध्यान देता 
है. सार्वजनिक नीति में निहित लड्ष्या की ध्राप्ति के विए बौनेौन में विशिष्ट कदम 
उठाय जाने घाहिये ?"। ला नीति बे श्रेष्टवम क्रियान्वन मे लिए प्रशासक-बर्ग वो 
प्राबश्यश' बद्मों रे विषय मे सोचना तथा उनदा नियीजन वरना पढ़ता है। 


भारत में ग्राथिक नियोजन 
(सि०एणाणांह 8 7 ॥#09) 

स्वाधीयना प्राव्ति के पश्चात्‌ भारत डी राष्ट्रीय सरवार का प्रथम बाय देख 
में निर्धतता तथा विपक्षता की थ्थिति दूर बरता एप उन बरोड़ो ब्ययितयों वा छीवने- 
स्‍तर सरुधारन के लिए प्रयाम बरता रहा है जो प्रदहाय जीवन व्यतीत करते वे 
प्रभ्यस्‍्त हो थुसे थे। निर्धनता, बेरोजगारी तथा भुसमरी की भ्रमस्याप्रो का सामना 
बहने के लिए प्राधिर वनियाजन का मार्ग ध्रणनाया गया है। इससे पूर्य विश्व ने 
ग्रोधिया वियोजव को धर्वाधि॥ारवादी (709॥77) देशों ही विशेषता हे रूए में 
ही देखा था । साधारणतया लोग! बा बढ़ विश्वास प्रा--भौर यह दुर्भाग्य का विषय 
धा- वि ध्राधथिव तियोजन में जनता वे जीवन का सैनीवरण प्रशासनिक के्द्रीय- 
बरण तथा व्यक्तिगत स्पाधीनता दा प्रभाव प्रतिवायं रूप से निहित है। यह घारणा 
बन गई थी वि जोर-दबाव तथा बलपूर्वद तियन्त्रगा बे जिना प्राथिक तियोजन दिया 
ही नही जा सकता | साकठन्त्र, इस धारणा दे समर्थको वे प्रनुसार, इस कार्य वे लिए 
प्रनुपयुक्त है क्योवि यह सहमति पर भ्राघारित होता है तया इसमे त्व-वितक एवं 
प्रोत्साहन वा प्रयोग दिया जाता है । 

भारत ही बिश्य का एक ऐसा महजरूर्ण देश है जिसने सर्वप्रथम लोगतस्त 
तपा ब्यवितात स्वाधीतता युक्त नियोजन थे प्राधार पर प्रपनी प्रभ॑-व्यवस्था के पुन- 
रुद्धार का थीशा उठाया है। यह एक एसी चुनोती तथा ऐसा प्रयोग है कि इसवी 
सफ्लता-प्रसफ्लता पर थे केबल भारत” में बल्कि सम्पूर्ण एशिया तथा भअ्रप्ीका मे 
लोक्तत्य का भविष्य दिर। हुआ है। भारत इस समय लोवठन्त्रीय नियोजन में सलग्त 
है तथा इसके परिणामों पर ही भारत के प्राधिक सुधार तथा सामाजिक एवं भौतिक 
पुननिर्माण्य के लिए जिये जा रहे प्रयामो की सफलता-असफलता निर्भर है। भारतीय 
राजनीति के एक विदश्ी प्रयेवेश्षक के अंतुसार . “भारत सरकार की आधिर 
योजनाप्रों वी सफतता-प्रसफलता वेवल ४० ब्रोड व्यक्तियों के लिए ही जीवन-मरण 
का प्रश्न नहीं है वल्यि यह बात प्र्ध-विकृसित ससार के प्रत्येक भाग मे लोगो थे 
दिमागो में उत्पन होने वाले इस प्रसन वे निर्णायक उत्तर के रूप में व्यापक स्तर पर 
स्वीकार की जायेगी कि वया तीव्र प्राथिक विकास वे एक साधन के रुप में साम्यवाद 
का कोई व्यावहारिक विकल्प (8८७9८) है ? मारत इस समय लोकतल्त्रीय 
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भारत में तियोजत तथा योजना झागोग श्छछ 


तियोजन के एक ऐसे प्रयोग से सलग्न है जिसका व्यापक भावी महत्व है। भतः जो 
यह विश्वास करते हैं या भविष्य मे जिनके ऐसा विश्वास करने की सम्भावना है कि 
साम्पवाद ही प्रगति का एकमात्र साधन नहीं है या जो ये सोचते है कि तीज ग्राथिक 
विकास के लिए साम्यवाद जो कीमत भाँगवा है वह बहुत भ्रषिक है वे सब भारत की 
पंचवर्षीय योजनाग्रो कौ ओर उतनी ही झ्राशामरी दृष्टियो से देख रहे है जितनी 
ग्राझा से उनमें से कुछ व्यकित युदोत्ततताल की झूसो योजनाओं की प्रोर देखा करते 
8 0० 

भारत में लोकतस्त्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब यहाँ से निर्नता, 
दीमारी, प्रज्ञान तथा निरक्षरता जैसे काले धब्बे दूर होगे। लोकतन्न को भारत में 
स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा आदृत्व के आधार पर एक नये समाज का जिर्माण 
करता है। 

भारत मे आधिक तियोजन के निम्त उद्देश्य है-- 

“मूल उद्देश्य घोकतब्रीय तथा कल्याणकारी कार्यविधियों हारा तीव गति से 
प्रगति करना है ।” उपरोक्त मूल उद्देश्य को हष्टिगत रखकर तिम्त मुख्य उद्देश्य 
निर्धारित किये ग्रगे-- 

(१) राष्ट्रीय श्राय में इतवी वृद्धि करता जिससे देश का जीवन-स्तर अँचा 
उठ सके। 

(२) मूल तथा भारी उद्योगो के विकास पर विशेष वल देते हुए देश का तीत्र' 
गति से औद्योगीकरण , 

(३) रोजगार सम्बत्धी सुविधाओं एवं सेवाप्रो का विस्तार , तथा 

(४) ज्ञाय और धन की विषमताम्रो का निराकरण तथा आथिक शक्ति का 
पहले से प्रशिक समन वितरण । 

ये सब उद्देश्य परस्पर सम्बद्ध है तया इनको प्राप्ति एक सत्तुलित ढग से ही 
को जा सकती है। 

रहन-सहन का तिम्न या स्थिर स्तर, बेरोजगारों तथा कम रोजगारी तथा 
कुछ सीमा तक झौतत एंव अधिकतम झामदनियों भे ग्रन्तर, ये सब एक कृषि-अ्रधान 
अर्थव्यवस्था के आधारभूत अल्प-विकास के लक्षण है। तीद्र भरौद्योगीकरणा तथा प्रथ॑- 
व्यवस्था को विजिधपूर्णे बनाना ([0४४789८50०॥) ऐसी परिस्यितियों मे विकास के 
प्रमुख ध्येय होने चाहिये ।? तृतोय पचवर्षोय योजना इस तक पर वल्त देती है। इसके 
भुरुय उद्देश्य है. (श्र) नियोजित विकास, (ब) समाजवाद की दिशा मे प्रगति, 


4 # प् प्द्याइणा, 2266८ डिताक्ष[क्ताउ० बग्ब हि८०ज०ना6 (7 ७लग्एललन, [0फटैजा, 
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श्छ्द सोक प्रशासन 


(स) सबको समान भवसर प्रदान वरने की व्यवस्था, (<) प्राधिव इव्ित वा समान 
वितरण, (8) प्रामइनियों में दीद्र विषमताप्रों बा उन्मूलन तथा, (य) घाथिक एव 
सामाजित्र एबीवरए । योजना में बहा गया है “इस प्रत्वार स्वाघीनता प्राप्ति बे 
सम्रय से ही भारत के भ्राथिक विकास का मार्ग दो प्रमुख उद्देश्यो ने निर्देशित किया 
है--लोव तन्त्रीय साधनो द्वारा तीश्व गठि से विस्तृत होने वालो एव वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रगतिशील प्रथ॑-व्यवस्था का निर्माण तथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापता 
जो सबके हिंत के लिए स्राव भवस्तरों के भ्रवन्ध एवं स्थाय पर ग्ाधारित हो ॥/? 
भारत में प्रायिर नियोजन के उद्दे श्यो के भ्ध्ययत के पश्चात्‌ भव गोवता 
निर्माण, उम्तके क्रियान्वन तथा मूल्याकन की प्रक्रियाप्रों का विवेषत लाभप्रद होगा । 


योजना निर्माण « 
(शव्वा रिक्शाप्रांण(गा) 


भारत मे घोजना प्रायोग 
(शभ्रापपाह्‌ ९०एवा५६०0 9 [709) 

१५ मां, १६५० को केन्द्रीय मन्त्री परिषद दे एवं प्रस्ताव में कहा गया 
था “प्रावश्वक ब्राथिक तत्वों के निष्प विश्लेषण तथा खोत्रों की सावघानीपूर्७ों 
जान पर प्राधारित व्यापक तियोजन भव भनिवाय हो गया है ।” इसी प्रस्ताव के 
अन्तर्गत भारत में एक नियोजन भ्ायोग की स्थापना की गई जिसे भारत के “स्रोतो 
का सर्वाधिक प्रभावशाली तंया सन्तुल्षित उपयोग करने बे लिए” योजना निर्माण तथा 
क्रियाव्वन की दख रेख का दायित्व सौँपो गया। १६४६ में नियोगी समिति ने 
एिफारिश की थी कि भ्राथिक नियोजन बे कार्य को प्र्वति हौ ऐसी है वि "एक ऐसे 
एकीकृत, शब्ति्ाली तथा मन्त्रि परिषद के प्रति भध्रत्यक्ष रूप से उत्तरदापी संगठन बी 
केन्द्र में स्थापना भ्रावष्यक है जो भारत के श्राधिक पुनतिर्माएण के सम्पूर्ण क्षेत्र पर 
दततचित्त होकर स्थायी रूप से कार्य कर सके” 

आयोग ने २८ मार्च ११५० से कार्ये करना भारम्भ क्या । झौऐ गये दायित्व 
के प्रन्तगंत भारत सरकार के योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करन हैं 

(१) देश के भोतिक, पूजीयत तथा मानवीय (तकनीकी दृध्टि से बुशाल कर्म- 
चारियों सहित) साधनों का सर्वेक्षण बरना भौर इस बात का पता लगाना कि देश 
की भ्रावश्यक्ताओो को देखते हुए यदि इनमे से कुछ साधन कम हैं तो उनमे जैसे वृद्ध 
की जा सकती है , 

(२) देश के समध््त साधनों का प्रभावशाली तथा सन्तुलित उपयोग करने के 
दिए एक योजमा का निर्मास करना , 

३ वक्माव सर्द ऐट्श 39 50न्‍क्षणवारवर ०| 0स्‍9-77009३ (एजाजशाफशाणक 
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भारत मे नियोजन तथा योजना झायोग र्७& 


(३) प्राधभिकताओ (2:70770०8) का निशचय करने के पहचात योजना के 
सचालने चरणों ($8859) का निर्धारण करना तथा प्रत्येक चररा के कार्य की पूि 
के लिए साधनों के उचित बटवारे का सुशाव देना , 

(४) झाथिक विकास मे बाधक बनते वाले कारणों द तत्वों को इगित करवा 
तथा देश की सामागिक व राजनीतिक स्थिति को इृष्टिगत रखते हुए ऐसी दक्ाप्रो 
का निर्धारण करना जो योजना के सफल सचालन के लिए आदश्यक हो , 

(५) एक ऐसे प्रशासतिक यन्त्र की प्रह्ृति का निर्धारण करना जो योजना 
के सभी क्षेत्रों के भ्रत्येक चरण के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 
आवश्यक हो , 

(६) योजता के प्रत्येक चरण के सचालन काल मे समय-समय पर उसकी 
प्रगत्ति का मूल्याकन करना झौर ऐसे उपायो एवं नीति सम्बन्धी सप्योधतो की 
सिफारिश करना जो ऐसे भूल्याकन के फलस्वरूप झावश्यक प्रतीत हुए हो , तथा 

(७) ऐसी प्रत्तरिम अपवा सहायक सिफारिश प्रस्तुत करता जो कि प्रचलित 
आ्राधिकः परिस्थितियों, चाकू नोतियो, उपायो एवं विकास कार्यक्रमों की दृष्टि से 
उपयुक्त हो , अथवा वे ऐसी विशिष्ट समस्याद्रो वे सुक्ष्म विवेचन कौ दृष्ठि से 
उपयुक्त हो, जोकि केन्द्रीय ग्रथवा राज्य सरकारो द्वारा परामर्श के लिए उसको इस 
लिए सौंपी गई हो कि जिससे वे अपने कत्तंव्यों को सुविधा के साय पूरा कर सके । 

योजना प्रायोग एक भ्रकार की परामर्चदात्री समिति ही है। १५ मार्च १६५० 
का बह प्रस्ताव जिसके अग्तग्गंत योजना आयोग की स्थापना की गई थी इस सगठन 
को भुह्यत प्ररामर्स सम्बन्धी बाय ही भ्रदाव करता है 

(अर) प्रपती सिफारिशों की रचता केरते समय योजना भ्रायोग केन्द्रीय ठथा 
राज्य सरकारो के मच्जालयो से परामर्श तथा सहयोग करेगा , 

(व) ग्राघोग पपनी सिफ़ारिशें भन्तरि परिषद्‌ को प्रस्तुत करेगा , तथा 

(स) इन स्िफारिशो पर निरंय लना तथा उन्हे क्रियान्वित करना केस्द्रीय 
एव राज्य सरकारो का दायित्व होगा ।” 


योजना आयोग का स्वरूप तथा भन्सत्रिपरिषद्‌ 
से इसका सम्बन्ध 
((०णुण्श्ात॑ण्त ्॑ ऐ8 (0परपराऑ5४१00 ग्ार्त 08 
रिशांशांग्य (0 ऐड (क#एड0 
योजना आयोग को रचता करते समय इस उद्देश्य वो सामने रखा गया था 
कि प्रायोय तथा मन्व्रिपरिषद में तिकटतस सम्दन्ध हो। प्रधान मन्त्री आयोग ने 
अध्यक्ष हैं तथा केदिनेद स्तर के तीत अन्य मन्त्रीयण, अर्थात्‌ प्रतिरक्षा मत्त्री, वित्त- 
मस्त्री तथा नियोजन मन्‍्त्री इसके सदस्य हैं। योजना ग्यायोग मे चार या पांच सदस्य 


२६० सोक प्रशासन 


एस होत हैं जो प्रपना सम्पूर्ण समय इसी के कार्यों में व्यतीत बरते हैं । ये पूर्णालीत 
(५४०८ 0७70८) सदध्य वहलाते हैं । पुर्णंकालीन सदत्यों को भ्रायिव मामनों या 
प्रशासन के क्षेत्र मे श्रपनी विभिष्ट ख्याति वे प्राघार पर नियुक्त किया जाता हैं 
या तो सदस्यों के लिए कोई झौगवारिक योग्यवाए निर्षारित नहीं वी गई हैं। उनकी 
जिमुतित कटे समय विभिद्र क्षेत्रों में उनके सावेजनि बारयों तया खनुमव पर विशेष 
बल दिया जाता है। 

आयोग के सभी सदस्य एक निताय (8009) के रूप में बाय बरते हैं दिन्लु 
मुव्िधा के लिए प्रयेव सदस्य को एक या एक से भ्रपिक विप्यो का कर्चाषर्त्ता बना 
दिया जाता है। वह ब्रपन विषया से समस्याप्रों मे प्रस्ययन तथा प्रनुसघाव को 
निर्देशित करता है। पूर्णत्रातीन सदस्यों में तिम्नल्निलित महत्वपूर्ण उिपय विवरित 
क्रय गये है 

(धर) प्राशतिक झ्लोत (सिंचाई, विद्युत झविति, बोयला, तेल इत्यादि), (ब) 
हप्रि तथा सामुदायिक विकास, (स) उद्योग, रेल सेवाएं, प्रिवदृव तथा संचार ॥ 
(द) सामाजिक सेवाएं -अिक्षा स्वास्थ्य, इत्यादि । 

वित्तमन्त्री याजना प्राब्रोग वे पभाधिकर समाय (£00॥0०9॥० .0॥8/800) 
से निकटतम सम्पर्त रखना है । वित्त मन्वातय तथा मोजना प्रायीग का श्राथिव 
परामशदाना ([80000॥॥० ४4५६०) एक ही व्यक्ति होता है। योजना भायोग वे 
कार्यों क तिए नियोजन मन्प्री ससद तथा मन्थ्रिपरिपद्‌ के प्रति उत्तरदामी होता है। 


कया मम्त्रियों को योजना वा सदस्य बनाना उचित है ? इस प्रश्न पर कापी 
विवाद हो चुवा है भर मवर्भद तीव्र हैं। कुद व्यक्तियों वे भ्रनुभार योजना आयोग 
एक पूर्णेतया स्वतस्त्र संगठन होता चाहिए । इसका कायें देश वी प्रमुख आधिक 
समस्याओं पर सरसार वा परामर्श देता है। इसलिए इसके संदस्य ख्याति प्राप्त 
व्यक्ति होत चाहियें तथा उन्हें स्वतस्त्र विन्तु सथुकत रूप से कार्य करने का प्रधिवार 
मिलना चाहिए | प्रघानमस्ती तथा प्म्य मत्त्रियों वो झायोग का स्रदस्य बनाना 
अवाद्धतीय है । जया श्रोप्वर डी० झर० ग्राइगिल ने कहा है. "योजा भ्रायोग 
ड्वारा अपने प्रमुख कार्यों की दपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यह एक 
विशाल दक्ति संगठन बत गया है ठया इसके सदस्यों में मो मन्द्रियों की भाँति श्षक्रित 
च सरक्षण का प्रयोग तथा प्रदर्शत करने की एक स्वामादिव इच्दा है । इसी कारण 
आयोग गतिविधियों का ग्रवेक असम्बद्ध क्षेत्रों तक भनावश्यक विस्तार वर दिया गया 
है। प्रायोग के अ्रपन निर्धारित मार्ग से हटकर गलत मार्ग पर चलने दी प्रदृत्ति को 
इस तथ्य से श्रौर भरी सहायता मिल्री है वि सस्‍्वय प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्त्री इसके 
सदस्य हैं ॥ योजना प्रायोग तथा उसके विशंयों पर इस कारण एक प्रस्वाभाविक 
किस्म वी प्रतिष्ठा एवं महत्व छा गया है) इस स्थिति में केवल तभी मुधार दिया 
जा सकता है जद कि योजना ग्रायोप को केवल वही कार्य सौपे जायें जो प्रारम्म मे 


भारत मे तियोजत तथा योजना आयोग र्द१ 


उप्तके लिए नियत क्यि गये थे और झयोग को इस योग्य दवाया याये कि बह उन्हें 
सम्पन्न क्र पक्ते 77 
शमद की झनुनाव रूमिति (६#छ८छ४७ एशताशा।८८) भी ऐसा ही मत 
व्यक्त कर घुकी है : * जहाँ ठिपोदत झागोर के प्रारम्भिक चरछो में प्रधानसरन्ती का 
इसके साथ सम्बद्ध होना झवददइक थर तया जहाँ यह सटी है कि झव भी धरधान मनी 
को नियोजन छ्ो सफ्ल बनाने के लिए अग्याय का मार्ग निर्देशित वरना होगा वहाँ 
यह प्शत भी विच्ारणीय है कि क्या प्रबतमस्त्री के लिए आयोग के साथ झपता 
पौपचारिक सम्बन्ध बनाय रखना निताल्त झनिवरार्य है? इसो प्रक्मर इस प्रश्त प्र 
भी विचार करना होगा कि इेन्द्रीय सरकार दे दिप्तमन्तों तया प्रन्य मन्त्रियों मा 
ग्रापोव के साथ निरल्तर ऋदपचारिक नम्दन्ध दनादे रखना वहां तत्त उचित है । 
आयोग के क्ाप मन्जिया के ग़दाग्रम्म का झुस्वत उस स्‍्लाघार प्रए उचित ठहराया 
जाता है कि इतमसे मन्त्रालयां के साय निकट सम्पेक तथा ताल-मेल बनाये रखने एव 
सलाह-मशविरा बरने रे सुविधा रहती हैं। ढिस्तु ऐसा तो इस प्रकार बी ब्यदरधा 
द्वारा भी क्षिया जा रक्ष्ता है कि जबे भोआयोग की दंठक मे किसो मन्‍्त्री से 
सम्बन्यिठ विषय पर विचार हाना हो तो उस रूस्त्री को बेठक मे उपस्यित होते कय 
विफलता दे दिया डाये। मन्वि-परियद के राय धामऊजस्प तथा ताल-पेल इस इ४क्तार 
भी दायम रखा जा रूवता है कि जद भी मन्विपरिषद की देंढकू में प्रापोग ने 
सम्दन्पित कोई मामला दित्ारायीत हो ठो आयोछ का एक प्रठितिथि उम्र बेंढक में 
उपस्यिद हो ४“ 
यह शिक्षायर्र की जाती है कि योजना झायोय के छाप मण्त्रियों के घ्ोपचारिक 
मम्बस्यों ने इससे एक “रागोपरि मल्वि-परिपद' (5ए०ए92:-९०७४थ) बना दिया है। 
किल्तु मन्तियों का आयोग्र के साथ रुस्बपित् होता मन्विरप्डल तथा आयोग के मध्य 
समायोजना पा दाल-गेत के लिए ग्रोददपक है ॥ दसके झतिरिक्त मन्वि-्ष्ड पोरता 
के क्रियास्दत के लिए उत्तरदायी हैं। स्ियान्दन उठी स्पिति में ऋच्छा हो सकता हैं 
जब झन्ति-मन्डन के सदस्प भी झायोश के विचार-विवेचद तथा निरोयों में झाग से 5 
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श्दर लोक प्रशामन 


जहाँ तत्र आ्रायोग वी प्रक्रियाप्रों एवं कार्यविधियों का प्रइन है, इसबे सब 
सदस्य एड निकाय ये रूप म बाय बरते हैं। सत्र नीति सम्बन्धी प्रइन सम्पूर्ण पायोग 
वे सम्मुख प्रस्तुत विये जाते है । सब्पूर्य श्रायोग थे सम्मुख अरतुत होने वाले मामलों 
मे पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण तथा उनकी प्रयति, वायिंव य्रोजनाभ्ों का 
विर्धारणा, योजनाओं मं सशोधन तथा श्नुद्रललत एवं ऐमे प्रश्न सम्मिलित हैं जिनके फ्ल- 
स्यरूप योजना सम्बन्धी बीतिया में वरिवसत ब्रावश्याः हो जाय। विसी वेस्धीय-मस्त्रालय 
या राज्य सरतार वे साथ महत्वपूर्ण मतभेद वे मासत्रे श्रायोग वे विन्ही दो सदरयों 
मे मतभेद वे प्राय तथा वे सत्र प्रश्न जो ध्रायोग व श्रान्तरिद संगठन या क्रिया- 
प्रणालियों म सम्बन्धिट हा सम्पू्त भ्रायोग के सम्मुस प्रस्तुत जिये जाते हैं। मन्ति* 
परिषद्‌ (02७70) वे सदस्य याजना ग्रायोग वी बैठकों म उपस्थित रहते हैं तथा 
झ्रायोग वे सदस्या की मन्त्रि परिषद वी बैठकों मे प्रपना मत व्यक्त करने वे लिए 
प्रामन्य्रित किया जाता है। योजना श्रायाग, मन्व्रालयों, मन्त्रिन्परिषद्‌ तथा मब्धि* 
परिषद्‌ बी समितियों म परस्पर भ्रविर्ल सम्पर्ब बना रहता है। मश्रि-्परिषद्‌ का 
सचिव ही प्राथाग का सचिव हाता है। प्रायोगपूर्णा गापनीयता वरतता है तथा मत्रि 
परिषद बे साथ मतभद उठने की दकश्ना में उन्हें सार्वेजतित रूप से व्यवत नहीं 
बरता। 
पाजना प्रायाग के तौन प्रमुख सम्भाग (0/080॥$) हैं --कार्यक्रम परामशे- 
दातागएण। (#िण्शाज्षाघा८ /09४505),.. सामान्य सचिवालय (0दाह्ों 
$८७८०॥०) तथा तबनीरी सचिवालय (]८८॥४०३८७| $८९८थ॥8|) । इसकी तीन 
महत्वपूर्ण समितिया भी हैं. प्रनुद्रधान वायंक्रम समित्रि [२९४४७ शिण्ट्राबगगार 
(०ग्रात्ता।05९), वायक्रम मूल्याक्न सम्रिति (छश0ह8/2णा76 हघशे०३४॥४०॥ एशआशगा+ 
६४७) क्षेप्रा योजना उपक्रम समिति ((०गाजा(९९ णा फ्ञाँथ। ए0]०८७) । कार्यक्रम 
परामशदातागण क्षेत्र अश्रध्ययन (7/08 5009) तथा विभिन्‍त गतिविधियों एवं 
उपक्मो व पर्षवेक्षाण तथा उनके क्रियान्वन वी प्रगति के विषय भे योजना आझ्रायोग 
को सहायता दते हैं। सामान्य सचिवालय तथा तकनीकी सचिवालय प्रायोग की 
भ्रान्तरिक स्चालय क्रियाओ्रो से सम्बन्धित हैं ॥ अ्नुसवान कार्यक्रम समिति सामाजिक 
तथा प्राधिक विकास वो समस्याओ्रो पर शोध-कार्य भचालित करती है। कार्य-क्रम 
मूल्याकन समिति सामुदायिक विद्या प्रान्दोलत के अन्ठगंत डिये जा रहे कार्य वा 
मृल्पाकन करती है । याजना उपक्रम समिति महत्वपूर्ण योजदा उपक्रमो के कार्य की 
जाघ करती है जिस्म प्रविक्तम कार्यतुघ्चलता एवं मितब्ययता वी प्राप्सि की जा 
सके ३ श्र यहाँ भारतीय नियोजन वी निर्धारस्ण, क्षियास्वन तथा प्रूल्याकत क्रियाग्रो 
का गअ्ध्ययत्र करना उपयुक्त होगा । 
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भारत में नियोजन तथा योजना आयोग श्र३ 


योजना-निर्धारण 

(एल एण्शाएँशाएा) ड़ 

सोजना झ्राघोग का मुख्य दायित्व सम्पूर्ण देश के लिए योजनाप्रो का निर्धारण 

करना है। भोजनाों के क्रियान्वन् का दायित्व मुस्यत वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 

के प्रशासकीय मत्रालयो पर है। सरकार द्वारा विकास कार्यो का दायित्व सम्मालने 

तथा नियोजन का गार्गे अपनाने के फलस्वरूप विभागों तथा मत्रालयों में नियोजन 

कोपवों (?]॥॥॥॥8 ८७), राज्या म नियोजन विभागों तथा परामशंदात्री सस्याग्रो 

एव केर्द्र में योजना आयोस तथा इसके विभिल्त निकायों (जिमका ऊपर उतल्सेख 

किया गया है) की स्थापना हुई है । भारत भ नियाजन सम्बन्धी यन्‍्त्र उपकरण निम्न 

लिखित है. वेन्द्र म योजना झायोग तथा इसके विभिन्‍न निकाय जितका कार्य घोजना 

सम्बन्धी प्रनुसधान कार्य सचालित करता, उपक्रमों की प्रगति की देख-रेख करना 

तथा उनका मूल्यावन करना इत्यादि है। राज्यो मे नियोजन सम्बन्धी वत्त्र-ठपक रखा 
निम्नलिखित हैं -- 


(भर) साधारणतया मुझ्य-मन्त्री के ग्राधीन मस्त्री-परिधिद की एक समिति 
होती है जिसका कार्य उच्चस्तरोय निर्देशन तथा मार्ग-प्रद्शन करना होता है , 


[व) प्रशास्कीय स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों मे समायोजन पैदा करन 
के लिए प्रत्येक राज्य म॑ एक विकास परिषद (90808 [0८ए७०एा॥०७६४ (0०णाला) 
होती है जिसमे सभी विभागों के सचिव सदस्य होते हैं तथा जिसका गअध्यक्ष साधारण 
तया भुरुय सचिव होता है। 

[प्त) एक योजना विभाग या विकास ग्रायुबत (0808०फआाशा( 0०09ग्रा३- 
80॥८7) होता है जिसका कार्य तियाजन म समस्वय स्थापित करना तथा जिला वार्ये- 
कृमो के क्रियान्वत को देख-माल करना होता है । 


(द) राज्य में नियोजन बोर्डों [0290798 809705) की भी ब्यवस्था है । ये 
ब्रोईड गैर सरवारी (0॥-0॥09)) परामर्ज्दाता निकाय का कार्य करते हैं । 


(ड) जिलाधीश, खण्ड विकास ग्रधिकारी (छ 0 0 ) पैचायत समिति, 
ग्राम पचायत तथा कुछ तकनीकी अविक्तरी विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियास्वन 
परे महयोग देते है। द्वाल ही हे एक सुझाव के झनुसार राज्यो मे भी पृथक रूप से 
योजदा ग्रायोगो को स्थापना पर विचार हो रहा है । 

इस पप्तय योजना ग्रायोग का मुद्य कार्य नीतियाँ निर्धारित करना, लक्ष्य 
निश्चित वरना एवं वित्तीय स्रोतो तथा मुख्य उपक्रमों के विषप्र म॑ निर्शाय करना है। 
योजना निर्माण की क्रिया कुछ इस प्रकार है. योजना आयाग सर्वप्रथम परचवर्षीय 
योजना सम्बन्धी एक सक्षिप्त प्रपत्त टिलाण्रश्षाठध्वा) तैयार करता है तथा उसे 
केख्रीय सरकार एव “राष्ट्रीय विश्वास परिषद (जिसके सब राज्यों के मुख्य मत्त्रीगण 


रद लोत प्रशाप्तन 


सदस्य होते हैं) वे! सम्मुख अस्तुद करता है। इन दो सध्वादों द्वारा सक्षिप्त प्रपत्र 
स्वीइृत हो जाने पर, थ्रायोग योजना वा एप प्रारुष (070) तैयार बरता है जिसमे 
प्रस्तावित योजना के मुरय उद्देहयों, लक्ष्यों इत्यादि वा उल्देख किया जाता है ।इस 
प्रारूप पर ससद, जनता तथा ग्रमाचार-पत्र इत्यादि विचार करते हैं। योजना श्रायोग 
राज्यों से प्रास्प पर विघ्तृत विचार विमश करता है। राज्य सरवारे प्रात्प में उल्लि- 
खित लट्ष्यों वे अनुकूल प्रपनी-अपनी योजनायें तैयार करती हैं। इन योजनाप्रो में 
आवश्यक काट द्वाट तथा सशोधन करबे योजना थायोग उन्हे एव एकीइत भ्रन्तिम 
योजना का रुप देता है ) परिणाम यह है कि ब्राफ़ी सीमा तक योजना विर्माण का 
बाय॑ केसद्रीगृत (0०0003॥2५०) हो गया है | 


राष्ट्रीय विकास परिषद 
(४०४०१ 720 ९०कृमाक्ा। (0प्7थ)) 

योजना सम्बन्धी मामलों मे केन्द्र दथा राज्यों वे मध्य समायोजन ((0000॥- 
7900) वी स्थापना के लिय राष्ट्रीय विकास परिषद नामक एक महत्वपूर्ण संगठन 
की रचना वी गई है। इसकी स्थापना वे मुस्य उद्देश्य थे. (प्र) योजना वी सहायता 
के लिए दाप्ट्र वे स्रोतों तथा परिश्रम का सुहद वरना तथा उतवां सचालन (०9 
]820007) करना , (बे) सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समख्ष (९०शा्मा07) प्राथिक 
मीतियो के अपनाने को प्रोत्साहित करना , तथा (स) देश वे सभी भागा के तीर 
तथा सन्तुलित विय्ास के लिए प्रयास करना । परिषद ने मुख्य कार्य हैं (प्र) राष्ट्रीय 
योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना , (व) राष्ट्रीय विकास को 
प्रभावित करने वाली श्राधिक तथा सामाजिक नीतियों सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार 
करना , तथा (स) राष्ट्रीय योजना मे निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
सुभाव देना । साथ ही परिपद का पह भी कार्य है क्ि वह योजना वे क्रियान्वत में 
जतता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने, प्रशासकीय स्रेवाग्रों की कार्प कुझलता मे वृद्धि 
करने, झल्पविकसित धरदेशों एव समाज के पिछड़े वर्गों की पूर्णंतम प्रगति तथा राष्ट्रीय 
दिकास के लिए सम्पूर्ण जनता के समान वलिदान द्वारा स्रोतों के तिर्माण पर 
सुभाष दे । 


राष्ट्रीय विकास परिषद भ राज्यो के मुख्य मन्त्रियों को सदस्यता तथा योजना 
आ्रायोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमो पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों 
की ओर से एक प्रकार की पूर्व स्वीहृति (एएण-$॥०४०॥) भ्राप्त हो जाती है। इस 
परिषद ने भी एक 'सर्वोपर केविनेट' (5०७८० ८०७४०!) की ख्याति प्राप्त कर की 
दै। ५ दस्से झल्‍्य सपकह्+ के कारण इसके परामझे के। केन्शिय तथा राज्य सरकारें 
सर्वाधिक महत्व श्रदाव करती है। परिषद ने योजनाझोो को एक सच्चा राष्ट्रीय स्वरूप 
प्रदान क्या है तथा योजनाओो के निर्धारण में “हटिकोण को एकरूपता एवं 


भारत भें नियोजन तथा योजता आयोग र्प्र्‌ 


सर्वेसम्मति पैदा को है। परिषद के सदस्य रत्ताघारी दीति निर्माता हैं , उनके मत की 
भोजना झायोग या केविनेट किसी भी स्थिति मे अवहेलना नहीं कर सकते ऐ 


योजता का क्रियान्वन तथा आर्थिक नियोजन के अन्तर्निहित 


परिणाम 
[एच०णएशाशांता ण॑ शंवा छापे है0गफंगराश्धा6 
जणीलाएं0ा$ ० +००ाणां> ऐ]घा०05) 

ग्ोजना के निर्माण के बाद उसके क्रियास्वत की जिम्मेदारी केन्धीय तेघा 
राज्य सरकारो के प्रशासकीय विभागों पर पाती है । खार्वेश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ योजना भी 
निरर्थक है, यदि उसे उचित रूप से क्रियान्वित न किया जा सकता हो। “योजना में 
सर्वाधिक बल क्विपान्वन, व्यावहारिक परिसयाम प्राप्त करने मे ग्रति एव पूर्णता तथा 
प्रधिकतम उत्पादन, रोजगार व मानव्रीय स्रोतों के विज्रास् के लिए पर्याप्त 
परिस्थितियां पैदा बरने पर होता चाहिय (? 

भारत में योनना क्रियान्वन से सम्बन्धित प्रथम समस्या केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के दीच समायोजन स्थापित करने की है। इस सम्बन्ध मं त्ुतीय पंचवर्षीय 
योजना मे स्पष्ट रूप से कहा गया है. “योजना को अनेक रतरो पर क्रियान्वित विया 
जाता है--राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर, पृथक्‌ पृथक्‌ न्‍प से । 
प्रत्येक स्तर पर, सम्बन्धित कार्यों को हृष्टिगत रखते हुए विभित प्रकार के भभिवरणो 
(88०7९४८$) में पारस्परिक सहयोग क्या होना आवश्यक है तथा उनमे योजना के 
एवं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होते बाले साधनो का भी ज्ञान होना चाहिये । 
संघीय ग्राघार पर संगठित एक्ल विज्ञाल तथा विविधतापूर्ण टाचे भ बहुत कुछ इस 
बात पर निर्भर करता है कि विभिन स्तरों मे परस्पर तथा किसी एक स्तर पर 
विभिन्न ग्रमिकरणों मं सचार (00070ग्राट०४०१७) की व्यवस्था कैरी है ।"* 

आधिक नियोदन के फलस्व॒ल्‍ूप भारतीय भ्रय्ासनिक यन्त्र कौ एक शक्तिशाली 
एवं महत्वपूर्ण चुतोती मिली है ; स्वतन्त्र भारत के ल्लोकप्रशासन की ग्रतिविधियों 
का क्षेत्र तथा उसके दापित्वों का बोर प्रतिवर्ष तीद्र ग्रति से बड़ रहा है। प्रधम, 
ड्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के प्रशासनिक यत्त्र के लवीन 
दायित्वों प्रर विशेष वल दिया गया है ।* 

३ छण्र ाएस एशलगयड एरटाए शव फत्लोश , अल्काप 3 इसाध्व्वा, झण्हाब्कफ, 
4.00409 0709 एएशयआंए शक, 959, फब्ह552] घ्‌ '। एघह एल्यटए $त्ताता 
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२८६ लोक प्रशासन 


ग्ोजना क द्रियास्वत वे गम्बन्ध में श्रगसर भारत में श्रसस्ताप ब्यवत क्या 
गया है। योजना वे क्रियास्वन के दौरान उपस्थित होने वालों कदिनाइयों के लिये 
प्रशामतित प्रयरमष्यता, विल्म्ब, भ्रवायेबुश्लता तथा दोषपूर्ण कार्य-प्रणालिया, 
हत्यादि बारश जिम्मेदार ठहराय गष हैं। मुम्यव दोष निम्नलिखित हैं. (भर) 
स्थान्वन वी मन्द गति , (ब) समय सीमा ]॥श८ (४८॥८००८४) का उल्वपन एवं 
सर्चें म वृद्धि , (स) उचित स्तर तथा भनुभव बात प्रशिक्षित वर्मचारी-वर्ग का 
अभाव , (द) श्रप-व्यवस्था वे परस्पर राम्बद्ध क्षेत्रों (5८०४०१५) में विस्तृत समायाजन 
का प्रभाव , तथा (ढ) समाज वे व्यापव समर्थन वे सहयोग मी प्राप्ति से 
अमसफतता । इन दापा पर विजय प्राप्त परने दे लिए नई कार्य प्रगालिया तथा 
प्रक्रियाय बनानी प्रावश्यव है जिससे देश वा प्रशासनित यर्त्र श्राथिव नियोजन की 
खुनौती का सामना कर सह! 


भारत की तीनो योजनाग्रा मे नोद प्रशासन वे संगठन दया प्रवन्ध 
प्रक्रिपाप्ों मे युयार कर सुझाव दिय जा घुके हैं ) इन योजनाओं मे प्रशासन की 
व्यवस्था तथा काय विधियों बे निरन्तर भ्रप्ययतत पर विशप बल दियां गया है। 
धारणा यह है कि यदि प्रशासन कार्य बुश्चल व तीत गतिसे कार्य बरन वादा ने 
हुप्रा ता याजनाप्रा म॑ निहित लक्ष्या वी प्राप्ति ग्रमम्भव है। “हमारी पुराती वार्ये- 
प्रगातिया प्रत्यधिक प्रवराव एवं प्रत्यावरोष ((॥50.६ शात (०एण्राध-णाल्टं७) 
पर प्राघारित है। प्रशासन वा एड महत्वपूरा कार्य, कार्य प्रणालियों को सरल बनाना 
है जिससे झ्राउत्यक जनझक्ित (४50 ए0फ८) तथा ग्रन्‍्य प्रकार वी सामग्री प्राप्त 





१८ 74% छगाणाएडइ ऐकाशकक्षणा छह ॥॥7.. होक्षा॥ ॥॥6 5९००0 ?|2॥ 
फ्लारब५._ 4 ८ ३4क्राह्रकप2४१८- पडकेशला) एन 2 (शा 859 0 ९6 5265 
(००३7 छ०) काप सीशचा९), ॥706860॥9 ॥4 छाए 8 $टा5९ 0 078९0९५ 8०४ ९०ा८्टाा 
॥0 ऐोह <ध्ाव्ा009 0650९९९७ ० 0६ 5९00००0 0९3% ४४०७6 8८ 8$5०7९७ *!_ 8८८० 
#4६९१६४॥[छत 29778 (०5०0. 4956 7०86 426 , 749४ 076 १7 7 
एरशदा [0.- (फकाधय ऋचा, 4ठा्राशद्ााणा ब4॑ ९]आ. वताएच्यालाआएणा 
9०8७ 27-29 

3. गाव शक्षा हइता। कारक 4पृत्र कोड 24तडुल इत्तााड 5 छट वात 
?]9॥%, प्रौ०३९ ?(00९क५ 87६ ३९एल॥।४३८ 800 इगयात हात्याहए जाएट0०३. 0 8 छावट३ 
॥€गे586 एव 0८ एटच८६॥७4॥ फ्व॥ ३०७०९ ॥०ा पब्पराव 089 ७0] ठक्टा4,॥7 
कभ्0९णो4 375 ६३97 $986, ७७०7 ॥98 उण्यथ' 0 ।व 7066 >/०जट्याक दाद 
९०२०५. #$॥86 एण्ड ड5 फ्राएजा। था फैट गवगाप्राइपभाएह आाधटात ॥: 
ह।०ज७ ॥ 826 , ३5 7$ अर धाटाद45९३, ॥६ 0९०० डा9जटा ॥0800 0008 छ८4)5 
9007 ब०। बगी८0-१9७:४४००७ % चजछफ अंवदधध पता फैल पतड2२६६७ ॥एाकपात खाट ? घाटा, 
वततलाव्व पलक ४४७ ४००णर दजीरप (0 ३९९०शफाओ ए (श6 आगा।ड्रध्पादाए हे 
प्रीए5६ प्रतकात /5 0एट॥ (0 [5६ लाएदाकओ.. प (८5९ लाटग्राश॥]९७ (शाह 5 ॥ल्त्त 
शिव इध्१०चफाह एबाइट३ 9 979006:7९3 903 97030 क्ञाए.. 6076 घबयागालत 
० ए्ञाध्"बेकां घराला।०१$ घाव हत096८ ९. [श३, एड 277 


भारत में नियोजन तथा योजना ग्रायोग २८७ 


करने के लिए ज्ञौघ्मता से निर्णय लिए जा सकें ।/7 
आ्राधिक नियोजन तथा लोक कल्याराकारी राज्य वी चुनौती का सामना 

करने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं (प्र) कार्ये- 
प्रसालियो का सरलीकरण, (ब) विलम्ब की प्रवृत्ति का उन्मूलन, (स) व्यक्तिगत 
दायित्व का उचित स्पष्टीकरश, (द) काप्र के खर्चे मे कमी, (य) प्रशासनिक 
अनुस्रधान तथा मृल्याकन पर उवित बल, (र) वित्त मत्रालय वी कार्य प्रशालियों मे 
क्रातिकारी परिवर्तेत, (ल) मत्ाल्यो को वित्तीय झक्तियों का अधिक हस्तातरण, 
(व) बजट पूर्व निरीक्षण पर बल्न, (क) मत्रालयों का पुनर्गणन, (ख) भारत सरकार 
के भत्रालयो, विभागों म श्रेष्ठतर समायोजन, (ग) जन-सम्पर्क का दिकास, (घ) 
निर्णय लेने की प्रक्रिया म गतिशीलता, (ड) सिविल अधिकारियों का उचित प्रशिक्षण 
(च) लोक-प्रशारान मे नेतृत्व के योगदान पर उचित बल, (छ) प्रत्येक स्तर पर कार्य 
की उचित तथा प्रभावशाली देख-रेख (ज) प्रशास्तर मे ज्ञौन्नदा की भावना पर बल, 
(४) अ्रशासन में स्पष्ट सचार व्यवस्था के महत्व की अनुभूति, (ज) लालफीताशाही 
में कटोती के साघतो का विकास इत्यादि । 

. में तथा अन्य प्रशासनिक सुधार योजना के क्रियास्वन को सफ्ल बनाने में 
सहायता देंगे ।! 

योजना का मूल्याकन 
(एक 252]०ब६०णा) 
योजना में मूल्याक्न वा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देशय से योजता 

भायोग में एक "कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन' (ए0हाध्याया6 छए॥एशा0णा 0ह0॥आ 
श्शता०४) की रचना की गई है। मार्च १६६२ मे स्थापित इस संगठन का कार्य 
ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव तथा परिणामों को ग्राकना 
है । इसके कार्यों की इस प्रकार की व्याख्या की गई है -- 

*(प्र) कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जा रहो प्रगति से सब सम्बन्धित 
व्यक्तियों को परिचित कराना , 
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(एकाग,) 


रद८ लोव प्रशासन 


एव) विस्तार (एस्दाडा०ा) वी अमावशाली तथा भ्रभावहीत विधियों की 
ग्रोर सक्रेत करना , 

[स) यह समझभाना वि भनुमोदित (९८०७प्ा१८7०८०४) तरीकों में से ग्रामीणों 
ने बुछ वा क्या चुनना पसन्द किया तया बुछ वा क्‍यों भस्वीड़ृत बिया , तथा 


(द) भारत वो प्रय॑ व्यवप्या तथा सस्दृति पर सामुदायिक विज्ास कार्ये- 
कम के प्रभाव का एक पूण चित्र प्रस्तुत करना ।* 

वार्य-क्रम मूस्यांदन सगठन' (? £ 0) एप स्वायत्त निकाय है किन्तु यह 
कृषि मंत्रालय तथा सामुदाधित वित्ास मम्त्रालय के साथ निवट सहयोग से कार्य 
करता है। यह संख्यात्मव (9705०2)) तथा गुखात्मक (0०४॥४६६) केस प्रध्ययन 
(0४४८ ॥५०॥९३) भी बरता है । एक अन्य महत्वपूर्ण सगठन 'योजना उपक्रमो की 
समिति (0०॥शाध७८ ०0 940 एएणु०ए७) है। सितम्बर १६५६ में स्थापित इस 
समिति बे बाय निम्नलिखित हैं -- 

(प्र) केद्ध तथा सज्यों में विशेष रूप स चुने हुए व्यवित्यों द्वारा महत्ववूर्एं 
उपक्रमो (!70]६४४$) वा निरीक्षण करवाता , 

(७) उपक्रमो के कायलुशल क्रियान्वन, अ्रपध्यय को दूर करने तथा मित- 
ब्ययता की प्राप्ति क लिए सगठन, कार्य विधियों, स्तरों तथा प्रस्यलियों बे उचित रूप 
निधारित करना एंव इस उद्देश्य से प्रष्यपत सचालित करना , 


(स) प्रत्येत उपकम में तथा उनको क्रियात्वित करन थाले झ्रभिकरणों में 
पृथक-पृथक कार्य बुशलता प्रधान लेखा परीक्षण (हाविशधाए७ 2ए०॥) बे निरन्तर 
सचालन के लिए उचित सगठन के विकास वो प्रोत्साहन देना , 


(व) योजना उपक़मों सम्बन्धी समिति (00फाणा॥०४ ०0 [49 70०९५) 
को विभिन्‍न प्रतिवेदनों में समवद सुझावों वो लागू करवाने का प्रयास करना तथा 
अध्ययना व निरीक्षणों के परिणयामो को सम्बन्धित व्यवितयों व सस्थाओो के सम्मुख 
प्रस्तुत करता , तथा 
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भारत में नियोजन तथा योजना प्रायोग र्द६ 


(इ) द्वितीय पत्रवर्धीय योजना के क्रियान्वन मे कार्य-कुशलदा व मितव्ययता 

लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा सुपुर्दे किये गये प्रन्य कार्यों को 
+ सम्पन्त करना 47 

इस समिति ने विभिन्‍न उपक्रमो के अध्ययन के लिए बहुत से अध्ययन समूह 
नियुक्त किये जिनके प्रतिवेदरों का भविष्य के लिए मी काफी महत्व है 
निष्कर्ष 
(एणाटप्रांउण्त) 

भारतीय नियोजन का सचालन का कई कठिनाइयो का सामना कर रहा है 
बाई प्रकार की प्रशास्रकीय प्तमस्यायें योजनागो के सफ्ल क्रियास्वर के मार्ग मे भारी 
वाधाओ्रो के रूप मे भ्रा खडी हुई हैं । व्यापक स्तर पर आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप 

२ प्रशासको के कन्धो प्र जो भारी दायित्व झा पड़े हैं, उनको देखते हुए प्रशासनिक 

यन्त्र का पुनगंठत भ्रावश्यक है। एक लोक-कल्याणवारी राज्य के प्रशासनिक सगठत वे 
सध्मुष्त तीघ्रगति, पहल (003॥9७) तथा निष्ठा के ब्रादर्शो का होना झावश्यक है। 
लोक-कल्पाणकारी राज्य की झ्ावश्यकताओों को देखते हुए पुराने पुलिस-राज्य के 
प्रशासनिक सगठन की उपयोगिता समाप्त हो घुकी है। भ्राथिक नियोजन के फलरवरूप 
उत्पल हुई समस्याग्रों के प्रकाश म॑ प्रशासनिक सगठत पर पुनविचार करने के लिए 
एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना प्रावश्यक हे । ए० डी० गोरवाला संथा पॉल 
एच० एपलवबी के सक्षिप्त प्रतिवेदन तथा “सगठन व विधि सम्भाग” (0 ५४ ७४) 
का डार्य अपर्याप्त है। भारत मे आथिक नियोजन मे निहित प्रशासनिक समस्याओं के 
विष मे प्रनुभूति तो है किम्तु उनके निराकरस्स के लिए निश्चय का प्रभाव है । 
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भाग ? 


कार्मिक्त-धर्ग प्रशासन 


(2:&850फ्रष्प्रा। 0 शाफ्राएफठप700) 


१४ 


सिविकत सेवा का थोग तथा महत्व 


(२०९ 209 प्राएणाशाएड एण (5॥ $67ए४४०8) 





कार्मिक-वर्ग रारकारो यत्त्र का सचालन करना है नोनि, विधियों ([.39७७), 
नियमों (रिपरा5) तथा विनियमों (०४०७३४००७) को क्षिप्ान्दित करने के लिए 
प्रशासन जो भो कार्यवाहिया करता है वे सब कर्मचारी-वर्ग द्वारा ही की जाती हैं । 
पदि उपलब्ध अधिकारी एवं कर्मचारी-वर्ग कार्य करने के लिए योग्य व समय नहीं 
होता तो घच्छी प्रकार खोच-विचार के पश्चात्‌ निर्माण की जाने वाली नीतिया तषा 
योजनायें मो स्‍प्रसफ्ल हो जादी हैं गौर अच्छे से भच्छे सगठने भो, जोकि वैज्ञानिक 
छिद्धान्तों, नियमो एवं विनियमों पद भाषारित होठे हैं, मय हो जाते है। एक दृष्टि- 
कोण से तो प्रशापन (80फ्रा05७०००) ठया सयठन (0॥ह3753७०7) स्वय 
मानवीय समस्‍यायें हीं हैं प्रौर उपलब्ध मानदवों के युरा तथा योग्यता ही एक वही 
मात्रा मे इस बात का निर्ारण करते हैंकि किसी भी देश का प्रशासन क्तिनी 
कुशलता के साथ कार्य कर सकेगा। लोक-अ्श्मासत की कोई भी किया सुयोग्य एव 
समर्य कामिक-वर्ग के बिना सम्पन्न नही की जा सकती । 

_. राज्य के ढइते हुए कार्यों के साथ हो साथ कामिक-द्द का योग एवं महत्व 
भी बता जा रहा है। पहले जबकि सरकारें अबन्ध नीति ([3७5४८८-४८) मे 
विश्वास करती थी और पघपने कार्यों को केवल समाज में कानून व व्यवस्था दताये 
रखने तक ही सीमित रखती यों, उस समय तो कर्मचारी-वरे के कार्य भी इत योडे 
से उद्देश्यों की पूष्ि तक ही सीमित पे । परन्तु विद्वान तथा शिल्पक्ला कौ श्रगति 
के वर्तमान युग मे राज्य की ह्ियाप्रो में भ्रसाघारण रूप से वृद्धि हुई है। भाजकल 
ठो राज्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानदीय कल्याएं में वृद्धि करहा है। राज्य की 
झियायें प्रत्यन्त विस्तृत तथा विविध प्रकार की हो गई है । प्रयेक स्थान पर राज्य 
वर्तमान रहता है भौर कोई मी नाय्रिक राज्य के प्रमाद भोर उसको झक्तियो से 
डच कर नहीं रह पाठा। राज्य उन सिविल सेवकों (८थों ५८७७७) के माष्यर 
से नागरिकों तक पहुचता है “जोकि प्रशिक्षर-प्राप्त ([72760), निपुरा, स्थायी तथा 
ब्यावस्तायिक रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिक प्रषिकारो (0#:जा5) होते हैं । 

झाघुनिक समाज की जटिल एद वेचीदा समध्याझरो को ऐसे अधिकारियों कौ 
देख-रेख में नहों छोडा जा सकता जोकि गअप्रशिक्षित (एंग्रपञाएव्त), अवैननिक, 
प्रशिक्षित (0873206) तपा झनिच्छुक हों। (छदी ठघा र८वी धवाब्दी को वह 


२६४ लोक प्रशातत 


बार्मिक व्यवस्वा (एटाइणाशदों इख़मलाए), जिसमें कि ब्रप्रशिक्षित तथा प्रवेदनित 
वगे हे िवित्र पर्मंबारों हुआ करते थे, वर्तमान समय मे लिए प्रनुपयुकत हैं ॥ 
आ्राघुनित समय मे तो बुशल, उ्चिक्षण प्राप्त तथा मुरक्षित व्यक्तितयों बे' एव ऐसे वर्ग 
बी भ्रावशयवता है जोकि राज्य वी गेवा कर से लथा उसकी योजनाद्ों एवं वार्यक्रमों 
यो सागू कर सके । कार्यों का विभ्िष्टीकरण तथा श्रम विभाजत (ऐशडाणण एा 
]9090) वत्तमान वैज्ञानिक शुग की विज्येेाा है। एगं ही भादमी सभी कार्यो व 
उत्तरदायित्वा वो पूरा नहीं बर खवता। श्त प्रशासन वे विभिन्न बार्यों को पूरा 
क्रने वे लिए तकतीयी योग्यता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाज़े हैं । प्राजकत तो 
हुए देखत हैं, त्रि सिविल यैवर्तों के एस व्यावसाय्रिक वर्ग ([0:0055099 20355) 
के द्वारा शासत वाय चलाया जाता है। ये बुशत प्रशासक तथ्य एवं श्रॉवदे इक्टूठे 
बग्ते है, भ्रगुसपान (२०७६७४८४) करते हैं पौर जनता वी प्रावश्यवताप्रों वो सस्तुष्ट 
करा के जिए योजनायें बनाव हैं! यह कहता ठीक है शि "लोक प्रशासन में बामिक- 
थय को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है (£ श्राघुनित्र राज्य दे कार्यों को सम्पन्न 
बरने ये विए ऐसे योग्य एवं सम्य व्यक्तियों की श्रावश्यरता है जो निप्पक रूप से 
तथा कदल योग्यता के प्राधार पर ही धुते जायें । 

प्राघुनिक सिवित सवा वी प्रनेक विश्येपताों में से निम्नलिखित विशेष रूप 
से उह्जखनीय हैं 

(१) सिविल सेवा ऐसे श्रधिक्तारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जोकि 
प्रशिक्षण प्राप्त, कुणाल, स्थायी तथा ईमिक होते है। उने प्रन्य ब्यक्ितियो के स्रमान 
ही, जोबि' भिन्न भिन्न व्यवसाया म व्यस्त रहते हैं, सिविल सेवक्ो का व्यवसाय भी 
प्रशासन का सचावन बरता होता है। उन्हें इस कार्य के लिए वेतन दिया जाता है । 
प्रशास्तत का कार्य बरना ही सिविल सेवकों का पूर्ण क्रालिक व्यवसाय है । 

(२) मिदित सेवकी को संगठन पद-सोपान (स/७४०0)) के आ्राघार पर 
क्या जाता है जिसका भरे होता है उच्च ($700०४०7) एवं ब्रघीनस्थ (509060॥- 
॥8०) श्रधिय्रारियों की एक ऐसी सुरढ़ एवं श्रनुशासित व्यवस्था, जिसमे उच्च 
श्रधिकारियों द्वारा निम्न भ्रधिकारियों का पर्यवेक्षण (50क्षाए७ा07) किया जाता 
हैं! प्रत्यक्ष अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करता 
होता है । 

(३) प्िविल सेवकों को राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ ( ि॥978/) रहना होता 
है। वे प्रधासव के मेवक होते हैं किसे दल विशेष के नहीं। श्रत उह बिता इस 
बात वा छ्योने किये, कि पत्ठिमभ्डल़ किन दल प्रथव्ा पार्टी का है, अपना काये करता 
होता है। 

(४) पिविल सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना अपने नाम के करते हैं। 
उन्हें भ्रनाम ही रहना पडता है । 

3 मसक्षणछ फल. के को, सेठ 





सिविल सेवा का योग तथा महत्व रह 


(५) प्रिविल सेवकों को समाज मे व्यवितयों के किसी भी वर्ग के प्रति किसी 
भी बात का पक्षपात किये बिना राज्य के कानूनो को लाग्रू करना होता है । 

(६) देश के कानून द्वारा सिविल सेवकों के कर्तव्य की व्याए्या की जातो 
है। अ्रत उन्हें सविधियो ($॥80८५) मे उल्लिखित न्यूनतम तथा प्रधिकतम 
भ्रनुज्ञाओं (ए८पा।६७०७७) की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना होता है। 

(७) सिविल सेवक सेवा की भावना से जनता की सेवा करते है। सिविल 
सेवक को, जोकि राज्य के सेवक होते हैं, सम्पूर्स समाज के कल्याण के लिए कार्ये 
करना होता है । उन्हे भ्यक्तियत लाभ से पहले सावंजदिक हिंद को हृष्टिगत रखना 
होता है) 

(५) सिविल सेवक जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वे जनता के प्रतिनिधियों 
के प्रति उत्तरदायी होते है। 

ये सिविल सेवा के कुछ विद्लिष्ट लक्षण है।*ह एशाद्व ण॑ ऐप 
#.4घ70४७॥॥०४/ नामक झपती पुरतक मे इसके बारे में लिखते हुए एस० ई० 
फिनर (5. £ #ाक्) ने कहा कि * 

//सिबिल सेवा" * का अस्तित्व लाभोगाजेन के लिए नही होता ! भरत इसके 
सदस्यों की प्रेरणा, प्रन्तिम झाश्रय के रूप मे, वेतन प्राप्त करते की ही होती है, 
जोजिम उठाकर प्रधिक घन कभाने की नही ! डूपूरे, सिविल सेवा सार्वजनिक होती 
है। भ्रत उसके कार्यों की हृ एवं सूक्ष्म जाच की जाती है भोर वे प्रस्वोकृत भी 
किये जा सकते हैं । इससे पुन उ्तकी लोचज्ीलता तथा ठत्परता सीमित हो जाती 
है। तीसरे,"****"सिदिल सेवकों तथा उनके मन्त्रियों (॥/0॥॥७8४) को निसन्‍्तर 
ससद (?8॥70॥!) की ग्रालोचनाओो का सामत्ा करना होता है। इससे उन्हे 
अवसरो के प्रति सतके एवं सश्द्ध रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अन्तत इसकी 
सैयायें व्यापक होती है । यह स्थिति इसको इस बात के लिए बाध्य करती है कि 
यह अपने स्टाफ सम्पन्धो की श्रोर विशेष ध्यजत दे और उनसे पारस्परिक प्रेम के 
अभाव झथवा विवाद को दूर करने के लिए, सेवा की कोटि (0०७॥७) के सम्भा- 
वित व्यय पर व्यवहार की समातता उत्पन्न करे? 
सिविच्न सेवा प्रथवा नोकरशाही 
(एच 80४08 ण एच्शक्ण्धण्ट्छ 

गत पृष्ठो से यह स्पष्ट है कि आधुनिक सम्यता के लिए सिविल सेवकों के 
व्यावसायिक-वर्ग का होते अत्यन्त ग्रावश्यक है, यद्यपि चोड मसेड कर तथा व्यगात्मक 
रूप में कमो-की सिविल सेवकों को 'नौकरशाहो पदाधिकारियों (8एरट॥परा45] 
का नाम दिय्रा जाता है, नौकरशाही एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अनादर अथवा 
तिरस्कार के साथ किया जाता है। यह एक प्रकार का दुरुपयोग है और यह दुस्पयोग 


॥ 8 ए. छोपदर * 6 छाफादा ० वीम्णा८ सीक्षक्ाताउ/वा०३, मटवशाएर णाह, 
॥8, 7.०0000, 950, 9. 32 








२६६ लोक प्रशासन 


बुनाव (६८०7) प्रयवा भ्रन्य डिसी सार्वजनिक सक्‍ट-हाल के समय विशेष हुप 
से ढिया जाता है | राजनीतिश, जनठा तथा स्मावार-पत्र जव भी व्यावस्तायिक सिविल 
गेवको की घालोचता प्रथवा निन्‍्दा दरने वी भावश्यकता सममते हैं तमी वे इनको 
'नौकरशाही' पदाधिवारियों' वे नाम से सम्बोधित करने हैं ॥ 

यदि पारिमाषिक दृष्टि से मौवरजाही (807९80८४०७) वी व्यास्या की 
जाए तो साथारणतया इसका प्र है “मेज प्रशासन” भर्थाद्‌ स्यूरो अथवा कार्यालयों 
द्वारा प्रवन्ध | “बामिक वां, (?८३००॥८) उसवे कार्य करने वे सापनो तथा बाय" 
विधिया (?70०८९ए७८७) दे योग को नौवरघाही पद्धति वहा जाता है जिनके द्वारा 
कि एक संगठन प्रपने कार्यों का प्रदन्‍्ध करता है तथा भपने उद्देश्यों को प्राप्त करता 
है ।” इस प्रकार नौवरशाही प्रयदा सेवक्तन्त्र सभी बड़े पैमान गे उद्यमों वा एवं 
विधिष्ट लक्षण है । किन्तु जब तौररशाही शासन की प्रानोचना वी जानी है तो 
इसके भ्रालोचक यह तक प्रस्तुत करते हैं कि यह इसलिए दोपी है क्योकि बजाए 
सावंजनित उद्देश्यों को पूरा करन के, जिसके लिए ति इसवा निर्माण दिया जाता है, 
यह अपने निजी उूंइपो को ही पूरा करने लगता है। 'नौवरशाही' शासन क्भी-वभी 
लावपीताशाही (२८० १595प7ा) सैनिकीवरण, प्रनाधिकार हस्तक्षेप, प्रपम्थयता, 
भ्रष्टाचार (000)0०॥), बाये के बेदगेपत, भवुशलता तथा उदासीनता से सम्बद्ध 
हो जाता है । 
नोकरशाही के विशिष्ट सक्षण 
(एआशइलश।$65 ० मैणरश्प्शाज८9) 

मेक्स बैवर (७४ ४४८८) ने समाज प्ास्त्र ने (50ट0०४५) पर लिखे 
गये भ्रपन नियन्धों में नोकरणाहों वे निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों वा उल्लेख 
किया है ++ 

(१) तौकरशाही पद्धति के प्रशासनिक दाचे के उद्देश्यों वी पूर्ति के लिए जिन 
नियमित क्रियाप्रो की प्रावश्यवता होती है उनको एक निश्चित रीति से सरकारी 
ब्तव्यो के रूप में वाट दिया जाता है । 

(३) इन कर्तव्या को पूरा बरते रे लिए जिन आदेशों (00779705) वी 
आ्रावश्यकता होती है उनकों जारी करन की सत्ता को एक स्थायी तरीके से विभागित 
कर दिया जाता है श्रौर उसको हृढता के साथ ऐसे नियमों (7७१४५) की सीमात्रों में 
बाघ दिया जाता है जोदि बलपूर्वक लागू किये जाने वाले उन भौतिक प्रथवा 
प्रमौतिव साधनों से सम्बन्धित होते हैं जोकि भ्रधिकारियों को सोँपे जा सकते हैं ॥ 

(३) इन बरतंव्यों की नियमित एव विरम्तर पूर्ति के दिए तथा सप्रवर्तो 
भ्रधिकारो (000८%०ाए708 ए8॥) के क्षियान्दय के लिए विषभिपूर्वक व्यवस्था 
की जाती है , केवल उन्हीं स्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जोरि सामान्य रूप 
स॑ सेवा करने की निर्धारित योग्यतायें रखते हैं । 


॥ कैम १००८३ आ5०50०8५, फएढा३णञ्रा्द 9४ ध सतत गा। ८ जता 
5 946, 0.06 ए7शशञञाज३ ?९5 409८ 799. 9-98 
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बँबर के अनुसार ये तीनो तत्व 'लोक-अप््यासन में नौकरशाही सत्ता' की भ्रथवा 
'विजी उच्चम (00०८ ध्णंधएव8८) मे नौकरशाही प्रबन्ध-व्यवस्था' की रचना 
करते हैं। उन्होने आगे कहा कि सभी नौकरझाही व्यवस्थाप्रो मे पद-सोपान का 
सिद्धान्त (साधयथाणाव्व। छाग०/एछा८) लागू होता है , लिखित दस्तावेजों ([2009- 
एश॥आ5$), फाइलो, ग्रभिलेसो (7९८०:०$) तथा ग्याघुनिक दपनरी प्रवन्ध के उपकरणी 
पर तिमेर रहा जाता है , कार्यालय के प्रबन्ध के लिये सामान्य नियमों प्रथवा ब्यव- 
हारो का निर्माण किया जाता है ,"और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार 
के प्रशासन के अधिकारी उन नियमो तथा तकबीको मे जिनसे कि उतके विशेषज्ञ 
एवं निपुण होने की ग्रावश्यक्षता हो, प्रशिक्षण-प्राप्त ([/श॥«0) होने चाहियें । 


प्रो फेडरिच (फ्ाश्वतत्क) ने 'नौकरशाही' वे छ प्रारम्भिक सिद्धान्त 

बताये हैं। वे है कार्यों का विभिन्नीकरण, पद बे लिए योग्पतायें, पदसोपात-क्रम 
परत पुन ६-5५ का शर्य-रीति की उद्देहग. वि न यम हक 

का सगठत तथा अनुशासन, कार्य-रोति की उद्देश्य विषयना, नेयमी, लालफीताशाही 
तथा अभिलेखो के रखने के सम्बन्ध में यथार्थता तथा हृदता अथवा निरन्तरता, ग्रौर 
प्रन्त मे, विवेक ([0/50/०४०४) का प्रयोग जिससे प्रशासन बे कुछ पहलुग्यो के सम्बन्ध 
में गरप्वता रहे ! $ताणा न नौकरशाही को “बडे पैमान के सगठन, ([.080 $०७९ 
6ए8आ।5७॥०॥) का पर्यापवाच्री माना है।* डीन पाल एपिलबी (फेल्शा एवपो 
80//₹७9) का कहना है कि “इसको सामान्य तथा जटिल शर्तों के अन्तर्गत संयुत 
हुए झनेक व्यक्तियों के व्यवस्थित पारस्परिक कार्यों से पृथक्‌ नही किया जा 
सकता । प् 


नोक्रज्ाही (8०७८४०००८५) प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे 
सिविल सेवकों का निपुण व्यावसायिक दर्ग निष्पक्ष रूप से शारान कार्य चलाता है। 
नौक्रज्ाही भथवा सेवकतन्त्र उद तकनीकी दृष्टि से कुशल व्यवितयों का एक 
व्यावसाणिक वर्ग (?70(८४४०४७। ०|७५४७) है जिनका पद ग्रोपान के क्रम (908०॥- 
५2] ५४०५) में संगठन किया जाता है और जो निष्पक्ष रूप मे राज्य का कार्य करते 
है। वौकरशाही सिविल सेवकों का एक प्रवीरा व्यावसायिक वर्ग है। भौकरशाही 
शासन के पदाधिकारियों की भर्ती योग्यवा (४०४४४) के ग्राधार पर की जाती है 
प्रौर योग्यता के द्ाधार पर ही उनकी पदोन्नति (?70890007) की जाती है। दे 
नियमों तथा विनियमों (२७॥८$ ७00 7580।2&00०॥$) के झाधार पर झासन-कार्य का 
सचालन करते हैं, पश्चात के गाघार पर नही । समस्त जनता के साथ उनका व्यवहार 
एकरूप तया एक समान होता है। 





] क्गाध्तातली, (लाजएग्रालद्वं 60 शवारता ४७० क्‍000005८3, 290 80000 
49। 79 5758 
2. मत्कला # 00, 597 806 843098ल्‍:श2६ 0० 5 का शौ 825 रण 
कर वैशफटका हटवहेंशए ण॒ 000०2 करें $ठदव 5८८० कैंडल 4994, ए 95 
३ ए४ण॑ छा. 39छवंए, 8:70८४ल१८५ बजद॑ विद किदडडट, 9 48 


रद लोक प्रशामत 


नौकरशाही श्रयवा सेवक तन्त्र की बुराइयां 
(छ्रा5 ण॑ छ8ण९20९०८१) 

जैसा कि ऊपर वहा जा चुत्ा है नौररशाही शब्द वा प्रयोग श्रनाइर अ्रथवां 
तिरस्वार ये साथ जिया जाता हैं। जहाँ कही भी लोत बमंचारी (2792 हा 
आए) प्रमावशाली जन-नियस्त्रण की परिषि मे बाहर रहते हैं, जहाँ वे श्रपने विज 
लाभ वे दिय वार्य बरत हैं, जहाँ वे सार्वजनिव' प्रायोचना वे प्रति उत्तरदायी एवं 
जवाबदेह नहीं होते, जहाँ वे जनता प्रयवा समद की प्रालोचना के दिसी भी प्रकाए 
के भय के बिना समाज में एवं पृथक्र्‌ वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं--बहाँ उम्हें 
नौकरदाही प्रफ्सरों (307०७४८४४४$) वी मसज्ञा दी जावी है। प्रव. नौतरणाही वी 
व्याख्या इस प्रकार वी गई वि “यह वह शासनश्रणारी है जिसका नियन्तग 
अधिवासियि वे हाव मे इतनी प्रथिक मात्रा में रहता है कि उससे सामान्य नागरिकों 
की स्वतत्त्रताए सवंट में पड़ जाती हैं ।7 

भुद्ध नौकरणाही व्यवस्पा, जोबि अपने कार्यों बे लिये उत्तरदायी एवं जवाब- 
देह नहीं होती, राजाप्रा भ्रयवा निरकुश शासका वे झासत मं वर्तमान थी श्रौर 
भ्राजकल यह साध्यवादी (0०शा0॥9॥/9॥) तथा सामम्तवादी ([०७॥0॥) राज्यों 
मे पाई जाती है । 

प्रइन यह है कि प्रजातत्त्र [0८॥0८78०9) में 'नोवरशाही' की प्रालोचसा 
क्यों बी जाती है ? 

लाई हीवर्ट (076 प्र८४ठ॥) न 'नई निरमृशता' (॥6 पिल्छ 0०90०- 
($॥ा) नामक प्रपती पुस्तक मे, जोकि सन्‌ १६२६ मे प्रकान्षित हुई थी, सिविल- 
सेवकों की प्रालोचना वी । इस पुस्तक का सार यह है कि कार्यपालिका (८८७ 
॥ए८ जिसमे कि मिवित सदा भी सम्मित्रित है, उस घद्ित को प्राप्त करने का 
प्रयत्न कर रही है जिसका सम्बन्ध ययोचित हृष्टि से ब्यवस्थाविवा (॥.68/8॥0८) 
तथा न्यायपालिका (8५७॥९४७७) में है। इसी प्रकार, रैम्जे-स्योर ((७॥0589 
%७॥) से प्रिटन किस प्रकार भामित किया जाता है! (80०9 छतशडाा ॥8 हणटा 
760) नामक श्रपनी पुस्तक म, जोंकि सन्‌ १६३० में प्रशराशित हुई थी, कहा कि 
“नौवरशाहीं ग्रयवा सवकतस्त्र अग्नि वे समान है जोकि एक सेवक के रूप में ता 
बहूमूस्य सिद्ध होती है परन्तु जब वह मालिक या स्वामी (७/5(८) बन जाती है 
ता धातक सिद्ध हातो है ।” उन्होन श्रागे कहा कि “नोकरघाही मन्त्रीय उत्तरदायित्व 
(लाइल्यक 759०7%0॥#9) व लवाद मे पतपवी तथा बढती है ।” अमेरिकन 
राष्ट्रपति हवर (००४८) का कहना था हि "नौकरथाही में तीन सन्दुष्ट न होने 
काफी वफूलियां शर्ष जारी है. अपन अआन्न/खिरता (३०क्यफर:ा्रचजात बरत्या- 
विल्तार तथा अधिक झतित की झांग ।/ |; 





॥ ऐन फंडार्गं8 3 7.20 क एल लिगवेगफबर#० १ पर उगगग उप 
2 एह्यगडा३ '॑ैचार ख0७ फिराक छ €०्एशाए2व, [0027 20, #704980, 9 53 
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नौकरशाही के दोष 
ग0श6८ा5 ० पडा स्व्ाटा 2९९) 

(१) लालफीताशाही (7२०७ ॥89०)--नौकरश्षाही की सबसे बडी आलो- 
चना इसके कार्य की नैंत्यक ग्रथवा दैनिक प्रकृति (०७४76 7/ए४४) वे कारण की 
जाती है। नौकरशाही अधिकारी औपचारिक (#०7॥00) नियमों तथा विनियमों की 
बहुत प्रधिक चिन्ता करते हैं | ये निपम तथा विनियम (रिघ्ी०३ छत 7९४ ०घ0०णा5) 
ग्रनेक बार कार्य को आगे बढाने की बजाए उसमे बाधा डालते हैं। वाल्टर बेजहोट 
(एव 958०700] ने *ब्रग्रेजी संविधान! (08 छगहाजो. (णाज्माए।णा$ 
867) नामक अपनी पुस्तक में तोकरदाही के इस दोष के बारे में लिखते हुए 
कहा कि “यह एक भ्रनिवायय दोष है कि नौकरशाही अधिकारी परिशाम (7२९४०) 
की प्रपेक्षा देतिकता (००४४८) की ग्रधिक परवाह करते हैं , श्रथवा जैसा कि बर्क 
(8५0८८) ते कहा कि “वे कार्य के रूप (8०70) को उतना ही महत्व देने लगत है 
जितना कि कार्य की विपयवस्तु अथवा सार ($00502॥0८) को ।” इस प्रकार सिविल 
सेवक नियमों तथा बिनिय्रमो में प्रशिक्षण (]79॥98) प्राप्त करते है और तब वे 
उनको लागू करते हैं । परिणाम यह होता है कि व “अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जी 


बन जाते हैं! जोकि कपडो का छाँट (पिडिंग) तो करते ६ पल्नु उन्हे सर का पता परन्तु उन्हे झरीर का पता 
नहीं होता [7 प् चर हल्‍लप 


(२) प्रज्ञासकीय श्रात्मो्नति (8॥9॥राश्ाशाकाए८ इल ज्ञाणाणा०)-- 
नौकरशाही अधिकारी जन कल्पास्स के लिय उत्साहित होत की बजाए उसके नाम 
पर ऐसे कार्य करवा प्रारम्भ कर सकते है जिन्हे करने की उन्हे देधानिक हृष्टि से 
आज्ञा नही होती । 





(३) श्रातम महत्व (506 ॥7707/शा०८) --अन्य मनुष्यों के समान ही 
सिविल सेवक भी अपनी सत्ता (8॥०४७४०॥५) तथा अपने महत्व का प्रदर्शन करना 
चाहते हैं, जैसा कि झेक्सपियर (58]:259८0०) ने कहा है कि “प्रत्येक मनुष्य 
अपनी भत्ता के छोटे से छोटे क्षण को भो प्यार करता है।” 


(४) वर्गोष चेतना ((/$9०८४) ००॥४८।०७७॥८$५)-- नौकरजश्ाही ग्रफ्सर 
समाज में एक पृथक-वर्ग का रुप धारण करने लगत हैं । उनका विचार होता है कि 
वे अन्य लोगो से श्रेष्ठ होते हैं ग्रोर इस प्रकार वे शासक व झ्ञासित के दीच उपयुक्त 
सम्बन्ध स्थापित रखते मे प्रसफ्ल रहते हैं जवकि ऐसा सम्बन्ध लोक्टन्त्रीय प्रक्षिया 
(एक्षा।०४०॥७ ए70०९5५) का एक आवश्यक ग्रग होता है 





॥ १(आ<ठ फ्े2 हार, प्रेल्मंव लेकर वक्त, 9 77/ 


2 कैश ४टआ३ड 380 एटा 0 एण अगवा 8 8०0४०5-7४४ (टाफऑ 5 
शह प्रा घिजांगा। गत किीक्षाएब, ।-गरवणा 955 


३००५ लोक प्रशासन 


विरबुद्यता का प्रारोप 
(व्रत एक ० 0९७05 
एक ब्रिटिश्न विधिवेत्ता, लाई हीवटे ([.00 ॥८७७४) मे नई निरकुशता 
(ए८७ 065%0॥क्रा)) नामक अपनी पृरतत में यह जिचार ब्यवत किया जि इस बढ़ती 
प्रशामक्य निरवुशता थे भार के भ्रन्तगेत प्रिद्विश नागरिक प्रपनी स्वाधीननारयें 
॥ देंग । एवं मामूली सी जाच इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी 
पा प्रशासतिव बाय पर गत बुद्ध वर्षों से एक हृढ़ प्रभाव पड़ता रहा है तथा प्वे 
श्री पड रहा है और नि सन्‍्दह जिसवा धगर यह हूध्चा है कि विभागीय सत्ता तथा 
क्रियाधों का विश्ञाल एड प्रविद्राधित्र क्षेत्र सामान्य विधि ([.9७) वी पहुंच से बाहर 
हो गया है चाह इस प्रभाव वा ग्रापण करने वाली प्रेरणायें व भावदायें कु भी 
किया त हो ।/ । लाई हीवर्ट का विश्वास था कि व्यक्तिगत स्वाघीतता ख़मरे में है) 
कयोति 'दीब नौररघाही मतोबुत्ति' के अ्रफ़्सर 'कुछ ऐसे विश्वामों' के साथ काम 
बरत हैं जैस हि 

(१) कार्यपरालिक (६४८००॥४८) का वार्य शासन करना है। 

(२) शासन करन के लिए उपयुवेत ब्यकित बेवल विशेषज्ञ (£7ए८/४3) ही 
होत हैं। 

(३) सरकारी काय॑ वे विशपज्ञ स्थायी पदाधिकारी ही होने हैं।. 

(४) उन विशपज्ञों को प्रचलित परिस्थितिया से ध्यवहार करना होता है 
ओर वे जिन परिम्थितियों म भी होते हैं अपने को उसी वे श्रतुमार सब 
से भ्रधिव उपयुक्त बना सेते हैं। 

(५) विशेषज्ञ के कार्य में दो मुस्य वाघायें सामने प्राती हैं। एक तो समद 
का प्रभुस्व (50४ट6899 ० एआशशाला) झौर दूसरी वानून का 
दामन (१४६ ०६ ७) 

(६) भ्ज्ञानी जनता में जो एक प्रकार वी अप-श्रद्धा प्रचलित है वह इन 
दाना वाघाप्रो को दूर करन मे बाघक बनती है। भ्रत विश्येपज्ञ को 
दूसरी बाघा की निरषंतत करन के लिये प्रथम वा उपयोग करता 
चाहिय । 

(७) इस उद्देश्य की पुति के लिये, उसे संसदीय जामा पहन कर पहले मत- 
मानी झज़ित अपने हाथ मे ले लेनी चाहिये और फिर कानूनी अदालतों 
का विरोध करना चाहिये । 

(५) यह सब श्रक्रिया बहुत सरल सिद्ध होगो यदि वह (क) एक मोदी रूप- 
रखा वी शक्ल में पास किया हुआ दिघान प्राप्त कर सकता है, (छल, उस विधान 
की खाइया वो स्व्रय झपत नियमा, विनियमों तया ग्रजानों से भर सकता है, (ग) 
ससद के लिये यह कठित झ्रथवा अमम्मद बना सकता हैं कि वह इस निधमो, विनियमी 
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सिविल सेवा का योग तथा महत्व ३०१ 


तथा प्राज्ञाओं पर रोक लगाये, (थ) उनके लिए बानून की शर्त प्राप्त कर सकता 
है, (ड) अपने निजी विर्ंयों को अन्तिम बना सकता है, (च) इस बात की व्यवस्था 
कर सकता है कि उसके तिणंय के तथ्य ही उसकी बैधता (.680709) के अन्तिम 
प्रमाण होगे, (छ) कानूनों की धाराझों मे स्योधन करने की झतित प्राप्त कर सकता 
है, (ज) न्‍्यापालय परे की जाडे दाली किसी भी प्रकार की अपील को रोक सकता 
है श्रथवा उसकी उपेक्षा कर सकता है। 

(६) यदि विशेषज्ञ लाई चान्सलर के पद को समाप्त कर सकता है. न्याया> 
धीशो की पद स्थिति को सिविल सेवा की एक शाखा के रूप मे घटा सकता है, और 
मुकदमों में पहले ही प्रपती राय प्रकट करने के लिये उन्हे वाष्य कर सकता है, 
और एक 'न्यायमल्त्री' (॥॥05/2 ० 70500८) की मार्फत स्वयं उनकी नियुक्ति 
कर सकता है, तब तो सारी बाधाए खत्म हो जायेंगी । 2 

निरकुशता के इत्त झारोप के मुख्य कारण का सोत 'हस्तान्तरित विधान 
(06५8०४६० :8/83007) है । विंधानमण्डल ([,८88/4/06) एक कानून पास 
करता है श्रौर उस कानून से सम्बन्धित छोटी-छोटी बातो की पूर्ति का कार्प सिविल 
सेवको पर छोड देता है । 'नोकरशाही' के आलोचको का यह मत है कि इस प्रकार 
सिविल सेवक विधान के बारे में सत्ता हथियाने लगे हैं। इससे विधान-मण्डल की 
शक्तिया सीमित होती जा रही हैं । इस ग्रारोप का उत्तर यह है कि जब तक संसद 
को सिविल सेवको द्वारा किसी भी कानून के सम्बन्ध में बताये गये नियमों एवं 
विनियमो पर पु्नविचार करते की शवित प्राप्त है, तब तक हस्तान्तरित विधान को 
बुरा नही कहा जा सकता । यह तो एक झ्रावश्थकृता है और जब तक विधि अथवा 
काहूल की वागडोर विधान-मण्डल के हाथो भे है तब तक इस बात का खतरा नहीं है 
कि सिविल सेवक अ्रपनी शर्कितयों क। भ्रयाय करते समय निरकुश बन जायेगे । 
निम्नलिखित उपाय “तौकरश्याही! को इसके अनेक दोषों से मुब॒तत कर 
सकते है -- 
इन दोषों को दूर करने के लिए सुराव 
5ण58९5॥0$ [णि धार हल्याणएड ज॑ ९३८ 0 ४०८०७) + 

(१) नौकरशाही (807०9००:४०४) की शक्तियों को सोमाओ्रो के अन्‍्तगंत 
रखने के लिए रत्ता का विकेन्धीकरण [/060शाफओ४॥०ए ण ०७०7३) होना 
चाहिए । विकेन्द्रीकरण 'नोकरशाही' अधिकारियों की बढती हुई सत्ता पर लगाया 
जाने वाला सब्से अधिक शर्क्तिशाली अवरोध्‌ (20०८८) है। अत्यपिक वेन्द्रोकरण 
((८॥४४॥६४/०॥) के कारण 'नौकरश्ञाही' झधिकारियों मे निम्नलिखित बुराइया 
पनप जाती हैं “पृथक्ता, लोचहीनता, भावुकता का अभाव, स्थानीय दशाप्रों वे 
विषय में अज्ञानता, कार्य मे विलम्ब या टालमटोल करना, कार्य का बेढगापस तथा 
आत्म-सन्तुष्टि ।/£ 
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इ्ण्रे लोक धशासत 


(२) सिवित्र सेववी पर ससद तथा मस्त मष्डल का नियन्लश प्रमावश्ञालो 
होना चाहिए + 

(३] ऐसे प्रशासत्रीय स्यायाधित्र र्णो (॥ठ/प्राइध३0ए6 (छपरा) वी 
स्थापना होती चाहिए शितके सम्मुख नागरिव सिविल्ल भेवकों बे विद्द्ध भ्रपनी 
शिक्षायर्ते रख रहें और अपने दुसों को दूर करा सर्कें। बिना किसी भ्रेदमाव के 
प्रत्येवः नागरिव' को यह प्रवमर प्राप्त होना चाहिए वि वह इनवे द्वारा श्रपने दुखों 
ब श्रपनी पीडाओ थो दूर बरा सबे | 

प्रोफेशर रोक्सन [ए०0509) ने यह सुझाव दिया है कि 

(१) सिविल सेवा पूर्णतया गाज में एवीजृत होने चाहियें। सिविल सेवा 
एक सामान्य नागरिक तव वे प्रति भी जवाबदेह होनी चाहिएं। ऐसा ने हो कि 
सिविल सेवक स्क्य एक पुथक्‌ वर्ग भषवा जाति का रूप घारण कर ले । 

(२) सिविल तेवा भुस्थत विभिन्न सामाजिव तथा श्राधिक वर्गों की प्रति- 
निधि (२८०7६४८४॥०४९) होनी चाहिए । 

(३) शायकों (6970७) तथा बासितों (0०ए८श॥६व) के बीच प्रयत्‌ 
सरकारी विभागों (00ए८एराए्शा६ 6६ए४॥०॥5) तपा उन लोगो के बीच, जिनकी 
कि वे सेवा करते हैं, पत्र-ब्यवहार भयवा सन्देशों के प्रादान प्रदान की एक प्रमाव- 
जाली तथा सतत्‌ व्यवस्था होती चाहिए । 

(४) प्रशासन में सामाय मनुष्यों श्रथवा गैर-सरवारी व्यक्तियों को सक्रिय 
रूप मे भाग लेना चाहिए। "एकीकरण ([76872007) , पत्र्यवहार भ्रयवा सदेशों 
का आादान प्रदाव ((009॥097॥090॥$) तथा प्रशासन में भाग लेवा [8॥0- 
ए00) पे झब्द उत लोगों को सदा हृष्टिगत रखने चाहियें जोकि यह चाहते हैं, 
कि प्रजातत्व्रीय सरकार वी प्रावश्यकताओं एव प्रावाक्षाओं के साथ लोवप्रशासम के 
संग्ठनात्मक सम्बंध कायम हो । इससे सुधार की ऐसी प्रवृत्तियाँ जागृत होती हैं 
जिनका यदि अनुसरण किया जावे तो ये सिदिल सेवा को सर्वाधिक मात्रा में योग्य 
समय जवाबरेह तथा उत्तरदायी बना देंगी।? 

निष्कर्ष के रूप मे हम यह कह सकते हैं कि 'नौकरशाही' प्रधिकारी [8ण0३0- 
०749) राष्ट्र वी सेवा करते हैं ॥ अत उचित भ्रवतर पर उनकी प्रश्सा की जाती 
चाहिए और जब उनकी प्रालोचना की प्रावश्यक्ता हो, तो आलोचना भी वी जानी 
चाहिए । तौकरझ्ाही झाघुनिव गुग वी एक अनिवार्य भ्रावश्यक्ता है और इसको 
पूर्णेत स्रमाप्त करने वी वात अविवेकपूरों तथा अवैधानिक है । होना यह आहिए कि 
केवल अवरोध (0॥८०८७) ही इस प्रकार लगाये जायें कि जिससे 'वोकर्ाही! 
प्रधिरारी जवता के वास्तविक सेवक वदे रहे । 
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सिविक्त अथवा असैनिक सेवा- 
इसके कार्य और विभिन्‍न पद्ध तियां 


(एज 887 00९--05 ७००६०॥8 /५ 00 ४५४008 98675) 





पघ्िविन सेवक (0४५ इश५०»॥६) सरकार के दंतनिक कमंचारी होते है। 
न्यायाधीश (॥008०5), सैनिक तथा अन्य अनेक व्यवित्र भी सरकारी कर्मचारी होते 
हैं परन्तु उन्हे सिविल सेवक नही माना जाता। ब्रिठिश्ष राजकोष (800) 7९25७9) 
द्वारा दी गई निम्नलिखित परिभाषा सिविल सेवा की व्याख्या के लिए एक सुविधा- 
जनक मार्ण प्रस्तुत करती है 

मुख्य रूप में सिविल सेवक को परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि 
सज्नाद्‌ (00४7४) का सेवक (जो कोई राजनीतिक अषवा न्यायिक पद नहीं रखता), 
जो सिविल स्थिति में नियोजित होता हैं और जिसका पारिश्रमिक (र९ण०/यक्०07) 
पूर्णतया ससद द्वारा उपबत्धित धन मे से दिया जाता है।” प्विविल सेवा की दो 
मुख्य श्रेणिया होती हैं. निम्न लिपिक वर्गे तथा उच्च प्रश्मासकीय भ्रधिकारी दर्ग । 
उक्त प्रश्ासकीय प्रधिकारी विभाग (0८एशए्शथ्या) के राजनैतिक भ्रमुख से प्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्धित होते हैं। वे नीतियों का निर्माण करने में सरकार के मन्त्रियो 
(ध।जा४८३७) की सहायता करते हैं और राज्य के बडे विभागों का नियन्त्रण एवं 
निर्देशन करते है। इन उच्च पदाधिकारियों को कभी-कभी सिविल झथवा अस्ैनिक 
सेवा का 'सार भूत बर्ग' (8॥6 ०४५४) कहा जाता है। सिवित्ल सेवा में प्रशासक 
(80ग्रापा'॥7/ण5५) तथा, साथ ही साथ, तकनीकज (८एंगराण्ावग5) जैसे कि 
इंजीनियर, डाक्टर झ्रौर ड्रापट्ससेन (नवशानवीस) सम्मिलित होते हैं। यहाँ हमारा 
सम्बन्ध मुह्यत उच्च भ्रशासकीय यर्ग की समस्याओं से ही रहेगा। 

सिविल सेवकों का मुख्य कार्य देश की विधि झथवा कानून (,99] का प्रबन्ध 
करना है। वे निष्ठा से, निष्पक्षता से तथा राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रह कर विधि 
को कार्यान्दित करते हैं ॥ मिविल सेवा के उच्च पदाधिकारी नीति-निर्माण विधान 
(.६88०00०॥5) तथा कराधान (74:७॥0॥) के मामलों मे प्रपने राजनैतिक प्रमुखी 
(९०।४०४। ४९७१५) पर भारी प्रभाव दालते है। घिविल सेवक विशिष्ट पराभर्श 
प्रदान करते हैं मोर तथ्य एवं झ्रांकड़े ([80$ ७॥0 ॥80755) प्रस्तुत करते है जिनके 
विना झाधुनिक युग से विधि का निर्माण करना ([.3५-7/याह्) अव्यावहारिक एवं 
दुष्कर है । कोई भी विधेयक (8॥) जोकि ससद क्षे सामने प्रस्तुत किया जाता है उस 
महान्‌ श्रम, तथा शक्ति का एक प्रमाण होता है जोकि स्विविल सेवकों द्वारा उसके 
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तैयार वरने मे लगाई जाती है। वित्तीय क्षेत्र मे, सिविल सेवव बेवत बजट ही 
तैयार नहीं बरते अपितु एक वही मात्रा में सरजार थी वराघान तथा व्यय 
नीति ([कशाणा ज्वाएं छफ़लाकाप्राद 90०७) वो भी प्रआावित करते हैं। 
सिवित स्वक विभागों वा संचालन वरते हैं भर मन्त्रियों वे, जिनके पास वि शायद 
ही वी समय, ज्ञान तथा विवा राह्यायता के नीति-निर्माण बरस की प्रवीरना होती 
है नीति सम्बन्धी निर्णयों पर भारी प्रभाव डालते हैं। प्रशासत्र विधान-मण्डल वे 
बावूनों की व्याष्या एवं विश्मेषाश भो वरते हैं भौर अनेद बार हो उनसे सगद के 
बानूनों के प्रस्तगव नियम तथा प्ितिमय बनाने को वहा जाता है (हस्ताल्तरित 
विपात) । प्रपते राजनैतिक प्रधानों वो ये परामशे भी देते हैं) मन्त्रों प्रपने वरिष्ठ 
अधिवारियों बे पदामर्श पर भरोसा बरते हैं। रैम्जें म्योर (२8539 शिया) ने 
इस तध्य को सुख्दर रूप में व्यक्त हिया है यद्यवि उसमे कापी भ्रतिश्लयोविति 
(छ88श्ञ०0७) है। उन्होने कह वि /एूव नवनियुक्त सन्‍्त्री का विचार बरो 
जिसे त्रि प्रपना पद सामान्य राजनीति वे क्षेत्र में प्राप्त सफ्लनाञों बे प्रतिफ्ल में 
मिला है। प्रधिराण मामतों में यह देखा गया है कि शिस विभाग का उसे प्रध्यक्ष 
बनाया गया है उसके प्रिशाल तथा जट़ित वार्यों वा उसे विश्विष्ट ज्ञान नहीं होता 
*» )] उसको ऐसे प्रधिकारियों के साथ वा वरना परदता है छो विभाग वो 
समस्थाप्रों वे भ्रष्ययन में ध्रपता पूरा समय लगाते हैं तथा जिनका विगत जीवन 
भी उन्ही समस्याप्रो वे अ्रध्ययन में व्यतीत हुप्रा है जरकि वह (सन्‍्त्री) ससार में 
प्रषती प्रतिश्झा कायम करने, अपनी स्थिति बताने अथवा सार्वजनिक मचों पर धारा- 
प्रवाह भाषण देने मे व्यक्त रहा करता था । वे उसके सामते रॉक्डों कठिन समस्याएं 
निएंय के लिये लाते हैं, जितमें से भ्रधिताश के! विपय में बह बुछ नहीं जातता । वे 
उसके सप्तक्ष सबो श्रधिक निशचथात्मक तकाँ एवं तथ्यों से युक्त भ्रपने सुभाव रवते 
हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक कि वह एक स्वाभिमानी गधा झ्थवा प्रमाधारण 
समझ, शक्ति एवं साहस वाला व्यक्त हो ने हो ६६ प्रतिशत सासलो में वह उसके 
विचारों में प्रपनी सहमति प्रवट करेगा प्रौर विन्दुचिहित स्थान पर भ्रपने हस्ताक्षर 
कर देगा * * । इस प्रकार लगभग हदैव वार्यालय वी नीति ही विजपी होती है । 
इसकी दान्त हृढ़ता व थ्ान्त व्यवधान श्रयवा रुवावट की इविति तथा तथ्यों को पूर्ण 
जानकारी इमझे ऐसे सबल भ्रस्त्र हैं जिन पर एक झसाघारण योग्यता का व्यक्त हो 
विजय पा सकता है !!: 

मल्त्रियों पर सिविल सेवा का प्रभाव निम्नलिखित तीन तत्वों पर निर्भर 
होता है 

(१) सिविल सेवा झ्षा प्रभाव वरिष्ठ सम्त्रियों (ढा0 खदागाइटा$] वी 
अपक्षा उत मन्ध्रियो पर प्रधिक होता है जिलके लिये कि अपना वाम नया-नया 
होता है । 


4. हि्या539 ँ(ैणा, #०० 946 55 2एश7ण०77, क्त 42 43, 
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(२) यह तष्यों एव आ्रॉकडो के बारे मे उनके ज्ञान पर निर्भर होता हैं। यदि 
दे प्रपने कार्य तथा बिभाग से सम्बन्धित तथ्यो एवं आँकड़ों से अच्छी प्रकार परिचित 
हैं तो वे मन्त्रियों पर अधिक प्रभाव डाल सकेंग । 

(३) सरकार पर सिविल सेवा का प्रभाव इस बात पर नि्भेर होता है कि 
सरकार उसका किस प्रकार उपयोग करती है । जब कोई ऐसा दल (220) शासता- 
रूढ होता है जोकि यथापूर्व स्थिति कायम रखने के लिए हृढप्रतिज्ञ होता है तो सिविल 
सेवा केवल नियामक कार्यों को हो सम्पन्न करतो है और जब कोई ऐसा दल पदारूढ 
हांता है जो सामाजिक परिबर्तनों से सयुक्त हो को प्िविल सेवा झधिक सक्रिय 
(#०(ए४८) हो जाती है झौर इसका प्रभाव भी अधिक पडता हैं ।? 
लूट-खसोड़े बनाम योग्यता प्रणाली 
-#पट-जपाद 

(89॥05 /श5४5 िशा( $१४४शा॥) : 
४” ग्रह सर्वविदित हैं कि ग्रमेरिकी कामिक व्यवस्था (60९४॥ एश5णाल 
$9४ष्टा7) 'लूट-ख्तोट प्रणाली! ( अप 33827) पर आ्राधारित थी प्र्थात विजेता 
राजनेतिक दल, इस सिद्धान्त के ग्रनुसार “उपलेब्ध द्रव्य पर विजेताओं का ही 
अधिकार होता है', सभी सरकारी प्दो पर अपने दल के आदमियों को पदारूढ़ करता 
था । सरकारी प्रथवा लोके-पदो (९४०८ ०॥ी०८४) को छूट का माल या दब्य 
(570) समभा जादा था जिसका उपयोग चुनाव (5००0०॥) में विजयी होने 
वाला राजनंतिक दल करता था । 

ससार के लगभग सभी देशों में कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति के आधार के 
रूप में योग्यता सिद्धान्त (!शक्षा। फ़्णाण्रौ०) के प्रचलन से पूर्व सरक्षणता 
(२९४४०/98८) की पद्धति वर्तमान थी । क्रास की कामिक व्यवस्था के इतिहास के 
बारे में लिखते हुए गरो* हरसन फ़िबर (सक्षक्ाण! फ्पेधक्य) ने कहा कि “फाश से 
क्रान्ति (२८४०७/०)) होने तक राज्य भर में दर्जन भर अथवा कुछ पत्यत्त ऊचचे 
पदों को छोड़कर लगभग प्रत्येक केन्द्रीय अथवा स्थानीय पद (0०6) केवल भ्यक्तिगत 
क्रय (?207:745९), उपहार (5//) अथवा उत्तराधिकार (॥92८:09706) के द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता था। राभी रारकारी पद ब्यतितगत सम्पत्ति (0४8८ 
एा०७८)) की हो एक किस्म बन गये थे ओर एक विस्तृत ध्यवद्रार-शास्त 
(7०7७/४००९७०७) के द्वारा इनके हस्तान्तरण की ब्यवस्था की जाती थी । ये पद, 
जोकि वेचे जा सकते थे तथा वश-परम्परा से प्राप्त किये जा सकते थे, द्विभुखी प्रकृति 
के थे : एक तो बे सम्पत्ति (00:४७) बने हुए थे और दूसरे उतका रूप सरकारी 
कार्य (70७॥० थथाएाणा) का था | उन समय कोई भी व्यक्ति जो कि पद प्राप्त 
करना चाहता था, मालिक रे उसे सम्पत्ति के रूप म र'रीद लेता था और फिर उस 
पद का कार्य चालू करा दिया करता था । क्रेता सम्राट को यह अवसर प्रदान करता 


4. 897 ।9, पद (शा ऊलत्सतल 7्७-०४३७, ४ मक्र॒एगर, प्रच्याइकत 
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था हि वह (सम्राट) उससे उस पद बो सभासने वी क्षमता वी गारू्टी की माँग 
कर सकें, परन्तु बस्तव में, सम्राट तथा उसके पदाधिकारी, जिनदे! रजिस्टरों में इन 
हल्लान्तरणों तथा पदनियुक्तियों बा लेखा लिणा जाठा था, ऐसी गारन्टियों बी माग 
ही नही करत थे । वे तो व्यवितगत रूप से मिलने वाली फीसो, रिशवतों तथा ऐसी 
ही प्रन्य बातों से पृरणंतपा सन्तुष्ट रहते थे । वैसे कोई भो व्यवित विसी पद को 
कीमत देकर वानूनी रूप से उसता अयिवारी नटी बन सकता था लेविन व्यवहार में, 
प्रत्येक ध्यकित वीमत चुढा कर ५ प्राप्त कर लेता था। योग्यता (#0॥5) वा 
पदि धन प्रघदा परिवार का समचंन प्राप्त नहीं था तो वह सरकारी पदों से विल्लुल 
बहिप्यृत ही थी। सक्षेप मे, व्यवस्था यह थी वि धन लेकर पदों की बिक्री की जाती 
थी प्रौर वह बिक्री पद्षपात से प्रभावित होती थी ।/7 

इगलैण्ड मे भी सरक्षणता वी व्यवस्था वर्तमान पी। एडबवड बर्क (0ए47 
६८) न ११ परवरी १७८० वो लोकसभा ([00$८ ० 00970॥5) में दिये 
गये एवं भाषण में "संसद (7/0गा८7॥!) वी स्वतन्त्रता वी भधिक सुरक्षा की तथा 
मिविल सेवा व प्रस्य सस्याप्रों में भत्प-्थ्यय सम्बन्धी सुघार की एक योजना प्रस्तुत 
की जिममे उन्होने कामिक व्यवस्था ([८५07॥0) 5५5८४) की भ्रालोडना की पौर 
“उसके उम्र बड़े मूलभूत दोष का उल्लेख किया वि न तो व्यवस्था उद्देश्य से मेल 
खाती है भ्रौर न बर्मचारी कार्य से ।” 

लूट समोट प्रणाली इस विश्वास वे कारण धधिव प्रचलित हो गई थी वि 
दलीय राजनीति का सचालत सर्वोत्तम तरीके से उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा क्या जा 
सकता है जोकि दल (!?2779)) वे सिद्धान्तों तथा उसकी विचारघाराप्ों में विश्वास 
रखते हो । भ्रत भ्रसेनिक प्रथवा स्तिविल सेवा मे वेवल झपते दल बे सदस्यों को ही 
नियुक्त किया जाता चाहिये। यह समभा जाता था कि दल के व्यक्ति के रूप मे 
प्रशिक्षण (779॥778) प्राप्त बरदा ही लोक-सेवक (?9७॥6 इट्ा५आ॥) बनने वे 
लिए पर्याप्त योग्यता है । विलियम टन (४७॥॥॥४॥॥ [४79) ने सरक्षणता की प्रणाली 
(83भथागा ०4 9309॥8८) वी पैरवी करते हुए भाधुनिक सिविल सेवा बे कर्म 
चारियों की आलोचना की है। उन्होने बहा कि -- 

“यह एबं भ्रनोखी पद्धति है जिसमे यह माना जाता है कि मनुष्य शारीरिक 
अ्रवण्वों बे सरल मिथणय (59796 ०789970 ००7900045) हैं जोकि प्रयोगशाला 
की विधियों [[390790५ 9९00005) के झ्राधीन होते हैं । इनके नमूवो के परीक्षण 
क्यि जाते हैं और उनके परिणामों के भाधार पर उनकी सूतियाँ बनाली जाती हैं 
तथा उनको उस समय तक फाइलो भे रखा जाता है जब तक कि उनकी भ्रावश्यक्ता 
नही होती । उत्रदा विश्वास है कि सिविल्ल सेवक विचारशील नहीं होते ; 
सरक्षण प्राप्त कर्मचारियों [१.000382९ धाएर०१८८७) बे समान उनको प्रद्मासन में 
कोई अभिरुचि या टेक (5/8८८) नही होती और वे काफी लम्दों भ्रवाधि तक अपने 

| सल्कडशा 66, ०क थ , 99 750-75 








सिविल अथवा भर्सैनिक सेवा-इसके कार्य भोर विभिन्न पद्धतियाँ इ्न्छ 


दो पर बने रहते हैं , वे देगिक कार्य के अम्यासी व्यक्ति बन जाते हैं, उस घोड़े के 
समान, जिसकी दोनों झाँखो झी ओर को आड़ के बिए पट्टिय लगी रहती हैं, वे केवल 
एक ही दिशा की ओर को देखते हैं. ॥7 


कर्मेचारियों की नियुक्ति के लिये तूट प्रणाली के प्रचलन की भ्रन्य प्रेरणायें 
इस काररण उत्पन्न होती थी कि विजयी दल आपने कार्यकर्त्ताओों भधवा मित्रो को 
सरकारो पद देकर उनके प्रति ग्राभार प्रदर्शित करता था । जब एक दल ऐसा करता 
था तो भ्रन्य दल भी, जैसे ही वह शक्तित प्राप्त करता था, ऐसा ही करता था। एक 
दल जब अपने प्रतिट्वन्दियो का इस प्रकार बहिष्कार करता यथा तो दूसरा दल भी 
शासतारूढ होने पर इसका बदला लेता था । शासमाल्‍्ड दल के परिवतेव के साथ ही 
सिविल सेवा के कमंचारी भी बदल दिये जाते थे। सरक्षणता के पक्ष मे प्रस्तुत किया 
जाने बाला सबसे सधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सरकार उस समय तक प्रपती 
नीतियो को भ्रधिकतम प्रमावपूर्स रीति से क्वियान्दित नहीं कर सकती जब तक कि 
उप्तके प्रमुख कर्मचारी उन्त उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सहानुभूति न रखें जिन्हे कि 
प्राप्त करने के लिये वह प्रयास कर रही है । 


यह बात तो ग्रब बिल्कुल स्पष्ट रूप से तथा बिता किसी सदेह के कही जा 
सकती है कि 'बूट प्रणाली” से प्रचामन (800एपराइ/4५०7) में अनेक बुराइयाँ झा 
जाती हैं । प्रशासते अ्ष्टाचारी (00700) ठथा अकुशल हो जाता है । देश का 
राजनैतिक जीवन बड़ा ग्रदा हो जाता है क्योकि विभिन्न दलो का मुख्य ध्येय यही 
होता है कि विधा मण्डल (7.८४७!३।४:८) में अधिक से प्रधिक स्थान (5600०) 
प्राप्त किये जायें जिससे कि सरकारी पदो पर प्रपने कार्यकर्त्ताओ तथा समर्थकों को 
नियुक्त किया जा सके । दल के भझयोग्य तथा अष्टाचारी कार्पकर्त्ता उच्च प्रशाप्तकीय 
पदों पर नियुक्त कर दिय जाते हैं। यह सम्पूर्णों व्यवस्था राजनीति (?0॥005) तथा 
प्रशासन के प्रति सार्वजनिक घृणा उत्पन्न करती है ! जाऊं विलियम करटिस (0९०76 
एशा॥आ (ण॥७) ने दूट प्रणाली के ग्रभीर दोषो दे बारे मे लिखते हुए कहा कि 

"लोक सेवा (7०७८ $८४:८८) का दत्तीय आधार पर दुरुपयोग करना लोक- 
प्रिय सरकार के प्रति मौलिक विश्वासघात है क्योकि इसके द्वारा सार्वजनिक कल्याण 
(९णणा ८/००) फी बजाय व्यक्तियत स्वार्य राजनंतिक कार्यों का प्रेरणा स्रोत 
बन जाता है।*****) घूट प्रणाली की प्रमुख बुराइयो में से एक यह है कि सरक्षस्पता 
(?भाणा4ह९) के प्रमादपूर्णां दुर्घयोग तथा अत्यधिक अपव्यय एवं अ्रप्टाचार ने दल 
को इतना झधिक निस्कुश तथा स्वच्छन्द बना दिया है कि देश का सदुविवेक तया बुद्धि 
मत्ता प्रधिकतर सिद्धातहीन झज्ञावता और धृष्ठत्ापूर्स चालाकी की दास्तता में दध 


पे हैं ।" 
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बन्द लोक प्रथ्ाव्नत 


योग्यता प्रणाली 
(शा 89569) ६ 

लाग भव यह अनुभव बरने लगे हैं दि पद (0॥2८) 'योग्य' व्यक्ति वो दिया 
जाता चाहिय, विजयी! (7॥८0॥) को नहीं । सभी लोकतश्रीय देशों में 'सिविल सेवा 
मायता सिद्धात! (थैद्या ए॥7णह)रॉ०) पर झ्राधारित है) संयुक्त राज्य भवेसिित म, 
जी] कि लूट-प्रणाली की वुख्याठ भूमि रही है, पन्‍डलटव पग्रधिनियम” (?&0//०7 
/०।] दे पास होत वे साथ ही, सन्‌ १८५३ में सुधार प्रादोत्नत प्रारम्म हुप्ला था। 
एक संघीय सिवित्र सेवा आयोग [ए८०७०े ए॥ए $लच्ा्ड ९ण्कागाइडाणा) की 
स्थापना की गई थी। सिविल सवा के पदों वा क्रमानुगार वर्यीकरण कर दिया गया 
या भ्रौर उनका नियुवित के नियमों वे धधीन वर दिया गया था । 

“याग्यता प्रणाली का प्र है-- 

(१) बल योग्य एवं समर्थ व्यक्ति ही सिवितर प्रथवा ग्रस्तैनिक पदों पर 
नियुवत किय जायेंगे । प्रत्याशी भ्रथवा उभ्मीदवार (080009028) वी योग्यता प्रथवा 
क्षमता ही सिविल सवा व चुनाव का प्राघार होगी । 

(३) प्रत्याभियों (-आ09;030:8) की क्षमता झषवा योग्यता का निर्शेय एक 
हिष्पक्ष तया स्वृतत्र सेदा आयोग बे द्वारा किया जापेषा । 

(३) भर्ती (8८८८०/ता८॥0 युली प्रतियोगिता के द्वारा होगी । 

(४) पद (008) के लिए प्रतियोगिता करते वाले सभी सागरिकों को 
समान प्रदमर प्रदान किये जायेगे | 

(५) किसी भी दल से सम्बन्धित होने के झराधार पर सागरिकल्तागरिक में 
काई भद नहीं किया जायेगा । सभी नागरिकों वे साथ न्याय बिया जायेगा। 

(६) लोगो की नियुत्रिदर्यां दलीय प्राघार (?0॥7 9485) पर नहीं वी 
जायेंगी। ध्यविवयों को प्रद लिए उनकी योग्यता के झ्राधार पर धुना जावेगा, राज- 
नैतिक संवाग्रों के पुरस्कार के ्ाथार पर नहीं । 

(७) पद दे कार्यवाल के विषय मे स्पायित्व (2400276४०८) रहेगा। 
सिविल सवा का भाग्य रामनेतिक दल क भाग्य ने साथ नही वंधा रहेगा । 

(८) सिविल संवक राजनीति मे तटस्प [९७४३४)) रहगे | 

(६] पदोक्नतियाँ (0/07०0०७) भी योग्यता वे भाधार पर ही बिये 
जायगे | 

योग्यता प्रशाती छ्िविल सेत्रा मं पद वे लिए दलबन्दी के भ्राघार पर की 
जाव वाली खीचतान के द्वारा उत्तर होने दाले ग्रनेतिक प्रभाव को दूर करती है । 
योग्यता प्रणाली वे ग्रन्तर्गेत सिविल सेवेक क्सी भी दल [/9) के बजाय सरकार 
क प्रति वफादार रहत हैं। योग्यता प्रणाली वर्मचारिया को पदावधि (॒ध79०) वी 
सुरक्षा प्रदात करती है जिसके विता कोई भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक भ्रमिकारी 
अपना कार्यावय का काम नही कर सकता | यह प्रणाली दिवित्ष सेवा को एक 





सिविल अथवा असैमिक सेवा-इसके का और विभिन्न पद्धतियाँ ३०९ 


व्यवत्ञाय (0८७७०॥) के रूप मे ऊपर उठाती है और इस प्रकार सेवा के अन्तर्गत 
उच्च कोटि के विशिष्टीकरण ($920(9॥58007) को सम्मव बनाती है जो कि सरकार 
द्वारा उत अनेक तरुनीकी [7०यएा००]) कार्यों की पूर्ति के लिए अत्यन्त भावश्यक 
द्ौता है जिनका भार ग्राजकल सरकार अपने ऊपर लेतो है। 

उचित पदो पर उचित एव योग्य व्यक्ति ही नियुक्त किये जायेग्रे प्रौर राज्य 
के किसी भी पद के लिए प्रतियोगिता के एक समात ग्रवस्नद प्रदान करके सभी 
नागरिकों के साथ पूर्ण न्याय किया जायेगा | सिविल सेवा कौ नियुक्तियों के समय 
योग्यता ही एकमात्र विचारणीय बात होगी । 

आधुनिक सिविल सेवा विधियों ([.8७७) का इस प्रकार निर्माण किया गया 
है कि जिससे लोक कर्मचारियों के चुताव की योग्यता प्रणाली को लागू किया जा 
सके 

(१) राजनैतिक बियारो के आधार पर कर्मचारियों को पदों पर नियुक्त 
करता अथवा हटाना भ्रव भ्रवेधानिक (॥|९४2) कर दिया गया है । 

(२) किसी भो दल के सगठन के लिए कर्मचारियों ओ झपती सेवायें ्रथया 
धत देने को बाध्य करना भी प्रवंधानिक है| 

(३) मर्ती तथा पदोन्नति आदि के भामलो मे सिविल्ल सेवा पर नियन्त्रण लागू 
करने के लिए एक स्वतत्र एवं निष्पक्ष सिविल सेवा अप्निकरण (#४८7०७) को 
स्पापना की गई है। 

(४) सिविल सेवा के एदो पर तियुजितियाँ करने के लिए लिखित परीक्षायों 
(जव्रा।शा ध४३7॥078॥00$) तथा अन्य लषु परीक्षाओं प्रथवा जाचो पर प्राघारित 
कार्पविधियों (270०९0७7९७) की एक पद्धति का निर्माण किया है। 

(५) राजनैतिक विचारों के आधार पर कर्मचारियों को अपने पदो से हटाये 
जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए भो कार्यविधियों की एक पद्धति की 
स्थापना की गई। 

प्रत्येक पद पर सबसे अधिक योग्य व्यक्ति की ही नियुनित की जानी चाहिये । 
“बह झादसे श्रयवा लक्ष्य हमारे समाज मे व्यापक रूप से मान्य कुछ महत्ताओ का एक 
प्रतिविम्ब (रेथी००॥०४७) है, अर्थात्‌ यह कि - (१) प्रशासकीय क्षेत मे, कर्मचारियों 
का साबबन्ध सरकारी सेवा की कुशलता (59#9£0०७) से होना चाहिये प्र यह कि 
कर्मचारियों को योग्यता एव क्षमता ही प्राप्त की जाने वाली कार्य-बुदलता के स्तर 
का मुख्य निर्धारक तत्व होनी चाहिए , (२) यह हि प्रशाम्कीए झासखा के कर्मचारी 
“नीति” (9०८५) के मामलो-- प्र्धावु मूलभूत गहत्व के प्रबयो--से सम्बन्धित नही 
होते हैं प्रत सिविल सेवा राजवैतिक दृष्टि से तटस्थ रह सकती है । और रहनी भी 
चाहिए , और (३) पह कि सरकारी नौकरियो के आर्थिक झदसर सभी वागरिकों के 
लिये बिना किसी पक्षपात के उपलब्ध होने चाहिये 7 
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रेम्प लोक ध्रशावत 


योग्यता प्रणाली 
0॥ 5%5४89) $ 


लोग भ्रव यह भनुभय करने लगे हैं कि पद (0॥06) 'योग्य' स्यक्ति को दिया , 


जाना चाहिये, विजयी (ए३८।07) को नहीं । सभी लोकतत्रीय देशों में 'मिविल सेवा 
योग्यता सिद्धात' (0॥॥ फश्ठाटाफ्रौ)) पर भाधारित है। समुक्त राज्य प्रमेरितरा मे, 
जो कि लूट-प्रणाती की वुस्यात भूमि रही है, पेन्डलटन प्रधिनियम' (7?९॥0/0०णा 
४१) वे पास होने के साथ ही, सन्‌ १८८३ में सुधार प्रादोलन प्रारम्म हुप्ता था। 
एक राधीय प्िविल सेवा झायोग (#0थण 0) $९श०४ ए०ा्रशणा) की 
स्थापना की गई थी। सिविल सेवा वे पदों का क्रमानुसार वर्गीकरण कर दिया गया 
था भौर उनको तियुवित् बे नियमों के भ्रधीन वर दिया गया पा । 

“बोग्यता प्रणाली' का भय्य है-- 

(१) बेवल योग्य एवं समर्थ व्यस्ति ही सिविल भ्थवा अर्सैनिक पदों पर 
नियुक्त विये जायेंगे। प्रत्याधी भ्यवा उम्मीदवार (09003/25) की योग्यता प्रधवा 
क्षमता हो सिविल सेवा ने बुताव का झाधार होगी । 

(२) प्रत्याशियों ((00430९$) बी क्षमता भषवा योग्यता का निर्णय एव 
निष्पक्ष तया स्वतत्र सेवा भ्रायोग वे द्वारा क्या जायेगा । 

(३) भर्ती (२९०४७॥॥०८॥/) युली प्रतियोगिता के द्वारा होगी | 

(४) पदो (70४$) के लिए प्रतियोगिता करने वाले सभी वायिको को 
समान भ्रवसर प्रदान किये जायेंगे । 

(५) विश्ती भी दल से सम्बन्धित होने के भ्राधार पर नागरिव-नागरिक में 
कोई भेद नहीं किया जायेगा । सभो नागरिको बे साथ न्याय ढिया जायेगा। 

(६) लोगो थी नियुवितियाँ दलीय प्राधार (१४7, 0०85) पर नहीं की 
जायेंगी । व्यक्तियों को पद के लिए उनकी योग्यता के प्राघार पर चुना जायेगा, राज- 
नैतिक सेवाओं के पुरस्कार वे झाधार पर नहीं । 

(७) पद के कार्यकाल के विषय में स्थायित्व (207900८०) रहेगा। 
सिविल सेवा का भाग्य राजनैतिक दल के भाग्य के साथ नही बधा रहेगा । 

(५) सिविल सेवक राजनीति में तटस्थ ()८ए:४॥) रहेगे । 

(६) पदोन्नतियाँ (2:०770॥07$) भी योग्यता के ग्राधार पर ही किये 
जायेंग । 

योग्यता भ्रणाली सिविल सेवा में पद के लिए दलबन्दी के भ्राघार पर की 
जाने वाली खीचतान के द्वारा उत्पन्त होने वाले अनैतिक प्रभाव वो दूर करती है। 
पोग्यता प्रणाली के झम्तगंत सिविल झेवव किसी भी दल (९४४५४) के बजाय सरकार 
के प्रति वफादार रहते हैं । योग्यता प्रणाली कर्मंचारियो को पदावधि (7्यप्रा० की 
सुरक्षा प्रदान करती है जिसके बिचा कोई भी तकनीकी श्रथवा व्यावसायिक प्रधिकारो 
अपना कार्यान्षय का काम नहीं कर रुकता। यह श्रणालो सिविल सेवा को एक 


] 
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सिविल प्रथवा ग्रसेंमिक सेवा-इसके कार्य और विभिन्न पद्धतियाँ ३०६ 


व्यवसाय (श०(०४४०॥) के रूप भे ऊपर उठाती है और इस प्रकार सेवा के भन्‍्तर्गत 
उच्च कोटि के विश्विष्दीकरण ($9८००७॥५४४णा) को सम्भव बनाती है जो कि सरकार 
द्वारा उन झनेरू तकनीकी (प2०॥003!) कार्यों की पूर्ति के लिए अत्यन्त स्‍्रावश्यके 
होता है जिनका भार आजकल सरकार झप़ते ऊपर लेती है 

उचित पदो पर उचित एद योग्य व्यक्ति ही नियुवत किये जायेगे भौर राज्य 
के किसी भी पद के लिए प्रतियोगिता के एक समात अवसर प्रदान करके सभी 
जलागरिको के साथ पूर्ण स्थाय किया जायेगा । सिविल सेवा की नियुक्तियों के समय 
योग्यवा ही एकप्रात्र विचारणीयव बात होगी । 

आ्राघुनिक सिविल सेवा विधियों (3७5) का इस प्रकार निर्माण किया गया 
है कि जिससे लोक कमचारियों के चुताव की योग्यता प्रणाली को लागू किया जा 
सके 

(१) राजन॑तिक विचारों के झाधार पर क्मनारिषों को पदों पर नियुक्त 
करना अपंवा हटावा प्रव प्रवेधानिक (॥689)) कर दिपा गया है । 

(२) किसी भी दल के सगठत के लिए कर्मचारियों को अपनी सेवायें अषया 
धत देते को बाध्य करना भी भ्रवेघानिक है । 

(३) भर्ती तथा पदोन्नति आदि के मामलो मे सिविल सेवा पर नियन्त्रण लागू 
करने के लिए एक स्वतत्र एवं निष्पक्ष सिविल सेवा अभिकरण (88०४८) की 
स्पापता की गई है। 

(४) पघिविल सेवा के पदों पर निषुक्ितपाँ करने के लिए लिखित परीष्षाप्रो 
(भरा €एशावरा॥॥05) तपा अन्य लघु परीक्षात्रो ग्रधवा जादो पर झ्राधारित 
कार्यविधियों (!7००८००५७:८७) की एक पद्धति हा निर्माण किया है । 

(५) राजनेतिक विचारों के भाधार पर कर्मचारियों को पपने पदों से हटाये 
जाने के विष्द्ध सुरक्षा प्रदात करने के लिए भी कार्यविधियों की एक पद्धति की 
स्थापना की गई । 

प्रत्येक प[द दर सबसे झधिक योग्य व्यक्ति की ही नियुक्ति की जानो चाहिये । 
“यह आदर्श भ्रधवा लक्ष्ण हमारे समाज पे व्याप्रक रूप से भान्‍्य कुछ महृत्ताम्रो का एक 
प्रतिविम्त (९०१९७॥००) है, प्र्थात्‌ यह कि (१) प्रशासकीय क्षेत्र में, कमंचारियों 
का सम्बन्ध रारकारी सेवा को कुशलता (झक००॥०)) से होना चाहिये झौर यहू कि 
कर्यचारियों की योग्यता एवं क्षमता ही प्राप्त की जाने वाली कार्य-कुशलता के तर 
का मुख्य फ्रिप्नारिक दाव होडी आहिए +, (२) गह कि जययावकोश शाखा के कर्मचारी 
“नीति” (2०॥०५) के मामलो- प्रर्थात्‌ मूलभूत महत्व के प्रश्नो--से सम्बन्धित नही 
होते हैं भवः सिविल सेवा राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रह सकती है $ प्रौर रहनी भी 
चाहिए , प्रोर (३) यह कि सरकारी नोकटियों के ग्राधिक ग्रवसर सभी नागरिकों के 
लिये बिना किसी पक्षप्रात के उपब्रब्ष होने चाहियें।' * 
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इ० लोक प्रद्यासन 


योग्यता प्रणाली के दारण विभिन्न राष्ट्रों के राजनंतिक जीवन में निखार 
भ्रा गया है भौर बर्मचारियों वे लिए, जो कि योग्यता वे आधार पर चुने जाते हैं, यह 
सम्भव हो गया है कि वे सरकारी नौकरी को अपना स्थायी जीवन-क्रम बना सके। 
श्रंब कोई भी नागरिक राज्य के किसी भी पद को पाने वी झाशा वर सकता है। इस 
प्रकार योग्यता प्रणाली (सभी वे लिए समान भ्रवसर तथा समान व्यवहार! दे लोक 
तन्नीय घ्िड्ात का ही एक विस्तार है। इस प्रग्गाली वे भ्रन्तगंत सरवारी बमंचारियों 
को दलीय उर्देंश्यों वी पूर्ति के लिए श्रपने पदों को शवितयों दे दुदपयोग करने का 
कोई प्रतोभन बही मिन्न सकता ) 


कुलीनतन्भरीय तथा प्रजातन्त्रीय प्रणाली 
[490९48॥0 कराते ए0शा०९३४०४ 59560) : 

प्राय दो अन्य प्रकार वी वामिक-प्रणालियों (?$०70८। 598/69) का 
उल्लेख भी किया जाता है। वे दुलीनतत्रीय ध्रौर प्रजातश्रीय विस्म की कार्मिक 
प्रणालियाँ हैं। यदि कर्मचारियों वे निर्देशव वर्ग की नियुक्त, प्रतियोगिता के द्वारा 
नही बल्कि नियोवता प्राधिकारी (8990०7॥078 2007079) के व्यक्तिगत विवेष 
वे प्राधार पर समाज के देवल उच्च श्रेणी के लोगो में से ही की जाती है तो उसे 
बुलीनतेत्रीय किस्म की कामिक प्रणाली की सज्ञा दी जाती है। इसमे सिविल सेवा 
के उच्च पदों पर समाज के वेवल उच्च वर्ग के ब्यवितयों का ही एकाधिवार 
(१४०४०॥०) होता है भौर देश वी बटूसख्यव जनता देश बे प्रशासन में भाग लेने 
से वचित हो जाती है। विलोबी (#///०४४४४)) न द्विटिश सिविल सेवा वो बुलीन- 
तश्रीय प्रणाली का नाम दिया है व्योतरि वेवल श्राइसफोर्ड तथा केम्ग्रिज विध्य- 
विद्यालयों के स्नातक (6730040८) ही इसमे सम्मिलित हो सकते हैं , और वेवल 
धनिक व्यक्तियों के लड़के तथा लडक्तिया ही प्राक्सफोई तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों 
की महंगी शिक्षा के व्यय वा भार उठा सकते हैं। 

प्रजातन्नीय प्रणाली मे, सरकारी सेवा मे, प्रवेश के लिए भ्रायु की कोई सीमा 
नही होती और कर्मचारियों को यह भ्रवसर प्राप्त होता है कि वे सिविल सेवा में ऊचे 
से ऊचे पद पर पहुंच सकें । कोई भी व्यक्ति सिविल अ्थदा अससनिक सेवा के सबसे 
नीचे के पद पर नियुक्त होकर क्रमश सबसे ऊपर के पद पर श्रर्थात्‌ सीदी के ऊपर 
मे डण्डे पर पहुँच सकता है। प्रजातभीय प्रणाली के तत्व योग्यता प्रणाली 'शैशा। 
$98(6॥)) में पाय जाते हैं जिसका पहले ही ऊपर विवेचन क्या जा चुका है । 


767 75686 १ 
जीवनवृत्ति के रूप में सरकारी सेवा 
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सरकारी सेवा भ्रयवा सरकारी नौकरी (0०४८ण्णथा। 5४५।००) के सम्बन्ध 
मे एक शरत्मन्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिविल सेवको को उसके सम्बन्ध मे आकर्षण 
प्रदाव किया जाना चाहिए जिससे कि वे सरकारी सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति 
(एशाएशाशा ८थ्व०७7) के रूप में धपना सकें । ऐसी दक्षायें उत्पन्न की जानी चाहियें 
कि बिवके द्वारा लोगो को उनके सम्पूर्ण जीवत के लिए सरकारी सेवा मे अवेश के 
लिप प्राकपित किया जा रोके । 
दिसम्बर १६३३ मे, अ्रमेरिका की सामाजिक विज्ञात ग्रनुसधान एरिपंद्‌ 
(8००० 8०थाढढ छ००शण 0णणथों)] ने लोक सेवाओं की जाँच के लिए एक 
आयोग ((०एणा5»०) की नियुद्ित की, जिसने जीवनवृत्ति की हृष्टि से सरकारी 
ओेवा की स्पष्ट रूप से परिभाषा की । आयोग के शब्दों मे - 'हम सिफारिश करते है, 
कि सरकार का दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक कार्य निश्चित रूप से जीवनवृत्ति सेवा 
(७7४८ 3९7४॥००) बन जाये । इससे हमारा अ्रभिप्राय यह है कि ऐसे पग उठाये 
जायें कि सरकारी सेवा एक श्रेयस्कर जीवनचर्या बने; क्षमता, चरित्र तथा निष्ठा 
वाले युवक जब युनतियों के प्रवेश के लिए सरकारी सेया खुली रहे तथा प्रार्षक बनी 
रहे ; प्रौर विकास तथा सेवा के श्राधार ५९ विशिष्टता श्र सम्मान के पदों के लिए 
उन्नति के भ्रवभर सुलभ हो ।? 
इस प्रकार झ्रापोग ने जीवनवृत्ति ((&«०) को इस तरह परिभाषित क्या 
कि “पह एक सामान्य व्यवप्ताय है जिसे कि एक व्यक्ति सामरान्यतया प्रगति को 
आशा से अपनी युवावरथा मे श्रपनाता है तथा जो निवृत्ति-काल (फिकषा७0०४॥) तक 
रहता है ।” भ्ायोग ने सरकार मे जीवव-वृत्ति सेवा (0०८ 5६४०८) की प्रिभाषा 
इस प्रकार की, कि “थह एक लोक-रोवा श्रथवा रासकारी सेवा (000॥6 इधाशंब०) 
है; जिभुका, मात, इस. प्रकार, किए, प्यह्ा, है, लि. जिएसे, प्ीव्वप्यूनिएं, गो फ्रोत्रफ्टुद 
मिल्ले 2! 
जीवनवृत्ति सेवा का उद्देश्य यह है कि सरकारी स़ेवाग्रो में भुझो तथा 
अ्रशिलापाओो वाले युत्रक घ युवतियों को झाक घिद किया जाये तया रखा जाए। प्रयति 
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रे१र लोक प्रशासन 


तथा पदोम्ति वे ऐसे भ्रवधतर प्रदान बिये जायें, वि जिससे लोगों को सरवारी सेवा 
को स्थायी जीवनवृत्ति के रूपम चुनने की प्रेरणा मिले। इस प्रवार सरकार को 
ऐसी दक्षायें उत्पन्न करनी चाहिए वि जिनसे सिशिल 'सेदव सन्तोद प्रनुभवबरें भ्ौर 
प्रपने प्रापकों सर्वोत्तम रूप मे सेवा म लगा सरें । एवं जीवनवृत्ति सेवा भच्छे तथा 
पुश्चल प्रशासन का सर्वश्रेप्ठ बीमा (509706) है। लोग सरवारी सैवा को प्रपती 
स्थायी जीवनवृत्ति वे रूप मं बेवल तभी श्रपता सकते हैं जदकि योग्यदा ने प्रनुस्तार 
उप्नति करने वे भवसर प्रदान विये जायें । यदि भावना यह है वि सरकारी सेवा में 
प्रवेश वे पश्चात्‌ प्रगति वे समस्त प्रवसर नष्ट हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्त के 
लिए ऐसा कोई भ्रारर्षश नही रहेगा कि वह सरवादी सेवा को एक स्थायी जीवन" 
वृत्ति के रूप में प्पनाये । 


जीवनवृत्ति बे रूप मे सरवारी सेवा को स्थापना करने के लिए तथा सेवा में 
सर्वोत्तम गुणों बाल व्यक्तियों को प्रारइधित करने वे लिए बुछ भनिवायंतामों का 
ध्यात रखना होता है| वे निम्नलिखित है 

(१) सभी तायरिको को सरकारी सवा मे प्रवेश वे लिए 'समान पग्रवप्तर' 
प्राप्त होन चाहिये। 

(२) समान कार्ये वे लिए समान वेतन मिलना चाहिए । 

(३) पदाप्मति ([४०॥०॥०॥) तथा प्रगति के समान प्रवसर प्रदान किये 
जाने चाहियें । पदोश्नति योग्यता (#लाग) के प्राघार पर होनी चाहिए, उच्च 
पदाधिकारियों के व्यक्तिगत पक्षपात के प्राधार पर नहीं। सरवारी सेवा मं योग्य 
ब्यक्तिया के लिए ऐप भ्रवसर उपलब्ध होने चाहिए क्षिवे ऊचे से ऊचे वेतन वाले 
पदो हक उन्नति कर सके । यदि सरकारी सेवा म॑ योग्य तथा गुणों दुलले व्यक्तियों 
को रखना है तो उनकी श्रेष्ठ योग्यताप्रों के विकास का एवं उपयुक्त द्वार प्रवश्य 
खुजा रहना चाहिए। 

(४) पद वी सुरक्षा भौर स्थिरता होनी चाहिए। पद मालिक प्रथवा 
नियोकता (छाग्र0/09ध) की सनक, तरग ग्रथवा कृपा पर निर्भर नहीं हाता चाहिये । 
ग्रयोग् व्यक्तियों को पदच्युत ([2/57॥55) कर दिया जाता चाहिए किन्तु इसस्ते पूर्व 
उन्हे ग्रपोग्यता भ्रथवा असमर्षता के प्रारोपो (0॥872०5) का जवाब देने के लिए 
समुचित भ्रवसर प्रदान किये जाब चाहिय । 
जीवन-वृत्ति के सिद्धान्त के मार्ग मे झाने वाली बाधायें 
[छावाबाए६5 ॥) [06 जज ण॑ एश्चएछ शापग्रशहवश) 

ऐसे भ्रनेक तत्व हैं जिनके काररा जीवन-वृत्ति प्विद्धान्त के विकास में बाघा 
पड़ी है। 

(१) जीवनवृत्ति के सिद्धान्त के विकास मे सबसे पहली बाघा यह है कि 

किसो भी विशिष्ट पद के लिए “स्थानीय निवासियो' कौ माँग की जाती है। कुछ 


जीवन वृत्ति के रूप मे सरकारी सेवा झ्श्३ 


पदो पर केवल स्थानौय व्यक्ति ([.0८» 7८०/८) ही नियुक्त किये जाते हैं। सघीय 
चासम-व्यवस्था वाले देश मे तो, राज्य के पद के लिए राज्य का ही निवासी होना 
अत्यन्त प्रावज्यक होता है | यह स्थिति उन्नति के झवसरों को प्रतिबन्धित करती है 
क्योंकि यह हो सकता है कि गुणों से ग्रक्त एक व्यक्ति स्थानीय निवासी [[०ल्‍्य 
ग्रध्भतः्णा)) ने हो । 

(२) कभी-कभी कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ (27०॥०४०१$) केवल उसी 
विभाग (069970८ग) में की जाती हैं जिसमे कि वे कार्य कर रहे होते हैं, 
उदाहरणाय, रेलवे कमंचारियों की प्रदोनत्नति केवल रेलवे विभाग में ही की जा सकती 
है । यह स्थिति लोक अधिकारियो बरी पदोन्नति के क्षेत्र को सीमित करती है। 

(३) एक व्यापक भावना यह पाई जाती है कि सरकारी कर्मचारी तो 'लकीर 
के फकीर' हो जाते हैं प्रोर उनमे कुशलता के लिय कोई प्रेरणाये नहीं पाई जातो।॥ 
इन तत्वों ने प्रनेक योग्य थ गुणों से युक्त व्यक्तियों को सरकारी सेवा को जीवनयृत्ति 
के रूप में अपनाने के प्रति हतोत्साडित किया है । सरकारी सेवा को नोवनवृत्ति के 
रूप में भ्रपनाये जाने के मार्ग मे श्रावे बाली इस बाघाओं को दूर करने के लिये प्रत्येक 
प्रथत्त किया जाना चाहिये । 
पदोन्नति के लिए उपलब्ध भ्रदसर 
(॥ ४३8 099070र6९5$ [0 ?/00060) : 

जीवनयृत्ति व्यवस्था (08:८८ 598८४) कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले 
पदोन्नति के भवसरों को सख्या पर निर्भर होती है। वे महत्वपूर्णा तत्व, जोकि पद्दोन्नति 
के भ्रवसरो की सख्या का निर्धारस् करते हैं, निम्नलिखित हैं 

(१) “संगठन के बढने (अथवा धटने) की दर , 

(२) जीवनवृत्ति-स्वूप (०८: ए/थ्णा0) का भाकार (विश्येषफर, यह कि 
सेवा के प्रत्यक स्तर पर ऊपर की झोर को पदों की सख्या कितनी तेजी से 
चटती है) ; 

(३) उत्त नियुक्तियों (8990007त5$) की सख्या जोकि भ्रन्दर से पदोश्नति 
के रूप मे नही बल्कि बाहर से की जाती हैं , और 

(४) कार्य-काख्ल की औसत अवधि जब तक कि कर्मचारी कसी भी स्तर 
पर पदों पर कार्य करते हैं। यह चौथा तत्व निम्नलिखित बातो पर निर्मर होता है 
(क) सेवा के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भौसत आयु, 
और (छ) बह ओजते झाधु छिछत पर कि कर्मचारी किसी भौ स्तर पर या उससे 
ऊपर पघ्रैबानिवृत्ति [रिश्शाक्षाक्षा), त्याग-पत्र (२९८७४०४४०३] (जिसमे ग्रन्य रागठनो 
के श्रेष्ठवर पदो के लिये की जाने वाली पदोश्नतियाँ भी सम्मिलित हैं), मृत्यु भ्रथवा 
पदच्युति (0/87552) के द्वारा समठन से पृथक्‌ किये जाते हैं ।7 


३ घझ्क्क॑ला # जेफ०व ३०पे ०तोष्ड, ९४४४० &6जाारा॥0०7, ० 2 , 99 
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इन तत्वों के श्राघार पर हम पता लगा खबरे हैं. कि दर्मंभारी दिस सीमा 
तक निम्नस्तर से ऊपर वी श्रोर वो जा सबते हैं। यदि संगठन वृद्धि पर हैतो 
कर्मचारियों की पदोश्नति के भ्रयसर भी बढ़ जायेंगे । यदि बाहर से वी जाने बाली 
नियुतितयों वी सम्या भ्रधिक है तो प्रत्दर पदोन्‍्नतियों वो सख्या वम होगी। यदि 
कर्मचारी बाद की पायु मे उच्च पदो पर पहुँचते है भौर जल्दी सेवानिवृत्त (7९४) 
हो जाते हैं तो एवं बडी संख्या में कर्मचारियों क्रो पदोलति के प्रवसर उत्पन्न 
हो जायेंगे । जिन स्तरों पर पदा की सख्या भ्रधिक होती है, वर्मचारियों वो उन 
स्तरों तक पहुंचने वा एड श्रेष्ठ भ्रवस्र प्राप्त होता है। 

सरकार म वर्मचारियों वी भिन्न भिन्न थंणियां होती हैं । भ्रत. सभी श्रंणी 
के कर्मचारियों को समुद्धित प्रगति तथा परदोश्मति के प्रवसर धरदान किये जाने चाहियें। 
विशेषज्ञों के लिए जीवन चुत्ति 
(एशा९्टक [0 5३९९४३॥$७) 

सरवार झाजकल विज्ञान, शिल्पक्ला ([८८७ा०/०१५), उद्योग, व्यापार एव 
वाशिज्य के विभिन्ष क्षेत्रों मे प्रनेक प्रवार के कार्यों को सम्पन्न करती है । भत प्नेक 
तकनीकी (]6०॥०॥९७]) तथा व्यावसायिक्त (2:0(८४४०४०) वर्गों के व्यवित सरकारी 
नौ रियो मे लिये जात हैं। सेवा के इस वर्ग को भी उन्नति के उपयुक्त प्रवृक्तर प्रदान 
क्ये जाने चाहियें। इन तकनीकी कर्मचारियों को उन्नति की हृष्टि से पदो 
(?०50003) के एक पदन्‍्सोपान [व्रिध्वाणाए0७) के क्रम में वर्गीहित (039$॥20) 
क्या जाता चाहिये । 
लिपिक-वर्ग के कर्मचारियों के लिए जीवन-वृत्ति 
[एशारएल 0. टाशालओ एल5०णाह) 

सरकार की सार्वजनिक पत्रो व जाँचो झादि के उत्तर की प्रकृति के दैनिक 
प्रधवा नैयक कार्य (090॥८ ७०7८) भी सम्पन्न करने पड़ते हैं। ये वेत्यक कार्य 
सरकार ने विधिक-वर्ग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं । श्रत इनकी पदोन्नति के नियम 
भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जाने चाहियें। 
सामान्य प्रशासन मे जोवन-वृत्ति 
(एडार्त ॥॥ दशाशओ 4ठगाएाऊ गण) 

उच्च घ्विविल सेवा में भ्ाने वाले व्यक्तितयों के लिये प्रधिकतम ग्राव्षण प्रदान 
विय्ये जाने चाहिये जिससे कि वे सरकारी सवा (600शाशाक्षा। 5७४०९) को 
स्थायी जीवन-बृत्ति के रूप म चुन सकें । इस थ्रणी के कर्मचारियों के क्‍न्‍्धों पर 
वास्तव मे सरकार के सचालन का उत्तरदायित्व रहता है । उन्हे प्रनेक प्रकार की 
जटिल समध्याओ का साम्रना करना पता है | इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 
पदोन्नति वी एक निश्चित नीति निर्धारित कौ जानी चाहिए । 

प्रशासन मे का्य-बुशलता लान के लिए जीवन-वृत्ति सेवा (८०० इद्ाश०० 
प्रत्यन्त आवश्यक है। लोक सेवा के लिये सबसे अधिक योग्य तथा गुणों वाले 
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प्रत्याशियों (2900/49/६$) को झाकपित करने का केवल यही प्रभावशात्ती तरीका 
है। भारत मे बेरोजगारी (0॥279]0ए727) के ऊचे प्रतिशत (?८८८॥०7८) के 
नारण इस समस्या की भोर भ्रधिक ध्यान नही दिया गया है भोर दासता के दिनों से 

$ हो सरकारी पदो प्रथवा सरकारी नोकरियों को इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की 
जाती रही है कि सरकार अपने कार्य के लिए सबसे श्रधिक योग्य तथा गुणों वाले 
कमयारियों को प्राप्त कर सकठी है। 


श्छ 


दर्गीक्तरण शोर प्रतिफक 


((5आल्या0ा घा( (५०प्राएशा5तंणा) 





कामिक प्रशासन ([इणाएटे 3070 ध॥99०7]) मी गरुलभूत स्मस्याप्रो में 
में एवं समस्या इसके वर्गविरएण मरी है। लोक-दर्मचारी भनेव' प्रवार के कार्यों को 
सम्पन्न करते है। भिन्न भिप्त बायों की प्रति, तथा कर्मद्रारियो के उत्तरदापित्व एवं 
प्राधिररार (#०७४७॥०॥9) में धन्तर होता है। चपरासो (९९००), लिपिक ((/५:), 
प्रधीज्षक (50[शाग्राधाठ॑था।), विभागाध्यक्ष (696 0 8 6.०7), सचिव 
($८00८श9)--ये प्भी श्ासन-सेवाप्रों के सदष््य होते हैं रिम्तु इनमे से प्रत्येक 
भिन्न-भिन्न प्रकार ऐ कार्य धम्पन्न करता है। प्रत कार्यों की विभिभ्नता मे गारण 
ग्रौर भिन्न भिन्न प्रकार भ्रधवा पदक़मों (0:20८5) के कार्यों बे लिए भिन्न भिप्त किस्म 
की सांज सज्जा की भ्रावश्यकता होने के कारण सेवाप्रो का वर्गोकरण करना पड़ता 
है। चूंकि श्रम विभाजन (छ#छा०: ० 90००) किसी भो सहकारी प्रय्ल 
(९० ०ए८»॥१८ धी०) का प्राघार होता है प्रत वर्गकरण किसी भी सरकारी 
बाभिक व्यवस्था या प्राधार होता है। यह वर्गीकररा १६दी शताब्दी के मध्य मे 
सबसे पहले इगलेण्ड मे दिया गया या ( 
प्रय (धिल्कगा?) 

जैसा हि हम हम बतला घुके है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारी विभिन्न प्रकार के 
कार्यों को सम्पन्न करते हैं । प्रत्येक कमंचारी को सेवा मे एक 'पद' (?०$000) प्राप्त 
होता है। सेवा मे कर्मचारी वी स्थिति उस पद के बत्तंय्यों एवं उत्तरदायित्वों पर 
निर्भर होती है जिसे कि कर्मचारी घारण करता है। ध्यक्ति को सेवा मे कुछ ऐसे 
कत्तज्यों को पूरा करने के लिये नियुक्त किया जाता है जोकि उपयुक्त प्राधिकारी 
द्वारा उसको सौंपे जाते हैं। उन व्यक्तियों के समूह को, जोकि एक सी ही स्थिति 
रखते हैं तथा जिनके कतंव्य एवं उत्तरदायित्व एक सी ही प्रकृति के होते हैं, 'बर्ग' 
कहा जाता है। विभिन्न पदो के कत्तंब्यो तथा उत्तरदायित्वों भोर उनके ही प्रनुसार 
अ्रपेक्षित योग्यता पो को उन मिद्धान्तों के रूप म॑ स्वीकार किया जाता है जिनके द्वारा 
कि वर्गों प्रथवा धेशियों (0७७८७) का निर्धारण किया जाता है। 'पद धर्मोकरण' 
(909004 ९0॥)5$ ॥-शस्‍0) का श्र है कि उन सभो पदों को, लिनके कत्तंत्य 
हया उत्तरदायित्व बहुत कुछ मिलते-जुलते तथा एक से होते हैं, भर्तों (२०८एाएशा!) 
प्रतिफल (000ध0530०॥) प्लौर धन्य कर्मचारी सम्बन्धो घामलों को दृष्टि से 


वर्गीकरण श्ौर प्रतिफल १७ 


“एक साथ वर्गोकृत! कर दिया जाता चाहिये । पदो को उन कर्तव्यों एव उत्तरदामित्दी 
के श्राधार पर, जोकि विभिन्न पदो से सलग्न होते हैं, श्रेणियों मे वर्गोकृत कर लिया 
जाता है। वर्गीकरण से तात्पर्य है पदो का, उनके कार्यों तथा ग्रपेक्षिक योग्यताओों 
के झ्राधार पर, वर्गों अयवा श्रेणियों मे सगठन करना । वर्य कर्मचारियों के पदों को 
कुछ सामान्य विश्विष्दतायों पर ्ाघारित होता है, जैसे कि एक से ही प्रकार के 
कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वोँ को पूरा करना । सेवा (5४०७) मे पदो के वर्षीकिरण 
में तात्यं है इस बात का पता लयाना कि ऐसे कौम-कोन से विभिन्न प्रकार झधवा 
विभिन श्रे्ियों के पद सेवा में वर्तेमात हैं जो कर्मचारियों के क्रम मे विभिन्‍न भ्रकार 
के व्यवहार की मांग करते हैं, तथा इस प्रकार पता लगाई श्रेणियो का, भौर 
साथ ही साथ, प्रत्येक श्रेणी मे पाये जाने वाले विशिष्ट पदों का ग्रमिलेख (००००) 
रखना । 
जब दो पदो के कत्तंब्य तथा उत्तरदायित्व बहुत कुछ एक से होते है तो वे 
शक ही वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं झौर इसके दिपरीत स्थिति में उनका सम्बन्ध भिक्र 
भिन्न वर्गों से होता है । कार्यों तथा उत्तरदायित्वों मे काफ़ी समानताए होना ही पद 
वर्गोकरण का आधार है । प्रत्येक रारकारो विभाग (0शध॥०॥/) मे कर्मचारियों 
के दो मुख्य वर्ग होते हैं. (१) लिपिक वर्ग, झौर (२) प्रशासकीय वर्ग । इत वर्गों 
को फिर झनुभागो (80०४००$) झघवा पदक्रमो (086०8) मे विभाजित किया जा 
सकता है । 
एक बात का प्रारम्म मे ही स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा। किसी भी 

पद का वर्थकरण स्तर (00355008007 ।८४८) उसके कार्यों तथा उत्तरदायित्वो 
पर निर्भर होता है, किस्ती पिशिष्द पदघारी (7०एप्प०८7/) की वेयक्तिक 
विशिष्टतांगो झंयवा योग्यताओमो (0४3॥6०29005) पर नहीं। यह हो सकता है 
कि एक एम ए पास व्यवित एक लिपिक (0७४) का कार्य कर रहा हो, इस स्पिति 
में उसका एक लिपिक के पद भे ही वर्गोकरण किया जावेगा। एक से ही पदों पर 
प्राह्ढ दो व्यवितयों में एक पदघारी दूसरे से भ्च्छा तया श्रेष्ठ काय कर सकता है, 
परन्तु उन दोनों को एक सा ही वेतन प्राप्त होगा । इस प्रकार पद-वर्गीकरण मे 
प्रदाधिकारियो के वैयक्तित तत्वों को प्धिक महत्व नही प्रदान किया जाता । पदधारी 
नो कुछ करते हैं उसी के प्राघार पर पद वर्गक्षित किये जाते हैं, इस प्राघार पर नही 
कि बे उसको कितनी अच्छी प्रकार से करते हैं। वर्गीकरण पद का होता है उस 
व्यक्ति का नही जो कि उस पद को उस समय घाररा किये होता है ॥ पद की कल्पना 
उत्त कत्तेन्शों तयत उत्तरदशयित्यों के एक व्यचे के रूप में की जाती है जोकि कार्य 
सम्पादक से दूर वर्तमान रहते हैं, ठोक उसी प्रकार जैसे कि एक कमरा वतंमान रहता 
है धाहे उप्तम कोई बसा हुमा हो या नहीं | हरमन फिनर (पृधाछा»0 हद) के 
झनुमार, वर्गीकरण को समस्या यह है कि 'समी सेवकों ($0४«४&) को ऐसे काम 
पर सगाना जिसे सम्पन्न करना उनके लिये न तो बहुत कठिन हो भोौर न बहुत सरल, 


झ्द छोक प्रशासन 


और फिर उद लोगो दे साथ समान व्यवहार बरना जोबि समान कार्य करते हैं, भौर 
जहाँ क्ये गये कार्य वी मात्रा तथा पोटि (0०१४९) में प्रत्तर हो यहां उस सेवा 
को उसी अनुपात से पुरस्कृत बरना ॥!! 
वर्गीकरण से तात्पयं है कर्तव्यों एवं भ्रपेक्षित योग्यदाप्रों बी समानता के 
ग्राधार पर पदों को वर्गवद्ध करना ।”£ वर्गकरए। की परिमाषा इस प्रवार बौ जा 
सकती है कि तुलनात्मक कठिनाइयों एवं उत्तरदायित्वों वे प्रमुसार पदसोपान 
(प्ताधझट)) के क्रम के पदों (?0900%) वो व्यवस्थित रुप से क़मबद्ध तथा श्ेणो- 
बद्ध बरना ही वर्गीकरण है।' 2 
इस प्रवार लोक सेवाग्ों (?०७॥९ 5८ए८०८७) को विभिन्न वर्गों, श्रेरियों व 
पदक्रमो (936«5) प्रादि मे रखा जाता है। यह वर्गीबरण सरवार वे सभी कर्म- 
ज्ञारियो का बत्रिया जाता है। वर्गोकरण सरवार के बिसी एक विभाग [0८छुआ- 
70-॥/] पश्रयवा ब्यूरो तत ही सीमित नहीं रहता है। सभो एक पदों का, चाहे वे सेवा 
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वर्गीकरण और प्रतिफ्ल ड्हह 


में कही भी हो, एक वर्ग बनता है । जब यह कहा जाता है कि लिपिको (टधए5थे वा 
एक वर्ग है तो इसका अर्य होता है सरकार के सभी विभागों के लिपिक, कसी एक 
विभाग ब्रथवा व्यूसे के मही । वर्गकिरश किसी भी विभागीय झाधार पर कर्मेचारिपो 
का नहीं किया जाता, बल्कि यह तो सामान्य कत्तेंब्यो तथा उत्तरदायित्वों के आधार 
पर पदो (?०श१०४७) का किया जाता है । एक से ही वत्तंब्यों तथा उत्तरदायित्ो 
को बहन करने वाले पद एक से हो वर्ग म रक्से जाते हैं। 

वर्गोकरण फौो रीत्ति 

(॥6६॥085 ० (959 ०भाणा) 

प्रइन यह है कि पदों को किस प्रकार वर्गक्कित किय, जाये ? रीति यह है कि 
प्रत्येक पृथक्‌ यद से सलःन क्तंव्यों के सम्बन्ध मे, और संगठन की उस इकाई में, 
जिसमे कि वहू,पद स्थित है, उसके स्थान के सम्बन्ध में तथ्यों (78८७) का संग्रह क्या 
जामा चाहिये। इन तथ्यों का संग्रह करने के पश्चात्‌ पृथक पृथक्‌ पदो को ऐसी 
श्रेणियों भें वर्गक्त किया जाना चाहिये जिनमे कि एक ही प्रकार के कत्तेव्यो तथा 
उत्तरदापित्वों को सम्पन्न करने वाले पदधारी (900700५॥$) सम्मिलित हो, जिससे 
उनको एकसा ही प्रतिफल (0०॥ए७॥४४७०॥) दिया जा सके झौर उनके चुनाव 
($०/९८७००) के लिए एक सी ही परीक्षाओं की पद्धति को झपताया जा सके । 
प्रत्येक पद का यृपक्‌ से प्रध्ययन किया जाना चाहिये श्रौर पदधारियों का ऐरो बर्गों मे 
विभाजत तथा उप विभाजन किया जाना चाहिये जिनमे कि वे पद सम्मिलित किये 
जायें जो कि कर्तेब्यो, उत्तरदायित्वों तथा अपेदित योग्यतापों में लगभग समान हो । 
यद-वर्गीकरण के लिये जो सिद्धात भागे दर्शक का कार्य करते हैं, बे निम्नलिखित हैं- 

(क) एक सी ही व्यावप्षायिक प्रकृति वाले सभी पदों को एक सी ही श्रेणी 
में एक साथ वर्गीकृत कर लिया जाना चाहिये , ऐसा करते समय विभागीय स्थिति 
[कशाप्पव्यांव! ।0६200०%) पद वे वतमान नाम अथवा अतिफल, था अस्य किसी 
ऐसे ही की परवाह नहीं की जानी चाहिये जो (क व्यवसाथ की प्रकृति में त पाया 
जाता हो , 

(ले) किसी भी पद में कार्य या व्यवसाय की प्रकृति का निर्धारण उप्त पद से 
सम्बद्ध करतव्यों एवं उत्तरदायित्वों ठथा उत योग्यताग्रो (00904005) के हारा 
किया जाना चाहिये जो कि एक नये नियुवदार्थो (890777८८) को उस पद के कार्ये- 
सम्पादन के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो , 

(ग] किसी भी पद के वर्गीकरण ये वर्तमान पदघारी की सेवा की श्रेष्ठता 
की मात्रा का या किसी ऐसी योग्यता का डिसे वह घारण करवा हो या न करता 
हो, भपवा उसके ब्यवितत्व (ए८६०॥9 9५) पर आधारित अन्य बिसी भी तथ्य का 
विचार नही किया जाना चाहिये ६” 

प्रदो के श्रावार पर वर्गों ((/85६5) की ब्याख्या करन के परचात्‌ एक विशिष्ू 
वर्य के पदयारी के लिए न्यूनतम योग्यतायं निधारित कर दी जानी चाहियें। इस 
प्रकार सिविल ग्थथवा झसंनिक छेंदा बे सभी पदा वा उपयुक्त श्रेणी तथा दर्ग मे 
बढ्वारा कर लिया जाना चाहिये 


३२० छोक प्रघांसन 
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पद-वर्गीकरण के लाभ 
[#एसशाबिए९5 ण ए०च्ञत0॥-९0३४च्राट्शॉफा) 

पद-वर्गीकरण का ग्रान्दोलन 'समात कार्य के लिए समान बेतन (84०0 
929 #07 ८पराए्णी क०/८) की माँग के साथ प्रारम्भ हुआ | एक ही प्रकार के कार्य 
सम्पन्न करते वाले और एक से ही प्रकार के उत्तरदाथित्वों का निर्वाह करने वाले 
कर्मचारी प्रतिफल (0०7०9८४७५४7०७) की एक सी ही दरो की माँग करते थे ॥ पद- 
वर्गीकरण का उद्देश्य यह था |क सरकार के भिन्न-भिन्न प्रभिकरणो (&820९८॥७७) में 
एक से ही काम के लिए दिये जाने बाले प्रतिफल की भिन्न-भिन्न दरो के प्रत्याय को 
समाप्त किया जाये । पद वर्गीकरण को उचित तथा न्यायपूर्णों व्यवहार का प्रधान 
ज्ञोत (807००) समक्ता जाता था । यह पक्षपात के विरुद्ध सुरक्षा का एक पस्त्र था। 

प्रारम्भ भें सम्राय कार्य के लिए समात बेतन के सिद्धान्त पर ग्राघारित होकर, 
अंब इसने कार्मिक अथवा सेदी-वर्ग प्रशासन मे एक केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर ली है । 
बिता वर्गीकरण के किसी भी देझ्न के कार्मिक प्रशासन मे भ्रम तथा भ्रव्यवस्पा प्रणा- 
लियो, परीक्षाप्रो, बेदन सूचियो (58]&7/ $०॥०१७।०७) तथा पदोन्नतियों (श070- 
॥0॥5) के लिये एक भ्राधार (835॥9) प्रस्तुत करता है। भर्ती को कुशलता, एक 
विवेकपूर्ण पदोन्नति व्यवस्था के तिर्माण की सम्भावना, तथा विभिन्न विभागों मे कार्य 
करने वाले व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार की ग्राशा समुचित वर्गीकरण पर ही 
निमंर रहती है। पद-वर्गीकररा के कुछ अन्य लाभ निम्न प्रकार हैं 

(१) यह कर्मचारियों को भर्तों को समस्या को सुविघएजनक बनाता है। विभिन्न 
विभाग (0०997(08705) पहले इस बात का निइचय करते हैं कि उन्हे एक विशिष्ट 
वर्ग के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और फिर भर्ती करने वाले अभिकरण 
(१५०४०॥४॥८०॥ ७8८०८५) को उसकी सूचना दे देते हैं । भर्ती-प्रभिकरण एक विशिष्ट- 
वर्ग के कमंचारियों के लिये एक सी ही फ्यैक्षाग्रो की व्यवस्था करता है।इम 
परीक्षाद्री के पश्चात्‌ भर्ती प्रभिकररा 'पात्र व्यक्तियो' (2॥870०$) की एक सूची 
तैयार करता है और फिर विभिन्न विभाग 'पाज़ व्यक्तियो' की इस सूची मे से 
नियुक्तियाँ करते हैं। निम्दलिखित उदाहरणा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। 

मान लीजिये भारत सरकार के पचाप्त विभागों को झ्ाशुलिपिकों (8६॥0- 
इ!ध्फृशाधवओ की झापश्यक्ता है। यदि झ्राशुलिपिको की भर्ती के लिये प्रत्येक विभाग 
प्रपनों प्रपती निजी परीक्षाप्रो की व्यवस्था करता है, तो इसमे दो बड़े दोष उत्पन्न 
हो जाते हैँ । प्रथम तो ऐस्ता करता बडा महया पडेगा और उसमे समय काफी लगेगा, 
क्योकि झाशुलिपिको की भर्ती के लिये पचास विभागो को पृथकू-पूषक्‌ परीक्षाभो 
की व्यवस्था करती होगी। दूसरे, यह हो सकता है कि भिन्न-भिन्न विभागों मे 
परीक्षात्रो (८६५४) का छ्वर पृषक्‌ पृथक्‌ हो, और ऐसा होना अनुचित तथा 
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अत्यायपूर्य है । इस कठिवादयों वो दूर करने दे! लिए, सिवित्न-मेवा भ्रायोग द्वारा एक 
परीक्षा ली जाती है भ्रौर उस सामान्य परीक्षा वे ग्राघार पर “पदों वे योग्य 
भ्राशुलिपिकों वी एक सूची तैयार करली जाती है। फिर, डिगी भो विभाग की 
प्राशुलिपिकों दी माँग को इस सूची में से पूरा कर दिया जाता है । पद-वर्गविरण की 
व्यवस्था से भर्ती वा कार्य बडा सुविधाजनक तथा सुगम हो जाता है। 

(२) पद-बर्गोह्रण न्याय भोौर समानता के ब्राधार पर पदोश्नति की व्यवस्था 
को स्थापना करता है । वर्ंचारियों दो पदोन्नति ([॥णा०0०४]) बे नियमों वे मार्गों 
का पता रहता है। एक पिश्विष्ट वर्ग के क्मंदारी यह जानते हैं कि दूसरे विशिष्ट-वर्ग 
में उनकी पदोन्नति वी जा सकती है। इसमे श्रधिक व्ठिनाइयो, प्रधिक उत्तरदापित्ो 
लपा प्रधिक गुविधाधो वाले पदों वे लिये वी जाने वाली पद्दोप्नतियों मे व्यवहार वी 
एकरूपता को प्रोत्माहन मिलता है। 

(३) पद वर्गीकरण झोर प्रतिपल ((०॥/८759000) के बीच एफ गहरा 
सम्बन्ध पाया जाता है। वर्गीकरणण 'समान कार्य के लिये सम्रान वेतन' के सिद्धांख 
के ध्राघार पर वेतता वे मातदीकरण ($04॥00020/07) को प्रोत्साहित करता 
है। इस प्रवार प्रतिफत पदाधित्रारियों की मनचाही इच्दा पर निर्भर नहीं रहता। 
पद-वर्गीक्रए पद के वार्थों, कटितवा की मात्रा, तथा उन वार्यों की जिम्मेदारियों 
के स्वर वो निर्धारित दरता है। थार्यों की प्रह़ति का निधरिण बरतने वे पश्चात्‌ 
प्रत्यक्ष वर्ये या थे णी व वमंचारियों के लिये प्रतिफल की दरें निश्चित की जाती हैं। 
कर्मचारी एक सी ही विस्म के कार्यों तथा उत्तरदापित्वों के लिए स्रमात प्रारिधमिक 
(२९७ ण्याध०॥०॥) प्राप्त करते है । इससे एवं उचित तथा व्यवसाय जैसी वेतन 
नीति प्रौर ष्पर्धायु्त सवा को प्रोत्माहन मिलता है। इस प्रकार प्रतिफ्ल की दर दया 
विय हुए कार्य दे बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हा सकता है। 

(४) पद वर्गोकरण ब्यवहार को समानता भ्ौर प्रतिफल-दरो के मानवीकरण 
को प्रोत्साहन देता है ! यह सरकारी सेवा में अपते पद के प्रति सम्मात तथा सहयोग 
की भावना को प्रोत्माहन देवा है जोकि कुशलता के लिय श्रत्यन्त भ्रावश्यक होती है । 
इसम कोई सम्देह नहीं कि बुद्ध विध्षिष्ट कर्मचारी प्रपने वर्ग अषवा श्रेणी के प्रति 
रोप प्रकट करते हैं परन्तु राज्य एक इतना बडा नियोवदा (£ए./0०/८:) होता है कि 
बह ध्पने सभी सेवकों से पृथक्‌-पूधक्‌ ध्यवितश सौदे बरने मे ब्रसमर्थ होता है। पद- 
वॉकिरण लोक-सवा में सहयोग की भावना को प्रोखाहत देता है । 

(५) पद-पर्गोकरण बजट बनाने के फार्य को सुविधांजनक बनाता है। एक 
विशिष्ट-वर्ग वे क्मचारियों की सल्या के भ्राघार पर वेतनो वी गरानायें की जाती हैं। 
बजट-कार्यालय कर्मचारियों के पद की श्रेणी के आधार पर उनके बेतनों की गणना 
करता है। 

(६) पद-वर्योषरण भर्तों के लिए लो जाने बाली परीक्षाओं (7८8/5) के कार्य 
को सुविधाजनक बनाता है परीक्षात्रा वे विषय अथवा १रीक्षा्ो को किसमे विधिष्ट 
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वर्यों के लिये आवश्यक न्यूनतम बोग्यतामो से सम्बन्धित होती हैं। अपेक्षित मोग्यताओं 
तथा ली जाने वादी परीक्षाप्रो के बीच एक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। पद- 
वर्गीकरण मर्ती, अ्रतिफल तया पदोन्नति के कार्य को छुविद्यानतक् बनाता है भर 
क्मंचारियों के लिये सरकारी सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति बनाने की प्रेरशा देता 
है । इस प्रकार वर्गीकरण के लामो को सक्षेप में निम्त श्रकार व्यक्त विया जा 
सकता है। 


(१) यह 'समान कार्य के लिए समात वेतन के सिद्धान्त को लागू करके 
सेवाओं में सैतिकता की स्थापना को सम्मव बनाता है और इस प्रकार सेवाम्रों में 
अधिक श्रच्छे कार्य तथा भ्रधिक प्रसन्न क्मचारियो वी उत्पत्ति करता है। 


(२) चूंकि चुनाव ($2०८४०४) का आ्राधार प्रतिप्रोयात्मक होता है ग्रत 
उचित एव न्यायपूर्ा पदोनति सम्भव हो जाती है । 


(३) शसमे चूंकि प्रत्येक पद ग्रथया कार्य का विश्लेषण किया जाता है प्रत 
प्रत्येक पद के लिए कर्मचारियों का उचित चुनाव वरना सम्भव हो जाता है । 

(४) कर-दाता (25-999«7) को निम्नतर लागत पर श्रेष्ठतर सेवा प्राप्त 
होती है । 

(५) सेवाओं पर किये जाने वाल सरकारी ख्चों की जाँच-पडतात़ करना 
सम्भव हे" जाता है, कर्मचारियों की वइती हुई सख्या के राम्बन्ध में की जाने वाली 
गलतियों अथवा पक्षपात को रोका जा सकता है ।? 

पदन-वर्गीक रख कर्मचारियों, प्रवन्बको, व्यवस्यापको तथा कर-दाताप्रो के हितो 
में वृद्धि करता है । पद-वर्गीकरण के लाभों के विषय में लिखते हुए प्रो० हरमम 
छितर (सिधाएथआ फ्धादा) ते कहा कि 'सभी देशों का अनुमव बतलाता है कि ऐसे 
वर्गीकरण की कितनी ग्रविक झावश्यकता होती है । बिना वर्गों श्रथवा श्रेणियों 
के गणना (020ण७४०॥), तुलना (0०7॥फुआ$०ा) सापेक्षिक कर-निर्धारण 
(/855४5$00८00] तथा मुल्याकन नहीं क्या जा सकता, और एक लोकप्रिय शासन 
वाले राज्य में, विशेषकर वहाँ जहां कि सार्वजनिक प्रचार के लिये तथा राजनैतिक 
अनिपुणों को सरकार के लिये ग्रासानी से समर्के जा सकने योग्य तब्यों एव आकडो 
की प्रावश्यक्ता होती है, वर्सों ग्रधवा श्रेणियों के अभाव में नियस्त्रणा ढीला पड़ 
जाता है'*"। सर्वेधे प्ठ वर्गीकरण के द्वारा राज्य सेवा में बुराई की मात्रा म्यूनतम हो 
जाती है।”2 

पद वर्गीकरण व्यवस्था वी बुद्ध हानियाँ भी हैं जिन्हे दृष्टिपत रखा जाना 


चाहिपे । वर्गीकरण हो जाते के परश्चातु कर्मचारियों के विपत कर्तव्यों मे यदि 





4. कवााटाठ ०७ 537९5 ० हघढार दफ्ाप्लाए-सटड 9५ एड ॥ #गाउ5 0 ए८ 
#एचपब्या 82३९८ ण 7०:27 खाप्व 59 उदह१८ढ, ७३३, 924 
2 पक्षणन् गिहल, कक ८६०9 86. 


5204 सीव प्रशासन 


प्रस्थायी हेर-फेर भीको जाती है तो वे उसका विरोध करते हैं। वे प्रपने बत्तंव्य- 
वर्णेवों को बादूनी प्राथिहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं भोर बेवल उन्ही कार्यों को 
सम्पप्त वरते हैं जिन्हे करने वे लिए उनके दर्ग बनाये यये हैं इरावे भ्रतिरिक्त पद 
वर्गीकरण व्यवस्था में धनुष्य वे वैयवितिक थरुण भ्रपुरस्वुत हो रह जाते हैं। इसमें 
भनुष्य के साथ वस्तुप्रो वे सहृश व्यवहार विया जाता है । विस्ली विश्विप्ट कार्प को 
सम्पन्न करते समय मनुष्यों वे वैयक्तिक गुणों को पुरस्कृत नहीं किया जाता इससे 
भ्रच्छी प्रतिभा तथा बौद्धिक योग्यता वाले व्यदितियों मे निराशा कौ भावना पैदा होती 
है भौर प्रशासन में प्रवुद्दलता को प्रोत्याहन मिलता है । 

ग्दि पद-वर्गीविरण को भ्रभावश्ञाली बताठा है तो घमय-सप्रय पर इस पर 
पुनरविचार करते रहना चाहिय। वस्तुनिष्ठ भाधार (00००(ए८ 0955) पर पदों 
का वर्गवररा करने के लिये हर सम्मव ग्रयत्त जिया जाना चाहिये । वत्तंव्यों, उत्तर- 
दायित्वो व विभाग बे सगठन प्रादि दी प्रकृति से सम्बन्धित तथ्य ([78०(8) प्रश्नावली 
रीतियों (0४८४४००३ए०८ |नै०(॥००$) द्वारा प्राप्त किये जाने चाहियें भौर फिर 
इन तथ्यों वे भाधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिये | 
सयुकत राज्य प्रमेरिका में पद-पर्मोकरण 
(009॥्रधंगा (785 वड(ता वह वर एंग्राएट्व 50० ० 4ठालांता) : 

मयुक्तत राज्य प्रमेरिका मे पहले लोक-वर्मचारियों ने सम्बन्ध में बडा अम 
तथा उनके बेतनों में भारी भ्रसमानताएं बतंमान थीं। इस्त सम्बन्ध में इतना भ्रधिक 
भ्रम पैदा हों गया था कि सन्‌ १६२० में पुत्वर्गीकरण भायोग (780७७४$८0007 
(00ग्राशा5$0) ने यह रिपोर्ट दी कि “कभी-कभी एक साथ तथा एक सा ही कार्य 
करने वाले कमेचारियो को जिन दरों से वेतन दिया जाता है उनमे ५० प्रतिशत 
अ्रथवा इसस भी प्रधिक प्रन्तर होता है। प्राय ऐसा होता है कि प्रपेक्षाबृत भ्रधिक 
बुशल कमचारियों को निम्न दरों से वेतन दिया जाता है। ऐसे प्रनेक उदाहरण 
दिय जा सकते हैं जबकि किसी प्रनुभाग ($८८४७॥) का काये-भारी लिपिक अथवा 
संगठन का प्रन्य कोई व्यक्ति उन कर्म बारियों से भी कम वेतन शाप्त करता है जोकि 
उसके निर्देशन (0॥6८८॥०॥) में कार्य कर रहे होते हैं। 'भ्रतिवेदन (रिपोर्ट) में 
हृढतापूर्दंक यह बात कही ग्रई कि “अतिरिक्त उत्तरदायित्व के लिए उनको मिलते 
वाला प्रतिफ्ल इस तथ्य म निहित हाता है कि उसके प्रपेक्षाकृत उच्च बेतन भ्राप्त 
अ्रधीनस्थ कर्मचारियों मे मे कोई यदि त्यागपत्र दे, तो उस रिक्‍्त-स्थान को प्राप्त 
करने के सुझ्रवसर उसे सुलभ हो जाते हैं। ” प्रायोग के प्रतिवेदद से सन्‌ १६२३ के 
वर्गीकरण अधिनियम ((]955#८28॥०॥ ८) के बनाने की प्रेरणा मिली । इसके 
बाद समय-समय पर स्थिति पर पुनेविचार किया गया और सन्‌ १६४६ के वर्गीकरण 
अधिनियम द्वारा एक सामान्य भनुसूची (0व्ाथा४ 5०४८००॥८) (0. 5) के लिए, 
जिसम कि व्यावसायिक व वैज्ञानिक सेवा, लिप्रिक-वर्गीय, श्रश्चासकीय, राजकोपीय 
(&७०७) तथा उपजयवस्ायिक स्रेदाएं सम्मिलित है और एक शिल्पिक (८75), 
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रक्षक (ए706ल९९) तथा प्रभिसक्षक भनुयूची (0एश००३ ध्याध्णे०) (0९0९) 
के जिपे, जिशमे कि सम्देशवाहक लडके व प्राउसलो वो जाच करने वाले भादि की 
किस्म के करमंचारी सम्मिलित हैं, प्रतिफ्ल की दरें (एण्शाएशाइआ०णा 7088) 
विश्चित को गईं । इस प्रशार जो पर्मीव्रणख प्रचलित हुआ यहे तिम्त प्रकार है-- 

(१) ब्यावतायिक भौर वैज्ञानिक [7/७85099] आप $0६॥00) , 
(२) उप-्यावसाधिक ग्रौर उप-्वैज्ञातिव , (३) लिपिकवर्गीय, प्रशालक्ीय भौर 
सामाग्य वाप॑ सम्बन्धी , तथा (४) भभिरक्षित श्रम (00870072 !20007) तथा 
यान्त्रिक (१/९८०९४॥४९र्ण) । 
विठिश सिविल-सेवा के विभिन्न थर्ग 
(00 एधत०७5 (855९3 ० शा छात्र छात्रा इलनवले 

ब्रिटिश सिविल सेवा के दो बड़े यर्ग हैं भौदयोगिव (॥॥00$73) तथा गैर- 
प्रौद्योगिक पर्मचारी गैर भौद्योगिक कर्मचारियों बा (जिन्हे कि सिविल सेवा प्रमुख 
कहा जा सवता है) निम्नलिखित राजकोपीय वर्गीकरण किया जाता है 

(१) प्रशासकीय (&॥४ग0॥$00॥96) वर्ग । 

(२) निष्पादक प्रयवा कार्य-पालक (:९८७४४८) वर्ग। 

(३) लिपिक तपा उप-लिपिक वर्ग 

(४) मुद्लेखन (79७08) वर्ग 

(५) निरीक्षक सेवी-वर्ग । 

(६) व्यावसायिक, वैज्ञानिक व तकमीकी-वगे । 

(७) गौरा तबनीवी (&7०॥879-४ण॥॥०७) वर्ष 

(५) तुच्छी तथा भभिसापव-पर्ण (१000 शायते 'ैयाएणध४०) । 

(६) सत्देश-वाहव व द्वारपाल भादि । 
भारत में सेयाो का वर्गोकरण 
(ट#550॥009 ण॑ $27४४८९३ ॥ उ॥्रराब) 

भारत में सेवाप्रो को निम्नलिखित वर्गों भ्यवा श्रेणियों मे रखा गया है 

(१) भम्चिल भारतीय सेवायें (8॥ 80:3 5४००७), 

(३) वैद्धीय (सवीय) सेवाये, प्रथम थेणी (८४६ ), 

(३) देन्द्रीय (सधीय) सेवायें, प्रथम थ णी (0॥85$ ह), 

(४) बान्दीया (राज्य) चेकाों, 

(१) विश्येयज्ञ सेवायें (8८८5८ 5०४४८८५), 

(६) केरदीय सेवायें, वृतीय श्रेण्यी घोर 

(७) केन्द्रीय सेवा, चतुर्य थे रही, 

(८) बेन्दीय सचिदालय सेवा (टव्वतथ उत्सलंब्चगा इटाशा००) प्रपम, 
द्वितीय, ठृतीय भौर चतुर्य शस्ती । 


इ्२६ लोव प्रशासन 


प्रख्लिल भारतीय रोदाग्रो में भारतीय प्रशासन सेवा ([ # 3.), मारतीय 
पुलिस रोवा ([. ?. 5 ) तथा भारतीय विदेश सेवा (] 7. 5) सम्मिलित हैं। यह 
भारतीय सिविल दइथवा पउप्तैतित सेवा वा उच्च-वर्ग है। इसवे प्रधिवारियों वी भर्ती 
पषीय लोव' सेवा भागोग (एशाएणा 279॥6 5९5०८ ए०ाणा5भंणा) द्वारावी 
जली है भौर इनवों भारत भयवा भारत से बाहर बही भी क्ताम वरने के लिये भेजा. 
जा सकता है। होता यह है कि भारतीय प्रशासत तथा प्रुलिस सेवाप्रो वे प्रधिदारो 
एक निर्धारित कोटे (९८७ 4७०७७) के प्राघार पर विभिन्न राज्यो में बांट दिये 
जाते हैं । 

केसत्ध सवार (0८७० 00०४८४रपाशा!) के भन्‍्तंत प्राने वाली सेवाप्रो 
तथा पद्दो को चार वर्गों झषवा थे णियो में विभाजित जिया जाता है--प्रथम, डितीप 
तृतीय ग्रौर चतुर्प । 

प्रथम श्रेणी बी बेस्द्रीय सेवापों वे पदाधिकारी भपने-भपने क्रमिक विभाग 
(05८3ञालवा) में ज्यप्ठ पदों ($श/0णा 9055) पर रखे जाते हैं।वे भारत 
सरकार के अन्तर्गत बेन्द्रीय सचिवालय के तथा धन्य प्रशासवीय पदों पर नियुक्त विये 
जाते हैं। इन सेवाप्रों के श्रधिकारियों को मर्ती ((१०८४०॥00८॥) एक ऐसी सगुवत 
प्रतिषागिता परीक्षा (00त/0/700 (00099८७७४४८ ई"008800) के परिणाम के 
भाधार पर वी जाती है जो हि सपीय लोब सेवा भाषोग द्वारा प्रखिल भारतीय 
सेवापो तया प्रथम व द्वितीय श्रेग्णिया वी सेवा के लिये प्रत्याशियों (2॥॥0॥0925) 
का चयव ($2:८४07) ब्रन दे लिये प्रायोजित की जाती है। निम्नलिखित सेवायें 
महत्वपूर्ण प्रथम थे णी की बेस्द्रीय सेवायें (00955 एलआएशे 0९०6७) हैं । 

प्रथम थेणी की केन्द्रीय सेवाप्रो की वतंमान समय मे सख्या २४ है, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं (१) भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा सेवा (704॥ #0ठ॥ 
370 /०८०००॥ 5९7४९८), (२) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (70॥8॥ 0८०९ 
/५०००४७७ $८५॥९८), (३) केद्रीय इजीनिर्यारिंग सेवा, प्रपम थेणी (एशाआओ 
छाश्गाध्शापड़ 500०९ ९]255 ]), (४) भारतीय सीमा धुल्क सेवा (0॥970 ('४६- 
१07$ 5८४०6), (५) भारतीय डाक व द्वार विभाग वी उच्चतर तार इजौनियरिंग 
सदा बेतार वे तार वी शाक्तायें, (६) भारतीय डाब द दार यातायात सेदा प्रथम 
श्रेणी, (७) भारत का भू-गर्भ सर्वेक्षण (0:००ह८० 5ए0४८५ ० 70॥3) प्रपम 
श्रेणी, (८) भारतीय अन्तरिक्ष-विज्ञान सेवा ([700 ैलशणण०्ट्टात्यों धाधाण्ण)े 
प्रथम थे णी, (६) पुएवत्व विभाय (8८36० ०झञ८७] 700एशआ070०॥0) , (१०) खान 
विभाग (॥॥॥68 0८फुआधशथा।) प्रथम श्रेणों, [११) भारत का जीव-विज्ञान 
सर्वेक्षण (70ण००ह्ाव्थ $णरव्ड ० ]909), (१२) भारतीय भू-माप ($7₹०४ 
0 ]70॥3) प्रथम श्रेणी, (१३) भारतीय गिरजा विभाग सस्यान (087 
80 ७8बचघाए० ६४0॥क्रगथा।), (१४) भारत सरकार का राजनैतिक विभाग 
(एगाएवण ऐच्छशाजशा:. ण॑ 00फटाग्रपल्ता। ० 9044), (१५) चिकित्सा 
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अनुमवाद विभाग [#व्ठाल्ता ऐ5८श्ं ऐथ/आधएथा।) (भारतीय चिकित्सा सेवा 
(. ॥( 5) के अधिकारियों को छोडतर) (१६) भ्रफीम विभाग, (१७) बगाल 
विभानचालक सेवा (छशाइआं शांत: इ$छशव्ट्रो (१८) ग्राय-कर सेवा [0006 वध 
इटा॥०८) प्रयसे श्रेणी (१६) सचिवादय सेवा (उत्यटाग्टाआ 500००) प्रथम 
श्रेणी, (२०) वणिक-पांतीय प्रशिक्षण जलयाव सेवा ()र्शवल्वाताल चिधा॥र 
प्रतशाएएशए 57066) प्रथम श्ेणी (२१) केन्द्रीय राजस्व रासायनिक 
(८८॥एश/ ए८४९ँ्र५९5 (कशाग्८०)) प्रयम श्रेणी (२२) रलवे निरीक्षक वर्ग सेवा 
(एक वत87ल्‍०0०:52 $९7७८८) (२३) भारतीय डाक सेव (दखछ्य ?०5६वँ 
इटाए॥८६) प्रथम भे शी, और (२४) सामान्य कम्द्रीय सवा [ठक्कलव] (शाप 
$07008) प्रयम श्रेग्पी । 

उपर्युक्त प्रथम श्रेणी पी केन्द्रीय सवाश्रो मस॒प्रत्यक के (बु्ल उनको आड 
कर णोकि ग्रव प्रप्रचलित हो घुती हैं) समवर्ती (0॥7६59०70॥79) एक एक दितीय 
श्रेणी की सेवा भी होती है । 

तृतीय श्रौर चतुर्थ श्रेणी वी केन्द्रीय सेवाग्रा म क्रमश पहली “ग्रधीनस्थ 
(87900॥08९) क्षया 'अवर' ([804) सेवायें सम्मिलित की जाती है । 

भारत सरकार ने ग्रभी हात मे ही (१६५५) मे एक भारतीय सीमान्ध प्रशासन 
सवा! [80/श7 सर००0९ #पग9587/498 5८7४7०८) तवा एक भारद्वीय वैज्ञातिक 
सेवा ([00॥90 $2९7॥ी८ $श५८८) की स्थापना की है। ग्रन्य अनेक वेच्रीय 
सेवाप्रा के गठन के प्रस्ताव विचाराधीत (छ॥00 0०रशएथबध0॥) हैं। य सेवायें 
इस प्रकार हैं. (१) केन्द्रीय वन सेवा ((९॥0४ ६0९8 5९90९), (२) केद्ीय 
ढषि तथा पशु पावन सेवा, (३) भारतीय राजस्व सेवा, (४) प्रतिरक्षा विज्वात सेवा 
[00६४८४ $22॥06 5272/0४),. (५) भारतीय इजीनिर्यारिग सेवा (६) पुस्त- 
कालयाध्यक्षा की केद्धीय सेवा (एथध2 $67९006 ० [093309), (७) भारतीय 
सूचना प्ेवा. ([वाक्षा वरिा॥05 5टा/श८ट].. (८) थ्रौद्योगिक प्रवन्ध सेथा, 
(६) केन्द्रीय स्वास्य्य सेवा, प्रौर (१०) झ्राधिक तथा प्लाम्यिकोय परामर्श सेवा 
(86000खाट 9706 509॥९४॥ 86४७०:५ $ट:श०८) । 

प्रवम श्रेणी की प्रत्यक वेन्द्रीय सवा के समवर्ती एक-एक द्वितीय श्रेणी वी 
सेवा मो होती है । 

॥ तृतीय भौर चतुर्थ श्रेणी की वेन्द्रीय सेवाये अ्धीतस्थ सेवायें है| इतार 
लिपिक-वर्गीय ((/धय८व) मन्दीय ((0७७४४४॥) निष्पादक (एड७०७३४७) ग्रथवा 
बाह्य कर्तव्यों (000007 4०॥७) वाले पद सम्मितित किये जाते हैं । 

बुछ वर्षों वहल तक, विभिन थे ग्यियों की सेवाआ ने बोच सेवा की ग्रनेवः 
शर्तों व दश्ाप्रो के सम्दस्ध में भिन्नतायें पाई जाती थी प्रोर चत्र्॒य श्रेसों (038 
(५) तथा झन्य थे शियो के वीच दो विशेध रूप से निम्न बातो दे सम्बन्ध में भारी 
अन्तर पाया जाता था निवृत्ति-ेदन अथवा पेन्यन (एल्वा४०४) और सेवोपहार 


बेर८ घोक़ प्रशासव 


« (0/भ0/0) वी दरें, पेन्शन के लिए योग्य बनाने वाली सेवा (00०॥988 8थश०८ 
7 एथ्ाप०्प्), चिहित्सा सम्बन्धी लाभ सर८ए/८आ #ला८ी5) तथा भवाश 
([.८0४८) सम्बन्धी प्रधिवार। निम्न श्र णी वे कर्मचारियों की सेवा-दर्तों मे उत्तरोत्तर 
उदारता बवती जाने के साथ ही साथ भववाश ([.८3४८) व सेवा निवृत्ति लॉ्भो 
(२८४।श॥९॥७ #ऐशाशी।$) भ्रादि के सम्बन्ध में विभिन्नताएं वास्तव में बम हों गई 
हैं, भौर यदि बुछ छोटी-मोदी विभिश्नवाए वर्तमान हैं भी, तो वे सब उच्च श्रेणियों 
के प्रनुकूल नहीं हैं उदाहरण वे लिए, चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों को क्‍्रधिक 
उदार छुट्टिा तथा यात्रा सम्बन्धी छूट (00॥0८४5४075) प्राप्त हैं भौर उनमे से वहु- 
सख्यव फैमचारियों को प्रतिवयस्वता (१एफटाआफ्राएआ०ा) की भ्रपेक्षाइत ऊची 
आयु की सुविधा प्राप्त है । भर्ती तया सेवा वी शुद्ध प्रत्य शर्तों के सम्बन्ध में भभी 
भी भिन्नताएं वर्तमान हैं जितवा उल्देख नीचे विया जाता है 

(१) जहाँ प्रथम श्रंणी वी शेवाभों/पदों पर सम्पूर्श प्रथम नियुवितया राष्ट्रपति 
(?7०४७८॥॥) द्वारा वी जाती हैं, वहाँ भन्य मामलो में निम्न प्राधिकारियों ([.0फ९ 
20॥0023) को ऐसी नियुक्तितयां वरने वे भ्रधिवार दे दिये गये हैं 

(२) प्रथम थी ((७$$ ]) के सभी पद घोर द्वितीय श्रेणी वे बहुत से 
पद राजपत्रित (गजदेड) होते हैं विन्तु प्रन्य नही होते । 

(३) राष्ट्रपति प्रथम श्रेणी पे लिए तो भनुशासनिक प्राधिकारी (0:86- 
ए॥॥07/ ४०॥॥०४७) गौर डिवीय श्रे एी के लिए भ्रपीत सुवत वाल्ले प्राधिकारी 
(897०॥9० 90॥007॥0) हैं रिन्‍्तु ठृवीय भौर चतुर्य श्रेशियों वे लिए भनुशासनिक 
तथा प्रपील प्राधिकारी भ्धिक्तर विभागाष्यक्ष (686 ण॑ 0«०9शशा०॥) प्रथवा 
उनके भरन्तएंत काम करने वाले प्रधिकारी होते हैं । 

(४) जबकि प्रथम श्र शी तथा द्वितीय श्रेणी प्ेवाभो|पदों की सीधी भर्ती 
सधीय लोक्-सेवा प्रायोग के परामर्श मे की जाती है (बशतें कि ढिसी भी सेवा प्रणवा 
सेवाग्रो के इस प्रतिबन्ध मे विशेष रूप से मुक्त कर दिया हो) किन्तु तृतीय थणी 
भौर चतुर्थ श्रेणी की सेवाशो के सम्बन्ध मरे ऐसा सामान्‍य निपरम नही है । 

वर्गेकरण का अन्य झाधार राजपत्रित (02८0/८०) दया श्रराजपत्रित 
(१०-४४८०(९०) श्रेणियों का है । उन सब पदो को राजपत्रनित झयवा गजटेड कहा 
जाता है जिनके पदधारियों के नाम नियुक्ति, स्पातान्तरण, पदोष्नति तथा सेवा-चिवृत्ति 
भादि के सम्वन्ध मे राजपत्र अथवा सरवारी गजट मे प्रकाशित किये जाते हैं। 
सामास्य तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी राजपन्नित थेणी (032८000 ८४७७) हैं । 
भराजपत्रित पद वे होते हैं जिनके पदधारियों के नाम इस प्रकार सरकारी गजद में 
नहीं छुपते। दृ्तीय ग्रार चतुषच श्रं्णा के कमंचार्रा भ्राजपरत्नित होते हूँ 

उपर्युक्त चर्गीकरण ब्यवस्था की मुख्य भालोचना यह है कि यह बर्गे-भेद की 
भावना, उत्पत करती है प्रौर यह एक श्रकार की जाति प्रथा है जोदि किसी विशिष्ट 
डगे को प्रवश्य सन्तुष्ट कर सकती है किन्तु सिविल सेवकों के सुगम व सहकारिता- 


बर्गीकरण शोर प्रतिफल श्र 


पूर्ो कार्य सचालन के लिए यह खतरनाक है। वेतन झायोग (शव (णााफाणा5) 
ने वर्गकिरण की इस पद्धति के उन्मूलन की सिफारिश की $ वेतन आयोग ने कहा कि 


“एकत्रित साक्षिया इस वर्गीकरण के उन्मूलन के पक्ष मे हैं! इसके उन्मूलन 
के पक्ष मे मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे कोई ऐसा व्यायहारिक 
उद्देश्य पूरा नही होता जोकि इसके विना पूरा न हो सकता हा गौर दूसरी ओर, 
इसका एक ग्रप््वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हम (शायोग के सदस्य) इरा 
विचार से सहमत हैं। हम तो महत्व इस बात को देते हैं कि सिविल-सेवकों में यह 
भावना पैदा की जाये कि वे सद एक सर्वमाम्य लोक-सेवा से सम्बन्ध रखते हैं, और 
वर्गीकरण की कोई भी पद्धति या नाम-सूची (२००९४०आण० ०) अयवा लोक-कमंचारी 
प्रशासन का कोई भी रूप या लक्षण, जिसके द्वारा कि ऐसी भावना के विवास मे 
बाघा पड़ने की सम्मावना हा -चाहे उस बाधा की मात्रा कितती ही कस क्यो ने 
हो--हमारे विचार से समाप्त कर दिया जाता चाहिय जब तक इससे कोई ऐसा 
व्याथहारिंक उदृश्य न पूरा होता हो जोषि इस व्यवस्था के अभाव मे पयष्ट रूप मे 
पूरा न हो सकता हो । उन देशों सहित, जिनमे कि एक बढ़ा तथा जटिल सिथ्लि 
सेवा स्ठत प्रचलिस है, प्रन्य देशों ते भी यह ग्रावशयक नहीं समभा है कि बे श्रपने 
सिविल सेवा पद-क्रमो (07905) तथा व्यावसायिक संगठनों पर हमारे जैसा एक 

दिस्तृत वर्गीकरण छादें, और हम यह नहीं समझते कि यदि इस विछ्वाराधीन 
चर्षीकरण को छोड दिपा जाये तो भारत के लिए कोई गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो 
जायेगी ।? 


देतव प्रायोग्र का उपयुक्त दृष्टिकोरपत सही तहीं है। कमचारियों के बौच 
पन्तर तो रखना हो पडता है । हम वर्गीकरण व्यवस्था के इस फारण नहीं छोड 
सकते वयोकि कुछ कमचारी झपने गे हीवता की भावना (!एक्षिणााह ८छगाए/) 
का अनुभव करते हैं। पद-वर्गीकरणा के विना प्रशासन वी कोई भी वेज्ञानिक ब्यवस्था 
कायम नहीं रह सकती । 


भारतीय वर्गीकरण की एक ग्न्‍्य महत्वपूण्ण प्रालोचना यह है कि प्रथम थ 
हिदीय श्रेणी के बीच का भेद मिटा दिया जाना चाहिए । हितीय श्रेणी की सेवाग्री 
का प्रतिनिशित्द करने वाले संगठन झाम ठौर पर यह कहा करते हैं कि द्वितीय 
श्रेणी समाप्त कर देनी चाहिये घोर इस थे णी मे इस समप जो सेवा्रो दया पद 

! हैं उनको सम्बन्धित प्रथम श्रेणी की सेवाश्रो के ढाचे म ही सम्पिलित कर लेता 
चाहिये और उश्वी के भनुस्तार उनको पारिश्रेमिक भी दिया जाना चाहिए । प्रथम तथा 
हितीय श्रेणी के कर्मचारियों के बीच प्रन्तर की समाप्ति के सम्बन्ध में मुख्य तके यह्‌ 
है कि दितीय श्रेणी के प्रदाधिकारियों को वही कत्तव्य तथा उत्तरदायित्व सोंपे जाते 





].एलफापाध्छाका ० छष्पृष्णफ़ मै हिक्रणीपकसगड 509 0एवएणा३ 0ैउधध०्ट ते 
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३३० लोक प्रशासन 


हैं जोकि प्रथम श्रेणी वे पदाधिकारियों वो वर्निष्ट वेतनब्रभ (ग00 5८) मे 
सौपे जाते हैं। इस प्रालोचवा वे उत्तर मे यह बड़ा जा सकता है कि यह भेद जारी 
रहना चाहिये वयोवि द्वितीय थे ऐी वी सेवाध्र वे बटूसरयक झधिवारियों दी सीधी 
भर्ती (976० ए६०पर/णलाए) नहीं होती गौर द्वितीय थ॑ णी वे ऐसे सब रिक्त स्थाव 
तृतीय श्रेणी वे प्रधिवारिया की पद्दान्नति वे झाधार पर भरे जाते हैं। इस प्रवार 
जहाँ द्वितीय श्रेणी वे पद्राविकारियों वे तथा प्रथम थेणी वी कनिष्ट शाखा [)न्‍/0 
एछाशाटा) वे पदाधिवारियों के वर्त्व्य तथा उत्तरादायित्व एव से हैं, वहां उनके 
पारिष्रमिक (ह८ा०॥८३०४०॥) तथा उनकी पदस्थिति (83005) में पाई जाने वाली 
विभिप्नता वो इस प्रापार पर न्यायोचित ठहराया जा सत्ता है वि. प्रथम श्रेणी रे 
पदाधिकारियों की भर्ती उच्चतर पदों वे समालते बे लिए वी जाती है, पौर इसी 
श्रेणी के कनिष्ट वेवनक्रम वाल पदों (7८07 5९भ८ 90575) का उद्देश्य केवल यहेँ 
होता है कि वे पदाधिकारियों के विए प्रश्िथर के झापार के रूप मे (85 एशाशाह 
8700॥0) बाय बरें गौर उठका उन उच्चतर उत्तरदाशिवों को बहने करने के योग्य 
बना दें जिनके लिय उतकी भर्ती की गई है। इसके विपरीत, द्वितीय श्रेणी हे 
पदाधिवारिया की भर्ती चाहे बह पदो्नति द्वारा बी जाए झ्रथवा सीधे ही, उस पदक्म 
(6/706) बे कृत ब्या को सम्पन्न देरन के लिये बी जाती है जिस पर कि उनेवी 
नियुक्ति वी जाती है । 

बरादाचेथिर प्रायोग (४७७09०"श7थ7 (०॥75580॥) ने इस प्रदन वी 
कापी गहराई वे साथ जाच को । इस सम्बन्ध मे घ्रायोग के बुछ सदस्यों का जहाँ 
यह विचार था कि द्वितीय श्रेणी की मेवाग्रो म उन सभी पदों वा, जिनवे कर्सब्यो 
तथा प्रथम श्रंग्गी के पदाधितारियों के कर्तव्यों मे गोई भ्रन्तर न हो, प्रथम श्रेणी 
बे कनिष्ट वंतनक़म मं विलय बर दिया आता चाहिए, वहा भ्रधिकाश सदस्पों का 
हृष्टिकोर प्रायोग के झ्पन ही झब्दों मे, विस्नलिखित था 

“तथापि झ्रधिकाश सदस्यों का भुझाब इस भोर था कि दोनों श्रे ऐियों को 
कायम रखना वाश्छनीय है , किन्तु उत विभागों (9क्‍॥70॥) मे, जहाँ किया 
दो भर्ती की रीति के कारण भगवा प्रथम और द्वितीय श्रं णी के पदाधिकारियों द्वारा 
क़मिक रूप म सम्पन्न क्यि जाने वाले वर्चव्यों के महत्व के बीच अन्तर करने की 
कठिनाई के कारण दोनो श्र एियो के बीच भेद करना आवश्यक न हो प्रथवा सम्भव 
न हो, वहाँ इस द्विमुखी वर्गीकरण को समाप्त किया जा सकता है और दोनो श्रेखियों 
के साथ एक राजपश्चित सवा (0432८0०४ $८ाभय८०८) व रूप में व्यवहार क्या जा 
सबता है ।” 

इस प्रकार, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के बीच का भेद बराबर जारी रहना 
चाहिए। 

। विस्तृत भ्रध्ययद के लिये बेठन प्रायोग की १६५७-५६ की रिपोर्ट के 
अध्याय १३ तथा १४ में पृष्ठ १३६ से १४€£ तक देखिये । 
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देतन-क्रम फा निश्चय भ्ाथिक तथा सामाजिक थातों के आधार पर क्या जाना 
चाहिये । 

()) सेवा कौ शर्तों एवं लाभो वे ढांचे वा निर्माण इस प्रकार बिया जाना 
चाहिये कि जिससे विभिन्न स्तरों पर आवश्यक प्राईलागों (0०श॥॥0४॥/७७) तथा 
पोग्यतापो (89 [0८$) वाले ब्यतितयों को भर्ती वे विषय में निश्चित किया जा सहे 
झ्ौर उतवो कुशल बनाये रखा जा सके । 


(४) सरकारी कर्मचारियों बे वेतन क्रम ऐसे होते चाहियें कि बाहर वे 
व्यवसायों में दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरो से उनकी स्पष्ट तुलना की जा सके । 

(५) उपभोक्ता कीमतों का स्तर 4.४६ ० ८०॥5एश८ 97285) उन तत्वों 
में से एक है जो कि सरवारी कर्मचारियों के परारिथमिक को दरो के निर्धारण से 
सम्बन्ध रखते हैं। 

(६) बाय वे निष्पादन मे काम ग्राने वाले प्रनुभव (:५ए9९८7८९७), प्रवीणता, 
तथा उत्तरदायित्व वी मात्राप्रो का ध्यान रख कर ही प्रतिफल (00॥एश।5४४॥00) 
में घट-बढ़ वी जानी चाहिय। यद्दि काय प्रधिक जोप्लिमपूर्ण (१७॥:५) है दो वेतन 
क्रम ऊचा होना चाहिये। 

(७) बेतन फ्रमो के निर्धारण म एक महत्वपूर्ण तत्व है समान कार्य के लिए 
समात वेतन । बैतन क्रम मे पक्षपात के भ्राघार पर व्यवित-व्यवित के बीच विविधतायें 
(४॥५।०॥$) नही होनी चाहिये । “प्रतिफ्ल या प्रतिकर पद के झनुसार,मिलना 
चाहिये व्यक्ति के अनुसार नहीं । 

(5) निर्वाह खचे (0058 0/ !/४:08) एक ही देश के अन्तर्गत प्रदेश प्रदेश में 

भिन्न मिन्न होता है। परत कर्मचारियों को प्रतिफल देते समय प्रादेशिक [९८४।०॥४/) 
तथा स्पातीय (7.0८४|) विविधताप्रों को भी दृष्टिगत रा जाना चाहिये । 
न इस प्रकार वेतन क्रमो 799 5००९७) वा ति्धारिण करने में भ्रनेक विचार- 
णीय बातो का ध्यान रखा जाता है। इसके निर्धारण मे कोई भी एक तत्व निर्णायक 
(7०८$५८) भाग अदा नहीं कर सकता ) उने सभी आयोगो तया ब्यकितियों ने, 
जिन्होंने कि सरकारी कर्मचारियों की प्रतिफल की सम्रस्था का अध्ययन किया है, इत 
तत्वों के सयुक्तिकरण पर ही जोर दिया हे । 

देश मे, लगभग तौस वर्षों से वेतवों का जो झ्ाधारभूत ढाचा (8880 5000- 
(ण०) प्रचलित है वह ज्ञाही ग्रायोग (20/9।| (2०ताष्वञा5907) द्वारा, जिसकी अ्रध्य- 
श्षता लार्ड इसलिग्टन (एप ॥ह्ञत80०)) ने की थी, भारत में लोक सेवाओं 

(९६१२-१५) प६ दी गई सिफार्शों के है अनुल्फ है और उस फिर्फ़ारिशे! के प्रीतरूप 
(९5४०7) में जो सिद्धान्त अन्तरनिहित हैं उनका वर्णन इसलिगटन श्रायोग! ने तिम्न 
प्रकार किया था 

| एडा949 0 एराए एकुणा। 





वर्गीकरण और प्रतिफत ३३३ 'ै 


“इसका एकमात्र सुरक्षित सिद्धान्त यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों को 
इतना, भौर केवल इतना ही, वेतन दे जितना कि उचित शभ्रकृृति एवं चरित्र वाले 
व्यक्तियों की भर्ती के लिए झ्रावश्यक हो, और जिसके द्वारा वे सन्तुष्टि तथा प्रतिष्ठा 
को ऐसी मात्रा कायम रख सकें जोकि उनको प्रलोभनो से बचाये, तथा उन्हें सेवाकाल 
हक कुशल बनाये रसे ) भ्रत जब हमने कीमतों में होने वाली वृद्धि का ध्यात क्या 
है, हमने कोई भी सामान्य सिफारिश इसवे झाघार पर नहीं की है । जहाँ हमने वेतन 
के परिवर्तेनो की सलाह दी है वह इस कारण कि पारिश्रमिक की असमानताझो नो, 
जो कि का्ये-कुशलता के लिए हानिकारक होती है दूर किया जा सके , उन आशा्ो 
को पूरा किया जा सके जो कि सरकार के द्वारा पहसे की गई घोषणा पर न्यायो- 
चिठ दृष्टि परे ग्राघारित हैं , और भर्ती मे सुधार क्रिया जा सके, वयोकि भर्ती की 
वर्तेमात शर्तों सस्तोपणनक काभिक-वर्ग को प्राप्त करगे की दृष्टि से अपर्याप्त 
नहीं हैं ।” 

भारत मे उच्चत्तर सिविल सेवाश्रो (१६२३-२४) पर नियुषत किये गये शाही 
ग्ायोग ने भी, जो कि ली भ्रायोग (.८६ (७गाष्ा$७०॥) के नाम से विख्यात है, इस 
सिद्धान्त के साथ पूर्णो सहमति प्रकट की । ब 

बरादाबेरियर आरायोग (५छघ३०००४४७ (0ण0शश850॥ १६४६-४७) ने 
बेतन निर्धाएए के सिद्धान्तों को फिर से जाच को भोर (उनवे प्रतिवेदन का प्रनुच्छेद 
४४) घह इस निष्कर्ष पर पहुँचा 

“वे सामान्य क्षैक्षणििक योग्यतायें जिनकी प्रत्याशियों (08700#68) से प्राशा 
की जाती है तया साथ ही वे विश्विष्ट योग्यताये व प्रशिक्षण (प्राआगाा8), जो वि 
विशेष परदाधारियों के लिए प्रावश्यक होते हैं, विचारणीय बातें प्रवश्य हैं। परन्तु 
इससे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण बात पद के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की प्रकृति है। एक 
पदधारी (पर0(87 ० 20 ०८८) को झ्रपना स्तर तथा गौरव कायम रखने वे योग्य 
बनाने की झ्रावश्यकत्त| पर अत्यधिक जोर दिया गया है । यद्यपि इस प्रजातत्त्रीय युग 
में किसी जादू के डन्डे से ऐसा नहीं किया जा सकता, परन्तु इसकी प्रू्णेत्या उपेक्षा 
भी नहीं को जा सकती । कुछ पदाधिकारियों ने लोक-कर्मचारियो को प्रतोमन से दूर 
रखने की ग्रावशयकता पर जोर दिया है , यह बात सत्य है, बशतें कि इसका अभिप्राय 
यथोचित रीति से उनको न्यूनता अथत्रा अभाव से ऊपर रखना हो | परन्तु इस बात 
को हृढता से स्वीकार करना तो बहुत अधिक होगा कि ऊचे बेतन ही अ्रष्टाचार के 
विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा के साधन हैं | जहाँ यह बात सामान्य रूप से स्वोकार की जाती है 
कि बाजार मूल्य की कसौटी ('ल7:८ ४०० ६४४:) सदा ही उपलब्ध नहीं हो 
सकता और यदि यही कसौटी पूर्णो रूप से लागू की जाये तो उचित भी नहीं होगा-- 
उचित एवं तकंपूर्ण वात केवल यही है कि जहाँ तक भी व्यावहारिक हो, सिविल सेवकों 
के कुछ वर्गों के वेतन की दरो तथा तुलनात्मक बाहरी दरो (7१9४४) के बीच एक 
“उचित सापेक्षिता” (छक्का एथे॥ाश) कायम रखी जानी चाहिये और समानता 


बे३४ट लोक प्रश्मासत 


(230) का नि देश में भ्रवलित वेतव-स्तरो की केवल दीप॑ंदालीन प्रवृत्तियो 
(० (ए०ा 7४705) यो हष्टियत रख कर किया जाया चाहिये ।" 

बरादावेरियर आयोग ने, इसलियटन भायोग के सिद्धान्त को ठीक सालते हुये 
यह छिद्धान्त प्रतिष्ादित किया कि सामाजिक नीति के रूप मे, प्रारिश्रमिक की निम्न 
तप्न दर “निर्वाह-मजदूरी" ([/५॥78 ४४५१८) से कम नही होनी चाहिये भ्ौर उच्चतम 
वतन भी, जहाँ तक सम्भव हो सके, इतने निम्न रखे जान चाहियें कि वे भर्ती तथा 
बुशलता वी प्रनिदार्य ग्रपेक्षाप्रों (85ल्‍८00| ॥८पृ०४८णा८॥७) बे प्रनुरूप हो । 
म्यूनतम तथा भ्रविव्तम वेतन इस प्रकार निर्धारित करने वे बाद, मध्य के बेतनों का 
निश्नय भ्रधिकतर एवं सेवा प्रथवा रोवाप्रो बे पद-सोपान (ते ॥ग८ाह] वे प्रन्तगंत 
सलोपजनत् शीपरूप सापेक्षताप्रों (४०॥०४७ उक्षेआए॥०$) और सेवाशो वे एवं 
वर्ग तथा दूसरे वर्ग के बीच क्षतिज सापेक्षताप्रों (#072णा५ ह९७0श॥६४) की 
स्थापना अथवा उनदी कायम रखने वी बातो वे श्रापार पर किया जाना चाहिये । 

सेवा थी झर्तों एव लाभो के ढाचे का निर्माण इस प्रकार विया जाना चाहिये 
वि जिससे विभिश्न स्तरों पर श्रादश्यक' प्रहंताओ (69०॥00॥०॥5) दया योग्यताप्रो 
(४00॥065) वाल्ले व्यक्तिवर्या की भर्ती के विषय मर निश्चिन्त हुआ णा सके और उतरों 
कुशल बनाये रखा जा सके । मु 

वेतन प्रायोग (09, ०णााव5४80॥ १६४७) ने निम्नलिखित बातों का 
पता लगाते के लिए बुछ् प्रयोगसिद्धि परीक्षायें निर्धारित वी , पर्पातु यह कि लामो 
एबं बेतनों वी वर्तमान दरों और सेवा की प्रचलित दा्तों पर सरकार को वान्छित 
स्तर के ब्यवित भर्ती व लिए प्राप्त हो रहे है या नहीं , सरकारी कर्मचारी प्रपनी सेवा 
($0४:०७) के द्वारा सामान्यतया प्रपनी कार्यगृशलता को बराबर वायम रख रहे हैं 
या नहीं , भ्रौर कही कर्मचारी प्रन्य रोजगारों मे जाते के लिए प्रनेक प्ररामयिव 
सेवानिवृत्तियों (26-0४णा९ 70धगधा५) भ्रषवा त्यागपत्रों (६9.7//ण5) 
का सहारा तो नही के रहे हैं !! 

इस प्रकार वेतन-क्रम (8) 5295) इतने पर्याप्त होने चाहिपे कि जियसे 
कुशल कमंचारियो वी भर्ती को जा सके, उन्हे किसी भी प्रवार के प्रलोभन (पला9- 
(४७०/) स दूर किया जा सके और उनकी भौतिक (?॥५962)) तथा सामाजिक 
आवश्यकताप्रों को सन्तुष्ट क्या जा सके । 

प्रविफल योजना (0०एएुका5३0०॥ ए»॥) के बारे मे समय-समय पर सदा 
पुनविचार करते रहना चाहिये क्योकि लोगों का निर्वाह या रहन-सहन का खर्च 
(0०४४ ० ॥श०ह) उनकी आर्थिक दक्षायें तथा सामाजिक महत्ताये परिवतित होती 
रहती हैं। यद्दी वह कारण है जिसकी वजह से सरकारें प्रतिफ्ल की समस्याओं का 
अध्ययत करने के लिये प्राय बेवन आयोगो की नियुवितर्या किया करती हैं । 








। देतन आ्रायोग का प्रतिवेदन (२5७9०/) १६५७-५६ अनुच्छेद 937 9) 


श्८ 
कोक-कर्मंचा रियों की मर्ती 


(रिशलणो।एशा ए 70९ 567एथा5) 





प्ज 


सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण समस्या उतकी भर्ती (२९८एा- 
77९0) की होती है। भर्ती से प्राशय है कि लोक सेवा (?४७॥० &धव७४००) की नियु- 
वितयो के लिए प्रतियोगिता करने के हेतु उपयुक्त प्रत्यादियों (0&॥07028$) वो 
ढ हने तथा उन्हें प्रेरित करने के प्रयत्त किये जायें । भर्ती का उद्देश्य यह होता है कि 
किसी विशिष्ट पद के लिए एक उपयुक्त व्यद्ित ढू ढा जाये । भर्ती की एक गलत नीति 
से कामिक-वर्ग की नियुक्ति का सम्पूर्ो कार्यक्रम ही छिन्न-मिन्न हो सकता है। किसी 
देश के लिए, जो कि लोक सेवाग्ों के लिए बुझल ग्रधिकारियो व कर्मचारियों वो 
प्राप्त करना धाहता है यह अत्यन्त झ्रावश्यक है कि वह भर्ती की एक सुहृढ एवं 
ग्रुवितसगत मीति प्रपनाय । 


न्पिधात्मक और निश्चयात्मक भर्ती की विचारधारा 
(॥06 (ए0॥०९०५ ० ए€हांए४ थात 70:४९ ॥९९०ा४प९॥) 
यदि भर्ती का उद्देश्य सेवा से राजनैतिक प्रभाव को समाप्त करना 


€ः 


पक्षपात को रोकना या 'दुर्जनों को उससे दूर रखना! है, तो इसे भर्ती को तिप्शध्यक - 


“विचारधारा का नाम दिया जायेया। प्रारम्म में, जबकि योग्यता प्रणाली ()४६८7६ 
$५9८७) ने सूट-प्रणाली (5900 ४५४४८७) का स्पा लिया था, तो सिविल सेवा 
आयोग को 'सूट की राजनीति! ($90॥5 9०४८७) को समाप्त करने वा एक अस्त्र 


समझा जाता था। भ्रैर्ती का मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों को लोक सेवा के लिए 


चुने बाजार में शतियोगिता करने के लिए समात श्रवसर प्रदान करना या। भत्ती 
की रीतियो द्वारा इस वात का प्रयत्व नही किया जाता था कि लोक कमचारियों का 
एक सूक्ष्म व सोम्य वर्ग आप्त हो सके ग्रत प्रतियोगिता ((०॥ए7ए८॥00) | की बजाय 
अधिकतर जोर इस बात पर दिया जाता था कि भर्ती “खुले _रूप में (८०) हो । 
भर्दी के इस निषेषात्मक प्रयत्त का परिणाम यह हुमा कि लोक-्सेवायें उदासीवता 
(१९3/००८8५) का आश्रयस्थल वत गईं | सिविल सेवा आयोग (एशां $लशहल्ट 
(ए०प्राएए5७०७) बडे समूहों भे से उच्च पद-क्रम के अत्याशियो को छाटने के लिए 
झौसत के नियम ([.3७ ०ई ॥४८७०७) वो लागू करने पर विश्वास करते थे। जैसा 
कि किस्सले ने कहा कि इत प्रयत्त का परिणाम यह होता है कि “दुर्जेतो (६०६८४) 


३३६ लोक प्रशासन 


सवाग्रो स वाहर रखे जाते हैं परन्तु शायद इस प्रवार भनेक योग्य व बुद्धिमान व्यवित 
भी बाहर रह जात हैं। ! 

बूट प्रदाली द्वारा निर्माण रिये गये वातावरण को घान्त शरन के साथ ही 
साथ मर्ती वे सम्बंध मं फिर जोर इस वात पर दिया जान लगा कि लोक सेवाड्रों 
के लिए सवेश्रेष्ठ तया सवसे याग्य व मृदम (0णाएलथा।) ब्यजित प्राप्त किये जायें । 
निश्चपारमक भर्ती (20509 उष्थ शाए८॥) से श्राशय है वि वामिव-वर्ग के चुनाव 
करन वाला अभिकरण (#2०॥८७) सक्रिय होकर मर्वोत्तम व्यक्तियों बी खोज करेगा 
और वह इस बात का तथाशकित प्रयत्न करेगा कि लोक सेवाश्रों के तिए सबसे 
आधिक योग्य (/७॥८) तथा सर्वोत्तय प्रहतामों बाते (९७७)१८०) व्यक्तियों वो 
आकर्षित क्या जाये | तिश्चयात्मक भर्ती म जोर इग बात पर दिया जाता है कि 
सर्वोत्तम प्रदतार्श्रां बात प्रत्याटिया (8८४ बण्छा/०6 ००॥०॥१8(८६) नो तीव्रता स 
खोज वी जाये शौर ऐसा वरने के लिय क्मवारियों की प्रोप्सि के सबसे श्रधिक 
मूप्रष वे शकितशाली स्लातो (500/0८$) की भोर ध्यान केन्द्रित कया जाए। संरसे 
अधिक ऊची योग्पतामा व भ्रहताग्र) बाते क्रामिकन्वर्ग को प्राकृपित करते के लिये 
तई-बई दिक्षियाँ प्रपनावी पड़ती है । भर्दी वे कार्यक्रम ही योजना इस श्रक्रार बताती 
होती है कि केवय योए्य व पात्र व्यक्तियों का ही प्रतियोगिता म॑ सम्मिलित होने की 

ही 2 दी जाये । 
भर्ती की समस्याएं 

(एएाशण$ ० रिश्टापापल्पा) + 

लोक संवाधों के जिए योग्य व सूक्ष्म व्यक्तियों को प्राप्त करत क॑ सम्बन्ध में 
अनेक ममस्थायें उठ खड़ी हाता हैं जोकि निम्नलिखित हैं 

(१) सएजारी कमचारिया की भर्ती कहाँ से की जाय, भ्र्थादे क्या सभी 
अतियां बाहर (09750०) सर की जायें भ्यवा विभ्राय (0श्कफआ।ग८)) के झर्दर से 
ही ? समस्या थरीधी मर्ती बनाम पदोन्नति द्वारा गर्ती (#व० फश्थण/|फ्का 
#6705 ॥२९०९ए/वाला। एड ?:क्रा०0०7) की है । 

(२) भिन मिट पदों के लिय विभिन्र क्‍मचारियों की पभ्रपक्षित याग्यवाय 
अथवा भ्रहताएं (रिट्युणा८८ (003[609॥०05| उय्य हों > जज] 

(३) प्रय्याशिया की यास्बताग्ो पा शकित रपर बिया कई! इससे 
(4) परीक्षाप्रा (8:977730005), (छ) मौखिक व लिखित परीक्षणा (02| छत 
जाएाशा (६४5).. (ग) भत्याशियों के व्यक्तित्व (?८६०४०॥५) की जाँच के लिए 
नाघत्काएोें (ऐव/४४ा८७४) और, (वो व्रत्याशिया की दुद्धि ठवा हृप्टिकोगा की 
करन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणा (9:5५०४००ड४८४ ६८४५) वी समस्या उसने 
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होती है। अश्त यह है कि ये परीक्षाएं किसी विश्विष्ट पद के लिए विशिष्ट प्रत्याशी 
की योग्यताम्रो के निर्धारण मे कहाँ तक सफल हो सकती हैं। 

(४) इन योग्यतागों अथवा अहंताओ का निर्धारण करने के लिए किस 
प्रकार के अभिकरण (»४८००७) की स्थापता की जाए और वह श्रभिकरण किस 
प्रद्वति का होना चाहिए ?२ 

ये भर्ती की अनेक महत्वपूर्ण समस्‍यायें हैं॥ भऋव हम एक-एक करके इनकी 
विवेनना करेंगे 

६.९) भर्ती की _रीतिय की रीतिया (घल्वा००5 ० २८टाणाशशा)-सेवा के श्न्दर 
से अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती बनाम सेवा के बाहर से ग्रथवा झ्लौघी भर्ती । 

सरकारी कर्मचारी-वर्ग को भर्ती दो तरीकों से की जाती है : एक तरीका है 
सीधे खूले बाजार से _कर्मच्रास्यों की भर्ती करना। इसे सीधी भर्ती (0॥0०.. 
(शथााग००१0 कहा जाता है । दुसूरा तरीका यह है कि कर्मचारियों की.एक पद से_ 
दूसरे पद को पदोन्नति (27000007) करदी जाती है । इसे सेवा के अन्दर से की 
गत कर जता है। पद सब मे अलवर पल हे मन मे मत करदी है। लौक सेवा में उच्चतर भ्रधिकारियों के मामले मे अधिकतर 
भर्ती के इसी सिद्धान्त को लागू किया जाता है। लाभग सभी देश के लोक कर्मचारियों 
का चुताव करने के लिए इन दोनो ही रीतियो का उपयोग करते हैं । 
सेवा के भीतर से ग्रथवा पदोन्नति द्वारा भर्तो करने की भ्रच्छाइपाँ 
(९5 ० एेल्टणंए8त #0ग ज्ोफात ०099 20००७) 

भर्ती को इस विधि मे, जिसमे कि बमंचारी पहले से ही सेवा मे होते हैं और... 
उच्चतर पदो पर उनकी पदोन्नति कर दी छाती है, प्रनेक भच्छाइयां पाई जाती हैं | 

(१) डर्मचारी पहले से ही सरकारी काम का भ्रनुभव प्राप्त किये होते हैं ओर 
यह पिछला अनुभव नये करंब्यों को पूतति मे उनकी सहायता करता है । 

(२) भर्ती की यह रीति कर्मचारियों को उन्नति के प्रचुर झ्रवसर प्रदान 
करती है। यह कर्मचारियों को और अधिक कुशलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा 
देने वाली एक शकित होती है। इस भ्रकार सेत्रा म॑ कार्य-कुशलता (हााणाक्षाए)) 
बढती है । 

(३) विष्ठा तथा उत्साहपूर्ण सेवा के लिये पुरस्कार के रूप मे पदोन्नति की 
जो आना होती है वह सेवा मे कार्य-रूचालन के स्तर को ऊचा बनाये रखने के 

+ लिये अमूल्य सिद्ध होती है। 

(४) यह कहा जाता है कि 'परीक्षा पद्धति! व्यक्तियों की कार्य करने की 
क्षमताओं ((७9००४६$) का पता नही लगा सकती । परीक्षा पद्धति की यह कमी 
सेवा के भीतर से अथवा पदोन्नति हारा भर्ती करके दूर करदी जाती है । चूंकि 


कर्मचारी पहले से ही एक पद पर काम कर रहा होता है ग्रत्त उनकी कार्य करने की 
सामथ्यं का अच्छी प्रकार पदा रहता है । 


३३८ सोक प्रशामन 


(५) कर्मचारी वे पिछले कार्यों के लेये जोले के प्राथार पर उतनो सुरक्षा के 
साथ नया उत्तरदायित्व सौंगा जा सता है। 

“(६) परीक्षा पद्धति तथा सीथी भर्ती की प्रपेक्षा इस रौति के द्वारा उच्चतर 
पदो के लिये कुशल कर्मचाटियों की प्राप्ति की भ्रथिव' सम्भावना है । 

(७) चूड़ि कर्मछादी पहले से ही प्रभिक्षए-प्राप्त ([790:0) होते हैं श्र 
बिना कसी जोखिम प्रषदा कठिताई वे उनको गया काय सौंपा जा सकता है। इस 
प्रकार नई भर्दी क्ये गये वचारियों को दिय॑ जाने वाले प्रशिक्षण (प्रशशाआए्) वे 
ध्यय की बचत होती है । 

यदि भर्ती की 'दस पद्धति को अपनाया जाये तो सम्पूएं रूप में सरवारी सेवा 
की कुशलता मे वृद्धि होतो है। इससे कठिन श्रम करने की भारी प्रेरणा मिलती है 

कि कार्य-कुशलता के लिए श्रत्यत्त भ्रावश्यक होती है / 
है फे भीतर से भ्रयवा पदोन्नति द्वारा भर्तों करने के दोष 
[एल ण॑ ऐलश्ट्राप्रापालां ॥0ण क्षाधा 0४ एण्ाण।णा) ६ 

(१) इस पद्धति स कर्मचारियों के चुनाव का क्षेत्र सकुचित हो जाता है 
क्योकि भर्ती का कार्य केवल उन लोगो तक ही सीमित हो जाता है जोकि पहले से 
ही सेवा म लगे होते हैं। जद चुनाव की परिधि ही सीमित हो जाती है दो कम 
योग्य ध्यक्तितयों की भर्ती को ही सम्भावना रहती है । 

(२) इससे गतिहीनता तथा रूढवादिता को प्रोत्साहन मिलता है क्योकि 
संवा म नये रक्त का इस्जेब्शन नहीं दिया जाता। 


कक कप 7 एन क का लाभ यह है कि प्राथियो 
(#फ की एक बहुत बड़ी सल्या में से सर्वोत्तम गुणों वाल्ते व्यत्रिवयों का 
चयन क्या जा सकता है । कमव॥रियों के चुदाव की परिधि बहुत बडी होदी है 
क्योकि चुनाव व्यक्तियों वी एक बहुत बडी सख्या मे से किया षाता है । 

सीधी भर्ती की पद्धति के श्रत्तर्गृत, सभी व्यक्तियों को पदो के लिए प्रति* 
योगिता करने का एक म्यायोचित अवसर प्रदान किया जाता है। सीधी भर्ती की 
पद्धति के द्वारा समान अवसर! के सिद्धान्त को सर्वोत्तम रोति से लाग्रू किया 
जाता है 54७७2 दिकय2 #छ ४ ७ 2 

सभी ग्रजातन्त्रीय देशों में भर्ती की इन दोनों ही पद्धतियों का प्रमुसरण किया 
जाता है अर्थात खुली प्रतियोगिता (0० ००ण्यफ्धाणा) की पदद्रति का शौर 
साथ ही साथ पदाश्मत्ति (200007]) की पद्धति का। उच्चतर पर्षदेक्षकीय स्टाफ 
(व्हा। 5090घ५०५ 5027) के मामत्रे म॒ साम्रान्यत पदोन्नति द्वारा भर्ती की 
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पद्धत्ति का आश्रय लिया जाता है। भारत में आय-कर विभाग (व00ग्राव्-शण 
एप्भाशा) में प्रथम श्रेणी (0355 ]) के २० प्रतिशत से भ्रधिक स्थान पदो- 
अति द्वारा भरे जाते हैं। प्रथम तथा द्वितीय थे णी की नेस्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में 
भारत मे जो स्थिति चल्न रही है उसका वर्ोन केद्धोय वेदत पग्लाथोग द्वारा इस प्रवार 
किया गया है , “यह स्पष्ट कर देना झ्रावज्यक है कि प्रथम श्लेणी के लिए भर्ती 
मुख्यत लोक-सेवा भायोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा 
(00ग्राएभा।ए८ छिषछ्ण॥72009) के द्वारा की जाती है (और कभी-कभी उनके द्वारा 
अयत करके भी की जाती है) तथा द्वितोय श्रेणी मे से (लोक सेवा आयोग वी 

हमति से) कम मात्रा मे वी जातो है। द्वितीय श्रेणी (0555 गा) की भर्ती भी 
अनेक मामलो में लोक सेवा झायोग द्वारा प्रायोजिन की जाने दाल्ली एक प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा की जाती है (अ्रयव। उनके द्वारा चयत करके ) । तथा, प्रथम श्रेणी 
के लिये की जाने चाली पदोब्नतियो के घुकाबले निम्न श्रेणियों में से द्वितीय श्रेणी 
के लिये पदोष्नत किये जाने वाले व्यक्तियों का अनुपात अधिक होता है : कुछ विभागों 
(0०का0९७॥$) में द्वितीय श्र छी के पदो को पूर्णतया परदोष्नति द्वारा हो भरा 
जाता है ए 
लोक-कर्मचारियो के लिए झपेक्षिन योग्यतायें अयवा प्रहंतायें 
(0ण्थ्ावीव्यांणा$ उस्वुर्णः्र्व 0 08 7फाए इशफ्शा5) २ 

प्रत्येक देश मे लोक-सेवा मे प्रवेश के लिये कुछ पृवपिक्षित (2०-व्वृण्ठभाटी 

गोग्यतायें निर्धारित की जाती हैं। वे व्यवित, जोकि समानता और मानवता के 
समयेंक हैं, गह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सेवा झागोगो में ग्रदसर 
भ्रदान किया जाये । उनके अनुसार लोक्-सेवाप्नो के लिये योग्यताओं प्रथदा अहंतामो 
की कोई भी पू्व॑ंद्र्त समानता के सिद्धान्त (0४०७७ ०६ ९५००॥७)) के विरुद्ध है । 
दैक्षिखिक योग्यनायें (580९७0079] १७७॥६०४॥०५) प्रतियोगिता के क्षेत्र को 
बेवल उम्ही लोगो तक सीमित कर देती हैं जोकि उन योग्यदाग्रों को पूरा कर सकते 
हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्त को इस वात का एक ग्रवसर दिया जाना चाहिये कि वह 
अपनी पसन्द की किसी भी सेवा के लिए प्रतियोगिता कर सके। ने व्यक्ति, जोकि 
इस बात के समर्थक हैं कि लोक-सेवा मे प्रवेश के लिए कुछ पूर्वापिक्षित योग्यतार्ये 
होनी चाहियें, यह दावा करते हैं कि प्रत्येक ध्यवित हर एक पद के लिए उपयुक्त 
दया योग्य नहीं होता : अत पदो के लिए प्रतियोगिता करने को अनुमति केबल 
उन्हीं प्रत्याशियों (0५90।0305४) को दी जानी चाहिये जिनमे कि उसके लिए 
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विशिष्ट क्षमता पाई जाये । इस प्रवार उन लोगो वो सेवाश्रो से दूर रखने के लिये, 
जिनके कि सफल होने की सम्भावत्ा नही है, यह श्रावश्यक है कि परीक्षाओं कौ 
पूर्वभर्तों के रूप में बुछ प्रतिवन्‍्ध बगाये जायें । 

लोक सेवा मे प्रवेश के लिए सदा ही बुद्ध योग्यतायें श्रथवा भ्रहेतायें निर्धारित 
वी जाती हैं जिससे कि कसी विश्विध्ट-नद के लिए दो प्रकार की थोग्यताभो कौ 
आ्रावइप्क्ता होती है। (१) सामान्य (0थ०:७)) प्रौर विशिष्ट (5960०४|) । प्रत्येक 
लोक्कमंचारी के! लिए जिन सामान्य योग्यताप्रों की प्रावश्यक्ता होती है वे हैँ 
नागरिकता ((४02८॥8॥॥9), प्रधिवास (0०026) श्रथवा निवास (२६४0८०८५) 
तथा लिंग (9०५) | विधिष्ट योग्यतायें भ्रायु (88०), शिक्षा (200८आ0०॥) तथा 
प्रदुभव (£//]०॥0८) से सम्बन्ध रखती हैं। शिक्षा सामान्य भ्रयवा तबनीकी 
(70५८०) हो सत्रती है । श्रव हम इन योग्यतायों का एक-एक करके प्रध्ययत 
करेंगे । 
योग्यतायें भ्रथवा भ्रहुतापें 
(0९०४॥॥१८४४०४5) 


(१) नागरिकता (0/07005॥9)--एक लोक-कर्मचारी के लिये प्रथम प्रपेक्षित 
याग्यवा यह है कि कक मम 728 राज्य का नागरिक होना चाहिए.। इस योग्यता का प्रस्तित्व 
उस समय तक जारी रहेगा जब तेक कि पृथर्‌-पृथक्‌ राष्ट्रीय-राज्य बने रहेंगे । 

(२) प्रधिवास भ्रयवा निदास (000॥0|6 07 १६७।0९॥८०) --फरभी-कभी 
लोक-कम चारियों के ल्लिय ग्रधिवास योग्यताप्रों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति 
प्रेड्ेवल देश के किसी विशिष्ट राज्य श्रथवा भाग वे निवासी ही बुछ सरकारी 
नियुक्तियों के लिए योग्य समझे जाते हैं । इसका प्र यह है कि कम योग्य एवं कम 

_सृक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति इसलिए हो सवती है क्योकि वे निवास की योग्यता 
को शर्ते को पूरा बरते है और यह हो सकता है कि अनेक योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों 
को प्रतियोगिता का भ्रवसर केवल इसलिए न मिले क्योकि वे उस विशिष्ठन्क्षेत्र मे 
नही रहते । ॥ 

(३) लिए ($८0)--वभी-कभी लिंग डिसी एक विशिष्ट-पद के लिए 
योग्यता और ग्रन्य पद के लिए भ्रयोग्यता अथवा अनहता [05409॥0800॥) बन 
जाता है । प्रजातन्त्रीय दक्षों में, श्रधिकाश सरवारी नियुक्तियो के सम्वस्ध मे लियग 
की समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाता हैं, यद्यपि कभी-कभी उच्च प्रशास- 
कीय पदों पर विवाहित स्त्रियो की नियुकित पर रोक लगा दी जाती है। यह समझा 
जाता है कि उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व उनके प्रश्नासकीय कत्तंथ्यों से टकरा 
सकते हैं । 

(४) प्राय (8४०)--कुछ देश ठा लोक-सवाो के लिए नवयुत्रकों (४०णाड 
?भ$०॥$) को भर्ती करने की पद्धि का अनुसरण वरते हैं, जबकि प्रन्य देश इस 


बात मे विश्वास करते हैं कि प्रशिक आबू के परिणय शत अनुगवी। (६ आयु के परिपक्व एवं अनुभवी (&/7छ7९॥०८०] 


लोक-कमचारियों को भर्ती इ४१ 


ब्यूक्तिअर्दी- किये जाजे-उमहिमेन इगलेंड और भारत में १६, (८, रए अथवा २५ 
हे कै युवा व्यक्तियों को मी करे जो प्रषा है प्रधात लीक बह नये के परम के ग्रवा व्यक्तियों को भर्ती करने को प्रथा है भ्र्थात ठीक उस समय के पु 
जूबकि वे स्कूलो भ्रथवा कालिजो से विकलते है । नव॒युवकों को भर्ती कर लिया जाता | 
है.और फिर जब वे सेवा में होते है तो उच्चतर पदो के लिए उन्हें प्रशिक्षण (07- 
78] दिया जाता है.। सयुकत राज्य अमेरिका मे, प्रशिक्षण प्राप्त, अनुभवी तथा 
परिपक्व झायु वाले व्यनितियों को भर्ती करने की प्रधा है। वहाँ वैज्ञानिक व व्याव- 
साथिक पदो के लिए प्रायु की सीमा (886५॥970) ३५, ४५, तथा ५३ हे । अमेरिका 
में जोर इस बात पर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जब भी वह चाहे, लोक 
सेवा के लिये प्रतियोगिता करने का अवसर प्रदान किया जाए ।' जो व्यक्ति इस बात 
मे विश्वास करते है कि लोक-सेवा को एक स्थायी जीवन-वृत्ति (एला/भाश्ा: 
(4८८7) बनाया जाय, उतकी राय यह है कि इसमे नवयुवकों को भर्ती किया जाता 
चाहिए भर बाद मे उच्चतर पदो के लिए उतकी पदोन्नति कर दी जानी चाहिए। 
यह कहा जाता है कि मध्यम-प्रायु के व्यवित, जो कि लोक सेदा में प्रवेश करना 
"चाहते है, अधिकतर वे होते हैं जोकि ग्रर सरकारी व्यवस्ताय मे प्रसफलता के साथ 
अपना भाग्य ग्राजमाते है और जो सरकारी नौकरी की सुरक्षा भे ज्ञान्ति के साथ 
रहता चाहते है। ४४ 
आयु को समस्या के बारे में लिखते हुए जे० डो० किग्सलों (४. 9 
पट ए ६८५] ने कहा कि “पहली (प्र्यात्‌ नवशुवकों तथा नवयुवतियों की भर्ती) की 
प्रथा में यह पहले से ही मान लिया जाता है कि सेवाग्रो मे जीवन-बृत्ति पद सोपानों 
(एशव्ध ॥धप॥०0।९७) प्रथवा ग्रपवर्ती सीढियो का एक क्रम वर्तमान रहता है 
जिन पर प्रधिक योग्य व प्रभावशाली अधिकारी पझ्पने समरत सेवा-फाल मे श्राग्रे 
बढते रहते हैं | दूसरी (प्रर्थात्‌ कार्य और श्रतुभव से सम्बन्धित व्यावहारिक परीक्षाग्ो 
के झाभार पर परिपतव पग्रायु वाले पुरुषो व रित्रयो को भर्ती की) प्रथा से सियिल 
सेवा को न्यूनाधिक रूप मे पृथक-पृथक्‌ पदों (0/50286 90भा।075) का एक समूह 
गाना जाता है कि मुझ्यत विशिष्ट पद के लिए आवद्यक विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता 
के झाधार पर भरा जाता है | पहली पद्धति पदोन्नति (0077000॥) पर जोर देती 
है और सेवा को गतिझील बनाती है। दूसरी पद्धति प्रवेश के समय विशिष्ट एवं 
तकनीकी ज्ञात पर जीर देती है और सेवा को ओर अधिक स्थिर ग्रथवा ग्रतिहीन 
बनाती है । पहली होनहार नययुवकों का पक्ष लेती है भर दूसरी उदासीन प्रौढता 
3 (7४९८०॥०९६ प4ए779] का । पहली पद्धति सिविल सेवा को शिक्षा-प्रसाली के 
अनुकूल बनाती है और दूसरी इसवो निजी उद्योग मे रोजगार की मात्रा की घट-बढ 

के प्रतुष्प बनाती है |! 
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३४२ लोक प्रशासन 


भर्ती प्रामतौर पर प्रपेशाहत धुरू की श्रायु में ही जी जानी चाहिये और 
पदोष्नति वे अवसरों म॑ वृद्धि वी जानी चाहिए जिससे वि लोक-सेवा कर्मचारियों की 
एक स्थायी जीवनवृत्ति दत रद । 


(५) शिक्षा (560८७॥०॥)--सरवा र वो केवल सामान्य प्रशासदो (ठछाहाओं 
20व5!72/079) की झ्ावश्यक्ता नहीं होती, ग्रपिनु शिल्पियों भषवा तक्मीकनों 
(६लाग्राछ9), वैज्ञानिक, डाक्‍टरों, इजीनियरों तथा भ्रन्य विशिष्टीइत व्यवसायों 
के व्यविनयों की भी ग्रावश्यवता होती है । ( कं 

शिक्षा की योखता दो प्रडार की होती है. (१) तक दिशा अर्पाव्‌ वह 

कि एक छात्र सामास्य घैक्षरित सस्याओ्रो में प्राप्त करता है भौर [२) विशिष्ट 
फत्ा जो कि व्यावयाधिव ख्ूलों में दी जाती है उँसे ड्राबटरी भेयवा इजीनिदर्रिग 
की शिक्षा | तबनीती []0९000») भर व्यावसायिक (2202909) पदों पर 
बेवल उन्हीं व्यवितयों की भर्ती वी जानी चाहिए जिन्होंने उप्त व्यवस्ताय में तकनीकी 
शिक्षा प्राप्त की हो । ढारटरों के रूप में बेवल उन्ही व्यक्तियों की भर्ती की जाती 
कु जिन्होंने डावटरी वी शिक्षा प्राप्त बी हा । 

जहाँ तक भ्रन्य सरवारी नौकरियों का सम्बन्ध है, बुछ देशों में प्रौषचारिक 
जिस्ा (स०्ब्) ८००००४०7) की श्रावश्यक्ता अनिवायं है जबकि गुछ भन्‍्य देश 
इसके पक्ष मे नही हैं। प्रमेरिदन प्रप्रावेंधिद प्रथवा प्रतवनीकी (१३०॥-॥८८॥४९४॥) 
प्रहति की सरवारी तौकरियों मे प्रवेश के लिय प्रौपचारिक शिक्षा की भ्रावश्यय्ता 
के विचार का विरोध करते है। उनका विश्वास है कि प्रत्यक प्रमरीदों नागरि 
विभी भी लोव सेवा परीक्षा में बैटने के दिय समान प्रवसर प्राप्त करन दा प्रधिरारी 
है। सगू १६४४८ मे प्रमेरिकन काग्रेस न वैज्ञानिक, तकनौड़ो तथा व्यावसाणिक पदों 
बो छाडकर भ्रन्य सभी पदों के लिए कसी श्रकार वो शैक्षणिव प्रावश्यकता का 
निषेध कर दिया था 

भारत तथां इंगव्ेंट म, ग्रौपचारिक शिक्षा सरकारी नौकरियों मे प्रवेश की 
एक पूर्वश्व्त है | ब्विटेन में, लिपिक पर्दों के लिए हायर-सर्वेण्डरी सा्टिपिवेट, निष्पादेव 
(£५£00१४८) पदों के लिए बी० ए० व डिप्री प्रौर प्रशासकीय पदों के लिए झ्रानर्म 
डिग्री आवश्यक यांग्यता है । भारत में, लिपिर पदों के लिय हाई स्वूल प्रथवा हायर 
मेकेण्डरी का प्रणाण पत्र, ओर उच्च पदों के बिए कला (#7/5), विज्ञान, वाशिज्य 

(एलाभणधा५८] या विधि ((2ज्न) म डिग्री आवश्यक योग्यता है। श्रौपचासि 
अिक्षा की आवश्यकताग्ो की इस व्यवम्या का लाभ यह है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं 
में बैठन वी केवल उन्ही ध्यवितयों को भ्रनुमति दी जाती है जिनकी कि प्रतियोगिता 
में सफन्न होने की काई सम्मावना हा ( यदि औषयारिक ईक्षणिक योग्यतायें 
(#णगा् ९१५०४७०४र्श वृण्णाीएथ0णा$) प्रत्याशियों वे लिए प्रावश्यक न हो तो 
कोई भी व्यक्त प्रतियोगिता एरीक्षाओं में बैठ सकता है, और इस स्थिति में सरकारी 
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घत का भारी अपव्यय होगा और लोक-सेवा भायोग प्रनावश्यक किस्म के वायें के 
आर से लदा रहेया । 

(६) प्नुभव (६श/८८१०८)--वेभी-क्मी वह ग्रशिक्षण श्यवा प्रनुभव 
जोकि एक प्रत्याशी (0५09702/6) ते कार्य के वाल्तविक सम्पादवी के समय प्राप्त 
किया होता है, सरकारों नौकरियों के लिय एक प्रावश्यक योग्यता माना जाता है। 

(७) वंपश्तिक गृण प्यवां गोग्यतायें (725०॥०) 00१/८७॥०॥$)७- 
ईमानदारी (8002७), चातुरी (2०0, श्रतिभाशाली झथवा गाममिक सूझ 
(एशक्कक्ञाव्ट ण॑ प्रा), माधनपुणंता (१८४०४:०४६७॥३८७५), विश्वस्तता (रि९॥४७- 
॥9) हृढता (एक्ष४७७७ध८४८) तथा निर्देश देने व नियन्त्रण करने वी सामथ्ये--एक 
लोक कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण योग्यताए तथा भ्रह॑ताए मानी जाती हैं । 

इम सभी योग्यत्ताओं प्रंथवा भ्रत्ताप्रों वा उद्देश्य यही है कि लोक सेवा के 
78 उसे झविक योप्य एवं सक्षम (0०गाएथक्षा() व्यक्ति प्राप्त हो । 

५ कर्मचारियों की योग्यताभो की जाँच करने का दंग 
(॥66 भल्याएव ० 9लशाएिा पृष्शगीएश0णा5) 

भर्ती से सम्बन्धित एक प्रत्यन्त महत्वपूण प्रश्न यह है कि प्रत्याशियों कौ 
योग्यतामों के निश्चय के लिए विधियों तथा उपायो की खोज की जाय । कर्मचारिया 
की पोग्यताशों वे निश्चय वे लिए साधारणत परीक्षा विधि (8207009/07 0९५८५) 
का प्रयोग किया जाता है । परीक्षा के द्वारा प्रत्याशी की योग्यता की जाँच करली 
जाती है प्रौर प्रयोग्प प्रथवा श्रपात्र ब्यवितयों को छोड दिया जाता है । 

कर्मचारियों को मोग्यताशों की जाँच करत के लिए ली जाने बाली किसी भी 
परीक्षा में कम से कम दो विशिष्टताये होनी चाहियें . (१) परीक्षा किसो विशिष्ट 

कार्य को सम्पप्त करने वी योग्यता का माप करने के लिए यसश्चेध्ठ रूप से मान्य होनी 
चाहिए । यदि परीक्षा प्रत्याशी की वास्तविक योग्यता का ठीव-ठीक पता नहीं लगा 
सकती तो वह व्यर्थ है | यदि बह ब्यूवित जियन कि परीक्षा को पास पार लिया है, 
प्पता कार्य नही कर सकता ता उमर परीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं । 

(१) परीक्षा विस्वस्त श्र प्रमासिक होनी दाड्टिए । कोई व्यक्ति यदि एक 
ही परीक्षा को दुबारा दे तो उस लगभग एक से ही ग्रव झयवा स्थिक्ति प्राप्त होनी 
चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त, परीक्षा एसी हानी चाहिये जो प्रत्याशियों को भी स्पष्ट 
झूए थे इता सण्जप्य' मे उप्तुण्ए अप्दणा करटे कि उप्तणा वे किसी के साथ गा अन्पाय 
नही किया गया है। यह व्यक्ति-निरपेक्ष (00]::४४६) होती चाहिए जिससे कि कसी 
भी प्रत्याशी वे मन मे यह भावना पैदा नहों कि कम योग्य ध्यवित पुन लिए गये 
और मधिक थोम्य छोड दिये गये । 

अती की परीक्षाएं दा प्रदार की होती है (१) प्रतियोगिता (९०7ए७९८(0४०, 
ग्रोर (२) प्रश्रतियोगी (०7 (०००८४४९८) । प्रतियोगिता परीक्षा एयर 
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निशंय बरना पडता है (क) इसे इस बात वा तिर्णेय करना होता है कि बौन- 
कोन से प्रत्याशी (एशा0:0॥65) न्यूनतम स्तरों म प्ाते हैं। (ख) इस प्राथियो 
(#7ए॥०१ा।5) के क्रम का भी निरशय करना होता है प्र्थाव्‌ यह है कि कौनसा प्रार्षी 
सबसे प्रच्दा है भौर उसके बाद कोनसा अच्छा है, तथा इसी प्रकार भागे भी क्रम 
विर्धारण करना । इन परीक्षाग्रों को प्रत्याश्षियो वी सापेक्षिक स्थितियों (०20८ 
ए०»0४०॥$) का निर्धारण बरना होता है। प्प्रतियोगी परीक्षा को बेवल उन 
न्यूनतम स्तरों (१/४एवाणता ६/७४०४७705) वा निर्धारण करना होता है जोकि 


प्रत्याशियों बे लिए झ्रावश्यव होते हैं ।. ता बज की योग्यतामो भथवा भहंताभो दी 
जाच करने के लिए निम्न प्रकार की परोक्षाझो की व्यवस्था की जाती है 
(ब) लिखित परीक्षा (86 श्वाता छिशणाआा०॥), 
(ख) मौखिक परीक्षा ([06 0: छिकाण॥0आ07), 
(ग) कार्य-सम्पन्नता वा प्रदर्शन (06 फुशाणितशा०८ 6श7०१००॥), 
४(घ) शिक्षा व अनुभव का मूल्यावन (एर्कॉएशाता 0 ९१ए८था०एछ शात॑ 
६४९८06), 
(इ) बुद्धि परीक्षा (ग्रालाहक्षाटल 7९5) । 
388 (हम इन परीक्षा्रो म से एक-एक की विवेचना करेंगे -- 
क्क) लिखित परीक्षा (शाला छगागआणा) 


प्रत्याशियों की पोग्यताग्नो की जाच करने के लिए सभी देझ्लों द्वारा स्‍्राभमतोर 
पर लिखित परीक्षा्रो का उपयोग किया जाता है । प्रश्न यह है दि परीक्षा का उद्देश्य 
बया होना चाहिये ? कया परीक्षा के द्वारा प्रत्याशियों के श्रेष्ठतर ज्ञान था सामास्य 
योग्यता और बौद्धिक वल का पता लग़ान का प्रयल क्या जाना चाहिये मथवा इसके 
द्वारा उस विशेष जातवारी (5०९४० ॥80730०) का पता लगाने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिये जोकि उस पद के अत्तंथ्यो के सम्बन्ध मे प्रत्याशी मे पाई जाये 
जिसके लिये कि वह प्रतियोगिता कर रहा है ?े भारतवप तथा इगलेण्ड मे इन परीक्षात्रो 
का उद्देश्य यह है कि प्रत्याशियों की सामान्य बुद्धिकत्ता (0धाक्षण ग्राल॥हशा८८) 
अथवा थ्रेष्ठतर ज्ञान (50ए९7० 0) का पता लगाया जाए। परीक्षाओ्रों उन 
विपयो म लो जाती हैं जोकि कालिजो तथा विश्वविद्यालयों मे पढाये जाते हैं। इस 
प्रकार की परीक्षा के समर्थकों का यह विश्वास है कि थ्रेध्ठतर वृद्धि तथा ज्ञान वाले 
व्यक्ति हर एक प्रकार का कार्य कर सबते हैं और अपने भापको सभी परिस्थितियो 
के अनुकूल बना सकते हैं। 

भेकाले, जोकि इस विचार के रुवसे बड़े नायक थे, ने यह तक दिया कि 
* ऐसे व्यक्ति जोकि २१-२२ वर्ष ठक ऐसे भ्रध्ययनों (8॥00॥८5) मे ब्यस्त रहे जिनका 
किसी भी प्रकार के व्यवप्ताय से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और जिनके प्रभाव से उनका 
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मध्तिष्क छुला, प्रहराशील तथा शक्तिशाली बना है, वे व्यवसाय के प्रत्येक कार्य मे 
उन व्यक्तियों से भ्रधिक्त सफल रिद्ध होगे जिन्‍्होने कि १८-१६ वर्ष तक अपने 
व्यवसायों के विशेष ग्रध्ययन में व्यदीत किये है।” यह विश्वास किया जाता है कि 
इतिहास, उच्च कोटि के साहित्य तथा उदार शिक्षा के अ्रध्ययन से सर्वेश्वं ष्ठ प्रशासक 
दैदा होगे क्योकि वे अध्ययन व्यक्तियों भे सोचने-विचारने का एक ऐसा तरीका तथा 
बौद्धिक एवं नैतिक अनुशासन उत्पन्न करते है जोकि कुशल तथा योग्य प्रशासको के 
लिये ग्रावश्यक होता है। शिक्षा प्रत्याशियों में एक सर्वोच्च कोटि की व्यावहारिक 
सूर-बूक उत्पन्न करती है। माएत मे उच्च सिविल सेदा के लिये प्रतियोगिता करने 
वाले प्रत्याशियों का उन विषयो मे परीक्षायें देती होती है जोकि विश्वविद्यालयों मे 
पढाये जाते हैं | इन परीक्षाओ्ो का उद्देश्य प्रत्याशियो की सामान्य बुद्धिमत्ता का पता 
लगाना होता है। 


सयुकत राज्य प्रमेरिका भे सिविल सेवको की परीक्षाओं की एक पृथक ही 
योजना है। अमेरिकन सिविल सेवा परीक्षाओं का उद्देश्य उस विशिष्ट ज्ञान 
(8०८४० ॥8097९88०) का गठा लगाना है जोकि उ्रत्याक्षी मे उन कत्तंव्यो 
(00॥08७) के सम्बन्ध में पाया जाता है जो उसे सम्पन्न करने होते हैं। परीक्षा का 
उद्देश्य यह है कि कियी भी विश्विष्ट क्षेत्र मे प्रत्याशी के उस ज्ञान था पता लगाया 
जाए जोकि उसने प्रशिक्षण (79॥78) अथवा अनुमव (8/907०९६) द्वारा प्राप्त 
फिया हो। एक ऐसे पद के लिए ग्रथ॑शास्त्र (5००७००॥०४) मे परीक्षा ली जाती है 
जिसमे कि अपंशास्त्र के बारे मे ज्ञान होना झ्रावश्यक होता है । जिस पद में कावूनी 
ज्ञान की झ्रावश्यकता होती है उसके लिये कानून ॥.8७) मे परीक्षा ली जाती है । 
इस पद्धति का लाभ यह है कि कर्मचारी वार्यालय में अपना कार्य तुरन्त ही प्रारम्भ 
कर देता है । 
लिखित परोक्षा को किसमें (730० ण॑ फशांधकत 7०9) 

(प्र) लिबन्ध परीक्षा (६४३७ 7,9० 7८४)--इस परीक्षा के घ्रन्तगंत, 
अत्याशी से किसी विशिष्ट समस्या पर पक लम्दा निवन्ध लिखने को कहा जाता है। 
इस परीक्षा का उद्देश्य तथ्यों (&9८5) के बारे मे प्रत्याज्षी के ज्ञान तथा एक रामरया 
के बारे मे तक एव प्रमारा प्रस्तुत करने की उसकी सामथ्यं का पता लगाता है। इस 
विधि से तक प्रस्ठुत करने के उम्रके ढग, उसकी वर्णन इली तथा भाषा शैली-की-ओ ...._ 
जाच हो जादी है। भारत मे प्रखिल भारतीय सेवाश्नो के लिए झनिवाय 'निबन्ध' की 


सकता होता है। इस पद्धति के निस्‍्नलिखित दोष हैं. (१) यह पड़ति ख्चोत्ी है _ 
ब्योकि इसमे योग्य परीक्षको (£४शाणाट्ा$) को पारिश्रमिक देता पड़ता है। (२) 


पृथक्‌-पृथक्‌ परीक्षकों के मूल्याकन-स्तर भिन्न-भिन्न होते हैं ग्रतू परीक्षा प्रणाली मे 
भावनात्मक तत्व (899/00/५८ ४८ए०१६॥॥७) उत्पन्न हो जाता है हे सर पद्धतिं में मुह्या- 


बन में एकरूपदा (70779) नहीं लाई जा सकती । 


लोक प्रशामत 

३४६ 
अद्याणी को एक 
है (डाता! आउन्षटा ।55)--प्रश्चा_ 
किक क्‍77727: पु , कई डो मो प्रश्न दिये होते चसे हाँ या. 
तेमी परीशा देनी ट लक सी पक आह कटी बेस मम 7 चलन शमप पथथ 


ता ्ईः 
किला गा अप कप मा जा जे प्रदी गई बात टीक है या नहीं । कभी-व्भी ऐसा 


हल एस लि हल है होस्ट मर उक ताकपर उग मा दाता है मोर उसके बात से उतार दिए टोने हैं जिनमे मं 
कम 44 बानी भी गरी उत्तर पापा फाटना होता है। इसे “बहु विकल्पी लघु पीला (3!णेशए)९ 
5 बहा जाता है। कमी कभी प्रत्याथी को रिक्त श्थानो 


(गाज बवश एट हुए इब्दो की प्रूर्ति करनी होती है। इस परीक्षा दे निम्न 


पट गा महू परीक्षा इत मातो मं व्यक्तिनिरपेक्ष ( 00०४७) होतो है कि 
इसमे एवं प्रश्त वा एवं ही उत्तर होता है, भव परीक्षक वा भावनात्मक तत्व शतई 
भी अरकाश में नहीं भाता । उत्तर या तो महीं होता है या गलत, बीच का कोई रास्ता 
नहीं होता भौर परीक्षक वे किसी भी प्रकार दे रद विवेक (080८ध00) का प्रश्न 
नही उत्शह होता 

(३) चूंहि परीक्षा 'धोटे प्रस्तो' हे रूप मे हादी है भरत थोड़े से सगश्र-मे दो 
ध्र्याशी दे बारे में बहुत कुछ जाना जा सबता है । 

(३) ये परीक्षायें निवन्ध परीक्षायों के मुकावले प्रधिक विश्वस्त एवं प्रमाशिद 
होती हैं। 

(४) इतक प्रदःध वरन में भी कम व्यय होता_ है क्योवि एक ही समय मे 
हजारों प्रत्याशियों की परीक्षा से ली जाती है। इनका परीक्षा पत्र बिजली के द्वारा 
गझाता करने कादी मशीनों से तैयार हिया जाता है अत कार्य बहुत प्ीक्‍्म नि 
जाता है । 

परन्तु इन परीक्षाप्रो के द्वारा प्रत्याशी (0७70॥036) की वर्णन्शैली अ्रपवा 
भाषा की जाच नहीं की जा सकृती । इतक्के द्वारा जटिल सम्स्याभ्रो के विश्लेषण की 
उसकी योग्यता का पता नहीं लगाया जा सकता। इस रौति के द्वारा प्रत्याशी वे 
अनेक मानसिक ग्रुणो की जाच नहीं वी जा सकतो। कमीन्‍्कभी यह भी झारोप 
लगाया जाता है कि ये परीक्षाये प्रत्याशी के केवल तथ्य श्रम्बन्धी जाने (सिणटाएजे 
(॥०७/८०६०) की जाच कर सकती हैं। छुछ अमरीकी लेखको वा यह विश्वाद्ध है 
कि यदि इन परीक्षाप्नों के प्रश्नों को सावधानी के साथ तंग्ार क्या जाये तो ये 
निबन्ध परीक्षा भ्रथवा भन्‍्य किसी प्रकार की परीक्षा वे मुकाबले अधिक यपार्थ रूप मे * 
तथा प्ल्प-व्यय के साथ प्रत्याशो का निशंय, तर्क तथा विश्लेषण करने की योग्यता 
का भाष कर सकती है ॥ लघु उत्तर परीक्षाओं के बारे भे लिखते हुए प्रो० विलियम 

ए० रोबसन (७४780 ह ॥२०७७००) ने कहा कि "“" लिपिक सहायको का 
चयन ऐसी सघु परीक्षाग्रो के द्वारा किया जाता है जिनमे कि गशित, अक्षर विस्याय 

$ (गज 'तठाउत्धा। (६9), वक ८४, 9 563 
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३ 
($एभी॥ह] तया दब्दो के ग्रव झादि से सम्बन्धित सरल 'सही व गलत प्रश्व दिये 
होते है । इन परीक्षाप्रो का याभीर दोष यह है कि इनमे ठोस योग्यता के लिए कोई 
गु जाइश नही होती जैसी कि स्पष्ट वरणंनर्शली मं होती है , परन्तु इनमे यह लाभ 
अवश्य है कि काये छ्लीत्र गति स हो जाता है ।! 
(ख) मौघिक परीक्षा (0श पर) 

केवल्त लिखित परीक्षा के द्वारा प्रत्याशी के व्यवितत्व (?८5072॥9) की 
पिशेषताओं का मूह्याकन नहीं किया जा सक्‍ता। भ्रत उसकी वैयक्तिक विशेषताश्रों 
का माप करने के लिए मौखिक परीक्षा घ्रथवा साक्षात्तार (009७४) का सहारा 
लिया जाता है । साक्षात्कार त्रिधि ([ध्वएा०७ 0८५८८) का प्रयोग सम १६०६ मे 
सर्वप्रथम इगलेंड में नये श्रम कार्यालयों के प्रबन्धकों (४७॥8885) का चुनाव करन 
के लिए किया गया था । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ इगर्लंड म, सदशन अ्रथवा साक्षा 
स्कार अज्ञामकीय वर्ग के लिए किये जाने वाले चयन [$ल९ला०ा) की प्रक्रिया का एक 
अंग ही बन गया । बाद मे इसका विस्तार अन्य वगो म भी कर दिया गया। भारत 
मे, भारतीय प्रशासन सेवा ( & $) गौर भारतीय विदेश सेवा ( & 8) के 
लिए ४०० अको (७७7/:5) वी प्रन्य केन्द्रीय सेवाओ्रो बे लिए ३०० पझको की एक 
व्यक्तित्व परीक्षा' (?श३००श॥७ ६६5) होती है । मौखिक परीक्षा प्रत्याध्ी की 
श्षिप्रग्राहिता $॥09॥653), सत्तकर्ता (#[०७0055), वुद्धिमत्ता (#70॥80॥०९) तथा 
शीघ्र निर्शेय करने की क्षमता (00९८. ह्तञाए८त॥८5५) वी जाच करने के लिए ली 
जाती है | यह हो सकता है ढि प्रत्याशी को तुरन्त ही सुलमान के लिए एक समस्या 
([१7०७ंटत) दे दी बाय | समस्या को सुलभाने के उसके दय से सकटकाल का 
मुकाबला करने की उसकी दामता का पता चलता है। मौखिव परीक्षा प्रथवा साक्षा 
त्कार के द्वारा प्रत्याशी मौखिक वर्एनर्शली, समस्याग्रों के निपटने के ढग तथा दूसरों 
को सन्तुष्ट +रने की उसकी सामर्थ्य का पता लगाया जा सकता है। इसका मुर्य 
उद्देशय प्त्याज्ी की वैयक्तिक विश्विष्टवाओो की जाच करना होता है । उसके नेतृत्व के 
सम्भावित मुझो, उसके उत्साह तथा चरित्र बल का मूल्याकन परीक्षा वी इसी पद्धति 
के द्वारा हो सकता है । 

मौखिक परीक्षा प्रथवा साक्षात्कार प्रणालों मं सामायतया दो दोप पाय 
जाते हैँ । प्रथम तो गह वि इस प्रणाली की प्रकृति प्रभावात्मक तथा अस्यधिव 
भावनात्मक अथवा ब्यक्तिसापेक्ष (22०५ 500]८०॥४८) है । ध्यवितत्व (00- 
अ00॥0% के उप वो फिज्ारीना जोग को प्तिविज्ञाफ्थिर होते हैं। चुँकि इसा 
रीति की प्रकृति अत्यधिक व्यवितमापेक्ष अथवा भावनात्मक है झत प्रत्याशियों की 
जात करन *वकी यह एक अविश्वस्त ([7्र&॥90०) रीति है। दूसरे परेशानी तथा 
भय वे वातावरण मे ग्रनेक प्रत्याज्ी घबरा जाते हैं ओर ग्पनी बात को पूर्णातया 

] जब ह हिए७०७, (80): वह दाप्म इलफाव्ह था. कितताक दावव क्पाएह, 
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३४८ लोक प्रश्ञामन 


अच्छी प्रकार से स्पष्ट नही कर ते । साद्षात्कार-वक्ष (८४४६४ 007) प्रत्याशी 
के लिये एक ऐसी कृत्रिम स्थिति उतन्न बर देता है जिसमे वि बह उत्तेजित हो 
सस्ता है तथा घररा सकता है। ग्रत सदन भयवा साक्षात्वार व्यवित के लिये 
ज्ञाव वी परीक्षा नहीं है । इसक्री उपयोगिता वेवल यह है कि प्रत्याक्षी वे व्यविततत 
के बुछ बाह्य पहलुप्रो, जैस मापण, सामान्य मानसिक योग्यता व उसके बाह्य रूप 
आदि, के विषय म जानकारी मिल जाती है । 


मौसिक साक्षात्तारा (0व (शशा०७$) में सामूहिक वाद-विवाद' 
(0700फ १8९०४5४०॥) वी रीति भी काम में लाई जाती है। प्रनेक प्रत्यात्ी 
एक भेज के चारो प्रोर बेठे जात हैं और एक विषय पर वाद-विवाद वरते हैं। 
माक्षात्वार मण्डन (009८७ 80270) वे सदस्य उनका तिरीक्षण बरते हैं 
परन्तु बे वाद विवाद मे भाग नही लेते । बम रौति के द्वारा प्रत्याशी की तर एवं वाद- 
विवाद बरतने की क्षमता थी जाच वी जा भत्तों है। संत १६१७ में इगलड में प्रथम 
श्रेणी वी परीक्षा (0058 ॥ छाशाययाक्षाणा) ने सरवन्ध में एक समिति की 
निमुवित वी गई थी । यह समिति मौखिक साक्षाल्रार श्रथवा मौलिक परीक्षा 
(४४६ ४०८८ (६७) क भ्रत्यधिक पक्ष मे थी । समिति वा कहना था कि. 


* हमारा विश्वास है वि मौधिक परीक्षा (४४७ १०८ छक्षातााणा) 
मे प्रत्याशी के बुछ ऐसे गुर प्रवाश में श्राते हैं जिनरी कि लिखित परीक्षा के द्वारा 
जाच नही बी जा सकती प्ौर यह कि वे गुण लोक सेवकों बे लिये थड़े उपयोगी 
होते हैं । कभी-वभी पह तव' दिया जाता है कि एवं सब प्रयार से सुयोग्य प्रत्याणी 
मौखित परीक्षा से घबरा सकता है श्रौर इस प्रकार न्यायप्राप्ति से वचित रह संवता 
है। हिल्तु हमारा विचार है कि इस प्रकार घबरा जाता तथा घेरे खो देता ढ्रया 
स्वय ही एक गम्भीर कमी नहीं है, भ्रयवा प्रतिभाशवित यो स्रामयिक सूमन्युभ 
(९/९६९०९ ०६ ॥070) तथा मानसिक सन्तुलन, जोकि ऐसी दशाप्रो मे प्रत्याशी को 
उसके सभी साधनों का समुचित उपयोग बरने के योग्य बनाते हैं, कया बहुमूल्य 
गुण नहीं है. * । हमारे विचार से मोखिक साक्षात्वार को प्रत्याशी बी सतर्कता, 
बुद्धिमत्ता तथा उसके मानसिक हृप्टिकोण की जांच करत वी एक परीक्षा बताया जा 
सत्ता है शौर इस प्रवार यह भ्न्‍्य विश्ती भी परीक्षा से श्रेप्ठतर है । हमारा 
विचार है कि मौखिक परीक्षा झक्षणिक अध्ययन के दिषयो मे नहीं वल्दि सामान्य 
प्रभिदचि (60हटा3 ॥((८४() के ऐसे विपयो के सम्बन्ध मे होनी चाहिये जिसे 
पर हि प्रत्येर नवथुवक को कुछ न कुछ कहदा ही बड़े ।” 

परन्तु मोखिक परीक्षाय्रों से सम्दर्धित इस चित्र का दूसरा पहलू मो है। 
इस सम्बन्ध में परीक्षाओं की जाच की अन्वर्राप्ट्रीय सस्था [];रल्शाशा०एश धान 
१फ6 0 छडऋकगाफवा।0ा छटपणा)) हारा एक अनुसधान किया गया । इस स्त्या 
ने सिविल सेवा की मौखिक परीक्षा के प्रतिह्प (र८॥०9) दी स्थापना वी प्रौर 
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यह पता लगाया कि भिन्न-भिन्न साक्षाल्कार मण्डलो ([ए/ट८शल्ण ऐ०श:05) दादा एक 
से ही प्रत्याशियों को दिये गये प्रको मे ६€₹ तथा ७० तक का भ्रन्तर देखा गया और 
उनके झ्को का झ्रौसत अन्तर (&रवयघष्०० पशीटाथा००) ३७ था । जाच मण्डल ने 
गह कहा कि “१०० भें २० से लेकर ३० ग्रको तक के ये तोब् अन्तर*** और १०० 
में लगभग १२ अरो का औसत अन्तर साक्षात्कार परीक्षा [ग्शक्षण०७ ४४) की 
अविश्वस्तता तथा प्रप्रमाणिकता को प्रोर सकेत करते हैं झोर इस बात को प्रकट 
करते हैं कि यह परीक्षा (7८७) प्रत्याशी को सिविल सेवा परीक्षा मे निर्णायक स्थात 
पर रखने में कितना ग्रधिक प्रभाव डालती है” **  ॥ 

इस प्रकार यदि एक ही प्रत्याशी दो भिन्न भिन्न साक्षात्कारों में सम्मिलित 
होता है तो भिन्न-भिन्न साक्षाल्थार सण्डल उसको पृथक पृथक्‌ झक देते हैं । झको का 
यह भ्रन्तर इतना प्रधिक होता है कि ऐसा प्रतीन होता है कि मानो भिन्न-भिन्न 
प्रत्याशियों का राक्षात्तार (0६एश०७]) किया गया है। सदर्शन अथवा साक्षात्कार 
अविश्वस्त, ग्रप्रमाशिक तथा भावनात्मक ($७0]०७) होता है । प्रौ« फिनर ने साक्षा- 
त्कार के लिए तिम्वलिखित भिद्धातों के प्पनाने का सुझाव दिया है-- 

(१) शाक्षाक्तार की अवधि झाधा घण्टा होनी चाहिए । 

(२) साक्षात्कार के समय पूर्णतया प्रत्याशी को क्षैक्षणिक रुचि के ऐसे विषयो 
पर वाद-विवाद होना चाहिए जो कि उसके परीक्षा पाठ्यक्रम मे उल्लिखित हो । 

(३) साक्षात्कार को एक भनुपूरक परीक्षा (309/४॥८०(४३ ९४६) बनाया 
जाना चाहिए, चुनाव करने की एक निर्णायक (922/8४८) परीक्षा नहीं । 

(४) साक्षात्कार मण्डल में एक ब्यावसाबिक प्रशासक तथा एक विश्व- 
विद्यालए का प्रशास्क होना चाहिए । 

(१) सदर्शन ग्रयवा साक्षात्कार सिखित परीक्षा से पहले नहीं बल्कि बाद मे 
होना चाहिए। 

(६) जेब तक कि साक्षात्कार का निरंय न हो जाए तथा ग्रक न दिये जाये 
तब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिप्रोर्ट पर विचार नहीं किया जाता चाहिए। 

(७) चूंकि साक्षात्कार मे प्रभी तक स्वेच्छाचारिता पाई जाती है भ्रत इसको 
सीमित करने के लिए साक्षात्कार के झको की सक््या ३०० से घटा कर १५० कर 
देना चाहिए ॥ 

भारत मे इस बात की तीब्र प्नालोचदा को जाती है कि मौखिक साक्षात्कार 
के ४०० पक पूर्णतया चुनाव मण्डल (52००४०७ 20»70) की भावनाओं, तरगी एव 
रुचियो पर निर्भर होते हैं। सेवा आयोग के सदस्य इस हृष्टिकोश को सामते रखकर 


ये ३ फ्रद्शएक्षा क्‍्माटक 706 इकल्वाज दावे लिबदर८९ ण॒ #किदशण ठ7एलाक्रारग,, 
हा 





३५० लौक प्रयासन 


सांतावकार म बद्ते हैं कि प्रयातियों का एक वडी सस्या का छटाव बरना है ब्रत 
साक्षावार में मतगाने भ्क देते हैं। से भ्रतिरितत उनहा व्यवहार भी कभी 
बभी वडा उत्तजना-मक तथा भ्रापत्तिजनत टाता है। यह प्रयाशी यो प्रासाहिद 
करने दे बजाय प्रौर हता साहित वर देता है. पदि य बातें सय हैं (बयोकि पखव 
तथा घनुवालव ने किसी जी प्रकार के साक्षाउार के लिए स्वय को वभी भी घिबित 
सब प्रायाग क समुस उपस्थित नहीं किया है) ता दसम मौलिक परिवतद करने वी 
आवेश्यक्ता है. साक्षा'सार के ब्रग गिसी भी दा में २०० स प्रधिव नहीं हांवे 


हि ये 
(ग) फाप सम्पत्तता वी परीक्षा (86 एल्त०शश०्ट प०४॥) 

तकनीओ कार्यों झयव व्यवेसाया वे लिए वमचारियां की भर्ती व्रत समय 
बाय सम्पत्षता की सदी हो वियि को उपयोग जिया जाता है। सद्र लखका (799785) 
या आयुतियित्रों (8000हएौश5६. पश्रथवरा परिचारिबादों (ररए7४८$) दी भर्ती 
तब की जाती है जय दि वे उसे विटिएठ भ्रयवा तकतीकी काय का बरने की प्रपना 
प्रवीणता एवं बुशता का प्रदयव कर देत है जिसके तिए कि उनती भर्ती की लाटी 
है। इस परीक्षा के द्वारा गफ्लता के साथ इस वात का पता जगाया जा सबता है 
कि कसी ब्यत्ित मे एक विशिष्ट वाय वा सम्दन्न करन का कितनी सामष्य है कि 
भर्ती किए जान वाल इत वमचारिया को यट टिसाना हाता है कि ब निर्धारित काय 
को सम्पन्न कर सकते हैं दसी वारण इसे काय सम्पन्नता वी परीक्षा (?लॉ०फाशारर 
पृ८50 बहा जाता है । एक सुटलखत वा यह दिखाना पढ़ता है वि बह टाइप कर 
सत्रता है एक बद्यतिक (80७॥7८४॥) को यहे मिद्ध करवा टाता है कि वह समुचित 
रीति स तार भ्राटि जगावर एक भवन व विद्युतीकरण कर सकता है झौर वेवल 
तभी उनको काम पर जगाया जाता है। ऐस व्यवसायो के लिए जिमम कि प्रवीणता 
की जल्रत हांती है यह पराक्षा प्राथत आवश्यक है। 
(घ) शिक्षा प्रनुभव तथा दारीरिफ जाच फा मूल्य 
[एर्भेपश्नाण ० 4.00९३४(०॥ रिजफु्काशार्ट आए ए95९॥) ॥[८5४) 

प्रयाशी के चुताव वे लिए उसबी शक्षश्िव योग्यताशो एवं श्रनुभव का 


भी मूल्यावत क्रिया जाता है | (एक प्र यानी उस काय की करने के विए गारीरित प्यारी उस काय को करने के विए शारीरिय 
हष्टि स ठीक होता चा। 


हिए जांबि उम सोंपा जाना है | यह भ्राता दो जाती है 

पढ़ कवेघाराअपता-अत्ति तवा खण तम्ला रपद्धसआ8 ८०३०७) क सम्बधध म 

एक ग्रूनतम स्तर को ग्रवश्य बताय रखंगा । वह कसा भी छूव की बीमारी अयया 
किमी भी प्रकार की शारीरिक भ्रयोग्यता से ग्रसित नही होगा । 


(ड) बुद्धिपरीक्षा [/स॥ह७००४ पद्छ) 
बुद्धि परीकाएं प्रयाणी की सानसिक प्रिषक्वता (>४०यहढं तआप्प 0) का 
पता लगाने के लिए ज्ी जाती है । बुद्धि भाग्यफ्न (जाल हट१०8 एफ्णाल्या) 
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जिसे कि आमतौर ”[ 0" कहा जाता है श्यक्ति की मावसिक आयु (!/८्ाण 08% 
का सूचक होता है। 2 0 का निरेय मानसिक आगु की काल-क्रम्रानुसार आग 
(एफा०0ण०ट्टाप्श ४०6) से तुलना करके उसके ग्राधार पर किया जाता है| इस 
प्रकार, यदि एक बच्चे की कालकृुमानुसार आयु ८ है और मानप्तिब प्रायु १० है त 
इसका 0 १२५ होगा, वयोदि दस झाठ का १२९ प्रतिशत है । परन्तु इस सम्बन्ध 
में कोई एवं राय नही है कि मानसिक विकास वी ह्टि से ? 0 का अर क्या है 
इस विषय में सामान्य मत यह है कि ६६ तथा इससे कम भ्रक दुवंत प्रथवा चचर 
मस्तिष्क वे सूचक हैं , ६० से ११७ तक के अ्रक सामान्य मह्तिष्क वे श्लौर २३० रु 
अधिक पश्रक भ्यन्त श्रेष्ठ मस्तिष्क के सूचक है। यह भी विश्वास किया जाता ९ 
कि मानसिक परिपक्वता १४ से १६ तक के वर्षों के बीच में प्राप्त कर ली जाती है। 
कार्य-कौशल परीक्षायें (8४90004८ 7०३७) प्रत्याशी के जन्मजात सामरात 
मानसिक ग्ु्ो की जाच करते के बजाय इस बात का पसा लगाने का प्रग॒त्न करते 
हैं कि ध्यवित मे किसी विशेष कार्य को सीख की कितनी योग्यता भ्रयवा क्षमता है 


ये मनोवैज्ञानिक परीक्षाये प्रत्याशी के व्यक्तित्व के कुछ गुणो का तिर्धारए 
कर राकती हैं। भारत से प्तैनिक प्रतियोगिता परीक्षात्रों (७॥७9 (०००४४॥९५ 
पू८४$) में इनका उपयोग किया जाता है । 

सभी प्रकार की परीक्षायें प्रत्याशियों की क्षमता एक योग्यता का पता लगार 
के लिए कौ जाती हैं। प्रयत्न यह होना चाहिए कि इन परीक्षाप्रो मे से भावनात्मव 
तत्व (500|९०४४६ ८७६०५) को समाप्त किया जा सके । ऐसे प्रत्येक उपाय के 
ग्रपना लेना चाहिए जा कि व्यक्तिनिरवेक्ष भाव से प्रत्याशियों की योग्यताओों क 
निर्धारण कर सके जब भी कोई दोष प्रकाश में आये दभी इत परीक्षामी पर एस 
विचार किया जाना डाहिए । इसके अतिरिक्त, किस्ली भी एक परीक्षा को निर्णायर 
नहीं माना जाना चाहिये, क्योकि कोई भी एक परीक्षा पूर्णादया वैज्ञानिक, विश्वस्त 
प्रामाणिक तथा मू्े-प्रूफ (80०! छ70०[) नही होती । 
(४) योग्यताश्रों के निर्धारण के लिए प्रशातकौप यन्त्र 


(#प्राशाशज्षात्र९. ऐै2कोओशए गि 98 फऐशेलगराएशीक  ण॑ 0फणा 
हित) 


प्रन्‍नन यह हैं कि प्रत्याशियों की उत परीक्षाओं की व्यवष्या करने वे लि। 
कौन से अशासकीय यन्त्र का उपयोग किया जाए । यह तो सभी स्वीकार करते हैं वि 
इन परोक्षाग्रों का भ्रायोजन ह्वतत्र ठथा निष्पक्ष व्यक्तियों के एक निकाय (8009 
झ्वरा किया जाना चाहिए और विभित लोक सेवाओं के लिए प्रत्याशियों (0904 
92(55) का चुनाव करना चाहिये । योग्यताओ का निर्धारण ऐसे व्यवित्यो के एक निफाए 
द्वारा किया जानो चाहिये जो कि राजनेतिक दलदन्दी का शिकार न हो सके चुना 
मण्डक्न (80:४० 9०५४2) के सदस्य व्यक्तियों तथा उनकी योग्यताओो की ज(च हे 
क्षेत्र के विश्वेषज्ञ (£7फशा७ भी होते चाहिये 


रेश्र लोक प्रशासन 


लोक्तत्रीय दशा मे, प्रत्याशियों की भर्ती करते का यह कठिन कार्य स्वतत्र 
सिविल सेवा भ्रायोगो को सौंपा जाता है। सिविल सेवा भायोग वा बाय॑ यह होता है 
कि मक्वारों व दुजेनों (१05८9) को सेवाशों से बाहर रा जाय भौर सर्वोत्तम 
ब्यक्तियों को सेवा में लेने का प्रयत्न क्या जाए। 
भारत में लोक सेवा ब्रायोग 
(]॥6 7?७॥€ 5600९ (०शाः5छ०7 तर ता09) , 

भारत मे लोक सेवा श्रायोग की स्थापना वे विचार वा उल्लेख ५ भाज सन्‌ 
१६१६ को भारतीय सर्वधानिक सुधार ([#0/श (एणाज्ञाएणाओं रिशणिए$) पर 
दिय गए एक शभ्रावश्यक प्रपत्र मे किया गया था । उसमे कहा गया था कि : 


' अधिकाश अ्रधिराज्यों ([00970978) मे, जहां कि उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना हो गई है, इस वात की प्रावेश्यक्षता भनुभव की जाती रही है कि कुछ स्थायी 
कार्यालया वी स्थापना करके राजनतिक प्रभाव से लोक सेवाश्रो को सुरक्षित बनाया 
जाए , इन कार्यालयों का मुर्य कार्य सेवा के मामलो में विनिमय बनाना हो । वर्तमान 
समय मे श्रभी हम इस ए्यिति में तो नही है कि भारत में एव लोक सेवा प्रायोग की 
स्थापना के मामले को पूर्ंदया प्राग बढ़ायें परन्तु हम यह भ्रनुभव करते हैं वि यह 
सम्भावना प्रथवा श्रात्षा हा, कि सेवायें प्रधिकाधिक मत्रीय तियनन्‍त्रण ()४॥॥७6708| 
(०7/०)) मे भरा सकती हैं एक ऐसे निकाय (800५) की स्थापना वा हृढ भ्राघार 
प्रस्तुत करती है।' सन्‌ १६१६ के भारत सरकार अधिनियम (00एटगाला। ० 
]700॥8 8५) में एक लोक सवा झायोग की स्थापना की व्यवस्था को गई थी यद्यपि 
प्रधिनियम के लागू होने के एकदम बाद ही इसका निर्माण नहीं किया गया । 

भारत मे उच्च सिविल सेवा के सम्बन्ध में नियुक्त शाही पायोग (०) 
(ण्शाप्राक्नण। ने, जिसके श्रष्यक्ष फनंहूम के विस्काउन्द ली (५50०णा: 
4.८8) थे, अपने प्रतिवेदन (२०फ०ा:) मे, एक रवतत्र तथा निष्पक्ष सिविल सेवा 
झ्रायोग बी आवश्यकता के बारे में सन्‌ १६२४ मे निम्नलिखित विचार व्यक्त 
क्यि-- 

* जहाँ कही भी लोकतत्रीय सरकारें वर्तप्रात हैं, झठुभव से यही पता चला है 
कि कुशल सिविल सेवा की प्राप्ति के लिये यह ग्रत्यावश्यक है कि जहाँ तक भी सभव 
हो सके उसको (सिविल सेवा को) राजनंतिक ग्रथवा दैयक्तिक प्रभावों से बचाये 
रखा जाय और उसे स्थिरता तथा सुरक्षा की वह स्थिति प्रदान की जाए जो कि ऐसे 
निष्पक्ष तथा कुशल साधन के रूप मे इसके सफ़ल कार्य सचावन के लिए अनिवाय 
होती है जिसके द्वारा कि सरकारे चाहे वे कंसी भी राजनंतिक विचारधारा की क्यों 
न हो, अपनी नीतियो को क्रियान्वित करती है। उन देशो म जहाँ कि इस सिद्धात 
की उपक्षा कर दी गई है और जहां इसके स्थान पर “लूट खसोट प्रणालो ([8छणा5 
$$श6॥) लागू है, इसका अनिवाय॑ परिणाम एक अकुशल तथा असग्रित सिविल 
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सेवा के हूप में सामने आया है और अष्टाचार (007ए८9४०व) अनियम्त्रित रूप मे | 
बढ़ा है। अमेरिका भे, सेवाग्रो मे भर्ती पर नियन्त्रण लागू करने के लिए एक सिविल 
सेवा आयोग का गठत किया गया है| मारत के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अ्धिराज्यो 
से शायद ग्रबिक उपयुतत एवं ल्राभदायक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कनाडा, > 
आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणों अ्रफ़ीका मे अब सरकारी सिविल सेवा ग्रविनियम (९ए०- 
आर (शा $दाशप6 8०0) बने हुए हैं जो कि जोक सेवाओं की स्थिति तथा वियत्तर/ 
का नियमन करते हूँ श्लौर उन सबका एक सामान्य लक्षण है एक लोक सेवा झ्रायोग 
का गठन, जिसे कि अ्धिनियमों के प्रवन्व का कार्य सौंपा गया है। सन्‌ १६१६ के 
भाख्त सरकार अधिनियम का निर्माण करते वालो ने एक लोक सेवा ग्रायोग की 
स्थापता के लिए जब अधिनियम मे घारा €६ (स) की ब्यवस्था की तो इसी उपरोवतत 
ग्रावश्यकता को दृश्टिगत रखा था , इस लोक सवा आयोग को निरन कार्य सम्पन्न 
करने थे “भारत में लोक सेवाग्रो को भर्ती तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो 
परिषर (0०ए॥०॥) से राजमन्त्री (5००८४४:५ ० 59880) द्वारा बनाये गए नियमों 
के द्वारा उसे योपे बाये ।! शरद में सब १६२६ में अखिल शारतीय तथा उच्द 
सेवाओं के लिए एक केन्द्रीय शोर सेवा श्रायोग, जिसे वि "लोक सेवा प्रायोग, मारत'” 
कही जाता है, स्थापित किया यग्रा था । 
गझ्रायोग का गठन तया कार्य 
[ए०740#पएाणा 700 ए9९॥०॥5 णै धर (0रभएउनज्न॑ं००) 

भारतीय संविधान (00॥0 (0050/0009) थे एक राघीय लोक सेवा 
आयोग (07 9 $ ८) की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित मर्वेधानिक उपबन्धों 
की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिससे झायोग को किसी भी प्रकार के बाहरी 
प्रभाव से मुक्त देखा जा सके । * 


(१) होऊ सेदा आयोग के सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीख से ६ वर्ष कौ 
अवधि तक, भ्रथवा पैसठ वर्ष की श्रायु को भ्राप्त होने तक, जो भी इनमे से पहले हो, 
नियुक्त किये जायेंगे | 

(२) ग्रायोग के सदस्य की ेवा की झर्तों मे, उसकी नियुक्तित के पदचावु ऐसा 
परिवर्तन ने किया जा सवेगा जो उसके लिए अजाभकारी हो ।१ 

(३) झ्रायोग के सदस्य का कुछ विशिष्ट बातो के झ्राधार पर उच्चतम न्‍्याया- 


लगघ ($0एाशा८ (०णा) के परामह। से राष्ट्रपति (श६त०ा) की आज्ञा दारा 
हटाया जा सकता हैं। ये आधार अग्रलिखित हैं ! 
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लोक सेवा झ्रापोण के किसो सदस्य का हटाया जाना था निलम्बित किया 
जाना 

(शल्काणनी. 204 52क्रुशाओ्रणा. ण॑ 28 गशाएँश रण ॥ 770 50906 
((णणगाएं5ड०॥) : 

(7) खड (३) के उपयन्धों (70श00०7॥5) के प्रधीन रहते हुए लोक सेवा 
भायोग का सभापति (-धशाणा) या ग्त्य कोई सदस्य ग्रपने पद से वेदल राष्ट्रपति 
द्वारा कदाचार ((।8८7॥४५४०॥ वे भ्राघार पर दिये गए उस आदेश पर ही हटाया 
जायेगा जो झि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा [रे८८ा) किये जाने प' 
उस न्यायायय द्वारा प्रनुच्छेद (880८८। १४५ के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-विधि वे 
प्रनुसार की गई जाच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गए इस प्रतिवेदन के परचात्‌ 
कि ययाह्थिति सभापति श्रथवा ऐसे भनन्‍्य किसी रादस्य को ऐसे विस्ती प्राधार पर हट 
दिया जाय, दिया गया है। 

(॥) सपीय प्रायोग ((980॥ 00वएग590प प्रथवा संयुक्त प्रायोग (000 
(०ग्ाउअक) की स्थिति मे राष्ट्रपति भर राम्यं-भ्रायोग (४४८ (०77/॥07 
की स्थिति म राज्यपाल (00०४८॥०7) भ्थवा राजप्रमुख प्रायोग के सभापति य 
प्रन्य किसी सदस्य वो, जिसके सम्बन्ध में लण्ड (१) के प्राधीन उच्चतम न्यायालय रे 
पृच्या वी गई है उसके पद से तब तक के लिए निलम्बित ($॥99077॥ बर सकेग 
जब तक कि ऐसी पुच्छा की गई बांठ पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के भिलरे 
पर राष्ट्रपति प्रपना प्रादेश न दे दे । 

(70) खण्ड (१) में किसी बात के होते हुए भी य्यास्थिति (88 (8९ ८४७ 
7799 90) लोक रोवा ग्रायोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य यदि-- 

(क) न्याय-निर्णीत दिवालिया (!050/9०॥) हो जाता है ; प्रधवा 

(ख) प्रपनी पदावधि मे भ्रपन पद के कत्तंव्यों से बाहर कोई वँतनिक नौकर 

करता है , भ्रथवा 

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौदेल्य के कारण अपने 

पद पर बने रहने के अयोग्य है , 

तो ऐसे सभापति या ग्रन्थ सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसके पद से 
हटा सकेगा । 

(५) यदि लोक सेवा आयोग का सभापति या प्रन्य कोई सदस्य भारत सरकार 

या राज्य की सरवार बे' द्वारा, या उसकी झोर से, किये गए किसी ठेके (00088 
या करार (#हाध्टाएथय) में, निगधित (7000079/80) कम्पनी के सदस्य के नाते 
चए उसके अाप्या अप्त्वे के उप कफ के तिपपप| फल अपार से मेरे तघुपतता वा हित: 
सम्बद्ध ([7/2728(९6] है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उसके लाभ में अपवा 
तदुत्मन्न किसी फायदे या परिलाभ (ऐशाली। ण॒ धगाणण्गधा) में भाग लेता है तो 
वह खड़ (१) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का अपराधी समभा जायंगा। 


४! 
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(४) आयोग के ब्यय भारत की सचित निधि [एणा$णाएंदाल्त गाए 
]79/9) से लिये जायेंगे 7! 

(५) सरवार द्वारा जारी किये जाने वाले ऐसे सभी विनियम (2880]80075) 
जो कि यह प्रकट करते हो कि ये मामले श्रायोग की श्रधिकार सीमा मे नहीं है, ऐरो 

सद्योघन ()00॥02007$) के लिए, जोकि श्रावश्यक समभा जाये, ससद या राज्य 
विधान मण्डल के सम्मुख्त रखे जायेंगे । 

(६) सदस्य के झ्रपने पद पर न रहने पर झन्य नोकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध लगाएं गये हैं जो कि निम्न प्रकार हैं ।? 

(क) संघीय लोक सेवा ग्रायोग (7 ? ५ (८) का सभाषति भारत सरकार 
या किसी राज्य सरकार के भ्रधीव किसी भी और नौकरी के लिए श्रपात्र होगा । 

(स) राज्य के लोक सेवा झ्ायोग का सभापति सघीय लोक सेवा झायोग के 
समापति या सदस्य के रूप में भ्रथवा अन्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग 
(9, $, 0.) के सभापति के रूप में निम्र॒ुक्त किया जा राकता हैं । 

(गे) सधीय लोक सेवा श्रायोग का कोई भी सदस्य (सभापति को छोडकर) 
संघीय लोक रोवा झ्रायोग के सभापति के रूप म श्रथवा बिसी भी राज्य के लोक 
सेवा भ्रायोग के सभापति के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है । 

»  (प) डिसी राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य (समापति को छोड़कर) 
सधीय लोक सेवा आयोग के सभापति या सदस्य के रूप में प्रथवा उसी, था किसी 
श्रन्य, राज्य-लोक सेवा-भ्रायोग के सभापति के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है। 
प्रायोग के कार्य 
(फ#फ्रादांगा5 ण प्रो (णज550॥) * 

(१) भर्ती के तरीकों तथा सिविल अथवा असैनिक सेवाप्रो तथा अ्रसैतिक पदो 
पर गीधवी प्रषवा पदोन्नति (27070000) द्वारा नियुक्तित बरतें मे ग्रपताये जान वाले 
भिद्धान्तों से सम्बन्धित सभी मामल्ो पर सरकार को परामश्ञ देना । 

(२) नियुक्ित, पदोन्नति तया स्थानात्तरण प्रादि के लिए प्रत्याशियों की 
उपयुकतता (50॥90॥॥9) के सम्बन्ध में परामर्श देना । 

(३) सेवाझ्ो पर नियुवित वरने के लिए परीक्षाओं का सचालन करना । 

(४) लीक सेवकों को प्रमावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध 
में परामओं देंना । 

(४) लोक सेवा के किसी व्यकित हारा अपने कत्तेब्य पालन किये गये कार्यों 
जे सम्बन्ध में उसव्‌ विरुद्ध की गई किस्ही कानूनी कार्यवाहियों में जो सर्चा उसे अपनी 
प्रतिरक्षा मे करना पडा है उसके दावे के सम्बन्ध मे, तथा किसी लोक सेवक द्वारा 
नियृति-बेतव भ्रयवा पेन्शत के लिए किये जाने वाले उस दावे के सम्बन्ध मे परामर्श 








4 #३, 322. 
उ क्षाई 39 (9), (0) (०), (4) 
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देना जो वि वह श्पने उत्तरदावित्तों का पालने करते समय चोट खाते की स्थिति मे 
करता है। 

(६8) प्रत्य कोई ऐसा मामला जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप 
मैं उनको सौंपा जाए ।! 

इस बात शी भो व्यवस्था है कि ससद द्वारा भ्रयदा रोज्य विपान-मण्डल द्वारा 
बेवल सरवारी सेवाओ्रो के ही सम्बन्ध में नही, वत्दि उन सेवाप्नों के सम्दन्ध में भी 
जो कि स्थातीय प्राधिकारियों ([,0८9 & ४)ै॥०70९9), निगममो (00907०/0॥$) 
प्रयवा सार्वजनिक सस्याप्नों वे भ्रधीन हों, भ्रायोग वे वार्यों वा विस्तार दिया जा 
सकेगा १ 
लोक सेवा श्रायोग के प्रतिवेदनः 
(00705 ण॑ 7809॥९ 8७०73९६ (०कगा550॥) ३ 

(१) मघीय भायोग का यह बर्त्तव्य होगा दि राष्ट्रपति को भपने द्वारा बिये 
गये काम के दारे मे, प्रतिवर्ष अ्तिदेदव दे, तथा ऐसे श्रतिवेदत के मिलने 7२ राष्ट्रपति 
इन मामलों के बारे मे, पद्ि कोई हो, नितमे कि प्रायोग को परामर्श स्वीकार नहीं 
क्या गया, ऐसी प्रस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन वे! सहित उस 
प्रतिवेदन बी प्रतिलिपि सख्द के प्रत्येक सदन वे समक्ष रसवायेगा । 

(२) राज्य प्रायोग का यह बत्त॑ व्य होगा कि राज्य के राजपात या राजप्रमुख 
को श्रपत द्वारा किये गये काम के बारे में भरतिदर्ष भ्तिवेदन दे तथा संयुक्त श्रायोग 
(70॥॥ 0०॥७॥550॥) वा वत्तिंव्य होगा दि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक बे, जिनकी 
प्रावश्यकताभ्रो की पूर्ति संयुक्त प्रायोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राजशमुख 
वा उस राज्य के सम्बन्ध में प्रपने द्वारा किये गये बाम के बारे मे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन 
दे तथा इनमे से प्रत्येक प्रवस्वा मे ऐसे प्रत्रितिदन बे मिलने पर यवाध्यिति राज्यपाल 
पा राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि.कोई हो, जिनमे कि झायोग का परामर्श 
पवीकार नही किया गया है, ऐसी प्रस्वीक्ृति के बारणो को स्पष्ट करने बाज्ञ ज्ञापन 
के सहित उस प्रतिदेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगा। 

लोक सेवा प्रायोग़ एक परामर्शदात्री संस्था (॥(५४50५/ 9००0) ) है। भारत 
बे राजमात्री [50ट्रक्षआ५ र॑ भव गण फधाव) 5ग $्शा०८ 7०98 ने सन्‌ 
१६५५ के भारत सरकार विधेयद (60एथागपाध्य। णा ॥68 87) के पास होत॑ 
समय ब्रिटिश ससद में यह बात कही 

>'सबुकत भ्रत्रर समिति (उणा6 56०९९ (0व706९| का यह निश्चित मत 
था और यहाँ तपा भारत में मर सलाहकारों का भी यही निश्चित मत है वि लाव 
सेवा ब्ायोग (8. 5 ९) पराम््रदाता के रूप मे ही अधिर ग्रच्छी प्रकार कार्य कर 





! 7 326 (9), (23 (3), (४), (9), (०), (०), (ढा 
2 46 उस 
3 45, 323 (9 (2/ 
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सकता है| अनुभव से यह पता चत्रा है दि पदि श्रायोग को परामझंदाता के झूथ मे 
रखा जाएं तमी उनका मधिक प्रमाव पडन की सम्भावना है, बजाए इसके कि यदि 
उत्हें आादेशात्मक झक्तियाँ (/धआ५१:०79 9०८७) दी जायें । खतरा यह है वि यदि 
हम उन्हे ग्रादेशात्मक शक्तियाँ दे दे तब हम एक प्रान्त (0000) में दो सरकारें 
तथा केन्द्र मे दो सरकारें स्थापित कर देग भर फिर इस प्रकार कौ कार्यविधि (०- 
वक्ष] के विरोध में बहुत कुछ कहा जा सवता है झनेक दृष्टिकोशों से भ्रधिक 
प्रच्दी तरह बात यही है कि वे परामशंदाता हो ।” 

सरकार को इस बात की स्वततता होती है कि वह आयोग द्वारा दी गई 
सलाह को स्वीकार प्रथवा अस्वीकार करे, परन्तु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके झनुसार 
सरकार से यह माग की जाठी है कि वहू, आयोग का वापिक प्रतिवेदन विधान-मण्डल 
के समक्ष प्रस्तुत करते समय, उन कारणो का भी स्पष्टीवरण करे कि कुछ विशिष्ट 
मामलो के सम्बन्ध मे आयोग की सलाह क्यो न स्वीकार की जा सकी। श्रायोग की 
सलाह की उपेक्षा करके सरकार द्वारा की जाने वाली मनमानी कारंबाई के विरुद 
यह्‌ एक सुरक्षा है। 

आयोग का निर्माण राविधान (0०75४(ए४०॥) के द्वारा किया ग्रया था। 
इस बात के लिए सभी उचित सुरक्षाओ की व्यवस्था की गई थी कि इसको सभो 
प्रकार के अनुचित प्रभावों से बचाये रखा जा सके और उनकों इस योग्य बनाया जा 
सके क्रि जिससे वे अपने निर्धारित कर्तव्यों वो विष्पक्षता, सत्यनिष्ठा ([7087॥9) 
तमा बिता भय या पक्षपात के स्वृतत्रता के साथ पूरा कर सके 7? 

इगलेंड मे सन्‌ १८५४ से ही सपरिषद्‌ महाराज्ञी (0४०६४७॥-0०७:०॥) 
प्रथवा सपरिषद्‌ सम्राट (॥778-7-0०ष्याथा) सिविल सेवा मे नियुवित के हेतु 
प्रत्याशियों की परीक्षा ठथा चुनाव करने के लिए ब्रायुकतों (0०ए४एा5॥०ए०४) की 
नियुक्ति करते है। “प्रत्यक स्थिति मे आयुकतों को स्वतत्रता की स्थिति का वास्तविक 
प्राधार यह है कि राजनेतिक दलो से यह मौन तथा अलिखित पत्रका समभौता है, 
जिप्तको ससदीय तथा जनता का सवल मत भी प्राप्त है, कि आयुक्त अपने कार्यों को 
पूर्णातया स्वतत्र तथा निष्पद्षा रीति गे राम्पन्न करें 2 

इगलेंड में नियुक्तियों के सम्बन्ध भ झायोग की प्तिफारिशों का प्रनुपालन 
क्या जाता है। आयुक्‍तो ने अपने प्रथम प्रतिवेदद (१८५६) में कहा कि “जहां तक 
इशारे ऋघीन व्यक्तिणत झाषलों को परीक्षाप्रो का प्रइन है किसी भी प्रकार का बाह्य 
हस्तक्षेप नहीं हुआ है और आपकी (महाराज्ञी को) सरकार द्वारा हमारे कार्यों के 
न्याधिक स्वाद को पूर्ण मान्यता दी गई है ।” सोभ[ग्यवश वह परम्परा बरावर जारी 


है 
॥ 7१% 2०७८ $शश<८र_ (0कफक्‍डऊआकत वा. कैंदीच. 3 धययावा, 8350, 5,  $, 
979 3-84. 


2 प्रकौक्ष बार (:80 5शण<6 (माज़ाऊपा०व जम १ ७५ 8. ?, 5, 
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इस प्रकार भारतीय मविधान लोर सेवा प्रायोग की स्दतन्वदा तथा निष्पक्षता 
के लिए मी सुरक्षाओं वी व्यवस्था करता है, परन्तु एक ऐसे स्वस्थ अ्मिसमय 
[(जाश्श॥ाणा) दे विकाप्त वी ब्रावश्यक्ता है वि कोई मो शासनरूदढ दल श्रायोग 
के कार्यों मे हस्तक्षेप नहीं वरेगा और जो भी सारवार बतंमान होगी वह लोक सेवाप्रो 
की हियुक्ितियों वे झम्बन्ध में ग्रायोग की सभी ्िफारियों को स्वीकार करेगी । 


भारत वे बुद्ध राज्या म, सवा श्रायोगों को उतना महत्व भहीं प्रदान किया 
गया है जितन के वे भ्रषिवारी हैं। बहुत सी राज्य सरवारों ने झनेक पदों को 
आयोग के ग्रधिवार-झ्ेत्र स बाहर रखने का प्रयोग आरम्म क्या है) झनेक बार 
उन्होंने नियुवितयों के मामला में झ्ायोग वो सठाह दो स्वीयार नहीं किया है। यह 
के बडी प्रनुचित प्रधृत्ति है। पजाव राज्य वे लोक सेवा-ग्रायोग वे १६५६-६० 
प्रतिवदन के उद्धरण से हम इस बात को स्पष्ट करते हैं । 
सरकार और लोक सेवा-प्रापोग के बौच मतभेद : 

सरकार वी कार्पवाहियाँ प्रकट रूप भे भी होनी चाहियें जिससे कि लोगों में 
विश्वास उत्पन्न हा मके । केवल यह ही भ्रावश्यक्ता नहीं है कि न्याय (7०६४०८) 
क्या जाए यल्कि यह भी श्रावश्यक है स्याय किए जान के बाय को प्रकट भी दिया 
ज्ञाप जिभस कि ऐसा प्रतीद हो वि न्याय किया गया है, प्रोर सेवाग्नों मे मर्ती किये 
जाते की स्थिति मे तो विश्वयेप रूप से ऐसा हाना प्रावद्यक है । 

सबिधान हे प्रन्त्गंत सरकार को यह प्रधिकार दिया गया है विः वह किसी 
नी पद को आयोग डी प्रधिकार-सीमा से बाहर रख सकती है परन्तु इस अधिकार 
का उपयोग बंवज झपवाद-भूत मामलों (£5०८७४७०॥)७ ८७६८४) में ही होता चाहिए 
प्र्यात तव-जब कि वह पद राजनेंतिक प्रयत्रा प्रत्यावश्यव या प्वटकालीन प्रकृति 
का हां या लोक-हित की हृष्टि से सरकार द्वारा हो उस पद के भरे जाने की 
आवद्यकता हो। निइचय ही, कुछ व्यवितयों का सेवाओं म खपाने के लिये अथवा 
सवा से विसी विशिष्ट वर्ग के बुच्च प्रतिझत पदों को आयोग के दायरे से बाहर रखने 
प्रात्र के लिय इस प्रतिबस्यात्मक ग्रधिकार का विस्तार नहीं कया जा सकता | जँसा 
कि द्यायाग के प्रतिददन म कहा गया है कि “इससे तो राज्य सेवाग्रों में भर्ती के 
लिय एक ऐस बँधानिक निकाय (800५) की स्थापना का वह उद्देश्य ही समाप्त हो 
जाता है कि जिसके द्वारा ही केवल यह आशा की जाती थी वि दह न्‍्यायसयत तरीके 
स॒ जनता म विश्वास उत्पन्न कर सकेगा ए! 
विवादपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान - 

प्रतिवेदन स यह भी प्रकट होता है कि इस उपरोक्त उपलब्ध (77०शत्न०0) 
जा अमल म लान के प्रदन पर सस्कार तया झायोग के बीच विद्वादपुर्ण विच्यरों का 
आरादान-प्रदान हुआ । एक विद्येप घटना से इस मामलन पर बढ़ा अच्छा प्रकाश पडता 
है जिसमे कि तत्कालीन परीदवोट रियासत के टोक़ा साहब के एक झैिक्षक का 
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गवर्नमेट कालिज का प्रिसिपल नियुक्त दिया गया था। प्रतित्रेदन मे इस प्रसंग का 
बन इस प्रकार किया गया है : 'यह सज्जन १ अक्तूबर, १६४४ से भूतपुर्वे फरीद- 
कोट रियासत की सेवा मे थे जहां कवि इन्हो ने झनेक पदो पर कार्य किया जैसे कि 
राजेत्ध कालिज फरीदकोट मे प्रवक्ता [7.८/प्राक्ष) के रूप मे, साहित्यादि शाखा के 
श्रष्यक्ष (0640 ० ४४० #४8$ ह४७ए।५) के रूप में तथा बाद में टीका साहब में 
शिक्षक के रूप मे । जद पेप्सू (९2950) का निर्माण हुथ्ना, उस समय वह टीका 
साहब के एक शिक्षक के रूप मे कार्य कर रहे थे भोर चूँकि यह एक सिविल सूची 
(0श! .8!) की नियुक्षित थी, राज्य सरकार के प्रधीत एक सेवा नहीं थी, भरत 
पेप्मू के शिक्षा विभाग (छ00०७७०॥ ए८एथआ॥॥॥००) में उसका एकीकरण नहीं 
किया गया । पेप्सू की रियास्तो तथा प्रजाब का विलय होने पर फरीदकोट के राजा 
साहब ने सरकार से उन महोदय को किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त पद्र पर नियुक्त 
करने के लिये कहा । बाद में सरकार ने यह निइचय किया कि उनको राज्य शिक्षा 
सेवा (? 8 $) मे प्रथम श्रेणी (245$ ]) का एक पद दिया जाय ।” 
फम सम्मान 
(569 ९5७९७ हि 

“आ्रायोग यह अ्रतुभव करता है कि इस नियुवित का चाहे कुछ भी श्राधार 
क्यों न हो भ्रथवा चाहे कुछ भी कारण क्यों न रहे हो, इस घटना से दो तथ्य तो 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं । प्रघम तो यह कि किसी भी पद की झ्रायोग की अधिकार- 
सीमा से बाहर रखने से पहले आयोग के साथ धूर्व-परामर्श करने के सम्बन्ध मे जो 
अभिसमय (८०॥५८7४०॥) स्वय सरकार द्वारा स्थापित किया ग्रया था भ्रव सरकार 
उसको कमर सम्मात प्रदान कर रही है। दूसरे, पद ऐसी परिस्थितियों मे आयोग की 
भ्रविकार सीमा से बाहर ले जा रहे है जोकि स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्णा हैं। इस 
उपयुक्त मामले में सरकार को कार्येवाही स्पष्टत इस इच्छा से प्रेरित थी कि एक 
विशिष्ट व्यक्ति को सेवा में खपाना है, सामान्य सिद्धान्त का तो इसमे कोई प्रश्न ही 
नहीं थां।" 

इसके प्रतिरिकत, सरकार को एक अधिकार यह प्राप्त है कि वह आकस्मिक 
रूप से रिक्त होने वाले स्थानों को तीन माह वे लिये भर सकती है यदि इस बात 
की सम्भावना हो कि आयोप को इस काये मे अधिक समय लगेगा । किन्तु प्रद इस 
झणिकार का दुरुपयोग करने की अधिकाधिक प्रवृत्ति पाई जा रही है। यदि सरकार 
इस उपबन्ध (९०५७०) के शब्दों या इसकी भावना का अनुसरण दरने रूणे उुद 
सारी स्थिति ही बदल जाती है । सरकार इस सम्बन्ध मे किसी को अनावन्‍्यक सन्देह 
करने का मोका नही देता चाहती, यह तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि सरकार न 
तीन माह की झवधि को एफ वर्ष तक कर देने के प्रस्ताव को छोड दिया (यद्यपि, 
यह भ्रवधि छ माह तक के लिये बढा दी गई है) । तथापि, बार-बार इस उपाय का 
भ्राश्रप लेने से इसका वास्तविक झ्ाशय ही समाप्त हो णाता है और जब इस पद की 


३६० लोव प्रशासन 


स्थायी व्यवस्था बरने वे जिये चुनाव होता है तो छुलो प्रतियोगिता करते वाले 
प्रत्याशियों के प्रति भ्रन्याय होता है। प्ायोग का मं है कि इस उपाय का 
प्रयोग तो ग्रपवादरूप मे हो करना चाहिए । “ऐसा ग्रवीत होता है जि विभागों 
(0पफ्कतएला($) ने इस उपबन्ध का दुरुपयोग ही वरना शुरू कर दिया है. वर्योकि 
दे लगभग प्रत्येक भामले के तिए एवं सामान्य झादत बे रूप में तीन माह वे लिए 
भर्ती करने के इस उपलब्ध का झाषप लेते हैं भौर फिर ऐसी प्रनियप्मित नियुक्ितियों 
की पालावधि मे वृद्धि करने के लिये प्रायोग की प्रनुमति मांगी जाती है। इस कार्य 
विधि से निश्चय हो उस प्रणाली को बडा भ्रनुचित लाम प्राप्त होता है जो कि उस 
घद पर स्थायी रूप से वत्तमान होता है वोडि वह इस बात वा दावा करता है कि 
उरो एक निश्चित भ्रवधि तव उस पद पर कार्य करते का भ्रनुभव प्राप्त है ।/ 

भर्ती बी महत्वपूरां समस्याप्रो का विवेचन करने वे पश्चात्‌ एवं प्रश्न यह 
उत्पत्न होता है कि भर्ती वी किसी भी पढ़ति वी सफलता वी भन्तिम कसौटी वया 
है ? भर्ती की किसी भी प्रणात्नी को अपने उद्देश्य में सफल हुआ तभी माना जायेगा 
जबकि उसके द्वारा की गई भर्ती में उचित किस्म के काफी व्यक्ति प्राप्त हो। इस 
प्रश्न का उत्तर इस तथ्य वा भ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ ही दिया जा सकता है कि 
जिज़ व्यकितयों की भर्ती की गई है उनका चयत बिस सीमा तक न्यायोतित रहा है । 
प्रमाणन हा 
(एला।ध।ल्गा09) 

सिविल सेवा भायोग परीक्षाय लेने के पश्चात्‌ पात्र व्यकितयों [छाष्ठा0/०8) 
की एक सूची तैयार करते हैं प्रौर फिर वे नियुवित प्राधिकारियों (#एएण॥078 
2७।॥॥४०४॥६$) बे” पास उन नामों की सिफारिश करते हैं । “प्रमाण' से ध्राशय है वि 
नियुक्त के लिए विवाराधीन प्रत्याशियों कू नाम नियुवित-कार्यालयों के सम्मुख 
प्रस्तुत करना । सयुकत राज्य ब्रमरिका मे ग्रायोग तीन नामों की सिफारिश करता है 
प्रौर नियुक्त भ्रधिकारी रजिस्टर में लिखे हुए तीन सर्वोच्च मामो में से एक वा धुनाव 
कर लेता है। भारत में सिवित सेवा भ्रायोग योग्यता के भ्राधार पर प्रत्यादियों की 
एक यूदी तैयार करता है भ्रोर सम्बन्धित विभाग फिर योग्यता के क्रम से उस सूची 
में में नियुक्तियां कर लेते हैं। योग्यता ने इस क्रम मे की जाने वाली कोई भी घटढ- 
बढ़ जनता द्वारा सहन नहीं की जाती । सयुवत राज्य भ्रमेरिका मे 'तीन के नियर्मा 
की भ्रालोवना इसलिए की जाती है क्योकि इससे पक्षपात तथा दलीय ग्राघार पर 
चबन करने वी सम्भावना हो सकती है ! 
नियुक्ति शोर परिवीक्षा ४ 
(49.० णा।शा शात0 7080॥) ६ ह 

नामों की वह सूची जब नियोवता प्राधिकारी के प्राम पहुंचती है को कह 
निरंव सिविल सेवा झायोग के पास भेजता है और प्रत्याशी ((४7070॥९) के लिए 
वियुक्ति पत्र (6ए79णाएएक्षा। टशक्थ) जारी करता है। नियुक्तति-पत्र प्रत्याशी के 


लोक कुमंचारियो की भर्ती ३६१ 


लिये एक प्रस्ताव होता है यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वह अपना पद 
ग्रहएा कर लेता है भ्रौर इसका अर्थ होता है कि उसकी नियुक्ति हो गई। 

नये नियुक्त किये जाने वाले व्यवितियों को हमेश्या 'परीक्षण-आ्रधारों (व्राग्वा 
09985) पर रखा जाता है । इस बीच में उसे श्रपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना 
होता है कि जिस कार्य के लिये उसकी नियुक्ति हुई है उसे यह सम्पन्त कर सकता 
है। गत प्रत्येक नियुक्त प्रस्थायी अर्थात्‌ छ भाहया एक वर्ष को परिवीक्षा 
(९०0००) के आ्राधार पर होती है। यह काल नियोक्ता प्राधिकारी के लिए 
चुनाव की क्रिया को पूर्णों करने का अवसर मात्रा जाता है। इस कालावधि मे प्रत्याशी 
का सूक्ष्म रूप से पर्यवेक्षण ($0927४:आ०7) कर लिया जाता है । 

जब नियोवता प्राधिकारी इस सम्बन्ध मे एक लिखित श्रतिवेदन दे देगा है 
कि प्रत्याशी का कार्य सत्तोषजणनक रहा है, तब ही उसको अपने पद पर स्थायो किया 
जाता है । 


१६ 


प्रशिक्षण 
(72४7६) 





करमंचारी को उस बाय को सम्पन्न बरन के लिए प्रशिक्षण श्राप्त करना 
होता है जिसवे लिये कि उसवी भर्ती की गई है। उसे कार्य की प्रवीणता तथा विधि 
के सम्बन्ध मं परिचित कराया जाना होता है । कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण वे 
विना वाय का बुशलता वे साथ मम्पस्त नही किया जा सवता । यहीं कारण है वि 
प्रशिक्षण को स्टाफ की वायं-बुशलता वी बुजी' सपभा जाता है। 
प्रशिक्षण का उद्द इय (0096८ ० पाशआाएह) 

प्रशिक्षण जोक कमंचारी वी वाय॑ बुझलता के लिये हो प्रावश्यकः नहीं है 
अपितु उमके हृष्टिकोण को विस्तृद बनान वे लिये भी भावश्यक है। कर्मचारी वो 
यथापंता (7९९७७) का पाठ पढ़ाने, प्रात्म निर्भर तथा स्वतन्त्र बनाने, भ्ौर उसमे 
विखंय करने दी क्षमता उत्पत्न बरवे की हृष्टि से प्रशिक्षण बडा महत्वपूर्ण होता है! 
प्रशिक्षण कर्मचारियों मं एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्त करने में सहायता करता 
है जिसकी कि' लोक-संबकों को नितान्त झांवश्यक्ता होती है। इसी कारण शिक्षा वे 
सहष्य प्रशिशण भी एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जोकि कभी भी समाप्त नहीं होती 
वयोकि इसवी श्रावश्यकता सदा बनी ही रहती है । प्रशिक्षण से व्यक्रित वी दावित 
प्रवीणता तथा कुशलता म वृद्धि होती है। प्रशिक्षण कमंचारी मे एक ऐसी क्षमता 
उत्पन्न बरता है जिसके द्वारा वह स्वय को नई परिस्थितियों जे झनुबूल बना रकदा 
है । प्रशिक्षण करमंचारी यो इस योग्य बनाता है कि जिसस वह अपने साठन को, 
जिभम कि उसे काम करता होता है, भज्नी प्रकार समझ सवे तथा उसको मह॑त्ताओ 
व लक्ष्यों को स्वीबार कर सके । यह प्रत्यन्त प्रावश्यक है कि प्रशिक्षण के द्वारा 
कर्मचारियों म स्वतन्त्र निर्णय करन की योग्यता उत्पस्त दी जाए, क्योकि यदि कर्म- 
चादटी पद पर अनुदेशों ([॥979८(0॥5) पर ही निर्भर रहे तो कोई भी सगठन 
सुचार रूप स काय नही कर सकता ( 

'सिविल-सेवको के प्रशिक्षण ” (१६४४), (प्रेट ब्रिटे)) पर नियुवत्त की गई 
समिति न प्रल्षिक्षएा ने कुछ उहृइप तथा सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये। समित्ति ने 
क्हाकि 

“सबसे पहले हम स्वय से ही यह प्रइन पूछें कि प्रशिक्षण वा उद्देश्य वया है ? 
यदि इसका उत्तर यह है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सर्वाधिक सभव मात्रा मे 


प्रशिक्षण हेप्रे 


कार्य-कुशलता प्राप्त करना है, तो झ्रावश्यक्ता इस बात की है कि कार्य-कुद्यलता 
(एकाट८००)) शब्द की कुछ सुद्ष्म सुप से ब्यास्या की जाए। किसी भी बड़े पैमाने के 
संगठन मे कार्य-कुशलना दो तत्वों पर निर्भर होती है. एक तो, ध्यक्ति को सोपे गये 
किसी विशिष्ट कार्य को कर सकने की उसवी तकनीकी (उ८८०॥:८७)) चुरालता पर 
और इसरे, नियम निकाय (0०9०7४६ 2०१५) के रूप मे समठन की उस कम स्पष्ट 
कुशलता पर जोकि उन ध्यक्िययों की सामूहिक भावता तथा दृष्टिबोए से प्राप्त होती 
है जिससे कि इस निकाय अघवा संगठन की रचना की जाती है। प्रशिक्षण में इन 
दोनों हो तत्वों का ध्यान रखा जाता चाहिय -- 

प्रशिक्षण के पाँच मुस्य उद्दं श्य निम्नलिखित हैं -- 

प्रथम, प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे स्विल-सेवक उत्पन्त करन का प्रयास किया 
जाना चाहिए मिनको कार्य-निप्पादन को यथार्थता एवं शुद्धता को सत्य रूप मे स्वीकार 
किया जा रके । 

बुसरे, सिविल सेवक को उन कार्यों की दृष्टि से उपयुक्त बनाया जाना 
चाहिए जिल्हे कि परिपर्तदशील परिस्थितियों मे सम्पन्त करने वे लिए उससे कहा 
जायेगा । सित्रिल-सेवक को चाहिए कि वह अपन दृष्टिकोण तथा अपनी कार्यविधियों 
को सतत रूप में तथा साहस के साथ नये-तथ्रे विषयों की नई प्रावश्यकतामो के 
अनुरूप बना से । 

तीसरे, ग्रावश्यकता इस वात की है कि सिविल-सेवक यम्त्रवत्‌ बन जाने के 
खतरे को रोका जाय । जब हम यह कहते है कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
कुशलता का उच्चतम सम्भव स्तर प्राप्त किया जाए, तो इससे हमारा तात्पयं यह नहीं 
है कि एक यन्प्र-मालव के समान यान्त्रिक साज-सज्जो से युक्त तिदिल सेवा का 
निर्माण किया जाए । भर्ती क्रिय जाने वाले कमंचारी को प्रारम्भ से ही इस बात का 
ज्ञान होना चाहिए कि उसके विभाग (0धएशा0ा।]) द्वारा समाज के लिये सम्पा- 
दित की जाने वाली सेवा से उसने कार्य का वया सम्बन्ध है? वह अपने विस्तृत 
संगठन में वषा कार्य सम्पन्न कर रहा है ? इस बात को समझने वी उसकी क्षमता 
केवल उसके कार्य को विभाग के लिए मूल्यवान ही नही दसायेगी, प्पिश्तु वह स्व 
उसके लिये भी अत्यधिक प्रेरप्ादायक होगी | झ्रत उसके दिन-प्रति-दिन के समुचित 
सम्पादन के लिये प्रावश्यक शुद्ध व्यादसायिक प्रशिक्षण (४००णाणा॥। ॥2॥र8) वे 
साथ ही साथ, उसको ग्रपने निज्जी इैक्षशिक विकास के हेतु निरन्तर प्रयास करने हे 
लिये व्यापक भ्राधार पर अनुदेश (7ज0०7०07) तथा प्रोत्साटन दिया जाना 
चाहिए । 

चौथे, व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे भी, केदल यह ही पर्याप्त नही है 
हि कर्मचारी को पूर्णतया केवल उसी कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जाए जोकि उस 
समय वह कर रहा हो | व्यद्ित को केवल इस योग्य वनाने के लिये ही प्रशिक्षण नही 
दिया जाना चाहिये कि जिससे वह अपने वत्तभाव कार्य को अधिक कुशलता के साथ 
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कर सके, वल्वि उसको भ्रन्य कार्यों के लिये उपयुवत बनाने के लिये, तथा जहाँ उचित 
हो, उम्रमे उच्चतर कार्य और उच्चतर उत्तरदायित्वों को सभालने को क्षमता उत्पल 
करने के लिए भी दिया जाना चाहिये । 

पाचवे, य उद्देश्य भी पर्याप्त नहीं है। लोगो की एक वी सस्या वो श्रपने 
कार्यकारी जीवन का प्रधिकाहझ्न भाग श्रतिवार्य रुप से नैत्यक प्रति (००७॥० 

क्ष३८/८/) के वार्यों में ही व्यय करदा वडता है। इस मातवीय समस्या की दृष्टि 
सं, प्रशिक्षण योजनाप्रो वी सफ़्लवा के लिए यह प्रावश्यक है कि वर्मचारी-यर्ग दे 
मनोबल ()0॥806) वी श्रोर ग्म्मोरता वे साथ ध्यान दिया जाये ॥ 

इस प्रवार सक्षिप्त रूप म प्रशिक्षण के पाँच मुम्य उद्देशय निम्न प्रवार हैं-- 

(() कार्य के निष्पादन में ययाथंता एवं घुद्ता लाना । 

(२) कमंचारियां बे हष्टिकोरएए तथा कार्यविधियों को परिवर्तित समय वी 
नई-नई प्रावश्यक्तताओों के ग्रनुस्थ बनाना | 

(३) यन्त्र मातव जैसी काय-सद्धति वी प्रवृत्ति को रोवने मे' हम्वन्ध में व्यापक 
विचार । 

(४) व्यावसायिक प्रशिक्षश--ध्यवित वो केवल उसके वर्तमान वार्य की हृष्टि 
स ही उपयुक्त बनाने के लिये नही, भ्रपितु उसके बढ़ते हुए कार्यों यधां उच्चतर 
क्षमता वा भार वहन कर सकते वी हृष्टि से भी । 

(६) नैत्यक प्रद्नति वे काय प्रनुपक्षस्पीय होते हुए भी, वर्मचारियों बे मतोबस 
(%079/6) की झोर यथेप्ट ध्यान दिया जाता । 

कार्य के निष्यादत में यधार्थता तथा शुद्धता प्रौर कमेचारियों के मनोवल में 
बुद्धि करने के है + 8४ यह भी ग्रावश्यत् है कि प्रश्चिक्षण द्वारा सिविल मेवक को 
इस वात था प्रोभमाहन दिया जाये कि वह श्रपने कार्य को ग्रधिक से अ्रधिक व्यापक 
संदर्भ (00//८५/ की दृष्टि से देखे । यह धरावश्यर है कि अधिक्षण उसको अपेक्षाइन 
ऊचा कार्प तथा बड़ा उत्तरदायित्व सम्भालते के लिये तैयार बरदे । 

इस ग्रक्ञार के विविध उद्देइय किसी भी एक प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा नही 
प्राप्त किये जा सकते ) सिविल सेवकों के तिए अनक प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था 
बरनी होती है जिसस कि वे अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ रीति से सम्पन्न करने के योग्य 
बन सकें । 
प्रशिक्षण के प्रकार (05 व प्राशणाढ) : 

प्रशिक्षण की मुख्य श्रे चियाँ निम्नलिशित हैं-- 

(१) भ्रोपचारिक तया ग्रनोपचारिक प्रश्चिक्षण (#णाण॥] ब्रात पजॉगिताओं 
प्रशभ्ण्पण४]--कर्मचारी को विभागाघ्यक्षों (0०एआ7॥760/2 ॥६७03] द्वारा दिये 
जाने वाले उपदेशों (.८८४४८४) अयवा भनुदेशों (7४07८॥०॥] द्वारा उस कार्य के 
सम्बन्ध में औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है जोकि उसे करना होता है। इस 
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प्रकार का प्रशिक्षण प्रशासकोय लूसों श्रववा विद्यापीडों (8०20४00%5) में दिया जा 
सकता है। यह प्रोपचारिक प्रशिक्षण कुछ श्रवीणताग्रो अथवा कार्यविधियों से 
सम्बन्धित वास्तविक अनुदेशों के हूप मे हो सकता है। कर्मचारी को विभाग की 
कार्य-प्रणाली, उसके कार्यों की प्रकृति तथा उस आचार-सहिता (९०06 ण॑ (णी- 
0;८() के बारे मे अनुदेश दिये जा सकते है जिसका कि उसे कार्योलय में पालग करना 
होता है । 

परन्तु स्कूलो तथा विद्यापीठो मे सौर उच्च अधिवारियों के भापणों के रूप 
भें दिया जाने वाला ग्लौपचारिक प्रशिक्षण उस समय तक अ्घुरा ही रहता है जद 
तक कि कमंचारी वास्तविक रूप मे अपने विभाग में कार्य नहीं करता। वह दिन 
प्रतिदिन जो वास्तविक कार्य सम्पन्न करता है उससे बहुत कुछ सीखता है। एक 
कर्मचारी ध्यावह्मरिक रूप से जब फाइलो, कागजातो तथा अधिकारियो के सम्पर्क मे 
आता है तब उसे झ्नौपचारिक प्रशिक्षण मिलता है । जब वह वास्तव में अपना कार्य 
सम्पन्न करता है तो उसे उसके बारे मे भ्रनेक बातो की जानकारी श्राप्त होती है। 
वहूं जब अपना कार्य सम्पादित करता है ठो उसे गपने उच्च झधिकारियों से धनेक 
सुभाव प्राप्त होते हैं जिनसे उसका ग्रनुभव (फथवा०॥०८) बढता है । 'प्रात्म-शिक्षा 
(8०[-800८५४०७) ही सर्वोत्तम शिक्षा है 0 वास्तविक कार्ये-सम्पादन का झनुभव 
कर्मचारी को कार्य करते की कला का ज्ञान कराता है। यदि उचित समयास्तरों पर 
एक कर्मचारी का एक शास्रा से दूसरे शाखा को स्थानान्तरण कर दिया जाये तो 
इससे उसके अनुभव की परिधि बढाई जा सवती है। ऐसी व्यवस्था से उसे सम्पूर्ण 
संगठन की कार्य-प्रणात्री का ज्ञान हो जायेगा । 

परन्तु यदि परबंवेक्षक अधिकारी (9७७८४५७०९ ००५) नये प्रव्रिष्ट होने 
बाले कर्मजारी में गहरी एचि नहीं लेता है तो प्रनोपचारिक भ्रशिक्षण सफल नहीं 
होगा । विभागीम भ्ध्यक्षो को कर्मचारी के कार्ये के सम्बन्ध मे सुभाव देने होते है 
तथा झ्ाजोयनाये करनी होती हैं । उन्हे कर्मचारी के कार्य में पाये जाने वाले दोषों 
को बतलाना होता है और उन दोधो को दूर करने के लिए सुझाव भी देने होते है। 
इस प्रकार ग्रनौपचारिक भ्रशिक्षण की सफलता उस रुचि [[एधाप्७) पर निर्भर 
होती है जोकि परवेक्षक अधिकारी नये प्रविष्ट होने वाले कर्मचारी के कार्म के प्रति 
दिलाता है। जिले के युवा अधिकारी कलक्टर से बहुत कुछ सीखते हैं। एक भच्छे 
कलक्टर का घर एक युवा सद्वायक कलक्टर के लिए प्राम एक दूसरा घर बन जाता 

# ऐं। उसे बलतक्टर के घर शाम व्यतीत करने का प्रौत्साहद ददया जाता है । शायद है| 

कोई कलघूटर इतना बच्यस्त रहता हो कि इन बुदा अधिकारियों के साथ बातचीत 
करने का समय न निकाल सके ! बल्कि इसके अतिरिक्त, वह इन नये युवा अधि- 
कारियो से चाय पर झाने तथा सप्ताह मे एक झाम अपने यहाँ बिताने को कहता है । 
फिर वहां बैठकर बह युवा सहायक कलक्टर अपनी जटिल समस्याप्नी पर विचार- 
विमर्श करता है और उप्तसे बहुत कुछ सीखता है। 
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इस प्रवार प्रशासक में मनोबल वा निर्माण क्या जाता है। पर इस प्रनौष- 
चारिक प्रशिक्षण वी सफ्लता उम्र रुचि पर निर्भर होती है जोकि पर्यवेक्षक प्रधिकारी 
नये प्रविष्ट होने वाले भ्रधिवरी के काय॑ ऊे प्रति दिखाता है। साघारणत ऐसा होता 
है कि उच्च अधिदारी झएने अधीनस्थ मधिवारी को उसदे कार्य दे बारे में सममाते 
के बजाय यही सरल समभता है वि जहाँ भी प्रावश्यक हो उसके वार्य को स्वयं ही 
बर दिया जाव । ऐसी परिष्यितियों मे, नया प्रविष्ट होने वाला भधिवारी बहुत कम 
सीख भकेगा भ्रौर उसका उत्साह भी नष्ट हो सत्ता है ! नये भर्ती किये गये कर्मचारी 
को इस प्रकार वा प्रशिक्षण पक्‍्न्य लोगों वे बाय वा निरीक्षण करने से प्राप्त होता 
है। प्र जब तक कि ये कर्मचारी को विभाए के पुराने तथा अनुभवी कर्मचारियों 
की सहायता ने प्राप्त हो तब तक वह कुछ नहीं सीख सकता। यदि अ्रतौषचारिक 
प्रशिक्षण को सफर बनाना है तो यह भावश्यव है कि उच्चतर प्रधिवारी नये प्रविष्ट 
होने बाल वर्मचारियों वे काये मं गहरी रचि लें । 

इस तथ्य के बावजूद भी कि प्रनौपवारिक प्रशिक्षण से प्रनेक बड़े लाभ 
होत है, प्रौपचारिक प्रशिक्षण प्रत्यन्त भ्रावश्यक है। एवं सुविचारपूर्रा प्रशिक्षण 
योजदा के द्वारा ही कमंचारियों म सत्तुलित निर्णय करन वी शक्ति वा विकास विया 
जा खब॒ता है। प्रत ग्रोपचारिक प्रशिदेण के महत्व री उपेक्षा वहीं की जा सकती! 
औपचारिक प्रशिक्षण तीन प्रकार का होता है- (!) पूर्व प्रवेश प्रश्चिक्षण, (२) सेवा" 
कालीन प्रशिक्षण, गौर (३) प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण । भ्रब. हम इनवी क्रमश विवेचना 
करत हैं । 

(१) पूर्व-अवेश प्रशिक्षण (26-०४७५ [79॥078)- यह प्रशिक्षण कर्मचारी 
को इसतिए दिया जाता है वि जिससे वह लोक-सेवा में प्रवेश की प्रतियोगिता परीक्षा 
के लिए तैयार हो सके । यह उम्रके कार्यालय में प्रवेश्त पाने का अशिक्षए होता है। 
इससे उसे कार्य के बारे में जानकारी मिलती है जोकि उसे कार्यालय में बरनां होता 
है। इस प्रशिक्षण के द्वारा उस उस सगठने से परिचित बराया जाता है जिसमे वि 
उस वाये करना होता है, भौर उस विशिष्ट कार्य का ज्ञान कराया जाता है जोबि 
उससे सम्पन्न करने की भ्राशा कौ जाती है । यह प्रशिक्षण क्मेंचारी को उत कार्यों वा 
आभार उठने के लिये तैयार करता है जोवि उस सम्भालने होते हैं । 

(२) सेवायालीन प्रशिक्षण ([-8८४0० ॥/शणाह)--यह प्रशिक्षण उस 
कर्मचारी का दिया जाता है जोकि पहले से ही सेवा मे लगा होता है। सेवाकालीन 
प्रशिक्षण उन लोगो के लिए होता है जोकि वस्तुत भ्रपते पद पर बने होते है। उनको घर 
यह प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है जिससे कि वे अपना कार्म समुचिद रूप से सम्पन्न 
कर सके । सेवाकालीन ग्रशिक्षण के दो उद्देईय होते है-- 

(क) यह प्रशिक्षर्त कार्य के श्रेष्ठतर निष्पादन क लिये भ्रनिवायय होता है। 

(ज) ऐसा प्रशिक्षण पदोनति (९70700097) के लिए भी लाभदायक होता 
है। सेदाकालीन प्रशिक्षण सभी क्मंचारियो को तब दिया जाता है जबाक वे नौकरी 
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मे प्रवेश पा बेते हैं। यह प्रशिक्षण कर्मचारियों मे विचार व कार्य, प्रवीणता, ज्ञान 
दया दृष्टिकोण सम्बन्धी उपयुक्त झादतो का विकास्ध करके उनके बतंमाव अथवा 
भावी कारें के सम्बन्ध मे सक्रियता उत्पन्न करने मे उनकी सहायता करता है। 

इस प्रकार का प्रशिक्षण अपने कार्य के बारे में नई-तई तकनीकें (प८०ामा- 
40९४) सीखने में कमंचारी की सहायता करता है ! इससे उसबा ज्ञान नवीदतम हो 
जाता है । यह प्रशिक्षण कार्य की नई तकनीकों वी दौड मे कर्मचारियों को पीछे न 
रहने देने के लिये ग्रावश्यक होता है। यह कर्मचारी को प्रगति के लिए तैयार करने 
का प्रशिक्षण होता है। उस्ते प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है. जिससे कि वह नये' 
उत्तरदायित्वों को सम्भालने के मोग्य बन सके । प्रशिक्षण को केवल सेवा बे भ्रारम्भ 
तक के लिए हो सीमित नहीं किया जा सकता | प्राथमिक प्रशिक्षण [03] 
प्रथ॥ध8) के साथ ही साथ ऐसे विशिष्ट परादयक्रमों दया नवीनीकरण पाठ्यक्रमो 
(०९४७० ०००:४९५) की पद्धति भी ग्पनायी जानी चाहिए भोकि एक बार प्र 
एक माह प्रवा उप्तसे अधिक ग्रवधि में समाप्त हो भर सम्पूर्ण सेवा तक 
बिछ्तृत हो । 

(३) भ्रबेश्ञोत्तर श्रशिक्षण (20४७४) क्षए७00४)--कर्मचारी नई-नई 
बातें सीखने का इच्छुक होता है। वह जिस कार्य में लगा होता है उसके वारे में 
अपने ज्ञान की वृद्धि करवा चाहता है। कर्मचारी अपनी योग्यताओं में भी वृद्धि करना 
चाहते है जिससे कि उनकी पदोन्नति हो सके। सरकार को चाहिए कि वह उन 
कर्मचारियों को, जोकि अपनी योग्यताओो में वृद्धि करता चाहते हैं, अवकाश तथा 
छात्रवृत्ति (8000०!४४४॥) के रूप मे सम्पूर्ण सुविधायें प्रदान करे । उतर कर्मचारियों 
को, जोकि अपने निजो प्रयत्नों से ऊपर उठता चाहते हैं, सभी प्रकार का सम्भव 
प्रोत्माहन किया जाना चाहिये । 
प्रशिक्षण के प्रकार (१5०४ भ॑ पश्श्णगढ़) 

कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए, उदाहरणार्थ, 
मूलभूत लिपिक तकनीकों (ए८इस्कं (७०७॥१०७८७) का विभाग को विद्विष्ट 
तकनीकों का तथा लोक प्रशासन के धिद्धान्त एव प्रयोग का प्रशिक्षण । प्रशिक्षण वी 
किस्म पर जोर देते को बात विभिन्न सेवाहो के कायो की प्रकृति के प्रनुसार परिवर्तित 
होती रहती है। उदाहरणायं, प्रश्ासकीय वर्ग को परयवेक्षण (80]८४/४०७) के 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जवकि मुद्रलेखक (]9975) अधवा लिपिक-वर्ग के 
लिए ऐसा प्रशिक्षण आवश्यक भप्रथवा महत्वपूर्ण नही होता । | 

'सिविल्-सेवको के प्रशिक्षण पर नियुक्त समिति, १६४४ ते चार प्रकार के 
अशिक्षण का सुकाव दिया--(१) व्यावक्षायिक प्रशिक्षण, (२) पृष्ठप्रदेशीय प्रशिक्षण, 
(३) आगामी या झतिरिकत शिक्षा और (४) केन्द्रीकृत प्रशिक्षण । इन प्रशिक्षणों के 
उद्देश्य के अनुसार विभिन्न श्रेशियो मे इनका फिर उप-विभांजन किया जाता है-- 
(क) प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक प्रशिक्षण, (ख) ग्रतिशीलदा के लिये प्रशिक्षण, 
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(ग) पयवेक्षण के लिये प्रशिक्षण, (घ) उच्चतर प्रश्यासन वे लिये प्रशिक्षण । प्रव 
हम इतकी क्रमश विवेचना करते हैं। 

(१) व्यावत्तायिक प्रशिक्षण (ए००याणावं प्राशाशाह--वर्मचारी वौइस , 
विश्विष्ट तकनीक मे प्रशिक्षण प्राप्त बरना होता है जोबि उसके व्यवसाय वे लिये 
ग्रावश्यक होती है | दसततकारी का प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण है। 

(२) पृष्ठ प्रदेशोय प्रज्ञिक्षण [छ840०८87०ण७१ पाशत0४ --पृष्ठ-प्रदेशीय 
प्रशिक्षण का उद्देश्य वर्रचारी को विमी तकनीक भगवा प्रवीणता मे विश्विप्ट रूप से 
प्रशिक्षित करना नहों है। इसका उद्देश्य तो साघारणव कर्मचारियों वे दृष्टिकोण 
को व्यापव बनाता है। वर्मचारियों को राजनीति, भ्रर्ष शास्त्र (£0070॥05), समाज 
शास्त्र (8000०४५) प्रादि, जैसे सामान्य विषयों म॒प्रशिक्षित क्या जाना चाहिए 
जिप्तप्ते कि वे समाज की झराधिक एवं सामाजिक समस्याप्रों को समभाने के योग्य बन 
सक्त । इस प्रत्ार वा प्रशिक्षण साप्ताहिद वाद-विवाद-बर्गों, प्रवन्धकों द्वारा वी जाने 
बाली बातचीतो तथा नीति के नियतकालीन विवरणपत्रों (2८:00 $४6- 
760/5] के द्वारा दिया जा पकता है । विभागीय-पत्रिका, मासिक पत्रिदा, 
पुस्तकालय फिल्मों का प्रदर्शन, भ्न्य शाखाओ्रों तथा विभागों मे भ्रमणं--यरे सब 
प्रायोजन कर्मंचारिया के दृष्टिकोण एवं मस्तिप्क को व्यापक बनाने भें सहायक सिद्ध 
होगे । 

(३) प्रतिरिकत श्िक्षा (शएधाटा ९१७८०७॥०४)--विभागों [0०9आ(- 
70॥/5) द्वारा प्रपने सदस्थों को इस बात की सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें कि 
वे व्यावपायिक महत्व के भ्रतिरिक्‍त शिक्षा प्राप्त कर सकें, उदाहरणार्थ, लेखाकारो 
(8०००७7४७४७) तथा ग्रवञ्ञास्त्रियों ($2050०905) को उनके घन्धो के भ्रतिरिक्‍त 
शिक्षा दी जानी चाहिये। गैर-ब्यावसायिक प्रतिरिक्‍त शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये। 

(४) केन्द्रोइृत प्रशिक्षण (०८६2॥/$८० ॥7970008)-श्रशासकीय भ्रधिकारियों 
के प्रशिक्षण के लिए तो एक केन्द्रीय सगठन होना चाहिए और शेष कमंचारियों के 
लिये सम्बन्धित विभागों के अपने निजी प्रशिक्षण वेन्द्र होने चाहिए । 

(४) प्रायमिक झ्यवा प्रारम्भिक प्रश्षिक्षण (703) ॥79078)--सम्वन्धित 
विभागों को इस बात के लिये उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए कि वे भ्रपने कमे- 
चारियो को प्राएम्मिक प्रशिक्षण दें। भर्ती क्ये गये नये कार्मच्रारियो को सरकारी 
कार्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी दी जानी चाहिये , उसके 
विशिष्ट विभाग के संगठन तथा कत्तंथ्यो के बारे मे उसको सामान्य ज्ञान कराया 
जाना चाहिए भौर गुप्तता (9७०००), कार्यालय के अनुशासन श्रादि की दृष्टि से 
सरकारी कार्य के निष्यादन के लिए स्मान्य पृष्ठभूमि का निर्माण क्रिया जाना चाहिए । 
प्रारम्भिक अवस्थाओं से, नये भर्ती किये गये कर्मचारी को अनुभवी व उपयुक्त 
व्यक्तियों के आधीन काम करना चाहिए। 
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(६) गतिज्ञौलता के लिए प्रशिक्षण (पाए णि )४०७॥१५)--वर्मचारी 
वो केवल एक माये का ही नहीं, श्रपितु झ्न्य तथा शिन्‍्न भ्रकार के कारें का भो 
अशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रश्चिक्षणाथियों (]77८८5) का एक पद से 
डूसरे पद पर को तथा एक प्रकार के कार्य से दूसरे प्रकार के कार्य पर को 
स्थानान्तरण किया जाता चाहिये । दिनाग तथा सेवा के अन्दर ही ग्रन्दर होने वाली 
इस गतिशीलता से सम्पूर्ण रूप भे कर्मचारी की वैयवितक क्षमता का विकास होता है। 

(७) पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षण ([एआआएड कि $0एशशभरण7)-- जिन 
लोगों को पर्यवेक्षण का कार्य सपा जाना हो, उन्हे प्रधीनस्थ कर्मचारियों (900- 
0ावग्रआ०७) से व्यवहार बरने की कला का प्रशिक्षण दिया जाना भाहिये । इससे पूर्व 
एक अधिकारी की किसी पर्यवेक्षणिक पद ($छ/श९४$०४७ 905) पर पदोन्नति 
की जाए उस पद पर कार्य करने की उसकी क्षमता की परख कर लेनी चाहिए। 

(८) उच्चतर प्रशासन के लिए प्रशिक्षण (थ्यापाए ि पम्ाझश 
440॥॥8:79007/-- प्रशासकीय वर्ग के व्यवितयों को सबसे महत्वपूर्णा कार्य सम्पन्न 
करने पड़ते हैं भतः उनके प्रशिक्षण पर विशिष्ट घ्यान दिया जाना चाहिये। इस वर्ग 
के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध नीति के निर्माण से, सरकरी यन्त्र के सुधार व समत्वय से 
राणा जोक-सेवा बे विभागों के सामान्य प्रशासद एवं निपन्‍वण से होता है । प्रशासकीय 
पदों पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों को झाधथिक तथा राजनंतिक नेतृत्व का 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । उन्हे लोकतन्त्रीय सिद्धान्तो का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए जिससे कि उन्हे यह बात ध्यान रहे कि उन्हे जनता के सेवक के रूप में कार्य 
करना है। उन्हे सरकारी विभागों के सगठन तथा प्रशासन की समस्याप्रो से सम्बन्धित 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । उन्हें इस भ्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि 
वे भ्रपन स्टाफ, उच्च अभ्रधिकारियों तथा सामान्य जनता का सहयोग प्राप्त करते में 
समर्ष हो सके । इस प्रकार प्रशासविक वर्ग के अधिकारियों का प्रशिक्षण इस प्रकार 
होता चाहियें जोकि उतके दृष्टिकोण को विस्तृत करे, उनको स्वतस्त्र निर्णय कर 
सकने के योग्य बनाये और जो देश की ग्राधिक व सामाजिक समस्थाप्नों से उन्हें पूर्ण 
अवगत रसे । उनको प्रशासन तथा प्रशासन के सिद्धान्त की कला मे प्रशिक्षण दिया 
जाता चाहिए । प्रशासनिक दर्_ को केवल वर्गकिरण, परीक्षस, बजट-निर्माण, कार्य- 
विधि के विश्लेषण, लोक-बल्यारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह-तिर्माण, सडको तथा राज- 
पषो (९/॥9898) से सम्बन्धित प्रायमिक सिद्धान्तों का ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाना 
चाहिए बल्कि राजवित्त (०० ग्रिप७॥८८), अ॑श्यास्त्र, समाजशास्त्र, राजनैतिक 
सस्थाझ्रो के इतिहास का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इस प्रकार उन्हे दीनो ही 
भ्रकार के विषय मे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और केवल तभी वे उच्च कोटि के 
पदाधिकारी वन सकते है | एक झनुभदी :"ञ्ञासक श्री ए० दी० गोरबाला ने दीक ही 
सुझाव दिया है कि साम्रान्य प्रशासक (0धाक्षआ 300॥0७7७४/07) को व्यावह्वारिक 
प्रधंशञास्त्र [0४८८० ६००७०००॥८७) का ठोश ज्ञान होना चाहिए । उसमे यह समभने 
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हैं। सरकारी सेवाप्ो मे दुछ विशिष्ट वार्यों को सम्पन्त बरने का ज्ञान प्रदान करन 
के बिए प्रवेग्ोत्तर प्रशिक्षण (709 ८३ ।आशागह) दिया जाता है बयोवि उन 
सेवाप्रों मे मितव्ययता तथा कार्य-बुशलता बनाये रखने डे लिए ऐसा प्रशिक्षण घत्यन्त 
प्रावश्यक होता है। भत कर्मचास्यों बे लिये बहुमूह्य एवं मार्ग-दर्शन ब्यास्यानां वा 
प्रायोजन किया जाता है। दर किस्‍स्स सस्था (80008 ॥॥७50एा7७॥) जोकि सन्‌ 
१६३७ में वाशिगटत में स्थापित बी गई थी, सघीय सेवा दे कमंचारियों के प्रशिक्षण 
में बहुत सहायता देती है यह समस्या बेवल प्रघासकीय कार्प-विधियों (200९007०७) 
की शिक्षा मात्र ही नहीं देती वल्ति इससे भी प्राय वइकर यह कर्मचारियों भें ऐसी 
बूरदशिता तया विदेव-शक्ति वा विरासत करती है जोडि व्यापक निरंयों तया विस्तृत 
कार्यवाहियों की ह॒ष्टि से प्रावश्यव होती है। ऐस प्रध्ययनों की व्यवस्था "वाशिंगटन 
से बाहर की जाती है प्रौर इतमे भाग लने वाले व्यक्ति एक साथ रहत तथा एग साथ 
कार्य बरते हैं। इस भ्रकार श्षद॒ुक्तराज्य घमरेरिका में विश्वविद्यालय लोक कर्मचारियो 
के प्रशिक्षण के क्षेत्र मे एक बड़ा महत्वपूर्ण तथा मार्गेद्शक कार्य सम्पन्न कर रहे है ए 


यूनाइटेड किंगडम 

(एच।20 #89०॥) 
मुझ्य रूप से कहा जाए तो द्विटेत मे लोक कर्मचारी-वर्ग प्रशिक्षण के लिए 
ब्रिटिश राजकोप (8705॥ 776०४०४:७) ही उत्तरदारी है। सत्‌ १६४४ की मश्ेटन 
समिति (जिसका कि ऊपर उल्लेख किया जा घुका है) के प्रतिवेदन के पश्चात 
राजकोष ने प्रशिक्षण की एक योजना का तिर्माए क्या । इसके सचालन के लिए 
एक शिक्षा तथा प्रशिक्षण निर्देशक (०्लणा ण॑ ह69पजण आ0 पाया?) 
नियुक्त किया जाता है । प्रत्येक विभाग (9क्ु्आाशल्आ) में प्रशिक्षण अधिकारी 
नियुक्त किये जाते हैं जोबि हिटले प्रर्षदों (४॥॥८५ ०००ण०ा$) के सहयोग से 
इस योजना का सचालन करते हैं। नव प्रदिष्टो (६7स्‍0305) को विभाग दे स्थान, 
उसकी सेवा के सम्बन्धों तथा समाज के लिए उसकी उपादेयता के बारे में परिचय 
कराया जाता है। उनको नीतिज्ञास्त्र (0०) ठपा सेवा के झाचार श्यवहार 
सम्वस्धी निययरों की शिक्षा दो जाती है । इसके पश्चात्‌ कार्य झयवा पद का दास्तविक 
प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यालय समय के बाहर ब्यावसायिक (५४०००४०॥) 
तथा सामान्य ज्ञान को शिक्षा को प्रोत्साहव दिया जाता है । प्रतेक नव प्रविष्ट व्यक्ति 
स्वय भपने झनुभव से प्रयोगात्मक रूप में भपने काय का ज्ञान प्राप्त करते है। वरिष्ठ 
स्तर (5८007 ८६८!) के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक श्रशासकीय स्टाफ 
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कालिज है। यह कालिज छसिंडोकेट प्रशाली का उपयोग करता है जिसके भनुसार 
कि छात्र एक जाँच समिति (०आाणान्‍० ण॑ छावणा३) की विधि द्वारा अपने 
लिए विषय की खोज करते हैँ । 'इस कालिन मे उद्योग तथा बैंकिय के उच्च प्रशिक्षण 
पर ह्वाइट हाल की भपेक्षा वहुत म्रधिक प्रभाव डाला है ।' लन्‍्दन विदव विद्यालय लोव- 
प्रशासन में डिप्लोमा प्रदान करके तथा ब्रामशिल (गए) का पुलिस कॉलिज, 
पुलिस भ्रधिकारियो को अशिक्षण देकर, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षश की पर्याप्त 
सुविधाएं प्रदान करते हैं! इस सब प्रशिक्षण का उद्देश्य “विभाग के कार्य में ग्रधिक 
परिशुद्धता उत्तन्न करना, अधिकारियों को परिवतेनीय श्रावश्यकतामो के झनुरूप बताना 
और नैत्यक कार्य का ग्रशशसी बनने से रोकना, विक्षेषकर यात्गिक कार्यपद्धति के प्रभाव 
को रोकता, उनको ग्रधिक महत्वपूर्ण भावी उत्तरदामित्वों के लिए तैथार करना तथा 
कर्मचारी वर्ग के गनोबल (04०79०) को पुष्ट करना है ।”! 
भारत में लोक कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण 
(पप३प्राणए ज॑ (९ ए७फ४९ एश5०७७९  फ़्तेफ) - 

आरत में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के स्नातक (0790॥0९५) झखिल 
भारतीय सेवाओं के लिए--उदाहरखा्थ, भारतीय प्रशासन सेवा ( 8. $ ), 
भारतीय पुलिस सेवा ([. ? 8) भौर केन्द्रीय सरकार की भन्‍य सेवाभो जैसे कि 
लेखा-परीक्षण सेवा (8४०0), झाय-कर (0076-785) तथा रेलवे सेवा के लिए 
-+म्रतियोगिता कर सकते हैं । प्रत्याशियों (0079:0965) की सामान्य बौद्धिक 
क्षमता की जाच करने के लिए सधीय-लोक सेवा झायोग (ए 9 $ ०) भर्ती- 
परीक्षा की ब्यवर्पा करता है। यह परीक्षा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, 
विधि (7.4७), गणित तथा रसायनशास्त्र (00६7५) जैसे विषयों मे ली जाती 
है । इत दिषयो का उस कार्य से कोई प्रत्यक्ष सम्दन्ध नही होता जोकि प्रस्याशिपो फो 
सरकारी सेवा मे नियुक्तित के पश्चात्‌ करता पड़ता है। परत प्रत्याशियों के लिए 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है जिससे कि थे भपने कार्य के सम्बन्ध में प्राव- 
श्यक ज्ञान तथा ऐसी प्रवीखता प्राप्त करने मे समर्थ हो सके जिसके बिना दे सेवा में 
कोई भी प्रभावशाली कार्य सम्पन्न नही कर स़कते। पब हम भारत सरकार की 
विभिन्न सेवाग्रो के प्रशिक्षण-कार्य-क्रम का अध्ययन करेंगे 

(१) भारतोय प्रश्ासन सेवाग्रों के लिए प्रशिक्षण (वबगाहह लिए ]0।0॥ 
2०प्रशाष्रएाए९ $2790९३)--पार्च सन्‌ १६४७ में दिल्‍ली में भारतीय प्रशासन 
सेवा के परिवीक्षाधीनो (([ & $ ?7092007८5) के लिए एक प्रशिक्षण संस्था 
की स्थापना की गई थी । भ्रव इसको समाप्त कर दिया गया है और इसका स्थान 
प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी (0०वें #व्यतला। णी 80०) ने 
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ल लिया है। भा० प्र० से० [ & 5) के परिवीक्षापीनो का एव वर्ष वे तिए 
दिल्‍ती वी प्रशिक्षण सस्था में भेज दिया जाता था। इसके पादयक्रम में ये विषय 
सम्मिलित थे मादत वा सविधान तथा यववर्दीय बोजनायें, देश वी दण्ड विधि 
((एएकआए2॥ 9) प्र्यात भारतीय दण्ड सहिता [|ताक्षा ऐशा॥। (0०४०), दण्ड 
प्रद्रिया सहिता (00एता0 0४०८६००७:८ (0०4८) तथा भारतीय साद्य प्रधिनियम 
(एववा हिशत॑क्षाए८ 60), भारदीय इतिहाय व इरबे सामाजिर एढ. राजनीतिक 
पहलू, भ्यप्रास्त्र के तामान्य पिद्धान्द, लोक प्रशासन व सरबारी सस्याश्नों का साटन, 
हिल्दी भ्रौर एस प्रादेशिक भाषा । प्रत्याशियों वो इत विषयों में एक परीक्षा पास 
मरनी पढ़ती थी जिसको व्यवस्था सघीय लोह-सेवा ब्रायोग द्वारा की जाती थी । 
यदि ये इस परीक्षा वा उत्तीगा दर लत ये तो सेवा मे उनता स्थिरीक रण (00॥- 
व7शणा) कर दिया जाता था । भा७ प्र० सेवा प्रशिदरा सस्या में प्रशिक्षण वी 
इस एव व वी अ्रवधि के बीच प्रत्याशियों वो देश के विभिन्न मांगों का भ्रमख 
करते वे जिये भेजा जाता था जिसस जि वे देश की समस्याप्रों वो समस्त रूप में 
(8$ 4 ७/॥०८) समझ सर्वे । परन्तु यह एवं वर्ष का प्रशिक्षण प्रत्याशियों को 
बलबटर जैसे पद प्रयवा ऐसे ही श्रत्य दिसी उच्च पद के लिए उपयुक्त बसाने थी 
हृष्टि स भ्रपर्याप्त है। भा० प्र० सेवा का एवं पदाधिकारी मेवा के छट॒वें वर्ष में 
नलंब्टर के पद का काय-भार रामालन के योग्य हो जाता है | उसे एक वर्ष या उससे 
अधिक तक गतिरिक्‍ा 'काम पर प्रशिक्षण' (08 #ै० 7०00 #्रणायशह) दिया जाता 
है। उसे जिला वार्यालियों से सलग्न कर दिया जाता है जिससे दि वह पनुभव प्राप्त 
कर से | उसवों झ्रौर भनुभव प्रदान करने के लिए, प्रारम्भिक भ्रवस्याप्रो मे उसका 
विभित जिलों मे स्थानास्तरण किया जाता है। उसे लगभग प्रदारह माह के किये 
अपर सचिव (0॥4९८-5८८४॥८।७५) का बाय करने के लिय सचिवालय (3०टाह8- 
74) म भी भेजा जाता है । यह स्द प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है. जिससे भा० 
प्र० सवा के प्रदाधिवारी जिल मं अथवा विस्ी सरकारी विभाग म कोई भी उत्तर- 
दायित्व का पद समालन के योग्य हो जायें । मुल्य जोर 'काम पर प्रशिक्षण” पर 
दिया जाता है यद्यपि इसके भ्रनुपुरक के रूप म भा० प्र० सेदा प्रशिक्षण सस्था में 
एक वर्ष का ग्रोपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है । 


(२) भारतोय विदेश्ञ सेवा के लिए प्रशिक्षण ([7908 0ि 0॥९ [04 
छ0शा8० 5८7४०८)--इस सेवा वे प्रत्याशियों की प्रशिक्षणावाध तीन वर्ष वी होती 
है । इस श्रवधि में प्रत्याशी एक जिले से सलग्न कर दिये जाते हैं जहाँ कि वे प्रवोगा- 
त्मक् कार्य के बारे म शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात सचिवालय प्रशिक्षण 
[55८ ८६&4६ (20078) दिया जाता है $ 


इस सवा के प्रद्चिक्षण कार्यक््म म भाषात्रों (हिन्दी तथा एक विदेशी भाषा) 
के तथा उत वियपों के भ्रध्ययन पर जोर दिया जाता है जितका ज्ञान इस सेवा के 


अब 
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एक पदाधिकारी के लिये म्रावश्यक होता है जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि (पा(क्षिए 
हा] !४४७] राजनय (0:/0003०9] तथा भूगोल झादि विषयों की शिक्षा | इनकों 
सस्पागत प्रशिक्षण ([तज्ञाणाणाय! धाणधट्ट) भा० प्र० सेवा के परिवीक्षाधीना 
(., & 8 ए700900फश$) के प्ताथ ही दिया जाता है। 

(३) भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण (गरआयाएड़ 0 ऐल गरक्षा 
एगाल्र $शश०८८]--भारतीय पुलिस सेवा के लिए, सितस्वर १६४८ में माऊन्ट 
आंवू मे एक केन्द्रीप पुलिस प्रशिक्षण कालिज (एश्ापअ एणाएड व्रोगणागहड़ 
८००४६) की स्थापना की गई थी। इस सेवा के प्रत्याशियों के लिये ग्रध्ययत्त के 
विषय हैं--दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य प्रधितियम, भारतीय संविधात 
आदि, परन्तु विशेष जोर झारीरिक प्रशिक्षण (00॥]) तथा प्रस्तइस्त्र चलाने के 
प्रशिक्षण पर दिया जाता है । अस्त्र शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण प्राप्त बरने के लिए 
उन्हें सैनिक इकाइयो (॥/॥009 एः॥७) से भी भेजा जाता हैं। एक वर्ष के प्रदि- 
खण्म के पश्चात्‌ उन्हे जिलो में भेजा जाता है ओर वहाँ के 'काम पर प्रशिक्षरा' प्राप्त 
करते हैं। प्रश्चिक्षार्थी वरिष्ठ जिला पुलिस अ्रधिकारियों के गाये-दर्शन म अनेक 
अधीनस्थ प्रधिकारियों का कार्य करके अपने काम को शिक्षा प्राप्त करता है। लेगभग 
एक वर्ष तक इस प्रकार का प्रश्षिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त, एक भा० प्र० रोवा 
से भ्रधिकारी को सहायक पुलिस अधीक्षक (85550 $0एथशाशॉश्रातंधा ए 
2०५०) के रूप मे नियुक्त कर दिया जाता है । 

भरत सरकार ने मारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों के सस्‍््यागत 
प्रशिक्ष ए के पाठ्यक्रम मे सश्चोघन किया है । इसके अनुसार सिन्डीकेट कार्य तथा 
बर्गीय वाद-विवादों (57009 0॥६००५४०७५) पर ग्रधिव जोर दिया गया है तथा 
पाठ्यक्रम मे कुछ ऐसे विषयो की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जैसे कि ग्रपराध 
(९४0६) ठथा इस सम्बन्ध में कार्य करने का ढंग, झपराधी (00098), 
अपराधियों के गिरोह, तथा ओऔपराधिक मनोविज्ञान (टगरा0३$ 759७०० ६५), 
पुलिस तथा लोक-प्रशासन ग्रादि | पादयक्रम की नई विज्लेपता है निम्न कार्यों का 
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण (शब्घा०४ एथाएणाह8))। भीड को तितर वितर करना, 
यातायात का नियमन करना, भ्रष्टाचार को रोकना, अग्लिसेवा, सक्टकालीन सहायता, 
नागरिक प्रतिरक्षा परिवीक्षा तथा मुक्त किये गये बन्दियो (कैदियों) की वाद की 
देखभाल । 

(४) भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेछ्ला सेवा के लिए प्रशिक्षण (वात 
एष्ट गि शि6 वहा श्षैएसे! आते ॥००००७७४ $0षछ050] -- भारतीय लेखा- 
परीक्षण तथा सेखा सेवा मे मर्दठी होने वाले अधिकारियों कौ 'विभागौय प्रशिक्षण 
स्कूल' शिमला में एक वर्ष का भ्रश्चिक्षण दिया जाता है। परिवोक्षाघीतों को यह 
प्रशिक्षण केवल उन्ही विषयो मे दिया जाता है जितका उनके काम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है । इसके पाठ्यक्रम मे थे विषय सम्मिलित किये जाते हैं. लेखा परीक्षण 
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(/५००॥), लेखाकन (#८८०००॥७), दण्ड तथा स्थानीय विधियाँ, भारतोय स्रविधान, 
मसदीय वित्तीय तियन्त्रण, वाशिज्यिक बहासाता ((०जाएश्ण्र्थ 900:-:०८9॥8), 
मेखा सहितायें (॥०००००॥ ००४८७), ग्राघार-परूत नियम (79997 उए6७), 
प्रादेशिक भाषा प्रादि। प्रशिक्षणनाल मे, प्रशिक्षणार्थी ([00८८) को वार्य का 
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने के लिये पनेक लेखा-वार्यालयों तथा जिला राजबोधों से 
सलग्न वर दिया जाता है। इस प्रश्चिक्षण वा उद्देश्य प्रत्याशी को लेखांवन दया 
लेखा-परीक्षण पद्धति की समस्याप्रों तथा वायंविधियों से पूर्ण परिचित करना है। 
इस सेवा के प्रत्याशी (0.॥0440०) को उन विषयों में सुनियोजित एवं व्यवस्यित 
प्रशिक्षण दिया जाता है जोकि उसके भावी बर्तंय्यों की दृष्टि से भ्रत्यावश्क होता 
है। उसे काम पर प्रशिक्षण भी दिया जाती है। स्कूल से उत्तीएँ होने के पश्चात्‌ 
उसवी सहायक लेखा प्रधिवार (#४७ाझ् #०४ए॥$ 0767) के पद पए 
निपुक्ति कर दी जातो है। 

(५) प्राय-कर सेवा वे परिवीक्षाधीनों ([#एजा6 7 ए्ा०एड४णाटा3) को 
कलवत्ता ने प्रशिक्षण स्कूल में १८ मास वा प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे बो्ड 
बडोदा मे एक स्टाफ कॉलिज का सचालन करता है। यह यातायात, परिवहन व 
वाशिज्यिक विभाग में तथा रेलवे लेखा सेवा (99॥/0४89 #॥00007॥5 509९०) 
में भर्ती होने वाले प्रधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इन खूँलों में प्रशिक्षण के 
सभी विषय एक दम प्रयोगार्मक होते हैं भौर उतवा इन प्रधिकारियों के कार्य से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। उन्हे उनके ऐसे भावी तकनीवी एबं प्रवीण वार्यों वा 
प्रदिक्षण दिया जाता है जो कि उनके लिये नवीन होते हैं | 

(६) केरद्रोय सचियालप रेवा ((८॥०४)। 5७ट६990 $श0९०)--इस सेवा 
में भर्ती होने वाले प्रत्याशियों को सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल मे प्रशिक्षा दी जाती है। 
इस प्रशिक्षण सस्पा की स्थापता मई १६४८ में नई दिल्‍ली मे हुई थी। प्रशि- 
प्शापियों की सगठन तथा प्रणालियों (0 200 )४4), कार्यालय झो का्मव्रिधियों, 
वित्तीय नियमों का विनियमों भादि मे प्रशिक्षण दिया जाता है। सस्यागत प्रशिक्षण 
अ्रधिकारीयो के कार्य के सम्बन्धित होता है। प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त, इससे 
पूव॑ कि प्रत्याशियों को श्रनुभाग भ्रधिकारी (5ल्‍०७०॥ ००८८४) बनाया जाएं, उन्हें 
बुछ समय के लिए सहायको (8$$/$8005) के रूप में कार्य करना होता है। वरतु- 
स्थिति यह है कि जोर प्रधिकतर उस प्रयोगात्मक कार्य पर दिया जाता है जो कि 
प्रधिकारी को भविष्य में कार्यालय में वरना होता है 

भारत में विभिन्‍न सेवाप्रो के व्यवितयों को केद्धीय सक्थाभ्ों में प्रशिक्षण 
दिया जाता है। उनको विधियों (.8७»), नियमों (ए७) विनियमों (२६४०३- 
पैणाओ,.. कार्यावोधियों (टोएस्ट्पोपन्‍्शं तपा. सारपुस्तिकाशो (800७७) से 
सम्बन्धित प्रौपचारिक शिक्षा दी जाती है । एरूतु यह प्रमुभव किया जाता है कि 
सस्थागत प्रशिक्षण पर्याप्त नही है, ग्रत प्रशिक्षण का एक भन्‍्य प्ग है 'काम पर 
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प्रशिक्षण! (09 फ़र ]00 ध्र्चाणगाह) । नये भर्ती किये गये अधिकारियों के लिए 
'काम पर प्रयोगात्मक भ्रशिक्षणा' श्रत्यन्त आवश्यक है । 

भारतीय प्रश्ञासन सेवा के परिवीक्षाधीनों को वतंमान प्रशिक्षए ब्यवस्थाश्रो 
की कुछ भालोचना भी की जाती है। यह कहा जाता है कि सैड्धान्तिक तथा कक्षा 
में पढायरे जाने वाले विधयो पर सधिक जोर दिया गया है। भा० प्र० सेना के एक 
परिवीक्षाधीन (27009७/076८7) को प्रशिक्षण सस्या मे पर्याण प्रयोगात्मक प्रशिक्षण 
तही दिया जाता । प्रध्ययतात्मक पर्यंटनों (50७2५ ६०८्प७) पर तथा न्यापालयो, 
जिलो, परगनों, तहसौलो के प्रधान कार्यालयों के निरीक्षण्ो अथवा अ्रुणों (४४5) 
पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये । 


वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्या का एक पग्रन्य दोष यह है कि पृथकू-पृथक्‌ 
ध्यक्तियों की उन न्यूनताप्रों को दूर करने का बहुत कम प्रयत्न किया जाता है जो 
उनके द्वारा विश्वविद्यालयों में कुछ विषयो ($9०)८८७) के न पढने के कारण उत्पन्न 
होती है। सामाजिक विद्वान [8000 $०००॥०८) के एक स्नातक [07०0000) को 
भौतिक विज्ञानों (4;भ०४| $0/६॥८४] के वारे में बुद्ध ज्ञाव नही होता । विज्ञान 
तथा शिल्पकला के इस युग मे यह्‌ एक बडा भारी दोष है। शुद्ध विज्ञान (7८० 
$02:०४) का एक स्नातक राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान 
भादि के मूलभूत सिद्धान्तो के बारे मे कुछ वहीं जानता । परन्तु इस युग मे कोई 
भी प्रशासक इन दिषयो के समुचित ज्ञान बिता अपने कार्यों को कुशलता के साथ 
सम्पन्न नहीं कर सकता । जब सिविल सेवक को “व्यावहारिक जीवन में सामाजिक 
ब्रैशानिक' की सन्ञा दी जाती है। शिल्पकला विज्ञान (१£०॥0089) के इस युग 
की मागो का महानू सामाजिक उत्कर्ष की प्रावस्यकतायो के साथ ताल-मेल 
बिसाना पडता है। अत पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण 
की भवधि बढायी जानी चाहिए, झौर भा० अश्र० सेदा के युवा परिवीक्षाधीनों 
को इस विस्तृत पाठ्यक्रम के विषयोंका यथेष्ट ज्ञान कराया जाना नाहिए। 
प्रत्याशियों वे हृष्टिकोश एव ज्ञान को व्यापक बनाने के लिये इस भ्रकार का 
प्रश्चिक्षण अत्यन्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त भारत में ग्रुवक अपनी स्नातकीय 
परीक्षा मे जिन विषयों को लते हैं उनके सतिरिवत अन्य विषयों वा स्यूल 
ज्ञान तक प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नही करते । झत भा# भ्र० सेवा की 
प्रशिक्षणशालाओ भे दो प्रशिक्षण दिया जाए उसमे भौतिक तथा सामाजिक, दोनो 
विज्ञानो का समावेश होना चाहिए जिससे हि प्रशिक्षाथियों की पहली कमिया दूर 
की जा सके और उनके ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके । प्रशिक्षण संस्थाओं 
में दी जाने वाली प्रशिक्षा से प्रशिक्षणाथियों का मानसिक दृष्टिकोण पुनव्यंवश्थित 
होना चाहिये अत्यथा तो विश्वविद्यालय के एक युवा स्नातक, जिसने कि अपना 
अध्ययन भ्रभी हो सम्राप्त किया हो, तथा एक भा० प्र७ सेवा (7 6 5) के 
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अधिवारी क बीच जावि बड़े प्रशासक्रीय उत्तरदायित्वों वा भार श्रपों हस्थों पर 
उठान जा रहा है, कोई श्र तर ही नहीं रह जायया 

जला कि पहत ही बढ़ा जा चुत हे प्रत्याी वो एक होए प्रतिक्षरण तब दिया 
जाता है जबकि बह सरकारी यया मे प्रवण बरता है । यह प्रतिशरश उम्यो ऐसे ज्ञान 
गे सुसण्जित वरता है जा उस पद वे वतव्या वो सम्पन्न बरन वी हृप्टि ये श्रावश्या 
हाता है जिस पर कि उसकी नियुवित वी जातौ है। इसबे पद्चात भी समय समय 
पर उसको प्रशिशगा दिया जाता है। इस प्रशिक्षण वा उद्देश्य उसके ज्ञान को फिर 
मे तरो-ताजा करता उसका नय-तय विद्रास्तों वे सम्पक में लाना तथा उसके मस्तिप्व 
को सक्रिय (८४४०) रसना है । इस प्रवशोत्तर (2०5४-०४) प्रश्चिध्शा के लिए 
पर्याप्त व्यवस्थाए की जानी चाहिए | पदाधिकारियों बे लिए समय-समय पर नवीनी- 
रा पाठ्यक्रमों (२०८४॥८॥ ००७१६८४) वी व्यवस्था वी जानी चाहिए मिंससे दि 
द प्रशासन तथा प्रायांजन (240४) बी नेवीमतम विधियों एवं तकनीका से 
परिचित हो सके । 


भारत मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे कुछ नवीन परिवर्तन 
(ह६०श॥ 02४ ९]०१फशा।$ 49 '+%भआग | 
छ087गरता6 7 770॥) 

अगस्सख १६५६ मे दिल्ली बे मटवॉँफ हाउस में स्थित श्राई० एं० एस० 
प्रशिशण विद्यालय की उत्मूलित कर दिया गया तथा मसूरी में प्रशामन वी एक 
राष्ट्रीय प्रकरादमी ()390073] ९७०९४) 2 80908॥79॥) वी स्थापतां की गई 
जिसका उद्देश्य निम्त धकार के प्रशिक्षण संचालित करता निश्चित क्या गया 

(प्र) प्रखिल भारतीय तया प्रथम थ्रेणी की केद्रीय सेवाग्रों के लिए पाँच 
महीने वा एक समान आावारभूत पाद्यरम ', 

(व) प्राई० ए० एस» वे भत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये प्रशिक्षागार्ियों ते 
लिए सात महीने का व्यावप्ताधिव प्रशिक्षण ' [0/९55॥00०) प्राह्रतए08) « 

(स) तीन-तीन महीने की अवधि के दो *रिफ्रेशर रिश्रोरिए॒ण्टेशन कोर्स 
डन प्रत्यक्ष रूप से भर्ती विय गये झाई० ए० एस० अ्रधिकारियों के जिए जिन्हे ६ से 
१० साल का सवा अनुभव हो त्तो उन झ्ाई० ए० एस० पग्रविकारियों के लिए जिन्हे 
राज्यीय सेवाग्रो (50008 5७४०६५) से उतठत (700०८) किया पया हो , तथा 

[द) वरिष्ठ ($८007) अधिकारियों के तिए भ्रत्पावधि वे बोस, विचार- 
ग्रांष्ठियाँ (80007975) तथा मम्मेलन ! 

प्रखिल भारतीय तया प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओो (गर प्राविधिक 
(४०॥ #शंणा९४!), जैसे पोस्टल सेवा, इन्बम टैदस सेवा, प्रॉडिट एण्ड एकाउन्टस 
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प्रशिक्षण ३०३ 


सेवा, कस्टम्स सेवा, एक्साइस सेवा, डिफेन्स तथा रेलवे मेवाग्रो के लिए एक समान 
आधारभूत पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षय का उद्देश्य उपरोक्त विभिन्न सेवाप्रो के नवीन 
सदस्यों में यह भावना पैदा करता है कि बे अन्तिम रूप से एक ही सार्वजनिक सेवा 
के सदस्य हैं तथा उनमे एक व्यापक, समान हपष्टिकोण को जन्म देता है। इस वास के 
फ्तस्वरूप झकादमी छोडन के वाद भी प्रद्चिक्षशाथियों म पारस्परिक संदरभावना बनी 
रहती है । इस कोर्म म प्रश्चिक्षणाथियों को राज्य क सामाजिक तथा राजनौतिक दशन 
एवं विक्नासोन्मुख प्रझ्यामन की समस्याग्रा से प्रवगत कराया जाता है। इस प्रशिक्षण 
की पृष्ठभूमि मं यह विचार काम कर रहा है कि भारत की सभी उच्च सिविल 
शवाओ के सदस्मा को उस सामाजिक, झाधथिक व राजनीतिक ढाचे से परिचित हाना 
आहिए जिसके दायरे म उन्‍्ह काम करता है । 

पाँच मास की अवधि के दस आधारभूत पाठ्यक्रम म प्रशिक्षण प्राप्त नरगे ने! 
बाद आाई० ए० एस० को छोडकर बाको सभी सवाग्रो के सदस्य भ्रपनी प्रपनी सेवा 
के प्रशिक्षण विद्यालयों म॒ जाते है। भ्राई० ए० एम० ने प्रशिक्षणार्थी भ्रकादमी म 
सात महीने और रहकर प्रयन प्रशिक्षण का ' व्यावमायिक भाग खत्म करत है । ट्रम 
अवेधि में व लोक प्रश्मासन, जिला प्रश्यामन तथा फ्रौजदारी कावून इत्यादि या बिस्तृत 
अध्ययन करत है। इन प्रशिक्षणाथियों को ३-४ सप्ताह क॑ लिए सैनिक केस्द्रीय घुड 
सबारी तथा छस्त्रास्त्र प्रयोग की साघारस ट्रेंतिंग भी दी जाती है। 

सधीय लोक संवा ग्रायोग [छ ? 50) इन प्रशिक्षणाधियो की एक 
श्रन्तिम परीक्षा लेता है। यह परीक्षा प्रशिदाशाियों गे झ्रगादमी प्रयास दे प्रत्तिम 
दिनो म॑ ली जाती है । प्रशिशणार्थों का अन्तिम स्थान प्रतियोगी परीक्षा के फल, 
श्रकादमी म॑ उसके कार्य तथा अन्तिम परीक्षा के फल के श्राधघार पर निश्चित स्या 
जाता है | ग्राई० ए० एस० प्रशिक्षणायियों की "प्रोग्रगन ' अवधि दो वर्ष होती है । 
अपन राज्य मे एक वर्ष काम कर शुबने ठुया इसी प्रदार अन्य ज्यायहारिक कार्यों म 
उसकी योग्यता परल्तत के बाद उसकी नियुवित 'पकक्रो' (0०शक्ए60) की 
भाती है । 

एक ग्राई० ए० एस० प्रशिक्षणार्थी को १० से २० मास का 'कास पर! 
(0॥ ४६ 300) प्रक्षिक्षण दिया जाता है।इस प्रशिक्षण भे निम्त विश्ेपताय 
सम्मिलित होती है 

[अ्र) राज्य के सचिवालय में एवं झत्पातपि के लिए कार्य , 

(बं) वलजटरो दे दफ्तर मं काये , 

(छ) कोप (]768७७7५) तथा चेखो (&८०००्णा$) सम्बन्धी कार्य , 

(द) 'सेटिलमेष्ट' तथा भूमि सम्बन्धी कागजात की जानकारी , 

(ड) पुलतिग स्टघनो का निरीक्षण तथा पुलिस टार्यालयो मे कार्य , 

(ढ) इृषि, सहकारिता, पचायती राज, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार, 
गेवा तथा सिंचाई जैसे विकास सम्बन्धी विभागों से कार्य । 


३६० लोक प्रशासन 


(व) किसी सव-डिविजनल कार्यालय में कार्य , तथा 

(ख्र] न्यायाधिकारी का तथा इसी प्रवार वा प्रन्य न्यायिक कार्य । 

व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा बरतने के बाद प्रशिक्षणार्थी वी राज्य, जिलाया 
सब-डिवीजन स्तर पर कई छोटे-छोटे पदों पर नियुवित वी जाती है। लम्बे श्रनुभव 
के बाद उसे किसी जिसे वा स्वतन्त्र नियन्त्रण सौंपा जाता है। इत प्रशिक्षशाधियों वे 
प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण नीचे प्रस्तुत है । 


प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी में तथा तदोपरान्त 
(5॥ 06 चिंता] #लापलाए ए #ावरांगान्वांणा 


बात ४767) 
(प्र) प्राधारभूत पाठ्यक्रम ([7०४॥(७/॥०॥३। (०७:४८) +-५ मास ॥ 
(ब) सैनिक प्रशिक्षण (8779 #&॥3०४॥70॥) +-( मास । 


(सम) सैनिक प्रशिक्षण (ए/055 ८०ण्याए) शत 0 
छी/880 008080)  --१३ भास । 
(द) दिल्‍ली यात्रा (महत्वपूर्ण व्यवितियों से भेंट के लिए) तथा केन्द्रीय पुलिस 


प्रशिक्षण महाविद्यालय की यात्रा +-१५ दिदस । 
(४) भ्रकादमी मे प्रष्ययत ज-४ मास । 
(6) व्यावहारिक प्रशिक्षण >+६८ मांस । 
(क) किसी सब डिवीजन का कार्यभार +-१८-२४ मास । 


(ख) शराग्य सरकार का भवर सचिव तथा किसी विभागाध्यक्ष का सहायक 
[फाएकक $०९७॥५ 40 6 ड46 00एवगाशला; वात 66कप्राह ॥0 4 वल्यत 
० 06फशाग्रधा()-- १८-२४ मांस ! 

(एप) किसी जिले का कार्यमार-- सेवा के छटे दर्ष दे भ्रन्तिम दिनों मे या 
सातवें वर्ष के प्रारम्भ में 

ग्राई० ए० एस० के प्रशिक्षणावियों के राज्यो मे प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
श्री बी० टी० कृषणमाचारी ने निम्न परिवतंन करने के सुमाव दिये हैं! 

(अर) प्रशिक्षण गो अवधि १८ मास निश्चित करदी जानी चाहिए जिपसे सब 
विषय पूरे किये जा सके । 

(व) कार्य की उन शाखा्रों (अ) जिनके विषय मे ज्ञान सम्बन्धित पदों पर 
रहकर तथा वास्तविक रूप से कार्य करके प्राप्त किया जा सकता है तथा (ब) जिनके 
विपय मे ज्ञात वरिष्ठ भ्रधिकारियों के साथ रहकर प्राप्त किया जा सकता है, मे स्पष्ट 
भिन्नता की जानी चाहिए । इन भिन्न कार्य-शाखाओो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए प्रशिक्षणार्थी को पपाप्त समय तक सम्बन्धित कार्यालयों मे रहने देना चाहिए । 
दूसरे प्रकार के वाये का ज्ञान वरिष्ठ ग्रधिकारियों को देख-रेख मे तथा उनके साथ 
कार्य करके सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 


प्रशिक्षण रैषर 


(स) झाई० ए० एस७ के प्रशिक्षणाथियों को श्रश्चिक्षण के दोरान 'केस कार्य! 
(८४६८ %णा0) भी सम्पन्न करना चाहिए । इस प्रकार का कार्य करके प्रशिक्षणार्थी 
काबून, शान्ति व व्यवस्था विषयक समस्‍्याप्रों से अच्छी प्रकार परिच्ति हो 
सकता है । 

(द) विभागीय परीक्षा का ढांचा उचित रूप से परिवर्तित करना चाहिए-- 
प्रशासन मे हाश हो मे हुए परिवर्ततों विशेषकर सामुदायिक विकार झान्दोलन के 
विस्तार के प्रकाश में । 

(ड) सज॒धानी से चुने हुए जिलाधीशो की देख-रेस मे ही प्रशिक्षणाधियों को 
व्यावहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए तथा जिलाधीशो को उनके कार्य एवं उनकी 
सामान्य योग्यता के विषय मे समयन्समय पर गोपनीय अतिवेदल ऊपर भेजने 
चाहियें ॥! 
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२७० 
प्रदोन्‍नत्ति 


(?णा०णां०ा) 





कोई भी सरवारी का्मित्र व्यवस्था (९090: एश३$०एाट। $)श०ा॥)) उस 
समय तक कार्यकुशल नहीं रह सकती जब तढ़ कि वह कर्मचारियों को भ्धिव्राधिव 
ऊचा उठने के यथेष्ट स्‍प्रवमर न प्रदात वर । वर्मचारियों वो बुशल ([पीलाधा) 
बनाय रफने के लिए वुद्य प्रेरणा (]0000॥४८$) की भ्रावश्यवता होती है श्ौर 
एवं कमंचारी क लिए सबसे बड़ी प्रेरणा एवं पद स॑ दूसरे उच्च पद पर उसकी 
पदोनति होना है । कमंचारिओों को तथा साथ हो साथ, सम्पूर्ण सयठन वो बुझल 
बनाये रखने के लिय एवं सामान्य पदातति नीति का हाना ग्रावश्यव है । 
पदोन्नति का अर्थ व महत्व 
(१)९शञाए॥ाए जाए [900॥॥06 0 [र0च्ञाण0॥) ६ 

यह बात अच्छी प्रगार समभ लनी चाहिए कि पदोन्नति मे तात्पर्य कर्मचारी 
के बतन की वापिक वृद्धि से नही है । प्रत्यत्ञ क्मचारी मूल वेतन (8990 $2979) 
पर नियुक्त क्या जाता है, ग्रौर जव त्तक जि वह प्रपन वेतन-द्रम (79) $०००) 
वी सर्दोच्च सीमा पर नही पहुंच जप्ता जव तब उसे वएवित वेतवाबुद्धि (##७् 
॥्रध्चशाशध्या) प्िलती रहती है । यह वावित्र वेतन वृद्धि या हो स्वयं चालित 
(80४०॥१०॥८) हां सकती है ग्रथवा प्ग्नतिवाध (0000॥/003), परन्तु किसी भी 
दशा मे इसे पदोन्नति मही कहा जा सकता | वार्दविक पदोन्नति से तात्पयें है, उच्च- 
तर पदक्षम (78#67 8720८) पर पहुचना । 'कत्त ब्यो तथा उत्तरदायित्वों में 
परिवर्तन होता पदोन्नति प्रकिया का एक ग्निवार्य लक्षण है ।' पदोन्नति से तात्पय 
है एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर उन्नति होता और उसके साथ ही साथ 
कत्तंव्यो व उत्तरदायित्वों म॑ं भी परिवर्तंव होना | यदि एक प्रवक्ता (7.लंएछ्ा) को 
किसी कालिंज मे विभागाष्यक्ष (प८व8 णी हा एशशधशशव) नियुक्त क्या 
जाता है तो इसे पदोन्नति बहा जायगा क्योकि एक प्रवक्ता उच्चतर श्रेणी के पद पर 
पहुँच गया और साथ ही साथ, उसके कर्सव्यो एवं उत्तरदायित्वों मे भी परिवर्तन 
हा गया । यदि एक विभागाघ्यक्ष को कालिज के ब्रिसिपल के पद पर नियुक्त किया 
जाय तो इसे पदोन्नति कहा जायगा । जब एक कर्मचारी एव श्रेणी स दूसरी उच्च- 
तर थरणी के पद पर पहुचता है और साथ ही साथ उसके कर्त्तव्यो एव उत्तरदायित्वा 
में भी परिवर्तन होता है तब इसे पदोनति कहा जाता है। जब एक वम्मचारी वी 


पदोन्नति बैद३ 


पदोन्नति होती है तो उसके परिणामस्वरूप उसके वेतन में भी वृद्धि होती है। परन्तु 
केवल वेतन मे वृद्धि होना ही पदोन्‍तति नही है। वेतन मे वृद्धि होना तो पदोलति 
का एक सहायक ग्रग है, पदोग्नति का वास्तविक अगवा मुरय ग्रग (रिध8 फुआ) 
है कमैंचारी की पदस्थिति (0355 ४५४५७७) जिसके कारण क्रि उसके कर्तव्यों व उत्तर- 
दायित्वों मे परिवर्तत होता है। 

कर्मचारियों की कुझलता के लिए एक सुविक्सित पदोन्नति नीति का होना 
अत्यन्त धावश्यक है। पदोन्नति एक ऐसी सतत प्रेरणा है जो कवि कमंचारी को सदा 
कार्य-कुझल बताये रखती है। पदोन्नति की झाश्ञा व्यक्ति यी अपने कार्य म॑ रुचि 
बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। पदोन्नति नीति के लाभ इस प्रकार हैं -- 

(१) यह कर्मचासी-वर्ग को कुझल बनाये रखती है । 

(३) यह कुशल सेवा के लिये पुरस्कार की ग्रारन्टी करती है । 

(३) भर्ती के समय योग्य व्यवित सेवा वी झोर प्राकृपित होते हैं क्योकि वे 
जावते है कि सेव! भे उन्नति करने के अवसर वर्तमान हैं। 

(४) नियोक्ता (६079०) 7) के दृष्टिकोण से भी पदोन्नति की नीति गत्यन्त 
साभदायक होती है। बह ऊ थे तथा उत्तरदायित्व वाले पदो को उन योग्य एवं अनु- 
भवी ध्यक्षिययों से भर देता है जो कि पहले से ही सेवा मे बतंमान होते हैं । इस 
प्रकार नियोक्‍ता भपने कर्म चारियो के ग्रनुभव का पूरा पूरा लाभ उठाता है। 

(परत के अभाव मे, महत्ववाक्षी, बुद्धिमान तथा योग्य व्यक्ति प्रपने पद 
पर बने नही रहते । अ्नेको योग्य व्यवित त्याग-पत्र (ह६७९४॥०॥075) दे देते है 
जिसके परिणामस्वरूप विभाग (005!) में अकुशल तथा गनेतिकता उत्पन्न 
हो जाती है। कर्मचारी अमन्‍्तुष्ट रहते हैं जिससे उनके मनोबल (709०) में 
सामान्य कमी हो जाती है ! पदोन्‍तति के प्रभाव मे महत्वाकाक्षी तथा योग्य ध्यवित 
लोक सेवा मे प्रवेश नहीं करते | एक सुविकसित पदोन्‍त्रति योजना के भ्रभाव में 
उच्च स्तर वी व्यवितगत तथा वर्गीय कार्य-कुशलता बनाये रखना वडा कठिन है । 
दि बह आय कब है। कलर एक देती बता हज निशा को सल्तुष्ट, अनुशासित ([0/500]704) तथा कृुधल बनाये रखने के 
लिए पदोन्नति ग्त्यल्त आवश्यक्ष है। पदोन्‍तति एक ऐसी प्ररणा है जो कि ज्ञत्रो के 
लिए भूल्यवान हैं और इसका उपयोग करके प्रसाधारण नया अद्वितीय शवितेयां जाग्रत 
की जाती है और उनको सभी के अभी कमेदास्यों के लिए लाभदायक बनाया जाके हैं 7 के लिए लाभदायक बनाया जाके है 

सरकारी कर्मचारियों को कुशलता के लिए पदोन्नति अत्यन्त आवश्यक है 
पर्तु केवल योग्य तथा उपयुक्त ब्यक्तियों की ही प्रदोन्‍्नाति की जानी चाहिए । 
पदोन्नति की एक गलत पद्धति सम्पूर्ण सगठन को हो आचार-अप्ट कर देती है । 
संगता, न्याय ठथा सबके साथ समान व्यवहार दिसी पदोन्नति व्यवस्था के सिद्धात 
होने चाहिए | पदोल्नति नीति का मार्गदर्शन पृथरू-पृथक्‌ कर्मचारियों बे विश्लिष्ट 


 #89 हल ३०-- छाक्ाशाणा एन्‍्टड्राद 0 फाध्ला(९ब, व] इलए०९ 
शाफ्ा। (गासब१0, 2 ॥0 कए ्ए्धऊ, गकेह न्‍ध्य॑लर्य $लघत्क के 7१, 2ैरओएर भी 
श०चण, श्रद्फ़ॉंह ० शक्ल 4वंगायपादयमक ?। 75 




















झ्द्ड लोक प्रशासन 


स्वार्थों की हृष्टि से नहीं रिया जाता चाहिए। पदोन्नति की नीति का मार्ग 
दर्शन तो सदा ही लोक-सवाप्रों के सर्वोच्च हितों को सामने रखकर किया जाना 
चाहिये । 
पद्दोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र 
(#ाश्ब ण [हा 6 शिण्याणाीता) 

वदान्नति से सम्बन्पित एक श्रत्यन्त महत्वपूर्णों प्रश्न इस बात वा निर्धारण 
करता है कि पदोन्नति के लिए वर्मचारी वी पात्रता वा क्षेत्र वया हो ? पदोन्नति वे 
लिए पात्रता वे क्षेत्र बा निर्धारण किस प्रकार क्या जाए ? (१) वया पदोष्नति बेवल 
उन्ही ब्यवितयों तक सोमित रहनी चाहिए जो कि उस सेवा में, जिसमे वि भरे जाने 
बाले उम्र पद को वर्गीकरण किया गया है, उस पद वे नीचे के दूसरे पद-स्थिति 
(७॥/:) के पदों पर प्रासीत हो ?े (२) क्या परदोक्नति कौ पात्रता केवल उन बर्म- 
चारियों तक ही सीमित रहनी चाहिय जो कि उस सेवा में निरत्तर पदों ([.0७टा 
9०॥॥0075) पर स्थित हो ? (३) क्या यह उस सगदवात्मर इकाई (0784॥54- 
॥0॥] ९ ७ा) के कर्मचारियों तक हो सीमित रहनी चाहिए जिसमे कि वह स्थान 
रिक्त हुथा हो ? (४) कय। इसको उस ब्यूरो [00690) के कमेंचारियों तक सीमित रखा 
जाता चाहिए जिसका हि बह सगदनात्मक इकाई एक प्रग है ? (५) क्या उसको 
केवल उस विभाग (0०एशधथा।) के कमंचारियों तव सीमित रखा जाना चाहिए 
जिप्तम कि बढ़ ब्यूरो स्थित है प्रयवा इसकी पात्रता का विस्तार सम्पूर्ण सरकारी 
सेवा के कर्मचारियों तक ॥र दिया जाना चाहिये ? 

पदोन्नति के पात्रता वे क्षेत्र पर एक सगठनात्मक प्रतिवनन्‍्ध लगाया जाता है । 
पदोश्नतिर्षां साधारणत एक ही ब्यूरो ग्रधवा विभाग के अन्‍्तगंत की जाती हैं। श्रन्त- 
विभागीय पदोष्नतियों का समर्थन नहीं विया जाता। पदोन्नति की पात्रता वे क्षेत्र को 
मकुचित तथा सीमित कर देते का लाभ यह है कि प्रोन्नति की रेखायें ([.0० ) 
हिथर तथा निश्चित हो जाती हैं । परन्तु इससे हानि यह होती है कि प्रतियोगिता की 
सीमित प्रद्वति के वारण योग्य तथा सक्षम व्यवित, यह हो सकता है कि सेवा मे न 
भ्रा पायें । ग्रत पदोन्नति की पात्रता बे क्षेत्र वा विस्तार किया जाना चाहिए । 
विभागीय प्रतिबन्धों को दूर करके पात्रता के क्षेत्र वो विह्तृत बनाया जाना चाहिए 
भ्ौर प्रत्यक व्यक्षित को यह प्राज्ञा होनी चाहिए कि बह पदोन्नति वाले पदों के लिए 
प्रतियोगिता कर सके । इसका परिणाम यह होगा वि सबसे झधिक योग्य तथा उप- 
युक्त ब्यक्ित की ही पदोक्नति होगी । 
पदोन्नति को समस्‍यायें 
(ए7फ६ए5 ० ए#ए्ञा०॥०॥) 

पदोप्नति के प्रइव के साथ ही कुछ कठिन समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती है जाकि 
निम्नलिखित हैं 

(१) पद्माप्नति के सिद्धात प्र्यात्‌ ज्येप्ठता बनाम योग्यता । 


पदोलति शेपर 


(२) योग्यता को झाँकने की विधियाँ-- 

(क) पदोन्नति परीक्षा खुली प्रतियोगिता परीक्षा (0क०0 एगाएलापएड 
छडशाग्रातव00॥) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा और उत्तीरणता परीक्षा (2455 एश्छा। ) 

[ख) सेवा अभिलेख (उशश८८ 7९८०:०५) अथवा कार्य-वु आलता माप (एती- 
एक्षा०प 78885), 

(ग) विभागीय अध्यक्ष का वेयक्तिक निर्णय [टा$०४०)) |एकहणला: ते 
कफ फएचागांणटांबों 6०0) । 
पदोन्नति के सिद्धान्त : ज्येष्ठता बनाम योग्यता 
एजा्लंएी९३ त॑ एणग्रणाँणा. 507गरा।॥ #हउत घिल्ल॑0 

पदोन्नति के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पदोन्नति की 
व्यवस्था किन-किन सिद्धातों पर झाघारित होनी चाहिए ? पदोन्नात के सिद्धातों को 
निर्धारण करने की प्रावश्यकता दो कारणों से होदी है। प्रधम तो, चूंकि पदोन्नति 
के स्थान सीमित होते हैं प्रत सेवा में वर्तमान प्रत्येक ध्यदित की पदोन्नति नहीं की 
जा सकती । दूसरे पदोन्नति केवल योग्यता के झाधार पर होनी चाहिए । कर्मचारियों 
की पद्योप्नति करने से फिसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं दोवा चाहिए | मनमाने ढग 
से की जाने वाली प्रदोन्नतियों में सगठन के सुगम कार्य सचालन को बड़ी भारी ठेस 
पहुंचती है। इससे कर्मचारियो मे ईर्ष्या, मतभेद व विवाद उत्पन्न होते हैं। पदोन्नति 
का एकमात्र ग्राधार योग्यता ही होनी चाहिए और योग्यता को आँकने के लिए ज़ो. 
परी ली ले वे पाती नह निसेश, (20248) हनी चाहिये कि वि निस्पेक्ष (0062॥४८) होनी चाहियें कि जिससे 
पदोक्नतिर्यों करने मे किसी भी प्रकार का पश्षपात न किया जा सके ॥ 

करने मे किस 

ज्येष्ठता का सिद्धान्त 
(ए7700%]९ एव $९॥7णा॥४१) 

क्पंचारी पदोन्नति के पग्राधार के रूप में सदा ज्येष्ठता के सिद्धात का ही 
ममयंन करदे है । किस्ली विशिष्ट पद-क्रम (57४0०) मे, जिसमे से पदोन्‍नतियाँ की 
जानी है कर्मचारी की ज्यप्ठता अथवा शोवा की अवधि पदोन्नति का एक शत्यन्त 
महलपूर्णा तत्व है । इस सिद्धांत से ग्राशय यह है कि उच्चतर पद-क्रम पर किसी भी 
कर्मचारी की पदोन्नति इसलिए वी जानी चाहिए क्योकि उसकी सेवा की अवधि अन्य 
कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है। कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार के घन्प ग्रथवा 

/ 'किपात के विरुद्ध सुरक्षा के हूप में सदा ज्येष्ठता के नियम का ही समर्थन क्या है। 

सबसे ग्रविक ज्येष्ठ कमंचारी को ही पद्ोन्नति का बाभ प्राप्त होना चाहिए । ज्येह्वता 
के सिद्धात के सम्रथ॑न में जो काररा प्रस्तुत क्यि जाते हैं वे निम्नलिखित है 

(१) यह सिद्धात व्यक्तिनिस्पेक्ष है । ज्येष्ठता एक वास्तविकता होती है जिससे 
इन्कार नही किया जा सकता । 

(२) ज्येष्ठ (5७००7) व्यक्ति सधिक झनुभवी होता है। अधिक अनुभव ही 
पदोन्नति के लिए एक बडी योग्यता अथवा अहँता (एण्शागी००४णा) है । 


झ्ृ5६ लोव प्रशासन 


(३) इस धिद्धात वे अनुसार क्रमिक रुप मे प्रत्येक व्यक्त को पदोक्षति 
का ग्रवसर प्राप्त होता है। श्रतः यह पद्मेलनि वा एवं उचित एवं न्‍्यायपूर्ण 
आधार है 

(४) यदि ज्येप्टता ही पदान्नति का सिद्धात है तो वर्मघारियों की पदोस्तति 
मे राजदी तिज्ञो द्वारा किसी भी प्रवार वा हस्तक्षेप नहीं किया जा सवता | 

(५) इस मिद्धप्त के अनुसार चूंकि पदोस्नतिया एक न्यायोचित सिद्धात वे 
प्राधार पर वी जाती हैं ग्रत बर्मंचारियो वा मबोवल (१४०४०) ऊँचा होता है । 

(६) ज्यप्ठता वा धिद्धात करमंचारिया को पदोन्‍्तति वी निश्चितता प्रदान 
करता है प्रेत ग्रधिव' भ्रच्छे व्यक्ति सरवारी नौतरियों बी श्रोर प्राक्वित होते हैं। 

(७) ज्येष्ठवा का सिद्धान्त स्वय-चालिंत परदोस्तति का नेतृत्व बरता है ! 

(५) वमचादी इस सिद्धात वा समरयंत इसविए बरते हैं क्योंकि यह पदोलति 
वो स्वय चालित बनाता है प्रौर साथ ही, इसमे वम प्रायु वाले व्यक्तियों को प्रधिव 
प्रायु वाल व्यक्तिया के ऊपर नहीं रखा जाता । 

ज्यप्ठता के सिद्धाठ वा एक बडा लाभ यह है कि यह पदोस्नतियों को किसी 
भी प्रकार के पक्षपात प्रयवां राजनेतिय हस्तदोप के विरद्ध सुरक्षा प्रदान बरता है । 
ज्येष्ठता के सिद्वान्त के दोष 
0९०५ ० ॥6 एफं0टफ़र ण 5९०गा हु] 

(१) इस सिद्धाद में इस बात वी कोई गारन्दी नहीं होती कि एक ज्वेप्ठ 
कर्मचारी हो ग्रधिक योग्य भ्रपवा सद्षाम होगा । पदोन्‍्ततिया तो केवल योग्यता वे 
प्राधार पर हो वी जानी चाहिए । 

(२) केवल ज्वेष्ठता को ही पदोन्‍तति का आधार मानत से वर्मचारियों में 
प्रतिस्पर्धा वी भावना समाप्त है जाती है प्रतः वे वार्य को अविक उत्साह तथा 
बुद्धिमत्ता के साथ सम्पन्न नहीं करते । 

(३) यदि पदोलति वा ग्राधार केवल अ्येप्ठता ही होता है तो कमचारी 
आत्मोनतति के विए कोई प्रयत्व नही करते । 

(४) ज्येप्ठता के सिद्धांत को भ्रपनान से झवतिवार्य रूप से सर्वाधिक योग्य 
व्यवितयों का ही चयन हो जाता हो, ऐसी वात नहीं है। 

(५) मध्यम श्रेणी के उदासीन तथा कम बुद्धिमान व्यकित ही, जो कि यूवा, 
योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्ितयों से प्रतियोग्यता नही वर सकत, ज्वेष्ठता के सिद्धात्त 

के सबसे बड़े समर्थक है। पुरान तथा स्येष्ठ कमंचारियो के लिए तो मह पिद्धात 
न्यायपूर्ण तथा ग्रविष्वकारक है, ढिन्‍्तु सम्पूणा रूप मे सगठन के लिए यहू खतरनाक 
होता है क्योकि यह हो सकता है कि ज्यप्ठ क्मंवारी कुशल तथा बुद्धिमान ने हो। 
यदि वोई व्यक्ति सौभाग्यवश अन्य ब्यक्षितयों के मुकाबले ससार में पहले झा यया है । 
तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह ग्रपन साथ योग्यता तथा बुद्धिमत्ता भी चाया 
है। केवल प्रेष्ठता ही प्मेश्नति का एक खतरनाक सिद्धात है । 
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पदोन्नति रेघ७ 


फिफनर ने इस सम्बन्ध मे ठीक कहा है कि केवल ज्येष्ठता को ही परदोन्‍्वति 
का प्राघार बनाने का परिणास यह होगा कि उच्च पद अयोग्य तथा असमर्थ 
व्यवितयों से भरने लगेंगे | इससे कर्मचारियों को महत्वाकाद्ा नप्द हो जायेगी और 
बे प्रेरणा यें समाप्त हो जायेंगी जिनके द्वारा कर्मचारियों मे व्यक्तित्व, साहस, गात्म- 
निर्भरता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास होता है । इससे कमंचारियों में 
आत्म-पतुष्टि तथा उदासीतता के साथ कार्य को सम्पन्न करने की भावना उत्पन्न 
हो जायेगी । 

कर्मचारियों का बहुमत, जो कि योग्यत्ानुसार चधन के लिए कभी भी 
उत्सुष्न नही होता, ज्यष्ठता के रिद्धात को झपता उत्साहपूर्ों समर्थन भ्दान करता है 
वयोकि यह सिद्धात सभी ध्यक्तितयों के साथ समौनता का व्यवहार करता प्रतीत होता 
है । ई० एन० ग्लेडन का कहना है कि ज्येष्ठता का सिद्धान्त निम्नलिखित गलत मान्य- 
तापग्नो (॥४४४70000७) पर ग्ाधारित है -- 

(१) इसमे यह माता जाता है कि एक पद-क्रम (0405) वे सभी सदस्य 
पदोस्नति के लिए उपयुक्त होते हैं. । 

(२) इसमे यह माना जाता है कि ज्यष्ठता सूची “यूवाधिक रूप में कर्मचारी- 
बर्गे की झ्रायु के अनुसार ही इस प्रकार क्रमबद्ध की जाती है गिससे कि क्रमानुत्तार 
प्रत्येक व्यक्ति उस उच्च पद पर सेवा करने का भ्रवसर प्राप्त कर सकेगा । (यह 
माना जाता है कि ज्पेष्ठता सूची सभी को अवसर प्रदात करेगी । परन्तु ऐसा होता 
नही) । 

(३) इसमे यह मान लिया छाता है कि तिम्त पदो की भ्रपेक्षा उच्च पदों 
का प्रतिशत ऊचा होता है धत प्रत्येक का सेवा बा ग्रवसर प्राप्त होगा। 

(४) इसमे यह नान लिया जाता है कि रिक्त स्थान काफी ग्रधिक मात्रा में 
उत्पल्न होते है। 

“व्यवहार मे ऐसी आदर्श दशाप्नो का प्राया जाना पूर्णतया एक झनहोंनी सी 
बात होती है | एक पदक्रम के सभी «पक्तित पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं होते, 
पदोलतियाँ सामान्यत थोडी होती हैं 75 

इस वाद विवाद के निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा राकता है कि पदोलतत्ति 
से तात्पर्य कर्तव्यों एवं उत्तरदापित्वों के परिवर्तन से है। पदोन्‍नति ऐसे अपेक्षाकृत 
बड़े उत्तरदायित्वों से सम्बद्ध होती है जो वि किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण 
ही ब्रही गौपे ज्ञा क़क्‍ते क्योकि बह ज्येप्ठ (529०) है ! उच्चकर शासकीय एके पर 
पददोन्‍तति के लिए एकमात्र “्येष्टता के सिद्धात वो स्वीकार नही किया जाता। उच्च 
पदों के लिए योग्यता (॥/९४!) ही एकमात्र विचारणीय विषय होना चाहिए । 

निम्न श्रे ियो के कुछ वैत्यक विस्म के पदो के लिए, पदोन्नति के आधार 
के रूप मे ज्यष्ठता को स्वीकार किया जा सकता है । उच्चतर प्रशांसतीय पदों के 

4 97 हर 666 एफ (कच्चा $शए८8 | 78 कक्रीशाफ वाग्द ७४:४६ , 9. 88. 
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बिये तो योग्यता व गुणो को ही एवमाव सिद्धात मात्रा जाता चाहिए। जय 
ज्येष्ठता को पदोष्नति का एकमात्र झाघार बनाया जाता है तो इससे योग्यता व गुणों 
से युक्त युवा पुस्षो म ग्रसस्‍्तोष उत्पन्न होता है जिसके फ्लस्वरप संगठन को हानि 
पहुँचती है। परन्तु प्रायु दया ज्येप्ठता वी परम्परागत मान्यता वो भ्रभी भी बराबर 
सम्मान किया जाता है और व्यवहार म बढिनाई से ही ज्वेप्ठता वी उपक्षा वी जाती 
है। इसी कारण टोमलिन भायोग (7000 0०ग्रा05आ०४) वो यहें रहना पडा 
वि सेवा वे सम्बन्ध मे सामान्यत ज्यप्ठवा के तत्व वे कम मूल्यावन वी सम्भावना 
नही है *'। !* 

योग्यता का सिद्धान्त 

(?-7०0|० रण चला) 

पदोन्नति के लिए योग्यता को जौंचने की रोतियाँ 
(फश॥005 07 40५६ फ़थव [ण #70॥00णा) 

यदि योग्यता के सिद्धान्त को पदोन्नति का प्राधार बनाया जाता है तो प्रश्न 
यह उलप्न होता है वि योग्यदा तपा गुणों वी जाँच विस प्रबार वी जाये ? योग्यता 
की जाँच करत के लिए कुछ व्यक्ति-निरपेक्ष भ्रथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षाप्रो (0"/०९०:४० 
१८४४) वी व्यवस्या होनी चाहिए। 

(१) प्रत्याशी (09040406) की योग्यता वी जाँच बरतने की प्रथम व्यक्त 
विरपेक्ष दीति है पदोन्नति परीक्षायें (7०णा०धव ८घक्ष॥0१0०75) । पदोन्नति 
परीक्षा खुली प्रतियोगिता, सीमित प्रतियोगिता प्रयवा केवल उत्तीर्याता परीक्षा हो 
सकती है। यह परीक्षा साक्षालार ग्रथवा सदर्शन (|्राधा७०७) पे युवत भी हो 
सकती है और उससे रहित भी 

(२) मोग्यता को जाँच को दूसरी रीति सेवा अभिलेखों ($0४९८ 7८०0705) 
ग्रथवा कार्य-कृुशलता मापों (£#000/ 720085) की है । 

(३) पदोतति के लिए प्रत्याशी की योग्यता को जाँचन वी तीसरी रीति है 
विभागाध्यक्ष श्रथवा पदोन्नति मण्डल (70000 ७0970) बा निएेय । 

इस प्रकार, पदोष्नति परीक्षाप्रो दे सम्बन्ध में भारी विवाद पाया जाता है। 
प्रश्न यह है कि क्या पदोन्नति का आधार प्रठियोगिता परीक्षाओ्रों को बदाया जाए ? 
यदि ऐसा है दो इन परीक्षाओरो को लेने का कार्य क्सि सौंपा जाए ? क्या पदोन्नति 
के लिए चुनाव करने का कार्य पूर्णतया विभागीय अचध्यक्षो (0धछशपथाधा। ॥6805) 
पर नहीं छोडा जा सकता ? सेदा अथवा कार्य-बुशलता-मापो के द्वारा ही कर्मचारी 
की प्रगति का अक्त क्या ने कर लिया जाए ? ब्रब हम प्रत्याशियों की योग्यता को 
जाँचने की इन रीतियो पर क्रमश विचार करते है । 

(१) पदोन्नति के लिए परीक्षाएं (छशाएंगशाणा5 90 ]#07०णा) 

योग्यदा को जाँचने की प्रथम व्यवित-निरपेक्ष रीति पदोक्नति परीक्षा की है । 

पदोजति परीक्षाएं तीन प्रकार की होती है 


ए 80 








पदोन्नति श्घ६ 


(क)घुलो प्रतियोगिता परीक्षा (09क एग्राएश9१६ छिडक्षाणया्षाणा )--- 
इस व्यवस्था के अन्तगेंत, पदोन्नति के रिक्‍्त-स्थान वे लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 
सेवा मे है या नही, प्रतियोगिता कर सकता है।इस स्थिति में सेवा से बाहर के 
व्यक्त भी पदोन्नति के रित-स्थानों पे लिए प्रतियोगिता कर सकते है | बाहर के 
व्यवितयों को रिक्त-पद के लिए अतियोयिता करने को खुली छूट देने की पद्धति के 
प्रनि वे ब्यव्ति असन्तोध प्रकट करते है जोकि पहले से ही सेवा मे वर्तमान होते हैं। 
सके यह दिया जाता है कि पदोन्नति का रिक्‍्त-स्थान केवल उन्ही के लिए होता है 
जोकि पहले से हो सेवा में होते हैं। म्त केवल उनको ही उस पद के लिए प्रतियोगिता 
करने की आज्ञा दी जानी चाहिए । 

(एज) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (7०6 (ए०गाएशापरढ फिधया- 
प॥॥00)--परदोन्‍तति परीक्षा की दूसरो किस्म प्तोमित प्रतियोगिता को है। यह 
प्रतियोगिता उन व्यक्तियों की होती है जाकि पहले से सेवा मे यर्तमान होते हैं । 'खुली 
पद्धति' (0.0॥ $५$/८आ) के विपरीत, जिसमे कि प्रत्येक ब्यक्तित प्रतियोगिता कर 
सकता है, इससे 'वन्द अथवा सकुचित पद्धति! (0003८4 3)5:८०7) कहा जाता है । 


(ग) उत्तीणंत्ता परीक्षा (2४५३ £िः्षणात0000ा) --इस ब्यवस्था के प्रन्तगंत, 
प्रत्याशी को परीक्षा केवल उत्तींमात्र करनी होती है प्रौर उसके द्वारा अपनी न्यूनतम 
योग्यत्ञाओं का प्रमाण देता होता है । भारत सरकार मे, प्रतिवर्ष ऐसी अनेक पदोत्नति 
परीक्षायें भ्रायोजित की जाती हैं । इनके द्वारा योग्य प्रत्याशियों की एक भूची तैयार 
कर ली जाती है श्रौर फिर स्थात रिक्त होने पर इस सूची के आराघार पर उनकी 
पदोन्नति कर दी जाती है । 


परीक्षा पद्धति को प्रालोचना 
(एांक्षएंजा ० :िइशऑएशाणा ली०१) 

यहूं समका जाता है कि परीक्षा पक्षपात (47०४७॥7/शा) भ्रष्टाचार 
(ए०आण०ए४०४७) तथा मनमानी पदोन्‍नतियो को समाप्त करतो है | यह ज्पेष्ठता के 
सिद्धात के भी विरुद्ध पड़ती है। परन्तु लिखित परीक्षा के द्वारा कमंचारी के व्यक्तित्व 
(९6४०४०॥९४) की जाँच नही की जा सकती । यह हो सकता है कि एक बौसिक 
दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तित में विभाग का प्रबन्ध अ्रथवा पर्यंवेक्षण करने की योग्यता न 
हो । परीक्षा तो कुछ तथ्यों (79०४) को याद करके तथा रट करके भी पास वी जा 
सकती है परन्तु उच्च प्रश्मास्कीय प्रदो के लिए नेतृत्व के प्ननक ऐसे गुणों को तथा 
गहल-कदमी (:9४४०) की झावश्यवत्ता होती है जिनकी जाँच लिखित परीक्षा के 
द्वारा नही की जा सकती | इस पद्धति के बुछ भालोचको के ग्नुसार, लिश्ित परीक्षा 
प्रत्याशी के व्यक्तित्व की जाँच नहीं कर सकती । भरत इस बात की वया गारन्दी है 
कि उपयुक्त तथा योग्यदा व गुणों से सम्पन्त ब्यक्तियों की ही पदोन्नति की 
जायेगी । 


द्ह० लोग प्रशासन 


इसमे कोई रान्देह नहीं कि सयुव्त राज्य अ्रमेरिवा के बुद्ध सपीय विभागों 
[ए००७० छच्फशभाधा।$) में पदोन्‍ननि परीक्षाप्रो दो व्यवस्था वी जाती है परन्तु 
प्रोग्यता की जाँच बरन वी यह रीति मसार के ध्रन्य देशो मे प्रचनित नहीं हुई है। 
इगबैड मे, (सीमा घुल्क सेया वो छोडगर) श्रधिकाशत इन पदोन्‍लति परीक्षाप्रो को 
कमवारी के सामान्य सरकारी बाय में एवं हस्तक्षेप समभा जाता है। फिर, यदि 
प्रारश्मिक प्रवदा मौलिक परीक्षा कठिन होती है तो एक प्रनुप्ूरकत ($0.ककशाशा- 
09] परीक्षा की प्रावश्यकता तो एक प्रनावश्यक भार वे ही सहझय होती है । प्रास 
में पदोन्‍नति के लिए परीक्षाप्रों वी रीति वो प्रनुपयुकत समभा जाता है क्योकि 
विचार यह है हं सरकारी प्रदाधिकारियो के लिए पहल-कदमी, विवेचन-शवित 
(4908०प९॥) तथा चातुर्य (2८।) बी प्रपेक्षा विस्तृत सेद्वान्तिक ज्ञान वी कम 
प्रावश्यवता होती है भौर इसी के भ्राधार पर बड़ी श्रायु के क्मंचारियों की परीक्षा 
न लेने वे सिद्धान्त का प्रतिपादत किया गया है । 
परीक्षा पद्धति भें पाये जाने वाले इन दोषों के कारण ही योग्यता के निर्धारण 
की वैरल्पिक रीतियों वी खोज कौ गई । श्रत सामान्य प्रवृत्ति 'प्रौपचारिक विवरण 
रखते वी पद्धति' को ही झपताने की झोर है जिसके द्वारा कि प्रत्येक पात्र-अधिवारी 
(889 ००७7) के गुग्णो का एक प्रमाणिक ग्राघार पर तियमित मूल्यांकन कर, 
लिया जाता है । 
(२) सेवा प्भिलेख भ्रयवा कार्पकुशलता माप 
($0त्तर९ 70९0005 ० एफ्िलेंशाल र80॥89) : 
इस रीति के प्रनुसार, प्रत्येक वर्मंचारी की सेवा का एक अ्रभिलेस प्रथवा 
विवरण रखा जाता है प्रौर वरिष्ठ अधिकारियों ($७9९:०$) द्वारा इस सैवा- 
ग्रभिलेख प्रथवा सवा-विवरण के भ्राघार पर कमंचारी को वाय॑ं सम्पन्न करने की 
क्षमता का मूल्याकन कर लिया जाता है।इन सेवा ग्रभिलेपो वें झ्राधार पर 
कर्मचारियों को सापक्षिक' योग्यता (र०३॥४४ शाधा) का निर्धारण कर लिया जाता 
है। जिटन मे, सन्‌ १६२१ से ७०० पौड वापिक से कम बेतन पाने वाले प्रत्येक 
कर्मचारी की सेवा का वापिरर विवरण रखा जाता है । इस विधरश म॑ मानवीय 
गुणों से सम्बन्धित निम्नलिखित बातो का उल्लेख विया जाता है शाखा (शाला) 
तथा विभाग (0:9870ए2॥/) वा ज्ञान, व्यक्तित्व शुब चरित्रबल (ए८5०॥2॥9 
भा0 00४ रण ०४४४०९८४), विदचन शत्रित (/०6४7/2॥१), उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने की क्षमता, स्वय-प्रेरए। प्रदवा पहल क्दमी ([078॥४6), पस्चुद्धता [॥०८ए- 
7209) बातचीत का दग दया व्यवहार कौयल, कमंचारियो का पर्यवेक्षण (॥फशणए- 
$०॥) करने को क्षमता, उत्साह (2०0) तथा पदीय आचरण (009 ०णा0एल) 
सम्बद्ध भ्रविद्यारी कर्मचारियों के उन गुणों की जाँच करता है और प्रपने निर्णय को 
सेदा विवराष म तीन श्रे णियो के अन्तर्गत लिखता है श्र्थात्‌ वह कर्मचारी पद-क्रम 
(07500) के ग्रौसत में ऊपर है, झोसत से नौचे हे श्रयवा ग्रौसत (2६ धाथह८) पर 


पदोन्‍नति रेह्र 


है ( कर्मचारी के भ्रसाधारण सदुयुण अथवा डुगु रा, सभी उस डिवरस में सम्मिलित 
किये जाते है ॥ सतू १६३८ तक, इस सम्बन्ध में तिएंय किया जाता था कि क्या कोई 
प्रधिकारी (क) विशिष्ट रुप से शीघ्र पदोन्नति करने के लिए अत्यधिक उपयुचत हैं 
या (लव) पदोन्नति के लिए उपयुव्त है तो परन्तु असाथारण अथवा ग्रद्गितीय रुप 
में उपयुक्त नही है, अयवा (ग) वर्तमान में पदोन्‍त्रति के लिए उपग्रुक्ठ नही है यदि 
किसी प्रधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था तो इसे इस 
तथ्य की सूचना दे दी जाती थी | सन्‌ १६३८ से, अनेक वर्षों का झ्नुभव प्राप्त करने 
के पद्चातु, यह कोटिकरण (0590/78) इस प्रकार कर दिंगा ग्रया असाधारण 
रुप से सुयोग्य (850०७॥॥०७०॥५ जी १9७॥॥९०), उच्च रूप से योग्य (माह 
बण्भाहिश्व), योग्य (00४९०), ग्रभी तक योग्य नही (० ४७६ १एशओवीटव) । 
कर्मेंचारियों के विभिन्‍त गुणों का कोटिकरण- औसत से ऊपर, झौसत से बीचे प्रधवा 
प्रौत रे बढ़ाकर इस प्रकार कर दिया गण उत्कृष्ट (00(७800708), बहुत थष्ठ 
(५७५ ४००१), संतोषजनक (520590009), उदासीन (पाएगीशिवा(), गौर 
लिकृष्ट (90०7), जो कर्मचारी 'प्रश्नाघारण रूप य॒सुयोग्य' भ्रयवा “ग्रभी तक योग्य 
नही की कोटियों मे प्राते थे, उन्हे इन कोटिपो मे रखे जाने वे कारण बतलाये जाते 
थे शयोकि उनको श्रौसत कोटि रो बहुत ऊपर का अ्रधवा नीचे का समझा जाता था। 
अमरीक्षियों ने कार्य-कुशलत्ा माप को एक भ्रत्मन्त विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना 
दिया है। उन्होने कमेंचारी कौ कार्य-कुशलता का निर्धारण करते के लिए इसको 
गशितीय, स्ववचालित, विशुद्ध तया भत्यन्त वस्तुनिष्ठ मार्ग-दर्शक (5000९) बनाने बा 
प्रयत्त क्रिया है | कार्य-कुशनता पायों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं (१) उत्पादन 
ग्रभिव्ेत़ (१४००0८॥०0 7800705), (२) बिन्दु रेखीय दर मापमाम (706 हाम्फक6 
॥90॥॥8 ४०७।९) तया (३) व्यवितगत तालिका (एश8०)4॥॥४ दाश्टया०३) । 

(१) उत्पादन श्रभितेज़् (00002८00॥ 7९८0705)--उत्पादन पभिलेख प्रथवा 
उत्पादन विवरण के आधार पर कर्मचारी की कार्प क्षमता का निर्धारश किया जाता 
है। इस पद्धति का प्रयोग केवल उन्हीं कमंचारियों के कार्य के लिए किया जाता है 
जिनके कार्य के परिर्ताम की उसत'दन के आधार पर तुलना की जा सकती हो। 
भुदलेखक (7990) आशुलिपिक ($200879900), फाइल क्लक अथवा एक 
यन्त्रचालक (१४३५७।॥८ 09०7७४07) के कार्य के सम्बन्ध मे उत्पादन अभिलेख रखा 
जा सकता है | इन कर्मचारियों दा काम पुनरावृत्ति प्रद्नति बा होता है और उनके 
किये हुए कार्य भ्रथवा उत्पादद को मापा जा सकता है । उत्पादन अभिलेख को 
कर्मचारियों के प्रन्‍्य नेक गुरगे के साय सयुक्त किया जा सकता है जैसे कि समय- 
निष्ठता [एफ्रालाणशा।), परिश्रमज्ञीखद्ा तथा उपस्थिति । इन अभिलेखों की 
सहायता से कर्मचारी की क्षमता के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त वी जा सबती 
है । परन्तु यह बात ध्यान में रखती आवश्यक है कि इस पद्धति वा प्रयोग उन 


झध्२ लोक प्रशासन 


ददाधिवारियों पर नही रखा जा सवता जोकि प्रशामवीय (॥00978079॥82) प्रथवां 
पयवेक्षणिक (909ध/५75०07) ब्रार्य सम्पन्न करते हैं। 


(१२) बिच्ुरेखीय दर मापमान पति (796 6ा0॥0९ रिक्रातह 5036 
$9$(८0) --इस पद्धति में एव प्रपत्र (800॥) का प्रयोग होता है जिसमे कुछ सेवा 
सम्बन्धी तत्वों का उल्लेख किया रहता है। मापक प्रधिकारी उन तत्वों पर निश्ञान 
लगाता है जोनि उसको उप्पत्ति में वर्भचारी में पाये जाते हैं भ्लौर फिर उनवे प्राघार 
पर कर्मचारी मे पाये जाने वाले गुणों का भ्रक्‍न क्या जाता है। विन्दुरेखीय दर 
मापण्ान के प्रपत्र पर निम्नलिखित सेवा सम्वन्धी तत्व होते हैं: (क) परिशुद्धता ; 
(प्र) पराश्रयता (0«ए॥496॥॥9) , (ग) कार्य वी स्वच्छता तथा क्रमबद्धता; 
(५) कार्य सम्पादतन की गति , (हू) परिश्रमशीलता, झवित सम्पस्नता तथा कर्तव्य- 
निष्ठदा , (च) वा वा ज्ञान, (छ) विवेकशवित, सामान्य ज्ञात तेथा प्रनुमव से 
लाभ उठाने को इच्छा , (ज) व्यवितत्व द्वारा विश्वास तपा सम्मान प्राप्त करने में 
सफ्लता, विनयश्ीसता, व्यवहार-ढुशलता, प्रावेगों श्रथदा भावताओों का तियल्तण 
तथा सतुलद, (क्र) नये विचारों तथा नई रीतियो का परीक्षण करने के लिए प्रस्तुत 
रहना तथा उसके लिए सहयोग प्राप्त करवा, प्रवन्धकों की प्राज्ञावारिता, (न) पहल- 
बदमी ([7॥034॥४८), साधनपूर्णाता (२८5०ए७:०८७॥॥९८५५), कल्पनाशवित्र (काएशार- 
अध्या८४४) + (ट) कार्य का निष्पादन , (ठ) रागठन करने की योग्यता, सत्ता बा 
हस्तान्तरण करन वी योग्यता तथा कार्य बी योजनाए बनाने वी योग्यता; (ड) 
नेतृत्व करने की क्षमता, भ्रधीनसथ वर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने की योग्यता 
निर्णय करने की क्षमता, भ्रात्मा, नियन्वण, व्यवहार-कुशलता, साहस, दूसरों के साथ 
व्यवहार मे निष्पक्षता (ढ) कर्मचारियों को सूचनाएं देकर उनवा सुधार तथा विकास 
बरते, मे उतम गुणों की दृद्धि करने मे तथा उनमे महत्वाकाक्षा जाप्रत करने में 
सफलता, (ण) कार्य की कोटि (0००७॥/४) (इसवा प्रयोग बेवल तभी किया जाता 
है जबकि होक-ठीक तथा पर्याप्त उत्पादत भ्रभिलेख रप्ते जाते है)। इस प्रकार इन 
त्त्वी पर दिप जाने दाले प्रको के प्राधार पर कर्मचारी वे गुझो का मुल्याकन क्या 
जाता है । यदि निर्णय उसके पक्ष मे होता है तो उनकी पदोश्नति कर दी जाती है। 

(३) प्यक्ितत्द तालिका पद्धति [रिश३णाढशल ॥॥४८॥०) $)शआशा)) - 
कार्य कुशलता को मापने के लिए एक तीसरी पद्धति भी काम मे क्षाई जाती है जिसे 
व्यक्तित्व तालिका का नाम दिया गया है इसका स्पष्टोवरएा सेंट पाल सिविल सेवा 
ब्यूरो के भूतपूर्व मुख्य परीक्षक '। ॥ छे 7:005 द्वारा आविष्दृत तभा विवसित 
शर्फआ ४08 ४०९ के द्वारा क्या जाता है | इस पद्धति के मुख्य लक्षण इस 
जअरकाए है 

(क) इत्त पद्धति में सेवा से सम्बन्धित मानवीय स्वभाव के तत्वों की एक 

व्यापक सूची बनाई जाती है। (ख) मापक भ्रधिकारी (२७708 ०८) इस सूची 
म स दस स पच्चीस तक ऐसे तत्वो को छाँट लेता है जिनसे किसी कर्मचारी का 


पदोन्ठति इधर 
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श्ह्ड खोब प्रशासन 


स्वभाव प्रच्दी प्रवार से व्यक्त हो जाये । () यथप्रि सूची श्रत्यन्‍्त व्यापक्ष तथा 
विपरगात्मत्र ([0ल्‍807707८) होती है किल्दु फिर भी विभिन्न प्रवार वे कर्मचारियों 
क' लिए विशेष प्रपत्र (5960० शि705) ससन की रीति प्रपनाई जाती है। 

7 ए ए00ऋ% न अपने २8008 5८४ में कमेचारी वे नेत्र गुणों तथा 
अवगुणों बा उत्तख फ़िया है जाति निम्न प्रकार है -- 

(/) झ्रातगी, (२] थौरे कार्य करने वाला, (३) तेज तथा सत्विय, (४) बार्य 
व विय अधिर झायु वाया, (५) छाटेन्मोट शारीरिक दोष वाला, (६) गस्मीर 
शारीरिक दोष बाता, (७) उद्दासीन , झचि न लेने वाजा, [८) भ्रत्यथिक बात करने 
वाला (६) प्रधिक स्पष्टवादी, (१०) हयय को ही अ्रधिक महत्व देने वाला, (११) 
बस बे रूप मे प्रच्छा बाय करन बाला, (१२) वर्ग बे रूप मे झब्छा वार्ण मे बरत 
बाता (१३) प्राजोचनाग्रों भ्रथवा सुझावों से क्रोधित हीने वाला, (१४) प्न्य लोगों 
में ब्यवहार करते समय विरोध करने बाला, (१५) प्राय प्रधिक विचारणील रहने 
बाला (१६) मामास्यत प्रसश्न रहने वाजा, (१७) ध्रसामान्य रूप में विनयशील, 
(१५) उुछ भारी स्वमाव बाला, (१६) प्राय प्रमन्तुष्ट रहने वाला, (२०) प्राय 
झित्रायव करन वाला, (२१) गठत निर्गाय वरते वाता, (२२) श्रब्छे निरशंय करने 
वात प्रादि प्रादि ! इन ग्रुणों वे भ्रवगुणणों मे प्राधार पर कमंचारीं वे कार्य का 
मूल्याकन विया जाना चाहिये श्रौर कार्यवुशलता दर-माप का निर्माण करता 
चाहिए। 

पदीक्षति बे प्राघार के रूप से कार्य-क्ष मता मायों थी पद्धति वी विवेचता 
करन के पश्चात्‌ प्रश्न यह होता है कि उनवी उपयोग्रिता क्या है? यह कहा जा 
सकता है वि प्रत्यक कार्य-वुशलता माष, चाहे वह क्तिना ही विल्तृत क्यों न ही, 
व्यवितनिप्ठ ($७9]९०४८) होगा है। एक कर्मचारी को पिने-किन भ्रुणों की झाव- 
इयकता होती है, इस बारे में भी मत विभिन्नता पाई जाती है। इस विषय पर लोगों 
में काफी मतमेद हैं कि एक वर्मचारी को विन-किन गुणों से युबत होना चाहिये। 
सेवा ग्रभिलेखो (5८४४८ 7८०0705) पर उच्च प्रधिकारियों की ब्यक्तितनिष्ठ भाव 
साझओो का प्रभाव पढ़ता है 0 

कार्पकुझल्ा मापो की पद्धति का उपयोगी बनाने के विए मापक् अधिकारिया 
का प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षाण निदान्त प्रावश्यक है। मापत्र अधिकारियों को बकर्म- 
चापियों के गुणों का मूल्यावन करने वी कला में पूर्रारुप से प्रश्चिक्षित (9९0) 
किया जाता चाहिय । यदि क्‍मंचारी यह झ्रतुमव करें कि कार्य-डुशलता मार्पों द्वारा 
उनक गुणो वा मूल्याकन टीक नहीं हुआ है तो उन्हें सिवित्र सेवा भ्रायोग के सम्मुख 
अपील करने का अधिकार मी दिया जाना चाहिये । सेवा-माप को पदोनति वे लिए 


4+4फण 4 ॥00इट्चाला। गाइड अच्ड|टलापड बात 99 (प्राटव॑ ० (6 फट्यन- 
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पदोन्नति ३६५ 


अथवा किसी भी प्रकार के दण्ड के लिए एक स्वयचालित मार्य-दर्शक (8॥ए/णाबा८ 
0०१८) नही बना लेना चाहिये । इसका प्रयोग पदोन्नति के लिए एक याम्त्रिक 
निर्षारक (](९७॥४॥९००४ त४/८८॥॥०७॥) के सहझ्य नहीं किया जाता चाहिये । यदि 
कार्ये-कुशलता अभिलेख को पूर्णेत कर्मचारी का भाग्य-निर्रायक बना दिया गया तो 
लोक-सेवा के लिए उसका परिणाम बडा हानिकारक होगा । कार्य कुछलता अभिलेखो 
के झ्राधार पर, कर्मचारियों का ध्यान उतकी कमजोरियों की ओर तो झ्राकर्षित किया 
जाना चाहिय, परन्तु इन अभिलेखो को पदोक्नति करने अथवा दष्ड (?एकाझ्ाणध्णा) 
देते का स्वयधालित आधार नही बताता चाहिये । 


(३) विभागाध्यक्ष का व्यक्षिगत निर्णय 
(९ एशा5०5१ उच्ठह्ुणशा( जे फिल घल्डत0 जे पीर ऐ0ुशापिलशा) : 

पदोन्नति के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्णा तत्व सम्बद्ध विभाग के उच्च पदा- 
घिकरारियो का व्यवितगत मत तथा निरंय होता है प्लोर होना भी चाहिए। एव 
अधिकारी उस कर्मचारी के गुणो के बारे मे भ्रच्दी प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकता 
है जिसने कि उसके साथ भनेक वर्षों तक वाम किया है। व्यक्तिगत सम्पर्क पर 
आधारित बिखंय कर्मचारी के गुणों का भ्कन वरवे दाली अन्य किसी भी पद्धति से 
अधिक मूल्यवात होता है। परन्तु विभागाध्यक्ष के वैयक्तिक निर्णय की भहत्ता तथा 
उपयोगिता तीन तत्वों पर निर्भर होगी--अर्थात्‌ श्रेष्ठ निर्शय करने की क्षमता, 
विभाग में उसको कार्य करने के लिए मिलने वाली स्व॒तन्नता, और उसकी श्रोप्ठ 
भावता । उच्च ग्रधिकारी की श्रेष्ठ भावना वेयक्तिक, राजनेतिक तथा विरोधी 
विचारों से प्रभावित हो जानी है। कर्मचारी पदोन्नति की इस प्रणाली (शअर्थात्‌ 
विभागाघ्यक्ष के वेवितक निणेय पर ग्राघारित पदोन्नति की ५धणाली) का इसलिये 
विरोध करते हैं क्योकि उन्हे पदोन्नतियों मे अन्याय तथा अप्टाचार का भय रहता 
है । उतका विचार है कि इस पद्धति में पदोन्नतियों पक्षपात पर ग्राधारित होती हैं। 
इसमे चापलूस, खुशामदी तथा हाँ मे हां मिलने वाले व्यक्ति तो लाभ म रहते हैं। 
और स्वतन्त्र विचार वाले गुएवान व्यवितयों को हानि उठानी पढती है । है 


डिभागीय पदोन्नति मण्डलो (0ककआगयाक र:०गाणाणा छे्था05) की 
स्थापना करके ऊपर बताए गये दोषो को दूर किया जा सकता है । थे मण्डल विभाग 
के प्रमुख कर्मचारियों य अधिकारियों को मिलाकर बनाए जाने चाहिये और ज्येष्ठता 
कया कैद अभिलेख ऋादि के आश्यर पर इन्हे प्रदोन्नतियों की सिफारिश करनी 
चाहिए | यदि कोई कर्मचारी यह समभता है कि पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई बात 
गलत हुई है तो वह क्मेचारियों के सगठन के द्वारा विभागाध्यक्ष अथवा पदोन्नति 
मण्डल से उसकी अपील कर सकता है। समठन वी सामान्य का्य-बुद्चलता वो देखकर 
ही पदोन्नति मण्डलो की समर्थता एवं योग्यता का पता चलेगा। सन्‌ १६२२ के 
आस्ट्र लियत लाक-सेवा अधिनियम (एप एपंजाए उश्वश०६ 30) मे यह 


३६६ लोक प्रशासन 


व्यवस्था की गई थी कि सभी पदोप्नतियों को अस्थायी रूप से ही राजपत्रित (0:22: 
8०9) किया जाना चाहिये पौर उन पदोप्नतियों वा स्थिरोवरण (ए०गिगराआ०॥]) 
करने से पूर्व प्रधिकारियों को उनके विरुद्ध भपीक्ष करने की छूट होनी चाहिये। इन 
अपीनो पर लोक-सेवा मण्डल (?00॥० $८७४०४ 8090) द्वारा विचार विया जाता 
है जोकि सूक्ष्म जाँच पड़ताल बरने के पश्चात्‌ ही भ्रपना निर्णय देता है । 
इन सभी परीक्षाप्रो एवं जादो वी घ्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे कि 
पदोन्नति बी एक सुरद एवं ठोस नीति वा निर्माण किया जा सके । पदोन्नति नीति 
हो सफलता वी कसौटी है-- कर्मचारियों मं पाया जाने वाला सामान्य सतोप, उच्च 
मनोबल (प्त।8॥ ॥0070॥८) तथा सहयोग, सेवा तपा कर्चतव्यनिष्ठा की भावना । 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका में पदोच्नतियां 
(7070970975 45 96 [79॥03 54865 ० #ाघ९७) * 
सपुदत राज्य प्रमेरिका मे, उच्च प्रशासकीय भधिकारी तथा विभागीय प्रध्यक्ष 

ज्येप्डया (507००), परीक्षाप्रों तपा करार्यकुशलता घमिलेखों (#7000) 
7000708) के प्राधार पर परदोग्ततिया करते हैं। यह देखा जाता है कि भ्रमरीक्यों 
मे बाय कुशलता मापों वा विस्तृत उपयोग किया है। प्रस्न्‍्तु वे 'करापेनवुधव्नता मा" 
की पद्वति' से सतुष्ट नही हैं । हृुवर भायोग (700४८4 (0॥09॥5507) का विचार 
था कि कार्य-कुशलता माप कौ पद्धति प्रत्यधिक उलभजपूर्णो व जटिल है । प्रायोए 
जे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने तथा दष्ड देने--इन दोनो के ही भाघार के रूप में 
इसका उपयोग किये जाते को भ्रालोचना की । भागोग ने कार्य-वुशलता माप 
[९४८९॥०५ 70॥78) के स्थान पर 'योग्यता तथा सेवा अभिलेख माप [#&0॥॥5 

भा0 5९४०८ ९८००४ 79॥02%) का प्रस्ताव किया जो कि यार कुशलता माप को 
ही सुधरा रूप है। प्रमेरिका मे सत्‌ १६३८ के कार्यप्रालिका भ्रादिश ([806०७७९ 
०70८) के भप्रम्तगंत, सिविल सेवा झायोग द्वारा एक पदोन्‍नति य्रोजना का निर्माएं 
किया गया । इस योजना के प्रन्तगंत, निम्नलिखित शर्तों वे प्रधीन, पदोलनति की 
प्रतियोगिता परीक्षाओं व उसकी कार्यविधियों (?70:एपा८$) के विवास तथा प्रवध 
का उत्तरदायित्व विभागो को ही सौंप दिया गया है - 

(१) प्रतियोगिता को घोषझा, विस्तार तथा विज्ञप्ति [१०॥०८), (२' 
परीक्षाप्रो की प्रकृति , और (३) बिना प्रतियोगिता वाली पदोस्नति को शर्तें। भायोग 
केवल सामान्य सतरो का) निर्धारण करता है और निर्धारित सीमाझग्नो के प्रन्तरंत 
उतकी बारीकियों (00/375) से निबटन की समस्या विभागो पर ही छोड देता है । 
सयुवत राज्य अमोरेका का डाक सेवा (0507 $८ा४८८] का पर्दान्‍नति पद्धति 
नि सदेह स्पर्धा करने योग्य है। वाशिंगटन मे डाक विभाग ढे प्रमुख भ्रधिकारियो तथा 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय थरेंणी के पोस्टमास्टरो को छोड कर सम्पूर्ण ४०,००० डाक 
कर्मचारियों ने लिपिको ((/०६७) अथवा डाक से जाने वाले हलकारों (0शगा०७) 
के रूप मे सेवा मे प्रवेश किया था। आवश्यक योग्यताओ वाले एक लिबिक अथवा 
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हलकारे को क्रमिक अवस्थाओरी (892८४) द्वारा उस समय तक पदोष्नत किया जा 
सकता है जब तक कि बह किसी बड़े नगर का पोस्ट या रेलवे मेल का प्रादेशिक 
भ्रधीक्षक (008009 5एएथा॥/थाएं८०0) न हो जाए भ्रथवा पक्‍्न्य कोई उत्तर- 
दायित्व का पद न प्राप्त कर ले । सन्‌ १६४७ में एक ब्यक्ति (उ5४९ के 
0790507) को पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त किया यया था, उसने सेवा कौ 
सबसे नीचे की सीढी से अपना कार्य करना प्रारत्भ किया था । 

इंगलंड में पदोन्नति की प्रणाली * 

(776 895/श7 ० ?70ग्राण0ए 7 टिाइ्टौग्या0) 

इगलैंड में पर्यवेक्क भधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले वापिक विवरणो के 
प्राधार पर पदोन्नतियाँ की जाती हैं। प्रत्येक विभाग मे पदोन्नति मप्डल बने होते 
हैं । इन मण्डलों मे विभाग (02907/9८०५) के प्रमुख झ्यधिकारी एवं कर्मचारी 
होते हैँ । पदोन्नति मण्डल वाधिक विवरणों एंव ग्रन्थ उपलब्ध सूचनाओं पर सावधानी 
के साथ विचार करता है और उसके प्राघार पर यहे पार अधिकारियों (806 
०ह॥0९:$) के गुणों का भूल्याकन करता है । मण्डल पदोत्रति के लिए प्रस्तावित 
प्रत्याशियों का सदर्शन ग्रववा साक्षात्कार (7870७) भी कर सकता है । सेवा 
विवरणी ($07९४0८ ।८907/5] के ग्राधार पर यह विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रश्याशियों 
के तामो की सिफारिश करता है थौर फिर विभागाध्यक्ष झ्नन्तिम ग्रादेश जारी करता 
है । केवल ज्येष्ठता में ही पदों रवियों का निर्धारण नहीं किया जाता । कियो भी 
ग्रमन्तुष्ट प्रथवा पीडित कर्मचारी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह पदोज्नति 
मण्डल (07077000॥ 8०90) के निर्णय के विरुद्ध ग्रपील कर सके। इस प्रकार 
इगलैड में पदोन्नति किसी एक व्यवित की इच्छा झथवा उसके निंय पर नहीं होती, 
ग्रपितु एक मण्डल पर निर्भर होती है प्रौर यहां तक कि मण्डल के निर्णय को भी 
अपील की जा सकती है । 

सन्‌ १६२१ की पदोन्नति समिति (ऐ०आगा॥6€ ० छा0प्राणाणा$) के 
अतिवेदन वे विभागीय परदोन्नतियों (0ब9आग्राक्षा॥ ए700000॥$) की जिन 
रीतियों की सिफारिश की गई थी दे ज्यो की त्यो नीचे दो जाती हैं । 

“(१) यदि किसी विभाग का स्यफ़ इतना बढा हो कि उत्का प्रध्यदा 
विभाग के प्रत्येक सदस्य के ध्ुझों से परिचित नहीं हो सकता, तो इस स्थिति में हमारे 
विचार से सामास्यत्त प्रावश्यकता इस बात की होगी कि विभागाष्यक्ष द्वारा सिफा- 
रिश करने वाले एक निकाय (8009) प्रथवा निकाय के रूप मे एक पदोन्नति मण्डल 
(?7०४7०४०० 80270) झ्चवा मण्डलो की रथापना की जाय । श्लौर ऐसी किसी भी 
स्थिति मे, जबकि विभागाघ्यक्षा द्वारा ऐसे पदोन्नति मण्डल (अ्रथवा मण्डक्षो) की 
स्थापना करना उप्त विभाग की परिस्थितियों की दृष्टि से अनुपयुवव समझा जाय तो 
उपयुक्त ह्विंटले निकाय (॥४८४ 8009४) को उस मामले पर पूर्ण बाद-विवाद 
करने का श्रव॒धर प्रदात किया जाना चाहिए। ६०० प्ौड वाधिक से अधिक वेतन 
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वाले स्थानों की पदोश्नतियाँ उस निकाय हे कार्यक्षेत्र की परिधि से बाहर समभी 
जानी चाड़िए जिसकी हमने सिफारिश की है । 

(२) एक विभागीय पदोन्नति मण्डल में साधारागठया मुख्य स्थापना प्रधिकारी 
(ए770फ8।| 8890॥शा0थ॥ 07०2) भ्रथवा उसका सहायव, उस उप-विभाग 
का प्राधार प्रमुख जिसम कि स्थात खितत हुप्ला है, तथा विभागाध्यद्षा द्वारा प्रनुभव व 
सवा पर मनोनीत किये गये एक श्रधवा एक से भ्रधिक्त विभागीय अधिकारी होने 
चाहिए । 

(३) मण्डत ऐसी विसी भी जानकारी व गवाही की माँग कर सवेगा जिसमे 
कि उसे प्रपत बार्य में सहायता मिल । 

(४) किसी भी ऐसी सूचता पर, जोकि स्टाफ के प्रधिकार में हो, भ्रणवा ऐसे 
किसी भी झ्रावदन या प्रतिनिधित्व पर, जिसे कि स्टाफ अस्तुत वरना चाहे, उचित 
घ्यात दत वी हृष्टि में पदोन्नति मण्डल को एव, प्रथवा विशेष मामलों मे एक से 
अधिक एस प्रतिनिधि वी गवाही लेनी चाहिये जिसका नाम निर्देशन ()२०॥४800॥) 
इसी कार्य बे लिए विभागीय ह्िट्ले परिषद्‌ के स्टाफ पक्ष की श्रोर से भ्रयवा जिला 
या कार्यालय समिति के स्टाफ पक्ष की ओर से, किसी विश्विप्ट मामले मे जो भी 
उपयुक्त रहे क्या गया हा । पदोन्नति मण्डल का यह कत्तंब्य होना चाहिये कि स्टाफ 
के ऐसे प्रतिनिधि ब्रथवा प्रतिनिधियों को इस बात का पूर्ण भ्रवसर प्रदान क्या 
ज!ए कि वह ऐसी कोई भी सूचना दे सबे जाकि स्टाफ के प्रधिकार म हा भ्रथवा 
प्रदोन्नति मण्डल के सन्‍्मुख उस मामल से सम्बिन्धित किसी भी प्रकार का झावेदन 
या प्रतिनिधित्व कर सकें, और पदोन्नति मण्डल द्वारा एसी कसी भी सूचना अथवा 
प्रतिनिषित््व पर पूर्णों ध्यात दिया जाना चादिए । यह प्राघ्या की जाती है वि पदोन्नति 
मण्डल स्टाफ पक्ष वे प्रतिनिधि को फिर से भी बुला सकेगा, यदि मण्डल यह समभता 
है कि अपने निरशंय पर पहुँचन स पूर्व उस उस पक्ष की ओर गवाही सुनने की 
प्र'वश्यक्ता है। 

(५) पदोश्नति मण्डल वी सिफारिशों लिखित रूप में ही होती चाहिये । 

(६) भिन्‍मे भिन्‍न विभागों की परिस्थितियों के अनुसार पदोश्नति करने की 
कौन सी पद्धति को झपनाया जाएं-- यह एक एसा मामला है जिसे निपटाने का कार्ये 
विभागो पर ही छोड दिया जाना चाहिये, परन्तु विभाग जिस पद्धति को भी अपनाये 
उसको विभाग मे सेवा करन वाले सभी ब्यवितयों वी जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से 
लिखित सरबारी कागजात के रूप में रखा जानता चाहिये । 

(७) जिस विभाग में पदोतति मण्डल की स्थापना न की जाये उसम स्टाफ 
का अ्तिनिधित्व (१८७४६$८॥॥४॥थ) करन श्रथवा वह सूचना प्रदान करन के, जोकि 
उम्के भ्रथिकर मे हो, समान अवसर दिये झात चाहियें। 

(५) हम परह स्वीकार करते हैं कि कुछ अपवादभ्ूत मामनो (8घपवफाणाओे 
८४५८४) मे, जिनम वि लोक-हित वी हष्टि स ऐसा करना आवश्यक हो, विभागाध्यक्ष 
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को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि वह सामान्य कार्यविधि का प्राजन किये बिना 
ही कोई पदोन्नति कर सके । 


(६) विभागीय छिटले परिषदों (0ककशाणल्या ज्रशातक्षवए एएणएणी।3) 
के ग्रादर्श सविधान (एणा॥एणा००) मे व्यवस्था दी गई है कि “यह बात परिपद्‌ 
की सझामर्थ्य के ग्रत्तगेत होगी कि वह ऐसी किसी भी पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार 
कर सके जिसके बारे में कि स्टाफ पक्ष की ओर से यह आवेदन किया गया हो कि 
इसमे राष्ट्रीप परिषद्‌ (ए७/०0७ (०0१०) द्वारा स्वीकृत अथवा झनुमोदित 
पदोन्नति के सिद्धान्तों का उललघन किया गया है।” इसके साथ ही साथ हम यह 
सिफारिश करते है कि किसी भी अधिकार अथवा अधिकारियों को यह छूट होनी 
चाहिये कि वे ऐसी किसी भी पदोन्नति के सम्बन्ध मे विभागाध्यक्ष के सन्‍्मुख प्रावेदन 
कर सके जिसका कि उन पर प्रभाव पडता हो । ऐसे झावेदन अथवा प्रतिनिधित्व 
(१६[४९५६७४४००॥) पदोन्नति की घोषणा होने के पश्चात्‌ एक निश्चित ग्रवधि के 

अ्न्तगंत विये जागे चाहियें | ऐसी भ्रवधि का निर्धारण विभागीय प्राधार पर किया 
जाना चाहिये । इस प्रकार के आवेदनों अथवा प्रतिनिधित्वों पर विभागाध्यक्ष द्वारा 
बिचार किया जाना घाहिये जो मामले को (क) असेस रो (&$३८५४०:७) वी सहायता 
से ग्रथवा उनके बिना स्वय हो निपटायेगा, (ख) फिर से सुतवाई के लिये मामले को 
पदोनति मण्डल को सौंप देगा, म्रथवा (ग) विचार के सिय प्रन्य किसी परामशंदात्री 
निकाय (80950५ 8009] वे पास भेज देगा । 


जहाँ ऐसे भ्रावेदन झ्थवा प्रतिनिधित्द नये प्रमाण (४९८४४ ९४0५॥०४) प्रस्तुत 
बरतने पर आधारित हो वहां सामान्‍य काय्यंविधि यह होगी कि मामला पदोष्नति मण्डल 
को सौंप दिया जायेगा । भिन्न-भिन्न मामलो मे परिस्थितियों के प्रनुसार इनमे से एक 
विकर्प (8!८:४७//४८) झल्य विकल्पों से श्रधिक उपयुक्ता हो सकता है । 


(१०) पदोजति मण्डल को ऐसे ग्रावेदन ग्रथवा प्रतिनिधित्व पर विचार करने 
वाले निकाय (8009) के प्रतिवेदन (२९ए9०7() पर उस समय विशेष रूण से ध्यान 
देना चाहिये जबकि वह उस जैसे ही किसी ग्रन्य रिक्‍्त-स्थात (४४०७॥८५) पर 
पदोन्नति को सिफारिश करे । उन स्थितियों मे जब कि पदोन्नतिया समूहों (89088) 
में की जाए, कुछ रिबत स्थानों को उस समय तक नही भरा जाना चाहिये जब तक 
कि ग्रावेदत भ्थवा प्रतिनिधित्व करने की अवधि वर्तपात रहे । 

(११) ऐसे आवेदन करने वाले ग्रधिकारी को इस बात की झाज्ञा मिलनी 
चाहिये कि वह उपयुक्त छ्विटले निकाय का स्टाफ पक्ष (5096 506) के एक प्रतिनिधि 
को अथवा स्टाफ के अन्य किसी सदस्य को अपने साथ ले सके। उसकी अपनी ही 
प्रार्थना पर प्रतिनिधित्व करने के लिये उपस्थित होने की स्थिति मं उसे अपने पास से 
ही व्यय करना चाहिये । 


रा लोक प्रशासन 
(१३) जो भी नियुक्तियं कौ जाएं उन सभी वे सम्दस्ध में सम्बन्धित कर्म- 
आरी-वर्ग गो धीध गूचना दी जानी चाहिये (7१ 
भारत में पदोन्नति की प्रणाली है 
(वा 8३घढपा ण॑ णाणांगव 70 ॥709) 
() लाएत मे वा 
|», [00९: ् 
(7० है पववादी (६४०८७४०७) को घोडबर, विभिन्न सवांग्रो मे 
खिल होते वाले स्थानों ही एक निश्चित सख्या उसे व्यक्तियों की पदोम्नति द्वारा 
अरी जाती है जोकि तिम्न पदक्षम (0774) भ्रषदा निम्न सेवा ये पहले से ही काम 
बर रहे होते हैं। इस मह्पा का भ्रनुपात सेवाध्रो की विभिन्‍न श्र शियो से भिन्‍न-भिन्‍न 
हाता है। नीचे हम सिविल-मेवा की विभिन्‍न श्रेणियों से भरे जाते वाले पदों के 
अनुपात की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करते है । 
प्रधम श्रेणी (0855 )) म लगभग ५५ प्रतिशत पद उसे व्यकितयों द्वारा 
भरे जाते हैं जिनगी इस श्रे सी में सीधी भर्वी की जाती है श्रौर दोष स्पान पदोन्नति 
द्वारा भरे जाते हैं । पदोस्तति स भरे जाते दाल पदों को टोक-्टीक प्रनुप्ात सेढ़ा 
में मिम्न-मिन्त होता है। भारतीय विदेश सेवा (09॥97 >िशथह्/ $क0०९) की 
*ए' शाखा में यह प्नुष्रात निम्नतम है जहाँ कि उच्च कर्तत्यों वाले पदो के केवल 
३० प्रतिशत स्पान “वी' शाला वाले भ्रधिकारियों के लिये थुले हैं , वेन्द्रीय सचिवालय 
(एथआश $८००४॥॥४/) तपा प्रन्य एक दो सेवराप्नो में यह अनुपात उच्चतम है जहां 
कि प्रयम श्रेणी के स्तर पर सीधी भर्ती (9॥6० :6ए0०४प्राध।) होती ही नहीं। 
२६ प्रतिन्नत सं लेबर ३३३६ प्रतिशत तक पदों वी भ्रथवा एक वर्ष में उत्पन्त होने 
बाले रिवित स्थानों वी पूति पदोन्नति द्वारा होना एवं सामान्य बात है। 
द्वितीय श्रेणी की [राजपत्रित) सेवाप्नों एवं पदों में सीधी भर्ती श्रपेक्षादत 
कम ही होती है, इस थे एी क॑ लगभग ६५ प्रतिश्षत पदों की भर्ती तृतीय श्रेणी के 
स्टाफ के लिये युरक्षिम रहती है। इस श्रेणी में सीघी भर्तो तो साधारणतया 
वैजञानिद (50०706), विकित्या (४००८४)) ढेया बुछ कम मात्रा मे, इजीनियरिंग 
सेवाओ्री तब ही सीमित रहती है , द्वितीय थोणी की विभिन्‍न राजपत्रित सचिवालय 
सवाप्रो (6822066 56८6/७78/ 557४05) के ५० प्रतिशत रिक्त स्थानों की 
पूर्ति भी स्रीघी भर्ती द्वारा ही को जाती है। श्रन्य सवाप्रो म अधिकतर भर्ती पदोत्लति 
द्वारा ही की जाती है । 
तथापि, द्वितीय श्रे छी के ७८ प्रतिशत ग्रराजपत्रित (0०0-882९॥९0) पदों 
के लिय सीधी भर्ती वी जाती है । ऐसं पद अधिकाइत केन्द्रीय सचिवालय (एद७- 
प्रभ $०0०७॥।४) मे (सहायक तथा आशुलिद्रिक) प्ौर वैज्ञानिक पस्वानों (508 
ह९ ६&90क्रशव्ताड) मे हैं $ 


! पदोस्तति समिति का प्रतिवेदन, १६२१ 
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द्वितीय श्रेणी की अपेक्षा तृतीय श्रेणी (095 गा) के स्टाफ की भर्ती में 
श्रेणी के अन्तगंत ही पदोन्‍्ततियों का सामान्यतः अ्रभिक महत्व है । द्वितीय श्रेस्ी मे 
केवल जहाँ कुल लगभग २०,००० पद है, तृत्रीय श्रेणी से लगभग ५०४५३ लाख 
कर्मचारी हैं जोकि अधिकाज्ञ सेवाओ मे दो ग्रथवा दो से अ्रधिक पद-क्रमो (0:2065) 
में विभाजित हैं, इनमे उच्चतर पद क़मो के स्थान अधिकाशत पदोललति द्वारा भरे 
जाते हैं। तृतीय श्रेणी मे लाभग ४७,००० पदो (अधिवतर पोस्टमैंन तथा लाइनमैन) 
को छोडकर, जोकि चतुर्ष श्रे सी के झ्रादर्श बेतन-क्रमो (9फाएथ ०955 [५ ४०शै०5) 
भे हैं, तृतीय श्रेणी की प्रधिकाश सीधी भर्ती रु० ६०-१३०, ₹० ६०-१५०, और 
३२० ६०-१७० के वेतन-क्रमो में होती है । इन तीनो बेतनक़मों मे पदो की कुल सख्या 
लगभग २ ३७ लाख है। इस स्तर से ऊपर कुल सीधी भर्ती लगभग ७०,००० पदों 
के लिये की जाती है। इतम से लगभग २६,००० पद उच्च संभाग लिपिकों (079० 
/शञ्ञणा (॥क्षा5) के हैं जिनमे कि सीधी भर्ती नही होती । लगभग १०,००० पद 
वैज्ञानिक तथा इजीनिर्यारिण सेवाप्रो मे हैं । प्रुतीय श्रेण्णी भे उण्प वेतनक्तम के अन्य 
सभी स्थान पदोस्नति द्वारा भरे जाते हैं । 

रैलबे में तृतीय थे सी स्टाफ के पद-क्रम की श्रपनी एक पृथक्‌ विशेषता है। 
रेलवे की तृतीय भरे शी की प्रधिकाद्य सेवा्ो मं ५ से लेकर ७ तक पद-क्रम (07292$) 
हैं और प्रत्येक पैद-क्रम मे पदों का बटवारा (#॥|००४७०॥) सेवा के पदों की कुल 
संख्या के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप मे किया जाता है । यह बटवारा भिन्‍न भिन्‍म 
पद-क्रमों मे पदो से सम्बद्ध उत्तरदायित्व की मात्रा को प्रकट करता है परन्तु यह 
बटवारा इस हृष्टि से भी किया गया है कि जिससे सम्बन्धित स्टाफ को "पदोन्नति 
के उपयुक्त एवं न्यायपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके | 

चतुर्प श्रेणी (0७55 ५] के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी की बहुत कम 
पदोन्नति की जाती हैं । रेलवे द्यां डाक व तार विभागो को छोडकर, भ्रन्य विभागों 
(9५900८०७) मे, चतुर्थ थ्रेर्ती के कर्मचारियों को प्रगली श्रेणी मे को नियमित 
पदोन्नति की सामान्यत कोई ब्यवस्था नहीं है । इत कर्मचारियों में से उनको, जोकि 
शैक्षणिक दृष्टि से अपगा अन्य प्रकार से योग्यता भाप्त होते हैं, ग्रायु सम्बन्धी कुछ 
छूट दे दी जाती हैं जिप्से कि वे बाहर के प्रत्याशियों (050070868) के साथ प्रति- 
गोगित मे बैठ सके । एथाषि ऊपर बताये ण्ये दोनों विभागों के, भतुर्थ श्रेणी के 
कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के नियमित मार्ग हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 
डाक व बार विभाग मे तृतीय श्रे सी के लगभग ४० अतिशत पद पदोन्नति द्वारा मरे 
जाते हैं, परन्तु यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पोस्टमेन तथा लाइनमैन 
जिनकी कि कुल संस्या लगभग ४५,०८० है, तृतीय श्रेणी मे ही है यद्यपि उतका 
वेतनक्रम केवल ९० ३५ ५० होता है । इसी प्रकार से रेलवे के सभी विभागों भें 
जृद्दीय श्रेणी के तिम्नतसम पद-क्रम के कम से कमर १० प्रतिशत पद चतुर्थ श्रोणी के 
उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्‍्तति के द्वारा भरे जाने आवश्यक होते है, कुछ विभागो 


अर हौक अ्रधासन 


में यह प्रनुषात प्रपेक्ाइत ऊया है। रेलवे मे झनेद़ मामलों में प्रदोन्‍द्रति के इत 
निर्षारित प्रशों (2०००४) में झभी हासन में ही वृद्धि की है! है 
जहाँ तक सतुर्ध भेएणी वे प्स्तगंत पदोग्तति के भ्रवसरों वा प्रइन है, उपलब्ध 
गर्वोत्तम धनुमावों से पद्ट प्रवंट होता है कि २० ३०-३-३४ के विम्ततम बार 
के लगभग ४५,२४,००० बर्मचारी पदोलतति के डुल लगभग एर लाख पदों हे था 
की झाशा गर सवते है। इस घनुमान मे उस परिवर्तेनों दा ध्यान नहीं रखा गया हैं 
जोकि प्रभी हाल मे ही विये गय है। 
(२) पदोन्‍लति की रीठियाँ तया सिद्धान्त 
[१ला।०65 बात ?7॥॥2फॉ65 रण एडएणा०ण०0) $ गि जि हर 
स्विधान (00750700॥) में यह सपा है कि एक सेवा से दूसरी सेवा 
मे पदोष्नतियां करने तथा ऐसी परदोश्नतियों के के प्रत्याशियों वी उपयुक्तता 
($0७७४७॥।५३) ने सम्बन्ध मे; अपनाये जाते बाते शिद्वान्तो के रिपय में सपीय लोक 
हेवा श्रायोग (0. ?. 5. 0.) में परामर्श विया जायेगा । तथापि, व्यवहार में, जब 
तर हि सरम्गन्धित भर्ती-नियमों के विपरीत बोई विशेष उपबन्ध ($9608॥ फ़ाण॥- 
800) ते हो, संविधान के धनुच्छेद ३२० के खष्ड (३) के भ्रस्तगंत बनाये गये 
विनियमो के द्वारा तृतीय भौर चतुरच श्रे छी के भ्रन्दर तथा इनमे से ऊपर को की जाने 
बाली पदोष्नतियों को प्रायोग के प्रधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। विभिरत 
विमागो ने पदोन्नति के नियम बना लिए हैं भ्रयवा श्रपनी प्रधीनस्थ सेवाप्रों के लिये 
प्रादेश जारी कर दिय हैं। व्िभिन्‍्त विभागों ने पदोन्‍तति वे जो वियम निर्धारण किये 
हैं उनमे परस्पर वापी भ्रन्तर थाया जाता है । वे सामान्यतः निम्न प्रवार से पदो- 
ब्नतियाँ करते हैं -- 
(क) योग्पता (१५१४) के प्राघार पर पदोश्नति, या (ख) योग्यता व ज्येप्ठता 
(॥५॥॥ ८४७ $८॥ण9) तअथवा ज्येष्दना व योग्यता (9000099 0फ्७ 009) 
के आधार पर पदोन्नति, (ग) ज्येष्ठता के श्राधार पर पदोन्नति, बच्चें कि ज्येप्ठ 
अधिकारी को प्रयोग्य घोषित न॑ बर दिया गया हो । 
सम्पूर्ण रूप मे मिविल-सेवा वे लिए, पदोन्‍्ततिया घरने मे श्रनुसरण किये 
जान वाज मिद्धान्ोो के सम्बन्ध में केवल वे हो प्राह्मायं (0702/$) बज्ागू होती हैं 
जोएि स्वराष्ट्र मन्त्रातप द्वारा मई १६५७ में जारी वी गई थीं। परन्तु वे आज्ञायें 
बेवल चुनाव-पढा! (52९९॥०॥ ह79065) दे ही सम्बन्ध में हैं। उन प्राज्ञाप्रो वे 
अ्रतुगार 
(7) घुडाव-पढ़ों क्या चुठाव-पदक्रमों (50८०४०४० 879489) के लिये 
नियुकिदया योग्यता के श्राघार पर की जानी चाहिए, ऐसा बरते सम्रय ज्येप्ठता वो 
ध्याव कवत निम्न सीमा तक ही रया जाना चाहिए । 
॥ **$शवच्लाणा छाई! दवा (४05८ धार) 8 #ि।काउत9 6९९०5 0 0७६ 50. []|$ 


॥06ग$ एव (6 ऐआाए ग39 छै3589 हीरा ए०85 700 ९ 5ल्‍०त।०0 ए0ज्ञ१7 ह्वात 
जी)३5, 8॥2007478 !० [$घ7 ॥7४870९27 





पदोलति ०३ 


(२) विभागीय पदोन्नति समिति (एक्ग्रांगिल्षांग शिणराणराणा एणायान 
4८८) अथवा चुनाव बरने वाली सत्ता (5धल्‍्टााड 2्णाणा५) को सर्वप्रथम चयन- 
स्ैत्र [766 ए पाण००) का निश्चय करना चाहिए, भ्र्थाव पदोन्नति की प्रतीक्षा 
करने वाले ऐसे पात्र एकाधिकारियों (080 ०हिप्टा$) की सख्या जिनको कि 
"चुनाव-सूची” (3०८८६ ॥») मे ग्रम्मिलित किया जा सके, तथापि शर्तें यह है कि 
ग्रमाधास्ण योग्यता वाला एक भ्रधिकारी पदि सामान्य चयत-क्ेत्र की परिधि से बाहर 
भौ हो, तो भी उसे पात अ्रधिकारियों की सूची से सम्मिलित कर लिया जाए। 

(दिप्पणी--जहां भी सम्भव हो सके, चयन-क्षेत्र का विस्तार उन रिवत स्थानों 
(५०४०४४०८४) की सख्या के पाच या छ गृते तक होना चाहिए. जितने स्थान एक 
वर्ष की प्रवाधि में रिक्त होने की प्राद्मा हो ।) 

(३) ऐसे अधिकारियों मे उन व्यक्तितयों को छोड दिया जाना चाहिए जिन्हे 
कि पदोल्तति के लिए प्रनुषपुतत समझा जाए। 

(४) झषेप श्रधिकारियो को उस योग्यता के श्लाधार पर, जोकि उनके अपने- 
अपने सेवा अ्रभिलेखो ($070७४०2 ०८००६) द्वारा निश्चित की जाए, “उत्कृष्ट 
(0ए509078), बहुत थेष्ड' (भशप 80००), “प्रेष्ड! (5००१) के रूप मे बर्गाल्नत 
कर लिया जाता घाहिए। फिर अधिकारियों के नाम इन तीत वर्गों भ्रथवा श्रेणियों 
के क्रम मे रख कर “चुनाव सूची” तैयार कर लेनी चाहिए और ऐसा करते समय 
प्रत्येक श्रे णी के प्रन्त्गत जितने भी अधिकारियो के नाम हो उनमे परस्पर ज्येप्ठता 
का ध्यान रखा जाना चाहिएं। 

(५) पदोन्नतिया सामाम्यतया “चुनाव सूची” में से उस क्रम के अनुसार की 
जानी चाहिये जिस क्रम में प्रन्तिम रूप से ताम व्यवस्थित किए थये हो । 

(६) निश्चित भवधियो के पश्चात्‌ “चुनाव सूर्च व्री”” का पुनरावलोवन किया 
जाना चाहिए। सूची से उत प्रधिकारियो के नाम हटा दिए जाने चाहियें जोकि 
(स्थानीय प्रथवा श्रस्थायी आघार को छोडकर अन्य प्रकार से) पहले ही पदोनति 
क्र दिये गये हो श्ौर उस पद पर अब मी बराबर कार्य कर रहे हो | बाद की प्रवधि 
के लिए, इन झेष नामों को तथा उन नामों को, जिन्हें कि ग्रव चयन-क्षेत्र मे सम्मि- 
बित किया जाये, “चुनाव-सूची” (5५८८ ॥5) के लिए विधारा् लिया जागा 
चाहिए । 

जहाँ तक कि [चुनाव पदो के अतिरिक्त) अन्य पदो का सम्बन्ध है, इसके 
विषय मे विभिन्‍न विभाग अपने-अपने तिजी नियमों का अनुसरण करते हैं और जैसा 
कि कहा जा चुका है वे तियम विभिन्‍नता रखते हैं | किल्तु मुश्य रूप से यह कहा ना 
सकता है कि ये नियम उच्चतर तथा मध्यम स्वर के पदों के लिए तो योग्यता 
(०) पर जोर देते हैं और निम्न स्तर के पदो के निए 'ज्येष्ठता व उपपुक्तता 
($द्याणाए व्यय ग0०55) पर। कुछ स्थितियों मे, उच्चतर तथा मध्यम स्तर के 
पदो के लिए भी 'योग्यता व ज्येष्ठता' अथवा '“ज्येष्ठता व योग्यता” के सिद्धान्त का 
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प्रमुसरण किया जाता है । तथापि, इन सिद्धान्तो के वास्तविक अनुसरण के सम्बन्ध 
मे विभागों श्रथवा सेवाश्रो के बीच एकरूपता (ए॥/शिएया/) नहीं पाई जाती। 
कुछ समय पूर्व स्वराप्ट्र मल्त्रालय (7/॥058779 री ]70976 /॥905) में एक अध्ययन 
किया गया था जिससे यह प्रकट हुआ कि वहाँ भी जहां कि पदोन्नति के सिद्धान्त 
एक से थे, उनको समाव रूप से क्रियान्वित नहीं क्या गया । वुछ मामलों में, जहाँ 
कि निर्धारित प्रिद्धान्त योग्यता पर ही सम्पूर्ण जोर देता था, व्यवहार में ज्येप्ठता 
को ही प्रधिक महत्व प्रदात किया यया । इस तथ्य की पुष्टि सपीय लोक सेदा श्रायोग 
के एक भूतपूर्व श्रध्यक्ष ने भी वी थी जिन्‍होने कि वेतन झ्रायोग (289 ए०गाधा5॥०]) 
के समक्ष मौल्लिक गवाही देते हुए कहा कि जबकि काफी समय पूर्व में प्रवलित 
सिद्धान्त यह था कि पदोन्‍तति योग्यदा के श्राधार पर की जानी चाहिए, किन्तु “इस 
ठोस सिद्धान्त का सम्मान इसका प्रनुसरण वरने की भ्रपेक्षा इसको भग करने के रुप 
मे भ्रधिक किया जाता है ।” 

पदोल्नतियाँ करने मे साघारणत निम्नलिखित रीतियो में से किसी एवं का 
उपयोग किया जाता है। प्रभिलेख (२९००४) के ध्राधार पर उपयुक्तता (80॥9- 
७॥॥५५] वा निर्धारण करके , प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के भ्राधार पर घुनाव 
करके , और समयंता परीक्षाओं (0077/८६॥०८ (६5४४) का उपयोग बरके । भ्रन्तिम 
रीति का उपयोग मुख्यत श्रौद्योगिढ़ कर्मचारियों के मामलो में क्या जाता है, शिन 
की कि उच्चतर पद क्रमो म उन्नति के लिये उपयुक्तता की जाच समुचित व्यापारिक 
परीक्षाप्रो द्वारा की जाती है। है 

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ठृतीय पद क्रम (0806 !][) भे एक निश्चित 
अनुपात में पदों के भरते के अतिरिक्त, प्रतियोगिता परीक्षा को रीति का प्रधिक 
उपयोग नही किया जाता । इस प्रकार प्रथम रीति (१/८४॥००) ही ऐसी है जिसका 
सबसे भ्रधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नियमानुसार, कर्मचारी की 
उपयुकतता का निश्चय किसी एक व्यवित द्वारा नही किया जाता, अपितु विभागोय 
पदोस्नति सपम्तिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विभाग ने, अपदी-अ्रपनी झ्रावश्यक- 
ताझ्रो के प्रनुमार एक या एक से भ्रधिक ऐसी समितियों को स्थापना कर ली है। 
जो प्तमितियाँ पदोन्नति के ऐसे मामल्ो से सम्बन्धित होती है जिनमे कि भ्रायोग के 
परामर्श की आवश्यकता होती है, उनकी बैठकों की प्रध्यक्षता सघीयष लोक सेदा 
आयोग का एक सदस्य करता है 

विभागीय नियम (0ध्एआधा।८॥७) 7४025) उच्चतर तथा मध्यम स्तर के 
पदों के लिये तो ग्रधिकाशत योग्यता पर जोर देते हैं प्रौर निम्नतर स्तरों वे' पदों 
क लिये “ज्येष्ठता व उपयुक्तता' ($छ007 €णा। /0८55) पर। पदोन्नढ़ि के 
पिद्धान्तो के सम्बन्ध मे विभागों भ्रथवा झेवाओ के बीच कोई एकरूपता नहीं पाई 
जाती । निर्धारित सिद्धान्त यद्यपि योग्यता (॥/८४४() पर अधिक जोर देता है किच्तु 
भारत भे ज्येष्ठता को ही प्रधिक महत्व प्रदाव क्या जाता है! सधीय लोक-सेवा 
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श्रायोग के भूतपूर्व अध्यस्त ने केन्द्रीय वेतन आयोग के समक्ष गवाही देते समय यह 
कहा कि जबकि काफी समय पूर्व से प्रचलित सिद्धान्त यह था कि पदोन्नति योग्यता 
के झाषार पर की जानो चाहिए, किन्तु “इस ठोस सिद्धान्त का सम्मान इसका 
अनुसरण करने की अपेक्षा इसको भग करने के रूप मे अधिक किया जाता है । 
पदोन्‍लतियों के सम्बन्ध में वेतन झायोग की सिफारिशों 
(ए९९0एताशापत्रींणा$ ० 6 एश (०0फणां$श्ंणा (णास्थांएर शिएण्या०(०75) 
भारत मे पदोलनतियो के सम्बन्ध में वेतन झ्लायोग ने अत्यन्त महत्वपूर्ण 
मिफारिशें की । ये सिफारिशों निम्नलिखित हैं 
(१) उच्चतर स्तरों (प्राष्टा/£ ॥:४८!५) पर पदोन्‍नतियाँ करने के प्षिद्धान्त 
के रूप में थोग्यता को ही ग्राधार बताएं रखना चाहिए और निम्न स्तरों के पदा के 
लिए “ज्येष्ठता व उपयुक्तता' का सिद्धान्त ठीक है 5 


(२) ऐसे पद-कृमो (0672065) मे, जिसमे कि विशिष्टीकृत ज्ञान ($9603- 
६80 ॥0०५/।९१३८) की झावश्यकता होती है, पदोन्‍नतियाँ करने के लिए ऐसी 
योग्यता-प्रमाषी परीक्षायें (0०७॥६५४१९ ०७घाणमाए४0०॥$) लाभदायक हो। सकती हैँ 
जिनमे कि कर्मचारियों की कार्य करन की (शैक्षणिक नही) क्षमता की जाच हो सके । 
परन्तु इस प्रपवाद को छोडकर, परीक्षाप्रो का उपयोग पदोन्नति के लिए चयन करने 
की एफ सामान्य रीति के रूप मे नहीं किया जाता चाहिए | 

(३) पदोन्‍्तति की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिनमे कि एक विशिष्ट 
सीमित्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा द्वितीय श्र एप (0035 था) तथा तृतीय श्रेश्ी 
(८७७ ।ता) को सेवाड्रो के युवा पदाधिकारियों को प्रथम श्रेणी अथवा श्रेणी की 
उन सेवाओं में प्रवेश का एक अतिरिक्त अवसर मिल सके जिनमे कि द्वितीय प्रतियो- 
पिता परीक्षा (008970ए८ ९एक्षप्रात०0०॥7) के द्वारा सोधी भर्ती (0॥76०६ 
एध्टाणप्राधा) की जाती है ॥ 

(४) बह फार्म जिनमे कि गोपनीय विवरण (0०॥गटि्शा0४! ।८9०:७) रखे 
जायें, कर्मचारियों के विशिष्ट-वर्ग के कार्य को प्रकृति से सम्बन्धित होना चाहिये 
परन्तु ग्रन्य प्रकार से उसमे ययासम्भव एकरूपता होनी चाहिए और उसका प्रतिरूप 
(0०887) इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे अनेक विश्विप्ट ज्ञीपंकों (परठ३0- 
॥घ8४) के अन्तगंत, जिसमे कि ऊचे उत्तरदायित्वों को निवाहने की कर्मचारियों की 
क्षमना तथा साथ ही साथ उनके सामान्य गुण भी सम्मिलित हैं, उनकी थोग्यता का 
निर्धारण किया जा सके ।# 
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(१) बर्भचारियों का सामान्य वोटिबवरण (6क्वादायों हावठआाह) प्रशम 
प्रतिवेदन अधिकारी [प्75६ ए८9०0७॥8 ०छि८८) द्वारा नहीं विया जाना चाहिए; 
ऐसा कोटिकरण उच्च सतह पर किया जाना चाहिए, और प्रपिमान्यव, (?:८०४५) 
ऐसी सतह पर जहां पर कि सम्पूर्ण ढाचा पदोन्नति श्रादि के मामलों से ही 
व्यवहार करता हो 

(६) गोपनीय विवरण जैसे ही थाप्द हो, प्रत्येक उच्चतर स्तर पर उसवा 
सृक्ष्म परीक्षण क्षिया जाना चाहिए जिससे कि इस विषय में निश्चित हुआ जा सके 
कि वे विवरण सम्बन्धित भ्रनुदेशों (70/700॥075) के भ्रतुसार ही तैयार किये गये 
हैं, भौर जहाँभी भावश्यक हो उनको सशोधन के लिए वापिस लौटा दिया आना 
चाहिए 

(७) किसी उपचारन्योग्य तेया उपचार बे' श्योग्य दोष वी ज्यो की त्यों 
भूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए जब त्तक कि वह प्रस्ताव ही न किया गया हो 
कि उस दोप को कर्मचारी वी चरित्रशुध्तिका ((४9शध्यन०)) में दर्ज न किया 
जाए १ 

(५) तत्काल उच्च प्रधिग्ारी (]ग024/9£ $09८४०) द्वारा गोपदोय 
विवरण लिखने की वर्तगाव व्ववस्था जारी रखी जाए परन्तु उससे ऊपर के उच्च 
अधिकारी को प्रतिवेदन प्रधिकारी (१९७०॥४४ ०८८) को टिप्पशियो पर प्रपना 
ठोस व ख्तत्व्र निर्णय देना चाहिय भोर भ्रपमी स्वीकृति भयवा भ्रस्वीजृति की 
स्पष्ट रूप से व्याध्या करनी चाहिए पधौर विशेष छप से ऐसो टिप्पशियों के सम्बन्ध 
से जबकि वे प्रतिकूल हो 
[(#शलालए सह व (056) 

संयुक्त राज्य अमेरिका बी सिविल-सेवा मे वाम प्राने वाले वार्यबुश्ञालता 
मापक प्रतिवेदन के फार्म का तमूता एवं उसका सम्बन्धित विवरण ज्यों का त्यो 

आगे दिया जा रहा है । 
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भनुशासन, पदावनत्ति, पदच्यु ति और 
सेवा-निवुत्ति 


(0%0०ए॥86, एि८ताए(0॥, ींड्रग55॥) 2॥0 रिष्टाफ्टा॥ा00) 


कर्मचारियों के ग्राचरण (00॥00८0 का निर्धारण करते वे लिए प्रत्येव 
संगठन की ग्रप्ती विधिया (7.095) नियम (२७८5) तथा विनियम (८8 ७७/7075) 
होते हैं । कर्मंघारी ग्रनेक़ बार टत नियमों का उत्लघन बरतें हैं। प्रत उनके विश्दध 
कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों द्वारा जित परिस्थितियों में श्रनुझासत भग किया 
जाता है वे निम्न प्रकार है. -- 

(१) कस स्या के प्रति ग्रमावधाती--दी्घ॑सूश्र॒ता ([86॥65$) ग्रालस्प, 
लापरवाही, सम्पत्ति की तोड-फोड अथवा हाति श्रादि, (२) भ्रदशता (॥0/0070)), 
(३] प्रचज्ञा ([#500070॥॥9007), नियमों प्रथवा विनियमों का उल्लघत, राजद्रोह, 
(४) मद्दिरापन, (५) झनेतिवता, (६) निष्ठा का अभाव, जिसमे स्वोज्रत सैतिक 
मह्िता ((०4८ ० ९४४०५) का उल्लघन, ऋग्प भ्रदा ते वर सकता, रिश्वत लेता 
या देना ग्रथवा जाने बूमकर विसी विधि के प्रवर्तन (छिलका) की उपेदा 
करता भी सम्मिलित है।! 

उपरोक्त कारणो की वजह से भप्रनुशासत भग करने की स्थिति में कर्मचारियों 
वो जो दण्ड दिया जाता है वेह भी परिस्थिति दे अनुसार ही भिन्न-भिन्न प्रकार का 
होता है । दण्ड निम्मे प्रकार हो प्कता है. (१) भ्रदौषचारिक यूचता ([फगिफर्श 
700०७) एवं चेतावनी (५/७॥70008), (२) प्रभिनेख मे पूति तपा भर्त्सना [॥९097- 
॥02॥0) प्रयवा केवल भत्सना, (३) भतिरिकत समय की _प्रपेष्षा [रिट्वृप्नाश्ाशा। 
० ०४८7 "शा, (४) ज्येप्टता के ग्रधिकारों (50/07/ 7९0७) को समाप्ति 
अथवा बेतव वृद्धि (लवण) में विलम्ब, (५) निलम्बन ($05ए2)४०॥), (६) 
पदावनति (00८0०000), (७) पद से हटाया जाना या अपसारण (एह्या०४४), 
(८) न्यायिक अभिषोग लगाना (उणताल् ए05६८७७०॥) 

झनुशासन भग करने वे दण्ड कठोर हो सकते हैं जैसे कि निलम्बत, पदावतति, 
स्पेप्ठता के अधिकारों वी समात्ति भ्रघवा सेदा से पदच्युति । जो वर्मचारी मामूली 
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अपराधो के दोषी पाये जाये उनके चभिलेख (०८०७०) मे प्रदिष्द (शा9) करके 
अथवा उसके बिना ही उनकी मर्त्सना की जा सकती है और उस अपराध की 
पुनरावृत्ति न करने के सम्बन्ध मे उन्ह चेतावनी (फ/थणताह)) दी जा सकती है । 
ऐसे मामलो से निबटने के ग्रन्य उपायो मे प्रत्याशित पदोन्नति अथवा वृद्धि को रोक 
देता, झ्रवकाश सम्बन्धी विज्षेषाधिकारो का निलम्बन अथवा भ्रवकाश ([.८४४८) की 
समाप्ति सम्मिलित हैं । 

कर्मचारी को उसके दृत्य तथा आचरण के विषय मे पूर्णतया स्पष्टीकरण 
करने का भवसर प्रदान किये बिना दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए । सेवा के सर्वोत्तम 
हिंतो की दृष्टि स यह भ्रावश्यक है कि अपराध की पूर्णतः छानवीन तथा पृष्टि किये 
बिता कोई भी दण्ड से दिया जाय * दण्ड ऐसा होना चाहिए जो कि अ्रपराधों की 
दृष्टि से उपयुक्त हो, भर दण्डित कमंचारी को बह झवसर प्राप्त होना चाहिए कि 
वह अन्याय भयधा भूल को ठीक करा सके । उसे यह अ्विकार प्राप्त होना चाहिए 
कि धह दण्ड की ग्राज्ञा के विरुद्ध उच्च प्राधिकारी झ्थवा अभ्रपील मण्डल से ग्रपील कर 
सके | ग्रन्तिम आश्रय के रूप मे, कमंचारी को यह भी प्रधिकार प्राप्त होता चाहिए 
कि वह देश के विधि स्थायालय के समक्ष अपील कर सके । उच्च ग्रधिकारियों की 
सनक तथा पक्षपात के विरुद्ध निर्दोष कर्मंचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये 
सब बचाव (9466 8०००5) अत्यन्त आवश्यक है । 
पार्यक्रय तथा सेदा-निवृत्ति 
[(80ुशब्रा।णा 90 रिशागशाशा) 

लोक सेवा की एक प्रन्य समस्या कर्मचारी के पाथंवय (8८9४8॥0०॥) प्र्धात 
सेवा से पृषक्‌ होने की है। लेकिन लोक सेवा से कर्मचारियों का पृथक्‌ होना निम्म- 
लिछित कारणो से हो सकता है -- 

(१) रृलु, 

(२) त्याग-पत्र ((१९८४९॥क्‍9७०7), ऐक्दिक अथवा अनेच्छिक, 

(२) पदध्युति--छटनी के कारण । 

(४) सेवा के हित की दृष्टि से अपसारण्ाय अथवा हठाया जाना, या तो 
अकुशलता के कारण अथवा अनुशासन सम्बन्धी कारण से, 

(५) प्रषया सेवा निवृत्ति, जो कि एक निश्चित झायु को पूरा होने पर सेवा 
काल ([.608॥ ०६ 5६४।९८) पर ब्रथवा असमर्थता ([0/580॥9) के कारण हो 
सकती है ।! कर्मचारी या तो स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर लोक-सेवा से मुक्त हो सकते 
हैं ग्रथवा उतकी छूटनी (९८॥७४०॥ए0९०0) की जा सकती है या उनको परदच्युत्र 
(0॥8758) किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को निम्नलिखित दो मुख्य 
कारणों मे से किसी एक के ग्राधार पर पदच्युत किया जाता है. [१) अयोग्यता 
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अथवा प्ररामंता भौर अवुद्यलता के वारण, (२) भन्य कारण से, जो वि वास्तद 
में अवुझासतिद फ्ारणों के आधार पर पदच्युद वा ही सूचक है । 

सेवा निवृत्ति थोजनाश्रों के उदय 

(गिए056३ ण॑ र९पायालां वेस्‍दवाको 

सेयरा-विवृत्ति वो एक खुहढ़ प्रणाली वर्मचारियों तथा सरवार दोनो के लिए 
ही हितकर है। सेवा निवृत्ति प्रणाली के प्रन्तगंत वर्मंचारियों यो धविवयस्वता वे 
लाभ ($॥८००४०७॥०॥ फ़ैशाशी05) प्रदान बिय्ये जाते हैं जिससे कि वे वुद्धावस्था 
में निवृत्ति वेतन या पन्‍्यने (क्षाप्र०त) प्रयवा भविष्य निधि (ए०शप॑था। सिण्या4) 
आदि के रूप मे सरवार की शोर से मिलने वाले जीविशोप्राजेत के साधनों वे बारे 
में निश्चित होकर भ्राराम से अपता जीवन बिता सर्द । सेवा निवृत्ति की एवं सुदद 
प्रणाली के द्वारा सरवार वो बुझल व्यक्तियों वी सेवा में रखने मे समर्थ हो जाती 
है। संवा निवृत्ति योजवाधों वें उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- 

(१) उन ग्रतिवयस्त्र रुमचारियों के लिए निदर्हि बे साशत प्रदान करता 
जोबि ययोचित कार्य-कुशलता के साथ थ्रौर भ्रधिक समय तक बार्य नही कर खत़्ते , 
(२) काय करने मे प्रसमथ कर्मचारियों दी देखभाल वरना, चाहे उनको अझ्रसमर्थता 
व्यावसायिव कारणों से हो भ्रपवा गैर-ध्यावरायिक कारणो से , (३) कर्मचारियों वे 
आ्राथिता (0८ए८7०९८॥७७) के लिए बुछ्ध वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता जिनकी 
मृत्यु ब्यावसायिक दुघटनाप्रो श्रधवा भ्रन्य बारणों से हो गई हो ( सम्पूर्ण रूप से 
सोक-सेवा में ममोबल (१४००८) तथा का्य-बुशलता (5890/67०) बताये रखते 
के लिए तिवृत्ति धणाली का होना प्रत्यन्त ग्रावश्यव है। झावश्यकता इस बात की 
होती है कि वृद्ध कर्मचारियों को, जिनयी कार्य-क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीस होती 
जाती है, प्राराम दिया जाय तथा वृद्धावस्था में श्गान्ति के साथ जीवन तिर्वाह करने 
के लिए उनको घर दिया जाए। पेंशनो भ्रथवा दादो की अदायगी के लिए निधियो 
(६७05) की व्यवस्था केवल सरकार की ओर से हो सकती है, वेवल वर्मचारियों 
की प्रोर से हो सकेती है भयवा दोनों के ही अशदानों (0000790॥०४5) द्वारा हो 
सकती है। इसी झ्ाघार पर सेवा-निवृत्ति प्रणालियों दा वर्गीकरण साधारएणत इस्ष 
प्रकार क्या जाता है 

(१) प्रशदापी (० ए०४0००५५)--इस भ्रणाली के अन्तर्गत, सेवा- 
नियूत्ति काल की साधूर्ण धनराशि का प्रबन्ध सरकार ही करती है। चूंकि इस 
प्रणाली के वर्मचारियों वी निवृत्ति-निधि (सवधाक्ाण८्णा 076) के लिए प्रशदान 
नही करना पडता, प्रत इस प्रणाली को अशदायी कहा जाता है । 

(२) प्रांशिक अशदापी (?79 (०४णाए०५)--इस प्रणाली भे, 
विवृत्ति विधि का झ्राश्चिक भार तो सरकार द्वारा बहन किया जाता है प्रोर आशिक 
भार कर्मचारियों द्वारा तिवृत्ति-विधि के लिए सरवार तो अद्यदान स्वय देती है धोर 
बमेचारियों का प्रशदान अनिवार्य रूप से उतके वेहतो मे से काट लिया जाता है! 
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(३) पूर्ण प्रणदायी (१४४णाफ ९०४४ग०७४०७)--इस प्रणाली में, दिवृत्ति- 
निधि के लिए सम्पुर्ण अशदान कमेचारियों द्वारा ही क्षिया जाता है. और सम्पूर्ण 
झद्ददान कर्मचारियों के वेतन मे से काट लिया जाता है। 
भारत में त्तोक-सेवर्कों के लिए ग्राचार-संहिता और मनुशास्तत के नियम 
(एम्क९ ण॑ 00एऐेपट शारे फोडथछाएल रिप्रो९: 0 एडट 5श55न्‍9प5 0 
((, ५६ 

| भारत मे लोक कमंदारिपा की झाचार-सहिता (0०6६० ८०70एथ) का 
उद्देश्य-- 

(१) सेदा के प्रति निष्ठा (८8709). 

(२) सैवा में रहते हुए गाउनीति के प्रति तठसस्‍्पता (]रिध्णप्शा) तथा 

(३) सेदा मे अनुझासन वनाए रखना है। छिसी भी सुसगछित तथा कुझल 
सरकारी कामिक्ष व्यवस्था के लिए इन तोनो ही बातो का होना अत्यल झावश्यक है। 
भारत में लोक-कर्मचारियों के लिये ग्राचार-अ्यवहार के ये नियम निग्न प्रकार हैं-- 
4, सरकारों कामिक-वर्ग की निष्ठा 
(#९ड्ड045 ० एज एश5ण्ग०रे) 

भारत मे सेदा के प्रति छरकारी कमंचारियो कौ निष्ठा दनाये रखने के लिए 
कुर्ण नियम निर्षारित किये गय हैं। यह व्यवस्या की गई है छि-- 

(१) सेवा का प्रत्पेक्त सदस्य हर समय अपने कत्तंदों के प्रति पूर्ण निष्ठा 
तथा भवित रखेगा ४ 

(२) सरकारी सरक्षर प्राप्त एम के निकट सम्बन्धियों की नियुक्तियाँ नहीं 

को जा मर्केगी । उपवन्ध यह है कि (क) सरकार की पृ अनुप्तत्ति श्राप्य किये विला 
सेवा का कोई भी सदस्य झपत पूत्र, पुत्री अपदा आाश्चित को इस बात को ग्राज्ञा नहीं 
देगा कि वह ऐसी गैर-सरकारी फ्मों बे साथ, जिनसे कि उसे सरकारी व्यवहार 
(050० 0६४०॥7६5) करना पडता हो, अथवा ऐसी प्रन्य फर्मों के साथ, जिनका 
सरकार के साथ लेन-देन होता हो, व्यापारिक सम्बन्ध रख सके प्यवा उनमे नौकरी 
कर सक्के |? (व) यदि कोई एसा प्रस्दाव सामन आता है जिसमें कि क्िम्री ऐसी फर्म 
को ठेका देने अयवा संरक्षण अदाव करन का श्रर्व विचाराबीन हो जिसमे कि सेवा 
के सदस्य का पुत्र, पुत्री प्रथवा कोई प्राश्नित नियुक्त हो, तो उस सम्बन्धित संदध्य 
को सरकार के समक्षे एस दस्य को प्रकट करना होगा और तत्परचात्‌ उस मामले 
का निश्चय करके ही समरात भ्रथवा उच्च-स्तर के ग्न्य कसी प्रशधिकारों द्वारा क्या 
जावेगा ।? 

(३) सरकार क्‍मंचारियों के लिए किमी भी प्रकार का चन्दा या मेंट 
अबदा उपहार लेना मत्ा है 4 सरक्तार को पूव झनुनदि के बिना मेवा वा कोई भी 
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सदस्य विसी भी व्यक्त स विसी प्रवार की भेंट नही लेगा, श्रथवा किसी भी प्रकार 
बा चमन्‍्दा न तो मागगा और न स्वीकार बरेगा, प्रथवा ने प्रपनी पतली या परिवार 
के किसी सदस्य दो ही ऐसा करने वी ग्राज्ञा दगा, अथवा विसी भी उ्दश्य कौ पूर्ति 
के जिय घन एकत्रित करने वे काय से श्रन्य विसी रूप मे भी, प्रपने शापको सम्बद्ध 
नहीं रखेगा |? 


(४) सरवारी कमचारियों के जिए दुछ स्थितियों में निजी व्यापार वरना 
अथवा कोई श्रन्य नौकरी कटता घन का निवेश (20५८४80८४/) करता, उधार 
दन/ तथा उधार लना सता है / उपव्ध यह है हि. (8) कोई भी सरवारी कर्म 
चारी, सरबार वी पूद श्रनुमति व बिना, प्रत्यक्ष अथवा परप्रत्यक्ष रूप से, काई भी 
निनी ब्यापार प्रथवा व्यवसाय नही कर सकेगा भ्यवा कोई दूसरी नौकरी नहीं कर 
सबेगा । (ख) काई भी सरकारी क्मचारी ढिसी भी व्यवसाय म ज्ञाभ कौ भ्राशा 
से घत नहीं लगा सकेगा । (ग] संवा का कोई भी सदस्य भ्रथवा सरकारी कर्मचारी 
एस बम में धत का निवश (|7४०5॥॥९04) तहीं कर सकेगा, भ्रथवा न ्रपनी पत्नी 
या परिवार वे बिसी सदस्य को ही एसा वरन वी श्राज्ञा देगा, जिसस उनसे 
प्रशासकीय वार्षों के निष्पादन मे बाधा पड़ने वी सम्भावना हो। (घ) भवा का 
एक सदस्य अपने ध्यक्तिगत मामलों को व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि जिसस वह 
ऋणापग्रस्तता (00:0060९55) अ्रथवा दिवालियेपद (050]0८॥0)) से बचा रह 
सबे । (ह) कोई भी सरकारी कमचारी, सरकार को पूर्व सूचना दिय बिना, दिसी 
भी झचल सम्पत्ति को पटटे ([.९४५८), गिरवी प्रधवा वन्धक (]/०॥886), क्रय- 
विक्रय भट (0॥॥) प्रथवा भन्य किसी रूप म, अपन नाम म॑ अथवा ग्रपन परिवार 
के ढ्िसी सदस्य के नाम मे, ले अथवा दे नही सकेगा । (च) यदि कोई सरकारी 
क्मभारी एक हजार रुपये से भ्रधिक मूल्य की कसी चल सम्पत्ति (300/80)6 
?/०ए५7१) के बारे में कोई सोदा करता है चाहे वह सौदा उस सम्पत्ति के क्रय या 
विक्रय के सम्बन्ध मे हो भ्रथवा अन्य किसी सम्बन्ध सं, उसे जस सौदे की सूचना 
सरकार वो देनी होगी । चल सम्पत्ति म अन्य वस्तुओं के साथ साथ तिम्न सम्पत्ति 
भी स्रश्मिलित हैं. (१) जवाहरात बीमा पालिसी, शेयर, अ्तिमूदियाँ (560५0065) 
तथा ऋण परत (060शा(ए्ा८55) , (२) ऐस सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गय कज 
(0.0०थ$) चाहे वे सुरक्षित (७७०००९०) हो या नही , (३) मोटर कारें, मोटर 
साइकिले घोड़े प्रथवा वाहन का प्रन्य कोई साधन, ग्रौर (४) रेफ़िजरेटर, रेडियो 
तथा रेडियोग्र!म | (छ) सेवा वा प्रत्यक पदस्य सेवा मं प्रथम नियुक्ति क समय तथा 
उसके पश्चातू प्रत्यक दारह माह के अन्तर पर अपने द्वारा अधिकृत समस्त कथा 
अचनव सम्पत्ति के सम्बन्ध परे सरकार के समक्ष एक विवरण पत्र प्रस्तुत वरेगा।? 
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ग़, राननोति के सम्बन्ध में तठस्य रहने के नियम 
[896 807 50078 १४९०३३४आराफ 7 एजात05) 
लोक सेवको को सरकार की सेवा करनी चाहिए, कसी दल विज्ञेप को 
नहीं। मिविल-सेवको का भाग्य देदा वो राजनीति के भाग्य से सम्बन्ध नहीं होता 
चाहिए | प्रशासन मे सत्यतिष्ठा एव कार्य-कुशलता साने के लिए मह अत्यन्त आवश्यक 
है कि सिविल-सेवक देश वी राजनीति के प्रति तटस्थ रहे । इस सम्बन्ध में भारत 
में जो तियम हैं उनमे से उपबन्ध है कि * (क) सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी 
राजनैतिक दल का ग्रथवा किसी भी ऐसे सगठन का, जोकि राजनीति मे भाग लेता 
हो, ने तो सदस्य बनेगा श्रघया न अन्य किसी प्रकार से इससे सम्बत्ध रखेगा, ग्रौर ग 
ही वह किसी राजनेतिक आन्दोलन या राजनैतिक क्रिया में भाग लेगा या उसको 
सहायता के लिए चन्दा देगा अथवा न अन्य किसी प्रकार से उसकी सहायवा करेगा। 
(स्तर) प्रत्येक सरकारी कमेंचारी का यह कतेंब्य होगा कि वह इस बात का प्रयास 
करे कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे किसो भी झात्दोलत भ्रयवा कार्यवाही 
ज्रे, जोकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विधि [.39) द्वारा स्थापित सरकार के 
विरुद्ध हो, त॒ तो भाग ले, न उसकी सहायता के लिये चन्दा दे ग्रथवा न भ्रन्य किस्ती 
भी प्रकार से उसकी सहायता करे , यदि कोई करमचारी प्पने परिवार के किसी 
सदस्य को ऐसे किसी आन्दोलन अभयवा कार्यवाही म भाग लेन से, या उसकी सहायतार्थ 
चन्दा देने से ग्रथवा भ्रन्य किसी प्रकार से उनकी सहायता करने से रोकने मे असमर्थ 
हो तो उसे इस हिथिति कौ सूचना सरकार को देनी होगी । (ग्र) कोई भी सरकारी 
कर्मचारी विधान-मण्डल अथवा स्थानीय सत्ता के कसी भी निर्वाचन (६८४०७) मे 
न तो भाग लेगा, न उसके पक्ष मे प्रचार करेगा न अन्य किसी प्रकार से उसमे 
हस्तक्षेप करेगा ग्रयवा न उसके सम्बन्ध पे अपने किसी धभाव का ही उपयोग करेगा। 
(घ) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को निर्दाचनों में मत (वोट) देने का श्रधिकार 
प्राप्त है तो वह इस ग्रधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु ऐसा करते समय वह 
इस प्रकार का कोई सकेक्ष नही देगा कि वह किसे वोट देना चाहता है अथवा उसने 
किसे या क्रिस प्रकार वोट दिया है। (ड) कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो के 
किंसी प्रसतारस (ब्रॉडकास्ट) मे, अथवा सुगम्तता से या अपने नाम से या अन्य किसी 
व्यक्त के नाम से प्रकाशित किसी लेख मे, अयवा समाधार-पत्र या प्रेस को दिये गये 
क्स्ती वक्‍तव्य या पत्र मे, अथवा किसी भी सार्वजनिक ववतब्य अथवा प्रकाशन में 
प्रपना ऐसा कोई विचार या मत अथवा तथ्य प्रकट नही करेगा-- 

(१) जिससे केन्द्र भरकार अथवा 'कैर्सो राज्य सरकार काँ कैर्सी प्रचलित 
(एणाशा() अयवा अप्रिवव (१८८८०) नीति ग्रथवा वार्यवाही कौ विपरीत आलो- 
चता करने का झवसर मिले , अयवा 

(२) जिससे केत्र सरकार शोर किसी भी राज्य सरकार के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय में भ्रम उत्पन्न हो , अयवा 


४१६ खाक प्रशासन 


(३) जिससे वेन्द्र सरकार झौर छिसी विदेशी सरकार वे बौच वे सम्यस्थो 
के वियय में भ्रम उसब्र हो मे 
[7. भारत मे झ्नुशासन तथा शझ्पील के नियस 
(0७52क्ञाक्ल क्षार 092) ४१९5 ॥7 उबर) 

संगठत की बुश्ललता तथा सुचाझ सचालन के लिए सेवा में श्रनुशासत बने 
रहना प्रत्यत प्रावश्यक है। 

दष्ड (?८॥0]005)--उचित तथा पयाप्त कारणों वे आधार पर, भौर जैसी 
बि आगे ध्यवस्था दी गई है, सवा वे एक सदस्य वो निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकत 
हैं 

(१) निन्‍्दा अथवा भत्सता, 

(२) बेसन वृढ़ि (॥0०गा८॥/) प्रधवा पदोश्नढि को रोक देता , 

(३) पद स्थिति (0५00) मे कमी, जिसम्र कालक़म ([776-522) भ्रथवा 
पद वा बम किया जाना (8८४७०४०४ ॥० 8 ]०५८॥ 70४0) भ्रधवा एक वालक़रम में 
निम्न दर्जा दिया जाना सम्मिलित है , 

(४) सरकारी प्रादेशों की उपेक्षा श्रववा उल्लघन स सरकार को जो भ्राथिक 
हानि हुई हा, उस समस्त हानि श्रषवा उसके एवं भाग की पूर्ति उसके वेतन में से 
ब्रना 

(५) भ्रानुपातिक पन्‍्शन पर प्रतिवाय सेवा-निवृत्ति , 

(६) सेवा से हृटाया जाना (२८४०४) जिसके कारण बह भविष्य में 
नौकरी के लिए भ्रयोग्य प्रधवा अनह ॥0/8997)/620) नहीं होगा , 

(39) प्ेवा से परदच्युति (0)905»), जिसके बारश वह साथारणतया 
भविष्य म नौकरी वे लिए श्रयोग्य हो जायेगा । 

सेवा के कसी भी सदस्य को बेन्द्र सरकार वी भ्राज्ञा के प्िना पदष्युति, 
परकरितच्युत करत प्रथवा झविवार्य सेवा विवृत्ति को दण्ड नही दिये जा सकेंगे 
दड देने की विधि भ्रथवा प्रक्रिया 
(ए?706९0०:६४ 007 0०508 ?९09)7९७) 

(१) लोक सेवव जाँच झविनियम, १८५० (?प्रणा० $टभ्रथ$ पादणाप 
#८, 850) वे! उपबन्धो पर कोई भी विपरीत अभाव डाले बिना यह व्यवस्था है 
कि सवा के शिसी भी सदस्य पर नियम ३ में उल्लिखित कोई भी दण्ड दते का प्रादश 
तय तक जारी नहीं किया जायपंगा जब तक कि उस सदस्य को उन वारणों की लिखित 
सूचना न दे दी गई हो, जिनके ग्राधार पर कि दण्ड की कायंबाही का प्रस्ताव किया 
गया है, भौर उसे अपना वचाव करन वा पर्याप्त श्रवसर न प्रदान क्या गया हो | 

(२) उन कारणों को जिनके आधार पर विसी सरवारी क्रमचारी के विरुद्ध 
कार्यवाही करवे का प्रस्ताव क्या जाएं, एक निश्चित अभिषोग ((मशहद) अथवा 

॥ उठ रष्ा८४4 (), (2) (3), (६); # ॥ 
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अभियोगो का रूप दिया जायेगा और उस अभियोग की सूचना सेवा के उप्त सदस्य 
को दे दी जायेगी जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है , साथ ही उसको उत सब 
आरोपो (8॥/2ह8७४०४६) का, जिन पर कि प्रत्येक अभियोग ग्राघारित है, तथा ऐसी 
अन्य सब बातों एवं स्थितियों का, जिन पर कि उस मामले के सम्बन्ध मे प्रादेश जारी 
करते समय विचार किया गया हो, एक विवरख-पत्र (इध्वाध्काध्या) भी दिया 
जायेगा । 

(३) उस सरकारी कमंचारी से यह प्रपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसी झ्रवधि 
के ग्रन्तगंत, जोकि उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा युक्तियुवत 
रूप से (२८४४०॥४॥०) पर्याप्व समझती जाए, अपने बचाव के सम्बन्ध मे एक लिखित 
बब्तव्य देगा और यह स्पष्ट करेगा कि क्‍या बह स्वय सुनवाई के लिए उपस्थित होना 
चाहता है । 

(४) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी सरवार से थह्‌ प्रार्थना कर सकता है कि 
यह लिखित वक्तव्य प्रथवा विवरण-पत्र तैयार करने के सम्बन्ध में उसपो झ्ावश्यक 
सरकारी कांग्णातों अथवा प्रभिलेखों (0902 7८००705) तक पहुँचने की प्राज्ञा 
प्रदान करे। परन्तु यदि सरकार की राय में ऐसे भ्भिलेख उस मामले से बिल्कुल भी 
सम्बद्ध नहीं हैं, अदा यदि लोक-हित की दृष्टि से ऐसी पहुँच की श्राज्ञा देना वाछनीय 
नही है तो वह ययेष्ट कारणों के भाधार पर, जिन्हे कि लिखित रूप म रखा जाना 
चाहिये, उसको ऐसी पहुँच (॥८०८५७) की भ्राज्ञा देने से इन्कार कर सकती है। 

(५) उप-निपम (३) के प्रनुसार उस कर्मचारी से लिखित वक्तव्य प्राप्त होने 
के पश्चात, प्रधवा यदि निर्धारित अवधि के अन्तगंत ऐसा कोई लिखित वक्तव्य प्राप्त 
त हो तब सरकार, यदि आवश्पक समभ तो उस कर्मचारी के विरुद्ध लगाये आारोपो 
की जाँच के लिए एक जाँच मण्डल (80०96 ०६ [7व०॥५) अथवा जाँच प्रधिकारी 
(7पृषा) ०री०भ) की नियुक्ति कर सकती है। इस प्रकार वह उपनियम (६) के 
उपबन्ध के प्रनुसार प्रारोपो की जाँच करा लेगी । यदि सरकार ऐसे जांच मण्डल 
अयवा जाँच प्रधिकारी की नियुक्ति को आवश्यकता नहीं समझती, तो वह आरोपों 
प्रयवा प्रभियोगो की जाँच ऐसी रीति से करेगी जो उसे उपयुक्त प्रतीत हो । 

(६) यदि सम्बद्ध सरकारी क्‍्मचारी स्वय ध्यक्तिश सुनवाई के लिए उपस्थित 
होना चाहता है तो उसे ऐपा करन दिया जायेगा । यदि वह्‌ कहता है कि मामले की 
मौखित जाँच (07० :0५णा३)) की जाए अथवा यदि सरकार ऐस; करने का आदेश 
दे, तो ययास्थिति (85 0६ ०४७६ 7787 ७८) जाँच-मण्डल अथवा जाँच पग्रधिकारी 
द्वारा मौखिक जाँच की जायेगी । ऐसी जाँव के समय उन प्रारोपो के सम्बन्ध भे, जिन्हे 
कि प्म्वद्ध कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया है, गवाहियाँ ली जायेंगे और उस वर्मे- 
चारी को यह श्रधिकार प्राप्त होगा कि ऐसे ग्वाहो (७/३०८७५८७) से जिरह (07955 


७६॥॥09॥07) कर सके, व्यवितञ्ञ स्वय गवाही दे सके तथा इच्छानुसार गवाहो को 
बुला से 
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किन्तु यधयास्थिति जाँच मण्डल प्रथवा जाँच प्रधिकारी ऐसे गवाह को बुलाने 
की प्राज्ञा देने से इन्कार वर सदृता है, पर इत्वार वे ऐसे कारणों को केखवद्ध किया 
जाता चाहिए। 

(७) जहाँ जाँच-मण्डल वी तियुत्रित को जायेगी तो उसमे दो से कम वरिष्ठ 
ग्रधिकारी ($८॥07 ००८5) नहीं होगे ठिन्‍्तु ऐसे मण्डल का कम से कम एक 
सदस्य उप्त सेवा का पदाधिकारी होगा तिससे कि वह सरवारो कर्मचारी सम्ब- 
न्धित है । | 

(८) इस नियम के उपबन्धों (27098079) के भ्रन्तर्गंत सेवा वे एवं सदस्य के 
विरुद्ध जाच में जो कार्यवाहिया (270८८८१॥०४$) सचालित की जायेंगो उनमें गवाही का 
पर्याप्त विवरण, निर्णयो का एक प्रतिवेदन (१८००४) तथा वे कारण सम्मिलित होगे 
जित पर वि वे तिणंय ग्राधारित हो, परन्तु इन वायंवाहियों में कर्मचारी का दिये 
जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध मे तब तक कोई भी सिफारिश नहीं होगी जब तक दि 
सरकार ऐसी सिफ़ारिश करने को विज्ञेप रूप से मे कहे ! 

(६) ऐवा के सदस्य (सरकारी कमंचारी) के विरुद्ध जाच पूरों हो जाने के 
पश्चात प्रौर दण्ड देने वाली सता द्वारा दिये जाने वाले दण्ड वे सम्बन्ध भें सामयिक 
प्रथवा प्रस्थायी निर्णय करन क पश्चात्‌, यदि प्रस्तावित दण्ड पदच्युति ([0/877559॥), 
पद से हटाये जान (8८॥०४४।) , प्रनियाय सेवा-विवृत्ति (00॥]0|509) उला९- 
छा) प्रथवा पक्िच्युति करने ([र०४४८०४०७ ॥9 73॥८) का है तो, दोपारोपित 
सरकारी कर्मचारी को जाच क प्रतिवदन की एक प्रतिलिपि दी जायेगी भ्ौर उसको 
कराए बतलाने []0 590५ ८४५८) का एक और प्रवसर प्रदान किया जायेगा कि 
प्रस्तावित दण्ड उस पर क्यों न लागू कर दिया जाये | 

प्रापोग से परामर्ष (00750॥08०0 ७॥0॥ 96 000॥75007)--सरकारी 
क्मंचादी को नियम ३ में उल्लिखित कोई भी दण्ड दिये जाते वा धादेश सरकार द्वारा 
आयोग से परामर्श किये बिदा जारी नही किया जायेगा । 

किस्तु ऐस मामलों मे, जिनके बारे मं कि राज्य सरकार तथा आयोग के वीच 
मतभेद हो सम्पूणा विषय केन्द्र सरकार को सौंप दिया जायेगा शौर उसके बारे मे 
उसका निरंय अन्तिम होगा । 

प्रनुशासनिक कायवाहियों के समय निल्म्बन (5059श90/0 008 0॥8- 
७(॥॥४79 ?700०८७॥॥8$) --(१) किसी भी मामले में लगाये गये प्रभियोगो (0॥- 
855) तथा तत्सम्बन्धी परिस्थितियों को देखत हुए यदि वह सरकार, जोकि प्रनुशास- 
निक कार्यवाही कर रही है, उस सरकारी कर्मचारी का निलग्दित श्रथवा मुअत्तन्न 
करना ब्रावश्यक अथवा वाछवदीय समभत्ी है जिसके विरुद्ध कि ऐसी श्रनुशासनिक 
काणबहिए प्राएन्ण की रण रही हैं तो; चह सरकार-- 

(क) यदि वह सरकारी कमंचारी उसके अर्घीन सवा कर रहा है तो उप्तको 

निलम्बित भ्रथवा मुप्नत्तल (5050) करन का श्रादेश जारी कर सकती है, अथवा 


अनुशायव, पदाववति; पदच्युति प्र सेवानिवृत्ति है 


(ख) एदि वह सरकारी कर्मचारी अन्य सरकार क अधीन सेवा कर रहा है 
तो वह उस सरकार से शआर्यता कर सकती है कि उस कर्मचारी के मामले को जाच 
का निर्णय होने तक तथा उस सम्बन्ध मे अन्तिम आदेश जारी होने तक बह उम्को 
निलम्बन के अन्तर्यंत रखे । 

किन्तु ऐसे मामलों मे, जिनके बारे में कि दो राज्य घवारों (9/86 
00ए८पप्रपा८75) के बीच मतभेद हो, सम्पूरों वियय केद्ध सरकार को सौंप दिया 
जायेगा और इस प्रम्वन्ध मे उसका निर्णय बन्तिम होगा | 

(२) एक सरकारी कर्मचारी को, जिसे कि दण्डापराध (८धए/॥शं टादाह) 
अथवा अन्य किसी भ्रपराध के कारण ग्डतालीस घण्टे से झधिव की भ्वधि के लिए 
सरकारी सरक्षण में नजरबन्द ([92(४7०0) रखा गया हो, सम्बन्धित सरकार द्वारा 
इस नियम के प्रन्त्र्गंत निल्म्बित (मुअत्तल) हुआ ही माना जायेगा । 

(३) उस सरकारी कर्मचारो को, जिसके विरुद्ध कि दष्डापराध का मामला 
बिचाराघीन हो, उस रारकार की इच्छा पर जिसके प्रन्तगंत वह सेवा कर रहा है, 
प्रनुशासनिक कार्पवाहियों की अवधि की समाप्ति तक निल्नम्दित किया जा सकता है, 
परदि उग़रका अपराध सरकारी रोबक के रूप भे उराके पद से गम्बन्धित हो अथवा उससे 
उसके कतंव्यों के निष्पादन मे परेशानी उत्पन्न होने की प्रघदा मैतिक पतन की 
सम्भायता हो । 

अपील का भ्रधिकार (!९॥६ ० 97८७) --(१) प्रत्यक सरकारी कर्मचारी 
फो यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह नियम ३ के खण्ड (१), (२) (३) थे (४) मे 
उल्लिखित दण्डो मे से कोई दण्ड उसको दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 

पास किये गये श्रादेश के विरुछ, जैसी कि भ्रागे व्यवस्था दी गई है, केन्द्र सरफार से 
अपील कर सके | 

(२) सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह तियम € के 
उप नियम २ (खत) तथा ३ (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पास किये गए किसी 
भी भादेश्न के विरुद्ध केन्द्र सरकार से झपील कर सके , ऐसी प्रपील राज्य सरकार 
द्वारा पास किये गए किसी ऐसे भादेश (0707) के विरुद्ध भी की जा सकेगी 
जोकि-- 

(प्र) उसके पद पर लांगू होने दाले नियमों (९०४७) के द्वारा सचालित 
उसकी सेवा को दशाह्रो, वेतन, भत्तो भ्रथवा पेल्थन मे ऐसा परिवतंव कर दे जो उसके 
लिए हानिकर हो, भ्रयवा 

(आ) कर्मचारी को सेवा की दक्ाओ, वेतन, भत्ते अधवा पेल्शन का नियमन 
करने दाले विपमों मे से किसी भो नियम के उपबन्धो (7०४०७) की ऐसी 
व्याख्या करे जो कि उसके लिए हानिकर हो, या 

(इ) अपने प्रभाव से कनिष्ठ वेतन कृम से ज्येष्ठ येतन-क्रम मे उसकी पदो- 
भति (2077000०॥) का उल्लघन करे, अथवा 
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(ई) भपने प्रभाव से दक्षता भ्रवरोध [एए८ा८४ 0) उसकी वेतनन्वूद्धि 
रोक दे। 
दे परिस्थितिपा जिनमे ग्रपोत करने का प्रधिकार नहों होता 
(035९5 शाश€ वराह्षा 45 90 हिए्ला। व #फएएश्ज्ी) 

(१) विप्ती भी सरवारी बमचारो वो बेन्द्र सरवार द्वारा पास किये गए 
आदेश के सम्बन्ध में प्रपील करने का भधिकार नही होगा । 

(३) नियम १४ के झल्तगत प्रपील पर प्रतिवन्ध लगाने वाले समर्थ प्राधिकारो 
[(०४.धथा। 2०)०7/)) के प्रादेश के विरद्ध भी भपील नही की जा सकेगी । 

(३) यह माना जायेगा कि उपनियम् (१) भदवा उप-नियम (२) में ऐसी 
कोई बात नहीं है जो दि निएम २० के उपब्धों के प्रन्तयेत दया उनके ही भनुसार 
सष्ट्रपदि (?7050८०/) वे स्मदा एक विनति पत्र (००४१०) प्रस्तुत करने के 
सरकारी कर्मचारी के भधिक्तार को प्रभावित करे भधवा उसमे कटौती करे 
प्रपील सुनते वालो सत्ता हारा भपीलो पर विचार 
(ए0ाड्राएद३007 0 ॥ए९न्रोड 09 8 एलटावट ॥ए॥०0) * 

(?) नियम ३ के खण्ड (१) (२), (३) व (४) में उल्लिखित कोई भी दण्ड 
दिये जाने के ग्रादेश के विरुद्ध भ्पील किये जाने की स्थिति में केन्द्र सरवार 
[एशा५भ 09 लागाप्ाक्षा(] इस बात पर विचार करेगी कि 

(क) वया वे तथ्य, जिन पर कि भ्रादेश भाषारित है, प्रस्थापित किये गये हैं , 

(ख) क्या प्रस्थादित तथ्य ((5:07900०0 2०5) भनुशासनिक कायेवाही 
करने का पर्याप्त भाधार प्रस्तुत करते हैं; तथा 

(ग) क्या दिपा गया दण्ड भ्रत्यांधक है, पर्याप्त है भधवा भपर्याप्त है मोर यह 
विचार करने के पश्चात्‌, प्राथोग के परामश से, ऐसा भादेश जारी बरेगी जोकि वह 
उचित समभे | 

(४) नियम १० के उप नियम (२) के भन्‍्तर्गंत दायर की गई अपील के 
मुकदमे मे केन्द्र सरकार, उस मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते 
हुए, ऐसा आदेश जारी करेगी जोकि उसे उचित तथा न्यायसंगत प्रतीत हो । 

३) उप नियम (१) झथवा उप-नियम्र (२) के प्रन्तर्गत दायर की गई 
अपील मे केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया घ्रत्येक भ्रादेश मन्तिम होगा तथा सम्बन्धित 
राज्य भरकार ऐसे झादेश को तुरन्त हो कार्यान्वित करेगी । 
अपील दएयर करने पते पिया ८ साथ 
(एकत्र शाएे 970९९0छ8 ि 5005500 ०॑ & 99००६) 


(१) अपील दायर करने वाला अत्येक सरकारी कर्मचारों पृथक पृथक तथा 
स्वय भपने नाम से ऐसा कर सकेगा । 


ग्रनुशासन, पदावनति, पदच्युति गौर सेवा-विवृत्ति २१ 


(२) इस तियर्मों के अन्तर्गत दायर की जाने वालो प्रत्येक ग्रपी स्वराष्ट्र 
मन्तालय में भारत सरकार के सचिव को सम्बोधित की जायेगी झौर उसके सम्बन्ध 
मे निम्त बातों का ध्यान रखा जायेगा । 

(क) उस्र ग्रपील मे ऐसी सम्पूर्से सामग्री, विवरण-पत्र तथा दलीलें सम्मिलित 
हो जित पर कि झ्पील करने दाला कर्मचारी निर्मर हो , 

(ख) उसमे अपमानजनक झधवा अनुचित भाषा का प्रयोग न किया जाये, 

और (ग) अपौल प्रत्येक पहलू से पूर्रा हो। 

(३) ऐसी प्रत्येक प्रपील उस कार्यालय के द्वारा, जिसके श्रधीन की प्पील 
करने वाला कर्मचारी उस समय कार्य कर रहा हो, तथा उम्त सरकार के द्वारा, जिस 
के प्रादेश के विरुद्ध अपील दापर की गई हो, प्रस्तुत की जायेगी । 
इस नियमों के निर्माण से पूर्व दायर को गई अपील 
(890०4 एार्शशा९एं जरांण 40 (लाप्राशाल्टएशए ० ९७८ 70९5) 

इन नियमों मे ऐसी कोई बात नहीं है जोकि किसो कमंचारी को अपील 
करने के किसी ऐसे ग्रधिकार से वचित करे जोकि उसे इन नियमों के बताने तथा 
लापू होने से पूर्व जारी किये गये कसी भ्रादेश की स्थिति मे प्राप्त होता । इस 
वियमो के लागू होने के समय रुकी पड़ी हुई भ्रथवा उसके बाद द्वायर की गई किसी 
भी प्रपील को इस नियमो के पन्तर्मत दायर की गई झपील के सह ही माता जायेगा 
और उसका निपटारा भी इसी प्रकार किया जायेगा कि मानो यह एक ऐसे आादेश 

(074७) के विरुद्ध प्रेषित की गई भपील है जिसके विरुद्ध कि इन नियमो के अन्तर्गत 
प्रपील दायर की जा सकती थी ! 


पुनविचार श्रथवा संज्ञोधत : 

इन नियमों मे उल्लिजिति किसी बात के होते हुए भी, किश्तु सदा नियम ४ 
के उप-नियम (१) तथा नियम ६ के उपबन्धों के अधीन, यधास्थित (8६ (06 ८3४९ 
ए78# 0८) केद्ध सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार, नियम १६ के प्न्तगंत 
जारी किये गए झादेश को छोड कर, अन्य किस्ती भी ऐसे ग्रादेश के सम्बन्ध में 
पुनविचार [रे८४७॥८७) तथा उसमे पुन सशोधन (६&८शाह00॥) कर सकती है जोकि 
इन नियमों के द्वारा मिली हुई शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा 
जारी किया गया हो, किन्तु ऐसा सशोधव, अपील दायर होने की स्थिति में त्तो 
हि छारो होते को क्विश्ि के ६ आह की अप्कि के अपलोड, अपैर वि देसी अपील 
न को गई हो तो उस स्थिति मे, भ्रारम्भिक आदेश जारी होते के बाद एक चर्च की 
अवधि के प्रन्तर्गत ही किया जा सकेगा 

किन्तु झठ यह है कि जहां ऐसे किसी ग्रादेश द्वादा क्ये जाने वाले दण्ड मे 
वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया हो, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को उस 
प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध कारण दिखलाने का अवसर प्रदान किया जायेगा । 


डरे लोक प्रशासन 


एक और ्वर्त यह भी है वि जहाँ प्रारश्मिव प्रादेश, यथार्यिति, वैन्द्र सरवार 
अथवा सम्दीधत राज्य सरकार द्वारा ग्रायोग से परामर्दो करने के पच्चात्‌ जारी दिया 
गया हो तो आ्रायोग से परामर्श दिए बिना उसमे बोई सझोधन नही विया जायेगा । 
विनति-यत्र (३९8०।श5) 

(१) मेदा वे एव सदस्य (& एाध्यणश ० !॥6 5६४०८) वो यह भ्रधिवार 
होगा कि वह देस्द्र सरकार श्रवदा राज्य यटकार के ऐसे किसी भी आदेश के विश्दध 
जिसे द्वारा कि वह पीडित हुमा है. राष्ट्रपति वे समक्ष एवं विनवित्र प्रस्तुत कर 
सके, किस्तु ऐसा विनति-पत्र उतत प्रादश के जारी होने को तिथि से तीन वर्ष की 
भ्रव्धि के भन्‍्तर्गत ही प्रस्तुत किया जायगा ( 


(२) प्रत्वक विनति पत्र विननिर्ता (िशला००7०॥४) के हत्ताक्षर द्वारा 
प्रमाशित हो म्रौर विनतिकर्त्ता द्वारा ही अपने उत्तरदायित्व पर प्रस्तुत किया जायेगा । 

(३) इन नियमों के धन्तरंत प्रस्तुत किय॑ गये प्रत्यक बिनति-पत्र में निम्त' 
बाला का ध्यात रखा जायगा -- 

(क] उनम ऐसी सम्ूण सामग्री, विवरणा-पत्र तथा दलीलें सम्मिलित हा 
जिन पर कि विनतिकर्त्ता तिमंर हा , 

[ख्र) उप्तम प्रपमानजनक प्रथवा भ्रनुचित माषा का प्रयोग न हो , 

गो) विनति-पत्र स्वय मे प्रत्यक पहलू स पूर्सो हो , तथा 

[घ) उसके अन्त मे एक विशिष्ट प्रार्थना भ्रथवा प्रतिवेदन क्या जाए । 

(४) यदि विनति-प्त्र राज्य सरकार के श्रादेशों के विद््ध है, तो उसे 
सम्बन्धित राज्य सरकार वे माध्यम से ही प्रस्तुत विया जाना चाहिए, धौर यदि 
वबिवेति पत्र केस सरकार के आदेशों के विरुद्ध है, तो वह केख्र सरकार से उस 
भस्भालय (5039) झयवा उपयुक्त प्राधिकारी के भाध्यम से प्रस्तुत क्या जायेगा 
जिसके भ्न्तेगत कि बह सरकारी क्म्चारो उस समय कार्य कर रहा हो । 

(५) उप-नियम (४) वे अन्तगंत प्रेषित विनति-पत्र के साथ सम्बन्धित सामग्री 
एवं वेष्यों (305) का एक सन्षिप्त विवरण-पत्र सलग्न होगा, श्रौर जब तक वि 
ऐसा न करन के विश्विष्ट कारण वतंमान न हों, विनति-पत्र उत्त विषय वे सम्बन्ध मे, 
गयास्थिति-- 

(क] सम्बन्धित राज्य सरकार की, या 

[छ) कद्ध सरकार के उम्र मस्वालग्र प्रयवा उपयुक्त प्राधिकारी की, जिसने 
अन्तर्गत कि थह सरकारी कमंचारी उस समय काम कर रहा हो, अथवा 

(7) क्मबन्धित गज्य ग्ररक्गाा हश् केच्र सरकार, झकोनोंकी दही बम्मति 
ग्रक्ष्त हागी। 9 

(६) वह सत्ता (&७॥7०7५), जिम्रक ग्रादेशो के विरुद्ध इस नियम के 
अल्वगेत एक विनति-पत्र अस्तुत किया ग्रया है, उस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति द्वारा दिए 
गय किसी भी आदेक्ष का कार्यात्वित करेगी । 


अनुशासन, पदावनति, पदच्युति और तेवा-निवृत्ति र्३ 
9, भारत में लोक-सेवकों के लिए विवृत्ति लाम 


(एशकस्ताशा। 79९१४ ० एफॉ८ट 5९7 शा5 9 ]0त9) * 

केन्द्र सरकार के कमेचारियो के लिए निवृत्ति लाभो की दो मुख्य प्रणालियाँ 
प्रचलित हैं प्र्धाव्‌ पेन्शन तथा अज्दायी भविष्य निधि ((०धर०0ण५ फ70श0वा 
[४४0) प्रचलित पेन्दान श्रणाली के ऋत्त्गंत कर्मचारी सेद्य-निवृत्त होने पर जीवन 
भर के लिए झावती (२९८७८८एाह्टी मासिक घन तथा सेवोपहार (या) के रूपए 
में एक मुझ्त रकम (8 ॥000 50॥)) प्राप्त करता है, इन दोनो का हो निर्षारण 
कर्मचारी की सेवा की भ्रवधि को हष्टियत रख कर किया जाता है। उसकी मृत्यु होत 
की दक्षा में, कुछ शर्तों के प्रन्तर्गत, उसके परिवार को एक सीमित प्वधि के लिए 
मासिक धनराधि प्राप्त होती है। भविष्य निधि प्रणात्रो के अन्तर्गत कर्मचारी वा 
एक मुझ्त रकम मिल्नतीं है जिसमे कि उसका प्रपना व सरकार का अशदान त्तया उस 
पर मिलने वाल व्याज सम्मिलित होता है। 

कर्मचारियों को वैधानिक रूप से पेन्मन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता , 
ऐसी बात नही है कि जिस दिल कोई कर्मचारी सेवा-निवृत्त (!२९४:४) होता है उसी 
दित से पेन्दन ग्राप से झ्राप हो देय (वाजिब) ही जाती हो 4 इसके लिए तो प्रार्यना 
पत्र देता होता है; और दसकी घनुगति केदल तभी दी जाती है जबकि उपयुक्त 
प्राधिकारी इस वात से सल्तुष्ट हो जाता है कि कुछ निश्चित दशाएं एव छत पूर्ण 
कर दी गई हैं तथापि, इसका गर्थ यह नहीं है कि पेन्शन को पेन्शन वाली नौकरी 
से प्राप्त होने वाले सामान्य लाभों का एक भाग नही माना जाता | यह एक ऐसा 
तत्व है जिसे कि देतन की दरो का निर्धारणों करते समय ह्टिगठ रखा जाता है , 
और बास्तेव पे इसे कर्मचारी की उस सामान्य आश्चा का हो एक भाग समझा जाता 
है जिल पर कि वह स्यार्शवा एवं निश्चितता के साथ मरोझा कर सकता है । उस्तु- 
स्थिति यह है कि यहाँ तक कि कर्मचारियों को ओर से भी पेन्शनों को बार-बार 
अथवा पनुनितर स्वीकृति को या पैन्शनों से कमी करने श्रथवा उतको जब्ल करने 
की कोई शिकायत नहीं की गई। इस प्रकार इसका व्यावहारिक रूप विवादास्पद 
नही है बल्कि सँद्धान्तिक रूप ही विवादास्पद है। मह्‌ झ्ारोप लगाया जाता है कि 
कर्मेचारी को मिलने दालो पेन्शन के साथ सन्तोषजनक सेवा तथा इससे भी अधिक 
भविष्य में ग्च्छा प्राचरण करने की जो शर्त लयाई गई है वह कर्मचारी को हर 
समय भयमीत रखती है प्लौर बहुधा उसको अपने मन की राजनेतिक एवं श्रमिक 
सध की कार्यवाहिणे मे कराप सेने से रोकती है । 
सामान्य वार्ते 
(एल्पशकश्ष (०ए४॥०४5) 

(१) प्रत्येक पेल्नत की स्दीकृति तथा उसके जारी रहने की एक अम्त्िहित 
शर्ते यह होती है कि पेन्चन प्राप्त करने वाले व्यवित का ग्राचरण भविष्य मे अच्छा 
रहना चाहिए । 


ड्र्४ड सोव प्रशासन 


(३) यदि वैद्ध सरवार को सम्बन्धित राज्य सरवार से ऐसी सूचना प्राप्त 
हो कि सेवा-निवृत्त होत वे पश्चात्‌ प्रेन्शनन प्राप्त वरने वाला बोई ध्यवित किसी 
गभीर श्रपराध (000) भ्रथवा दुब्यंवहार या दुराचरण (शा5००॥४७८) वा दोषी 
हहराया गया है तो केन्द्र सरकार एक निद्चिचत भ्रयधि के लिए श्रधवा प्रनिश्चित वाल 
के लिए, ऐसी कसी भी परत प्रयवा उसबे अर को रोग खबती है प्रथवा वापिस 
ले सकती है। 

(३) उप-नियम (२] वे प्रन्त्गंत कसी भी सम्पूर पेन्शान प्रधवा उसके प्रश 
वी श्रदायगी रोकने श्रथद्ा उसवा वापिस छने बे विसी भी प्रइन पर केद्ध सरकार 
का विरंय प्रन्तिम होगा । 

सोमा (.0॥४000)--कोई भी कर्मचारी एक ही कार्यालय में एक ही 
समय स श्रयंदा एक ही सतत सवा से दो पेस्दानें सही प्राप्त कर सकता £ 

सेवा से हटाया जाना, पदच्युति ध्रयवा त्यागपत्र (स८॥0$०४७४, 0॥97558 
0० १९४९॥४४०॥ 4707 $८४९७९८)-- (१) ऐसे विसी भी व्यवित को निवृत्ति लाभो 
की स्व्रीद्ोति नहीं दी जा सकती जिसको पदच्युत्र किया गया हो, था सेवा से हटाया 
गया हो झ्रयवा जिसने सेवा से त्याग पत्र दिया हो ) 

किस्तु, पद्दि किसी विश्चिध्ट मापले वी परिस्थितियों की दृष्टि से ऐसा करना 
अनावश्यक एवं उचित हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति बे लिए, जिसे कि परदच्युत 
किया गया हो श्रयवा सेवा से हटाया गया हो, प्रनुकम्पा भत्ते (00वराएुआओडाणा॥८ 
»0४भ॥०८$) कौ स्वीहृति दे सकती है जोबि उस निवृत्ति लाम के दो तिहाई से 
अधिक नहीं होना चाहिए जितना कि उसे उस स्थिति मे प्राप्त होता जब कि वह 
अ्रसमर्थ हो गया होता प्रोर पदच्युत न क्या गया होता भ्रथवा सेवा से न हटाया 
गया होता । 

(२) जब किसी सरकारी कर्मचारी से, एक वैधानिक प्रववा ग्रस्थ निवाय 
(8049) के प्रन्तगंत उसकी नियुत्रित कौ एड शर्त के रूप मे, सेवा निवृत्त होने 
अ्रयवा सेवा से त्याग-पत्र (0८४४7३/0॥) देन वी माग की जाए, तो उसे उतने 
निवृत्ति लामो वी स्वीकृति दी जायगी जितने का कि वह उस समय झधिकारी 
(हकदार) होता जबकि वह प्रशवत भश्रधवा प्रसमर्थ हो गया होता और मेवा से त्याग< 
पत्र न देता प्रववा सदा निवृत्त न होता । 
पेच्गन से प्रतिलब्धि ग्रथवा घसूली 
(२९९०१९१ 70ग्ना शिशाह्रंणा) 

केन्द्र सरकार अपना यह अधिकार सुरक्षित रखतो है कि यदि पेन्दन प्राप्त 
करने वाला कोई व्यक्ति अपने सेवानवाल में, जिसमे कि सेवा-निवृत्त (8७४६) हो 
जाने के पश्चात्‌ पुर नौकरी पर लगने के समय की सेवा भी सम्मिलित है, विभागीय 
अथवा न्यायिक कार्यवाहियों से गम्भीर दुव्यंवहार अथवा दुराचार (0॥॥500000०) 
का दोपी पाया जाए भ्रववा उसके दुराचरण प्रयवा उपेक्षा (0४८९॥९८०८८) से बैन्दर 
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या राज्य सरकार को कोई आधिक हानि हुई हो तो वह केन्द्र सरकार), स्थायी 
रूप से ग्रघवा एक निश्चित प्रवधि के लिए उनकी सम्पूरों पेन्शन या उसके झश की 
अदायगी पर रोक लगा सके अथवा उसको वापिस से सके तथा केन्द्र गथवा राज्य 
सरकार को जो आधिक हानि हुई हो, वह सम्पूर्ण या उसका भाग उसकी पेन्शन से 
वसूल करने का प्रादेश दे सके । 


सैवा-निवृत्ति पेन्शन 
(एशॉफशाशए ए९कञं००) : 

(१) सेवा का कोई भी सदस्य, जिसने सेवा के ३० वर्ष पूरे कर लिए हो, 
राज्य सरकार को लिंखित मे कम से कम तोन माह को पूर्व सूचना (0५005 
७०४८८) देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है । 


(२) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की प्रनुभति लेकर दया सेवा के उस 
सदस्य को जिसने कि सेवा के ३० वर्ष पूरे कर लिए हो, लिखित में कम से कम तीन 
माह की पूर्व गूचना देकर उससे सेवा-निवृत्त होने की माय कर राकती है । 


(३) सेवा के उस सदस्य को, जोकि उपनियम (१) मथवा (२) के झन्तगगंत, 
सेवा निवृत्त हभा हो, सेवा-निवृत्ति पेन्शन तथा 'मृत्यु व निवृत्ति सेवोपहार' (0030॥ 
ए०मर 7६07 ७7००। हृषप्णणा|) की स्वीकृति दी जायेगी । 
निवृत्ति लाभो को स्वोकृति को शर्ते” 
((०7०॥०७५ णि ह्वाशा। ए ऐश|एश्शाशां 8९शी५9) 

(१) इन नियमो के अन्तर्गत मिलने वाले सम्पूर्ण निवृत्ति-लाभ एक स्वाभाविक 
घटना-क्रम के रूप में ग्रथवा उस समय तक नहीं प्रदान किए जायेंगे जब तक कि 
उनकी सेवा पूर्णतया सन्तोषजनक न रही हो । 


(२) यदि कर्मचारी की सेवा पूर्णतया सन्दोषजनक नहीं रहो है तो केद्ध 
सरकार द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश पर उत्त नियभो के प्न्तगेंत मिले वाले 
निवृत्ति ल्राभो की राशि में उस सीमा तक कम्ती को जा सकती है जितनी कि वह 

केन्द्र ररकार) उचित तथा उपयुक्त समझे 3 


किन्तु यदि एक बार निवृत्ति लाभो की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो फिर 
इस झाधार पर उनम कमी नहीं की जा सकती कि सेवा के पूणंतया धसन्तोषजनक 
- रहने का भ्रमाण निवृत्ति-लाभो की स्वीकृति देने के परचात्‌ उपलब्ध हुआ । 


(३) किसी भी मामले पर, जिसमे कि निवृत्ति-लाभो प्रयवा अनुकम्पा, भत्ते 
((०7%७४४0॥४/८ ज०७०४॥६) की स्वीकृति दी जा चुको हो, उस समय तक, जब 
तक कि ऐसा १रने के विश्िष्ट कारण न वर्तमान हो, इस आधार पर पुनविचार नही 


जिया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि इन नियमों के अन्त्गेत मिलने वाली झधिरृतम 
राशि से कम है ॥ 


न लोक प्रशामव 


परिवार पेन्शन 
फ़शाएओ) 7शा॥ंणा) 

(१) वियमानुकूल सेवा (00शा॥५िएह पउ्टाशल्ट) थे ३० वर्ष पूर्ण हो जाने 
के पश्चात्‌ विसी सरकारी वर्मचारी की मृस्यु हा जाने वी स्थिति में उसके परिवार 
के परिवार पेस्शन की स्वीहुति दी जा सफ़तो है परन्तु यह पेन्डन उप-नियम (३) 
मरे उम्लिखित धतराषि से भ्रधिक मो हाती चाहिए । 

किस्तु भ्रपदाद भूत परिस्थितियों मं, उस सरबारी कर्मचारी बे परिवार को 
भी परिवार पन्शन की स्वीकूनि दी जा संवती है जिसकी मृत्यु नियमानुवूल सेवा में 
२० बष से कम अवधि पूर्ण करन के एश्वात्‌ हुई हो, किस्तु १० वर्ष से कमर भ्वधि 
जही । 

ऐसा परिवार-पेन्शन का भुगतान कुल १० वर्ष की भ्रवधि तक किया जा 
सबेगा । 

बैतन झ्रायोग (2) (00॥)0$७00) ने निम्तल्रिखित निवृत्तिन्‍्लाभों वी 
सिफारिश की थी-- 

(१) विसी भी सम्पूर्ण पेस्शन अथवा उसके एक भाग को वापिस लेने का 
प्रधिकार बुद्ध प्रत्यन्त भ्रषवादभूत (85029॥00श) तथा विशिष्ट भार स्मिक भ्रवत्तरों 
तक ही प्तीमित रहना चाहिए, भौर इस पर भी इस प्रधिकार का प्रयोग तथा जहाँ 
प्रारम्भिक प्रादेश प्रधीनस्थ मत्ता (509007005(5 ४७॥०४॥॥५) द्वारा कियो गया हो 
वहाँ उसके विदद्ध श्रपीत्र का निदवय वेवल संघीय लोक-सेवा आयोग के परामर्श से 
ही किया जाना चाहिए।' 

(३) सेवोपहार (0770009) की दर में परिवर्तन क्या जाना चाहिए जिससे 
कि नियमानुकूल सेवा के दीस दर्ष पूर्ण हो जाने पर भ्रधिकतम धनराशि उपलब्ध कौ 
जा सके ।* 

(३) यदि प्रस्थायी सेवा पर कार्य करते वाला कोई कर्मचारी अपने उसी 
प्रथवा ग्रन्थ किसी पद पर स्थायी हो जाए, तो पेंशन की दृष्टि से उसकी इस अस्थायी 
सेवा को भो पूर्ण सेवा मे ही गिना जाता चाहिए । ग्रतिरक्षा ससथानों (02८९ 
25/200॥0८॥३$) मे कुछ कर्मचारियों वी अछाधारण सेवा (8#3070/029 
$6"५॥०४) की गाना प्र्धरूप (#8) मं की जानी चाहिए, एक चौथाई रूप म॑ नहीं 
जैसा कि ग्राजकल होता है 0 

(४) पेंशन की दृष्टि से भारत से बाहर लिए जाने बाते अवकाश ([.८७४८) 
को उसी सीमा तक गिना जाना चाहिए जँस कि भारत में लिए जाने वाले प्रवमाश 
को (४ 
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(५) जब तियमानुकूल सेवा की कुल भवधि, उस ऋवषधि से भी छ माह से 
अधिक हो जाए जितनी कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, तो पेंशन 
दी मात्रा का निर्धारण करते समय आधे वर्ष की पेशन वे अ्तिरिवत-लाभ की आज्ञा 
प्रदान कर दी जानी चाहिए ४ 


(६) उन मामलो म स्थानापन्न (0#ल0गह्), विद्विष्द (55९०७) तथा 
दैयवितक (?८/50॥॥) वेतन के पूरे भाग की गराना करते रहता चाहिए जिनमे कि 
बर्तमात समय मे ऐसा किया जाता है, परन्तु अन्य मासलो में, विशिष्ट परिस्थितियों 
के प्रनुसार, सेवा कै गत तीन वर्षों के ऐसे वेतन के पूरे अथवा भाधे भाग को विचा- 
रा्ष लिया जाना चाहिए ।? 


(७) पेंशन के लिए डाक्टरों के ग्रगम्यास भत्ते (०-कृब्लाडआह शौ०छ- 
3॥08) की भी गंशना वी जानी चाहिए । 


(८) जब तिर्वाह-खर्च (005 ० ॥शाए) मे वृद्धि हो जाए तो सरकार उन 
व्यवितयों को कुछ सहायता देने के प्रइनन पर बिचार कर राकठ़ी है जिनकी पेंशन 
२०० २० मासिक से प्रविक ने हो ।४ 

(६) जिस स्थायी फमेचारी की मृत्यु नियमानुकूल सेवा के पाँच वर्ष पूर्ण होने 
से पूर्व ही हो जाएं, उसके परिवार को दिये जाते वाले न्यूनतम अथवा सेवोपहार 
(0/&0॥9) की भात्रा छ माह के परिलाभों (शाणप्गाधा।5) के तुल्प होनी 
घाहिएं, परन्तु यदि क्मचारी की पृत्यु सेवा के प्रथम वर्ष मे ही हो जाएं वो ऐसी 
परिस्थितियों में सेवीपहार वी न्यूनतम मात्रा दो माह के सेवोपहए्र के तुल्य होनी 
चाहिए 

(१०) जो सरकारी कमंचारी ग्रशदायी भविष्य निधि (0णपाएण्आ५ ए0- 
५0था 070) में ग्रशदान देता हो उसके परिवार को दिये जाने वाले सेवोपहार 
की मान्ना उस अन्तर (0॥ीक्ष७7७८) के तुल्य होनी चाहिए जोकि उस धनराशि के 
बीच, जोकि उसे उस समय प्राप्त होती जबकि बह पेंशन वाले सस्थान (2800॥9॥- 
ए्ा८ए() में रोबा कर रहा होता, तथा उसकी भविष्य निधि मे दिये जागे वाले सरकारी 
अशदान (उस पर प्रतिशत ब्याज सहित) के बीच पाया जाए। यदि ऐसे वर्भचारी 
की मृत्यु अश्दायी भविष्य विधि ये उसके प्रदेश का पाव बनने से पूर्व ही हो जाए, 
तो उसको प्रिलने वाले सेवोपहार की मात्रा वही होनी चाहिए जो कि शुद्ध रूप से 
अस्थांग्री वर्मचारियों के लिए होती है | 
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(११) विधवा तथा बच्चों की येन्यन लाभ योजना, जो कि भ्रश॒दात पर 
आ्राघारित होती है, के स्थान पर वर्तमान परिवार पेंशन योजना वो प्रचलन होना 
चाहिए । 


(१२) जिन अधं-सरकारी सस्थाो वा वित्तीय पोषण उपकरो (0८४४९$) प्रथवा 
सरकारी भनुदानों (07977) के द्वारा क्रिया जाता हो, उनके वैज्ञानिक कर्मचारियों 
को नियुक्तित जब स्थायी सरकारी सेवा में हो जाए तो पेंशन वी हृष्टि से उन सस्पाप्नो 
को उनकी सम्पूर्ण सेवा वी गशना नियमानुकूल सेवा (0७४97 $०५।६८) में ही 
बी जानी चाहिए, व़तें कि उनके पूर्व नियोक्ता (?7८४४॥0४७5 ८॥७)०१८४$) प्रशदायी 
भविष्य निधि मे कर्मचारी वो प्रपने यहाँ वी भवधि के भपने प्रशदान वे बदले में 
सरवार को उसी प्रवधि का पेंशन का अ्रशदान प्रदा बरने को प्रस्तुत हो जायें ।? 


(१३) सरवार तथा विश्वविद्यालयों के बीच वैज्ञानिकों एवं शिल्पकलाविदो 
(6८॥0०)0893) की पारस्परिक प्रदला-बदली को सुविधाजनक बनान॑ के लिए, उस 
पेंदन प्रशदान (?०४४०आ५ ०००७४०४७०) को, जोकि विश्वविद्यालयों को उस 
समय देना पड़ता है जबति वे किसी सरकारी सेवक की सेवा प्राप्त करते हैं, उस दर 
सक सौमित कर दिया जाता चाहिए जिस दर से दि विश्वविद्यालय पपने क्‍न्य कमें- 
चारियो की भविष्य निधि मे भपना ग्रशदान देते है ।* 


निष्कर्ष 


((०१९०5०॥) 


कर्मचारियों के उत्साह तथा अनुशासन का महत्व 
[रफणञध्वा०४ ए जि॥एछी०ए९६ ४079)४ 99 ॥)829॥6) 


सवा की उपरोक्‍त दइ्ायें कमंचारियों के भ्रठुशांसन तथा उत्साह को बनाये 

रखने के लिए आ्रावश्यक हैं। वर्मचारियों का उच्चतम उत्साह प्रशासन के सफ्ल सचा- 
लन के लिए प्रावश्यक है। कर्मचारियों से रचनात्मक तथा ठोस माय की झ्राशा तभी 
की जा सकती है जब उनका उत्साह तथा भ्रपत कार्य से लगाद खूब ऊचा हो झ्रौर वे 
प्रशासनिक संगठन व सस्थात्मक चितन में एक सच्चों हिस्सेदारी महसूस करते हो । 
साराश्ष में “उत्साह एक स्वस्थ रोजगार व्यवस्था का मापदण्इ भी है तथा एवं कार्य- 
बुशल संगठन वे निर्माण का उपग्रोगी साधत भी है । यह एक स्तामाजिक-मनोवजानिक, 
एक एसी मानसिक दश्या को प्रतिविग्वित करता है जिसमे पु्तप तथा स्त्रियाँ स्वच्छा स हो 
अपनी योग्यता का विकास बरने का प्रयास बरते हैं प्रौर विकसित योग्यता का झपने 
बाय में श्रेष्ठतम प्रयोग करते है। इसका कारण वह बौद्धिक था नैतिक सन्तोध है, 
जा उर्म्ह झात्मानुभूति ($ला-७॥2०४०॥), अपने चुर्ने हुए क्षेत्र म किय गय विशिष्ट 
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कार्यों तथा अपनी सेवा पर गर्द से प्राप्त होता है।” समठन तथा कर्मचारियों के 
मध्य एक समरूप दृष्टिकोस का विकास करने के लिए उत्साहवर्धक प्रेस्णाओ (0- 
८९॥॥९९६४) का होता जहूरी है। अपने कार्य को करते समय कर्मचारियों को ग्ात्मा- 
नुभूति प्राप्त होनी चाहिए । ऐसी दशायें बनाती चाहिये जिनमे प्रत्येक कर्मचारी अपने 
को प्रशासनिक सगठन का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग महसूस करे। प्रशासनिक 
संगठन यदि प्रशासत के माववीय पहलू पर पर्याप्त तथा उचित ध्यान दे तो वह कर्म- 
चारियों मे एकत्व व समूह भाव को सरलता से पैदा कर सकता है तथा प्रपने उद्देश्यों 
की प्राप्ति भी उतनी ही सरलता से कर सकता है | “उच्चतम उत्साह मे बौद्धिक तथा 
भावात्मक, दोनों गुण होते हैं। इसका बौठिक ग्रुस्य ज्ञात, सूकनबूक तथा पारस्परिक 
विचार-विमर्श पर बल से उपजता है और ये तीनो विशेषताये सस्थात्मक चिन्तन, 
निभोजन ब मूल्याकन क्रियाओं मे कर्मचारियों के सच्चे दिल से भाग लेने पर निर्भर 
करती है। ये उत्साह को गतिशीलता प्रदान करती है +* पग्ठन में झनुशासन का 
उचित वातावरण बनाये रफ़ना कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने का एक तरीका है । 
ग्रमुशासन का केवलमात्र दण्डात्मक कार्य नहीं है। इसका अर्थ केवल दण्ड या डांट- 
डपट नही है। पनुशासन का भर्य कर्मचारीगण को उचित-अनुचित का शान कराने 
बाली शिक्षात्मक प्रक्रिया भी है। प्रश्मासन मे लोकतश्रीय नेतृत्व प्रदान करते वाले 
प्रधिकारियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों को केवल दष्ड ही न दे, प्रपितु उन्हें 
शिक्षित भी करें, उन्हे समझाये तथा उनसे तकं-वितक करें ।* कर्मचारियों का उत्साह 
निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्मर करता है-- 

(क) कार्प की प्रकृति । यदि कार्य रोचक है या उसका कोई सामाजिक दृष्टि 
से उपयोगी उद्येश्य है तो कर्मचारीगण उसमे भ्रधिकतम रुचि सेगे। 

(छ) संगठन को नीतियो ब कार्यक्रमो को सुस्पष्टता, सचार की उचित 
ध्यवप््या तथा प्रभावशाली नेतृत्व कमंचारियों के उच्चतम उत्साह के लिए प्रत्यन्त 
भ्रावश्प्क है । 

(ग) कार्य की अच्छी दशाएं, उच्चाधिकारियो का निर्मल तथा न्याप्रपूर्ण 
चरित्र, मानदीय व्यवहार तथा उत्पादन पक्षौय नीतियो कौ भ्रपेक्षा कर्मचारी पक्षीय 
नीतियाँ भी कर्मचारियों के उत्साह की वृद्धि में योगदान देती है ।४ काफी सीमा तक 
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कर्मचारियों का उत्साह सगठन के उच्च प्रवन्ध प्रधिवारियों दी योग्यताओं पर निर्भर 
करहा है। कर्मचारियों वे प्रति उतकी मनोवृत्ति तथा उनका व्यवहार बहुत कुछ 
सगठन मे उत्साह को प्रभावित करता है। 

संगठन के ्रध्यक्ष तथा भ्रधीनस्थ वर्मचारियो के पारस्परिक सम्बन्ध एवं ऐसा 
श्रकेला तत्व है णो संगठन मे उत्साह वर्धंक क्रिया में सवसे श्रधिक योगदान देता है । 
अध्यक्ष को परिश्रम से उन तत्वों को दूर बरने के लिए कदम उठाने चाहिए जो 
उत्साह निर्माण में बाधक हैं ।' एक "वास्तविक अध्यक्ष” उत्साह ला रावता है किस्तु 
एवं “अ्रष्यक्ष” नही ला सकता । प्रनुझ्ासन तथा उत्साह वी दृष्टि से एक “वास्तविक 
अध्यक्ष” तथा एक “ग्रध्यक्ष” मे निम्न भ्रन्तर महत्वपूर्ण हैं-- 

एक अध्यक्ष भ्रधीनप््य कर्मचारियों को प्रादेश देता है , 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष उनका पथ-प्रदर्शन बरता है । 

एक प्रष्यक्ष भ्रपने प्राधिवार का प्राश्रय लेता है , 

एक वास्तविक प्रध्यक्ष सवकी सद्भावना प्राप्त बरता है । 

एक प्रध्यक्ष भ्रपने क्रमंचारियों को धमवाता ठथा परेशान करता है , 

एक वास्तविक अध्यक्ष नम लगाव तथा जोझ पंदा करना है। 

एक अध्यक्ष कहता है "मैं ,"” 

एक वास्तविक अध्यक्ष कहता है “हम सब” | 

एक यध्यक्ष प्रादेश देता है; “समय पर प्राप्रो / , 

एक वास्तविक ग्रध्यक्ष झपने कमंचारियों मे समय से पूर्व पहुंचने बी इच्छा 
जागृत बरता है। 

एक भ्रष्यक्ष आराम के समय से घृणा करता है , 

एक धास्तविक प्रध्यक्ष ऐसे प्रवकाद के समय को सयोजित करता है! 

एक भ्रध्यक्ष यह जानता है कि दाम क॑से क्या जाता है , 

एक वास्तविव य्ध्यक्ष बेवल सकेत करता है कि काम कंसे कया जा 
सकता है। 

एक अध्यक्ष कार्य वो एक भारी बोर बना देता है , 

एक वास्तविक प्रध्यक्ष कार्य को झानन्द में परिशित कर देता है। 

एक ग्रयघ्क्ष कहता है + “जाओ” , 

एक वास्तविव अध्यक्ष कहता है. “ग्राइए चलें”? 
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संगठन के कर्मचारियों मे उत्साहवर्ड न के लिए “वास्तविक अध्यक्ष” दाले 
गुण चाहिए तथा “अ्रध्यक्ष” वाली भनोवृत्ति का उन्मूलन आवश्यक है। वास्तविक 
प्रध्यक्ष समूह-भाव सरलता से जागृत कर सकता है और यह समूह-भाव सेवाओं में 
उच्च उत्साह का आधार होता है वयोकि उत्दाह (१४०:७४/०) बास्तव से "एक व्यक्ति 
समूह की एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परस्पर मिरस्तर मिलकर कार्य करने 
की क्षमता का नाम है ॥/* 
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क्रमंचा रियों के संगठन अथवा संघ 


(80्रफ़ॉ०१९९5 07हटवग2शागप5$ छा 85029 05) 





सरकारी वर्मचारियों के झपने निजी सगठत झथवा सध होत हैं। क्मचारी- 
हैघवाद (8॥फ/०/६८ एा।०णध्या) सरकारी वरामिक प्रपवा सेवी-वर्ग प्रशासन 
(ए0७॥० एल३णाधार्] 907॥5090॥07) का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया है। 
वास्तव में देखा जाए तो करमंचारियों मं संगठनों का होना प्रत्यन्त प्रावश्यक है। यदि 
प्रमंचारी सामूहिक रूप से भपनी एक संगठित झावाज नहीं बनाठ हैं तो यह बात 
निश्चित है कि उन्हें विम्न वेतन तपा निःृष्ट का्य-परिस्थितियों (20० ७णा|(आह 
€०0॥0079) के पन्तग्रंठ ही कार्य करता होगा) सामूहिक सौदाकारी भथवा मोल- 
तोन ((णार्लाएल गहभणाणह्टी के द्वारा, ये सघ (7009) कमंचारियों के लिये 
सेवा की श्रेष्ठतर शर्तों एव दशाभो कौ प्राप्ति का प्रयत्न बरते हैं। उनकी सामान्य 
भागे होती हैं. उच्चतर वेतन, कार्य के भपेक्ञाकृत कम घण्टे, रहने की थेष्ठ दशाययें, 
छुट्टिया, भविष्य निधि (९70४00६ 5०३0) ठपा बीमारी, वृद्धावस्‍्था प्रथवा दुषंटना 
के विरुद्ध बीमा । कर्मचारियों की स्थिति मे सुधार का भ्रधिकाधिक प्रयत्त करना ही 
इन सधो का मुख्य उद्दश्य होता है। कर्मचारियों के सगठनो के भन्‍्य महत्वपूर्ण काय 
हैं--कर्मचारियों की ब्यवस्थाप्रो (070४37८८७) प्रथवा शिकायतों को, पदि कोई हो 
तो उच्च भ्रधिकारियों के सम्मुख रखनां। यदि कर्मचारी यह समभते हैं कि वोई 
बात भ्नुचित वी गई है तो वे सामूहिक रूप से उसके विरोध मे ग्रावाज उठा सकते 
हैं। कमचारी सगठन निर्देशन सेवी-वग द्वारा किये जाने वाले म्धिकारों के दुरुपयोग 
की भोर भी ध्यान दिलाते हैं। सरकार बे हृष्टिकोष् से यह एक ऐसा ठोस लाभ है 
जिसका उसके लिय अत्यधिक महत्व है । यदि किसी उच्च सरकारी भ्रशिकारी द्वारा 
कोई भनुचित कार्य किया जाता है तो इत सगठनो के द्वारा वह सरकार वी जानकारी 
म झा जाता है। करचारियों के सगठन भ्रशासकीय अधिकारियों असेनिक भथवा 
सिविल-सेवा झायोगो तथा विधान-मण्डल के सम्पर्क मे रहते है, भौर कमंचारी-वग 
से सम्बन्धित मामलों एवं नीतियो के सम्बन्ध में बहुघा उनकी राय मागी जाती है। 
कम वारियों के सगठन, प्रशासन के दोषों की भ्रोर ध्यान दिलाकर तथा उनके सुधार 
के लिय सुझाव देकर, शासन प्रवन्ध के का्ेसचालन में सुधार लाने की दिशा मे 
सरकार की ठोस सहायता करते है । यही कारण है कि जिप्तकी वजह से लोक्तन्त्रीय 
देशों मे प्रबन्ध उम्बन्धी योजनाओं मे कर्मद्ारियों के भाग लेते को पत्यत्त वाछ्ननीय 
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समक्का जाता है। कार्प-कुशलता की हण्टि से, यह आवश्यक समका जाता है कि 
बिमागो (09८एशआंधाध्या)) के कार्येसचालन में कर्मचारियों को गहन रूप में 
(575४८9), एवं विस्तृत रूप में (09502 9), दोनो ही प्रकार रो भाग लेना 
चाहिये। इस व्यवस्था का लाभ यह होता है कि सेवा-नियोजक (छगाण्रॉ०४९) कर्म- 
चारियों की समस्यझो, कठिताइयो तथा उनके हृध्टिकोणों से परिचित हो जाते हैं बयोकि 
इसके प्तमुचित हल पर ही विभाग की कार्य-जुशलता तथा उनका सुचारु मचालन 
निर्भर होता है । प्रबन्ध ()धआबहव८एाथा। ) मे भाग लेने ([० एथ0०ए४०) की इस 
व्यवस्था से कर्मचारियों को भी यह अवसर मिलता है कि दे सेवा नियोजन की 
कठिताइयो एवं सम्स्याप्रो को समर सकें तथा प्रनुभव कर सकें। इसका परिणाम 
यह होता है कि करमचारियों का दृष्टिकोण उस सगठन के प्रति, जिसमे कि वे सेवा 
कर रहे होने हैं, सहानु भूतिपूएं तथा प्रनुकूल हो जाता है ॥ 

कर्मचारियों के ये सघ (0:3ण5) अपने प्रयत्नों मे कहाँ तक रचनात्मक 
(0०एशाए९।ए९) होगे--यह बात दो तत्वों पर निर्भर होती है। पहला तत्व 
(४०९०7) है. क्‍मंचारियो के सगठना के श्रति उच्च ब्ृथवा प्रवर अधिकारियों 
(इफ्रथाण णी८९६) का रुख (&00(७०६) । यदि उच्च पदाधिकारी कर्मचारियों 
के सधो को प्रपने विश्वास मे ले लें, घेयंपूवंक उनकी वातें सुनें, उतका विश्वास करें 
तो कर्मचारियों के ये संघ अपने प्रयस्नों मे रचनात्मक बने रहेगे । यदि उच्च प्रथवा 
प्रव९ अधिकारी पझ्रपने अवर अथवा निम्न सेवकों (7॥07$) से बांत करन में 
अपनी मानहानि समभते हैं, यदि वे उतके साथ अ्रहकारपूएँ तरीके से व्यवहार करते 
हैं को कर्मचारियों केये सथ अपने भ्रयत्नों मे प्ररचनात्मक अथवा ध्वगात्मक 
(0७5४००॥५४९), मगडालू तथा लडाकू बन जायेंगे। दूसरा तत्व है कर्मचारियों का 
राष्ट्रीय एव सामाजिक दृष्टिकोर । यदि किसी विशिष्ट विभाग के कर्मचारी, देश 
के स्रामान्य सर्वांगीण कल्यासण्स की चिन्ता किये दिता, केवल झपने निजी कल्याण गे 
ही छत्रि रखते है तो इस दिशा मे उनका ग्रयत्त स्वायंपूर्ण भ्रविवेकपूर्णा तथा 
बिनाशात्मक होगा । यदि कर्मचारी व्यपक सामाजिक एय राष्ट्रीय हितो को हष्टिगत 
रखते हैं भ्रौर राष्ट्रीय प्र व्यवस्था (५90004] ६००७०॥५) के सन्दर्भ म॑ हो प्रपनी 
मार्गे प्रस्तुत करते है दा उनके भ्रयत्त अधिक युक्तिसगत (१९७५०॥४9।८), समभौता- 
पूर्ण (8०९००॥०१५॥॥१३) तथा रचनात्मक होगे ॥ 

इस तथ्य को ठो सभी स्वीकार करते हैं कि कर्मचारियों के संगठन १६वीं 
शताब्दी के अन्त से ही कर्मचारियों की कार्य-परिस्थितियों (एण:४पाड ०००००) 
में सुधार के लिये उत्तरदायी रहे हैं। इनका अस्तित्व (5४5शा८८) सरकारी 
पदाधिकारियों को सावधान एव सतर्क बनाये रखता हे, इसका परिणाम यह हीता है 
कि वे सरकारी सत्ता का दुष्पयोग नहीं कर सकते । 


डइ्ड लोवः प्रशासन 


कर्मचारियों की मांगें पूरी फरने के उपाय 
(१९॥905 छा (लए ध्याए०१९९६९ 0टआाशा१5 08) 5 
एक बात, जिसवे सम्बन्ध मे भ्राज भी भारी विवाद गाया जाता है, यह है 
दि बया सखवारी कमचारियों वो इस बात की स्वतस्वता मिलनी चाहिए वि अपनी 
गेवा की दर्तों से सम्बन्धित मामलों दे विधय में वे प्रदर्शनों [0लाणा5प्रआणा$) में 
भाग ले स्व भयवा हडताल (5070) का सहारा ले सर्वे ? वया सरकारी वर्मचारियों 
वो, जबति उनकी बुछ व्यथायें एवं शिवायतें हो तब वाम बन्द बर देन वी प्रात 
होती चाहिए ? झतेक रारबारें प्रपने कर्मचारियों वो हडताल करने वा भ्रधिकार नहीं 
देती। समुत्रत॒ राज्य प्रमेरिदा मे, सधीय हरमंचारियों (5८6७४ थाग०३९७) को 
अपने सघ बनाने का भ्रषिवार प्राप्त है। सयुक्त राज्य वी सरपार सिविल-सेवा कर्में- 
चारियों वो हड़ताल बरतने, प्रथदा यहाँ तक कि सयुव॒त राज्य के विरद्ध हड़तालों दा 
प्रायोजन करते वाले सगठनों से सम्बन्ध रखने तक का भी प्रधिकार नहीं देती । सन 
१६५५! में निभित एप रानूद भे यह उपबन्ध (थि०ञ्ाणा) है कि एसा कोई भी 
व्यवित, गयुवत राज्य ((0॥60 5/१९5) की सरवार भर प्रथवा उसके किसी अभि- 
करण (&९९००५) म, जिसमे कि पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरवारी निगमे (00५८/ादा। 
९०॥/०७॥०१$) भी राम्मिज्षित हैं, कोई नौकरी या पद स्वीवार भ्रथवा धारण नहीं 
बर राकेगा, जोकि बिरो भी हडताल में भाग सेता हो प्रथवा संयुक्त राज्य की 
सरपार प्रथवां उराके कसी प्रभिवरुण वे! विरुद्ध हड़ताल वरना भपता अ्रधिकार 
समभत्रां हो, प्रथा जो सरकारी वर्मचारियों के एसे संगठन का सदस्य हो जोकि 
हडताल करना श्रपता अधिकार मानता हो । इस उपबन्ध का उल्लघत एवं शम्भीर 
भ्रपराए' माना जाता है जिसका दण्ड जुर्माना (7॥॥८) प्रथवा कारावास (तिज्ञा50- 
प्रथा) है | हडताल म भाग लेना तो इससे पूर्व भो (सत्र १६४७ के प्र [9॥75५ 
4० के भ्रन्तगंत) झवेध ((774७60]) था परन्तु उसवा दण्ड था केवल सेयोन्मुक्त 
(0।5०00872८) वर देना, सिविल-सेवा की पदवी वो जब्त बर लेता तथा तीन वर्ष के 
लिए पुन नौकरी के लिए भ्रयात्र (॥2॥8॥0!९) बा देना। प्रास्‍्ट्रे लिया, जापान तथा 
स्विटजरलेड में भी सरबारी कर्मचारियों का हडताल में भाग लेना भ्रवंधानिक है ; 
आस्ट्रेलिया में इस नियम के उललघन का दष्ड है सरकारी कार्यवाही द्वारा सेवा से 
पदच्युति ($परण पाए तछ॒ता७5३| (7000 ६९४०८) । इगलेंड भें, हडतालो पर तो 
रोक नही है परन्तु एक सिविल कर्मचारी यदि हडताल करता है तो इसका प्र॒र्थ है कि 
बह अपने कत्तंव्यो का पालन करने से इन्कार करता है , फ़्लत इस स्थिति में उसके 
पिरद्ध ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियमोत्लघन के लिए दिये 
जाने वाले दण्डो मे भर््सेना (७७0०7) से लेकर पेंशन की समाप्ति सहित पद- 
च्यूति (;क्षा0550)) तक के दष्ड सम्मिलित हैं। भारत मे, सरकारी कर्मचारियों 


॥ एएणे० ६३७ 330, 8६४ एकराहा०55, 
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द्वारा हड़ताल करने पर कानून द्वारा कोई रोक तो नहीं है पर यदि कर्मचारी ऐसा 
करते हैं तो भ्रमुमधान भग माना जाता है ॥* 

प्रइत यह है कि सखावारें जब गैर-सरकारी उद्योगों मे श्रमिकों के हडताल 
कैरने के अधिकार को स्वीकार करती है तो वे स्वय अपने कर्मचारियों को हडताल 
करने के ग्रधिकार क्यो नहीं देती ? इस प्रइ्त के उत्तर म जो कारण प्रस्तुत किया 
जाता है वह यह है कि सरकार अनेक ऐसे कार्य सम्पन्न करती है जोकि सामूहिक रूप 
मे समाज के अस्तित्व (£४5८70०८) एवं भाई के लिए झनिवाय होते है। यातायात, 
खाद्य ऐसे ही ग्रन्य उपयोगी उद्यमों मे यदि हडताले होती है त्तो उससे मम्पूरया ध्रमाज 
के जीवन म ही पक्षाघात (लकवे) जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलत सरवारी वर्म- 
चारियो द्वारा की जान वाली हडताल से सम्पूर्ण समाज ग्रयवा राष्ट्र को हानि पहुंचती 
है। झता सरकारी कर्मचारियों को हडताल करने का प्रधिकार नहीं दिया जाना 
चाहिए। यहीं तक राष्ट्रपति रूजवैल्ट द्वारा सन्‌ १९६३७ म भघीय कर्मचारियों वी 
*राष्ट्रीय सस्या' (्र॥/०7)थे ए00टत्राएणा. ० #०9७०॥ ६9.9]0)००७) के अध्यक्ष 
को लिखे गय एक पत्र में दिया गया था । 

“मरा यह विश्वास है भौर मैं विशेष रूप से उप्त पर जोर दना चाहता है कि 
सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सगठन के कार्यों मे ध्वसातमक युक्तियों का काई 
स्थान नहीं है। सधीय सेवा के ग्न्तर्गेत जो कर्मचारी कार्य करते है उस पर सम्पूर्ण 
जनता क्री सेवा बरने का दायित्व (09)8०007) होता है ग्रौर जनता ने हितों एव 
कल्याण की देख-रेख के लिए यह ग्रावश्यक है कि सरकारी क्रियाड्रों के सचालन में 
व्यवस्पा (0:8077655) तथा निरग्तरता ((०्मराणधा) बनी रहे । उनका यह 
दायित्व सर्वोपरि है । चूकि उनकी झेवाये सरकार की काय॑-पद्धति से सम्बन्धित होती 
हैं प्रतः सरकारी कम घारियों द्वारा हडताल करन का स्पष्टत यहो अर्थ होता है कि 
दे सरकार की क्रियाओं को उस समय तक रोकना यथा उनमे बाधा डाज़ना चाहते है 
जय तक कि उनकी मागे पूरी न हो जायें । ऐसी कार्यवाही, जिसमे कि थे ही व्यक्ति 
सरकार को शक्तिहीन करने की सोचते हैं जोकि उसकी सहायता तथा समर्थन करने 
की झ्पथ ले चुके हैं, पूर्संत प्रविधारणीय एवं असहनीय है । ञ्रत 'सधीय क््मचारियो 
की राष्ट्रीय सस्था' के सविधान में मैंन इस उपबन्ध (श0शक्ष०/) को बड़े सन्‍्तोष बे 
साथ देखा है कि “किन्ही भो परिस्थितियों मे यह रुस्था सयुवत राज्य की सरवार के 
विरुद्ध हडताल नही करेगी श्लौर न उनका समर्थन ही करेगी /! 

यह कहा जा सकता है कि प्रतिवन्ध लगा वर हडतालो को सम्राप्त नही किया 
जा राकता । हडताल देश मे प्रचलित सामाजिक एवं आथिक दशाओं पर निर्मर होती 
है । हडताल का सहारा पूही ग्चानक ले लिया जाता हो, ऐसी बात नही है , यह 





] अब भारत में, सरकारी कर्मचारियों का हडवाल में भाय लता प्रबंध 
(7॥:89) घोषित कर दिया गया है। 


४३६ लोह प्रश्मासन 


तो वर्मचारियों वी सामाजिक स्थिति तथा ग्राथिव दक्षाप्रों पर निर्भर होती है। 
मिविल गेवा में नौवरी की दशायें जितनी प्रधित्र खराब होगी, इन संगठनों की संख्या 
भी उतनी ही प्रधिदः होगी तथा उतनी हीं भ्रधिक बठोरता उनवे' व्यवहार में होगी । 


फिर, यदि कर्मचारियों वो उनरी व्यवस्थाशो वी सुनवाई बे लिए भ्रन्‍्य सवे- 
घानित भ्रवसर प्रदान किये जाये तो हड़तालें होगी ही नहीं। सरकारी कर्मचारियों 
को यहू प्रभिकार श्राप्त होता चाहिये कि वे उच्च पदाधिकारियों वे समक्ष श्रपनी 
व्ययारयें (0॥:४0॥८८) रख सर्वे । सरकार के साथ विवाद वी स्थिति में पचनिर्णय 
(#४9/॥॥श०7) वी व्यवस्था होनी चाहिये । यदि कर्मचारियों को इस बात का पूर्णो 
प्रवरर प्रदान जिया जागे कि वे भपने विचारों का प्रतिनिधित्व कर से, भौर यदि 
वे इस विषय मे श्राश्वस्त रहें कि उनयरी बातें ममुचित रूप से सुनी जायेगी तो 
हडतालें लोकप्रिय नही होगी । 

प्रो० हरमन किनर ने हडताल के मसले का संपेक्षीकरर तीन प्रस्तावों के रूप 
मर किया है। उनका कहेसा है 

(१) “यदि राज्य प्पनी विधियों एवं परम्पराग्रों के द्वारा मिदिल सेवकों को 
जु्ध लाभ प्रदान करन वे बाय में स्वय वो लगाये रखता है, तो एवं स्थायपूर्ा सोदे 
दे' रूप मे वह उनस इसे रामवर्ती (000०5७०१७॥78) गारस्टी वी भी माग कर संब्ता 
है कि उनकी श्रोर से, केस से कम, हडताल वी अ्रसुविधा उसके सम्मुख उत्पन्न तभी 
जाए । 

[३) प्रपनी सेदाग्रो के सतत सचालन मे राज्य (809०) जिन हितों [वाशि- 
६$$) को श्रपने सन्मुख रखता है ये भ्रत्यावश्यक तथा जीवन मरण की प्रद्ृोति के होते 
है ग्रौर उनके पम्पादत में बोई प्रवरोध वहीं पडना चाहिए प्रम्यथा उसको भारी 
विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। 

(३) यदि पछिविल-सववों द्वारा प्रपनी मांगे (0209॥65) प्रस्तुत बरने के 
लिए ऐसे प्रतेक मर्वेधातिक पार्गों की व्यवस्था की जाये कि जिनके द्वारा उनकी मांगों 
पर विचार बिया जा सके, और यदि बे न्‍्यायोचित हो तो सन्तुष्ट की जा सर्के, तो 
यह भश्रावश्यक है कि सश्कार को भुकने वे लिए बाध्य करने वाले एक साधन के रूप 
में हडताल का उपयोग निरचय ही नहीं किया जाना चाहिए |!” 
भारत से कर्मचारियी के संघ 
(एजरो०१९९१५ ॥५5०९१७॥09 क ]70॥4] 

भारत में सरकारी कर्मचारी श्रपने निजी सघ बना सवते हैं परन्तु वे सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिये । जहाँ ठक हइतालो का सम्बन्ध है, यदि कर्मचारी 
हडताल का आश्रय लेते हैं तो उन्हे सरकार द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मव 
कार्यवाही का सामना करता पडता है | 





4 मलयाब्या सलाद, रेहण) भाव मिवद:९ थ॒ कैग्टला: ठ०एथफ्णर०४, 0. 897 


कर्मचारियों के समठत अथवा सघ ड्र७ 


अब हम इस बात का प्रध्ययन करेंगे कि संगठन झथवा सघ बताने तथा सेवा 
नो शर्तों से सम्बन्धित मामलों के बारे मे प्रदर्शनो व हड़तालो वा सहारा लेने के 
कर्मचारियों के प्रधिकार के सम्बन्ध मे भारत सरकार के नियम (४०७) ब्या है । 

केन्द्र सस्‍्कार के कर्मचारी, कुछ छोटे-मोटे ग्रघवादो को छोडकर, तीन मुख्य 
वर्गों में बाटे जाते हैं 

(0) प्रतौद्योगिफ (४००-॥७५४७४॥४॥४ कर्मचारी-दर्ग जिसगे कि डाक व तार 
तथा तागरिक उ्यपन विभागों (ए0शां #नशाणा एकशएगदव्या3) में काम करने 
बाले कर्मचारी प्रोर श्रौद्योगिक सस्‍्यानों (7475(द3/ ८5६४७॥आपग८व0) में ५०० रु* 
था इससे श्रधिक वेतत पाते बासे राजप्चित (692260) अथवा अन्य वर्मचारो 
सम्मिलित हैं । 

(४) ग्रौद्योगिक करंचारी-दर्ग (00/08079/ ४0७5), रेलवे के प्नन्तर्गत ग्रान 
वाले कर्मेंचारियों को छोडकर , और 

(ए/) श्रौद्योगिक तथा ग्रनौद्योगिक रेलवे करमंचारी-वर्ग ! 

(१) प्रथम वर्ग (0) में जो कर्मेचारी-वर्ग सम्मिलित है उस पर केन्द्रीय 
ग्रसनिक सेवा (प्राचार] नियम, १६५५ (एंथाएगें टाशो 568स०४ एणवए्ल 
१७०४ 955) के निम्नलिखित उपबन्ध (?70५8075) लागू होते हैं-- 

४ (प्र] कोई भी सरकारी कर्मचारी अ्रपनी शर्तों स्रे सम्बन्धित किसी भी 
मामले के बारे में व तो किसी प्रदर्शन में भाग लेगा अथवा न किसी भी प्रकार की 
हण्यात का आश्रय लेगा । 

४ (व) क़ोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के किसी भी ऐसे 
सघ का सदस्य नदी बगेगा अथवा थे उसकी सदस्यता जारी रसेगा-८ 

(क) जिसके लिए कि उसके निर्माण सेछ माह की भ्रवधि के ग्रन्तगंत, 
निर्धारित नियमों थे! प्रनुसार सरबार से स्वीकृति भ्रथया मान्यता ने प्राप्त कर सी 
गई हो, या 

(ल) जिसको, निर्धारित तियमो के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता (8९००३- 
॥/60॥) देने से इन्कार कर दिया गया हो श्रथवा जिसकी मान्यता वापिस ले ली 
गई हो । 

६ कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो के किम्ली प्रसारण (वाडकास्‍्ट) मे, 
प्रधवां गुमताम से या ग्रपन नाम से या भ्रन्य किसी व्यक्ति के ताम स प्रकाशित किसी 
लेख मे, अ्रधवा समाचार-पत्र या प्रेस को दिये गए किसी वब्तव्य या पत्र में, भथवा 
किसी सार्वजनिक वफ्तव्य वा प्रकाशत मे अपना ऐसा कोई विचार या मत अथवा 
तथ्य प्रकट नहीं कर सकेगा--- 

6) जिससे केन्द्र सरकार अथवा ज्िसी राज्य की किसी प्रचलित (८णावय) 
ग्रथवा ग्रभिनव ((१९०शए) नीति या कार्यवाही को विपरीत प्राोचवा कब रते पर 
अवसर मिल्रे “ये 


डश्प लोद प्रशासन 


६ कोई भी रारवारी कर्मचारी, सरकार की श्रयवा पन्य किसी ऐसी सत्ता 
(+०॥०१७) वी पूर्व श्रनुमति लिए बिना जिसे कि सरवार मे श्रपने उत्तरदायित्व 
पर यह प्रधिवार प्रदान कर रखा हो, विसी भी प्रदार वा चन्दा न तो मागेगा, श्र 
न स्पीयार बरेगा, भ्रथवा विसी भी उद्देश्य वी पूर्ति बे लिए धन एकत्रित करने वे 
बाय से भ्रत्य किसी रूप में भी, झ्रपन प्रापको सम्यद्ध नहीं रखेगा। 

१० बोई भी सरकारी वर्मचारी सरवार के भ्रन्तगंत अ्रपती सेवा से रम्बन्धित 
जिसी मामले वे बारे मे प्रपन हितों वी पूर्ति के लिए किसी भी उच्च प्राधिकारी पर 
किसी प्रगार का राजनैतिक ग्रथवा भ्रन्य बाह्य प्रभाव नही डालगा श्थवा डालने का 
प्रधाम नही बरेगा । 

(२] द्वितीय वर्ग (0) म जो बम॑चारी-वर्ग सम्मिलित है (प्र्यात्‌ भ्रौद्योगिक 
वर्मचारी वर्ग) उस पर झ्रभी हाल मे ही वी गई व्यवस्था के अनुगार ऊपर उल्लेख 
विये गए उपबन्ध (0ए४आ०॥5) तथा 'बेन्द्वीय अ्रसैनिक सेवा (श्राचार) नियम, 
१६५१! बे बुछ प्रन्‍्य उपयउन्य लागू नही होत झौर नियम ६ (0 भी केवल इस प्रतिवन्धा- 
त्मव वाक्य खण्ड (270४50) के साथ लागू हांता है दि इस्त घारा वी बोई भी वात 
कर्मचारी द्वारा, श्रमिक सघ (730८ ४४7०) बे एक पदाधिवारी दे रूप में, ऐसे 
विश्वगनीय एवं यथार्थ विचारों की ग्रभिव्यक्ति ([3005907 ० ४९७४) पर लागू 
ने होगी जोति उन वर्मचारियों वी सेवा की शर्तों में सुधार वरने भ्रथवा उन्हे सुरक्षित 
बनान वे उद्देश्य स प्रफ़॒ट किय गए हा जो उमर श्रमिक सघ क रादस्य हों । 

(३) दृतीय वर्ग (0) के कर्मचारी-वर्ग (प्र्यात्‌ रेखवे बर्मचारी-वर्ग) का 
नियमन 'रेलवे सेवा (श्राचार) नियम १६५६ (0॥9७०, $९८४/०४ (0००००) 
]१४)७४ 956) बे द्वारा किया जाता है, जिसमे उपवन्ध ४ (प्र) तथा ४ (4) के 
समवर्ती (0०0०४४७०॥008) उपबन्ध तो नही हैं, परन्तु केन्द्रीय असैनिक सेवा 
(प्राचार) नियम, १६५५ के नियम ६ (।), तथा १७ के समवर्ती उपबन्ध हैं। इस 
प्रकार स्थिति यह है कि रेलवे कर्मचारी-वर्ग जहाँ प्रमान्यता प्राप्त सघो वी सदस्यता 
तथा प्रदर्शना एवं हडतालो का आश्रय लेन क भामलो मे भ्रौद्योगिक वर्मेचारी-वर्ग 
(॥00579। 5045) जैसी ही स्थिति मे है वहां श्रमिक सधो की कार्यवाहियों के 
संम्ब्ध म, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर प्रमी भी बुछ प्रतिबन्ध लगे हैं , 
किन्‍्तु रेलत्रे से बाहर के झौद्योगिक कर्मचारी वर्ग पर से ये प्रतिबन्ध हटा लिये गये 

हैं । 

(४) सरबार द्वारा श्रमिक सघो दया सेवा मघा ($९७०८ 88$0०2705) 
की मान्यता (१८८००९४०॥४०॥) बे सम्बन्ध म स्थिदि निम्न प्रकार है. श्रभी एक वर्ष 
पूर्व तक् औद्योगिक क्मंचारियों को छोडकर, केन्द्र सरकार वे वर्भचारियों के सघो 
का मान्यता का नियमन सन्‌ १६३७ मे जार विय गए कार्यपालव गअनुर्दशों (5४९९०७- 
पट 40800९(०॥७) द्वारा किया जाता था । परन्तु अब इनका स्थान गत वर्ष मार्च 
में जारी किए गये “केन्द्रीय सिवित्र सेवा” (सेवा-सघो की मान्यता) वे नियम, १६५६, 


कर्मचारियों के समठन अपवा संघ ड३्६ 


के (जिनका निर्माण कि संविधान कौ धारा ३०६ तथा घारा १४८ के खण्ड भर वे 
अन्तगंत किया गया है) ले लिया है। इन नवीन नियमो के उपवन्धों तथा १६३७ के 
प्रगुदेशों मे, सारभूत हृष्ि से, कोई अन्तर नहीं है यथा सधो की मान्यता अ्रव भी 
निम्नलिखित झर्तों की यूति पर निर्भर होती है 

_(क) यह कि ऐसे किसी भी व्यक्षित का सम्बन्ध कमंचारी छ्प्र के कार्यों से 
नही होगा जोकि सरकारी नही है , 

[छ) सघ की कार्यकारिणी सर्मित को नियुवित केवल सदस्यों में से की 
जापेगी , 

(ग) सघ पृथक पृथक्‌ कर्मचारियों के पक्ष का समथन नही करेगा , और 

(ध) संघ किसी भी राजनैतिक कोष की स्थापना नहीं करेंगा झ्रथवा रसवय 
किसी भी राजनैतिक दल या राजनीतिश के विद्यारो के प्रचारार्थ घन नही देगा । 

कर्मचारियों (मुल्यत औद्योगिक कमचारी वर्ग) बे सघो की मान्यता का 
नियमन श्रम मम्त्रालय (४॥॥809 ०। [.90007) द्वारा बनाये गए बुछ नियमों के 
द्वारा (जिनका निर्माण सविधि के दृतरा नहीं होता) किया जाता है । इन नियमों मं 
यह व्यवस्था है कि मान्यता का प्रांत्र (४॥803०) बनने के लिए एक संघ [07/07॥) 
को निम्नलिखित छा्ते पूरी करनी ही चाहिये--- 

(क) इसको सदस्यता उन कर्मचारियों तक हो सीमित रहनी चाहिए जो एक 
से ही उद्योग प्रयवा ऐस उद्योगों भे काम करते हो जो कि परस्पर धनिष्ठ रुप से 
सम्बन्धित अथवा सम्बद्ध हो , 

(खर) इसे उस उद्योग ग्रथवा उद्योगी मे काम करने वाले सभी क्मेचारियों वा 
प्रतिनिधित्व करना चाहिए , 

(ग) इसके नियमों म॑ यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि यह भाभ (ख) मे 
उल्लिखित कर्मेचारियों के किसी भी वर्ग को सदस्यता से वचित कर सके , 

(घ) रुघ (07709) के सविधान के नियमों मे हड्ठालो की घोषणा करने 
की कार्यविधि से सम्बन्धित समुचित उपबन्ध (?70/०0) सम्मिलित दिया जाना 
चाहिए , 

(ड) तियमोी में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि संघ की कार्यकारिणी 
समिति (0:०८०४६८ ८०णा०॥॥९८! की बैठक का आयोजन छ माह मे कम से कम 
एक बार ग्रवश्प हो , और 

(थ) भारतीय श्रमिक सघ प्रधिनियम १६२६ ॥[ताआ। प्रा४06 एशाणा5 
40 4926) के अन्तगेंत इसका पजीऊरण (एे०६:४४०७०४) अवश्य होना चाहिए! 

कमेचारी सधो को मान्यता प्रदात करता या ने करता सरकार के विवेक 
(एए७लप्ा०ा) पर निर्मर होता है। वेतन आयोग (९8५ (णाणापइछ०7) ने 


डी लोक प्रशासन 


बमंचारी गधों (709]09८८5 #55०८४।णा5) वे सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफा- 
रिश्लें की-- 
(१) अमान्यता प्राप्त सघ की सदस्यता को अ्नुझ्यासनिव प्रपराध (/05- 
०फाणथ३ ीक्षाए्ध) नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु यदि वह सध ऐसी काये- 
“बाहियों म भाग लेता है, जिनका ग्राश्रय यदि पृथक्‌ सरवारी बर्मचारियों द्वारा लिया 
जाता और उसे प्राचार नियमो (2०70८ २०॥८४) वे विसी उपबन्ध का उत्लघन 
माना जाता, तो भ्नुद्यासतात्मव वार्यवाही के आ्राघार पर उन सम्बन्धित सरवारी 
कर्मचारियों से उसती सदस्यता छोटने वी माग वी जा सबतो है ।? 
(२) करूँचारी सघो की मान्यता के नियमों के निर्माए तथा मान्यता प्रदात 
करने वा वाय उदार भावना से क्या जाना चाहिये ।? 
(३) सरकारी क्मचारियों को हृडतालो का श्राश्रय नहीं लेना चाहिए प्रयवां 
न हडताल वरने वी घमवी ही देनी चाहिए , परन्तु कानून मे सशोषन किए बिना ही 
पह परिवर्तन प्रवश्य होता चाहिए जि कमंचारी स्वय हो ह्तालों एवं प्रदर्शनों के 
प्रयोग का परित्याग कर दें, और सरकार को भी यह परिपाठी (एशाश्थाधणा) 
डालनी चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मामलो सर सम्बन्धित ऐसे किसी भी विवाद 
(0590०) को, जिसबों बातचीत बे द्वारा न सुलमभाया जा सके, पच-निर्णंय 
(#7977009) वे सुपुर्दे कर दिया जाएं ।३ 
(४) श्रमिक सघो की क्रियाझ्रो के लिए समुचित सुविधाश्रों की ्यवरथा वी 
जानी चाहिए ।4 
वेतन आयोग इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि यदि सरकार द्वारा विवादों के 
निपटार के लिए ग्रन्य किसी उपयुक्त मशीनरी की ध्यवस्था को जाए ता हडतालो 
की सम्भावना को समाप्त क्या जा सकता है । झ्ायोग ते ठीक ही वहां कि “वर्तमान 
परिस्थितियों म, यदि इस प्रस्ताव का--कि सरकारी कमंचारियो को हडताल का 
परित्याग कर देना चाहिए--न्‍्यायोचित आ्राधार प्राप्त करना है श्रौर उस प्रस्ताव पर 
कर्मचारियों की तकपूणा स्वीड्ृति प्राप्त करनी है, तो उनस सुलह की बातचीत 
(३८४०॥७॥०॥) ने लिए, उनकी ब्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तथा विवादों के 
निपटारे के लिए एक उपयुक्त मश्नीनरी की स्थापना की जानी चाहिए , साथ ही, 
परचेनिसय की व्यतजस्था भी होती चाहिए, जिसस्र कि पारिश्रमिक (0॥ध्राश78॥07) 
अथवा सेवा वी अन्य किसी ऐसी विशिष्ट महत्वपूर्ण श्तं--जैसे कि भ्रवकाश व काम 
के घण्टो झादि--के विषय मे यदि कोई मतभेद हो और उसे सुलकाया न जा सका 
हा तो उसके लिए पचनिसंय का आश्रय लिया जा सबे । और केवल ऐसा होने पर ही 
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कर्मेचारियों के सागठन अथवा संघ डड१्‌ 


यह कहां जाएगा कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपने उस दागित्व 
(0णाए५0णा) को पूरा कर रही है जिसको आशा कर्मचारी तब करते हैं जबकि 
उनसे काम रोक देने के उनके अधिकार को छोड देने को भाग की जाती है। यदि 
लोक हित की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों से उप्त अस्त्र का प्रयोग न करने की 
भाग की जाती है भोकि ग्रेर-सरकारी कमेचारियों के हाथो मे उचित प्रारिथमिक 
तथा नौकरों की सतोषजनक छातें प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन सिद्ध होता 
है, तो उचित तथा न्‍्यायसगत स्थिति केवल यही हो सकती है कि सरकारी 
कर्मचारियों को न्‍्यायपुर्णो व्यवहार प्राप्त करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा 
प्रदान की जाएं। यदि लोक सेवा से हडतालों तथा ग्रदर्शनों का उन्मूलन किया जा 
सके और ब्यवस्थित भ्रक्रियाश्रों हारा लोक-सेदको को न्यायोचित व्यवहार का 
ग्राश्वासन दिया जा सके, तो कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए एक ययेष्ट 
मशौनरी की रचता करना, जिसमे कि झतिवार्य पचतिएंय भी सम्मिलित हो 
प्रयुक्तिप्रगत नही होगा ४ 


सुलह की बातचीत तथा विवादो के निपदारे की साधन 
हिंव्ले परिषद 
(चरा॥७० (००००५) 

हमते देखा कि सरकारी कर्मचारियो की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित विवादों 
के निपटारे तथा सुलह की बातचीत के लिए एक मशीनरी भथवा निकाय (8069) 
की स्थापता का कितना अ्रधिक महत्व है । इस प्रसग्र में यहा ब्विटिश छ्विटले परिषदों, 
जो कि सरकारी कर्म नारियों के विवादों का निएटारा तथा सुलह की शातघीत करती 
हैं, की का प्रणाली का प्रध्यपल करना उचित ही होगा । 
झारम्भम ([07शफए) : 

सन्‌ १६१६ में ब्रिटिश सरकार ने गैर-सरकारो उद्योगो मे श्रमिकों तथा 

मालिको के बीच सम्बन्धो मे एक स्थाय्री खुआर लाने के हेतु सुझाव देने के लिए, 
॥४ सष्ठ 7 मे ए%्रव०)- 06 ? (बाद मे लोग-सदन के स्पीकर) की प्रध्यक्षता 
में एक समिति (000०6) की स्थापना को ॥ इस समिति ने ऐसी परिषदों 
((०००८/७$) के ग्रठत की सिफारिश की कि जिसमे विवादों का निपटारा करने के 
लिए कर्मचारियों तथा मालिको, दोनों के ही प्रतिनिधि हो । सिविल-सेवा के कर्म- 
चारी-सघों ने, विशेषकर पोस्ट झ्राफिस के, हििटले प्रतिवेदन के प्रति बडा उत्साह 
प्रकट किया ग्रौर गह मांग की कि समुक्त परामशे तथा विचार-किसश्े हे इस 
सिद्धान्त को सिविल-सेवको पर भी लागू किया डाए। उन्होवे सेवा-राम्बन्धो सभी 
मामलो के सम्बन्ध मे राजकोष (77०४६७४४) के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने 
को इच्छा प्रकट को | सिविल-सैवको ने पूछंत हिटले परिषदों की स्थापता की मा 

॥ 4७4, एए अआा-52 





ड्थर लोव प्रशासन 


की सरकार ने « प्रपल १६१६ को यह मांग स्वीकार वर ली। प्र्थ सहासात्य 
(एाम्नाव्ला० ते धाल 8:थोध्युप्टा) ने सिविल-सेवा मे छ्विटले परिषदों बे लिए 
एक सशोधित संविधान बनाने के लिए एक समिति वी नियुत्रित की। राजकोय दे 
इ7 )/३॥००॥७ एे॥॥$39 इस समिति वे प्रध्यक्ष पे भौर ४:06 प्र हप्द्ा 
8णागरा॥8 उपाध्यक्ष | इस समिति ने यत्‌ १६१६ में सिविल-सेवा में छ्विटले परिषदा 
के सम्बन्ध में भ्रपना प्रतिवेदन (१८907) प्रस्तुत क्या । तभी से ब्रिटेन के सरवारी 
विभागों में छ्विटले परिषदों की स्थापना चली प्रा रही है! छ्विटले परिषदों की 
स्थापता वे विषय में लिखते हुए ७४७१८ ने कहा हि. “वतंमान पीढ़ी म ब्रिटिश 
सिविल सेवा में जो सबसे प्रधिद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुप्ा है वह सम्मवत ह्विटले 
परिषदा की स्पापना ही है॥ इन निकायो (8०9॥०$) में सरवारी पक्ष तथा कर्म- 
चारी पक्ष के प्रतिनिधि समात सख्या में होते है तथा ये निकाय प्रनेक विवादास्पद 
समस्याप्रो के समाधान तथा सुल्तह की बातचीत वे लिए वर्मचारियों वे विचारों तथा 
उनकी प्रालोचताप्रा को प्रस्तुत करने वाले बढ़े मूल्यवात भ्रभिकरण (#8५॥०)) 
सिद्ध हुए है। ! 
हिट्ले प१रिषदो के उद्दंहय तथा कार्य 
(00९5 शा एच्रालाणा5ऊ थ॑ १५फाारए 2०णाल)5) 

प्रशासकीय विभागों के लिए सयुकत छ्विंट्ले समितियों की व्यवस्था की 
स्थापना के प्रमुख उद्देश्य य हैं सिविल-सेवा से सम्बन्धित मामलों के विषय मे सेवा 
योजक (09॥09८) के रूप मे राज्य तथा सिविल-सेवको के दीच अधिकाविक 
सहयोग स्थापित करना ताकि लोक सेवा म कुशलता लाई जा सके धौर कर्मचारियों 
के हिंता की रक्षा भी की जा सके, कर्मचारियों वी ल्षिकायतों को निवटाने के लिए 
एक यत्र की व्यवस्था झरना तथा घिवित स्रेवा वे विभिन्न श्रगो के प्रतितिधियों के 
प्रनुभवों तथा भिन्न भिन्न विचारों को एक स्पान पर जुटाना । 


ह्विदत परिषदो का सम्बन्ध केवल ७०० पौंड वाधिव तक वतन पाने वाल 
प्रनौद्यागिक (५०) ॥8605!00)) कर्मचारियों की समस्याओं से है। ह्िटते परिषदो 
के काय निम्न प्रकार हैं -- 

(१) करंचारी वर्ग के विचारों तथा अनुभवों का उपयोग करन के लिए 
सर्वोत्तिम उपायो की व्यवस्था करना । 

२) ऐसे उपायो की व्यवस्था करना कि जितके द्वाया कर्म चारी-दग अपनी 
सवा बी शर्तों के निर्धारण तथा निरीक्षण म भ्रधिक भाग ल सक तथा उत्तरदायी 
असाधो जा ध्कों।" 
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कर्मदाटियों के सयठन ग्रथवा सघ डड३ 


(३) सेवा की शर्तों, जैसे कि भर्ती, काम के घण्टे, पदोन्नति, भनुशाक्षन 
पदावधि, पारिश्रमिक तथा अतिवयस्कता की झायु (886 ० ४एफुलाशणाएशणा) 
आदि, का नियमन करने वाले सामान्य घिद्धान्तो का विर्धारण । 

राष्ट्रीय परिषद ([परिवाएणाबें ए०्णाता) मे, पदोन्नति के सम्बन्ध मे होने 
बाला विचार-विमर्श विषय के सामान्य पहलुओं तथा उन सिद्धात्तो तक ही सीमित 
रहेगा जिन पर कि पदोष्नतियाँ (शाणा०धणाऊ) सामान्य रूप से निर्मर रहनी 
चाहिए । किसी भी परिस्थिति मे ब्यक्तिगत मामलो पर विचार नही किया जायेगा । 

इसी प्रकार, राष्ट्रीय परिषद्‌ को यह छूट रहेगी कि वह प्रनुशासनात्मक 
कार्यवाही से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तो पर विचार-विमर्श कर सके, परस्तु बयवितक 
मामलो के सम्बन्ध भे कोई विचार-विनिमय झथवा बाद-विवाद नहीं होगा । 

(४) सिविल-सेवकों कौ अगामी शिक्षा (कप्रापरोधा ६५0७८७॥०॥) को 
» प्रोत्साहन देना तथा उनको उच्चतर प्रशासन तथा संगठन का प्रक्षिक्षण (77श्ापय8) 
देना । 

(५) कार्यालय की यस्त्र-रचना तथा सगठन में सुधार करता भौर इस विषय 
पर कर्मचारी-वर्ग द्वारा दिये जाने वाले सुझावों प्र पूर्ण रूप से विचार करने के 
झवसरो की व्यवस्था करना । 

(६) पसिविल-सेवको को वोकरी से सम्बन्पित प्रस्तावित विधि निर्माण पर 
सुझाव देना । 
ह्िट्ले परिषदों फा संगठन 
(0हशाउशाणा ० फ्रा0९४ एण्णल) : 

हिटले परिषदों के सयठन मे-- 

(१) एक राष्ट्रीय परिषद्‌ (8 )३४४०१४| (०ए्राश)), 

(२) जिभायीग परिषदें (0८ए/ 7४३ (०७7०३५) तथा 

(३) जिला या क्षेत्रीय समितियाँ (050: 07 रेधशाणाव। (0०ग॥॥॥625) 
सम्मिलित होती हैं । 

(१) राष्ट्रीय परिषद 

(एक्रा०े (०ण्म्थी] . 

राष्ट्रीय परिषद्‌ में ५४ सदस्य होते हैं। इनसे से भ्राषे सरकारी पक्ष के 
होते हैं और उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा सिविल-सेवकों भ्रथवा प्रन्य उच्च 
ग्रधिकारियों भे से की जाती है जिसमे राजकोष (पर्व) तथा श्रम मन्त्रालय 
(भा) ० क्‍.90०07) का कमर से कम एक-एक प्रतितिधि भ्रवश्य होता है। 
परिषद्‌ के शेष ग्राथे सदस्य कर्मचारी-पक्ष के होते हैं जिनकी नियुक्ति वितरण की 
एक निरिचत योजवा के ब्नुस्तार कर्मचारी-सधो द्वारा की जातो है। छिटले परिषदो 
के सविधान में कहा गया है कि “राष्ट्रीय परिषद्‌ के क्षेत्र मे ऐसे सभी विषय 
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सम्मिलित होंगे जोकि कर्मचारी-वर्ग वी सेवा थी शर्तों को प्रभावित करें ।'” राष्ट्रीय 
परिषद्‌ स्थायी समितियों (8870॥78 ००७॥॥॥४८८७), विश्विप्ट समितियों ($फ०४र्थ 
८०णाप7००४) तथा पदक्रम समितियों (0॥90८ ००॥॥४॥८८४) की नियुवित कर 
सकती है झौर इस प्रद्मार नियुक्ति की गई विसी भी समिति को विशिष्ट शक्तियों का 
हस्तान्तरण ध्थवा प्रत्यायोजत (0०८४9॥०॥]) कर सती है । 
(२) विभागीय परिषद 

(06कश(फल्यातरं (०0णालो$) ३ 

राष्ट्रीय परिदद्‌ का सम्बन्ध उन विषयो में नहीं होता जो कि धुद्ध रूप से 
विभागीय (?एा९५ 7६9870760() होते हैं। विभागीय मामलो के लिए विभागीय 
हिटले परिपदे होती हैं जिनकी नियुक्तितया स्वतन्त्र रूप से की जाती हैं. शौर राष्ट्रीप 
परिषद्‌ के समान ही इनमे सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के भ्राघे प्राघे प्रतिनिधि 
होते हैं। प्रामराल्य नियम के रूप मे, प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद्‌ की 
स्थापना की जाती है परन्तु बड़े विभागों में एक से ग्रधिक विभागीष परिपदें भी हो 
सकती हैं। इन परिददों की सदस्य सख्या कम होती है। विभागीय परिषद्‌ के 
सरकारी पक्ष के सदस्यों की नियुक्ति मस्त्री या स्थायी विभागाष्पक्ष द्वारा की जाती 
है। कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों का चुनाव उते सघो (#$$०८।७४०४$) प्रधवा 
सप प्रमृहों द्वार हिया जाता है जिनके सदस्य उत् विशिष्ट विभाय में काम करने 
वाले कर्मचारी होते हैं। विभागीय परिषदो के कार्य तथा उद्देय, जहाँ तक कि वे 
सम्बन्धित विभाग से ही विशेष रूप से लागू होते हों, लगसग वही होते हैं जोकि 
राष्ट्रीय परिषद्‌ के होते हैं। विभागोय परियर्दे ऐसी किसी पदोन्नति पर भी घादविवाद 
कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध मे कि कर्मचारी-एक्ष की श्रोर से यह आवेदन किया गया 
हो कि इसमें पदोश्नति के उन सिद्धान्तो का उल्लघन किया है जोकि राष्ट्रीय परिषद 
द्वारा अथवा उसकी प्नुमतति से स्वीकार हिये गये थे । विभागीय एरिपर्दे ऐसे मामलों 
की रिपोर्ट राष्ट्रीय परिषद को कर सकती हैं जोकि एक से अधिक विभागों की परिधि 
में झ्राते हो । इस व्यवस्था के ग्रतिरिक्त, राष्ट्रीय तथा विभागीय प्ररिषदों के बीच 
अपील का प्रौर कोई सूत्र (.0/०) नही है। राष्ट्रीय तथा विभागीय परिपदों के बीच 
कोई पद-सोएतीय सम्बन्ध (/क॥०/॥८छ7 ००४३९८०४०४) नहीं है । त्यापि, राष्ट्रीय 
परिषद्‌ को सभी विभागीय परिषदों के सविधान स्वीकार करने ही पड़ते है और 
ाप्रीय परिषद्‌ को ऐसे विभागीय विकासो से परिचित रखा जाता है नो राष्ट्रीय , 
करारो (३४॥003| ७टट८८0८0०६) कौ हृष्टि से अमगत प्रतीत होते हों। 


(३) जिला प्रथवा क्षेत्रीय समितियां 
(ए9जआातंत 07 रि९३्2०ाशे (0०का॥५६६३) 

ये जिला अयवा क्षेत्रीय समितिया देश भर में फँले हुए कर्मचारी-वर्ग की 
शुद्धत स्थानीय समस्याओ्ो को सुलभाती है । इसका निर्माण उसी सिद्धान्त ने अनुसार 
किया जाता है जिस पर कि विभागीय परिपदों का किया जाता है । 


ग्कू 
कर्मचारियों के समन झ्थवा रुप 8 


द्विव्ले परिषदों को सत्ता को सीमायें 
(जाप भ्रांणा$ ए 6 6ए॥007॥ए ण ॥6 शट्वा॥०ए ए०/ला5) 

प्रश्न यह है कि छ्िस्ले परिषदों को क्या सत्ता प्राप्व है ? हिंढले परिषदो 
के मविधान (0णह्राश्याणा; म॑ यह दिया हु्ना है कि “परिषद्‌ द्वारा जो भी निर्णय 
किय जायेंगे वे दोतो पक्षो की सहमति से ही किए जायेंगे, उन पर सभापति (0॥90- 
एाथ॥) और उप-सभापति के हस्ताक्षर होगे, उन निर्ययों की सूचना मन्त्रि-्परिषद्‌ 
((शआण्डय) को दो जायेगी झौर तब उवको कार्यात्वित किया जायेगा ।” विभागोय 
हिटसे परिषदो के निर्शयो (0225705) की सूचना विभागाघ्यक्ष [4९030 ० 0 
एककुधाणाथा।) को दे दी जायेगी और तब वे कार्यान्वित होगे , क्या इसका अर्य यह 
है कि मन्त्रि-परिषद्‌ छ्िटले परिषदों के निर्णयों को मानने को बाध्य है? यह हो 
सकता है कि छ्विटले परिषदो के निरंय मन्न्रि-परिषद्‌ की नीति के विरुद्ध हो ; यदि 
ऐस़ा हुआ तो मन्त्रि-परिषद्‌ के उत्तरदायित्व का क्या होगा ? इस स्थिति का स्पाटी- 
करणए सत्‌ १६१६ में किया गया था। दोनो पक्षो के बीच एक सममकौता है जिसका 
रपष्टीकररा इस प्रकार है. "ह्विटले परियदों की स्पाएता से सरकार ससद (08- 
]970॥)) के प्रति प्रपने किप्ती भ्री उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती, प्रौर 
मग्त्रियों (४७४८४) तथा उनकी सामान्य अथवा विश्विष्द सत्ता के भन्तर्गत कार्य 
करने वाले विभागाध्यक्षो को प्रत्येक स्थिति मे निश्चय ही ऐसी कार्यवाहियाँ करनी 
चाहियें जोकि लोऊ-हिंत की हृष्टि से ग्रावश्यक हो। यह स्थिति ससदीय सरकार 
तथा मस्त्रीय उत्तरदायित्व से सवैधानिक सिद्धान्तों मे भ्रन्तनिहित है और मन्‍्त्री न तो 
इसका परित्याम कर सकते हैं ग्रथवा न इससे बच सकते हैं । 


इस सर्वेधानिक सिद्धान्त (00780:00००० 977709|०) से यह स्पष्ट है कि 
जहाँ तक सिविल-सेवा का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा हिटले प्रणाली की स्वीकृति मे 
उसकी यह इच्छा अवश्य निहित है कि छ्विटले कार्यविधि (७/थ6५ फ़ा००८१ए७) 
का पूर्णाया सम्भव उपयोग न किया जाए, परन्तु लोकहित कौ दृष्टि से प्रपने उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करने मे छया अपती सत्ता के क्रियास्वय मे उसने प्रपनी कार्य 
करने की स्वाधीनता का परित्याग नहीं किया है और न वह ऐसा कर ही सकती है !" 


इस प्रकार, सिविल प्रयवा प्रसैनिक सेवा से सम्बन्धित मामलो पर संसद कौ 
सर्वोच्चता तबा सरकार का नियन्त्रण ययाएूर्व वतंमान है । फ़िर एक बात यह है कि 
जब तफ सस्ती सरपारी पक्ष को सममोते (#हस्ण्टागटाएं से सहमाति प्रकट करने 
का अधिकार न द॑ तव तक परिषद कसी भी सम्रोते अथवा निर्णय पर नहीं पहुँच 
सकती है| चा 700श३$ 0780०7 ने समभौतों से सम्बन्धित वर्तमात स्थिति 
को सक्षेप मे इस प्रकार व्यवत किया है कि “सरकारी पक्ष ग्रविभाज्य 04एश587ा०) 
होता है। सिविल सेया मे सम्पूर्ण ह्ििटले पद्धति की यह एक मूलभूत चात है! इस 
पद्धति के प्रद्येताप्रो ने इसे प्रपूं रूप पे हो समझा. । समझौते स्वय सम्पन्न नहीं 
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होते, बल्कि होते से पूर्व मन्त्रिपी द्वारा उसेके लिए स्वीकृति प्रदान वी जाती है /? 
बात यह है कि छ्विटले-परिषर्दे किसी समझौते प्रणदा निर्शय पर दव तक नहीं पहुंच 
सकती जब तक कि सरवारी पद्ष उससे सहमत न हो जाए प्लौर सरकारी पक्ष कसी 
भी मामले पर तब तक सहमत ने होगा जब तक कि उसको मन्त्रियों से विधिष्ट सत्ता 
प्रयवा भ्रधिकार न भाप्त हो जाए। 
हि्ले परिषदों के योग का मूल्यांकन 
[एच्ञॉपश्रंणा ण धर ए०६ ग॑ शताल। ए०णाता॥) . 

यदि ह्िदते परिषदों सें सरवार की शवितियों तथा उसवी प्रशासकीय ग्त्ता 
में कोई कमी नहीं होती है हो प्रश्न यह प्रैदा होता है कि बर्मचारी-वर्ग के लिए इन 
परिषदों की उपयोगिता बया है ? छिटले परियदों की सबसे पहली उपयोगिता यह 
है कि ये सेवा-योजक (९क(20)८7 तथा कर्मचारियों (£70970)525) के लिए स्रामू- 
हिंक रूप से मिलते के लिए एक ऐसे रथल कौ स्पवस्था करती हैं जहाँ कि दोनों पक्ष 
एक साय मिलकर बैठते हैं दया रमंचारी-दर्ग को प्रभावित करने वाले मामलों पर 
बाद-विवाद तथा विचार-विनिमय करते हैं। सरकारी पक्ष (सेवा-योजक) को प्रपने 
मत का भ्रौचित्य स्रिद्ध करना पडता है भौर उसके विषय में कंदारियों को सन्तुष्ट 
करना पड़ता है। इस सत्तुष्टि से सेवा-्योजक तया कर्मेचरारियों के बीच परत्पर एक 
दूसरे को समभने की भ्च्छी भावता उत्पन्न होती है। पारस्परिक विचार-वितिमय 
तथा बार्तालाप की इस रीति से भनेक भ्रान्तियाँ तथा मिध्या धारणायें दूर हो जाती 
हैं। जब पारस्परिक सहमति से कार्पवाहियाँ की जाती हैं तो अश्ापत कौ कार्य क्षमता 
तथा मनोबल [)40०:०॥) मे वृद्धि होती है ॥ 


इस व्यवस्था से सरकार भपती नीतियों के विषय में क्मंचारियों के विचार 
जान सकती है और उनमे सशोघन, परिवततेत भ्रधवा भावश्यक हेर-फेर कर सकती 
है। (ा, ७श॥शाएि ने, जिनका कि ब्रिटिश सिविल-सेवा में कामिक नीतियो 
(?८5थाएने ए०॥ट४3) के विर्माणा से धनिष्ठ सम्बन्ध है, इस तथ्य एर काफी जोर 
दिया है। उन्होने कहा “बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं यह स्वीकार करने को प्रस्तुत हूँ 
कि सदा योजक प्थवा प्रवन्धक, केवल झपनी झनिपुण भवस्था के कारण ही, स्वंदा 
यह नहीं जान पाते कि सर्वोत्तम स्थिति क्या है | भरत प्रबन्ध-पक्ष (३३९०० 
$70) के लिए यह बात बड़े महत्व की है कि सेया की शर्तों मे कोई भी परिवर्तन 
करने से पूर्व वह कर्मचारियों के विचार जानकर उससे लाभ उठाये ।"2 





3 ७9098 98 99 28000 7४ 9, ॥॥ 9४३)॥9790 # ५०७5७ [६6.) 7$%6 (79७) छल 
एहर क्र फिनेगर बयवे इपदबबल, झ.॥44. 

3 शाणारा, 'कब्डुकठध०णा बा गला एथ्राफणों।दाला भा फट (शो $2्ावथ 
कक खष्यावक०, १०! अज्जएाआ # उख् 


कर्मचारियों के सगठन भयवा सघ 3402४ 


हिटले परिषदों का सबसे बडा साम यह है कि इसके द्वारा कर्मचारी-बर्ग 
तथा प्रवन्ध-वाई के दीच ऐक्य एवं सहकारितापूर्णं सम्बन्धों का विकास हुआथा है। 

कर्मेनारी सध झब काफी उत्तरदायी हो गये हैं । उन्होने प्रतिष्ठा भी प्राप्त 
की है। उघर सरकारी पक्ष में प्रपनी प्रालोचनायें सुनने की क्षमता का विकास हुभा 
है। इस प्रकार ह्विटले परिषद के कारण, परकारी करमंचारी इस योग्य हो गये है 
कि वे वेतन, सेवा की शर्तों प्रथवा पदोश्नतियो आदि से सम्बन्धित झ्रपती मागो को 
हड़ताल अ्रथवा प्रन्य किसी असर्वधानिक उपाय का प्राश्नय लिये बिना ही पूर्ण करा 
सकें। ह्िटले परिषदें प्रतिवयस्‍्कता (809८200&000), काम के घण्टो, छुट्टियों, 
नौकरी से हटाये जाते, यात्रा-ब्यय, पदोन्नति के समय होने वासी वेतन-वृद्धियों, भर्ती 
(ए्थण्ापा:) तथा पदोन्नति के सिद्धान्तो से सम्बन्धित विषयों पर वादविवाद 
करती हैं, वे कमंचारी-वर्ग से सम्बन्धित सरकारी नीति के विषयों पर बाद-विवाद 
अथवा विचार-विनिमय नही करती । ह्विटले परिषदों ने “शान्ति बनाये रखने में 
हयथा कर्मचारियों को अपने कार्य के बारे मे प्रसन्न रखने मे”? बडी सहायता 
पहुँचाई है । 

यह एक सावंलौकिक तथ्य है कि हिटले परिषदो ने प्रवर तथा प्रवर प्रथवा 
उच्च तथा श्रघोनस्थ कमंचारियों (90१०४०७ श॥6 5४७०7५७०॥८$) के बीच सदु- 
भावना एवं मधुर सम्बन्ध स्थापित किया है । 


यह बात तो निश्चित है कि ह्विटले परिष्दों की सफलता सरकारी तथा 
कर्मचारी पक्ष के सहयोगपूर्ण रूख पर निर्भर होगी। भित्त मिन्‍न विभागों में छिंटले 
परिषदों को जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं वे भिन्‍्त-भिस्न हैं॥ यदि उच्च पदाधिकारी 
यह प्तोचते है कि कर्मंचारी-र्ग के साथ समान आधार पर वातचौत करना भ्रपमान- 
जनक है, प्रधवा घदि कर्मचारी ही दिये बिना लेने का स्वार्थी रुख झपनाते है, तो 
ह्विदले पद्धति कौ प्रसफलता भतिवार्य है। उच्च पदाधिकारियों को छ्विटले परिषदों 
के प्रति स्वेच्छाचारी नही, बल्कि लोकतस्त्रीय रुख झ्पनाता चाहिए, भौर कर्मचारियों 
को अपती माँयें प्रस्तुत करते समय सदा व्यापक राष्ट्रीय समस्याझ्रों को दृष्टिगत 
रखतः चाहिये । यदि ऐसा हुआ तो ह्विटले प्रशाली को सफलता बिल्कुल निश्चित 
है। ह्विट्लेवाद (५४/॥॥॥८//थआ)) की सफलता इस बात पर निर्भर है कि दोनो ही 
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हि लोक प्रशासन 


पत्तों की झोर से "विवाद तथा विरोध वो वजाये सहयोग एवं सममौते”? वी नीति 
झपनाई जाये। 

ट्विटले परिषदो ने सिविल-सवा बी सभी समप््याझो वे समाधान मे सहायता 
पहुंचाई है। सन्‌ १६२० से मिविज्न सेवा वा पुनर्वर्गीकि रण (रि०्णो३४४5८200) 
हुआ है तथा वेतनो, राजनेतिक प्रधित्रारों, झागामी शिक्षा (#ए7िधा ६४५८७॥००) 
तथा प्रशिक्षण (7आ078), परोग्नतियों (॥0770॥०॥5), भनुशायतर व झामाम्य 
मनोबल धादि म वृद्धि हुई है। भभी हाल के दर्पों में तो राष्ट्रीय ह्विटले परिषद्‌ की 
बंठक कभी-कभी ही होती है । गत पत्दरह वर्षों मे, पूर्ण राष्ट्रीय छिटले परिषद्‌ वी 
दो बार बँठकें हुई हैं। इनका भ्रधिद्राश कार्य समितियों (00797706६5) द्वारा ठथा 
दोनो प्रक्षो के बीच दिन प्रतिदिन सम्पक॑ बनाये रखबर सम्पन्न क्या जाता है। 
ओपवचारिक बेठकों (#०77००) 77८८४785) के स्थाव पर झनोपचारिक बाद-वियादों 
(ए0777थे 95९७४५॥075) का महत्व बढ गया है। ह्िटले प्रिषदों की महत्ता 
दिन ध्रतिदिन बढ़ती जा रही है भौर इसके बाय की मात्रा ने इसरो पमितियों तथा 
अ्रनोपचारिक बैठकों का उपयोग करने को बाघ्य कर दिया है | 
सिविल-सेवा पंचनिर्णक प्रयवा विवाचन न्‍्यायाधिकरण 
(76 (जी $8घं०6 ॥षाफ(क्रंता त70णशरो) . 

प्रश्न यह है कि यदि छ्विटले परिषदों में दोनों पक्षो के वीच मुलहू की बात 
चौत तथा विचार-विमर्श भस्तफल हो जाए, तो विवादों (0/90७(८४) के निपटारे के 
लिये क्या किया जाएं ? इस कार्य के लिये, ब्रिटेन मे, एक छिविल-्सेवा पचनिरणंय 
अथवा विवाचन न्यायाधिकरए है जिसकी स्थापना सन्‌ १६३६ म हुई थी । न्याया- 
घिकरण का एक भ्रष्यक्ष होता है जोकि एक प्रमुख वकोल होता है तथा दो भन्य 
सदस्य होते हैं जिनमे से एक राष्ट्रीय ह्विट्ले परिषद्‌ के कर्मचारी-पक्ष द्वारा घुनी 
हुई नाम-सूची (९४१०!) मे से लिया जाता है, और दूसरा परिषद्‌ के सरकारी पक्ष 
द्वारा भनोदीत नामबूची में से लिया जाता है। मुकदमे छ्विटले परिषंदों द्वारा प्रषवा 
कमेंचारी सघो हारा न्‍्यायाधिकरए (7779009) को सौंपे जा सकते हैं ॥ स्याण- 
पितरण द्वारा 'वर्गं' (0१४५५) के हो दावे (८0775) स्वीकार किय जाते हैं, व्यक्ति 
के नही | केवल ८५० पोण्ड भौर इससे कम वेतनो से सम्बन्धित दावे ही स्यायाधि- 
करण के समक्ष प्रस्तुत किये जा सबते हैं। परिलाभो (६श०एाए८॥।५), बार्य वे 
साप्ताहिक घण्टो तथा छुट्टियों को प्रभावित करने वाले दावे म्थायाधिकरण के 
सन्मुश्त॒ लाये जा सकते है। जेंसा कि हमने देखा, न्‍्यायाधिकरएा का कार्य यद्यपि 
भ्यायपूर्स, घैयेयुबत तथा यूरो' है किन्तु सीमित है। साथ ही, सरकार ने "नीति के 
भाघार पर' पचतिणंय को भ्रस्वीडृते करने का अधिकार प्रपने पास सुरक्षित रखा है 
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कर्मचारियों के सगठन झथवा सघ डंडे 


और पचनिर्णंय को कार्यान्वित करने की सरकार की वचनवद्धता ससद की उच्च 


सत्ता के अधीन है। परन्तु व्यवहार मे, पचनि्य को अ्रस्वीकृत ग्रथवा रह नही क्या 
गया है । 


भारत मे सुलह की बातचीत तथा विवादों के निपटारे का यब्त्र 
(१००ताल") ० िल्ट्ुणांडधंणा$ छाए 5शशिाशा 
]0970०5 ॥ |ग89) 

हिट्ले परिषदो की क्रावश्यकता पु 
(६९९९ ॥07 १४४॥०ए (०ए्राथा$) 

कर्मचारी वर्ग परिषद्‌ (8887 (0०७एथ८५)--सन्‌ १६५४ मे, भारत सरकार 
मे केन्द्रीय मन्श्ालयों मे, कर्मेचारी-वर्ग समितियों ($0४ (00॥९९$) की 
स्थापना का निश्चय किया । प्रत्येक मच्त्नालय (॥(0509) मे भ्रब दो कर्मचारी वर्ग 
परिषदें हैं--एक तो वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग परिषद्‌ ($0॥07 $0शी (०एशश०), जोकि 
द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों वे लिये है, और एक कनिष्ट कर्म चारी-बर्गं 
परिषद्‌ (70007 5086 0०णाटा), जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये है । 
वरिष्ठ कर्मचारी-वर्ग परिषद्‌ सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों (50एपरशणा: 
907700०28) तथा अनुभाग झधिकारिया (५००४० 0/॥#०९/5$), सहायकों (&४४४- 
(४70), आशुलिपिकों (5/67०8890८5) व लिपिकों (८/८:॥5) आदि के प्रति 
निधियों को मिलाकर बनती है। सम्बन्धित मस्वालय कुछ अधिकारियों (जिनकी 
सख्या निर्धारित तहीं है), जोबि अवर सचिव ([270० $८८८७/५) की परदस्थिति 
(१४0) से नीचे के नही होते, तथा ग्रलग्न कार्यालयों (॥७४०॥०४ ०8००७) के 
प्रधानी प्रथवां उनके द्वारा विद्रिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करता है जोकि ९रिपद्‌ 
में ध्शारान का प्रतिनिधित्व करते हैं । कर्मचारी-वर्ग के प्रतिनिधि कर्मचारी सधो 
द्वारा मनोनीत नहीं किये जाते, अपितु कमंचारियो द्वारा प्रत्यक्ष एप से चुने जाते हैं । 
थे दो बर्ष तक अ्रपने पद पर बने रहते हैं ' मन्त्रालय का सचिव प्यवा एक सयुकत 
सचिब (7076 $०७८(४»५) परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है। कमंचारी-बर्ग के प्रति- 
निधियों के परामर्क्ष से वह उनमे से एक को परिषद्‌ का सचिव नामजद करता है । 
यह भ्रावश्यक है कि त्तीन माहे मे कम से कम एक बार परिषद्‌ की बैठक अ्रवश्य हो , 
परन्तु कर्मचारी-घर्ग के १/५ भ्रत्तिनिधियों की प्रायना पर अध्यक्ष का परिपद्‌ की विशेष 
बंटक (१/८७॥॥४) बुलानी होती है। परिषद्‌ केवल उसी प्रस्ताव की सिफारिश कर 
सकती है जोकि प्रत्येक पक्ष के सदस्यो के बहुमत से स्वीकृत हुआ हो , और तर 
सम्बन्धित मस्त्रालय यह निश्चय करता है कि उस मिफारिश पर यदि कोई कार्यवाही 
की जाए तो क्या की जाए। परिषद्‌ की कार्यवाहिया (20०८८0/085) मत्ती (१४७७८) 


के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और असहमति के केन्द्रबिन्दुओं की ओर विशेष रूप से 
उसका ध्यान प्राकषित किया जाता है। 
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५० लोक प्रशातन 


बर्मचारी-वर्ग परिषद्‌ की बैंठयों में जिन विवादों का समाधान नहीं हो पाता 
वे समन्वय समिति (00-०४।कणा (०॥॥॥८८] वे सुपुई कर दिये जाते हैं जोडि 
स्वराष्ट्र, वित्त, वेमे, गृहनिर्माण तथा पूर्ति मन्‍्त्रालया के तीन वरिष्ठ पदाधिकारियों 
को प्रिलावर बनती हैं । 
कर्मचारी-वर्ग परियदों के उद्देइय 
(00665 ० 6 89ीं (०ग्राध|$] 
कर्मवारी-वग परिष्रदों वे उद्देश्य ये हैं (१) वारय वे स्तरों में सुधार वे 
सुकावों पर विचार करना , (२) कर्मचारियों बे लिए एक ऐसे यन्त्र वी व्यवस्था 
करना जिसके द्वारा वे भ्रपनी सवा की शर्तों वा प्रभावित वरने वाले मामलों ने 
विषय में प्रपन हृष्टिकारा से सरकार को परिचित वरा सकें , भौर (३) श्रधिकारियों 
बे बीच वैयवितक सम्पर्क स्थापित करन के उपायो की व्यवस्था करना जिससे वि 
उनके बीच सौहाददंपूर्ण सम्बन्ध का विकास हो और कर्मचारियों को शभ्रपने कार्य म 
अधिक रुचि लते का प्रोत्साहन मित्रे । य परिपदें परामझ्नंदात्री ससथायें हैंझऔर 
(१) कमधारियो की कार्य करत की दश्शागं एवं च््तों, (२) सेवा की द्ातों दा नियमन 
करन वाल सामान्य सिद्धास्तों, (३) कर्मचादी-वर्ग के कल्याण ठथा [४) वाय-क्षमता 
एवं बाय के स्तर में सुधार से सम्बन्धित कोई भी मामला इनकी बैठकों में वादविवाद 
के लिए प्रस्तुत विया जा सकता है। 
बनिष्ट-कर्मचारी वर्ग परिधदों वी रचना तथा उनके कार्य भी मुस्यत वेसे ही 
होते है । इसमे सहायपको (8५55090) भ्रघवा उनके ऊपर वी पदस्थिति वे श्रधिकारी 
सरकार का प्रतिनिधित्व बरतें है | सम्बन्धित मन्वालय का उप-सचिव [6909 
$८८९७४५) इसका अध्यक्ष होता है। क्मचारी-वर्ग वे प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से 
कर्मचारियों द्वारा ही निर्वाचित क्ये जाते हैं | इस कार्य के लिए कम्रंचारियों को दो 
वर्गों म बाटा जाता है. (१) दफ्तरी प्रौर रिकार्ड छाटने वाले, प्रौर (२) जमादार, 
चपरासी फर्राश्, चौकीदार व मेहतर आदि । प्रत्यक वर्ग एवं अ्रतिरिक्‍त प्रतिनिधि 
का निर्वाचन कर सकता है जोकि उच्च श्रेणी से सम्बन्धित एक सरकारी कर्मचारी 
होना चाहिये परन्तु वह प्रनुभाग अधिवरारी ($६८0ण०॥ ०ही८४7) से ऊची पदस्तयिति 
(६०॥८) के पद पर भ्रासीन नही होता चाहिए। डाक व तार तथा रेलवे विभागों 
की श्रपनी निजी सस्थायें ग्रथवा परिपदें होती हैं जिनके द्वारा वे कमंचारी-वर्ग की 
सनश्ष्याओं का समाधान करते हैं । 
सरकार के ग्रौद्योगिक कर्मचारी “भारतीय श्रमिक सघ प्रधिनियम, १६२६" 
[706॥4॥ 77806 (707ण5 #०८ 926] तथा “ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 
१६४७! (॥0॥5772 005900८5 ॥०।, 947) के प्रन्तर्गत झाते हैं। ये अधिनियम 
सरकार तथा गैर-सरकारी कर्मचारियो के दीच कोई भेद नहीं करते , और यदि ये 
इनके वीच कोई भेद करते भी है तो वह उस उद्यम प्रथवा सेवा की प्रकृति पर 
प्राधारित होता है जिसमे कि कर्मचारी काम कर रहा होता है, श्रथवा उसके कार्यों 


क्मचारियों के सगठन झयवा सघ 4१ 


वी प्रकृति तथा उसको प्राप्त होने दाल्ने परिलामों [£ए9णणध्यां$) की मात्रा पर 
आधारित होता है । अधिनियम (#०) मे विवादों के निपटारे के लिए, बुछ गर्तों के 
पूरा होने पर ऐच्छिक पच-निएंय (४०ण्मा/डा> आणशावा०॥) की तथा जनोपयोगी 
मेवाय्रों की स्थिति में झनिवाय न्यायिक निशय ((00एए/509 बछा्४८४६४०॥) 
को व्यवस्था है जब तक कि सरकार हडताल की धमवी को निरघेंक अथवा न्यायिक 
निर्णय की आवश्यकता को ग्रनुप्रयुक्त न समझे ॥ इस प्रकार का न्यायिक निर्णय 
सरकार द्वारा स्वीज्वत होने पर दोनो पक्षो पर भ्रनिवार्य रूप से लागू होता है प्रौर 
तदनुसार उसकी सूचना दे दी जाती है । 


भारत में विवादों के निपटारे तथा सुलह की बातचीत की व्यवस्था को 
आलोचना 
(एकसापएततआआा ण॑ १ इलीौफाल) णि $शीलाला। जाते ९४०३३०॥5 0 
495ए0७०७) 

बेतन ग्रायोग (293 (०एाए5४णा) (१८५७-५६) के समक्ष गवाही देत 
हुए कर्मचारियों के ससठनो न सरकार तथा उसके कम्मंचारियों के बीच विवादों के 
निपटारे तथा सुलह को बातचीत की वर्तेमान व्यवसक्ष्या बी निम्नलिखित झआलोच- 
ताएं की -- 

(१) सरकार मे, विवादों के निवारण क॑ एक प्रभावज्ञाली अस्त्र के रूप मे 
संयुवत परामर्श बे सिद्धान्त को स्वीकार करने की इच्छा का भ्रमाव था , 

(२) वहाँ भी जहाँ कि वार्तालाए-यत्त सुविचारधूर था, वह कुशलता के साथ 
काय नहीं कर रहा था , 

(३) बैठकों (॥००४०९४) का झायोजन नियमित रूप से नही क्या जाता 
था, अथवा निर्णय (/920/5075) करने या उनको क्रियान्वित करने में श्ीज्नता नहीं 
की जाती थी , 

(४) प्रश्चामन का प्रतिनिधित्त करन वाल वुछ आंधकारी उस यन्त्र-रचना 
के प्रति, जिसके ग्रन्तमत कि उन्हे कार्य करना था, उचित रुख नही भ्पताते ये । 
कर्मचारी-वर्ग परिषदों (888# ७०५०८॥॥४) के विषय म॑ बेतत आयोग के प्रतिवेदन 
(8०७०): में कहा गया कि “कर्मचारी-बग परिषदों तथा छ्िटल यमन मे बहुत कस 
समानता पाई जाती है, हाँ इनके नामकरण में अवश्य बुछ समानता है। इन 
परिषदो के उद्देश्य तो क्षाफी व्यापक हैं, परन्तु उनकी झजितया सथा कार्यविधिया 
उनके सक्रिय काय-क्षेत्र को प्रत्यन्त सोमित कर देती हैं । सेवा की झर्तों से सम्बाघित 
अधिकाश मामले ग्रामतोर से केन्द्रीय स्तर पर निपटाये जाते है, विभागीय स्तर पर 

नही , परन्तु ऐसे मामलो पर विचार करन के लिय कैन्द्रीय कर्मचारी-वर्ग परिषद्‌ जैसी 
कोई सस्था नही है । परिणाम यह होता है कि कमंचारी वर्ग परिषदों की सिफारिशों 
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डर लोक प्रशासन 


सामान्य रीति वे अनुसार उपयुतत मन्त्रालयों वो विचाराय प्रेषित कर दी जाती हैं 
और उत पर जो निर्शय विय जाते हैं, एक प्रवधि के पदचातु, जोनि वभीवलभी 
विचारणीय होती हैं, परिषदों वो बतदा दिए जात है। सरवारी पक्ष वो यह सत्ता 
प्राप्त नही होती कि बह सखार के उत्तरदायित्त पर विसी भी बात वे लिए बचन- 
बढ़ हो सके , इसरे सदस्य प्रवित से अधित अपने वेयत्रितत्र सामयित्र विचार प्रवट 
कर सकते हैं परलु सस्पार किसी भी प्रशार उनको स्वीकार वरने के लिए वाध्य 
नहीं होती । इन परिस्थितियों मं, इन परिषदा वो सुलह वी वार्ताताप मे यस्त्र की 
सज्ञा नहीं दी जा सकती । वस्तुस्थिति यह है दि य परिषदें वर्मचारियों ने प्रति- 
निधियों के लिये केवल एप एटा मच मात्र हैं जहां से कि दे श्रपनी व्यथाश्रों एव 
श्षिकायतों को प्रस्तुत कर सर्वे और सरकार द्वारा मनोनीत व्यवितियों ये सम्मुख 
अपने विचार रख छर्दो । हम तिश्चयपूर्वव थह नही कह सकते कि इस परिषदों वा 
पराप्श एवं विच्धर विमश बरन के यन्द्र वी व्यवस्था करने वा साधन भी माना 
जा सकता है। हम जो सूचना उपलब्ध हुई है उसस यह प्रकट नहीं होता वि सरकार 
द्वारा इन परिषदो वे सम्मुख वाई भी समस्या या प्रस्ताव विचाराय॑ प्रस्तुत किया 
गया हो । इन परिषदा वा छ्विटल परिपदों से पूरांत भिन्न माना 
जाता है। 
भारत मे छ्विटल परिषदों की अत्यधिक भ्रावश्यवता है। वेतन श्रायोग न 
सरकारी क्मचारियों के विवादा को मुलभान तथा सुलह की बातचीत के लिये भ्रपन 
प्रतिदेदन मे निम्न वात! बी स्िपारिश वी 
भगड़ो को सुलभान तथा सुलह की बातचीत के लिए, एक बेन्द्रीय सयुकत 
परिषद्‌ (06007॥ 3000६ ८०४००॥) सहित, जिसम, कि प्रौद्योगिक तथा गैर-धौद्योगिक 
केद्धीय सरकारी कमंचारियों के सम्पूर्ण निकाय (५/॥०॥८ ७००५9) का प्रतिनिधित्व 
हा, हिद्ले-तुल्य यन्त्र की स्थापना होनी चाहिये | केन्द्रीय संयुक्त परिषद्‌ वी एक 
समिति औद्यागिक कर्मचारी वर्ग स सम्बन्धित मामलों को निवटा सकती है। 
इमी प्रकार विभागीय सग्रुक्त परिषदों की भी स्थापना होनी चाहिए | 
सुलह की बातचीत ()३८४०॥७॥०॥) के सयुक्त यन्त्र वें एक-एक आवश्यक 
पूरक ((०एह्ञथा८या) के रूप में ऐसे भ्रनिवार्य पचनिर्णय ((०गाए्0500 
4॥93॥90000) की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि बेवल मास्यता प्राप्त सस्थाओो (सधो) 
के लिए ही खुला हो गौर ऐसे कक्‍मंचारियों के वेतन व भत्तों, कार्य के साप्ताहिक 
घण्टो तथा छुट्टिया तक सीमिव हो जोकि वर्तमान द्वितीय श्रेणी के स्वर से ऊपर 
केनहो। 
श्रम मन्त्रालय (शाह; ० 0०77) क्मंचारी सम्बन्धों (शी 
:४(४0058$) से सम्दद् महत्वपूर्ण मामलों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। 
मा कब सयुकत परिषद्‌ स॒ विश्वेप रूप से इसका सम्बन्ध होना चाहिए 
और इसको पच मण्डल (फेठआप छह आं0३०७) के अध्यक्ष की नियुक्तित करनी 


कर्मचारियों के संगठन झथवा! सघ डश्रे 


चाहिये, यदि पच-निणंय झ्रावश्यक हो, तो भारत मे छ्विटले प्रिषदो को अत्यधिक 
आवश्यकता है । कर्मचारियों के झगड़े जितने फलस्वरूप हव्तालें होती हैं भारत 
में आगेटदिन की बात हो गई है। छ्विट्लेवाद (३४॥॥६9७॥) को मुख्य महत्ता 
उन साधनों में निहित नही है जोकि यह भगड़ो को सुलम्लने के लिए प्रस्तुत करता 
है (देंसे उत साधनों का झऋपया निजी महत्व है), अपितु उन अवसरो (0.ए07- 
॥एग्र58) में निहिंत है जिन्हे यह भूगड़ो तथा हडतालो को रोकन के लिए उपलब्ध 
कराता है। 


टिप्पणो--भारत मे सरकारी सेवाओ भे हडतालों पर रोक लगा दी जायेगी 
और केन्द्र रारकार के कर्मचारियों के सपो मे किसी भी बाहर के व्यक्त को पद 
ग्रहरा करने को अनुमति नहीं होगी । सरकार पचतिणांय द्वारा विवादों का निबटारा 
करने वे लिए सेवाप्रो की सभी शाखाओो मे सुलह यन्त्र की स्थापना करेगी। 
(हिन्दुस्तान टाइम्स, ६ झगस्त १६६०) 
भारत सरकार कुछ सरकारी सेवाझो मे हृडतालों पर प्रतिवन्ध लगा रही हे । 
सरकार अपने कर्मचारियों को दो ठोस लाभ प्रदान करने का विचार कर रही है-- 
विभिन्न स्तरो पर एक सयुक्त वार्तालाप यन्त्र (7णा ग्रद१०ध४धाह़ गराउलशए) 
और इसके झज़फल रहने की स्थिति से पचनिर्णय (कषग्रशबाणा) । 


श्३्‌ 
अमेरिकन सिंविक्त सेवा 
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प्रशासन की काय क्षमता एवं वड़ी मात्रा म उस कर्मचारी-वर्ग की कार्यक्षमता 
पर निभर रही है जोकि प्रशांसन की व्यवस्था करता है। कसी भी दश वा 
कुशल प्रशासन प्रिविल सेवा की क्षमता एवं समषता पर निर्भर होता है। कसी भी 
देश की सिविल सवा के सम्बन्ध म जो प्रमुख प्रश्न पैदा होते हैं वे ये हैं सिविल 
अ्रथवा अस्ैनिक सबको वी भर्ती (ए८्टाप्ाग्राध्य) किस प्रवार की जाती है भौर 
उहे प्रशिक्षाप ([9978) विस प्रकार दिया जाता है? उसका चयन योग्यता 
()(६४॥) क प्राधार पर क्या जाता है भ्थवा केवव वैयवितक तथा राजनैतिब 
आ्राधार पर ? उनवा वर्गीकरण क्म्रि प्रवार क्या जाता है ध्रोर उनको बेतत बिस 
प्रकार दिया जाता है ? उनक काय का मूल्यावस किस प्रकार किया जाता है भौर 
किस किन दशाओं एद दर्तों क भ्रन्तगत उन्हें पदोच्मत (270॥०।८) क्या जाता है ? 
व किस प्रकार प्रनुशासित (7)/50]00८0) रह सकते हैं ? पदो से उन्हे विस प्रकार 
तथा बयो हटाया जाता है सरकारी सेवा जीवन वृत्ति ((»«८7) के लिए क्सि 
सीमा तक प्रवसर प्रस्तुत करती है ? सिवित्र सेवा की काय-क्षमता इन तथा ऐस ही 
अन्य सम्बन्धित प्रश्ना के समुचित हल पर निभर होती है। गत प्रध्याया मे इन 
समस्‍्याग्रो मं से अनेक पर विचार किया जा चुका है। यहाँ तो केवल प्रमेरिकन 
सिविल सेवा वी कुछ महत्वपूणा एवं विश्विप्ट समस्याय्रों पर ही विचार क्या 
जाना है । 


पहल ग्रमेरिका म सिविल सबको का चुनाव योग्यता के आधार पर तहीं 
बल्कि राजनंतिक विचार के थ्राधार पर विया जाता था और इसलिए अमेरिका का 
छूट खसोट प्रणाली (5905 ६/४(८४॥) को बुरयात भूमि कहा जाता है। राज्य 
के पद विजेता राजनैतिक दल द्वारा अपने समथको में घूट के माल के रूप में बाटे 
जाने थे । देश के स्तामाजिक एवं राजनेतिक जीवन पर इस लूट खसोट प्रणाली का 
बडा दूपित प्रभाव पट्ता था । अनेक योग्य ध्यक्तियो दथा सगठनो न सिविल सेवा 
के सुधार के प्रश्न को अपना केन्द्र बिदु बनाया। इसका ही परिणाम यह हुआ 
कि सन्‌ १८८३ मे काग्रेस्त ने एक अत्यत महत्वपूर्ण सिविल सेवा अधिनियम पारित 
क्या जोकि सामान्यतः पेन्डलटन अधिनियम [एशा०तलणा #0] के नामसे 
विग्यात है श्रौर जिसत उसी दिन स्‌ राष्ट्रीय सिविल सेवा में प्रवेश का नियमन 
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करने वाले एक मूलभूत काूूत के रूप मे कार्य किया है, यद्यपि समय-समय प्र 
इसमे ग्रनेझ सझोधन होते रहे हैं । ६५ प्रतिशत सिविल सेवक ग्रव प्रदर्शित योग्यता 
के आयार पर ही अपने पदो पर झासीत हैं। बूट-खसोट श्रभी पूर्ण रुप से समाप्त 
नही हुई है बयोकि इसका अन्त वडी कठिनाई से होता हैं। पर इतनी बात झवश्य 
है कि धयुक्त राज्य प्रमेरिका वी कामिक व्यवस्था (?शइ०गाल $)४धग) मे 
योग्यता प्रणाली ने भ्रब वह स्थान प्राप्त कर लिया है जिस पर गयं क्रिया जा 
सकता है। 


सन्‌ १८८३ का पेन्डलटन झ्धिनियम 
(06 एशाव]९॥0 8९४ ० 883) 

इस महत्वपूर्ण अधिनियम के मुस्य लक्षण निःन्र प्रकार है -- 

(१) इस प्रधिनिषम मे राष्ट्रपति को यह प्राविव्वर मिल गया वि वह सयुबत 
राज्य सिविन सेवा प्रायोष (एणाट्व डगल एच सशए८ एगाया5च०7) 
का निर्माण करने के लिए, सीनेट के द्वारा और उसको सलाह तथा सहमति से तीत 
व्यकितिया को सिविल आयुक्त (00॥ $6१0८ (०गाग55ण९७) नियुक्त कर 
सके, परन्तु उनमे दौ से अधिक व्यवित क्सी एक ही दल (९79) से सम्बद्ध न हो । 
य आयुवत केवल राष्ट्रपति (!68062॥() द्वारा हो हटाय जा सकते है । 

(२) इनका कार यह है कि य राष्ट्रपति के कधनानुसार एसे उपयुक्त नियमो 
क निर्माण मे राष्ट्रपति की सहायता करे जोकि अधितिय्रम को कार्यरूप देने के लिए 
आवश्यक हो । एक वार जब इव नियमो की घोषणा करदी जाय तो सयुक्‍त राभ्य 
के सभी प्रधिकारियों का यह कत्तंव्य हो जाता है किये उन्हे कार्यान्वित करते में 
सहायता दें । 

(३) "भच्छे प्रशासन की दृष्टि से जहा तब भी सम्भव होगा" इन नियमों 
के द्वार/ विम्तलिसित व्यदस्थाए को जागेगी (क) कतंमान में वर्गील्गत अथवा 
भविष्य मे वर्यकरुत की जाते वात्ती लोक सेवाओं मे श्रवेज्ञ के इच्छुक प्राधियों वी 
उपयुक्तता एव पात्रता की जाँच करन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की 
व्यवत्या , (ख) परीक्षाएं व्यावह्यरिक प्रद्रंति की होगी और उनके द्वारा यह देखा 
जायेगा कि प्रार्थी उस सेवा के क्तेव्यो को पूरा करन वे लिए उपयुक्त पात्र हैं 
या नही जिसमे कि वे भ्रपनी नियुक्तित चाहते हैं, (ग) प्रत्यक श्रेणी के पद उन 
व्यक्तियों द्वारा भरे जायेगे जोकि परीक्षाद्ों म सर्वोच्च क्रम रे स्थाग प्राप्त करेंगे , 
(ध) वाशियटन में स्थित पद विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों मे उनको जनसत्या के 
भ्राघार पर वाद दिये जायेंगे, (ड) अच्ठिस रुप से पुष्टीकृच (८ण्रातिणवत) 
नियुत्रित से पूर्व परिवीक्ष (27093॥00) की अवधि की व्यवस्था की जायगी 
(च) इन नियमो (२ण८७) के आवश्यक भ्रपवादों (८८०४४.४ ७८्थुप्रणाई) वा 
उल्लेख नियमों में ही विया जायेगा और आरायोग के वाधिक प्रतिवेदनों मे उराबे 
कारख (7२९४४०॥५) दिय जायेंगे , (छ) झायोग परीक्षाओं व्यू सचालन करेगा, 
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कांग्रेस की प्रेषित करने के लिए वापिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति वे समझ्ष प्रस्तुत करेगा 
जिमम प्त्य बावों हे साथ ही प्रधिनियम के प्रभावपूर्ण वायस्वियन के लिए सुमाव 
भी दिये जायेंगे । 

(४) श्रमिव व वारीगर तथा सीनेट द्वारा पुप्टीवरण ((०णविए9॥0॥) के 
जिए मनोनीत (]भ०॥॥४»६0॥ व्यकित झ्रधिनियम वे प्रपिवार-क्षेत्र से बाहर रखे 
गये हैं। इस प्रकार वर्गोद्ठित' (20055#०0) पदों पर योग्यता सिद्धान्त [|भल्यां 
ए॥०|४) लागू होता है | वर्मचारी भ्रव दलीय कार्यों वी दृष्टि से क्ये जाने वाले 
मूल्याकन से घुवत हैं, प्रौर उन्हे यह प्रधिकार नहीं है कि वे राजनीति में सक्रिय रूप 
से भाग ले सके । सयुकत राज्य प्रपेरिका मे सिविल सेवा सुधार का मुख्य झभान, जो 
“दम्डलटन ग्रधिनियम' वे साथ प्रारम्भ हुआ था, श्रव इस उद्देश्य की प्रोर है कि 
प्रदर्शित योखता के ग्राधार पर ही नियुक्षियाँ की जायें और नियुक्तिताधियों 
($972॥2०) को यह ग्राश्व/सन दिया जाये कि कुशल कार्य -सम्पादन तथा श्रेष्ठ 
व्यवहार की स्थिति मे उन्हे पदावधि वी सुरक्षा प्रदान वी जाएगी। 
सिविल सेवा प्रथवा प्रसैनिकसेवा झ्रापोग 
(एच $शए९९ (जाए59/0॥) 

सन्‌ १८५३ के प्रधिनियम मे राष्ट्रपति तथा सीनेट द्वारा नियुवरत विये जाने 
वाले तोन सदस्यों के द्वितलीय सिविल सवा प्रायोग की स्थापना की व्यवस्था वी 
गई। झायोग परीक्षाग्रों के लिए नियम बनाता है, उनका सचालन बरता है भ्ौर 
पात्र प्रत्याशिया (8॥0: ०७४०७॥४७०४) की सूचियों वो प्रमाणित करता है, 
सिबिल सैवको वा वर्गीकरण करता है, उनक लिए नियम तथा विनियम ([0/९$ 
46 7९8७9/075) बनाता है, सेवा के लिए श्रशिक्षण (]78078) वी व्यवस्था 
करता है, राजतैतिक क्रियाप्रो क भ्रारोपों की जाँच पड़ताल करता है, सिविल सेवा 
निष्ठा नार्यक्रम का सचालन बरता है, सन्‌ १६४८ के उस कार्यपालक भादेश को 
क्रियान्वित करता है जिसके द्वारा कि सम्पूर्"ा सेवा ($०४१०८) के श्रन्त्गंव नौकरी 
के सम्बन्ध म न्‍्यायपूर्ण कार्यवाहियों एवं वायंविधियों की प्रपेक्षा की जाती है, 
प्रस्थापना शाखाग्रों से सवा अभिलेख ($0४॥८४ 7८००।४३) प्राप्त करता है, कार्य 
कुशलता माप प्रणानी (8म्रिथक्षारए गशगराड़ 5४४27) तथा सवा-निवृत्ति विधि 
(शिशााशव0८०४ 89) की व्यवस्था करता है तथा सिविल सेवा के सुधार एवं उन्नति 
से सम्बन्धित ग्रन्य झनेक कार्य करता है। ग्रापोग़ इन वारयों को स्थारह समायों & 
(0।0807$) तथा अन्य झनक इकाइयों ((77) के द्वारा सम्पन्न करता है। झयोग 
के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण (09८७०) म सभागो द्वारा झनक ऐस कायं सम्पन्न 
किये जाते हैं जैसे वि वामिक वर्गीकरण (?ा४०ा7० ९३७६७१०७४॥०॥), परीक्षाये 
लेना तथा काम पर तियुकत करना, सेवा निवृत्ति, राज्यनिष्ठा का अवलोकन, सेवा 
अभिलेख, वजट तथा वित्त (80080 3७8 थ्लिक70०), बूचना [परगिाएबा०णा), 

जाँच पड़नाल तथा निरीक्षण | संघीय प्रशासनिक अधिकरणो वी आवश्यवताम्ो की 
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पूर्ति की हृष्टि से देश को चोदह सिविल सेवा क्षेत्रों से विभाजित किया गया है और 
भुष्य-मुल्य नागरो मे प्रत्येक क्षेत्र के प्रधान कार्यालय हैं। अमेरिका मे लगभग १७०० 
प्रकार कौ सिविल सेवा परीक्षाये पाई जाती हैं जिनमे निम्नलिखित महत्वपूर्ण है 
(१) "समवेत” तथा “असमवेन” परीक्षाये (#इ5९एश्त श्ञा्त तन 
35९९0 टएक्षावाबा।णा5) । 
(२) “प्रतियोगिता” तथा “प्रतियोगिता” परीक्षायें (0०४एलवाएए९ छाव॑ 
था-एण॥एथ(एट टिडआशा4॥र0075)। 
(३) व्यावहारिक बनाम सामात्य परीक्षायें (एकलव ७ (शाह! 
एष्शाातबराणा$) । 
जब किसी प्रत्याशी ((४४270402) से परीक्षा के लिए किसी तिदिष्ट स्थान 
(0५0879००१ 9]32०) पर उपस्थित होने के लिए कहा जादा है तो उरे “समबेत 
परोक्षा” के नाम से पुकारा जाता है, और यदि प्रत्याशी से परोक्षा के लिये किसी भी 
स्थाव पर उपस्थित होने की मांग नहीं की जाती तो उसे “प्रसमदेत परीक्षा ” कहा 
जाता है| लिपिक अथवा अन्य अधीनस्थ प्रद्वति के प्रविकाश पदो के प्रत्याशियों के 
लिये “समवेत परीक्षा की ही व्यवस्था वी जाती है ) इत प्रत्याशियों की प्ररोक्षा 
वर्गों (6:०09») भे लो जाती है भोर बह पूर्णतया लिखित होती है, उदाहरण के 
लिये प्राशुलिपिको ($६॥0870]/02$) तथा मुद्रलेखको (90:5७) को राज्यों मे 
४०० अथवा उससे भी अधिक निदिष्ट स्थानों मे से एक में जाना पठता है और 
नियमित परीक्षा में बंठना होता है। परीक्षा मे श्रेष्ठता एव प्रवीणता के क्रम से 
प्रतियोगियों फो सूचीबद्ध कर लिया जाता है| सिविल-सेया के उच्चतर श्रेणी के पदो 
के प्राधियो (॥99॥८०75) से सामान्यत यह माग नही की जाती कि वे परीक्षा के 
लिये किसी स्थान पर उपस्थित हो । ऐसी परीक्षाप्रो को “प्रसमवेत् परीक्षात्रो” की 
सज्ञा दी जाती है। उच्चतर श्रेणी के पदो के प्रत्याशियों को औपचारिक परीक्षा, 
वास्तव में जिल्युल होती ही नहीं। उनके प्रनुभव, ब्यक्तित्व (?९५5०॥9॥9), 
उतकी शिक्षा एवं सामान्य योग्यता का यरूल्याकत साक्षात्कार ([एशए७५७) तथा 
प्रमाण पत्रों द्वारा ही कर लिया जाता है , कमी-केभी इसके अनुपूरक के रूप भ, 
किसी ऐसे निर्धारित कार्य की सम्पन्नता के द्वारा ही मृल्याकन किया जाता है जैसे 
कि कोई मौलिक विवरण का लेख तैयार वराना । 
परीक्षाएं प्रधिकतर “प्रत्रियोगी' (0०४७०७४४०) प्रकृति कौ होती हैं । 
प्रत्याशियों का चयन (52८८४०॥) पद के कार्य की सम्पान्नता (?८एणग॥०) के 
प्राघार पर किया जाता है। कुछ परीक्षायें अप्रतियोगी भो होती हैं भौर प्रत्याशी को 
उनम केवल उत्तीणे होना होता है । 
अमेरिका मे व्यावहारिक परीक्षाओ्रो (छब्लाप्णे #ःबण॥ा8ए०ा5) पर जोर 
दिया जाता है। पेन्डलटन अधिनियम में यह कहा गया है कि परीक्षायें “व्यावहारिक 
प्रकृति को होनी चाहिए” भोर जहाँ तक भी सम्भव हो, “उन विषयो से सम्बन्धित 


अश८ लोक प्रश्मामन 


होनी चाहिए जिसके द्वारा कि उत सेवाप्रो के वारयों को सम्पन्न करने वो परोक्षाप्रो 
की सापेक्षिक क्षमता एवं योग्यता को न्‍्यायपूर्ण जांच की जा सके जिममे किये 
नियुवतर होता चाहएे हैं ।' परीक्षा की यह प्रदत्ति दोषपूर्ों है वयोकि इसमें प्रत्याशी 
वी सामान्य योग्यताप्रों कौ जाच नहीं वी जाती । ब्रिटेन में परीक्षाप्रो बी जो पद्धति 
है उप्तके द्वारा मत्याशी की सामान्य योग्यदाओ, गुछझो एक क्षमता वी जाच की जाती 
है। "बुछ्च भी हो” "प्रमेरिकन परीक्षा ध्र्षाली में ध्भी भी यह बमी पाई जाती है 
कि उसवा उद्देश्य केदल ऐसे प्रत्याशियों वी भर्ती करना मात्र है, इससे प्रधिक नही, 
जो कि किसो विशिष्ट भौर हम्भवत मैत्यक (००४७८) बाय को संभाल सकें- 
इसमे प्रत्याशे घी उन बौद्धिक योग्यताधों एवं क्षमताप्रों का प्यान नहीं रखा जाता 
जो कि एक वार वियुवत होने के पश्चात्‌ उसको झोर प्रधिव विशाल उत्त रदायित्वो 
मै बहत बरने के योग्य बनायेंगी ।" प्रव भ्रमेरिका में सामान्य इकान प्रत्याशियों की 
सामान्य योग्यता बी जाच करने वी ब्रिटिश परोप्ता को पद्धति के प्रतिरुष के पोर 
वो ही है। सिविल सेवा धायोग ने भव कालिजो से निकले हुपे नये छात्रों के लिये 
एक साम्राम्य-कार्य परीक्षा' वी व्यवस्था वी है। 


उन सभी प्रत्याशियों को पात्र सूची (६0८ 0) में रखा जाता है जोकि 
७० प्रतिशत या इसस प्रधिक प्रक भ्राप्त करते हैं। जब कभो भी किसी विभाय 
(0कक॥002॥॥) में कोई स्थान रिक्त होता है तो नियुक्त भषिकारी [8900॥॥758 
0फ्ि८ल) को पाज प्रत्याशियों की सूची में के तीन सर्वोच्च नामों में से एक का 
चपन करके उस पद को भरना होता है। नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति का 
परिषीक्षा (2700300) पर रखा जाता है॥ यदि उसका कार्य सन्तोषजतक होता 
है तो उस स्थायी कर दिया जाता है। रूमेचारी-वर्ग मे किस्ती भी प्रकार कौ वाये- 
क्षमता तथा मनोबल ()(००।८) तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उन्हे 
पदस्थिति (रिछा:) तपा वतन भे बुद्धि का न्‍्यायपूर्ण एवं युवितसगत प्राश्वासन ने 
दिया जाय । श्रत परदोन्नतियाँ (?70॥00०७), योग्यता ()४०४॥) के प्राधार पर 
की जाती है। योग्यता की जांच पदोन्नति-परीक्षाप्रो (207005 दकणशा॥9005) 
था प्रत्याशी को कार्य कुशलता मार्षों (धदाटाथा८) 720785) के भाषार पर 
को जाती है। पेन्डलटन अ्रधिनियम' में पदोन्नति परीक्षाप्रों की व्यवस्था है। 
भ्रधितियम मे यह कहा गया है कि किसो भी वर्गक्ृत प्रधिकारी स्‍भथवा बमंचारी 
की पदोक्षति उस सप्तय त्तक नहीं को जायेगी, “जव तक कि उसने निर्धारित परीक्षा 
न उत्तोझे कर ली हा भयदा उसने इतनी योययता बा प्रदर्शन हे क्या हो कि उसे 
शपी एरीशा से विशेष रूप से मुवठ कर दिया जाए” , भोर काफ़ी समय पर्चात्‌ 
राष्ट्रपति द्वारा एक भौर नियम इसमे सम्मिलित किया गया के “द्गीदेत सेवा मैं 
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झमेरिकतन सिविल सेवा ६028] 


पदोन्नति की योग्यता की जाच के लिए जहाँ तक भी व्यावहारिक तथा हितकर होगा, 
भ्रतियोधिता परीक्षाझ्रो को व्यवस्था कौ जायेगी ।” सिविल सेवा घायोग भ्रब ऐसे पदो 
के लिए, जो कि एक से भ्रधिक विभागों के लिए समान होते हैं, भ्रनेक पदोष्नति 
परीक्षात्रो का सचघालन करता है। पृथक पृथक्‌ विभाग तथा ससवाम (8अ0॥ओ- 
॥८॥5) भपने-प्पने सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (]णा$00।०॥$) मे पदोष्नतियों वे 
[लिए परीक्षाओं का भायोजत करते हैं। भमेरिकन भब पदोन्नतियों के लिये कार्य 
कुशलता मापों (£त0/00८ए 80785) की पद्धति को धूर्ए रूप से लागू करने वा 
प्रयास कर रहे हैं । 


कोई भी सेवा तव तक काये नहीं कर सकती, जब तक कि वह प्रनुशासित 
(0/509॥720) न हो । वर्गीकृत सेवाप्रो के लिए यह व्यवस्था है कि "समान प्रप- 
राघो के लिए समाव दण्ड दिये जायेंगे तथा र'जनतिक भथवा घामिक कारणों के 
आधार पर कोई भेदसाव नही किया जायेगा ।/ अनुशासन भग की स्थिति मे किसी 
भी कर्मचारी को निलम्बित (50श०८००) किया णा सकता है, उसके परदक़़म तेया 
देतन में कमी की जा सकती है भौर यहाँ तक कि उसे सेवा से हटाया भी जा सकता 
है। सम्‌ १६५२ के .090-.9-80:00: &८ मे यह व्यवस्था है कि वर्गीक्षत सेवा 
(025&॥60 5८४०८) के किसी भी कर्मचारी को तव तक उसके पद से नहीं 
हटाया जायेगा जब तक कि कोई ऐसा कारण उपस्यित न हो जिससे उक्त सेवा की 
कार्य-कुशलता बढाने मे बाघा पड़ती हो ' , यह कि जिस कर्मचारी को पद से हटाया 
जायेगा उसको हटाये जाने के कारण (छ८३४०४5) लिखित मे दिये जायेंगे , यह वि 
उन कारणी का लिखित मे उत्तर देने के लिए उस कर्मचारी को प्मय दिया जायेगा, 
“परन्तु साक्षियो (६४॥४८६७८५$) कौ जाच पझुठाल भयवा सुनवाई (सत८्आधाट्ट) की 
तब तक कोई झावश्यकता न होगी जब तक कि पद से हटाने (२७७४०५७) वाले 
भधिकारोी की है ऐसी इच्छा त हो ।” सिविल सेवा भ्धिनियम (टश] $0१06 
५५) द्वारा इस बात पर प्रतिवन्‍्ध लग्राया गया है कि सपुक्त राज्य का कोई भी 
प्रदाधिकारी भयवा कर्मचारी, किस्ली भी राजनैतिक कार्य के लिए चल्दा भयवा प्रन्य 
बहुमूल्य बस्तुयें देने भथवा रोकने भयवा उनको देते में उपेक्षा करते के कारश 
प्रन्य किसो भी प्धिकारी या कर्मचारी को सेषो मुक्त (/5णाआह?86) या पदोष्नत 
(?7०श०६८| न कर सकेगा, भयवा उसकों पदावन्नति न कर सकेगा, यां उसके प्रतिफल 
((०7००९०५३४०॥) पा सरकारी पदफ़्म मे कोई परिवर्तत न कर सकेग्रा अथवा ने 
ऐसा करने का वायदा कर सकेगा दा धमकी ही दे सकेगा ।/ इस प्रकार पन्यायपूर्श 
तरीके से पदों से हटाये जान की घटनायें नहीं हो पाती , भौर कर्मचारियों को प्रपन 
पदो के सम्बन्ध मे न्‍्यायोचित सुरक्षा मिल जाती है । 

सिदिल सेवक को उस सरकार के प्रति निष्ठावान ([0$») होता चाहिए 

जिसकी यह नोकरी करता है । लोकतन्त्र मे उसे राजनीति से, त्तटसथ (०णपब) 
रहना चाहिए । उसे किसी भी राजदेतिक हलचल मे भाग नहीं लेना चाहिएं। सिविल 


३६० लोव प्रशासन 


मेवा विनियमों (टाशा इैद्ए०० ८8४/०॥०:5) वे प्रथम नियम में यह मह्य गया हैं 
कि सिवित्र सेवक को मत (५०८) देने तथा सभी राजनतिव विचारों पर व्यवितगत 
रूप से ब्रवनी राय प्रवट करन का प्रथिकर है । परन्तु यह ध्यान रहे कि वह विसी 
भी राजनैतिक प्रवन्ध ग्रथवा राजनैतिव वायंवाही में सब्नरिध रूप से भाग नहीं ले 
सबेगा । वर्भचारी सस्याग्रो श्रदवा सघा बे रूप मे भ्रपने भ्रापतों संगठित कर सबते 
हैं। परन्तु किमी प्रकार भी उन्हें हडनाल बरन वा प्रधिरार प्राप्त नहीं है। लोव- 
सेवकों के लिये पूर्व-प्रवेश (शिल शशध३) तथा सेवारावीन प्रशिक्षण [70 5१९९ 
एथ्या॥8) वी भी व्यवस्था है । 


अ्रमेरिकन सिधिल सेवा प्रणाली के दोव 
(0ल९९७॥॥ #ाएश्ात्या टांचो 5लत्तरर 5/96७) 


प्रमेरिक्स शिविल सेवा उत्तरदायी प्रशासकीय एढों पर ऊ्ी योग्यता वाज़े 
व्यवितपों को भ्रावर्धित करने तथा रखने में भ्रसफ्ल रही है। भ्रमेरिया में इस सम्बन्ध 
में जोर इस बात पर दिया जाता रहा है वि दुप्टजनों (89005) को प्लिविल् सेवा 
से बाहर रखा जाय । सोक-सेवा बे लिए सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिकार योग्य एवं सक्षम 
व्यक्तियों को प्राषत करने का कोई ठोस प्रएत्न वही किया गया है। जैस्ता कि एक 
विद्वान ने कहा है वि “सम्भवत हमारी कार्मिक व्यवस्था का एक प्रमुख दोष उच्च 
योग्यता एवं गुणों वाले व्यक्तियों वो झाकधित करने की भ्रसफलता में निहित है''" । 
हमे १२,००० से १६,००० डालर तब के वापिक वेतनों पर, उच्च पदक्रम तथा उच्च 
प्रतिष्ठा वाले ऐसे स्थायी उच्च पदाधिकारियों डी प्रावश्यकता है, जो कि विभागों 
की अध्यक्षता करने वाले भ्रस्थणी एवं टाजनठिक भ्रशिकारियो को सलादे दे पके, 
परामश दे सकें तथा उनवी सेवा बर सके , और इस प्रवार राजनीति तथा प्रशासन 
के बीच वी खाई को भर सके । परन्तु हम प्रब तक चोदी वे उन स्थायी प्रशासकीय 
पदों को पहिंचाव करने तक में सफल नहीं हो सके है , भर चस्तुस्थिति यह है कि 
सरकारी सेवा को जीवन-वृत्ति (आधा) के रूप मे अ्रपताने वाले उच्च कोटि के 
व्यक्ति इस वियय में अ्धकार म हैं कि ऐसे उच्च पदो तक डिस प्रकार पहुँचा जाय, 
तथा इन अ्रनिश्चितताओरो के कारण हो प्रनेक सम्भावित जीवन-वृत्ति वाल्ले ब्यवित 
गैर-सरकारी सेवाप्रो मे रहना पसन्द करते है ।? 


अमेरिका मे घूट-खस्तोट प्रणाली (5700५ $१४६या) के प्रक्शेय श्रभी तक 
वरप्रान हैं। सिविल सेवा आयोग सर्द प्ठ प्रत्याशियों की प्राप्ति झे लिये कोई टोस 
प्रयत्न नहीं करता , इसके प्रयत्न सिविल सवा से केवल दुष्टजना” (095०॥॥) को 
बाहर निकालने तक ही सीमित हैं। लोक-सवाशो मे पाई जान वाली इस कमी का 
उल्लेख हुवर श्रायोग ने भी किया । उसन कहां कि “कठिन व्यावगायिक, वैज्ञानिक 
तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों पर सर्वोत्तम दुवका तथा युवतियों की भरती करने 
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के लिए न पर्याप्त-समय ही लगाया जा रहा है और न यथेष्ट प्रयत्न हो किये जा 
रह हैं (१ 5? 

सयुकत राज्य अमेरिफा मे, गैर-सरकारी व्यवसाय की अपेक्षा सिविल सेवा मे 
कम वेतत मिलता है । सिविल सेवा में थोग्य एवं गुणी व्यक्तियों को आवधित बही 
किया जाता । ऐसे व्यक्षित यदि सिविल सेवा मे श्रा भी जाते है, तो निम्न वेतन तथा 
उम्तति के प्रवसरो की कमी के कारण स्थाग पत्र देकर चल जाते हैं। ग्मेरिका मे १८ 
वर्ष से ३५ वर्ष तक की झ्ायु का कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा में प्रवेश कर सकता हैं। 
श्रायु की यह वडी सीमा दोपपूर्ण है । होना यह चाहिये कि १८ से २५ वर्ष तक की 
आयु के युवा ध्यक्ति सिविल सेवा में भर्ती किये जाये और वे सिविल सेवा को पपनी 
स्थायी जीवन-बृत्ति (एक्षणकशार ८क्षट्ट7) बना लें। यदि लोक-सेवा की भर्ती ३५ 
अथवा ४० वर्ष की आयु के व्यवितयों के लिगे खुली रहती है. तो ऊंची ग्ायु के ऐसे 
अ्यक्ति भी सरकारी सेवा मे प्रवेश पा जाते हैं जोकि ब्यक्तिगत व्यवसतायों मे अप्तफल 
सिद्ध हुये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकारी सेवा उतर व्यवितयों के लिये 
एक शरण-सथल बन गई है जोकि जीवन के प्रन्य क्षेत्रों मे असफल रह चुके हैं ॥ इससे 
लौक-सेवा (?ए७॥० इटा४०८) मे अकुभलता को प्रोत्साहन मिलता है। 

अमेरिकत सिविल सेवा को विशाल ग्गरेरिक्न राष्ट्र की आवश्यकताओं के 
प्रनुरूप बताने के लिए उससे सुबार किये जान चाहिये । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सुघारो के सुझाव दिये जाते है 

(१) सरकारी पद्ने के लिये भर्ती करते समय इस वात का ठोस प्रयत्न 
किया जाना चाहिये कि उससे समाज के सर्वश्रेष्ठ व्रीड्धिक क्षमता बाल ब्यवित ही 
लिये जाए। 

(३) सरकारी पद्दा म प्रारस्भिक आयु वाले व्यक्तियों की भर्ती की जानी 
चाहिये जिससे कि लोक-सेवा कर्मचारियों के लिये एक रथायी जीवन-वृत्ति बन सके 

(३) सिवित्र सेवकों के बेतन मे बुद्धि की जाती चाहिये $ 

(४) पिविद्व सेवकों को उन्नति के प्रचुर प्रवसर प्रदान किये जाने चाहियें ) 


] फ्रषच टेप ऐक्मा, छ0 35 
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डर लोक प्रज्ञात्म 


(५) परीक्षाओं द्वारा प्रत्याशियों वी सामान्‍य बुद्धिकत्ता री जाच वी नी 
भाहिसे । 

(६) इस बात की नितात्त क्‍्रावश्यक्ता है हि अमेरिकत सिविल सैया में 
ब्रिटिश नमूने के प्रशासकीय-वर्म (॥०707709॥9॥7£ ४355) का निर्माण किया जाय) 

भ्रमेरिका मे, छिविन्त सेवा वे सुधारों का सुह्य उद्देश्य घूट-समग्नोड (570|) 
को दूर करना तया योग्यता (!र्धध्या)) को लोक-सेवा का प्राधार बनाना था । भव 
बहू समय भा गया है जबकि इन सुधारों का उद्देश्य सिविल सेवा मे कुशलता तंपा 
मनोबल (]40:26) बढ़ाना होता चाहिए भौर यह उद्देश्य उस समय तक पूरा नहीं 
हो सकता जब तक कि परीक्षा-पद्धति में सुधार न किया जाए तथा सिविल सेवा में 
प्रगति तगां पदोष्नति के श्र प्तर प्रदसर न उपलब्ध कराये जायें । 


२४ 


ब्रिटिश सिंपल सेवा 


(फतपज्ा एस $क्ा४००) 


ब्रिटिश सिबिल सेवा मे ससार के अनेक लोकतन्त्रीय देशों के लिए एक प्रादर्श 
का कार्य किया है। ब्रिदेन मे सिविल सेवा की भर्ती में लूट-खसोट (590॥5) प्रथवा 
संरक्षण (29/7०7०8०) को ब्यवरवा नही है। सिविल सेवकों का चयन (500९।०४) 
योग्यता (१/(९॥४) के प्राघार पर किया जाता है प्रौर योग्यता की जाँच खुली तथा 
न्याप्पूएं प्रतियोगिता द्वारा की जातो है। प्रत्याशियों की योग्यता की जाँच यरने के 
लिए एक स्वतन्त्र सिविल सेवा झायोग को नियुक्ति की गईं है। ब्रिटेन मे सिविल 
सेवा ऐसे योग्य तथा गुण सम्पन्न ब्यवितियों से भरी हुई है जोकि युवावस्था भे सेवा में 
प्रवेश करते हैं भ्रौर उसको ग्रपनी जीवनदुत्ति (0॥०५:) भी बना लेते हैं क्योकि वहां 
वेतव तथा पदस्थिति मे वृद्धि के प्रचुर झवसर वर्तमान हैं । 

पिटेन में, गे र-भौधोगिक ()२०॥-१000$79) सिविल सेवकों का निम्नलिखित 
श्रे सियो में वर्गीकरण किया गया है 

(१) प्रशासनिक-वां (84:॥70808076 0955), 

(२) कार्यप्राजक या निष्पादक-बर्ग (£४०००४४० ८४७७), 

(३) लिपिक तपा उप-लिपिक-वर्न (0८7८७ 8॥0 ६0-ँ0०7९४। ०४558), 

(४) मुद्र-लेखक-बर्ग (7,9788 ०४७४५), 


(५) ब्यादसायिव, वेज्ञातिक तथा तकनीकी-वर्ग ([ँ0७ञ०ाओं, $श९०॥॥५ 
आत॑ ह८ीगाल्ब। ९४५५) , 


(६) डाकघर भभिस्ाथक-वर्ग (90४ 0908 गाथा एएा9॥१८ ८७58) (जिसमे 
सफाई करने वाले ग्रादि भी सम्मिलित हैं), 
(७) सब्देशआहक तथा सफाई करने वाले भ्रादि (डाकघर का छोडकर ), 


(८) डावघर इजीनियरिग तथा सम्बद्ध सेवा (208४ ००९ ऐश॥६७708 
क्वा0ं ॥॥॥९5 5९५०८) । 


हा अब हम सिविल सेवकों की इन विभिन्न श्रेशियो भ्रथवा वर्गों की वृष 
विशिष्टताग्रो, पर विचार प्रकट करते. हैं, 
प्रशासनिक-वर्गं 
(77८ 38फ्रंघरां४9(४०७ (]455) 
बिटन मे प्रश्चासत्रीय-वर्ग एक ऐसा निर्देशक-वर्ग है जिसे घिदिल सेवा की 
घुएे कहा जा सकता है। इस श्रेसी मे पुरुषो तथा स्क्रियो की भर्ती २२ से २४ वर्ष 


श्द्४ड लोक प्रशासन 


तक की भ्रापु में की जागी है, यह भर्ती कढित प्रतियोगिता परीक्षा वे द्वारा उन 
प्रत्यानियों (0870/49055) में से की जादी है जो कि प्रधिवतर भॉगरफो्ड तपा 
बेम्द्रिज विश्यविद्यालयों के उच्च वोटि वे स्तातक (067900१८४) होते हैं। 
कर्त्तव्य (0ण०७) 

प्रशासनिक-वर्म के कत्तेम्य मे वीति का निर्माण, सरवारी यम्त्र में समन्वय 
((०-०५॥स्‍०७००) तथा सुधार और लोक सवा वे विभागों (?0कआजाधा) वा 
सामान्य प्रशासन तथा तियत्रण्ण सम्मिलित है। 
सस्या तथा पेतन 
(रिक्षाफला5 880 789) 

इस श्रेणी के स्थायी प्रधिवारी-वर्ग को निम्न पदक्रमा (576९5) में बाटा 
जाता है - 

















१-७-३३ वी सम्या वेतन (पौंड में) 
| पुष्प लिणा| योग पुरुष स्त्रिया 
संजकोब वा स्थायी मधिव || | [7 
[शक्षाश्रश्ाश्या। 50ए6479 
॥0 08 पहव5ण५) ॥ शै -- १ ५,००० मा] 
स्थायी संचिषर ३३| | रेई ४,५०० न्5 
उप सचिव (9000 | 
5८८८५) ६७ १ ६८ ३,२५० ३,२५० 
प्रवर सचिव (ए॥0९7 
86८८५] रण 3 २१७ २,५०० २,३२४ 
सहायक सचिव (#5७॥॥ !' 
86९०४४१) ६७६ र२७ ७०३| १६०० २१०० १४२३-१६५० 
प्रधान (एत्ााएएए०) १,१७१ १०६॥ १,२८०| ११५०-१५७०| १०२५-१३६५ 
सहायक प्रधात २५७ रेश २६२ ४७०-८५५। ४७०-७४० 
कक स्ध्पु् [ (देखिये तीसरी | 
ि रे४१४ १७६ २५६४ हल 
टिप्पणी) ] 








टिप्पणी-- (१) ये वेतन क्रम वे हैं जोकि जुसाई १६५३ को लन्दन मे स्टाफ, 
से सम्बन्धित ये । 

(३) छोटे-छोटे विभागों के बुछ प्रघानो (82905) को उप सक्तिव के रूप में 
श्रे छीबढ़ कर लिया गया है । 
न (३) इस थंणी मे २.१२४ पौं७ वेनन के तीन प्रधान सहायक सचिव तथा 
विभिन्न वेतन क्रमों के सत्तर अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं । 


ब्रिटिश सिविल सेवा ड५ 


काम के घन्दे श्रौर अ्रवकाश (पस्0एा5 ० कण, कराएं ।,८्व7९) * 

वर्तमान समय में ग्रधिकाश प्रशासनिक अधिकारी कार्यालयों में सप्ताह मे 
४५३ घण्टे या ४६ दिन कार्य करते है । 

इस श्र सी के सदस्यो को साधारणतया ३६ दिन की छुट्टिया दी जाती हैं जो 
कि १० वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ ४८ तक बढ जाती हैं। वर्तमान मे यह छूट २६ दिन 
तक ही सीमित कर दी गई है ॥! 

कार्मपालक अथवा निष्पादक-वर्ग 
(ए5००एाॉए९ (५३55) 

निष्पादक-वर्ग में १८ से लेकर २५ दर्ष तक के व्यक्तियों की भर्ती की जाती 
है । माध्यमिक दिक्षा का पूर्ण पादुयक्रम इसके लिए ग्रहूंता का स्तर है । 
कर्सव्य : 

निष्पादक-वर्य के कर्तव्य लिपिक-पर्ग तथा प्रश्चासनिक-बर्ग के कर्तव्यों के मध्य 
मरे निहित होते हैं। इनके कतेव्यो को सक्षिप्त रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है--निर्धारित नीति के ढांचे के अन्तर्गत दिन-प्रति दिन के सरकारी कार्य का 
संचालन । तथापि, इनमे पूर्ति (5०99)9), वित्त तथा लेखावन का कार्य (.200० 
376 8९९०एञ॥॥8 9%0॥:) तथा प्रन्य विशिष्टीकृत कार्य (8$फ62८छ5९6 %०॥:), 
जैसे कि करो का निर्षारण (255658८0/ ए! ६:८४), जिसके लिये व्यावसायिक 
योग्यताग्रो की भ्रावश्यकता नहीं होती, सम्मिलित है। 
संझ्या तथा बेतन : 


इस श्रेणी के स्थायी ग्रधिकारी-वर्य (एथगा॥/थ7 »धवगें) फो निम्नलिखित 
पदक़मो (0730८$) मे बाटा जाता है *-- 


8 


१-७-४३ की सख्या ् (पौंड मे) 





पुष्य | स्त्रिया | योग पुरुष स्तियाँ 





बड़े सस्यानों के ग्रध्यक्ष 
(मतल्कनत ० शुण 
छञ१णऋशव्याओ श्र 5052५ २,५०० 
प्रधान निष्पादक अ्रधि- 
कारी [शाण्टफ 2२९- | 
एएा५४ 0क्‍60) ह्र३ हू (२३ [१६००-२०००| 
वरिष्ठ मुख्य निष्पादक 

अ्रधिकारी. ($क्का0 | 
एआल ००एाएढ 
086०) 








श्र डरे [क- १४०८-१५६२(११२६-१४०८ 





ज-++--+-८-----्८77--.8८--+........0हक्‍ह[॥7[...80तहऔे 
व 80फ्ए९: वरापरणवंफलणड़ एलएगे ैलाकाश्वादेयय णा (0) सार 


है 34 लोग प्रशाराम 








पुरुष | लिया | मोग | पुरुष स्त्रिया 
4 | | 
मुस्य निष्पादक ब्रधि- 
बारी उ०रें। १८६. ७२०१२६०-१४००१,०६०-१,३३५ 
वरिप्क॒ निष्पादक | | 


प्रधिरारी | २,५८५ १८६० ;|' २,३६१ १७३०-१२३०| ६००-१,०६० 

उच्च निश्यादक अधि- | 
बारी | ७६१४५ 

निष्पादक भ्रधिवारी १७५३५ 


स्€्ब ६३०-०६९४५ ७१००८६४९० 
2३,१६७ २६०-६०० २६००६७५ 


है६३९ 
455६२ 
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डिपथोर. (१) गे वेतन-कृम (5225 रे 99)) के हैं. जाज़ि | जुलाई 
१६४३ को लम्दन प्रे स्टाफ से सम्दस्धित थे । 

(२) ऊपर उल्लेख किये थेये श्रधिवारी-वर्ग के साथ ही, लगभग २८,००० 
प्रस्थापित विभागीय विष्पादक प्रिकारी प्रौर हैं जोकि मुम्पत्तप्रन्वर्देशीय राजस्म 
820 एटएधवए८] तथा श्रम मन्वालय (280809 ० 73000) में हैं, शौर 

दैतन-क्रम सामान्य श्रेणी बे वेतत-क््म से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। 
काम के घस्टे तथा भ्रवकाश : 

सामात्य वियमर के झनुसार सप्ताह में ४३ दिन काम होता है । वर्तमान में इसे 
श्रेणी के प्रधिवाश प्रपिक्षारी चसल म सप्ताह में ४५६ पष्ट काम गरते हैं । 

निष्पादक ग्रधिववारियों को ३६ दिव वे ग्रवदाश की प्रनुसत्ति दी जाती है । 
उच्च निष्पादक भ्रधिकारी तथा इससे ऊपर के प्रधिकारों ३६ दित का प्रवकाश ले 
सकते हैं जोवि १५ वर्ष दी सेवा के पश्चात्‌ (३६ दिन की छुट्टियों वाल पद-क्म म 
हो) बढ़कर ४८ दिन का हो जाता है ।! 

लिपिक-वर्ग 
(7फ%6 टडम॑ण्डों 0255) 

प्रिबिल सेका की थ्रे णियो में लिप्िव-वर्ण वी स्या सबसे प्रषिक' है । इतकी 
भर्ती १६ से सेकर १७६ वर्ष तक की आयु वे बीच की जाती है। इसके लिए ग्राव- 
ज््यक शिक्षा वी योग्यदा सँकस्ड्री पादय-क्रम (960000879 ८०७५८) के माध्यमिवः 
स्तर (7गा८0॥4६ ४2420) की होती है । 
विवरण तया कर्च॑ब्य (0रलाए७०० 00 0065) 

लिपिक श्रेरी में सामान्य लिप्िकबर्ग तथा किध्ागीय लिपिक पद-क्रमो 
(४०0६3) के ३०,००० सदस्य है जिनवा वेठत, युद्धवाब सर आपस आप न्यूवाधिक 
छप म॑ लिपिक पद-क्रमो (एल्यास्व। हाथत&] जैसा ही हो गया है । ग्रभी तर जो 


4 $०पाएट.. डबल १(साठाबातेएता 
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मुश्य विभागीय लिविक पद-क्रम (0कुआगाल्ंश टेल्ास्शे 29085) वर्तमान हैं वें 
बे हूं: अन्तर्देशीय राजस्व कर अधिकारी [ग्रांशा0 पेथ्शक्षाए० प्रछ 000०5), 
श्रप्त मल्त्रालय पद-क्रम पष्ठ अधिकारी (वीएआा9  [४0०ए हाउ04 ४ण 0 
०08) और सीमा-शुहक व उत्पादन कर विभागीय लिपिक अधिकारी (८४४05 
गत छिएएड४ च्एबा।ए्रता एटासव 0फ्िपशा3) । सामान्य लिपिकवर्ग में दो 
पंद-क्रप होते हु--उच्च लिपिक झधिकारी तया लिपिक भ्रधिकारी । इसके अतिरिक्त 
लगभग २५,००० अस्थाथी लिपिक भी हैं. जिनसे से अधिकाश ऐसे कार्य सम्पत्त करते 
हैं जो कि लिपिक ग्रधिकारियो के कार्यों से कुछ ही कम कठिन होते हैं। 

उच्च लिपिक अधिकारी कुछ सस्याजो (5$/90॥30॥70075) में लिपिक कर्म- 
चारी-वर्ग (007०0 शी) की देखभाल करते हैं झौर बह पर्यवेक्षण (509/0- 
शह्ग०0) ही सामान्‍्यत उनका पूर्णां कत्तंब्य झषवा क॒र्त॑व्य का सुख्य भाग है, उदाहरण 
के लिए, रजिस्ट्रियो (रेप्ा॥:८४) मे । उनका शेष कर्तव्य मुकदमा-सम्बन्धी कार्य 
(0७5६ #०४६) है ) लिपिक भषिकारियो को, जोकि रास्या में सबसे भधिक हैं, झौर 
अधिक ब्यापक वायें सौंपे जाते हैं। लिपिक ग्रधिकारी उत सब सरल कार्यों को 
सम्पक्य करते हैं. ओोकि लिपिक सहायको (टला८॥ ४८८६छाक्वा5) को नहीं सौंपे 
जाते । ये सुस्पष्ठ विनियमों (१९४७०॥४॥०7५), भनुदेशो ([ग80000075) अथवा 
सामास्य प्रक्रिया के झनुसार विशिष्ट मामतो को निबदाते हैं, स्पष्ट अमुदेशों के अतुत्तार 
सीधे-सादे लेखों (॥८८०७०)$), दावो तथा विवरण पन्नों (8९०0४) झादि बा सुध्म- 
परीक्षण ($०ए7॥05८) कश्ते हैं तथा उनवी जान क प्रति जाच (07०६ ८४००५) 
करते है, विवररा-पत्रों तथा लेखो के लिए. निर्धारित फार्मों में झावध्यक सामग्री व 
आकड़े तैयार करते है, सरल भालेख (00७0) दया झार (27००५) तैयार करते हैं, 
ऐसी सामग्री एकजित करते हैँ जिनके आघार पर निर्णय (/0०872/७) किये जा 
से, झौर लिपिक सहायको के कार्य का पर्यवेक्षय करते हैं। इस पद-क्रम (026०) 
के बृछ सइस्यों को लिपिक अधिकारी (सचिव) की पदसज्ञा (0८90000०0) भी दी 
जाती है।ये सचिव सम्बन्धी कार्य (5ल्‍ए८०«॥7 ७०॥)0 करते हैं जिसमे ज्येष्ठ 


अधिकारियों के लिये किया जाने बाला आशुलिपि ($॥0 ॥४00) नथा मुद्र-लेखन 
(7$॥॥8) कार्य भी सम्मिलित हैं। 











संख्या तथा बेतन : 
इस श्रेणी के स्थायी भ्रधिकारी वर्ग वो सस्या तया बैतन तिम्न प्रकार हैं-- 
कल व १-८-४५३ को सल्या_।_ वेतन ([र्पोड़ में) 
नाकलूकत ॥ जी या पुरुष | स्थियों | योग | प्ृस्ष | स्त्रियां 
उच्च लिपिक भ्धि- क स् 





बारी (#श्टाद्या ! 

एव्तव्य 0क्‍्िवट४) | १६३३... दर४७। स,डघ०... ६५४-८००.. ६३०-६७४ 

लिपिक अधिकारी डर 3२६,२६० ७७,४१३. १७०-३००_ १७०-४६० 

सिपिक अधिकारी | ॥ 

(सचिव) ॥__ है हरपड। शरस६ू १७०-४७०, १७०-४६० 
योग १२,५०१ २८,३६१ ८१,६६२॥ | 











डह्द सोत प्रशासन 


काम के घड़े तथा ग्रवकाश : 

इस श्रेणी के प्रधिकाश अधिवारी वर्तमान समय में पप्ताह में ५४६ दिन या 
४३ घण्टे कार्य करते हैं । 

लिपिक अधिकारियों वा वर्ष भर में २४ धौर उच्च विधिक प्रपिवारियों गो 
३६ दिन के ब्रवयाश् दी ग्रनुमति दी जाती है 


लिपिक सहायक वर्ग 
(८॥९7०॥) / ६४४90 (:|459) 

कत्त व्य : 

लिपिक सहायक लिपिक समभ्वन्धी ऐम सरल कार्यों वो सम्पप्त करते हैं जोकि 
प्राघारणतया युद्धवाल में सम्पन्न बिये जाते हैं भौर वुछ सीमा तक प्रस्थायी लिपियों 
द्वारा प्रभी भी सम्पन्न विय जात हैं। इनवो नेत्यक कार्य (२००४८ 0०0०७) कहा 
जा प़वता है जिनम वि निम्न प्रगार के बाय सम्मिलित हैं सरस दस्तावेजों [0000- 
706॥9), श्रांकड। तथा प्रभिलस्ता (4८८०५) प्रादि वा तैयार करता उनको प्रमा" 
शित करना तथा उनया सूद्ष्म-परीक्षण करता, प्रन्य दस्तावेजों को तैयार करना वार्या- 
लय॑ यन्त्र की सहायता से प्रयवा उसके बिना ही सरल गणितीय भ्राँकडे तैयार करना, 
रजिस्ट्री कार्य के साधारण फार्फ तैयार करना, सुस्पप्ट सामान्य अनुदेशों बे अन्तर्गत 
सरल पत्र-व्यवहार वरना, बार्यलिय यम्भो का सचालन वरना । इस श्रेणी के लिपियों 
क॑ करते व्यो का यह एक सामान्‍य विवरण है, उनवे कत्त व्यो की घोई की प्रसिभाषा 
नही है, उनको इसी प्रकार वे अन्य कार्य भी सौंप जा सबते हैं। उच्चक्र म वे लिपिब' 
सहायकों के कार्य निम्तक्रम के लिपिक भ्रधिवारियों वे कार्यो वा अतिव्यापन (0५0- 
]879908) करते हैं। 
संख्या तथा वेतन ; 

बहू वर्ग पूर्णंतयां एक प्रस्थापित (:580॥/9॥८0) वर्ग है | इसके सदस्यों वी 
सडुया तथा बेतन इस प्रकार हैं -- 











सख्या बेतन (पौड मे) 
पुर्ष | स्त्रियाँ | योग | पुष्य | स्त्रियाँ 
_काकेन रिपा| १०४२० ॥१६०६ | शेप हि | ३ पौडेस ॥ पौड़ से 
लिपिक बेतन हेड | रछरेरे० (रिषशप दी ५ दंड के ब्मि 





प्रववाश : 
लिपिक राहायकों को १८ दिन की चुट्टियो की प्रनुप्नति दी जाती; है किन्तु, 
पाच बर्ष वी सेवा के पश्चात्‌ ये छुट्टियाँ वदवर २१ दिन तक हो जाती है ।* 


9. 89क्राट१2 कथा कैंशयए/बए902, 
2 89४८6 लिलएओं #शा।गबगठाआ 
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ब्रिटेन मे भर्ती की आयु की सीमायें सथुक्त राज्य ग्रमेरिका की अपेक्षा, जहाँ 

कि कोई भी व्यक्त ३५ भ्रयवा ४० वर्ष तक भी सिविल-सेदा मे प्रवेश कर सकता है, 
नीवी हैं। भर्ती की पद्धति सामान्य सादे जनिक शिक्षा पद्धति से प्रेल खाती है । सिविल- 
सेवा की परीक्षाओं का स्तर माध्यमिक तथ' विश्वक्षिद्यालय-परीक्षाओ्रो के स्तर पर 
आधारित है । 

घिबिल सेवा प्रायोग 

(एजशो छ0१९8४ (काणा550॥। 

ब्रिदेन में मिविल-सेवा की भर्ती एक स्दतन्त्र सिविक्-सेवा झ्ायोग द्वारा की 

जाती है । १६४५ के सपरिषद्‌ भादेश (0700 ॥0 ए6ण्णथा) द्वारा सेवा मे प्रवेज्ष 
के लिए नियम बनाने तथा उन्हे कर्यानवित करव के लिए तौन सदस्यों के एक केन्द्रीय 
परीक्षक मण्डल (एश्यााएश पेण्वात ण छशशाएटा७) का नि्मण झिया गया। 
सिविल-सेवा आयोग, जिसमे भ्रव ६ सदस्य हैं, की नियुवित सम्राट ((70%7) हारा 
मम्त्रियों के परामश से की जाती है। ग्रायुक्त ((000॥5$070$) सामान्‍्यत वे 
व्यवित होते हैं जिन्हें वि सेवा मे लम्बी ग्रवधि का अतुभव होता है। वें किसी भी 
मस्त्री के भ्रधीनत्थ ग्रथवा उसके प्रति उत्तरदायी (87६४०:४४!९) नदी होते , वे 
अपने प्रतिवेदन (११८००४४) महारानी (0०८८॥) को सम्बोधित वरवे लिखते है। 
उन्हें एक प्रकार की सर्ध-न्यायिक (0४०७ ]००।८४७|) स्थिति प्राप्त होती है जोवि 
उन्हू राजनैतिक दवाव से पुक्त रखती है । ग्रायोग के काय स राजकोप का धनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है। नियम बनाने के कार्य में राजकशोय (प7८8507) ) भी भाग लेता 
है। भर्ती के मामलो मे आयोग किसी भी प्रवार के बाह्य नियन्त्ररा स मुक्त होता है । 
आयोग की स्वतन्धता की गारन्‍्डी के लिए, यहें व्यवस्था है कि झ्ायुवतों को नेबल 
मंसद के दोनो सदनो को प्रार्थना पर ही उनदे पद रो हटाया जा सकता है। सभी 
उपलब्ध सूघनाम्ो से इस बात की पुष्टि हो चुकी है वि ब्रिटेन में सिविल-संवा ग्रायोग 
भर्ती के माणलों मे बाह्य राजनैतिक दवावों से सुवत है। सत्‌ १६२० दे सपरिषद 
आदेश में ग्रायोग के कार्यों का उल्तेख किया गया है। सक्षेप भे वे इस प्रकार हैं 
(१) "उन सभी व्यक्तियों, जो स्थायी अथवा अध्थायी रूप से महामहिम [5 
*(9]५57)”$) के किसी भी सिविल सस्थान मे स्थान श्रयवा रोजगार के लिए भ्रस्तावित्न 
किये गये है, की भो्यवाओ को, उतकी निगृक्ति से पूर्व, झायोग द्वारा अनुमोदन 
करना , (२) ऐसे विनियम (२८७७॥॥॥०5) बनाना जिनके द्वारा उम्त रीतिका 
निर्धारण किया जाये जिश्नके भ्नुमार व्यक्तिय को सिविल सस्थानों [एाश) 
६8४303800278) मे प्रवेश किया जा सके झौर उन शर्तों वा निर्धारण बिया जाये 
जिनके झ्राधार पर आयुक्त योग्यता के प्रमाए पत्र दे सके , भर (३) ऐसी सभी 
नियुक्तियों एव पदोन्नतियों को लन्‍्दत-गजट मे प्रकाशित करता जिल्‍्के सम्बन्ध भ 
योग्यवा के प्रमाण-पत्र (टकपगि८७४४७ ० पृण्थांत १०) जारी जिये गये हो। 


४३० लोक प्रशासन 


प्रयोग सिविस-सेवा परीक्षात्रो कया पदोन्नति (7०07०) के नियमों गी व्यवस्था 
करता है आयोग रादा ही भर्ती करने वे फाय वे भार से भप्रत्यधिक लदा रहता है। 
» जून, १६४४ में मार्च, १६५० तक इसदे ३,००,००० प्रत्याशियों वी परीक्षा ली 
और तगभग ६४,००० पदों वे लिये प्रत्याशियों को सफल प्रमाशित विया। इसने 
जद्ारारो, (8०००४०८८४७४) व अकृशारितयों ($088क८५5) श्रादि जैसे विशिष्ट 
वो के ३०,००० प्रन्य प्रत्याशिदा वी भी परीता ली ; इसे भतिरिवत भी, इसने 
वैज्ञानिक सिविल-सेवा के १६,००० प्रा्थियों दी परीक्षा लो जितमे ४,००० प्रत्याशी 
सफल हुए । सन्‌ १६५३-५४ म जुली प्रतियोगितानो मे ३८,००० से श्रधिक 
प्रत्याशियों की परीक्षा ली प्रौर लगभग ६,५०० वी नियुद्ित के लिए प्रमाणित किया, 
इसी प्रगार सीमित प्रतियाणिताग्रो म ११,१०० की परीक्षा ली और ३,००० वो 
प्रमाणित किया , तथा लगभा ४१,००० साधारण भौर ४६० विशेष नामनिर्देशनों 
अथवा नामजदग्रियो (9०॥॥॥॥30॥075) वा बार्य निबटाया ।/ 
ब्रिटेन मे सिविल-मेवा मे उन खुली प्रतियोगिताप्र। द्वारा प्रवेश किया जाता 
है जोकि राजकोप तथा ससद की पतमति से बनाग्रे गये विनियमों के श्रस्तगत भाषोग 
द्वारा राचालित की जाती है। ये जांच विम्त प्रवार से बी जा सकती हैं: (१) लिखित 
परीक्षा द्वारा, गिसम मौदिक नत्व भी पाया जा सकता है, (२) साक्षात्कार ([0- 
५०७) द्वारा, प्रयवा (३) सयुकत पद्धति के द्वारा जिसमें व्यक्तित्व (?८४०॥४॥9) 
फ्री जांच तो साक्षात्कार द्वारा को जाती है झौर ज्ञान वी जाँच लिखित परीक्षा द्वारा । 
परीक्षायें साभूहिव रूप स एक श्राप ली जाती हैं, भर्थात्‌ प्रतियोगी किसी विशिष्ट 
सवा प्रथवा पद के लिये परीक्षा देन के हतु एक स्थाव पर एक साथ दबे होते हैं । 
अमेरिकन परीक्षाओं तथा ब्रिटेन की सिविश्न-सवा परीक्षाओं में कुछ मूलभूत प्रन्तर 
पाये जात है । प्रमेरिका से सिविल-सेवा परोक्षायें विश्विष्ट (59००८), व्यावहारिक 
(?728०॥८७॥) दवा भ्रशैक्षशिक ()३०॥ ४८४४००॥०) होती हैं। अ्रमेरिका मे प्रत्याशियों 
की जाँच मुख्यत यहे दखो के लिए की जाती है कि उस विशिष्ट पद के कर्तंब्यो को 
सम्पन्न करने के लिए वे कहाँ तक उपयुक्त एवं योग्य हैं जिस पर कि वे नियुक्त 
होना चाहते है। इसके विपरीन, ब्रिटिश परीक्षाओं का उद्देश्य प्रत्याशी की उमर 
समीक्ष। का प्रवा लगाना नही है कि यदि कछ को उस्ते क्सि विश्विष्ट पद पद नियुकत 
किया जाय तो वह उस पद के कार्यों को दहाँ तक सम्दन्न कर सकेगा। ब्रिटन कौ 
सिविल मेवा परीक्षाये तो प्रत्याशी ((॥0॥0०४) की वौद्धिव साज-सज्जा एवं 
सामान्य योग्यता का माप करनी हैं | परीक्षा वे विषय अभिन्न रूप स दक्षशिक होते 
है, ददाहुरणार्थ, इतिहास, गरितत, प्राचीन तथा आधुनिक भाधायें, दर्शनझ्ास्त्र 
[20005०9॥9), भ्रथशास्त्र (८ण०ता०), राजवीतिद्वास्त्र, प्राइतिक विज्ञान 
झादि | ये विषय उदार अथवा सामान्य अध्ययना के क्षेत्र मे से लिए जाते है, 
तकनीकी (7८०७४०७)) प्रध्ययनों दे क्षेत्र से वही। परिणाम यह होता है कि 


ब्रिटिश सिविल सेवा ड७१ 


परीक्षायें एक निश्चित शैक्षणिक स्तर के झ्रनुरुप हो जाती हैं और यह एक स्वीहईृत 
सिद्धान्त है कि शिक्षा पढ़ति (200०४(०7४ 590) तथा सिविल सेवा के ढाँचे 
के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम होना ही चाहिए । इस प्रकार, ब्रिटिश सिविल-्सेवा 
में उत अ्रधिकारियो की भर्ती की जाती है जिनके पास ' उच्चस्वरीय मस्तिष्क, 
ब्यक्तित्व, प्रभावपूर्णता (शिश्लाएशा०७), निर्शयशीलता ठथा सत्यनिष्ठा (गशध्शगाह) 
होती है, और शिक्षा की ग्रक्रिया (?:00८5५) द्वारा ये सब गुर एक ही व्यक्तित मे 
सन्तुलित रूप गे पाए जाते हैं।” भानसे डिग्री अयवा लिखित परीक्षा को उच्चस्तरीय 
मस्तिष्क को गारन्टी समझा जाता है , स्वतन्त्र निर्णायक प्रत्याशी की सत्यतिष्ठा की 
जाच करते हैं, और “व्यक्तिव अमावपूर्णता तथा विर्शंयशीवता” की जाँच मौखिक 
साात्कार के द्वारा वर्गीय वाद-विवाद (97000 ४25०755075) के द्वारा तथा कूछ 
दिन तक प्रत्याशियों को “अतिथियो” के रूप मे * राष्ट्र गृह ((०णा४) ॥0०5८) 
गादि मे रख कर तिरीक्षण ढारा की जाती है । 

घ्िविल-मेवा में भर्ती किए जाने वाले ग्रपरिषवद एव प्रप्रश्िक्षित | णगा- 
धरद्घए८८) व्यक्तियों को सहानुमृतिवुणं प्रवेोत्तर प्रशिक्षण (005-०छव7) धब्या- 
7) दिया जाता है । विभागों (0८0/0॥0०॥5) के अपने प्रशिक्षण अधिकारी होते 
हैं जोकि नवप्रविष्ट सिविल सेवको के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं ॥ राजकोप 
का 'प्रशिक्षण तथा शिक्षा सभाग' (पएब्ताणा8 श्यात 80७४०४७०॥ एिश॥००) भी 
प्रशिक्षण सम्बन्धी विषयो के ढारे मे सूचनाए प्रसारित करता है, शेप सिविल सेवा 
के लिए एक सामान्य परामशं देने वाले ब्यूरो के रूप में कार्य वरता है, ग्रौर कापी 
मात्रा में स्वय भी प्रश्चिक्षए देने की व्यवस्था करता है । सभी नियुक्तिया प्राराभ मे 
एक या दो वर्ष के परिवीक्षाकाल (?70050०0श9 ७४:००) के लिए वौ छाती हैं । 
यदि परिवीक्षा को अवधि मे प्रत्याशी उस कार्य के लिए अनुपयुक्त (0॥59206) 
छिद्ध होता है तो उसे प्न्य कार्य दे दिया जाता है। झ्ौर यदि वह पूर्शातवा अनुपयोगी 
एव व्यर्थ साबित होता है तो उसको सवा से पृथक कर दिया दाता है । 

ब्रिटेन मे, नवयुवक सिविल-सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति (रशग्राशाथा 
८0८८१) के रूप मे ग्रपनाते हैं। सिविज्-सेवा भे पदान्नतियों की एक ऐसी योजना 
लागू की जाती है जोकि कार्य-छुशलता तथा मनोबल (॥02£ बी दृष्टि से सर्वोत्तम 
होती है । पदोन्नति (7००७०) एक श्रेसी स दुसरी श्रेणी को [उदाहरणार्थ, 
लिपिक श्र सी से निष्पादक श्रेणी वो ग्रथवा निष्पादक श्रेणी झे प्रशासनिक भरे णी 
को) भौर एक पदक्रम (520) से दूसरे पद-क्रम को (उदाहरण के लिए, कनिष्ठ 
निष्पादक पदक्रम से उच्च निष्यादक पदक्रम को) योग्यता (४७॥४/) के झ्राघार पर 
की जाती है, यद्यपि सेवा के निम्न पदक्रमों मे पदोनतियों मे ज्येष्डता (इ209०7५) 
को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। पदोन्नति विभागीय अध्यक्ष के विवेक ()5 
0कषाणया) पर निर्मेर होती है । परन्तु इस विवेक का दुरुपयोग न होन के विषय मे 
आइवस्त होने के लिए विभागीय पदोनत्ति मष्डवों [06छुब्ताशलाओ एाजाणएणा 
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४७०७०) का निर्माग्य दिया गया है जोछि साक्षावार (60०७) तथा वरिष्ठ 
अधितारियों द्वारा प्रस्तुत विय गये कर्मवारियों के वाद प्रतिवेदनों के भ्राधार पर 
श्र याशियों वो पदोन्नत करते हैं। बमचारियों क। यह भ्रथिवार होता है कि वे 
ग्रन्यायपूर्ो पदोष्नतियों वे विरुद्ध प्रपील कर झर्तें । 

ब्रदेत मं शिवित्र सब राजनीति में तटस्थ ([भ८७४०३) रहते हैं। उस पर 
जा भी दल (7०869) पदाहद होता है उस्ती वी सवा बरते हैं। जैसा कि भूतपूर्व 
उदार दलीय प्रधान-मन्त्री थी एटली ने वहा वि “वे ही व्यक्ति जिन्होत हि थम 
परिवहन ग्रविनियम (],00007$ पृ/क्षछए0॥ /८)) बे निर्माण में महत्वपूर्ण काय॑ 
किया था प्व भनुदार दलीय सरवार की भाजया स उस छिप-मिप्त परने में लो हैं। ! 


प्रौ० लाह्ी त इगलेंड में रासदीय सारा र' [['कवशालाआ३ 00४टशगयला। 
॥॥ (78470) नामव अपनी पुस्तक मे इस बार मे सदेह प्रकट क्षिया वि सिविल- 
सेवक सम्राजवादी सवार को उचित सहयोग दे भी सकेंगे या नहीं। पएन्तु भनुभव 
के प्राग ऐप सभी सन्देढ निरधंक़ सिद्ध हुए प्रौर सिविल-सेवरों ने उतनी निष्ठा 
(,090॥9) तथा उतने ही उत्साह के साथ मजदूर दल (7.200ए7 9079) वी सवा 
डी जैमी कि प्रनुदार दल (0005८४०0४८) की, वी थी । 


ब्विटन मे सिविल सेवकों को भ्रपत पद वे सम्बस्ध में न्‍्यायोचित एवं युक्ति- 
मगत सुरक्षा प्राप्त है। झ्पन प्रधिकारा कौ सुरक्षा वे लिए उनके अपने कमचारी 
मगठन हैं। द्विदिश कार्मिक ध्यवस्था का सबसे बढा यंग ह्विटले परिषद हैं। 


सिविल सेवा शोर ग्राथिक झ्रापोजन 
(छत $€₹7श०९ क्राव ६0०4०कांर ऐ]शार्मावट्टो 

विज्ञान तथा शिल्मला मी भ्रएवि के इस गुग मे, वियस्थरणावारी राज्य भरा 
स्थान समाज सेबी राज्य (50०४] 5८४०८ 5।06) ने ले लिया है। वर्तमान समय 
प्र राज्य प्रपने मागरिकों के लिए भोजन शिक्षा, भ्रुष्ट व स्वाह्थ्य राम्बन्धी अनेव 
संवाम्रा की व्यवस्था करता है। उद्योग घस्पा पर तथा बंकियण, कृषि व वाशिज्य 
((०॥॥८८४) पर प्र बडे पंमान पर राज्य वा स्वामित्व तथा नियाञण स्थापिते 
है । 'वतमान समाज ग्रधिकाधिक रूप म एक आयोजनावद् समाज [!0क्षागर्ट्य 
$022०)) होता जा रह्य है जिमम कि राज्य क्र ता तथा वित्तरणक़ ता [0507000) 
के रूप म बाय करता है भौर जिसका विर्माण ऐस नागरिवों स होता है जिनके 
समान दाव तथा समान अ्रधिकार होत हैं। स्वामित्त (097८७) तथा तियन्थण 
(९००४०) में सर्वसाधारण द्वारा भाग लेना-इसके प्रमुख केल्रीय विचारा मं स 
एक है। इस मम्बन्ध मे महत्वपूर्ण पते यहैं क्या !३४)ी शताब्दी की शुछार की 
हुई सिविल सवा वीस़वी घताब्दी वे मध्य क इस आधोजन के युग व लिए उपयुवत 
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है ? क्‍या यह सेवा इतनी कुशल और प्रशिक्षित है कि १६वी झताझ्दी के श्रवत्थ नीति 
(.255९2 शि।०) वाले अयवा पुलिस राज्य के स्थान पर सप्राज सेवी अ्रयवा कह्याण- 
कारी राज्य की सेवा कर सके ? 


अब इस बात की आवश्यकता अ्रमुभव की जाती है कि भ्रश्नासन की भावना 
तथा यन्त्र, दोनों ही ऐसे होने चाहियें जोकि नवीन समाज की आवश्यकताओं की 
दृष्टि से उपयुक्त हो। आवश्यकुता इस बात की है कि केद्रीय आयोजन ((थ्याएथं 
ए400गढ) तथा निष्पादकीय क्रियास्यय (57०००७ए४ 297॥69/09) में सक्रिय 
एव प्रभावपूर्णो सम्पर्क कायम किया जाय । जँसा कि शा 0788ए65 ने कहा कि 
"यह बात विवाद से परे है कि बीसवी शताब्दी के राज्य की ग्रत्यघिक परिवर्तित 
तथा बढी हुईं प्रावश्यकताों को प्रूति के लिए बड़े पंमाने पर सुधारों की जरूरत है ।”7 


लोकतन्‍्त्रीय समाज मे आयोजन (7]कगए08) प्रोत्साहन (धाधएक्षा।00), 
शिक्षा तथा विचार-विमर्श पर ग्राधारित होता है । सिविल सेवा को केवल क्र,र व 
जबरदस्ती के उपायो को ही बागू नहीं करना होता है। सिविल-सेवको को समाज- 
सुधारको, शिक्षा-शास्त्रियो तथा प्रशासको का भाग झदा करना पश्ता है। प्रोत्साहन 
देने के लिए मतत एवं विचारपूर्णा प्रथत्तो की ग्रावश्यकता होती है। सिविल-सेवा में 
मुघार के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया जाता है कि अनेक लोक-सेवाग्नो का 
सिविल, वैज्ञानिक, प्राथिक दया जनोपयोगी सेवाग्रों का--एक लोक-सेवा मे एकौकरण 
कर दिया जाय । सिविल-सेवा को ऐसे एकछप ढाँचे के प्रन्तगंत समठित करने की 
भ्रधिकाधिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे कि विभिन्न सेवा्रों के बीच शभ्रधिकतम 
भ्रदला-बदली हो सके । झ्ाघुनिक सिविल-सेवा विज्ञान, शिल्पकला, प्रर्भशास्त्र, आयो- 
जन, समाजश्ञस्त्र तथा मनोविज्ञान (?४३/०॥०/०९५) के ययेप्ट ज्ञान से प्रुणंतया 
सुसज्जित होनी चाहिए । केवल ऐसा होने पर ही सिविल सेदक समानता, स्वाधीनता 
तथा भाईचारे के प्राधार पर नए समाज के पुनरनिमाण की चुतौती का सामना कर 
सकते हैं । द्विटेन तथा अन्य ल्ोकतन्बीय देशो की सिविलल-सेवाप्रों से भी आज यही 
अपेक्षा की जाती है । श्राधिक एव सामाजिक आयोजन के विशाल कार्यों की सम्पन्नता 
की दृष्टि से “यह झ्ावध्यक है कि सिविल-सेवको को ससार के बारे मे पूर्ण ज्ञान हो, 
और साथ ही, उन्हे उच्च कोटि का विद्विष्ट प्रशिक्षण दिया जाय ; क्योंकि आयोजन 
में बतंमान से धागे की ओर को बढ़ना होता है जिससे भविष्य तक ठीक स्थिति में 
पहुँचा जा सके ।”? सिविल-्सेबकों के लिए प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (?0:४-थाह५ 
कं 04), दी, वफ्पएए; गा, सेल, पहफत, पात्फरफथ- है. फितससे त्ि। ससयो। मो -मोय 





॥ घ्व 8 6 ठाबवएछ, प्र एिजा $श१८8 प्रा पोल दकभाहाएढ़ किंग, 3 पणच० 
टी इलथ०थ हलगफ शव कर [ता१॥०००३ रण ॥ गिक्मापरव ए९ण०वा> जा ?्रार 
2वेकातक5/0०8 १5 दितडडॉबार, 9. २226. 


2 50 00"ए९ फागो(, (सतपण शुवात्राह १86 एणाए 70 एश बाद 2९3९९, 
[.0700॥ प्रथा, 


डछ४ होक प्रशामत 
कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के लिए तैयार किया जा से । सिविस्-सेवकों को प्रपते मे 
भ्रात्मविश्वास, दवित, साहस तथा पित्त की इढता श्रादि भ्नेक भुणों बा विवाद्ध 
बरने की पभ्रावश्यक्षता होती है। हरमन फिनर दे श्रनुसार ब्विटेन में उच्च सिविल 
सेवा की समस्या स्थायी प्रशासवोी वी सोज वो ही है। प्रशासत्रो दे गुणों का विषय 
सदा ही एक स्थायी सोज का विपय बता रहेगा स्थोकि इसकी भत्यपिव 
आवश्यव॒ता है। 


२४ 


भारतीय सिंघिल अथवा असेनिक सेवा 


(एतोंशा (जज $शाएं००) 





भारतीय सिविल-सेवा 'राजनेतिक सरक्षणय (?0॥॥००» एश7०0926) भ्रथवा 
"लूट खसोट प्रणाली' (55०5 $)४८०) के दोषों से मुक्त है। सिविल-सेवा में भर्ती 
(एश्लणाधाला) योग्यता (१/शग) के आधार पर की जाती है । योग्यता की जाँच 
सुली प्रतियोगिता (09८॥ ००॥०५।॥४०॥) द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक 
स्वतस्व, निष्पक्ष एवं अ्ध-म्यायिक (0०४७-]७५०४|) लोक सेवा प्रायोग करता है | 
संघीय लोक-सेवा भायोग (7 ?. $ ८) निम्नलिखित सेदाग्रो के लिए प्रतियोगिता 
परीक्षाओं का आयोजन करता है -- 

(१) भारतीय प्रशासन सेवा ([ # 5) 

(२) भारतीय विदेश सेवा ([ ए $) 

(३) भारतीय पुलिस सेवा ([ ? $) 

(४) भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा सेवा (09॥॥ 800॥ शाते 
ैह००00॥/5 ५८:८९) 

(५) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (॥00॥॥ एशला०४ 8५००७॥॥७ 
इह7शटट) 

(६) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, आदि-भ्रादि । 

उच्च सिविल सेवा मे २१ से लेकर २४ वर्ष तक के युवा व्यक्तियों की भर्ती 
को जाती है। भ्राटूंस अयवा शुद्ध विज्ञान (206 5८0८८) की डिग्री को उच्च 
सिविल-सैवा में भर्ती के लिए एक झावश्यक योग्यता माता जाता है। उच्च सिविल 
सेवा के लिए विचारों वी परिपक्वता, बौद्धिक प्रशिक्षण तथा सुदृद ज्ञान की आ्राव- 
इपकता होती है । इत गुणों की जाच लोक-सेवा झायोग द्वारा प्रतिवर्ष भ्रागोजित की 
जाने बाली एक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। परीक्षाओं की योजना मुल्य 
रूप से इन विचारों पर झषारित है कि-- 

(क) एक ऐसी लिखित परीक्षा होनी चाहिये जोकि सभी प्रत्याशियों के 
लिये हो और जिसका उद्देश्य प्रत्याशियों दी विद्ारशक्ति, लिणुंय शक्ति तथा स्पष्ट 
व्याख्या करन की क्षमता और सामान्य ज्ञान की जाभ करना हो। इस उद्देश्य की 
पू्ि के हतु प्रत्याशियों को तीन अनिदाय॑ प्रश्न-पत्रो (00फछफ्णएण5079 एथ्फला5) में 
बैठता होता है : 


४७६ लोव' प्रशासन 


(१) विब्ध (5589) १५० प्रव 
(२] तामास गप्रेजी (उदाद्ब शाहाओ) १५० 
(३) सामान्य ज्ञान (ठदालश ६709|6१६३०) १५० ” 


(खत) एक लि्षित परीक्षा द्वारा प्रत्याशी वो बौदित क्षमता तथा छात्र- 
जालीन योग्यताप्रों की जाइ होगा चाहिये , यह लिखित परीक्षा प्रत्याज्ी द्वारा लय 
दुने गये ऐसे विषयों (500]6०५$) में हो जिनका सिविल-सेवव के वार से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हो भी सकता है भयवा नहीं भो । इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए प्रत्याशी 
की निम्नलिखित बैकह्पिव विपयो में से बुझ में परीक्षा देनो होती है 

दैकल्पिक विधए--(0) मारतीए पुलिस सेवा थे प्रत्याशियों (0900002०) 
को निम्मलिखित बिययो में से कोई दो सेने होते हैं 

(४) भारतीय पुलिप्त सेवा को छोड़बर प्रन्य सभी सेवाशो के प्रत्याशियों को 
निम्नलिखित विषयो में से कोई तीन लेने होते है : 


भ्रक 
(१) शुद्ध गणित २०० 
(२) रसायन-श्वास्‍्तर २०० 
(३) भोतिक शास्त्र २०० 
(४) प्राणि-शास्त्र २०० 
(५) इतिहास २०० 
(६) राजनीति-शास्त्र २०० 
(७) विधि २०० 
(४) भूगात,'”"झादि पादि २०० 


भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय ब्रिदेश सेवा वे तिये अतियोगिता करने 
वाले सभी अत्याशियों को प्रतिरिकत प्रश्न-पत्रो के रूप से निम्नलिखित मे से कोई दो 
विषय छाटवे होते हैं 


भ्र्फ 

(१) उच्च शुद्ध गणित जक० 
(२। उच्च भौतिक-शास्त्र २०० 
(३ उच्च रसायन-शास्त्र २०० 
(४ उच्च प्राणि-झास्त्र २०० 
(५) उच्च भ्राथिक मिद्धान्त २०० 

ग्रथवा 

उच्च भारतीय अशथज्ञास्त्र २०० 

(६! राजनैतिक सगठन तथा लोक अब्यासन २०० 
(७) समाज-आास्त्र २०० 


(८) उच्च भूगोत'*'श्रादि प्रादि । २०५ 


भारतीय सिविल प्रयय्रा ग्रसेनिक सेवा डछ७ 


(ग) प्रत्याशी के वैयवितक गुणों की जाँच करने के लिये साक्षात्कार (एट्ध 
४८७) की व्यवस्था होनी चाहिये , उन वैयवितक ग्रुशो मे कुछ ऐसे मानसिक गुरा भी 
सम्मिलित हैं जिनको जाच लिखित परीक्षा मे नही की जा सकती । तिद्वित परीक्षायें 
तो प्रत्याशी की बौद्धिक साज सज्जा एवं योग्यता की जाच करती है और साक्षात्कार 
परीक्षायें प्रत्याशियों के व्यक्तित्व (ए८४४०७४०५) तथा वेब्तिक ग्रुण़ों की जाच के 
लिए होती हैं । 

भिप्न-भितर उच्च सिविस-सेवामो मे प्रइन-पत्रों का विभाजन तथा झको का 
अतुपात निम्न प्रकार है. -- 

सघीय लोक-सैदा प्रायोय द्वारा सचालित की जाने वाली प्रखिष्त भारतीय 
तथा केन्द्रीय सेवाम्रो की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाय्रों के लिये विधयों की गोजना 
इस प्रकार है 

(१) अनिवार्य विषय (सभी सेवा्रों के लिए) 





प्रंक 

(0) ग्रग्मेजी निवन्ध १४० 
() सामान्य प्रग्नेजी १५६ 
(४/) तामान्य ज्ञान १५० 
पोय ४५० 


(२) ऐच्छिक विषय (भारतीय पुलिस सेवा के लिए २ प्ौर प्रन्य सेवाप्रों के 
लिए ३ विषय लेने होते हैं) । 

कुल ऐच्ड्रिक विषप्र २३ हैं जितमे प्रत्येक के २०० प्रक हैं । इन विषयो में 
लगमग वे सव विधय प्रा जाते हैं जोकि कालिजों भौर विश्वविद्यालयों में पढाये 
जते हैं । 

भारतीय पुलिस सेवा के लिये कुल ४०० ग्रक 

अत्य रोबाझो के लिये कुल ६०० प्रक 

(३) झतिरिक्त विषय (860:0078| 500]5०७) (केवल भारतीय प्रशाप्तन 
सेवा तथा भारतोय विदेश सेवा के लिये दो दिपय लेने होते है) । 

कुल भतिरिक्त विषय १६ हैं जिसमे प्रत्येक के २०० अऊ है । इनमे से अनेक 
विषय तो ऐच्छिक विपपो जंसे ही हैं परन्तु इनके सम्दन्ध मे प्रत्याशियों में उच्चस्तरीय 
ज्ञान की ह्राथा की जाती है । 

कुल अक (केवल भा० प्र७ से दया भा० वि० सेवा के लिय).. ४०० अक 

(४) मौखिक परीक्षा (४३४३-४०००) 

भा० भ्र० से तथा भा० वि० सेवा के लिए ४०० प्रक 

प्रन्य सेवाघो के लिए ३०७ अक 


ब्ड्द ज्ञोक प्रशाप्तन 


भा प्र० ग्रेवा तथा भा० वि० मेवा के लिखित प्रशन-्पत्रों के लिए भको का 





बुल योग १४५७० 
भा७ प्र० सेवा तथा भा» वि० सेवा वी मौलिक परीक्षा वे लिए ग्रकों वा 

बुल योग डग्० 

योग १,६५० 

अ्रन्य सेवाग्रा वे विखित प्रश्न-पत्रों वे प्रको का योग १,९४० 

अन्य सेवाप्रा वो मौखिक परीक्षा के भ्रवो का योग ३०० 

भारतीय पुलिस सवा व्‌ लिखित प्रश्न पत्रों का योग ६५० 


भारतीय पुलिस सेवा वी मौखिव परीक्षा दे भ्यो वा योग ३०० 

भारत म प्रतियोगिता परीक्षा वी जो पद्धति प्रपदाई गई है बह प्रिटिश पद्धति 

के नमूने वो है । लिफित परीक्षायें प्रत्याशी वे उन कार्यों, भिन्‍्ददे कि भविष्य में सम्पन्न 
करत के लिए उसस कहा जायेगा, से सम्बन्धित विशिष्ट प्रथवा तकनीकी (व0८॥॥- 
९४) ज्ञान बी जाच बरन व लिए नहीं हैं। उसका उद्देष्य हो प्रत्याक्ली वी सामान्य 
मोग्यताग्ना एवं बौद्धिर क्षमता बी जाच वरना है। इसीलिए सघीय लोव सेवा 
प्रायोग की परीक्षा के विपयो वा पाद्यक्रम विश्व विद्यालयों वे पाद्यक्रम पर भ्राधारित 
है। देश म प्रचतित शिक्षा-पद्धति तथा सिथिल-सेया की श्रतियोगिता परीक्षात्रों ने' 
बीच निकट सम्बन्ध है । साक्षात्तार (८7.८७) प्रयवा मौखिक परीक्षा का महत्व 
भी ग्रत्यधिक है । प्रत्याशियों की वीघ् निर्णय करने की क्षमता, तत्परता तथा बेय- 
किक गुणों की जाच मौखिक साक्षात्कार द्वारा हो की जाती है | भारत मे प्रचलित 
मौखिक साक्षात्कार की पद्धति के प्रति जतक्राघारण में काफ़ी विरोध पाया'जाता है। 
इस सम्बन्ध मे सामान्य शिकायतें ये हैं कि यह पद्धति मनमानी (59599) है 
ब्पोकि मौखिक परीक्षा १ ४०० ग्क पूर्णतया भ्रायाग के सदस्यों वी इच्छा पर निर्भर 
होते हैं। इस पद्धति के द्वारा प्रत्याशी के व्यावतत्व वी वस्तुनिष्ठ प्रथवा व्यक्ति 
निरपेक्ष जाच (09००॥५८ ॥९5।) नहीं बी जा सकती । २० श्रथवा ३० मितट में 
समाप्त हो जान वाल साक्षात्कार म वेयबितक गुस्थो को जाच किस प्रकार हो सबती 
है। इसके प्रतिरिक्त, एक प्रयाशी वी उच्च सिविल सेवा दे लिए प्रतियोगिता करन 
के तीन प्रवसर प्राप्त हात हैँ। प्राय एसा होता है कि झपन प्रथम वष के साक्षात्कार 
मे एक प्रत्याशी का ३० झयथवा ४० अत भ्राप्त होत है , विस्तु दूसरे या तीसरे वर्ष 
म वही प्रत्याशी २०० या ३०० अक प्राप्त दर लेता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि 
एक या दो बप कौ सक्षिप्त ग्रवथि मे उस प्रत्याशी के व्यवितत्व म द्सि प्रवार इतनी 
तीव्रगति स सुधार हा यया ? एक शिक्तायद यह भी है कि मौखिक साक्षात्तार के 

समय चुनाव मण्डल (3८६०४0०7 9०0) के रुदस्थो का व्यवहार कुछ ऐसा होता 

है कि उसझ् प्रत्यागी (097603/८) घबरा जाता है। सदस्य प्रत्याशी को दरा भी 

प्रोत्माहित नहीं रूरत और प्रयाशिया के व्यकितत्व (क्ष१०७०॥५) की जाच आयोग 
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के सदस्यों की आत्मनिष्ठ श्रथवा व्यकितसापेक्ष भावनाओं (5909]००॥४७ ४४३४७) 
के ग्राधार पर की जाती है । भा० प्र» पे० ([ & $.), भा० वि० से० (| 7 5), 
भा० पु० से० [05 ) व भा० ले० तथा ले० सेवा (8 370 & 5 ) झादि उच्च 
सिविल सेवाग्रो मे भर्ती की पद्धति के इस दोष का उल्लेख ए० डी० गोरवाला ते भी 
किया था । उन्होने कहा कि 'यह श्त्यन्त आवश्यव है कि मतोवेज्ञानिक परीक्षाम्रो 
(98/८००१४०४| (६४४५) की महत्ता घ्रनुभव की जाये और शर्में झने वे मोखिक 
परीक्षाओं का स्थान ले लें । अपरिचित प्रत्याशियों के साय होने वाली पन्द्रह मिनट 
की बातचीत ग्रद्यपि लोक-सेवा आयुक्‍तों (?४३॥2 $लछ०2 00धाभ्रःक्षणा) के 
व्यापक अनुभव से सम्बद्ध होती है तथापि यह उस कुशल मनोवैज्ञानिक परीक्षा का 
स्थान नही ले सकती जिसका उद्देश्य प्रत्याशी के मानसिक गुरझों तथा भावनात्मक 
रूपों पर एक वैज्ञानिक प्रन्तहंष्टि डालता है “'। प्राय यह शिकायते भी की 
जाती हैं कि ऐब्छिक विषयो के लिए बनाये जाने वाले कुछ प्रइन पत्रों का स्तर तिम्न 
होता है जिससे उत विपयों को लेने दाले प्रत्याशियों को भनुचित लाभ प्राप्त हो जाता 
है। समय-शगय पर ऐसा होना प्रनिवायं भी है. किन्तु यथासम्भव सभी को समान 
अवसर प्रदान करने के लिए गह ग्रावश्यक है कि परीक्षा के उस भाग को, जोकि 
सामान्यत. सभी प्रत्याशियों के लिए हो, सम्पूर्ण परीक्षा का ग्रपेक्षाकृत प्रधिक अनुपात 
प्रदान किया जाये जिससे कि प्रत्याशियों की सापेक्षिक पोग्यता की समुचित रूप में 
जाच की जा सके १ 


यह कहा जा सकता है कि मौखिक साक्षात्कार भ्रत्याश्ञी के व्यक्तित्व की जाच 
करने वाली एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसमे ही इस प्रकार सुधार किया जाना 
चाहिए जिससे कि इसे वास्तविक रूप मे लाभदायक बनाया जा सके ।£ 


परीक्षाप्रो के द्वारा मिव्िल-सेवा के लिए विश्वविद्यालयों के जो स्नातक 
(07200॥८$) चुने जाते है उन्हे प्रशिक्षण (78708) के लिए भेज दिया जाता 
है। मारत ने वेन्द्रीय सस्यागत प्रशिक्षण (एलाप्णाइ०व ग्राइधाप्राणयाओं धद्धातवा8) 
तथा साथ हो, 'काम पर प्रशिक्षण! (0॥+॥8 00 ध»77॥8) की पद्धति अपनाई है। 
भारत मे इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासव एकादमी (डपणा॥। #एड0था३ 
० #070॥7४0॥) है जहाँ पर सभी घुने हुए प्रत्याशियों को एक निश्चित भ्रवधि 
के लिए भेजा जाता है । फिर भिन्न-भिन्न सेवाम्रो के लिए पृथक्‌-पृयक््‌ प्रशिक्षण स्कूल 
होते है जितमे भिन्न-भिन्न सेवाप्नो के लिए घुने गए प्रत्याशी व्याएय्णनों के रूप, मे. 
श्रौपचारिक अनुदेद (एण्राणर्ं प्ञा5धघ्८॥०॥5) प्राप्त करते है । इसके पश्चात्‌ उन्हें 
कार्यालयों मे भेजा जाता है जहाँ कि वे व्यावहारिक रूप मे कार्य करते है ग्रौर इस 
प्रकार 'काम पर प्रशिक्षण” प्राप्त करत है। प्रशिक्षरा मे तवीतीकरण प्राठयक्रमो 
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३ सुधारों के लिए इृपया भर्ती का प्रष्ययन देखिये । 


शघ० लोक प्रशासन 


[एल्लाद।ह (०7४८५) बा उपयोग विया जाता चाहिए । उन भपिदारियों मो भी 
जौवि १५-२० वर्ष तव बाय कर घुवे हैं, नवीनीकरण पाठ्यक्रम पूरा धरने ने लिए 
भेजा भागा चाहिए । 

सिविल-सेवको वो अयेप्ठता व योग्यवा ($श॥०75-९४शानाव्या] के प्राधार 
पर पदोन्नति के स्थायोचित प्रवसर प्रदान किय जाते हैं। भविष्य निधि ([7०श0०ला। 
०४0) व पेन्दानों प्रादि वे रुपो में सेवा निवृत्ति बे लाभ (िशाशशल्वाध्या ऐट/थी७) 
भरी यपेष्ट मात्रा म दिय जाते हैं) सामान्य धर्तों के प्न्त्गंत छ्िविलत-सेवकों को पद 
की पूर्ण सुरक्षा भ्रदात बरता है। सिविल-सेवको वे लिए एर भावार-सहिता (000९ 
० (०१4७९) भी बनी हुई है जिसदा उल्सघन करने पर भ्नुशाप्तन वो बार्यवाही 
की जाती है जोकि निसम्दन (50श'्टा9०॥), परदादश्नति (८गा0000) मौर यहाँ 
तह कि पदब्युति (0:07553) तक के रूप मे हो सरुतो है सिविल-सेवकों को 
राजनेतिव हृष्टि से तटरप रहना होता है । उन्हें बिसी भी दल (व9५) के समर्पन 
परे सक्तिय राजनीति में भाग लेन वी भ्रनुमति नहीं दो जाती। उनकी निष्ठा 
(/.0०)»0 ) सरकार के प्रहि होती है, विप्ती भी दत्त के प्रति नही । भारत मे मन्जियों 
(१७७६३) तथा मिविल-सेवकों के बीच वैसा ही सम्बन्ध पाया जाता है जैसा कि 
ब्रिटेन मे पाया जाता है। मन्त्रियों द्वारा (पद्यपि बहुघा सिविल सेववों के परामझ्ञ से 
मुख्य नीति वा निर्माण किया जाता है भौर उस नीति को बार्यान्वित करना सिविल्ल 
सेवकों का कार्य होता है। आया फैला विश्ध में मन्त्रियों तथा सिविल-सेवको 
के बीच के सम्दन्धों का इस प्रवार वन क्या है 

“मन्त्रियों भा कार्य नौतिं निर्धारित करना है, भौर जब एक बार नीति का 
निर्धारण कर दिया जाता है तो सिविल-सेवकों का यह निश्चित तथा झग दिग्ध कतेंस्य 
हो जाता है कि वे चाहे उस नीति से सहमत हो या न हो, उप्तवो ईमानदारी बे' पाप 
यपाएं रूप मे एवं सी ही शवित तथा एक समान दृच्छा के साथ क्रियान्वित करने का 
प्रवत्व करें । यह बात विल्दुल रपस्ट तथा स्वत सिद्ध है धोर इसके दारे मे कभी भी 
कोई विधाद नहों हो सकता । इसके साथ ही साथ, सिविल सेवपरो का यह भी 
परम्परागत कत्तंव्य है कि जब तिर्णय किये जा रहे हो तब वे झपने पास वर्तमान 
सम्पूर्ण जानकारी तथा भनुभव अपने राजनैतिक भ्रधानों को उपलब्ध क्रायें, प्रौर वे 
ऐसा बिना कसी भी प्रकार के भय या पक्षपात के तथा बिना इस बात की परवाह 
विए हुए करें विः इस प्रकार दिया गंया परामर्श मन्त्री के प्रारम्भिक विचारों हे मेल 
खाता है या मही।ये सम्बन्धित तथ्य मस्त्रियो के समक्ष भ्रस्तुत करने मे, जिनके 
एकबरित करने तथा व्यवस्पित करने मे प्राय विभाग के झम्पूरों संगठन का सहयोग 
लेता पड़ सकता है, सिविल-सेदवों को भधिक से झधिक सावधानी बरतनी चाहिए । 
इन तथ्यों (72०५) से निष्कर्ष निदालने और उन्हें प्रस्तुत करने मे भी उन्हें पूरा 
बुद्धिमत्ता से काम बेना चाहिए ४? 
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इस प्रकार भारत मे पदोन्नति के न्यायोचित ग्रवसरो, नौकरो की सुरक्षा तथा 
अच्छे वेतन के कारण सिविल सेवको के मनोदल [)४००८) तथा वार्य-क्षमता का 
स्वर अत्यन्त ऊचा रहता है। 
परिवतंनशील समाज मे सिविल सेवा 
(एच 8छताल्श या 3 एागष्रागएू 50069) ६ 

भारत मे प्रिठिश झासन का उद्देश्य देश में प्रपना प्रमुत्य वायम रसना था। 
सरकार करो के स्रग्रह तथा शान्ति, कानून व व्यवस्था की स्थापना के काय से ही 
विशेण रूए से सस्बन्धित थी, को थोड़ी सी जनोपयोगी सेवायें (2४०० ए/ा। 
$7७०९४) उस समय चालू की गई थी दे ब्रिटिश शासन के इस मुख्य लक्ष्य को-- 
कि देश पर ब्रिठिश नियन्त्रण बताये रखा आय--पूरा करने के लिए हो थी | भारत 
के लोगो का मुख्य व्यवसाय उस समय कृषि ही वना हुआ था । स्वाधीनता के संघर्ष 
के साथ ही साथ नये-नये विचार जनता के सामने ग्राय । परिसामस्वरूप जनता, जो 
कि नि्धंनता, अपौष्टिक व अपूर्ा भोजत तथा अनेक कष्टो से पीडित थी, समानता 
की माग करने लगी । विदिश शासन के ग्रन्तगंठ भारत मे नौकरझ्याही (807880- 
0४४०५) का भुर्य योग निषेधात्मक ()४८७७॥४८) हो पा, ग्रर्धात्‌ इसने नियामक कार्य 
(ए०४०७४४7५ #0ध०॥०॥5) सम्पन्न किये झौर जनता के स्वतत्नता प्रान्दोलन को 
कुचलने के ययासम्मव सभो प्रयत्व किये । 

स्वतप्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने प्रौद्योगीक रण ([7005- 
078॥8900॥)) के द्वारा देश को आधुनिकोकरण करने तथा नागरिकों को झ्राघुतिक 
जीवन की सभी सुविधायें प्रदान करने का कार्य अपने हाथो में ले लिया । राज्य के 
कार्यों की निषेधात्मक विचारधारा (प९६४७६७ ००॥५६॥७॥) का स्थान लोक्तबीय 
कल्याणकारी विचारधारा ने ले लिया। फलत स्वतत्र जीवन के लोक्तत्रीय मूल्यों 
को दृष्टिगत रखते हुए एक नय रामानतावादी समाज की स्थापना करनी थी। बढती 
हुई जनससख्या के जीवन स्तर में खुधार करना था । प्रश्ासवीय यन्त्र-ध्यवस्था मे 
जोकि ब्रिदिण शासन से उत्तराधिष्रार मरे शिली थी, तये समाजवादी राप्ट्र की 
आवश्यकताओं के अनुरूप हेर फेर तथा परिवतन करता था। सिविल-सेवको को 
केवल कानून के रक्षकों से बदल कर साभाजिक कल्याण करने वाले प्रधिकारियों का 
रूप देना था । चूंकि सरकार का ढाचा लोकतत्रीय था अत सिवित्त-तेवक्ो से यह 
कहा गया क्ि वे जनता के प्रतिनिधियों दे नियल्वण के अन्तगंत कार्य करें। मानवीय 
समायोजन [प्लण्शआ॥ 30)05छाद॥) की यह एक अद्दभूत पदना थी ! बिटिया 
शाप्तन के दिनो मे, नौकरशाही जिन राजनेतिक नताप्नो के विरद्ध लड रही थी तथा 
उन्हे गिरपतार कर रही थी, घब उरो उन्हों नताप्रो के अधीन कार्य करने को बह 
गया या। नोकरशाही हांस जो नेता ग्रपभ्मानित एवं तिरस्क॒त क्यि जाते थे, अब उसे 
उन्ही नेताओं की झाश्यातुसार चलना था एवं उनका सम्मान करना था । नौकरप्ाह 
द्वारा स्वथ को समुचित उत्तरद्ायिता तथा लोक प्रिय नियनन्‍्धणसे युक्त एकं लोक- 


ध्बर लोक प्रशासन 


हन्तीय ढाचे के प्रतुरूत बनाया था । यदि क्ियी ऐपे उदाहरण वौ प्रावश्यकता हो 
कि भारतीय सिविल सेय में अपने आदतों यधास्विति झनुतूल बदाने वी वितनी 
क्षमता तथा श्ित है तो इसका सर्वोत्तम उदाहराण वे श्रेष्ठ तथा ऐस्यपूर्णा सम्बन्ध है 
जोकि स्वतत्व॒ता प्राप्ति के प्रारम्भ से ही मत्विियों तवा पुरानी नौररशाही के बीच 
पाये आते हैं। राजद्रोह त्था पारस्परिव शधर्प वो ऐसी वोई घटना नही हुई जिसका 
उल्लेख किया जा सके । नौकरशाही ने बटी सुगमता वे साथ प्रपने भ्रापकों लोकतन्‍्तर 
तथा लोकप्रिय नियन्त्रण के ध्रनुष्प बना लिया हे । 

श्रव नौकरघ्ाही द्वारा स्वय को इस प्रतर/र उपयुयत बनाया है जिससे कि वह 
भारतीय प्रर्थ-ब्यवस्था (90॥80 2९०॥0॥9") के पुननिर्माण के विभाल उत्तरदायित्व 
को भ्ञम्भाल सके । भारत ने ऐसी महत्वाकाक्षी पंचवर्षीय योजनाये प्रारम्भ की हैं 
जितवा मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई गनसरया के रहन-सहन के स्तर में सुधार १रना तथा 
एक समाजवादी, लोक्तन्‍्त्रीय समाजे वी स्थापना वरना है । 

स्वाधीतता प्राप्ति के पश्चानू से ही भारत में सरकारी नीति तथा राष्ट्रीय 
प्रय्नों का बेन्द्रीय लक्ष्य तीव्र गति से सन्तुबित भाधिक विकास करता रहा है । ५४पम 
पचवर्षीय योजना वा उद्देश्य जहाँ द्वितीय महायुद्ध तया देश को विभाजन ये वारण 
उत्पन्न बुछ प्रत्यावश्यक समस्याग्रो का हल खोजना था, वहाँ देश की प्रर्थव्यवस्था 
की जडें मजबूत करना तथा ऐसे संस्थायत प्रिवर्तत लागा भी था शिनसे कि भविष्य 
में तीक्ष गति स विकास करने दा मांग प्रशस्त दिया जा सके । प्रथम पचयर्पीय 
योजना द्वारा ६न दोनो ही दिशाप्रो मे उल्लेखनीय प्रगति हुई। द्वितीय पचर्षोष 
पोजना के द्वारा प्रथम योजनाकाल म प्रारम्भ की गई प्रक्रियाप्रों को जारी रखना 
था। इसका घ्येय उत्तादन (7704००४००), निवेश (!7/८४॥वकआ0) तथा रोजगार 
(ह7०३एण८गा) में भ्रपेक्षाइत्त अधिक वृद्धि करना श्रौर संस्थागत परिवतंनों 
(0$0/0000७॥ ८४४॥8७७) म इतनी तीज वृद्धि करना था जितनी कि अर्प-ब्यवस्था 
(ह००४००७)) को प्रधिक गतिशील तथा अधिक विक्ञास्शील बतादे के लिए भरावश्यक 
हो । इस योजना का एक लक्ष्य भारत में समाजवादी ढग की समाज ($0ढ25६ 
9शटा0 0६ 50८६५) की स्थापना करना था। 

समाजवादी ढग के समाज का, निश्चय हो, प्र्थ यह है कि प्रगति वी 
दिज्लाओं के विर्धारण का प्राथम्रिक सपिद्धान्त व्यक्तिगत लाभ नही, भ्रपितु सामाजिक 
लाभ होना चाहिए, और यह भी विकास का स्वहूप तथा सामाजिक व आर्थिक 
सम्बन्धी का ढाचा इस प्रकार आयोजनावद्ध (?]॥॥760) होना चाहिये कि उनके 
परिणामस्वरूप केवल राष्ट्रीय श्राय तथा रोजग्रार के झवस्तरो मे हो उल्लेखनीय 
वृद्धि ते हो. बल्कि घत तथा प्रामदतियों की अधिकापिक अस्तातता की इलाज़ की 
हा सके । यह भावश््यक है कि आधिक विदास (8०000006 76४९० ्ाधा।) के 
प्रधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाइत कम सम्पन्न वर्गों को आप्त हो और ऐसी दशाय 


न की जाये जिनम कि छोटे व्यक्तियों का भी जीवन म उन्नति के अवसर प्राप्त 
हो सके | 


भारतीय मिविल ग्रथवा असैनिक सेवा डरे 


ऐसा वाताबरण उत्तत करने के लिये, राज्य (808०) को भारी उत्तर- 
दायिव अपने ऊपर लेने हैं। सरकारी क्षेत्र (200॥6 ४८८०) का तीव्र गति से 
विवास होता है। राज्य को अध्ध-ब्यवस्था के ग्रन्तर्गत, सरकारी तभा गैर-सरकारी, 
दोनो ही प्रकार के निवेश ([॥0८5000थ॥() के सम्पूणा स्वरूप का निर्धारण करन में 
भहत्वपूण् भाग लेना है प्ौर ऐसे विस्ाप्त-कार्यक्रमो वो प्रारम्भ करना है जिन्हे गैर- 
सरकारी क्षेत्र (शा726 5८४०7) अपने हाथ मे लेने को प्रनिच्चुक है प्रथवा श्रसमर्थ 
है । विकाप्त के कुछ ऐसे दये तथा बडे कायक्रमो के सचालब का उत्तरदायित्व मुख्य 
रूप से राज्य को ही ग्रपने हाथो म लेना चाहिए जिनमे कि प्राधुतिक तकनीकी ज्ञान, 
बड़े पैमाने के उत्पादन एकीकृत वियन्तरण (एारीटपत ७छाध७) तथा साधनों के 
ब्रटवारे (8!!0८४॥१०॥ ० 7६50070८$) की झावश्यकता हो । उन क्षेत्रों के प्रबन्ध में 
विश्वेप एप से सरकारी स्वामित्व (?08॥6 ०शाष्टाआए), चाहे वह प्राश्चिक हो 
ग्रधवा पूर्ण, गौर सरकारी नियत्त्रश या सरवार द्वारा भाग लेने की प्रावश्यकता है 
जिनमे प्राधिक शक्तित तया घन के केन्द्रीयवरस की प्रदृत्ति पाई जाती है। गैर- 
सरवारी उच्च उद्यम (20४6 शआा(८9775८) को सम्पूरा योजना के ढाचे के अन्तर्गत 
रहते हुए प्रपना योग देना है। विकासशील प्र्थ-ब्यवस्था मे सरकारी तथा गैर- 
सरकारी, दोनो ही क्षेत्रो का एक साथ विस्तार करने की गुजाइद्य होती है, परन्तु 
यदि निर्धारित ग्रति वे अनुसार विकास करना है ग्रौर पूर्वनिश्चित महात्‌ सामाजिक 
सक्ष्यों की पूर्ति मे उसका योग प्राप्त करना है तो यह अत्यन्त झावश्यक है कि 
सरकारी क्षेत्र पूर्णो रूप स ही आगे न बढे, ग्रपितु प्रापेक्षिक रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र 
के साथ-साथ भी झाग बढ़े । 

सागजवादी ढंग की समाज के स्वरूप को बिल्कुल हृढ अथवा कठोर नहीं 
मान लेता चाहिए। प्रत्येक देश झपनी निजी कल्पनाशकिति तथा परम्पराओ के भनुसार 
ही इसके स्वरूप का विकास करता है । परन्तु इसमे निहित कुछ आ्राधारभूत मृत्यों 
तथा सस्थांगत व्यवस्थायों पर जोर देना प्रत्यन्त आवद्यक एवं महत्वपूर्ण है। 
समाजवादी ढग वी समाज की स्थापता का सार निम्न बातों में निहित है ठोस 
निर्धारित लद्ष्यो को प्राप्त वरना, जनता के जीवत-स्तरों को ऊचा उठाना, सभी लोगो 
के लिए उन्नति के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करना, कमर सुविधा प्राप्त वर्गों में 
उद्यमों की उन्नति करना ग्रौर समाज के प्भी वर्गों के बीच सामेदारी की भावना 
उतपत करना । यह कह जा सकता हे कि समाजवादी स्वरूप (5000॥5६ बाधा) 
मम्फ्णित, के, रॉल्गीवत, रा्ण, रीति; दे हिल्फेपत, स्थिद्ाल्र, या दी। एव पहफा आयीसण 
एवं ज्वलन्द रूप है। हर 
पद्दश्य [0ए[व०्लाफटकछ) 


लोकतन्त्र और समातता के आधार पर तीव गति से प्रगति करना ही हमारा 
मुख्य उद्देश्य है। इस व्यापक इष्टिकोए को घ्याव मे रखकर अग्रलिखित मुख्य उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए टतीय परचदर्थीय योजना का निर्माण किया गया है-- 


छपाई लोक प्रशासन 


(१) राष्ट्रीय श्राय में इतनी वृद्धि करना जिससे देश के रहन सहन वा स्तर 
उऊचा हो , 
(२) मृत और मारी उद्योगों बे! विकास पर जोर देते हुए देश का तेजी से 
ओौद्योगीकरण करना , 
(३) रोजगार वे प्रवसरों का श्रधित्र विस्तार , प्रोर 
(४] ग्राव व सम्पत्ति वी विषमतापध्रा का निरावरख झौर श्राथिक झरित का 
पहल से अ्रधित्र समान वितरण । 
स्वतस्ध भारत में सिविल्ल-सद्ता पर सरबारी स्वामित्व बाली श्रौद्योगिक तथा 
वोग्गिश्यितर प्रायोजनांग्रा ((९०॥०८७४) वे प्वन्य का भार था यद्षा है । सिविल-सैवकों 
को झ्रायोजन (?]900072] वी सम्स्याश्रा व बारे में सरवार वो सलाह लेनी होती 
है. उन्हे ही भ्रायोजन को क्रियान्वित भी बरना होता है। प्रश्न यह है हि सिविल- 
सबको पर जिन नये बारयों एवं उत्तरदायित्वों का वहत करने वा भार प्रा पढ़ा है क्या 
वे उसके लिय उपयुत्रत हैं “ “यह आ्राराप लगाया जाता है वि सिविव-सेवक यूर्व बातों 
अथवा पूर्व हप्टान्ता (2८0८4ंशा७) पर प्रत्यधिक घ्यान देवा है, दह सदा भूत 
(29७) बी ग्रोर दखता है. प्ौर परम्पराग्रो प्रथवा वाय॑ करने के प्रम्यस्त तरीदा 
का जरा भी छाड़ना नहीं चाहता । वह प्रावश्यकता से बहुत प्रथिक स्लादघात रहेता 
है। एक गुगा, जिसमे वि उसे विश्विष्टता प्राप्त होती है, यह है कि बह सदा ऐसे 
बारणों वी खाज-बीन करता रहता है जिनके झाघार पर किसी भी परिवतंन को 
बिरोध क्रिया जा सत्रे तथा निर्षारित क्रियाविधि (00७5८ ० 8९809) वा परि- 
पालत जारी रखा जा सके । उसका हृष्टिकोश विषेधात्मक ()7८2३॥9४) होता है 
जय ति यह रचनात्मक (200509८0९४) द्वोता चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त, उसे 
गलती द्वोन वा इनना ग्रधित्र भय रहता है प्रथदा उसमे आत्मविश्वास की इतनी कमी 
रहती है कि वह व्यक्तिगत उत्त रदायिव स बचने का हो प्रयत्तव करता है श्रौर फत- 
स्वरूप निएय चाहन वाल बजिसी भी धइन का भार वह यथासमव श्रत्य किसी भी 
ब्यक्तित वर डाल देता है! सिविल-सेवको के प्रश्चिक्षण! पर तियुक्त समिति ने भी 
इस झ्ारोप की पुष्टि की थी। समिति न कहा कि “मिवितर सेवकों में जो दोष 
बहुलता के साथ पाय जात हैं वे य हैं--पूर्द वानो श्रथवा पूर्व दृष्टान्तों के प्रति 
प्रत्यधित्त लगाव पहल करन वी क्षमता ([00॥8096) तथा वल्पनाशबित बा 
अभाव, दीघेसकता प्रशरवा टाल-मटोल, और उत्तरदाश्त्वि लेन अथवा निरंय 
दन के प्रति अ्निच्छा । हमारा यह विचार है कि सिव्रिल सवकों मं ये दोष कुछ न 
कुछ माया मपाय जाते है. अअ 
शक सिविल सेवक, जोकि कलनाअक्ति, विचारशजित तथा रचनात्मक सुभावों 
के क्षेत्र म कमजोर होता है, उन नये कार्यों एव उत्तरदायिज्ों का भार वहन करने के 
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लिये अनुपयुक्त होता है जिनके लिये कि पहल करने की क्षमता, उद्यम तथा साइस 
की आवश्यकता होती है। फूक-फूक कर पैर रखने वाले वे व्यक्ति जोकि हर समय 
प्रपने दचाव का घ्याव रखते हैं, राज्य के निरन्‍्दर बढ़ते हुए आधुनिक कार्यों को सम्पन्न 
नही कर सकते । भोकरशाही के इन दोषों तथा नये समाज की आावद्यकताओों को 
दृष्टिगत रखते हुए जरूरत इस बात की है कि सिविल-सेवकों के समुचित चयन 
(श०्एध्ध इ्टव्लाणा) तथा उनमे उच्च कार्य-कुशलता एवं ऊचा मनोबल बनाये 
रखने के लिए समुचित प्रेरणाप्रो की व्यवस्था की जाए। सिविल-्सेवको के उचित 
चुनाव तथ। पर्याप्त प्रशिक्षण से ही इस बात का निश्चय होगा कि वे नये ध्रमाज बी 
चुनौती का सामना करने में समर्थ होगे या नहीं। भारत सिविल-सेवा के बार में 
लिखते हुए पाल एच० एपलिबो ने कहां 

*घयन के सिद्धान्त के विषय मे यह कहा जा सकता है कि प्रचलित पद्धवि 
में लगभग वैसी ही निष्पक्षता वरती जाती है जैसी कि किसी भी सिविल सवा पढति 
में पाई जाती है परन्तु परीक्षा की विधियाँ ग्राधुनिक नहीं हैं तथा वे प्रशासवीय 
भोग्यताग्रो पेः बिपय से श्राघुनिक ज्ञान रे पूर्ंतया सम्बन्धित नहीं है। साक्षात्कार- 
प्रणाली ([7(४८७४९ प्राध॥०१) की अवश्य प्रशसा कौ जानी चाहिये । 
तथापि, परीक्षा विधि शेक्षरिक है, प्रशासकीय नही ।/! 
भारत के लिए आर्थिक सिबिल-सेवा 
(:९०॥०ाएं2 छत्षा 50४0९ 07 [00॥9) 

उत्पादन के मुख्य साधनों के सरकारी नियन्त्रण को भारतोय आथिक झ्रायोजन 
(900॥ 8००॥००॥८ 7[४9॥8) के एक गञ्ावश्यक प्रग के रूप में अपनाया गया 
है। राष्ट्रीय साधनों के एक बडे क्षेत्र पर सम्रदाय ((०॥0॥०॥9) का स्वामित्व 
स्थापित हो गया है । परिवहन सेवाओं (प।/9707/ $४08$) के रागठन के लिए, 
नये-तये लगरों के नियोजन तथा विकास के लिए ओर सरकारी स्वामित्व वाले 
उद्योगों के सचालन के लिए सरकारी पदाधिवारी ही उत्तरदायी हैं। भारत में 
सरकारी निगम (?0७॥९ (०ए०ाकऑ/0॥5) जिनकी स्थापना राज्य के स्वामित्व 
बाले उद्योगों का प्रवा्घ करन के लिये की गई है, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा ही 
संचालित लिये जाते हैं। आशिक क्षेत्र की ग्रनेक क्रियाओ को सम्पन्न बरने का भार 
सिविल-सेवा पर झा पडा है। इस स्थिति मे प्रइन यह पैदा होता है कि क्‍या वर्तमान 
सिविल-सेवा नग्ने कार्यों का भार वहन करने के लिए उपयुक्त है अथवा राज्य के 
ग्राथिक वार्यों का प्रवन्ध करने के लिए एक प्‌थक्‌ 'आधिक सिविल-सेवा' का निर्माण 
क्या जाना चाहिए ? ए० डी० गोरवाला ने सोक प्रशारात पर दिये गये झपने प्रति- 
बेदन में आधिक सिविल सेवा की समस्या की विवेदना की है। यह कहा जाता है कि 
बन्टद्रोल गेः नियसन, औद्योगिक अथवा वारिसज्यिक प्रकृति के सरकारी उद्यमो का 
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संचालन, बुछ विभागों जैसे वि उद्योग तथा वाशिज्य व प्राधिव भामलो मे विभागो 
आदि मे भर्ती, त़या ुछ योजनाप्रों वे क्रियान्वय का वार्य भ्रायिक घ्तिविल सेवा पर 
ही धोड दिया जाना चात्यि। प्रायिव सिविल सेवा वे श्रन्तंत सामास्यत भिम्म- 
लिशित चार विभिन्न प्रगार के प्रधिवारी एवं वर्मचारी एक साथ सम्मिलित डिये 
जात हैं - 

(१) ऐसे भ्रधिकारी जोकि भाधिर नीति [£0०४०90० 9०)८)) को हच्च- 
वम संतह एर सरवार को रालादे देने मे समर्ष एवं सक्षम हो 

(२) ऐसे भ्रधित्रारी एवं वर्मचारी जोकि बिम्त सतह पर ऐसी झाथिक 
सामग्री एकत्रित वरने तथा प्रस्तुत करन मे समये हो जिसको ब्राथित्त नीति के 
सम्बन्ध में दिय जाने वाले परामर्स का प्राघार वनाया जा सके । 

(३) ऐस अ्रधिकारी जिनवा प्रयग्रासत्र (६८७॥७॥॥०४) का जात बापी 
सुहृद हो भ्रौर जिनसे बुद्ध सचिवालयिक तथा निष्पादक पदों के! कार्यों को उन 
व्यक्तियों वे मुवावले भ्रधिव बुझलता वे साथ सम्पन्न करने की आशा थी जाए जोकि 
अयंशास्त्र के ऐसे शान से रहित हो ! 

(४) ऐसे प्रधिवारी जिनम कुझलता व साथ कार्य सम्पन्न करने का श्रवस्ध- 
सम्बन्धी भ्रनुभव तथा योग्यता वर्तमान हो । झ्ाधिक सिविल सेवा के पक्ष-पोषकों 
द्वारा पह कहा जाता है कि इस सेवा में की जान वाली भर्ती वो अथंशास्त्र मे डिग्रो 
प्राप्त करने वाले व्यत्ितयों तक ही सीमित कर दिया जाता चाहिये । यह बहा जा 
सकता है वि प्रथशास्त्र वे स्नातकों (936024८$) में प्रशासक्रीप तथा प्रबन्ध सम्बन्धी 
योग्यता--जोकि क्सी भी प्रकार वी सिवल सेवा व लिए प्रत्यन्त झ्रावश्यक होती 
है--अविवाय रूप से पाई जाती हा, ऐसी बात तो नहीं है। ए० डी० गोरवाला ने 
ठीक ही कहा है. “इस श्रेणी के पदावयिकारी किसी भी स्थिति मे श्रघ-कचरे डिप्री- 
धारकों में से नहीं लिये जा सकते। जिन विभायों म॑ बहुंघा झ्राधिक सागग्री एवं 
आ्राथिक थवृत्तियों को दृध्टिगत रखते हुए निरेद देने होते हैं उनमे काम करने वाले 
पद-धारकों के लिए श्राथिक आधार एवं ज्ञान, तिशचय ही कुछ उपयोगी हो सकता 
है परन्तु इन पदों की भर्ती को केवल उन व्यवितयों तक ही सीमित कर देने से कोई 
विश्वेप लाम नहीं होगा जिन्होंने कि अर्थश्वत्त्र की डिग्री प्राप्त की हो । एक सर्ब- 
सामान्य योग्यता एव ज्ञाव वाले पदाधिकारी को, उसकी हेवा के प्रारमस्भिव वर्षों मे, 
आवश्यक झाधिक प्रश्चिक्षण दिया जा सकता है । सभी हृष्टियों स फिर, विश्विप्ट 
आदिक प्विविल सेवा [5099 80000 (श्यं 507008) के पक्ष के समपन मे 
कहने को कुछ वाकी नहीं रहेगा।! 

एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि सरकारी स्वामित्व वाल उद्योयों के 
संचालन के लिये एक ऐसी श्रोद्योगिक प्रवन्ध सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें 
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ऐस्ले व्यक्ति हो जित्होने ओद्योगिक प्रबन्ध सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । भारत 
सरकार ने ऐसी झ्ौद्योगित्र प्रवन्ध सेवा को आवश्यक्तता अनुभव की और एक पोजना 
की घोषणा कौ जोकि “ओऔद्योगिक प्रबन्ध केन्द्र योजता के नाम से विख्यात है | 


झ्ौद्योगिक प्रबन्ध केद्ध योजना 
[788 ॥फऋग्रा '३॥आ232000077 ?00॥ 5तथआशे 

(१) प्रोद्योगिक प्रबन्ध केन्द्र ([ है 7) को स्थापना प्ागे दी हुई विधि के 
प्रतुसार उन मस्त्रालयों (॥/४॥ा572$) की माणो की पूर्ति के लिए की जायेगी प्िनके 
प्रधोन झोद्योगिक उद्यम (7005079॥ णग/ा:0/08) काम कर रहे होग । वर्तेमात 
में तो, उत्पादन मन्‍्त्रालय, लोहा व इस्पात मत्तालय परिवहन ब सचार पस्त्रालय 
और बाशिज्य तथा उपभोयता उद्योगो क मन्त्रालय इस केन्द्र मे भाग लेंगे । बाद म 
इस बात को खुलो छूट होगी कि औद्योगिक उच्यमा के सचालन से सम्बन्धित कोई भी 
अन्य मन्‍्त्रासय बेन्द्र की नियन्त्रणकारी सत्ता की सहमति से दस योजना में सम्मिलित 
हो सके । 

(२) नियन्त्रणकारों सत्ता (000०|७४ #०५७०॥५ )--स्वराष्ट्र मन्‍्त।लय 
(प्र०9० )॥०४7)) केद्व वी भिपन्‍्त्रकारी सत्ता के रुप मे बाये करेगा। रबराष्ट्र 
मन्त्रालय को एक मण्डल (80470) द्वारा परामर्श दिया जायेगा जिसकी रचता निम्न 
प्रकार होगी -- 

३ मन्त्रि परिषद्‌ सचिव ** * **अ्यद्षा पदेन । 

२, ३ ४, ४५ व ६ भाग लेने वाले मन्त्रालयों अर्थात्‌ उत्पादन, लोहा वे 

इस्पात परिवहन व सनार, बाशिज्य तथा उपभोक्ता उद्योगों के सदस्य 
प्रतिनिधि । 

भारत सरकार का स्थापना अविकारी ([55020॥5$00९70 09०67) मण्डल 
का पदेन सचिव (85-०ग्िल० 5९८५) होगा । 

(३) केन्द्र (20०) सभी सरकारी उच्चमा (2७७॥० शा।श्ए८26७) मे उ्येष्ड 
[अर्यात्‌ उच्च तथा मध्य स्तर के) प्रवन्वकीय पदों ()४७॥38९0] ए०85) पर भर्ती 
की योजना तैयार करेगा, चाहे वे सरकारी उद्यम प्रत्यक्ष रूप से सरवार द्वारा सचा- 
लि किये जाते हो भ्रयवा ऐसे निग्रमो या कम्पनियों द्वारा प्रचालित किये जात हो 
जितमें कि सरकार नियम्त्रशकारी स्थिति रखती हो । इस क्रम म गैर-तकनीवी प्रकृति 
के ऐस पद सम्मिलित होगे जितका सम्बन्ध, उदाहरणत , सामान्य प्रबन्ध, वित्त तथा 
लखों []9शध6 म्तत 8020७), विक्रय, क्रप, भण्डार [$00965), यातायात, 
वैपमितक प्रवन्ध व कल्याण ठथा नगर प्रशासन से हो । 

(४) कोई भी पद केन्द्र के सदस्या के लिए सुरक्षित नहीं होगा। तथापि 
कद्ध के पदाधिकारी केच्र में भाग लेने वाल मन्‍्त्रालयों के भ्रधीन सचालित किये जाने 
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बाले सरवारी (सार्वजनिव) उद्यमों में गैर-तवनीवी ददों दी नियुक्तित वे लिए उपसब्ध 
रहेंगे । प्रौद्योगिव उद्यमों व वरिष्ठ पद (ल्लाण एकओ पदोन्नति [शिज्ा7०/०) 
की स्थिति मे उन प्रधिकारिया वे लिए भी उपलब्ध होग, जोकि सम्बन्धित उद्यम से 
सम्बद्ध होगे। प्रेत केस वे वृदाधिवारियों वी सख्या वा हिर्धारण उद्यमो में वरिष्ठ 


प्रबन्धवीय पदों वी बुल आवश्यकताओं वी सतह से नीचे ही होगा । 


(५) परदक्षम तया बेतनप्रम (02065 शाह 799 $0४|८५) --वै से (९००) 
निम्तनिखित वेतन कमो पर सात पद क्रमों मं सगढित वियां जायेगा ८ 


द्० 
परदक्॒म प्रथम २,७४० (स्पर) 
पदक्रम द्वितीय २,५०० (स्पिर) 
पदक्र्म तृदीय ३,०००-१२४-२,२५० 
पद्म चतुर्थ १४६००-१००-२,६०० 
पदक़म पंचम ३,३००- ६०-१/६०० 
पदक्षम पप्ठ ३,०००- ४०-१,४०० 
पदप्रम सप्तम ६००- ४०-१ै,००० 


सेवा वे इल सभी पदक्रमो की प्रथम श्ष शी को केन्द्रीय सेवाओ्रों से सहश माया 
जायेगा । 
इसके साथ ही साथ योजना ($क्कला०) ने प्रगुच्चेद ७ वे अस्तगंत दी 
गई प्रथम टिप्पणी के प्रनुसार अर्ती किये गय कनिष्ठ भ्रधिवारी (उ०आ० ०००७४) 
क० ३४०-२५-५००-३०-६२० के बेतन क्रम मे उपयुक्त स्तरों पर नियुवत गिये जा 
सकते हैं। एक ही पद-क्रम में भी वेतन वृद्धि रवयचालित (#ण०॥०७॥०) हूप में नहीं 
प्राप्प होगी | वल्कि इसके विपरीत, इस सम्बन्ध मे एक ढोस निर्णय (0ल्‍०अ०णा) 
किया जायेगा झ्लोर तब एक पदाधिकारी का बैतत-बृद्धि (तधिक्षाएशा।) पाने के लिए 
उपयुक्त माना जायेगा । यह जलि्ेय उन तिगमों ग्रथवा कम्पनियों के निर्देशक मण्डल 
(ए०क्षव ॑ छप्रथ्शण)े दर बिया जायेगा जिनके अन्तर्गत कि बह सम्बन्धित 
प्रदाधिकारी काम बेर रहा है. परन्तु इ्ते यह है कि केन्द्रीय सलाहबार मण्डल 
(एथ्ञाएशे औपश5079 8०970) के परामर्श से जियन्त्रणवारी सत्ता ने उमकी पुष्टि 
अर दी हो । एक ही पदक्रम के अन्दर मी ज्येप्ता ($क्षाणाह) का कोई क्रम नहीं 
होगा । इस प्रकार एक पदक्रम (092०८) के सभी पदाधिकारी केवल योग्यता 
(शल्य) के झाघार पर पदोच्नति (?7ण॥०७०ा) के पात्र होगे और योग्यता के 
आधार पर ही चयन (इल्नच्टा००ण) करके ग्रगले उच्च पदक्रम में उनको पदोच्नत कर 
दिया जायेगा । 
(६) प्रधिकृत सहया (+पाणा5बत 5धधाड0) “प्रारम्भिक रचना के 
समय केस्द्र के श्रधिकारियों वी अधिदृत स्थायी मख्या २०० होगी । वियन्त्रणकारी 
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सत्ता द्वारा इस सब्या का बितरण विभिन्न पद-क्रमो मे कर दिया जायेगा ; परन्तु 
सह बितरण वित्त मन्त्रालय ()(/फ509 ० &727०८) के परामर्श से तथा इस बात 
को ध्याव मे रखकर किया जायेगा कि प्रत्येक पदक़त की अनुमानित आवश्यकता 
कितनी है भर प्रत्येक पद-क्रम वे लिए उपलब्ध व्यवित किस कोटि (0००४॥५) के 
हैं। जब भी आवश्यकता हो इस समस्या पर पुनविचार किया जा सकता है परच्तु 
प्रत्येक स्थिति भे, ऐसा दो वर्षों मे एक बार ही किया जा सकता है 

(७) भर्ती (छ्ताणाएाधव)--प्रारस्भ में केन्द्र की रचना भनुच्छेद ५ में 
उल्लिखित पद क्रमो में से किसी मे भी भर्ती करके की जायेगी। यह भर्ती उन 
ब्यवितयों मे से चयत करके की जायेगी-- 

(क) जिन्होन भान्यता प्राप्त क्सो विश्वविद्यालय की डिग्री भ्रथवा उसके 
समकक्ष भ्रन्य कोई उपाधि प्राप्त की हो , 

(ख) जितकों आ्रायु २३ तथा ४५ वर्षो के बीच मे हो , 

(ग्र) जिनका पाच वर्ष का औ्रौद्योगिक अथवा प्रवन्ध-सम्बन्धी भ्रनुभव हो तो 
अ्रधिक अच्छा है । 

डिप्पगो--(१) अपवाद भूद परिस्थितियों मे २७ वर्ष से कम ग्रायु क प्रत्याशियों 
(९०॥0॥03०७) की भर्ती की जा सकती है । ऐसे प्रत्याशियों की, नियुक्तित होने पर 
र० ३४०-२४-४००-३०-६२० के क्रम में वेतन मिलता है । 

टिप्पणी-- (२) ४४ वर्ष से ऊपर की श्रायु के व्यक्रित, यदि विशिष्ट रूप से 
उपयुक्त हो वो, केन्द्र में नियुक्त होते के वजाए दीर्घफालीत ठके पर रखे जा यक्‍ते है । 

भर्ती के क्षेत्र मे निम्नलिखित सम्मिलित होगे -- 

(व) प्र्लिल भारतीय तथा प्रथम श्रेगी की केन्द्रीय सेवाओं के पदाधिक्षारी 
रिलबे तथा प्रतिरक्षा सेवाप्रों सहित) । 

(ख]) इसी पदस्यिति तथा अनुभव के राज्य सरकारा बे अधिकारी | 

(ग) उर्तेमान सरकारी उद्यमों के अनुभवी अधिकारी । 

(घ) खुले बाजार स लिये जाने वाले प्रत्याशी । 

(5) भर्तों की रीति (४७४०० रण ६७ण०॥०॥।]--कैन्द्र बे लिए भर्ती 
एक “विद्विष्ट भर्ती मप्डल' (596०७) ेह०ाण्णाशाशा। 80870) की सिफारिश पर 
की जायेगी । इस मण्डल को रचना निम्न प्रकार होगी .--. 

(१) प्रध्यक्ष अथवा एक सदस्य“ गमधघीय लोक 
सेवा श्राघोग का सदस्य । 

/२) एक गैर-सरकारों व्यक्ति 

(१ब४) राज्य उच्चप्तो के प्रवन्ध निर्देश! तथा 
सामान्य प्रवन्धक । 


सदस्य 


डहै० लोक प्रशामन 


(५ व ६) भाग लते वाले मन्चालयों बे प्रतिनिधि, उन | 
मजाउयो वो छोड़कर जितत्रा प्रतिनिधित्व ई व ४ में अवन्य 
विदेशवा [जिग0420६ 000007-] तथा सामान्य प्रवन्धरों 
(0009 ऐैं।75९९५) द्वारा दिया गया हो । 


सरवार द्वारा नियुत्तियाँ करन से पूर्व मण्डल वी सिफारिें समालोचना 
ग्रथवा टीका टिणणशी वे लिए मघीय लाक सेवा भ्रायोग (0 7? 8 0) वे समक्ष 
री जायेंगो। 


प्रह भावश्यक नेठी है कि भर्ती वो प्रनिवार्थ रूप से उन प्रत्याशियों तक हो 
मीमित कर दिया जाय जोबि विज्ञापनों बे प्रस्युत्तर में वेन्द्र (00०) में पाने दे लिए 
प्राएता-पत्र दें । भर्ती मण्डल (८८ णा॥0॥ छ006) उन ब्यकितियों के नामों पर 
भी विचार कर सावता है जिन्होंने प्रार्ना-पत्र ते दिया हो परन्तु उनेबे नामों वे 
सुभाव म'व्ालयों द्वारा मण्डन वे समक्ष रसे गये हो । 


बा्दिद प्रविट (&7॥09 ॥0#/८) ध्धिव्रत सस्या वी ५ प्रतिशत निर्धारित 
गर दी जायेगी शोर केन्द्र वी प्रारम्भिव रचना वे २ वर्ष के पचात्‌ इस पर पुन" 
विचार वियां जायेगा । इस वाविक प्रविध्दि वी, तथा साथ ही गाव, उन न्‍्यूनताग्रो 
की भर्ती जोकि केस्द्र को मूल रचना में या तो प्रधिश्त सख्या में वृद्धि हें कारण 
हुई हो प्रथवा भ्न्य किप्ती कारण से, 'विध्िप्ट भर्ती मण्डज' द्वार उपर उल्लिततित 
गेति से ही वी जायेंगी । 


(६) प्रशिक्षण तया परिवीक्षा ([720ध08 90 77009॥07)-- वे रद (20०) 
परे नियुक्ति के लिए चुने गये व्यक्ति दो यर्षों की भ्रवधि ने लिए प्रिवोधा पर रहेंगे 
पदि उनका सम्बन्ध प्रखिल भारतीय सेवाग्रो से है तो इस घयधि वे पश्चात्‌ केख थे 
लिए स्थायो रूप से उनदे नामो बा पभनुमोदनत किया जा सकता है।॥ यदि उनवा 
सम्बन्ध वेरद्रीय भ्रयवा राज्य सेवाद्रों से है तो या तो स्थायी रूप से उनने नामों का 
अवुमोदन किया जा सकता है अथवा उत्हे स्थायी रूप मे केत्द्र में सफाया जा सकता 
है। नियन्तरशवारी सत्ता को यह भधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रत्येक मामले मे 
परिवीक्षा की प्रवधि (22704 ०६ छ90७५(०॥) को घटा-बढ़ा सके । नियस्त्रशवारी 
सत्ता जब भी प्रावश्यक समकरेगी, सरकारी विभागों मे तथा सरकारी अधम्रा गैर 
सरकारी क्षेत्र मे प्रौद्योगिक एवं वाशिज्यिक उदमो मे भषिकारियों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करेगी । 


(१०) नियुक्त भ्णवा तैनाती (2090॥90-- नियन्त्रणवारी गत्ता (000०- 
पपड़ ३४॥०:४0) अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले के परचात्‌ भाग लेने वाले 
(एशध०ए4088) उत उद्यमों मे उनको तैनाती की व्यवस्था वरेगी जहाँ पर विः 
उनसी सेवाओं का सर्वोत्तम रूप मे उपयोग किया जा सकता हो । इस प्रवार तैनात 
हो जाने के पश्चात्‌ अधिकारी (00८8) उठ उद्यम वे हात्मालिक नियन्पण में 
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रहेंगे जिप्तमे कि वे कार्य कर रहे होगे और उसके द्वारा ही उतका वेतन आ्रादि को 
अदायगी की जायेगी | भाग लेने वाल सभी उद्यम नियस्त्रणकारी सत्ता को ऐसे सभी 
वतंमान भथवा भावी रिक्‍त-स्थानों का विवरण देंगे जिन पर कि सेवा के सदस्य 
उपयुक्त रीति से रखे जा राकते है । परन्तु उत उदयमो के लिए यह झावश्यक नही 
होगा कि वे किसो रिक्त स्थाव (४७८००८७) के लिए सेवा के किसी सदस्य को 
स्वीकार करें ही , झौर म नियन्‍्त्रशकारी सत्ता ही इस बात के लिए बाध्य होगी 
कि वह प्रत्येक रिंकत-स्थान के लिए एक केन्द्र अधिकारी (९0०0 090८) वी 
व्यवस्था करे । 

केन्द्र के प्रत्येक पदाधिकारी को, चाहे वह किसी भी उद्यम मे कार्य करे, यह 
अधिकार होगा कि वह इतना वेतन प्राप्त कर सके जोकि केन्द्र मे उसके पदक्रम के 
रेतन से कम न हो । इस बात का भी आइवासन रहेगा कि, केवल गब्रपवादभूत 
परिस्थितियों (&४०2७०0७थाशे थाप्धाा४आ०८५) को छोडकर, केन्द्र दे' पदाधिवारी 
को किसो भी ऐसे पद पर नहीं लगाया जायेगा जिसको कि सामान्यत एक निम्न 
पदक्म के झधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए था, और प्रपवादभूत परिस्थितियों 
भें भी, इस पझ्राध्वासन के विरुद्ध कार्यवाही निमन्त्रशकारी सत्ता तथा उद्यम के वित्तीय 
सलाहकारों कौ सहमति से ही को जा सकती है। यदि उस उद्यम (६7कष9॥58) 
के वेतन-ढाँचे मे, जिसमे कि वह कुछ समय के लिए कार्य कर रहा है, उस पद का 
देतन, जिस पर कि वह आसीन है, यदि उसके पद क्रम के वेतन से भ्रधिक है 
तो एस बात का निशुय नियन्वशकारी सत्ता करेगी कि उस पदाधिकारी को उन 
दोनों वेतनों के प्रन्तर का पूर्ण ग्रथवा कुछ भाग दिये जाने को भाज्ञा दी जाए था 
नहीं । 

(११) भ्रतिनियुक्ति (0०0०0॥00)--केन्द्र के एक पदाधिकारी को झधिक 
अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा भ्न्य किसी कारण से ऐसे पद पर तैनात 
किया जा सकता है जोकि सामात्यत केन्द्रीय प्रशासन केन्द्र (0008) ॥00075 
40५४७ ?००)) के सदस्य के लिए सुरक्षित होठा है। इसी भ्रकार, केन्द्रोय प्रशासन 
केन्द्र के अधिकारियों तया केन्द्र की सहायक सेवाग्रो के अधिकारियों को ऐसे पदो 
(2०४5) पर भ्रतिनियुक्त करके (07 6८9०६४४०४) भेजा जा सकता है, जोकि 
सामान्यत केन्द्र के सदस्यों के लिए सुरक्षित होते हैं । 

(१२) प्रबकष्ठा, पेन्मन तथा सेव के धन्य शर्तें (68४6, 9६0६0॥ 0 
णी।श (०१०१॥०७$ ० $९/९०९)--सेवा की ये दा्तें वही होगी जोकि प्रथम भेणाी 
की केद्धीय सेवाप्रो के अधिकारियों ५२ समय-समय पर लागू होती हैं। जिन व्यक्तियों 
की भर्ती ४५ दर्ष की झायु के पश्चात्‌ खुले बाजार से की जाती है उनको नियुवित्त 
ठेके (८07३०) पर की जा सकती है, भोर इस स्थिति मे, सेवा की शर्तों एव 


दक्षाओं में उस ठेके में उल्लिखित मात्रा के अनुसार ही सच्योधन कर लिया 
जायेगा। 


डह्र लोक प्रश्ञासन 


निष्कर्ष (090०॥न्ञणा) 

भारत ग्राजजल एक राकट-काल से गुजर रहा है--जिसे परिवर्तेततालीन 
सबट कहा जा सकता है। भारतीय मिविज-सेवा को बोवतस्त्रीय समाजवादी समाज 
की नई मांगों वे प्रनुरुष बतना है। १£वी शताब्दी वी सिविल-सेवा वे प्रयत्न 
बीसवी दताब्दी वो समस्णप्रो पर लागू नहीं हो सकते | आज ऐसी सिविल-सेवा 
की ब्रावश्यवता है जोकि विचारशील हो, वौद्धिक क्षमता से युक्त हो श्रौर जनता 
वो माँगो के प्रति उत्तरदायी हो , इसवे साथ ही साथ, सिविल सेवा को जनता के 
राजनैतित प्रतिनिधियों वे नियस्व॒ए बे प्रन्तंद बाय करना है। ब्रिटिश शासन के 
समय नौवरणाही (8ए7८50८४८५) प्रफ्सर श्वपते श्रापको समाज में एवं पृषर्‌ 
यर्ग के रूप भे मातते थे । मोकरश्ाही ध्फ्सर सदा ही स्वय को श्रेप्ठ समभते थे 
श्रौर जनता को तिरस्कार दी दृष्टि से देखते थे । लोकतस्थरीय स्वतत्त्र मारत से, भव 
सिविल-सेवा का यह हप केवल भ्रसामयिक ही नहीं है, भ्रपितु खतरनाक भी है ! 
नौकरशाही को जतता के साथ रहकर कार्य करना है। उसे जनता का सहयोग 
आप्त करना है । यदि नौर रघाही को लोफ्तन्तीय समाज की सेवा करनी है तो यह 
अत्यस्त भ्रावश्यक है कि उसके हष्टिकोए तथा कार्य के तरीबो भे परिवर्तन किया 
जाए। 

जन-साधारण को भी यह वात ध्यान मे रखनी है कि कोई भी प्रशासवीय 
मशीनरी तव तक सफल नहीं हो सकती जब तब हि मिविल सेवकों वा यथेष्ट 
सामान ने किया जाये । समाचार-पत्रों मे ससद (?क॥»ए०॥) मे तथा सार्वजनिक 
मची पर नौकरश्ाही वी भ्रनुत्तरदायित्वपूर्ण श्रालोचना तथा अनावश्यक निन्‍दा 
करने से सिविल्ल सेवा का मनोबल (१०४४८) कम हो जायेगा तथा वार्य-क्षमता 
चट जायेगी, श्रौर यदि ऐसा हुआ तो देश के हितो वी हृष्टि से यह बडा हानिवाएक 
होगा । 

भारत में शात्क दल तथा सिविल-सेवा के बीच भ्रभी ठीक़-टीक सम्बन्धों वा 
विकास होना है । ऐसी प्रनेक शिकायतें वी जाती हैं कि स्थानीय कांग्रेसी एम एल, ए. 
तथा ससंद सदस्य (7? १ ) प्रद्यासेव में आरये-दित भ्रतावश्यक हह्तक्षेप ररते हैं । यह 
आरोप लगाया जाता है कि वे प्रिविल-सेवको से ग्नुचित पक्षफ्रत कराना चाहते हैं 
ग्रौर यदि घिविल्-छेवेक उतका कहा नहीं मावते हैं तो एम्र० एछ० ए* तथा ससंद- 
सदस्य अपने “बड़े भाइयों” (88 छः०प०:5) भर्धाति सब्जियों तक पहुंच करते हैं 
और उत्तका परिणाम यह होता है कि सिविन-सेवको का स्थानान्तरण (प्रकाश) ह 
कर दिया जाता है अथवा उन्हें परेशान किया जाता है। यदि ये सब झ्रारोप ठौक हू 
हा निश्चय ही भारतीय लोकतन्त्र का मविष्य प्रन्धकारमय है । 


भाग है 


पित्ीय प्रशासन 


छिप 5 पटाफा, 20शाप्रा$एद्ए70ष) 
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वित्तीय प्रशासन की समस्या 
(एक एलकऊाशा ए फिंबालंत्री 0 त7ंप्र।900॥) 





वित्त का महत्व 
[परछ0590०९ ०६ [॥॥0०8) 

कोई भी सरकार धन के बिना किसी भी कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकती । 
वित्त सरकार के जीवन रक्त (/ 9]000) के सहृश होता है॥ वास्तव मे बात यह 
है कि वित्त तथा प्रशासन को पृथक नहीं किया जा सकता। बिवा वित्त के कोई भी 
सरकार कार्य नहीं कर सकती, ठीक उस्ती प्रकार ज॑से कि बिता पैट्रोल के मोटरकार 
नही चल सकती। वित्त प्रश्ञासकीय मशीनरी का ईंघत है । बिता धन व्यय किये 
सरकार कौ कोई भी क्रिया सम्पन्न नही की जा सकती, उन प्रधिकारियों प्रथवा 
कर्मचारिया को जोबि वाय॑ करते हैं, वेतन अथवा मजदूरी तो देनी ही पडती है । 
प्रणासकीय क्रिया की सीमा का निर्धारण उपलब्ध वित्तोय साथनों के द्वारा ही किया 
जाता है। जितना अधिक वित्त उपलब्ध होता है, उतनी ही अधिक प्रशासकीय 
क्रियायें सम्पन्न की जाती है। वित्त प्रशालन मे इतने सार्थलौकिक रूप में व्याप्त हो 
गया है जिस प्रकार कि वातावरण (#।7059278) मे झरावसीजन वायु । जब 
सरकार भपनी योजता के उद्देश्यों एव लक्ष्यो को निर्धारण करती है, उस समय उसके 
लिये इस योजना की लागत तथा झ्राय के सोतो का ज्ञान प्राप्त करना प्रावश्यक 
होता है । 

एक सगठित राज्य की तुलना उस बढ़े वारखान से की जा सकती है जिरामे 
विभिन्न प्रकार की मशौतें पअ्नेक प्रक्रियाओं (/॥0०९०८४५८७) मे कार्यरत रहती है । 
प्रत्येक कारखाने का अपना एक इजिन घर होता है जिश्यमे कि प्रधान चालक, वाष्प 
अगवा बिजली का इजिन रखा होता है जो भ्न्य सब मशीनों को शक्ति प्रदात करता 
है। इसी प्रकार शज्य ($3०) गे भी एक इजिन-घर (&780०-005०) होता है । 
यह इजिन-धर वित्त-बिभाग [[॥806 ॥080!7॥80() या राजकोष (685७५) 
होता है , भोर उसमे मुझ्य चालक, वित्तीय इजित रखा होता है जो सरवार के सब 
प्रश्नासकीय यत्त्रो को चालू रखता है, और जिस प्रकार दाष्प इजिन कोयले को शक्ति 
(2०४४:) में बदल देता है उग्गी प्रकार यह वित्तीय इजिन राजस्व (]२०ए८४प८) को 
लोक सेवाझो मे परिवर्तित कर देता है। सरबार वी क्रियाग्रो मे चूंकि दिन प्रतिदिन 
वृद्धि हो रही है और सरकार उन क्रियाग्रो पर भारी घवराशिया व्यय करती है, अतः 


हक] लोक धरधासन 


वर्वहान समय मे सरकार की ग्रवुआन तथा अ्रपब्ययी विद्ीय वार्मवाहियों को महल 
नहीं किया जा सकता । ब्रन वित्तीय प्रशासत कुझत सबा ट्रवीण होना चाहिए प्रौर 
इसे इस प्रवार वार्य करना चाहिय हि जिससे घन का जरा मी प्पच्यय न हो | 


वित्तीय प्रमासन 
[मराछडलंठ / ता॥॥/57 9890) 

“वित्तीय प्रशासन' झब्द वा उपयोग व्यापक श्र्थ में किया जाता है। इसमें वे 
सब प्रक्रियाएं सम्मिलित वी जाती हैं जोदि निम्न वार्यों को सम्पन्न करने में उत्पन्न 
होती हैं. “सरकारी घन के संग्रह, बजट-विर्माण, वितियोजन तथा व्यय वरन में; 
आप दया ब्यग, झौर धाप्तियों एव सविवरणा का लेखा-परीक्षण (४०४८) करने से 4 
वरिसम्पन्तियों (॥55०७४) तथा दयताओं ([.80॥/065) और सरकार बे वित्तीय 
सौद्दों का टिमाव-किवाब रखने में , और ध्रामदतियों व खर्चों, प्राप्तियों ब सवितएगों 
ला निध्रियों (7०705) व विनियोजना (8७०फा20णा5ऊ) वी दशा वे सस्वस्प 
में प्रतिवेदन-लेखन (२९७०॥७ण६) मे //7 

विलीय प्रशासन जतता के आर्थिक एवं स्रमानित्र रत्याण की प्राघारधिला 
बंप स्पर्श ([90080) करता है। सरकार की सभी क्रियाधों का नियललण उसी से 
मम्बद्ध होता है । 

वित्त के बिना सरकार झपन उद्देश्य में यूरत सफ़त नहीं हो सकती । प्रशासन 
के लिए वित्त को दतनी भ्रधिक मद्धत्ता होन वे वारण, बिच के प्रशासव का ग्रध्ययत 
भी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है । जो सरकार वित्तीय प्रधामन की एक सन्तोपजनेक 
व्यवस्था वा निर्माश्य कर लेदी है वह प्रपते कार्यों का प्रवन्ध कुधलता के साथ करने 
की दिशा में काफी प्राग दढ जाता है। टस प्रत्ार, “वित्तीय प्रशासन, जोकि ऐसो 
अ्यवस्था तथा रीठियो वा तिर्माण बरता ई जिनके द्वारा लोर सेवाओं के सचालत के 
लिए घन प्राप्त किया जाता है, व्यय किया जाता है और उसका लेखा रखा जाता है, 
आधुनिक सरकार का हृदय साता जाता है १ 

बित्तीय प्रशासन एक सुमचालक एवं गतिशील प्रक्रिया (070००८५५) है जोकि 
हिम्नलिख्ित सक्रियाओ ([0फशभा०॥७) की एक सतत श्यखला का निर्माण 
करता है +- 

(१) प्राय तथा ब्यय की ग्रावइयक्ताओं के अनुमान लगाना- प्र्थात्‌ “बजट 
का बनाना ॥7 (छच्एचाबए0त ० 5 59076, 

(२) इन अनुमाओों के लिए ब्यवस्थापिका (&ह0207८) की अवुमति प्रा *ै 

[ पिछा लवड्ञाटा ण॑ 3 ६एणाग 70268 59 07ए0/४िद्ल्‍षला 320 8 ४०८३८४ ॥90 

7066 +9799 6 १॥छ85०ए7 5 59 (02फ्राउडाठक, चए०९७ ऐै५ रैशाह० 0 35 
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४३३४०ड०० 06५. 949. 





वित्तीय प्रशासन की समस्या हि 


करना-- अर्थात्‌ “बजट की विधायी अनुमति” (7.६8छ279 थएए70रव ण पा 
9ण्ठेहक्) । 

(३) झ्राय तथा व्यय की क्रियाग्रों को कार्यानिवत करजा-- अर्थात्‌ “बजट को 
कॉर्मान्वित करना ।” (€एणाएा। 6 76 50086) | 

(४) वित्तीय व्यवस्थाग्रों वा राजकोषीय प्रबन्ध (60अ॥प परधा/शक्ाशा। 
० 6 गिाका९६5) । 

(५) इन सक्रियाओ्रो की विधायी उत्तरदायिता ([.०852076 80८०0॥80॥॥79) 
प्र्थीत्‌ समुचित रूप से हिसाव-किताव रखना भ्रौर उप्त द्िसाव-क्ताब का परीक्षण 
कराता । 

वित्तीय प्रशासन में ऊपर बताई गई प्रक्रियाये सम्मिलित है । ये वित्तीय 
क्रियायें निम्नलिखित प्रभिकरणो (&९८००५७) द्वारा सम्पत्व वी जाती हैं-- 

(१) व्यवस्थापिका सभा झथवा विधानमण्डल (॥8 [.४8/800॥79), 

(२) सरकार की कार्यपालिका शाखा, 

(३) राजकोप अथवा वित्त विभाग, 

(४) लेखा-परीक्षण विभाग (&०७७॥ 05ए47/॥670 । 

वित्तीय प्रशाप्तन का सचालन तथा नियम्त्रण इन्ही प्रभिव रणो के द्वारा किया 
जाता है | भ्रव हम इस बात की विवेचना करेगे कि वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध में 
थे प्रभिकरण क्‍्या-क्या कार्य सम्पन्न करते हैं ? 


वित्तीय प्रशासन के अभिकरण 

(४० 8 8००ण॑९$ रण एऐॉप्शालंध 00ांप्रां॥प्० (0०0) 
(१) व्यवस्थापिका सभा (6 .०हाड्र#ग०) 

“लोकतल्त्रीय रीति से निर्माण की गई व्यवस्यापिका राजवित्त (7००॥५९ 
ग0शा०६) पर सबस्ते अधिक महत्वपूर्ण नियन्त्रण लगाती है। सरकार के वित्तीय 
मामलो के शासन-अ्रबन्ध मे एक प्रमुख तथ्य यह है कि अ्यवस्थापिका शाखा एक ऐसे 
भअडार के सहश होती है जिसमे सरकारी धन के प्राप्त करने तथा व्यप करने से सम्ब- 
न्थित सम्पूर्ण सत्ता (8४॥०:0)) केन्द्रित रहती है। यह एक ऐसा निकाय (9009) 
होता है जोकि इस वात का निश्चय करता है कि कितना घन प्राप्त किया जायेगा 
और सामान्य झर्तों के अन्तर्गत, क्तिना व्यय क्रिया जायेगा । प्रधान होने के नाते, 
गह व्यवस्थापिका का क्तेभ्य होता है कि वह यह देखे कि उसके एजेन्ट अपने कार्य 
सन्तोषजनक रीति से सम्पन्न करते हैं या नही ।“ घ॒म प्राप्त करने को तथा घन को 
व्यय करने को स्वीक्षति देने बालो सत्ता के रूप से, व्यवस्यापिका को यह शक्ति 


] एजाल का शल्माएड. ऐसी 4ैवकाकाभादा०8, ॥935, 90 262- 3, 090०७: 
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दह्प लोक प्रशासन 


प्राप्त होतो है कि वह किस्तो भी कर (759) को लगा सके; समाप्त फर सके, बढ़ा 
सके भ्यवा घटा पके | इसे धन ब्यप फरने को भ्रनुमत्ति देने को अ्म्तिम सत्ता भराप्त 
होती है । व्यवस्याविका समा झयवर विधान-मग्डल को श्रनुमति के बिया सोफतस्थीय 
सरकार किसी भी कर को ते लगा सकती है श्रथवा न उसका सम्रह कर सकतो है 
प्रौर त धन को स्यय ही कर सकतों है । 

भारत मे, हमने ब्रिटिश पढति के ससदीय लोवतन्श [छा0श॥ $पशवया 
एगावगराशा।क्ष॥ 007००००) को प्रपनाया है। झत दे सामान्य सिद्धान्त जोकि 
ब्रिटिश ससद की वित्तीय का्यद्राहिशों का सचालन करते है, भारत पर भी लागू होते 
हैं। 58 8श८06 (७) ने उब चिद्धात्तो का विम्न शब्दों में वर्शंव किया है: 
“सम्राट को, जाकि अपन उत्तरदायी मत्त्रियों के परामझ से वार्य करदा है श्रोर 
कार्यपालक प्रधान होता है, देश की सम्पूर्ण भाव तथा लोक-सेवा के लिए बिय॑ जाने 
वाले सब भुगतानों के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। ग्रत सम्राट 
सर्वप्रथम लोकसभा (सि०७७४ ० (0०णशा०७) को सरवार की श्रापित झ्रावश्य- 
कताप्रो से परिचित बराता है भौर लोक सभा ऐसे पनुद्दानो तथा सहायताझरों की 
स्वीहृति देती है जो उनकी मांगों को पूवि के लिए प्रावश्यक होत हैं, तथा करों के 
द्वारा और सरकारी आय के फ्त्य स्रोतों हे विनियोजन द्वारा स्वीकृत किये हुए 
ग्रनुदानों के लिए धन-प्राप्ति के उपायो की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, सम्राट 
धत की माग करता है लोक-सभा उम्रकी स्वीकृति देती है प्रोर लाड सभा (प्र०05४० 
0! ।,00$) उस स्वीकृति पर अपनी सहमति देती है। परन्तु लोक-सभा उस 
समय तक धन वी स्वीगृति नहीं देती जब तक कि सन्नाट द्वारा उसकी माग से की 
जाये, भौर उस समय तक कर नही लगा सकती श्रथवा उसमे वृद्धि गही कर सकती 
जब तक कि भ्रपने सदेधानिक परामशंदाताभो के माध्यम से सम्राट द्वारा यह न घोषित 
कर दिपा जाये कि लोत-सेवा (?७७॥० $४५००) वे लिए ऐसा कराधाद (]899॥0॥) 
आवश्यक है ।”! 

इसी प्रकार भारत में कार्यपालिका (£४०८४॥/४८) बजट उपस्थित करके 
व्यवस्थापिका ((.०४॥४2007८) से धन वी माग करती है भौर व्यवस्थापिका अथवा 
सस॒द उसको स्वीकार करतों है। ब्यवस्थापिका कार्यपालिका के नेतृत्व म कार्य 
करती है। अतुदानो (07०॥5) की सभो मां और कराधान के सभी प्रस्ताव वार्य- 
पालिया बी श्रोर से रखे जाते है और व्यवस्थापिका इन प्रस्तावों एवं मागो पर ग्रपनी 
स्वीकृति प्रदान करती है । 

(२) कार्यवालिका (786 ##ऋर०णए्श 

पवित्तेयिअजशात्तन तथा ।रिपन्‍्चए थे अम्बाश्धित दूसरा श्राभिवरण कायपरालिका 

हैं । वित्त से सम्बन्धित नीति के मामलो का नियन्जश सम्पूर्ण रूप से कार्यपालिका 
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में ही निहित द्वोदा है। कार्यपालिका ग्रयवा सरकार हो व्यय को नीति (णाल्ए ण 
८एएथग0077०) का निर्धारण करती है । सरकारी अधिकारियों के वेतन, पेन्शव तथा 
मविष्य निधि (80णशत॑था स्ाहती ग्रादि से सम्बन्धित समी प्रश्नों का निश्चय 
सरकार द्वारा ही क्या जाता है। कार्यपालिका दित्त से मम्बन्ध रखने वाने नीति- 
निर्माण के कार्यों को सम्पतन्त करती है । 
(३) राजकोय प्रयवा वित्त विभाग 
(06 प्राण] ण ए॥रथम०८ 06फ॒थणाल्ण) : 

राजकोष अथवा वित्त विमाग सदा ही दक्ष के सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन के 
लिए उत्तरदायी होता है । यह विभाग देश की वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित अनेक 
प्रकार क कार्य सम्पन्न करता है। यह घन के व्यय पर नियनन्‍्गश खगाता है। यह 
सरकार के विभिन्न घन व्यय करने वाल विभागों पर नियरतण रखता है प्रौर उनमें 
परस्पर समन्वय स्थापित वरता है । करो के सत्रह के लिये भी यह विभाग ही 
उत्तरदायों होता है। इस विभाग का यह कर्तंज्य है कि यह आय तथा व्यय के 
अनुमायों अर्थात्‌ मरकार के वापिक बजट को तैयार करे । इसका मुल्य कार्य देश के 
वित्तीय कार्यों का प्रमुचित प्रजन्ध करता है। यह सरकार के व्यय का महत्वपूर्ण 
नियन्‍तस तथा पर्यवेद्ार करता है।॥ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रश्चामन 
के सभी विभागों ग्रे सर्वप्रयम तथा सर्वप्रमुख विभाग “वित्त विभाग' ही है जिसे कि 
इगलैण्ड में 'राजकोय' कहा जाता है । 
(४) लेखा-परीक्षण (4ण्का) : 

लेखा-परीक्षरा विमाग (8007 70८9(एशा।) वित्तीय नियन्तश का एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्रत्िकरणु है । सरकारी व्यय को एक स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण के 
अधीन करके एक सत्यनिष्ठ तथा सुटद वित-व्यवस्था के विषय पे श्राइवस्त हुआ जा 
सकता है। 'सभी वित्तीय सौदों की सत्यता, वैधता एवं दृशलता की जाच करने 
तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्य को ही लेखा-परीक्षण कहा 
जाता है ।! सरकारी द्रव्य का लेखा-परीक्षण, बव्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व पर, एक 
स्वतस्त्र पदाधिकारी द्वारा किया जातां है। जब व्यवस्थापिका धन के व्यय की 
स्वीकृति देती है तो उसको यह मी देखना चाहिए कि वह घन मितब्ययता वे ईमान- 
दारी के साथ और वैधानिक रूप में व्यय दिया जा रहा है या नहीं । समद (एक्याधव- 
ग000() को यह देखता होता है कि सरवारी अधिकारी अपने निजी लाभ के लिये 
क्ट्टी धन का दुश्पौयोग या गवन तो नहीं कर रहे हैं। ससद अपने हो एक पदाधिकारी 
के द्वारा सरकारी घन का लेखा-परीक्षरा कराती है जिसे भारत में नियन्व्क व्‌ 
महालेखा-परीक्षक (टणगर्ाणांद गाव शैएए7ा०ग-उद्याधव] कहा जाता है । 
(५) संसदीय समितियाँ 
[एिक्लाग्शाशाआ एफ (०0८5) - 

अन्त में, व्यवस्थापिका अथवा समद की दो स्मितिया, जिन्हे कि सामान्यतया 


५६० लोक प्रशासत 


अनुमान वमिति (£9/ग08०६ ००४य॥॥६४) तथा सार्वजनिक लेखा समिति [00॥० 
240०४४७ ८०॥॥7४६०) वह्दा बाता है, व्यवस्थापिवा के उत्तरदायित्व पर वित्तीय 
जिमन्बण लागू बरती हैं । अनुमान समिति सरकार के विभिन्न विभागों के व्यय में 
मितव्ययत्ता (2000079) लान के सुझाव देती है भ्रौर सावंजनिक लेखा समिति 
निपन्त्रक व महानेखा-परीक्षक के सेखा परीक्षण के प्रतिवेदन वो हृष्टिगत रखते हुये 
विनियोजन लेसो (&ए970७7।00 ४०००७॥४४) नी जाच करती है भौर उतमे 
पाई जाने वाली वित्तीय ग्रनियमितताो की गोर सरवार वा ध्यान झ्राकपित बरती 
है तथा भविष्य म॑ उनत्री रोकथाम करने के सुझाव देती है । 


ऊपर उल्लेख किये गय अभिकरण सरकार के भ्रन्तगंत वित्तीय नियल्त्रणा तथा 
प्रशासन का कार्य करते हैं । इस वित्तीय नियस्त्रण का उद्देश्य व्यय भे ईमानदारी 
तथा भितबव्ययता लाना हैं। सरकारी घन कर-्दाताप्रो (9६४ 99905) द्वारा दिया 
जाता है। इन अभिक रणो को यह देखना होता है कि कर-दाता के धन वा ठीक 
पकार तपा समुचित रीति से उपयोग दिया जा रहा है या मही । सरकारी धन तो 
एक घरोहर श्रथवा न्याय (7705:) के सहश होता है प्रत वित्तीय प्रशापव को यह 
देवगा चाहिए कि रह धरोहर को रपट ग किया जाय ) विक्लीय प्रज्ासत को यह भी 
देखना चाहिए कि जिस काय के लिए एक पैनी (?८७॥५) पर्याप्त हो, उस पर एक 
पड न खर्च किया जाय, भौर यह कि वह पँनी भी किसी व्यक्तित के वैयवितक लाभ 
के लिए नही, अपितु सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिए खर्च की जाय। इस प्रकार 
कुशल वित्तीय प्रशासन प्रत्येक देश के घिए ग्रावश्यक होता है ।? 


समस्या का साराश 
(809 ० धर ए-जांथा) 

व्यवेस्थापिका को विधि ([.4७) के हाश सरकारी आय के स्रोतों का निर्षा- 
रण करना होता है । कार्य-गालिका को उप्त भ्राय के सगम्रह के लिए कार्ग्-विधि 
(९7००९०४६) का निर्माण तथा मशीनरी की व्यवस्था करनी होती है। इन 
झमंदनियों के समुचित भ्रभिलेख (8८८००१९५) प्रथवा लेदे (8०००००८७) रखने होते 
हैं जिससे कि एक स्वतन्त्र अविकारी द्वारा इन लेखो का परीक्षरां किया जा सके। 
सवृतस्त्र श्रधिकारी को अपने लेखा-परीक्षण का अठिवेदन व्यवस्थापिका दे सम्युख 
अस्तुत्त करमा होता है ! 

वित्त के प्रद्यासन मे, व्यवस्थापिका केद्रीय भाग अदा करती है। वित्तीय 
प्रशासन के अन्य सभी अ्भिकरण व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व पर ही कार्य करते 





] "पुशापड चट्तीदए ०९9 जा. धप्टटएाएव75 806 70०7: ॥0 एव. ध्िवा) 
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हैं और अपने कार्यो के लिए व्यवस्थापिका के भ्रति उत्तरदायी होते हैं। देश के वित्त 
दा वित्तीय प्रशासत पर व्यवस्थापिका का नियन्जण प्रत्यक्ष तथा व्यापक होता है। 
देश के सुदृृढ पित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर ही रहता है। 
व्यवस्थांपिका ही उन शर्तों का निर्धारण करती है जिनके अनुसार धत्र व्यय किया 
जा सकता है भौर यहो भ्रन्तिम रूप मे इस बात की जाघ करती है कि कार्यप्रालिका 
में उन दर्तों को पूरा किया या नहीं। 


लोक प्रद्नासन 


चिपक 30% #डए३ ॥५% 


(३ ७४४७ ४9५ 
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र्‌्छ 


भाय-ः्ययक् अथवा बन 
(एव 8णघ्08०) 





“बजट” शब्द फ्राप्तातों भाषा के झब्द “बूजट” (8008९06) से लिया गया 
है जिसका अर्थ है चसडे या बैंग या चैला । झाघुनिद य्र्थ मे इस दाब्द का प्रयोग 
सद से पहले इगलेंड मे सन्‌ १७३३ ईं० में किया गया जब कि वित्त-्मल्त्री ने झपनी 
वित्तीय योजना को लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया तो पहली बार व्यग बे रूप मे 
यह कट्दा गया कि वित्त-मस्त्री ने अपना “बेजट खोला ।” तभी से सरकार की वाधिक 
भाय तथा व्यय के वित्तीय विवरण ([॥794909 शश्रश्धाशधवा) के लिए इस इब्द का 
प्रयोग होने लगा ॥ 

बजट की परिभाषा 
(एलनीाएाएं०० ० उिप्वे8०) 

कृछ लेखक़ो ने बजद़ की परिभाषा प्रनुमानित झामदनियों तथा सर्चों के केवल 
एक विवरण के रूप भे की है। प्रभ्य लेखकों ने वजट शब्द को राजस्व तथा विभि- 
भोजन प्रपिनियमों (#८एश॥०९ ४०० 8फ97०:7900॥ &०७) का पर्यायवांची कहा 
है । ,९70५ 8690॥६० ने लिखा है कि “बजट एक निश्चित भप्रवृधि के ग्रन्तगेंत होने 
बाली अनुमानित प्राप्तियो तथा खर्चों का एक विवरण है; यह एक तुलमात्मक 
तालिका है जिसमे उगाहो जान वाली ग्रामदनियों तथा किये जाने वाले खर्चों की 
धनराशिया दी हुई होती हैं , इसके भी झतिरिकत्र, यह झोय का सग्रह करने तंघा 
खर्च करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा दिया गया एक आदेश भ्रथवा प्रधिकार 
है ।/ !७४॥० $0ए767 ये बजट की परिभाषा इस प्रकार की है कि "यह एक लेख" 
पत्र है जिसमे सरकारी झाय तथा व्यय की एक प्रारम्भिक भनुमोदित योजना दी हुई 
होती है ।” जब कि 0 3८४० ने बजट का वर्छेत इस श्रवार किया है कि “यह 
सम्पूर्ण सरकारी आप्तियो (००४०७) तथा खर्चों का एक पूर्वाबुभाव (#0०८०४0) 

' तथा प्रनुमान (5५॥73/6) है, भौर कुछ भ्राप्तियो का सग्रह करने तथा कुछ खचों 
को करने का एक ग्रादेश है|”! 

उपरोक्त परिभादायें कम से कमर दो अकार से दोय-दूर्णो है। सर्वग्रपम्त, इनमे 

यहू नहीं कहा गया है कि बजट में विगत सक्षियाप्रों (0%८४0०॥$), वर्तमान 


4 00०७७ ७५ एक. छशा०ण्ड्0 , मिलल्‍फोक व सिणहन अेकमाजफ्आाणा, 
फ 4537. 





पूजर लोक प्रशासन 


दबा हथा साथ ही शाप, भविष्य के भस्तावो से सम्बन्धित तध्यों का उल्लेख होता 
चाहिए । दूसरे, इन परिभाष/म्रो मे बजट तथा "राजस्व वे विवियोजन प्रधिनियमोँ 
के बीच कोई भेद नही क्या गया है। इन दोनों में भेद किया ही जाना चाहिए? 
बजद तो प्रशासग के वार्य का प्रतिनिषित्व करता है यौर राजस्व द विनियोजन 
अधिनियम व्यवस्थापिदा भ्रयवा विधान मण्डल के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


बजट में एकोइत तथा व्यापक रूपए मे, उत सभी तथ्यों का समावेश किया 
जाना चाहिए जो कि सरकार के विगत तथा भावी व्यय श्र राजकोप (77887) 
की थ्राय तथा वित्तीय स्थिति से सम्वन्ध रखते हो । डब्तू० एफ० विलोदो के भ्रनुसार, 
“बजट सरकार की प्रामदनियों तथा ख्चों का केवल श्रनुमान मात्र ही नहीं है, 
बल्कि इससे बुछ प्रधिक है। यह (बजट) एक ही साथ रिपोर्ट, झनुमान तथा प्रस्ताव 
है प्रधवा उसे ऐसा होवा चाहिए । यह एक ऐसा लेखपत्र (0००घ८॥४) है। अथवा 
होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय वी 
स्त्रीकृति देने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का प्रतिवेदन करती है कि उसने भ्रौर 
रुसके भ्रधीतस््य कर्मचारियों ले गत वर्ष प्रशासन का सचालन किस प्रकार किया; 
लोक-कोपायार कौ वत्ंमान स्थिति वया है , झौर इन सूचनाओं वे झाधार पर बह 
भ्रायामी वर्ष के लिए भपने कार्यक्रम की घोषणा करती है प्रोर यह बतझ्राती है कि 
उस कार्यक्रम के निष्णदन के लिए धन की व्यवस्था क्सि प्रकार की जायेगी ॥”! 


बजट क्या है? एऊ प्राधिकारी के अनुसार, “बजट-निर्माणु साधारणतया उस 
प्रक्रिया की ओर सकेत करता है जिसके द्वारा कि एक सरकारी अभिकररा की 
ढित्तीय नीति का निर्माण क्या जाता है, विधानीकरण (872९०९७४) किया जाता 
है प्रौर उसको कार्यान्वित किया जाता है।”* इस प्रकार, बजट-वित्तीय कार्यों की एक 
गोजना है । एक पन्य विद्वान ने वजट पद्धत्ति का वर्णान इस ग्रक्वार किया है कि 
“बजद पद्धति एक ऐसी व्यवस्थित रीति है जिसके द्वारा भूत (2980) तथा वर्तमान 
से यूवताए एकत्र की जाती है, उनके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय थोगनागों 
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आय-व्ययक अथवा बजट १०५ 


वा निर्माण्य किया जाता है ग्रौर तदनम्तर यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि थे योजनायें 
किप्त प्रकार क्रियान्वित की गई [7 

प्रस्तावित बजट का स्वरुप 

[7070 ० 96 छाणाए९] 808०) 

प्रथम भाष (ए#॥77) * 

(१) बजट में उन सभी विभागों तथा झभिकरणों के प्रशासन, सचालन, 
तथा परिप्रालन के लिए किये जाने वाले सभी प्रस्तावित ख्चों का समावेश किया 
जाना चाहिए जिनके लिए कि व्यवस्थापिका या विद्यान-मण्डल ([.हाश्रक्षणा८) द्वारा 
विनियोजन (8 9070078005) किये जाने हो । 

(२) पूँजीगत प्रायोजनागो (0४७४४ 970]०८७) पर किये जाने वाले सभी 
खजचों के अनुमान सम्मिलित विये जाने चाहिए। 
ब्ितोम भाग (एश। वा) - 

आप के स्रोत (80770८४ 0 00078)--कराघान (7४६४॥४०)), उधार 
(8०7०९श78), षाे की वित्त-मवस्था ([0०00॥ 9070708) के द्वारा व कागजी 
मुद्रा जारी करके । 


बजट के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम 

(77000070 0 90०8] [ए॥वय7073 ० ऐच१8९॥) 

श्राघुनिक वजट राष्ट्र के ग्राधिक तथा सामाजिक जोवन पे प्रत्यन्त महत्वपूर्णो 
भाग अदा करता है। प्रारम्भिक काल मे, घूंकि बजट सरकार की प्रतुमानित प्राप्तियो 
एवं खर्चों का एक विवरणमात्र थां, ग्रत इसके केवल दो उद्देश्य थे । प्रथम सरकार 
को यह तिश्चित करना होता था कि कार्ये-कुशलता के एक उपयुक्त स्तर पर भपनी 
आवश्यक क्वियाग्रो का सचालन करने के लिये उसे जो थोड़े से धन की प्रावश्यक्रता 
है उस घन को वह किस प्रकार कर-दाताश्रो की जेब से तिकाले। दूसरे, विधान- 
मण्डल को धन के बारे भे स्वीकृति देनी होती थी श्रत सरकार यह जानना चाहती 
थी कि धन किस प्रकार व्यप किया जाये । इस प्रवार, भ्रवन्ष वीति ([.्वा5८2 धि(8) 
के दिनो मे बजट आय तथा व्यय का केवल एक वितरण मात्र था। झाधुतिक राष्ट्र 
और विशेषकर एक कल्याणकारी राज्य या एक विशिष्ट लक्षण सरकार की क्रियाझ्रो 
को मात्रा तथा विविधता म॑ वृद्धि होना है । सरकार की क्षियाओं मे तेजी से वृद्धि हो 
रही है भ्रीर सामाजिक जीवल के लगभग सभी पहलुझो मे उनका विस्तार हो रहा 
है, ।, सरक्ताप, गज. एक ऐसे, अधभिकराप, के सद्भश. है, जिसका. काये, सोफ़, एत, तिएएएर्पप: 
फ्रियाप्रा द्वारा नागरिकों के सामात्य कल्याण मे वृद्धि करना है। सरकार द्वारा बजट 
बनाने का दाय॑ उन बडी प्रक्रियाग्रों मे से एक है जिनके द्वारा सावेजतिक साधनों ने 
उपयोग की योजना बनाई जाती है श्रौर उत्तका नियस्तरा किया जाता है। ग्रत बजट 


|... वोह पल छ भा 4370 पिबबबइब्णका पन्‍छ गा राणा 
इद्धाशाणह छापथब७ 9. ॥ 





झ०६ सोक प्रशासन 


सरकार वी नीति का एक महत्वपूर्ण बउ्तव्य तथा सरदार वे उन वार्यक्रमों े 
स्पष्टीव रण का एवं प्रमुख प्रस्त्र बन गया है जोवि राष्ट्रीय प्रय॑-्यवस्पा (रक्षाभाहों 
€००श०्या)) के सरशारी तवा बैर-शरहादी, दोनों हो क्षेत्रों मे पे होते हैं॥ बजद 
विवास तथा उत्पादन (2049८॥०७) कौ, प्राय की मात्रा तथा वितरण वो शौर 
मौनदीय शकितत एव सामश्री वी उपरब्यता को प्रभावित करता है । कह्यागाकारी 
गाज्य ([फतादा० 86) की पध॑-ब्यवस्था भे बजट एक महत्वपूर्ण योग देता है। 
प्रत प्रत्येक्ष नागरिक हम बात वा इच्छुडु होत। है कि वह बजट से सरबार की 
विभिन्न क्रियाड्रों एवं शायंक्रमों वी प्रहृदि तथा लागत से सम्बन्धित बालें शत फरे। 
बजद से नागरिव यह जाने सबते है रि गरवार की भनेव मोजनामों तथा बार्य॑-क्रमो 
से उन्हें क्‍्या-वया लाभ थाप्त होने णा रहे हैं भ्रौर उन्हें कितता-कितना वर प्रदा 
करना पड़ेगा । बजट के द्वारा नागरिकों मी विभिन्न शंचयों (]78श८8$), उद्देश्यों, 
इच्छाप्रो लथा प्रावश्णवताप्रो बा एवं बाय क्रम वे' हूप मे एव्च्रीवरएण रिया जाता 
है जिरासे कि वागरिर सुरक्षा, सुछ्त व घुविधा के साध भपना जीवन व्यत्तीत बर सवे । 
बजट म उल्लिखित सरबार की कराघान नीति (॥0500०॥ 9००५) के द्वारा, यह 
हो सकता है दि वर्गीय विभिन्नतायों तथा म्समानताभों को कम करने का प्रयल 
किया जाय । बजट भे दी हुई सरकार वी उत्पादन नीति मा उद्देश्य निर्धनता, 
बेरोजगारी तथा धन के ध्रसमान वितरण थो दूर करना हो सवता है। इस प्रकार, 
राष्ट्र के सामाजिक तथा ग्राथिक जीवन पर बजट वा भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव 
पडता है । 
बजट के महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
([एएणाशाए शित्रासफञए३ 6६ धार 006०९) 

बजट की एरिभापा श्ौर नागरिकों के सामामिक णीवन में उनके महत्व का 
विवेचन करने के पश्चात्‌ यह प्रवश्यक है कि बजट के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का ज्ञान 
प्राप्त किया जाये। बजट के महत्वपूर्ण शिद्धान्त हैं. प्रचार, स्पष्टता, ब्यापकता, 
एकता, निषतकालीनता, परिशुद्धता भ्रौर सत्यशीलता 7 

अब हम दजट के इन,महत्वपूर्ण सिद्धान्तो की क्रमश विवेचना करते है-- 

(१) प्रचार (00४॥०४४४)--सरकार के बजट को अनेत्र चरखों (808८७) 
में से गुजरना होता है, उदाहरण के लिये, कायपालिवा द्वारा व्यवस्थापिका वे समक्ष 
बजट वी सिफारिश, व्यवस्थापिका द्वारा उस वर विचार, तथा बजट वा प्रशासन व 
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ए ९४४६ #क्रातकाडशक्ा० थी 8& ऐला0९७०७० 5०0६५, 98४63, 950 
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ग्राय-पयक अथवा बज्द घ्ण्छ 


क्रियास्वथ । इन विभिल्‍क्न चरणों के द्वारा वजट को स्रादंजनिक बना देना चाहिए । 
वजट पर विचार करने के लिये व्यवस्थापिका ([.०8753ण८) के गुप्त अधिवेशन 
नहीं होने चाहियें। बजट क्य प्रचार होता अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि देश वी 
जनता तथा समाचार-पत्र विभिन्न करो अथवा व्यय की विभिन्न योजवाप्रो के सम्दस्ध 
में अपने विचार प्रदट कर सके । 


(२) स्पध्दता ((0०४8)--वजट का ढाँचा इस प्रकार तेयार डिया जाना 
चाहिए कि वह सरलता व घुगमता से समझ में झा जाए। 

(३) ब्यापकता (00फफ़ाशीशा३६४०९६४)--सरवार वे सम्पूर्ण राजकोपीय 
(5८४) र्ूर्चक्रम का साराश बजट मे आ जाना चाहिये। बजट द्वारा सरकार वी 
झ्रामदनियों एवं खर्चों का पूणो चित्र प्रस्तुत क्या जाना चाहिये। इसमे यह बात 
स्पष्ट वी जानी चाहिये कि सरकार द्वारा क्या कोई नया ऋणा अथवा उधार लिया 
जाना है। संरतार नी प्राप्तियो सथा विनियोजनाझो का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण होना 
चाहिये । वजठ ऐसा होना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी व्यक्त सरकार की सम्पूर्ण 
आधिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सके । 

(४) एकता (7070)--सम्पूर्णो खचों की वित्तीय व्यवस्था के लिये सरवार 
बो सभी प्राप्वियो (8००९८.७७) का एक सामान्य निधि (7००४०) मे एक्तीकरण कर 
लिया जाना चाहिये। 

(५) निषठफालीनता (?८४०४/८७)-- सरकार को विनियोजन तथा खर्च 
करने का प्राधिक्रार एक निश्चित भ्वधि के लिये ही दिया जाना चाहिये । यदि उस 
प्रदरधि मे घत का उपयोग न क्या जाये तो या तो वह प्राविकार समाप्त हो जाना 
चाहिये झधवा उसका पुनविनियोजन (8०-७997०.४।9४०४) होना चाहिए। सामान्यत 
बजट अनुदान वापिक आबार पर दिये जाते हैं। व्यवस्थापिका को, उस अवधि कि 
सम्पूर्ण आवश्यकताप्रों को, जिसमे कि व्यय क़िये जान हैं, दृष्टिगत रख कर उस 
अवधि से पूर्व ही वजद प्रारित वरता चाहिये । उदाहरण के लिये, यद्दि वित्तीय दर्ष 
१ प्रपैल से ग्रारम्भ होता हैतो सुविधाजनक यह होगा कि व्यवस्थाएिका झधवा 
दिधावमण्टल १ ग्रप्रै से पूरे ही खचों की प्रनुमति दे दे । 

(६) परिश्तुद्वता (8०८०७४०३)--किसी भी सुहट वित्तीय ब्यवस्था के लिये 
बजट अनुमानो की परिशुद्धता तया विश्वस्तता अत्यन्त आवश्यक है। वे सूचनाए, 
जिन पर कि दजट ग्नतुमान झाघारित हो, यथेष्ट रूप मे ठीक, व्योरेदार तथा 
मूह्याक्न करन की दृष्टि ले उपयुक्त होनी चाहिये । जातवूक कर राजस्व का क्म- 
अनुमान लगात अथवा तथ्यों को छिपाने वी वात नहीं होना चाहिये । 

(७) सत्यशीलता (8८879)--इसका अर्थ है कि राजक्षोपीय कार्यक्रमों का 
क्रियान्वय ठीक उसी प्रकार होना चाटिये जिस प्रकार कि वजट में उसतो ध्यवस्या 
की गई हो । यदि दजट को उस प्रकार क्रियान्वित नहीं क्या झाता है जिस प्रकार 
कि उसका विघानीकरण किया गया था, और यदि योजनाओं को उच्च प्रक्षर लागू 


श्ण्८ सोव प्रशाप्तन 


नहीं किया जाता है जिस प्रवार कि वजट में उनकी व्यवस्था वी गई थी, तो एिर 
बजट बताने का कोई प्र्ष ही नहीं रह जावा। प्रतः सत्यनिष्ठा वे साथ बजट का 
क्रियान्वय बरना एक ऐसा महत्वपूर्णा सिद्धान्त है जिसका पालन बिया जाना चाहिये । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि बजट के द्वारा उन उद्देश्यों दो प्राप्त करना है 
जिनके लिये कि उसका निर्माश किया गया पा, श्रर्यात्‌ सत्यनिष्ठ एव कुशल वित्तीय 
प्रशासन की स्थापना, तो ऊपर उल्लेख किये गये गिद्धान्तो बा पालन होना ही 
चाहिए। 


बजट के विभिन प्रकार 
(५४४छाणा5 4 9065 त 8006९) 

सामान्यत तीने प्रकार के ब्जदो का उल्लेख किया जाता है, पर्थाव्‌ 
(१) ब्यवस्थापिका प्रणाली का वंजट, (२) वार्यपरालिका प्रणाली का बजद भौर 
(३) मण्डल प्रथवा भ्रायोग प्रणाली का बजट | भव हम प्रत्यक प्रवार के बजट वी 
मुख्य विशेषताम्रों का भ्रध्ययत करते हैं। 

(१) ध्यवस्यापिता प्रणाली का बजट (.68/89॥0८न9७९ 808०0 -- 
जब कार्यपालिका (६८४४८) कौ प्रा्ंना पर, ध्यवस्थापिदा वी एक कमेटी द्वारा 
बजट तैयार किया जाता है तो वह व्यवस्पापिवा प्रराली का बजट कहलाता है। इस 
प्रकार वे धजद से दामेपालिका के वजाए व्यवस्थापिका का महत्व बढ जाता है। 
व्यवस्था पिक्रा बजट तैयार करती है प्रौर उस पर प्रपनी स्वीकृति देती है। परन्तु यह 
बात बड़ी सन्देहास्पद है कि व्यवस्यापिवा बजट तैयार करने में पर्याप्त समर्थ भी 
होती है या नही क्योकि ब्ेवत कार्यप्रालिका ही विभिन्न जिभागों की झ्रावश्यक्ताप्रो 
कौ जातकारी ग्रच्छी तरह प्राप्त कर सकती है। 

(२) कार्यरालिक्रा पणाली का बजट (80०:७॥४८-०)०० 87०8०)-- इस 
प्रणाली मे शजट कार्यपरलिका हारा तैयार किया जावा है और जब वह बजट व्यवस्था 
हिका द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तब उसझो कार्यान्वित करते का उत्तरदायित्व 
भी कार्येपातिका का ही होता है । वजट के निर्माण तथा कार्यात्वय का यह सामास्य 
रूप से स्वीकृत मिद्धान्त है 

(३) मण्डल प्रयवा श्रायोग प्रणाली का बजट (8080 0 (0008807- 
(४7५ 8098०] -- इस प्रणाली मे, बजट का वर्मा एक मण्डल झयवा आयोग द्वारा 

किया जाता है शिसम था तो धूणंतपा प्रशासक्षीय अधिकारी होते हैं अथवा प्रशासकीय 
प्रोर विधायी अधिकारी ([ट्रा509८ 0प्िध्शा5] मयुक्त रूप से होते हैं। यह 

5 प्रछात्री ब्मेरिका के कुछ राज्यो मे तथा दुद म्युवितिपल सरकारों में प्रचलित है । 
इस व्यवस्था का उद्देश्य या तो यह हो सकता है कि वजद के निर्माण के कार्य में मुख्य 
कार्यपालिका के साथ कुड अधिक महत्वपूर्ण स्व॒तन्त्र प्रशासक्रौय अधिकारियों को लगा 

/ दिया जाए प्रथवा यह कि इस प्रकार निर्माण किये हुए मण्डल के द्वारा मुध्य 


झाय-व्ययक अबवा बजट ५०६ 


कार्यपालिक्रा की थेरावन्दी सी कर दी जाए जिशसे वित्तीय नियोजन पर उसका 
(कार्यपालिका का) प्रभाव सीमित किया जा सके । 

वर्तमान समय मे कायपरालिना प्रर्याली वा वणट ही अधिव भ्रचलिट है ' यह 
समभना ठौक ही है कि विभिन्न व्यय वारक अभिकरणो की ग्रावश्यकताग्रो की जाँच 
कार्यपरालिका ही अच्छी प्रकार कर सकती है, प्रत इसे ही झाय तथा व्यय के प्रमुमान 
(छ॥९5) तैयार करने चाहिए झौर अपनी वित्तीय योजना व्यवस्यापिवा के 
सम्रक्ष रखनी चाहिए । कार्यपालिका प्रणाली का बजट विशेषज्ञों (50903) द्वारा 
तैपार किया जाता है और ससार के लगभग सभी देशो मे बजट तैयार करने में मुख्य 
कार्यपालिका की सहायता करन के लिए व्सी न किसी विशिष्ट ग्रभिकरण की 
व्यवस्या की जाती है। सयुबत राज्य ग्रमेरिका में बजट विभाग (फ्णश्था ० 
80080), ब्रिटेन मे राजवोध ([॥८35७7५) और भारत में वित्त-विभाग (िकवा०८ 
04कुथापमाथा।) वे विशिष्ट भ्भिकरण हैं जोकि कार्यपालिका के उत्तरदाग्रित्व पर 
बजट तैयार बरते हैं । 

बजट तथा बजट-पद्धत्ति 
(8008७ था। & 200 ६6७६ 99४ 6॥9) 

विभिन्न प्रकार के वजटों का विवेचन करने के पह्भाद्‌ श्रव हम इस बात पर 
विधार करते है कि वजट तथा एक बजट पद्धति में क्या प्रन्तर है ? बजट तो एक 
प्रलेख भ्रथवा लेखपत्र ([00०प70ा।) होता है, किन्तु बजट-पद्धति एक ऐसी प्रणाली 
होती है जिसके द्वारा वजट का उपयोग वित्तीय प्रशासन के वेन्द्रीय अस्त के रूप में 
किया जाता है। बजट-पद्धति के तीन चरण होते है -- 

(१) बजट के निर्माण के लिए सत्ता वा निर्धारण और बजट दा निर्माण । 

(०) भजठ पर विधायी कार्यवाही । 

(३) बजट का कार्यान्वथ अर्यात्‌ राजस्व व विनियोजन अधिनियमों 
(२९ए७॥७९ 870 /9770977प्ध00 /०७७) के उपवन्धों को क्रियान्वित करना । 

बजट-पद्धति के आवश्यक तत्व 
(&क0्षा(95 ७ तार छ0प६86 50 शंशा)) 

बजट-पद्धति के विभिन्न चरणो का विदेचन करने से पूं, इसके प्रावध्यक 
तत्वों का अध्ययन करता लाभप्रद होगा / वजट किसी न डिसी को तैयार करना होता 
है भौर उसे व्यवस्थापिक। के सन्मुख प्रस्तुत करना होता है। यह उत्तरदायित्व मुरय 
कार्यपालिका पर झ्ाता है जोकि एक विद्येपज्ष ग्रभिकरण, जैसे कि बजढ-विभाग 
अ्रषवा राजकोंप, की सहायता से वजट तैयार करती है ग्लौर उसे व्यवस्थापिका के 
सम्रक्ष रखती है । वजट शुद्ध तथा पूर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए और इरामे 
सभी तथ्यों का ब्यौरेवार उल्लेख होता चाहिए । बजट ऐसा होता चाहिए कि जो 
सरकार की वित्तीय स्थिति वा एक पूरों चित्र प्रस्तुत करे धौर इसके ढांचे की रचता 


३१० लोब प्रशासन 


इस प्रकार वी जानी साहिए ति जिससे वागरिक तथा कर-दावा बजट वी प्रत्येत बात 
वा स्पष्ट रूप स समर सर । ख्ययस्यातित्रा द्वारा बजट पर बाद विवाद तथा विचार 
के लिए जो कायविधि ग्रपताई जाए उसे गुप्त नहीं रावत चाहिएं। जब बजट 
व्यवम्थापिका द्वारा पारित हा जाए उमदें पश्चात्‌ उमयो समुचित झुप से क्रियान्वित 
करना चाहिए । एक बार जा वजट स्वीकार वर लिया जाये फिर प्रूरो निर्धाएित 
प्रवधि तक उमका हृढता से पालन विया जाना चाल, जब तक कि बुछ एसी 
प्रमाघारण परिस्थितियाँ ही उपप्त न हो जाए जितई वारण बजट में परिवर्तन 
करना प्रनिवार्य हो जाए श्ौर यदि ऐसा नहीं जिया गया, पं तो बजद बनाने का 
कोई श्र ही नहीं होगा थ्रौर बजट की योजना एक उपहासमात्त बत जायेगी । 


बजट सम्यन्धी वायविधियाँ और समस्याये 
(एएपहुलगए 70०४९77९८४ जाएं शि.00०॥%) 

बजट पद्धति के आवश्यक तत्वों का त्वेचत बरते के पश्चात भच हम वजट 
पढ़ति के विभिन्न चरणों भ्रयवा सतद्वों का श्रष्यया करने हैं जिनम से कि बजट वो 
गुजरना होता है ) 
(१) प्रनुमान तेघार करना 
[07980 रण ए॥राताआ९५) 

सर्वेध्रयम मुख्य कायवालिका श्रपती दित्तीय नीति निर्धारित बस्ती है जिसबे 
ग्राधार पर भ्नुमान तैयार विय जाते हैं। बजट को तैयारी दा वार्य निम्नतम सतह 
मे प्राएम्म होता है ! मुख्य बायपालिका स प्राप्त ब्रनुदश। (080000075) के झाधार 
पर नेक प्रशयसकीय ग्रभिकरण प्रपत अपने प्रतुमान तैयार करत है। तव सम्भाग 
प्रमुखो ([0879800 (॥॥८७), विभागीप प्रध्यलो (08एक0ा॥ध्याश्वां ॥६805) झौर 
बाद मे, राजकोप भ्रथवा वित्त विभाग क॑ श्रधिद्रारियों द्वारा इत अनुमानों की जाँच 
तथा मूक्ष्म परीक्षण किया जाता है) प्रनेक बेठतों तथा वाद विवादों के पश्चात 
प्रस्तावित व्यय वो एक लख पत्र (6०८७४८४८) के रूप म॑ एकीव्ूत कर लिया जाता 
है जिस पर कि वित्त विभाग तथा मुख्य कायपातिका द्वारा पुन बाद विवाद बिया 
जा सकता है $/थनुमानों को तैपार करन की ग्रवाय मे विभिन्न विभागा क॑ बीच 
एक प्रतियोगिता सी होती रहती है क्यारहि वे अपन-प्रपत दाव स्वीकृति के लिए प्ररतुत 
करते हैं घोर इस स्थिति म. 5णध्ाए्० 06 छह जि का सिद्धान्त ही लागू 
होता है । आततिम विश्वपणण में अनुमान (६7736) कायपरालिका विभाग, जैस कि 
राजकाप अथवा वित्त विभाग के हाथा थ भ्रा बात है । 
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थे कद कपल वकक संच्वदक्ाए था शिम व्य काव 5०वक्ा 88868 ए० 3 (१439 924), 
हर 34 39 धण्ण९० 0५ ५४ग6०, क ८६, 99 299-303 


ग्राय-ब्ययक झधवा वजट ५११ 


(२) बजट पर व्यवस्यापिका की स्वीकृति 
(68958 #एएा०ए्ड ण (पल 80770) 
... बजट जव तैयार हो जाता है तो वह स्वीकृति देने की प्रार्थवा के साथ 
ब्यवध्यापिका भ्रथवा विधान-मण्डल वे समक्ष प्रस्तुत क्रिया जाता है। व्यरस्थापिका 
में इस पर दो भागों में याद-विदाद किया जाता है। सर्वप्रथम, व्यय-यक्ष 
(६90९0७॥४6 ७05) पर विचार विया जाता है भ्रोर उसके पथ्नात प्रायनपक्ष 
(सिचएट्ा0० आ0८) पर 3 सभी व्यवस्वापिका सभाए अनुमानों की जाँच पड़ताल करने 
के लिए समितियों का विघ्तृत उपयोग करती है। धन पाप्त करन वाली तथा धन के 
व्यय को स्वीशृत्ति देत वाली एक सत्ता के रूप में, वित्तीय मामलों के सम्बन्ध भें, 
व्यवस्थापिवा की आवाज प्रन्तिम एवं निर्णायक होती है | व्यवस्थापिका जब वजट 
पर बाद-विवाद कर लेती हैं, दत्र दो पृषत्र विधेयक पारित जय जाते है--एक तो 
विनियोजन विधेयय (&907०१४७॥०॥ 90) होता है जोकि धन ध्यय करने का एक 
वैधानिक प्रधिकार प्रथवा भादेश होता है , दूसरा राजस्व विषेषक (ि८्शप्या५४ 8॥) 
हाता है जोकि करो के लगान तथा उग्राहन वा अधिकार देता है। व्यवस्था पिका 
द्वारा इत दोगो विधेयरों के पारित्र होने के पश्चात्‌ मुख्य कार्यप्रालिका उस पर अ्रपनी 
सहमति देती है भ्रौर इस कारण वजठ का एक महत्वपूर्णा चरण, भ्र्यात्‌ ब्यवक्ष्यापिका 
का प्रनुमोदन, पूरा हो जाता है । 
बजट, जोकि व्यवस्थापिवा द्वारा स्वीकृत ऋर लियः जाता है, कार्यपालिका 

को यह प्राधिकरार देता है कि यह ब्यव/्थापिका द्वारा उल्लिछित़ातुसतार विशिष्ट मदो 
पर धन व्यय कर सके । किफनर के मतानुमार, इस व्यय को कार्य, मगठनात्मक 
इकाई, प्रड्ृति तथा उद्देश्य के प्रनुत्तार वर्गीत क्या जा सकता है। 'कार्य' 
(&0॥0(॥0/) के प्रनुसार वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसमे एक ही कार्य के लिए किए, 
जान वाले सब «यय एक ही शीर्षक बे प्रन्तगंण रखे जाये है, उदाहएणं वे लिये 
जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्य (९७७॥० ७०४5) तथा शिक्षा । 
विभागों का संगठन सामान्यतः “एक ही कार्य' के अनुसार क्या जाता है जिससे 
कि एक ही कार्य के लिए किये जाने वाल राव ब्यय एक ही विभाग में लाये जा सकें । 
इन परिस्थितियों मे, 'कार्य' के अ्रनुत्तार किया जाने वाला वर्मवरण 'संगठनात्मक 
इकाई के द्वारा किये जात वाल वर्गोकरण वा ही पर्यापवाच्री द्वोगा। 'प्रदृति' 
((॥३78८(४) द्वारा वर्गीकरण खर्चों (&39०॥9॥007९8) में समय-त्रत्व (प॥76 
८ज्षणथा।) भी ओर सकेत करता है । यह विभिन्न मदों को इस पश्राधार पर पृथक 
करना है कि क्या वे (मदे) विगत वर्षो के दायित्वों से सम्बन्धित है जैसे कि ऋण 
सेत्रा (060! 56०४), गा रेमात अपश्ोग्र के लिए वर्तमान साशको पे के किये 
जान वाले खर्चो से सम्बन्धित हैं, प्रथवा ऐरो कार्यों बे लिए स्यि जाने थाले दमा 
गत व्यय ((४७॥0४औ ००१०५) से सम्बन्धित हैं जिनवा उपयोग भादी वित्तीय बी मे 
फिया जायेगा । “उद्देश्य” (00८०) द्वारा वर्गीकरण से ग्राशप है खरीदी जाने वाली 
चौजो की गणना करना जैसे कामिक-वर्य की सेवायें, प्रूतियाँ तथा ठेके की रेबायें ) 
बजद अनुमानों मे वर्गीक रण वे इन सभी रूपों का उपयोग किया जाना चाहिये । 





५ 


रण 


जिटेन तथा संघ वत राज्य अमेरिका 
में वित्तीय प्रशासन 


(एण्ाएाव) &$ पगंगराज्नात्त0त॥ 0 फिलीया। शाएं 
एकऋरारत 8६0९६ ० & एधर५०) 





भारत में वित्तौप प्रधाप्तन वी प्रणाली का विवेचन करने ऐ पूर्दं, लाभदायक 
यहू होगा कि ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य श्रमेरिका में प्रदर्लित वित्तीय प्रशामव की 
प्रद्ालियों का भ्रध्ययन किया जाए। 


ब्रिटेन में वित्तीय प्रशासन 
[एश्ाएण #ैपतगाइएशरवणा 90 छ9४ 9) 

ब्रिटिश राजनैठिव व्यवस्था का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि वहाँ ससद (खा 
॥भ४०४१) की स्थिति सर्वोच्च है । घूँडि ससद को स्थिति सर्वोच्च है प्रत वही देश थे 
वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है। यह कोई भी नया वर लगा सकती है, 
यह कसी भी प्रचलित कर (72%) म॑ वृद्धि या क्मी कर सकती है अथवा उसको 
समाप्त वर सबती है। व्यय करन के लिए धन की प्रनुमति भी ससद द्वारा ही दी 
जाती है । 


प्रारम्भ में ही इस बात का उल्लेख कर देता उचित होगा कि ससद कार्य- 
पालिका (£५८००॥५४८) के मेवृत्व में ही इत क्तीय अ्रधिकारों का उपयोग करती 
है। ससद धन के व्यय के किसी भी प्रस्ताव पर सम्राट की सिफारिश के बिना विचार 
नहीं कर राकती | ससद केवल उतनी ही धनराशि की स्वीकृति देगी जितनी कौ 
विभागों (06७आ00९॥५) द्वारा प्रसियराचना अथवा माग वी जाए। वह अभिया- 
चित' धनराक्षि मे वृद्धि नही कर सकती, यद्यपि उसे उस घनराक्षि मे की करने को 
शक्ति भ्राप्त होती है। भ्रभियाचित धनराज्षि मं कमी का प्रस्ताव विभाग भें विश्वास 
की कमी का द्योतक भाता जाता है ग्रौर कम्ेर दलीय अनुश्ञासत के कारण विद्येषी- 
पक्ष के प्रभियाचित धनराशि में कमी करने के प्रयल्त सफन नहीं हो सबले | ससद 
बजट को बिना किसी परिवतंत के मूलरूप मे उसी प्रकार स्वीकार कर लेती है गिस 
रूप में कि बह प्रारम्भ मे प्रस्तावित किया जाता है, जद तव कि स्वय मत्ति परिषद्‌ के 
सदन-कक्ष मे बजट में कोई परिवर्तत करने को सहमत न हो जाए, श्रौर ऐसा बहुत 
कप होता है । 


ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशामन भ१३ 


लोक सभा (प्र०ए६८ रण (०्माणा०5) वित्त के झम्बन्ध में निम्नलिखित 
कार्य सम्पन्न करती है यह सरबारी विनागो द्वारा तैयार किये गए 'अनुमानों' 
(६६७४3/९७) वी जाच करती है ओर प्रत्येक पुथहू मांग पर ग्रनुदान (ठञा) को 
स्वीकृति देनो है। सरकार यह अभियादित घन देते की व्यवस्था करती है और 
विभिन्न विभागों मे उमका तितियोजन करतो है ॥ यह उक्त कार्य के लिए आवश्यक 
घन देने को व्यवस्था के उपायो का निएंचय करती है ग्रौर इस वात का निर्षारण 
करती है कि कौन-बौन से दये कर लगाये जायें तथा क्नि-क्िन पुराने करों मे बी 
बी जाए ग्रथवा कित-किन करो को सम्माप्त किया जाएं। थह उन रीतियों की भी 
जाच हथा सूक्ष्म परीक्षण करती है जिनके द्वास स्वीकृत घतराशिया ब्यय की जाती 
हैं। यह व्यय करने वाले विभागों स्वतत्र लेखा परीक्षण (&००॥) करने की भी 
व्यवस्था करती है। लेसो ॥०००७॥$) का परीक्षण कैदल नियन्त्रण तथा महालेखा- 
परीक्षक द्वारा ही नहीं किया जाता, झपितु सख्द की एक पूर्खेशक्तति आध्त, निर्देतीय 
सार्वेजनिक लेखा समित्ति (00७७) ७ #०८०ए॥५ (०शणा!९९) द्वारा भी क्या जाता 
है। 

ससद सरकार के विभिन्न विभागों क्ये व्यय के लिए धन वी स्वीकृति देती हैं, 
झत विभिन्न विभागों से सम्बन्धित व्यय के अनुमान झनुमोदभ (#॥ए70५/) के लिए. 
सर्द के समक्ष प्रस्तुत क्ये जाते हैं । अनुमोदन के लिए सस्रद के समक्ष प्रस्तुत क्ये 
जाने से पहले ये ग्रनुमान कार्येपालिका द्वारा तैयार क्ये जाते हैं अब हम यह देखते 
हैं कि ये प्रनुमान दिस प्रकार तैयार स्यि जाते हैं । 


अनुमानों की तैयारी 
(श४एश््र0॥ रण 380 ॥76$) 

“अभुमानों! भ्रयवा 'श्राउवलनो/ (5070०) मे, वह प्रनुमानित धनराशि 
दिखाई जाती है जोकि क्मी निर्देरित कार्य के लिए झ्ावश्यक होती हैं और यह 
प्रार्यता की जाती है कि उक्ता कार्य के लिए घनराशि की स्वीइनि दे दी जाए। 
प्रय्येक दर्ष ! प्रकटूवर से हर एक विभाग में झनुमानो को तैयार करने का ब्यर्य शुरू 
हो जाता है। पह कार्य राज्कोप (60503 ) के निकट परामझ् से क्या जाता है ॥ 
बिदेन के दिनीय प्रशासन मे राजकोष धत्यन्त महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है। झनु- 
मानो को तैयार करते समय विभाग तथा राजकोय के भार्मे-दर्शन एवं पर्यवेश्रा 
(5०७४४।४०४७) में काम ऋरते हैं। बिलोबो ने ठोक हो कहा है कि अनुमान जब 
विशागों द्वारा अन्तिम रूप से प्रस्तुत क्ये जाते हैं ठो “वे उन प्रस्तावो के विवर्ण- 
पत्र (ठडध्याटण) कही चोदर होते हैं जिनके सम्बन्ध में कि प्रस्तुत करने वाले 
विभिन्न विभागो तथा राजक्षोप के दीच परने से ही सहमति होदी है ।”£ ये अनुमान 





] इपघ6३ा०ड 0:2स 63 ०६ ६ ए०ए5८ ॑ 0०प्रगात्व<, 
2 छत जजातपडव०३ फिलवारण मैटपनाक्ारा ना थक ात सेपदयर, 


भ्र्४ लोक प्रशतर 


बूति पेवाओो' (8०5७9 इधाश०्८] के लिए होते हैं मुख्यतः ये पैना, नौसेना 
(३8५9), वायु पेना तपा सिविल सैवाओो के लिए--जिने लिए कि धनराशि वी 
व्यवस्था वापिक भाधार पर की जाती है। सचित निधि वी स्ेवामों (.ण5०९३ ६ 
छणात इश्षए००) अथवा प्रभारो (ए/08८७), जैसे वि स्थायाधीसों वे वेतन तथा 
पेदाबे, शाही गश्याप्रो [2०/४ ६४ए॥झोशला) ने व्यय भादि के लिए वाविव 
अनुमोदन की प्रावश्यरुता नहीं होती । 


सदन मे अनुमान प्रथवा प्रावकलन 
(2ज्ञा79४४९७ 79 ॥6 (005४) 
जब व्यय के प्रगुमान तैयार हो जाते है, तव फरवरी बे मध्य में परवाए 
उनको लोकसभा म रखती है। प्राववलन विय जान के पश्चात्‌ प्रनुमान रुम्पूर्ण 
सदन थी समिति को सौप दिये जाते हैं जिसे कि 'प्रूति ममिति' (एणशगए॥हट 
$09)9) कहा जाता है) व्यय के सम्बन्ध मे लोकम्रभा वे कार्य मुझ्यत इस समिति 
के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते है । 


सदन तथा मण्यूण सदन की सिति भे अन्तर 
(0%0आ०पंता 0९८७८९९५ धार सन्‍ि्प52 ॥7 पौ९ 
((०णरण्रां(९७ एव (६९ ए०॥०/७ प००७०) 


ब्रिटेन मे, वित्त से सम्बन्धित कार्य अधिकतर 'सम्पुर्ण सदन वी समित्ति' में 
ही सम्पन्न किया जाता है। भव हम इस बात पर विचार करते हैं कि सदन भौर 
सम्पूर्ण संदन की समिति में दया प्रन्तर है। दोनो के दोच भन्तर की मुख्य बाते 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) सम्पूर्ण सदन की समिति (0०0णा0८९ ण ॥॥6 श्ो०६ प्०५६४६४) 
वी भ्रध्यक्षता समितियों के चेपरमैन द्वारा की जांती है जबदि' सदन (प्र०५६६) की 
अध्यक्षता अ्रष्यक्ष (579९७८६४) द्वारा वी जाती है । समिति का वेगरगैन भ्रध्यक्ष को 
[8929५75) कुर्सी पर नही बैठता, बल्कि मेज पर लिपिक को ((/७)7५) हुर्सी पर 
बैठता है । 

(२) जद सदन अपने भ्ापकों सम्पूर्ण सदन की सप्रिति मे परिवर्तित कर 
लेता है तो मेज मे ग्रध्यक्ष की सत्ता (5]68:८"४ ४४४०५) की प्रतीक गदा 
(१०८) हटा दी जाती है और कुछ समय के लिए भेज के नीजे रख दी जाती है! 


(३) सम्पूर्ण सदन की समिति की कार्यविधि ([ध0०८६०८) सदन की कार्य- 
विधि के मुकावते कम भ्रोपचारिक ,].०६६ ४) होती है सम्पूर्ण सदन वी समिति 
मे प्रस्ताव के अनुमोदन की ग्रावश्यवता नही होती । सदस्यो को भी, जितनी बार थे 
चाह, उत्तरी ही बार बोलने की अनुयति होती है । 


ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासन ५१५ 


“वूत्ति समिति” 
[०णरा#६6 रण 50979) 

पूति समिति उन घनराक्षियों के अनुदानों (0:29/5) पर विचार करके 
सरकारी व्यय (?घ७।० फु००0०7९) ना नियन्त्रण करती है जिनकी कि यल 
सेवा, नो सेना, वायु सेना तथा सिविल सेवको (राजस्व विभागों सहित) बे लिए 
चालू वर्ष मे प्रावश्यकता होती है। यह इन अनुदानो पर उस व्यय के ग्राधार पर 
विचार करती है जोकि स्थायी आदेश स० १६ के झत्तगंत सम्राट के मत्वियों द्वारा 
तैयार किये जात हैं प्रौर प्रत्येक सत्र (5८४०7) मे पूर्ति के काय के लिए २६ दिन 
दिय जाते हैं । पूति समिति द्वारा पास किये गए प्रस्ताव सदत को वापिस भेज दिये 
जाते हैं और ये प्रस्ताव विनियोजन प्रधिनियम (2997०छगग07 ३०) के शभ्राधार 
पर तैयार किये जाते है।इस ग्रधिनियम में विस्तार से इस बात की व्याख्या की 
जाती है कि वित्तीय बष में विभिन्न कार्यों वे लिए प्रत्येक विभाग द्वारा क्तिनी घन- 
राशि व्यय वी जा सकती है । 


पूर्ति प्रस्तावों का स्वरूप 
(छ695॥ ० 5009ए ६६४०।५६०7॥) 
पूर्ति समिति के समक्ष प्रत्येक ग्रनुदान की माय एक प्रस्ताव (१(0॥0 द्वारा 
रखी ज'ती है जिसमे स्वीकृत की जाने बाली धनराशि तथा उस विशिष्ट सेवा वा 
उल्लेख किया जाता है जिसके लिए कि उस धनराशि की भाग की जाती है। प्रस्ताव 
का रूप इस भ्रकार होता है “कि एक घनराशि, जोकि पौंड के “से अ्रधिक न हो, 
उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उस व्यय भार की अदायगी के लिए जिसका भुग- 
तान ३१ मार्च सन्‌ १६-तक के दर्ष की झयधि में क्या जायेगा, महामहिम दे 
लिये स्वीकृत वी जानी चाहिए ।”! 
पूर्ति समिति की कार्यविधि 
(श0०७परपा.8 ॥ ॥6 (:070726 ए 5घ७0॥5 ) 
समिति मे, ऐसा कोई भी सशझोधन नही रखा जा सकता है ज।कि विचाराधीन 
अनुदात से सम्बन्धित नहीं है , और न कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता 
है जोकि विचाराधीन प्रस्ताव को स्थगित करते के सम्बन्ध भे हा । समिति अनुदान 
के पक्ष मे मत दे सकती है या उसको ग्रस्वीकृत कर सकती है अथवा उसकी धनराशि 
में कमी कर सकती है। ऐसा करने के लिए वह या तो सम्पूर्ण अनुदान मं कम्मो कर 
सकती है अथवा व्यय की उन गंदा भे कमी कर सकती है जिनसे कि अ्रनुदान की 
रचना की गई हो परन्तु समिति श्रौर कोई कार्य नहीं करती | स्वैधानिक सिद्धान्त 


3. पफ़श॑ ब्डछा एण सष्ट्व्डात8 3 ७० 847८5 0 5 १, 
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९४७ (० 0वा9) 
>ध्था शव? ता 


५१६ लोव प्रशासन 


द्वारा राष्ट्रीय व्यय दा सम्पूर्ण उत्तरदागित्व सआदू में निहित बर दिया गया है प्रौर 
मह सिद्धान्त लोकसभा को उस घनराश्ि में वृद्धि बरन से रोकता है जिसरी कि राज्य 
को सेदा के लिए सम्रादू द्वारा माग वी जाती है। यह सिद्धान्त पूर्ति समिति मे भी 
हहता मे लागू किया जाता है । ऐसे दिसी भी सशोधन वा प्रक्ताव लहीं रिया जा 
सकता जिसमे कि अनुदान कौ घनराध्मि में श्नुमानों म उल्लिल्लित धनराशि से 
अधिक की 'दृद्धि की बात कही गई हो । जब वर्ष भर की सेवा वे लिए सभी मांगों 
की स्वीवृत्ति दे दी जाती है तो पूति समिति की बैठकों बन्द कर दी जाती हैं । 


“उपाय और साधन समिति” 
(76 (ण्शाणश।०6 ० 9/४१४ शार्त #८७॥४) 

पूर्ति समिति बेवल विशिष्ट वार्यों वे लिए विशिष्ट धतराशियो वा वितियोजन 
बरती है। परम्तु व्यय करने का यह प्राधिवार (#७॥॥०७७५) सचित निधि 
((०7॥५०००४९० #07०) से घन प्राप्त करत शा वाह्तविय' प्राधिवार नहीं है! 
सचित निधि में से धघत निकालने दा यह प्राधिकार सम्पूर्र सदव की एक ध्रन्य समिति, 
जिस वि “उपाय प्लोर साधन सप्रिति' बहा जाता है, में पारित अस्तावों वे द्वारा 
प्राप्त होता है। “उपाय झौर साधन समिति वा काय॑ सरदारी राजस्व के उ्म भाग 
पर विचार वरना, जो कि चाकू वित्तीय वर्ष वी प्रवधि में सम्राट की सेवा के लिए 
प्रपेक्षित ब्यय वी पूर्ति के लिए प्रावश्यव होता है, प्रौर उन प्रस्तावों का भ्रतुमोदन 
करना है जोजि' सचित निधि से उन धमराशियों के निकालने का प्राधिकार देत हैं जो 
पूर्ति समिति द्वारा स्वीकृत अ्नुदानों वी पूति के लिए भ्रावश्यक होती है ।” इस प्रकार 
यह समिति दो कार्य सम्पन्न बरती है. (१) सचित निधि से घ़ प्राप्त करते का 
आधिकार देना, भर (२) करो द्वारा अथवा ऋरा द्वारा घतर उगाहने के प्रस्तावों पर 
विचार करना । समिति 'उपायों व साधनों की स्वीकृति देने वाले” प्रत्तावों के द्वारा 
सदन ([7०७५८) के सस्सु प्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इस समिति के प्रस्तावों 
का रूप इस प्रकार होता है “कि ३१ भार्च सन १६"“तक के वर्ष की प्रवधि की 
सेवाप्रों के हेतु महामहिम वे लिए स्वीकृत अनुदान कौ पूर्ति के लिए ब्रिटेन के 
सचित कोप में से क पौण्ड धन राशि बे निकालने की स्वीकृति दी जानी चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ संसद द्वारा विनियोजन विधेयक (8ए990909॥0 8॥) पारित 
किया जाता है जो कि व्यय के सचित निधि से घन निकालने वा प्रधिकार प्रदान 
करता है । 


व्यय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात कराधान ([8:कशणा) पर विचार 
किया जाता है। वर्ष भर की सेवाआ के लिए करो (79565) पर विचार करना 
“उपाय भौर साथत समिति का कत्तव्य है। उपाय और साधन समिति द्वारा स्वीदृत 
और तत्स्चचात्‌ लोक सभा के समक्ष प्रेषित भ्रस्ताव वे आ्राघार होते हैं जिन पर कि 
वित्त विधेयक (0०४ 98) तैयार विया जाता है। यह विधेयक गाते वाले 


ब्रिटेन तथा ध्युक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासत ४१७ 


वित्तीय वर्ष में लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो तथा उन दरो का निर्वारण 
करता है जिन पर कि उन करो का सग्रह किया जाता है। इसमे राजस्व के तये 
अथवा अतिरिक्त स्रोतों का भो उल्लेख किया जाता है। कराधान (उ्षाणा) 
अथवा राजस्व (१०४८४०४) के सुझावों पर क्रमिक रूप मे “सम्पूर्ण सदन की समिति' 
(अर्थात्‌ उपाय व साधन समिति] में वाद-विवाद किया जाता है और फिर प्रस्तावों 
के रूप में स्वीकार करते के पश्चात्‌ वे सदन को प्रेषित कर दिये जाते हैँ तथा विधेयको 
(8॥॥) के रूप में पारित कर दिये जाते हैं । 

विनियोजन विधेयक तथा वित्त विधेयक, अजब लोक सभा (0058 ० 
(०आग्ाण७) द्वारा पारित कर दिये जाते है तो फिर वे साई राभा (70७5४ ० [,065 
में भेज दिये जाते है । तदनन्तर दोनो विधेयक्र सम्राट (/(77) के पास भेजे जाते हैं 
जो कि उन पर हस्ताक्षर करते हैं और तब ये विधेयक राज्य के काबून (..0७४७) बन 
जाते हैं। सन्‌ १६११ के समद अधिनियम (?आ]॥700/ 0५) के पश्चात्‌, लाई 
सभा का व्यवह्ारत घन विधेयकों पर कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार, 
विनिषोजन ग्रधितियम तथा वित्त अधिनियम लोक सभा तथा उसकी दो प्रमितियो, 
अर्थात्‌ पूर्ति समिति तथा उपाय व साधन समिति, की लम्बी क्रियाग्रो के फलस्वरूप 
ही बनते है। विनियोजन ग्रधिनियम (&]0(०फ्ाात/04 /८।) सचित निधि से सभी 
स्वीकृत अनुदानो की अदायगी का प्राधिकार (#७॥॥०४७५) प्रदान करता है औौर 
वित्त प्रधिनियम ब्यप के लिए ग्रावश्यक आय की व्यवस्था करता है। कराधान बी 
प्राप्तिया तथा सम्राट के उत्तरदायित्व पर राजकोष द्वारा प्राप्त की गई प्रत्य सभी 
घमराशिया राचित निधि मे ले जाई जाती है “जिसमे कि प्रत्येक प्रकार की सरकारी 
झाय जमा की जादी है भौर जिसम से प्रत्येक प्रकार कौ सरकारी सेवा के लिए धन 
दिया जाता है” और सरकारी ख की भ्रदापगी के लिए झ्ावश्यक धनराशियां श्स 
निधि मे से ही निकाली जाती है । 


ब्रिटिश राजकोप 
(फयाओ 77६४5ए७7४ ) 

ब्रिटिश सह्षद की घन प्राप्त करत तथा ब्यग्र की स्वीड्ृति देने की झवितयों पर 
हम विचार कर ही चुके । परन्तु ब्रिटिश राजकोष के अध्ययन के बिना, जोकि ब्रिटेन 
मे वित्तीय प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सस्था है, ब्रिटिश वित्तीय प्रशासन का 
प्रध्ययन अघूरा ही है । “राजकोप का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सबता हैँ 
कि यह एक विभाग (७9दएशथा) है जोकि, कार्यपालिका के नियल्रण तथा 
ससद की सत्ता के ग्रवीन, देश के राज वित्त (?ए७॥० 700००) के प्रशासत के लिए 
उत्तरदायी होता है. “सार रुप मे, यह एक स्थायी सस्या है जो कि देश तथा 
राष्ट्रीय दिवालिगेपन (९90०7 9था|009(०५) वे बीच मे खडी होती है” ॥! ब्रिटेत 
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मे राजकोष ने क्‍ग्रम्य सभी विभागों पर अपनी प्रधानता स्थापित कर लो है| यह 
सरकार के भन्‍्य सभी विभागों वा नियत्थ्रण वरता है झौर उनमे परस्पर समन्वय 
स्थापित करता है। ब्रिटेन मे, प्रत्येक विभाग को घन व्यय करने के लिए राजकोप 
की प्रनुमति लेनी होती है । राजकोष वी प्रधानता भ्थवा प्रमुत्व की स्थापना ने लिए 
यह शक्ति पर्याप्त है। 

ग्रव हम राजकोप के प्रगुख वित्तीय कारों पर विचार करते हैं। ये कार्य 
निम्त प्रकार हैं -- 


राजकोप के कार्य 
(ए०लांए75 ण॑ ता ॥7६50०7) ) 

(१) * ससद के भधीन रहते हुए, यह करो के भारोपरफ (770705:400) एवं 
नियमत (१८8५)४॥०॥) तथा राजस्व के सग्रह के लिए उत्तरदायी होता है । 

(२) यह विभिन्न मात्राप्रो मे तथा अनेक प्रकार से सरकारी व्यय वा नियन्त्रण 
करता है, मुख्यत ससद वे' प्रनुमानों की तैयारी प्रषवा उतके पर्यवेश्षण (8$0फु८7५।80॥) 
द्वारा । 

(३) यह लोक सेवाग्रों की दिन प्रतिदिन वी झावश्यवताभो की पति दे लिए 
आवश्यक धन वी व्यवस्था करता है। इस कार्य के लिए इसे उपार लेने को विस्तृत 
शक्तिया प्राप्त होती हैं। 

(४) यह लोक ऋण (?०७॥८ 6०5), मुद्रा तथा वेक्िग को प्रभावित करने 
बाली कार्यवाइयाँ करता है प्रौर उतका सचालन करता है । 

(५) यह उस रीति था निर्धारण करता है जिसके भ्नुसतार कि सरकारी लेख 
(9०0॥० 8९००००७$) रखे जाणेंगे ।/2 

इस प्रकार, विनागों के व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था्रों पर राजकोष वा 
नियन्त्रण अत्यन्त व्यापक तया विस्तृत होता है। इसके झ्तिरिकत, चूँकि ब्रिटेन मे 
राज्य के ग्राधिक तथा समाज-कल्याग के कार्य निरन्तर बढते जा रहे है, प्रत देश के 
वित्तीय मामलों में राजकोप का महत्व भी बढता जा रहा है । राजकोष सिबिल-सेवा 
पर भी <िछ्ृत निपल््रर रखता है। चूंकि राजकोप प्रस्पापदा बार्यों (8820॥58- 
गराधा। एएाए०५८$) के लिए विभिन्न विभाभों को घन देता है परत स्वभावत ही, 
यह सिविल सेवको के वेतन, पेन्शन, भर्ती तथा सेवा की अन्य दातों स सम्बन्धित नियमों 
के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है । 

राजकोप अन्य सभी विभागों पर घना वित्तीय नियन्त्रण रखता है प्रौर सभी 

सिविल-सेवको के काय को दशाओ्रों तथा स्तरों का भी परययवेक्षण करता है । क्सी भी 

मन्त्रालय (॥/६7)079) के लिए व्यय की किसी भी योजना को मन्विपरिषद्‌ (0४छ- 

०९] से भवुमोदित करना उस समय तक बडा कठिन है जब तक कि राजकोप उसका 
4. रिक्ुणा ण फिढ #३८क४४०्टाज ७६ 00:2प्राचा। 00चाष्मा6६, 98, ए ॥6 
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प्रमुमोदन न कर दे ! यहाँ तक कि ससद द्वारा 'अनुमानो' शयवा “प्रवत्न लबो” (850- 
ग00/०8) की स्वीकृति के पश्चात्‌ भी, मन्‍्व्रालय अपने विनियोजनों को झपनी इच्छा- 
नुसार ध्यय नही कर सकते । वे केवल राजकोष से एक “ग्रभियाचन' (२६पए500॥) 
के द्वारा ही, जिस पर कि महातियलक्त व लेखा-परीक्षक (एणाग//गोह्ष शात 
4प्रकांता धशाटा३॥)) के प्रति-हस्ताक्षर हो, सचित निधि (00750॥09०0 एप) 
के धन निकाल सकते हैं । 
किसी भी मस्त्रालस में मधिकारियों की सख्या ग्रधवा उनके देतनों मे की जाने 
वाली किसी भी वृद्धि के लिये उस स्थिति मं भी जब कि मन्त्रालय के पास उक्त 
कार्य के लिए पर्याप्त घत हो, राजकोप की अनुमति लेनी पड़ती है। क्मचारी-बगे 
तथा उसके वेतन के स्वाभाविक सम्बन्ध ने सिविल-सेवा के विषय में राजक्षोष को 
एक प्रादेशास्मक स्थिति प्रदाल वी है। राजकोष के स्थायी सचिव की "मिविल-सेवा 
के प्रधान” (प्ृ८३ ० 0 ८णशा! $८:४०८) की प्ज्ञा दी जाती है भौर ऐसे सभो 
महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे मे, दैसे कि वेतनक्वमो (किन्तु राजकोष तथा स्टाफ के बीच 
विवाद की स्थिति में पचनिर्णय वे प्रधीन), पुनर्गंठत ग्रोजनाग्रों तथा भ्रतिवयस्कता 
भत्तो (8फ्रद्चभा०4७०णा बॉ!ए७०॥०६७) के बारे मे, सत्ता भ्राप्त होती है। 
राजकोप का संगठन : प्र्थ महामात्य 
(0788्र2शी0ा 0 पृाटइना३ ; (॥॥00॥0 7 06 एडटाथ्पूपश) 
प्रधान मन्त्री (?घए९ 2(ागाशश) यद्यपि राजकोष का प्रथम लाड होता है, 
परन्तु राजकोप के वास्तविक प्रशासन से उस्तका थोडा हो सम्बन्ध होता है। अचे- 
महामात्य (002४४८९॥० ० "० छष्णाध्वणथक) राजकोष का प्रभावशाली मन्त्रीय 
प्रमुख होता है । वह राजकोष को सत्ता की नीव का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्थर 
होता है । वह ब्रिटेन का वित्त गन्‍्बी ([॥000०७ )ाफाधाथ ) होता है ग्रौर जहां तक 
उसके कार्यों का सम्बन्ध है “वह निम्त ठातों के सम्बन्ध मं ससद के श्रति उत्तरदायी 
होता है। सरकारी झाय का उचित सग्रह, वे साधन जिनके द्वारा यह भाग प्राप्त की 
जायेगी, वे ऋए जिनके द्वारा इसकी न्यूनतापूर्ति की जायेगी, लगाये जाने वाले कर 
(79565), करो वे सम्पन्ध मे दी जान वाली माफिया भौर छुटें, सरकारी बाकियो 
(?00॥० 9/470८5) की प्रभिरक्षा, सरकारी व्यय की मोटी रूप रेखायें प्रौर व्यय 
प्रथा आय के बीच सन्तुलन वनाये रखना | वह सरकार की उन सब कार्यवाहियो के 
लिए भी उत्तरदायी होता है जोकि मुद्रा (0"७7«॥०५) व वैविग, स्थानीय ऋणा तथा 
५ तामान्यत वित्तीय मामलो को श्रभावित करें ।”7 प्रवान-सन्त्री के पश्चात प्र्थ 
महामात्य ही मत्त्रिपरिपद्‌ का सबसे महत्वपूर्ण मन्‍्त्री होदा है। इसमे कोई सम्देह 
नही कि वित्त से सम्बन्धित नीति का निर्धारण पूरी मन्त्रि परिपद्‌ द्वारा ही किया 
जाता है परन्तु सभी वित्तीय मामलो के सम्बन्ध से उराजी आवाज राबसे भ्रधिक 
हल्लपुर्ण होगी है। उस्ते चूढ्वि राष्ट्रीय बजद [ए॥०:थ छै0082] के आय तथा 
॥ शद्गाँधा, एफ़ धा क 66 
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ब्यय वे पक्ष को सस्तुलित रखना होता है, परत यह ऐसी किसी भी योजना प्रथवा 
प्रायोजना वो भ्रस्वीकार बर सकता है जिसमे नये सचों वी माँग की गई हो । जब 
विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिप्रोगितापूर्ण मार्गे इसके सन्मुख प्रस्तुत वी जाती हैं, तो 
बह उन प्रतियोगिता प्राण मासो वे सापलिव मद्ृत्व वा अवन करता है. झौर मामलों 
भा तिपटारा वरना है। जैसा कि हैल्डेन ममिति (सवार (०ाणाव६८) ने टीक 
ही बहा वि. “यदि उस (प्रथ॑ मठमात्य को) जवाशय (॥&८।४णा) के भरने तथा 
उमर एक निश्चित गहराई तक पाली बनाये रावन वे जिय उत्तरदायी बनाता है, तो 
बट इग स्थिति मे होनी चाटिय कि उस जलापय से बाहर जाने बाज पाती वा 
बढ़ नियमन कर सके ।' यद्यपि मन्त्रिजरियद (0०06॥) वित्तीय सीति का निर्धारण 
बरती है परन्तु दमस किसी भी प्रकार विन्तीय प्रशासन के क्षेत्र में प्र्थ महामाय वी 
महत्ता तथा छत्ता कम्त नहीं होती । 


जड़ा तब राजकोप व सगठत का प्रइन है यह तीत प्रनुमागों (5६८0०) 
में बा हुप्रा है, पूति ($090/9) स्थापना (:४99।8|607) ०7 (?0$5०॥॥८), 
और वित्त भ्रनुभराग (9॥3॥0८ $८८७७॥) । ये अनुभाण इसके तीनो बार्षों बे ही 
समवर्ती हैं, श्र्यात्‌ व्यय करन वाले भप्रन्य विभागों वी क़ियाप्रों की देसभाल बरता, 
मिविल-सेववों की तियुकितियां तथा बतता वा पर्यवक्षण, श्रौर वित्तीय तीति वा 
विस्तृत विवरगा तैयार करना । राजकाय वी पू्ति ज्ञाप्ता व्यय ती जाच बरती है। 
यह शाखा ग्रनत्र उप-गअनुप्रागा (90७७-४६८०ा) मं बटी होती है। प्रत्येतत उप-पनुभाग 
मम्त्रालया के एक वा के ब्रधीत होता है. जिनवी वित्तीय क्रियाप्री का पे परयंदेक्षणा 
करता है। वे श्रनुमाता भ्यवा प्रावकनों दे तेयार बरने में तथा राजस्व के ढांचे का 
निर्माण बरत में इन श्रनक विभागा की भी सहायता करते हैं । 

स्थापना झासा भी झ्रनक ठप-अ्रनुमागों में वटी होती है गौर ये उप-पनुभाग 
सिवित-सवब! वी तियुवित, पदोन्नति सथा पारिथमित के सम्बन्ध में मन्त्रालयों के 
बसे ही वर्गों के लिय समानास्तर सेवाए सम्पन्न करते हैं। 

विनीय प्रदुभाग तीन भाखाओ मं त्रिमाजित होता है। एक वे नियम्द्रणा मे 
तो देशीय मामतों से सम्यन्धित वित्तीय विभाग होते हैं, जैसे वि भ्रस्तदेंशीय राजस्व 
(7॥400 ॥१८४८३४७८) तथा सीमा घुल्क व झ्रावकारी विभाग (फिल्क्आफाला। 0 
(0050005 9॥6 85०५७) , दूमरी ज्ञासा प्रथिराज्यो ([007770॥5), भ्रौप-निवेधिव 
वार्यावयों (0०0४७) ००६७) ठया राजनयिक गजाड्ना (0]07॥9॥6 5७४०८४) 
वा नियन्त्रण करती है ; तीसरी शाखा ' वित्तीय प्रनुसवात” के अनुभाग वे नाम से 
ब्रसिद्ध है। दस श्नुमाग में वित्तीय नीति का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है, 
बजर सम्बन्धी गंगनाएं की जाती हैं ग्रौर इसस ग़र्कारी लखा (?907८ ॥८००७४७५) 
के वापिक सस्करग्य तैयार जिये जाते हैं। केन्द्रीय सॉस्यितवीय कार्यालय (एलाएग] 

#श50०व| ०॥०८) द्वारा वी जान वाली भ्रय॑-व्यवस्था ( ६८०४ण०७५) की सम्पूर्ण 


शरः 
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गये तथा व्यय की वापिक गणानाओो को 'वजट इवेत पत्र (87686 ए॥॥६ 7०) 
के माम से पुकारा जाता है । 


राजकोप द्वाय प्रदान किये जाने वाले योग की आलोचना 
((>घांलंत्रा। ४ 06 ॥0[6 ० (6 ॥7८छ४पा 5 ) 

चूंकि राजकोष सरकार के प्रत्येक विभाग पर अपना नियन्त्रण रखता है अत 
थे सभी विभाग इसको मित्रतापूर् दृष्टि से नहीं देखते जिनके व्यय की योजनाओं 
को यह अस्वीकृत कर सकता है ग्रथवा उनमे कटौती कर सकता है। इसके प्रतिरिकत, 
राजफोप मितव्ययी हृष्टिकोर से भी कार्य करता है जैसा कि राजकोप के एक स्थायी 
प्रचिव की इस प्रसिद्ध टिप्पणी से प्रकट है कि “द्विटिश कर-दावा की पसुरक्षित दशा 
को हृष्टिगत रखते हुय वह सो नहीं सकता ।” धूंकि राजकोष देश की वित्तीय 
व्यवस्थागरो का अभिरक्षक (209$00/20) होता है अत वह इस बात को देखने का 
पूर्ण प्रयत्न करता है कि धन समुचित रीति से व्यय किया जा रहा है या नहीं, झौर 
इसी कारण “प्राय इस पर यह झारोप लगाया जाता है कि यह सकूचित हृष्टिकोश 
वाला, परम्परावादी तरीके प्रपनाने वाला ग्रोर स्वय को परिवर्तित दक्षाओ के अनुकूल 
बनाने के प्रति श्रतिच्छा रखने वाला है ।” इस आलोचना के धमर्यन मे जो महत्वपूर्ण 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है दह यह कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विदेन की 
वित्तीय पत्रिकाग्रो ने यह आरोप लगाया कि स्थिति की साय यह है कि मुद्रा रफीति 
(]00400७) को रोकने के लिय ग्मवस्पीति सम्बन्धी (0208807089) उपाय 
अपनाये जान चाहिपे, जवकि इसके विपरीत, राजकोप ब्याज की अत्यन्त नीची दरें 
कायम रख रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि रारकार की वित्तीय [ऐण्बा/ध्ाक) 
तथा झाधिक (200707॥0) नीतियो के बीच निकट सम्पर्क नही रहा । तवम्बर सम 
१६४७ म सर स्टेकोई क्रिप्स राजकोप के महामात्य (00३7००)०7) नियुक्त हुये और 
उन्होंते सरकार के ग्राथिकर कार्यक्रमों तथा समी सम्दन्धित मन्‍्त्रालयों के बीच समुचित्त 
समत्वय कायम करके इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया । 


प्लौडेन रिपोर्ट 
[70005 90ा 8४७०४) 

बिटिया ट्रेजनी (छा गा्ध्आ>)--जुलाई (१६५८ में प्रनुमानो 
(28७78023) की प्रवर राषिति (5४९०६ 00एण#८०) वे “व्यय पर ट्रेजरी 
नियत्रण्” नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट मे समिति ने कहा “वाहतव 
में ट्रेजरी दियवण दी किसी “व्यवस्था” (3,5८7) का उल्लेख करना भाषा का 
अपमान करना है, यदि “व्यवस्था” शब्द का प्र्थ यह लिया जाए कि कुछ ऐसी कार्य 
विधिया दथा परम्पयाए हैं जो विसी न किसी समय पर विचारशीलता के साथ नियो- 
जित तथा सस्थापित की गई थी जिसे “ट्रंजरी नियन्त्रण” कहा जाता है उसे 


भग्र लोक प्रद्मासत 


प्रशासनिक व्यपहार को ऐसा ढाचा बहना ग्रधिक उपयुक्त होगा जो धताब्दियो 
में एक वृक्ष की भाँति विकसित हुप्ला है, नियोजित वी प्रपेक्षा प्राइतिक, सैद्धान्तिक की 
अपेक्षा व्यवहारव्द्ध //! 

अनुमानों वी प्रवर समिति दे! इन डब्दों से प्रेरित होकर ३० जुताई १६५६ 
को लाड प्लौड्ेन वी प्रध्यक्षता मे एक समिति नियुयत वी गई इस समिति ने दो 
वर्ष वाद सन्‌ १६६१ में “सावेजनिक व्यय के नियन्त्रण” पर एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत 
स्पा । 

इस समिति वे सम्मुख “केस्द्रीय समस्या” यह थी कि बढ़ते हुए सावंजनिक 
ब्यय पर श्रेत्ठतम नियन्त्रण किस प्रकार स्थापित जिया जाए तथा इसे सरवारी 
इच्छानुमार वाछतीय सीमाग्रो में वंसे वाघा जाए। समिति इस निणंय पर पहुं् 
कि सार्वजनिक व्यय में दुरदर्शिता तथा भविष्य की आरावश्यकताप्रों जो हृप्दिगत रख- 
कर नियोजन श्रावश्यक है। रामिति ने कहा कि “ऐसे निर्णय जिनमे भारी भावी 
व्यय निहित हो सदा सम्पूर्ण सादंजनिव थ्यय के बई वर्षों के सर्वेक्षणों तथा भावी 
वित्तीय स्रोतों वो हष्टिगत रखकर लिए जाने चाहिये ।”श ट्रेजरी के नियन्त्रण को 
प्रभावशाली बनाने वे लिए सम्रिति इस निष्कर्ष पर पहुची कि "प्ित्तीय मामलों पर 
मन्त्रियों द्वारा सामूहिक निणंय बेने तथा उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए ध्ौर ग्रधिक 
प्रभावशाली यन्त्र की प्रावश्यक्ता है।”* प्रभावशाली नियन्त्रण के लिए स्भिति ने 
यह भी सुकाव दिया कि “व्यय सम्बन्धी भावी समस्याप्रो के मापन तथा तिराकरणश 
के लिए साधनों में सुधार होता चाहिए, विशेषकर अनुमानो के स्वरूप का भारी 
सरलीकरण तथा मात्रात्मक साधनों का अधिक व्यापक प्रयोग ।”* 

ब्रिटिश ट्रेंजरी को मुख्यत दो महत्वपूर्ण कार्य करमे पढते हैं. व्यय पर 
तियत्रण तया राष्ट्रीय भाथिक नीतियो का निर्धारण। प्राघुनिक ट्रंजरी का एक 
प्रमुख दायित्व सम्पूर्ण राष्ट्रीय अरय॑ं-व्यवस्था वा प्रबन्ध करता है ! साथ ही उसको 
वित्त कै सरक्षक का परम्परागत दायित्व भी सम्भालना पढ़ता है। झत ट्रेजरी को 
व्यापक दृष्टि से राष्ट्र की सम्पूर्ण प्राथिक नीति के स्ामास्य उद्देश्यों का निर्धारण 
करना पड़ता है तथा विभिन्न दिभागो की नीतियो मे समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 
समायोजव स्थापित करना पड़ता है । इसलिए ट्रेजरी मे बह योग्यता होनी चाहिए 
कि वह: 

[अ्र) प्रत्यक्ष विभाग की ग्रति-विधियों तथा झावश्यकताभ्रों को राष्ट्रीय 
आ्राधिक नीति के शामान्य उद्देश्यो, भावी झ्राथिक खोतो की स्थिति एवं उनके भ्रधोग 
के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मां से सम्बन्धित करे ; तथा 


4 0७०७४७॥ ७५ 0 व लाल. बह शी०३व७३ र०छण।॥. उप्र दा00 
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(ब) विभागों को एक सयुक्‍त उद्यम के हिस्सेदार समझकर राष्ट्रीय आथिक 
तथा वित्तीय नीति के सब पहलुमे पर परामर्श दे तथा उन्हें भ्रपने दायित्वों को कार्ये- 
कुशलता एब मितव्ययता से निभाने मे सहायता दे | 

दूं जरी राष्ट्रीय झाषिक नीति के निर्धारण तथा वित्त पर नियम्त्रण के दोनो 
कार्यों को तभी सम्पन्न कर सकती है जब वह सिविल सेवा का प्रभावशाली प्रबत्म 
कारते सथा सरकार के अन्य विभागी के साथ प्रभावशाली सम्पर्क स्थापित करमे में 
सफल हो | प्लौडेन रिपोर्ट प्रत्य विभागो तथा ट्रेजरी के सामान्य कार्पों के सताथ 
सिविल-सेब( के सदस्यो सम्बन्धी प्रवाध कार्यों का भी दिवेचन करती है । 

ट्रेजरी तथा अन्य विभागों के कार्यो पर प्लौडेन रिपोर्ट मे निम्नलिखित बाते 
बह्दीं गई है. -- 

“३५ प्रत्येक विभाग का प्राथमिक दायित्व सरकार द्वारा निश्चित वी गई 
सौमाग्नो की परिधि भे ग्रपनी नीति को सचालित करना है। विभाग अपने वाये को 

कूशलता से करने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है' यह महत्वपुरों है कि विभाग प्रपने 
दापित्वों को ठीकन्ठीक सम, स्वीकार करें तथा वे दायित्व विभागों और ट्रेंजरी 
के पारस्परिक सम्बन्धों में प्रतिविग्वित हो । 

“३६ द्रेंजरी वह विभाग है जिसवा कैन्द्रीय दायित्व राष्ट्रीय आ्राधिक तथा 
दित्तीय नीति सचालित करना है , वह वित्त की सरक्षक है तथा सिविल-सेवा एवं 
प्रशासनिक यन्त्र की स्वामिनी है । इसका उत्तरदाग्रित्व तिम्त विषयो पर है -- 

(से) सस्कारी सेवा को कार्य-कुछलता दगाये रखना तथा यह देखना कि सभी 
विभागों मे, विशेष वर उच्च स्तरों पर, प्रम्पूर्ण सेवा के सर्वोत्तम अधिकारी हो , त्तपा 

(व) सम्पूर्ण सरफारी सेवा म भवन्ध सेवाओ्रो ()व08थ06ए 500६४) 
वा विकास करना, नवीन प्रबन्ध विधियों को प्रारम्भ करने में प्रहत करना तथा 
विभागों की श्रवन्ध विधियों पर दृष्टि रखदा ॥/2 

रिविल-ोवा बे सदस्यों सम्बस्धी ट्रेजरी के प्रवन्ध कार्य विभिन्न प्रकार के 
हैं । प्रथम तो ट्रे जरी भर्ती सम्बन्धी पहलुओ मे स्रविल-सेवा गायोग से सम्बद्ध है। 
दूसरे, ट्रूं जरी का ही कार्म सिविल-सेवा के बेतन-ब्रम तथा अन्य दशाये तय करना है। 
तीसरे, ट्रेंजरी की ही उचित स्टाफ सम्बन्ध, जिसे '्विटलेवाद' (५४॥॥!०७59) कहते 
हैं, बनाये रखने की भी जिम्मेदारी है । चौथे, इसका सम्बन्ध लोक-सेदा के कर्मचारियों 
के प्रनुशासन, पदोश्नति, पदावनत्ति, सेवानिवृत्ति इत्यादि से भी है। पाँचवे, ट्रंजरी 
का प्रशिक्षण सम्भाग [04३७७ पी ब्शाशह /:शआ0णा) लोक-सेवा के समी भागों 
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भ्रर्र झोड़ प्रशासन 


वे वरिष्ठ अधिकारियों वे लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम दया सम्मेलल संचालित 
वरती है झौर ये वार्यक्रम तथा सम्मेलन प्रत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। 
इस प्रवार प्लौडन रिपोर्ट व्विटिश टु उरी वे कार्यों तथा उसबी संमरयाप्रों 
पर वापी प्रवाश् डालती है। रिपोर्ट मे ट्रेजरी के तीन प्रमुख दार्यों पर ठीक बल 
डिया गया है तथा उनमे सुधार के लिए सुमाव भी दिये गये हैं। ट्रेंजरी के तीन 
प्रमुख दायित्व है ; 
(पे) सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रथंन्‍्यवस्था वा प्रदन्ध, (व) वित्त वा सरक्षण, तथा 
(स) सिविल-सेदा का वार्य-बुझनल भ्रवग्ध । ट्रेजरी को इन तीनों बार्यों को एक्सा 
महत्व प्रदान बरना पड़ता है ऐ 
लेखा-परीक्षण (#ण्वा0 
वित्तीय प्रशासत का धन्तिम भ्रभिकरण लेखा-परीक्षग्ग है। ससद्व विशिष्ट 
कार्य के लिए धन वी स्वीशृति देती है। प्रत वह इस विषय में प्राश्वस्त होना 
चाहती है हि विभागों द्वारा ध उसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यय विया जा रहा है 
था नहीं जिसके लिये कि उसने उसकी भ्नुमति दी थी । इस कार्य की व्यवस्था के 
लिए एक उच्च स्थायी भ्रधिकारी का व्यवधान (]9005700॥) किया जाता है जिसके 
पद वा पूर्ण नाम “महामहिम के राजकोप की प्राप्ति और निर्गेंभ का महातियन्त्रक 
तथा लोक लेखो वा महालेखा-परीक्षर” (0090०॥९९ एशाक्षश 0 06 7९०८० 
3॥0 ॥5508 0[3॥5 १०|९४१७१४ ६एणाव्वुएला #700 #ए9007-0 0 07200॥० 
/५००००॥४) है। इस ग्रधिकारी वी झाज्ञा ने विठा सचित निधि अयवा कोपागार से 
घन नहीं तिकाला जा सकता , पह भ्रधिकारी जब इस दात से पूर्णत सम्तुष्ट हो 
जाता है विः यह मांग उस सेवा के लिए ही है जिसके लिए वि ससद द्वारा 
स्वीकृति दी जा चुकी है, तब राजकोप से प्रभियाचन (रे८्वृण४४०णा) प्राप्त होन 
पर, उतको बोषागार खाते तथा बैक आ्रॉफ इगर्लेंड से प्रथवा वैंक झ्लॉफ प्रायरलेड 
से उधार दे देवा है। घन के व्यय होने के पश्चात्‌, वह नियस्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षत्र के कार्यों का दूसरा भाग, प्र्धात्‌ लेखा-परीक्षक के रूप में झपने बाय, सम्पन्न 
करता है | कोषपापार ठया लेखा परीक्षण विभाग अधिनियम, १८६६, (॥॥6 ६८ 
वरण्ल गत 8००॥४ 069क7070८7/$ &०6, 866) में यह व्यवस्था है कि सरकारी 
घन से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति उक्त घव के उपयोग के लेखे नियन्त्रक व प्रहलिखा- 
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ड्रिटेन तथा सयुवत राज्य ग्रमेरिका मे वित्तीय प्रशासन श्र५ 


परीक्षक के समक्ष उपस्थित करेया । लेखों (8०००ए75) जी जाँच पडताल वरने के 
पश्पातू, बहू व्यय की श्रनियमितताओों के सम्बन्ध में सथद को अपना प्रतिवेदन 
[एथएण/॥ प्रस्तुत करता है। फिर, लोक सभा भ्पनी सार्वजनिक लेखा समिति से इन 
विवरणो तथा प्रतिवेदनों वी जाच तथा सूक्ष्म निरीक्षण करानी है । यह समिति अपने 
निर्शय सदन (प०ए५०) के सामते रखती है। इस प्रकार वित्तीय प्रश्यासन वा चक्र 
पूरा हो जाता है । 
निष्कर्ष (ए०९फरांका) ६ 

ब्रिटेन के वित्तीय प्रशासन में राजक्ोप []7695०7५), भन्त्रि परिषद (2४00७) 
तथा ससद (?0)97०7) महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। “वित्तीय प्रशासत मे इन 
तीनो का सहयोग अत्यन्त श्रावश्षक है, सर्वप्रथम दो यह देखने के लिए कि योजना 
जिस रूप में ससद के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह सन्तोषजनक है या नहीं,“ 
दूसरे, इसलिए कि योजना जिस रूप मे लोक सभा से बाहर झाती है क्‍या यह रूप 
वास्तव में सदन को इच्छाझों को व्यकत करता है , और तीसरे, इसलिए कि योजना 
ससद कै तिर्णयों वे भनुसार कार्यानविद की जा रही है या नहीं ॥0 


परन्तु इस बात दी काफ़ी ग्रालोचना की जाती है कि ब्रिटिश सम्तद देश के 

वित्तीय व्यवस्थाग्रो पर से अपना प्रभुव सोती जा रही है। वजट जिस रूप में मन्नि 
परिषद द्वारा मसद में प्रस्तुत किया जाता है, बिना किसी परिवर्तन के वैस्ता का वैसा 
ही सरुद द्वारा प्रतुमोदित कर दिया जाता है । यदि ससद किसी सी माँग दी घत- 
राध्षि मे १०० पोंड भी कमर करना चाहती है तो इसे “विश्वास (00॥0600९) वा 
प्रशत बता लिया जाता है और संसद भे मन्निश्परिषद का बहुमत होते के कारण ऐसी 
कटौती करना सम्भव नहीं हो पराठा | अत पूति के दिनों (80४ 699५४) का 
उपयोग विरोधी पक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतो को व्यक्त करने में 
क्या जाता है । संसद व्यय को कसी भी मद (]/श७5) को मे बढा सकती है अथवा 
न घटा ही सकती है। क्दोवी प्रस्ताव (00 90॥075) यद्वि रप्ले भी जाते है तो 
सदा ही वे मतो से पराजित कर दिये जाते है । $# छा56 १४७५ का कहना है 
कि ग्रहाँ उत्त प्रक्रिया (70०८४५) का (जोकि काफी लम्बी अवधि से प्रचलित है) 
वर्णंद करना झनावश्यक होगा जिसमे कि पूर्ति समिति से मत-विभाजन के विचार का 
साहित्पिक प्र्थ के बजाए लाक्षशिक अर्थ (5५9990॥5 ॥7०07008) ही रह गया है । 
अम्प शब्दों भे, इस अवसर पर गाणों के वित्तीम पहलुओं पर विचार नहीं किया 
3 जाता बल्कि केबल सरकार वी प्रशासकीय नीति की ग्रालोचना वी जाती है! इस 
प्रक्रिया की रावरे भहृत्वपूर्णा बात यह है कि विस भी साग में १०० पोण्ड की कटौती 
को भी सरकार ग्पनी बडी पराजय मानती है झौर त्याग पत्र देने तक को तैयार हो 
जाती है । अत चूंकि सम्पूर्ण सदव अनुरानो वी धनराशियों का निर्धारण करने में 
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५२६ लोब प्रभामत 


एक्मत नहीं हो पाता, प्रत सदन उनवे वित्तीय पहलुश्ना पर विचार नहीं कर प्राता 
श्रौर उन सन्द्रिया तथा प्रधिकारियों वी तीति तया क्रियाप्रा तक ही धपने को बे द्धित 
रखता है जिनसे वतना की व्यवस्था उत माँसों में निहित होती है ।! इसी प्रकार एवं 
अन्य लखक ने वहा है कि जब बजट वी मुख्य-मुख्य ध्यदस्थायें पूर्व निर्धारित होती 
हैं ता वजट पर वाद विवाद का वाई वास्तविक श्रर्थ ही नहीं रह जाता, प्रौर चूव्रि 
वाद-विवाद विनीद मामला से हटकर विनियाजन। वी माँग करने वाज्न विभागों वी 
नीति पर कच्धित हा जाता है, अत साधारण रादस्य सरकार वी सामान्य वित्तीय 
नीति का स्पप्ट रुप में सममत के एक प्रवसर से वचित हो जाता है।? 

इन सभी प्रगतियां वा परिग्गाम यह टुध्चा है वि वित्त पर ससद थी सत्ता 
बम हाती जा रही है । 


मयुकत राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रणामन 
(विशश्ाराब 2 0र॥2000॥ ॥ 76 एज 
$06 ए ४ 072708) 

ब्रिटन की विलीय प्रणाली का श्रध्ययत वरत मे पस्चातू, सयुवत राज्य 
अ्रमेरिका में प्रचव्वित वित्तीय प्रणाती भ्ध्ययत भी लामदायब रहगा। संयुक्त राज्य 
ग्रम॑रिक्रा में सरकारी व्यय की पूति बे तिए साधना वी खाज का उत्तरदायिव 
मवियान ((०॥$009॥0/), द्वारा काँग्रेस को सौंप दिया गया है । सविधात मे कहा 
गया है कि, “बाँग्रेस का दर, घुल्वा, महसूलों व उत्पादत करें के लगाने थ उनकी 
संग्रह करन, ऋणगा का झदा करत, श्रौर संयुक्त राज्य वी सामूहिक प्रतिरक्षा वे 
सामास्य कस्याग की व्यदस्पा करने दी शक्तित प्राप्त होगी ।/२ इस प्रवार कांग्रेस 
(८७आह०55) का काई भी वर क्गाद, उसमें कमी करन अभ्रथवा उसको समाप्त करन 
का अधिकार है झौर काग्रेस ही सरकार के विभिन्न विभागो को ध्यय वी ब्नुमति दी है । 

अनुमानों श्रयवा प्रावकलनो की तैयारी 
(#शुग्भाणा 6 टिधाग्रा'825) 

मन्‌ १६२१ के बजट तथा लेखाक़त अधिनियम (फ्ेपठ:ल 2॥0 8०००ए॥७ 
गाह़ ०) के अन्द्गेत, राष्ट्रपति (९:८&0था!) का यह क्ठंब्य है कि वह प्रत्यक 
वियमिते सत्र (5:5502) के प्रारम्भ मे निम्नलिखित सामग्री वाग्रेस को प्रधित कर--- 

(१) झ्रागामी वित्तीय वर्ष के लिय सरकार को सहायदा के हतु आवश्यक 
खर्चों तथा विनियाजना (#797०$770॥075) के अनुमान (&0#9965) । 

(२) प्रचलित राजस्व विविषा (8८ए८यप८ 495) तथा एमे राजस्व प्रस्तावों 
के अल्ल॒गंत, जिन्हे कि वह प्रस्तावित करे, आगामी वित्तीय वप के हृतु सरकार के 
लिय प्राप्लियो (१८८८७७) के भ्रनुमान । | 
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विदेत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय शासन भर 


(३) चालु वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा खर्चो 
के भ्रनुमान । 

(४) विगत वित्तीय वर्ष को बवध्नि को सरकार की प्राप्तियो तथा खचचों की 
णुक सूची । 

(५) ऐसे विवरशण-पत्र (32705), इनमे विगत वित्तीय वर्ष के ग्रन्त 
की राजकौद की दशा तथा चालू वर्ष झौर झागामी वर्ष के लिए उस दशा से सम्बन्धित 
अनुमान दिल्लाये गये हो । 

(६) प्युत्रन राज्य प्रमेरिका वी ऋरग्रस्तता ([7८8(:0728५) से सम्बन्धित 
तथ्य (68८65) । 

(७) ऐसे प्रन्प वित्तीय विवरणा-पत्र, जिसके विपए में कि बहे यह प्रावश्यक 
समझे वि उनसे सरकार की वित्तीय स्थिति का पूर्ण शान प्राप्त होया। 


बजट-विभाग या ब्यूरो 
(807८४0० ०९ धार छेण्प ४८४) 

राष्ट्रपति का यह कत्तंव्य है कि वह सरकार की झ्राय तथा ब्यय का एक पूर्ण 
अनुमान तैयार करे और उसे अनुमोदन के लिये वाद्ेस के समक्ष प्रस्तुत करे । इन 
प्रनुमानों को तैयार करने मे बजट विभाग अथवा बजट-न्यूरों [छिछाश्वए ० पोल 
80682) राष्ट्रपति की सहायता करता है। इस ब्यूरो का निर्भाण सन्‌ १६२१ के 
“बजट व लेखादून अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रारम्भ में इस ब्यूरो की 
स्थापता राजकीप विभाग ([६85079 ए८एशपथ्याशा।) भें की गई थी परन्तु वास्तव 
मे यह केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदामी था। सन्‌ १६३६ की पुनंगंठन योजना 
के अन्तर्गत, यह ब्यूरो राष्ट्रपति के निष्पादक कार्यालय म॑ स्थानान्तरित कर दिया 
गया। ब्यूरो के मुख्य प्रधिकारी ये हैं. निर्देशक (00०८०, छः सहायक्क निर्देशक 
और साम्रान्य परिषद्‌ (0७6728 ८0ए॥०/) । ८ सितम्बर सन्‌ १६३६ के निष्पादक 
प्रादेश (8५6५०(४८ ०:८८] 5२४८ के अन्तर्गत, ब्यूरो के कार्य तिम्त प्रकार हैं :-- 

(१) सरकार के राजकोपीय (7508/) व वित्तीय कार्यक्रम मे राष्ट्रपति की 
सहायता करना) 

(+) बजट के प्रश्यासत का पर्यवेक्षण व दियन्त्रणा करना । 

(३) प्रश्ाराकीय प्रवन्ध की योजनाओं के विकास के सम्बन्ध में अनुखयान 
(9.०४६७:०७) करवा पौर विकसित प्रशशबरीय सगयद एड कार्य-प्रणणली बे विषय मे 

5 सरकार के निष्पादक पिभागों व अभिकरणो को परामर्श देता । 

(४) सरकारी सेवा का सचालन अ्रधिक कुशलता तथा मितव्ययता के साथ 
बने मे राष्ट्रपति की सहायता करना ६ 

(१) प्रस्तावित विधान पर विभागीय परामर्श को स्पष्ट करके तथा उमरभे 
ममस्वय करके राष्ट्रपति की सहायता करना 
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(६) प्रस्तावित निष्पादक भ्रादेशों तवा घोषणाम्रो पर विचार तथा स्पष्टी- 
बरण मे, भौर जहाँ प्रावश्यव हो, उसकी तैयारी में सहायता वरना । 

(७) साँह्पिकीय सेवाप्रो (8श० $छाश०९७).,.पे सुपार, विकास 
तथा समन्वय की योजना बनाता भ्ोर उतरी उन्नति करना । 

(५) प्रस्तावित बाय, वास्तव मे प्रारम्भ विये गय कार्य तथा पूर्ण किये गये 
साय (उस सापेक्षिक समय सहित जोकि सरवार के विभिन्न भ्रभिकरणो मे कार्य को 
पूरा करने मे लगाया) के सम्बन्ध मे सरवार के प्रमिक्रणो द्वारा राम्पन्न की जाने 
वाली क्रियाग्रो वी प्रगति से राष्ट्रपति को सूचित रखना , यह सब इसलिए वि 
विभिन्न श्रभिव रणों की कार्य वी योजनाग्रो बे बीच समन्वय स्थापित किया जा 
सबे प्लौर इसलिए कि वाग्रेस द्वारा विनियोजित धन को प्रधिवतम सम्भव मितब्ययी 
तरीके से ख़्च किया जा सके, जिम्नम कि प्रयत्नों वा ग्रतिब्यापन (0:८729708) 
तथा दोहराव (700/॥८४/०7]) कम रो दम हो । इस प्रकार ब्यूरो वेबल बजट बे' 
निर्माग्ग मे राष्ट्रपति की सहायता करने वाला भ्रभिवरण ही नहीं है, बल्कि इसे इस 
बात वा भी ध्यात रखता पड़ता है कि सरवार वे व्यय को न्यूनतम रखा जा सके । 


बजट भ्रनुमानों की तैयारी 
(#६एशतणा ए 90086 896७) 

संयुक्त राज्य अमेरिका म॑ बजट के निर्माण का कार्य इसवे लागू होने के 
लगभग एक वष पूर्व प्रारम्भ हो जाता है। संयुक्त राज्य मे वित्तीय वर्ष १ जुलाई से 
प्रारम्भ होता है श्रौर ३० जून का समाप्त होता है, भरत ग्रीष्मकाल मे बजट विभाग 
अपना वजट-ब्यूरो विभिन्न व्ययकारक ग्रभिकरणो स यह प्रार्थना करता है कि वे 
वाई भर के लिये प्रावश्यक विनियोजको (89970.77/707) के भ्रपने प्रपने श्रनुभान 
प्रस्तुत करें । ब्यूरो को लगभग प्वितम्बर के मध्य मे ये विभागीय भनुमात प्राप्त हो 
जाते हैं । अनुमान प्रपत्रो (880079/८ (075) मे, जोकि विभागों को भरने होते 
हैं तीन प्रवार की सूचनाएं माँगी जाती हैं --(१) कामिक सेवाप्नों के व्यय, 
(२) पृर्तियों भ्रषवा सामग्रियों ($५७/9) मे ब्यय, भौर (३) पूनीगत व्यप (0४७॥ 
६४] ६१७९३५॥७७:६४) । पहली सूचना मे ऊपर से नीचे तक नियुक्त कर्मचारियों के वेतन 
व मजदूरिया सम्मिलित होती हैं । दूसरी से, कार्यालय की वह सामग्री तथा अन्य 
साज सज्जा सम्मिलित होती है जोकि विभाग के सचालन के लिये खरीदी जाती है । 
तीसरी सूचना मे भवतो (8ण0|0॥85), भूमि की खरीद तथा स्थायी साज-पज्जा 
(89०६१४८०/) के व्यय सम्मिलित होते हैं। 

विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकार एकश्नित किये गये थ्रनुमानो की सूचनाप्रो 
वा, ब्यूरो के बजट परीक्षकों द्वारा, आलोचनात्मक अध्ययन तथा सूक्ष्म परीक्षण 
किया जाता है। ब्यूरो द्वारा अनुमानो के अध्ययन का यह कार्य कई माह तक 
चलता रहता है। विभागीय अध्यक्षो, निर्देशक ([09600०7) तथा राष्ट्रपति के बीच 
अध्ययन, सुनवाई तथा विचार विमर्ज के काय मे कई माह लग जाते हैं। विभागो, 
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ब्यूरो तया यप्ट्रपति द्वारा अनुमावो का पूर्ण पर्याल्रोचच (05:ए5७09) होने के 
पश्चात्‌, यष्ट्रपति दिसम्बर के ग्रन्त मे प्रथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में उन्हे कांग्रेस 
के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

इस प्रकार निश्नलिखित चरणों भे बजट का निर्माण क्या जाता है। सर्व- 
प्रथम, राष्ट्रपति भ्रपनी वित्तीय नीति का निर्धारण करता है । दूसरे चरण मे, बजट- 
ब्यूरो आम तथा व्यप के भनुमान तैयार करता है। तीसरे चरण मे, विभिन्न व्यय- 
कारक विभाग अपने-अपने प्रारस्मिक अनुमान प्रस्तुत करते हैं। चोथे चरण मे, इन 
प्रारध्मिक झनुमानो पर बनट-ः्यूरों दरा विचार किया जाता है पाचचे मे, ब्यय- 
कारक सेवाएं प्रपने सश्चीघित अनुमान प्रस्तुत करती हैं। छंटवें मे, इन सप्योधित 
अनुमानो पर बजट-ब्यूरो द्वारा पुनः वियार किया जाता है, और प्न्तिम चरण मे, 
बजद-प्रलेख तेयार किया जाता है झोर कांग्रेस के समश्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। 

वाँग्रेस मे वजट 
(896 ६8९६ ७ (8८ (20फ:;७55) 

जव प्रतिनिधि सभा ॥[0056 एा रि८फा८इथ्णाव४८5) को राष्ट्रपति से 
बजट प्राप्त हो जाता है तो यह विनिषोजन समिति (0एए्रप्रातल्४ णा 67एाणृ॥3- 
(0॥9) के सुपुर्दं कर दिया जाता है, जोकि सरकार की अनेक क्रिया के विनियोजनों 
पर विचार करने के लिये स्वय को उप-समितियों (500-००.॥०॥7॥०८५) में दॉँट लेती 
है| सम्रितिया गवाही के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को वुला सकती हैं। 
हमितिया श्रनुमानरों मे कोई भी परिवर्तत कर सकती हैं। विभिन्‍न उप-यमितियाँ 
बिनियोजन विधेयको (#|[70/77४/०॥ रो/$) के रूप में सभा के सम्रक्ष अपते-पने 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। प्रतिनिधि सभा इन विधेयक्नो पर वाद-विवाद करती है 
और अनुभानों मे कोर्ड भी परिवर्तत कर सकती है। छव प्रतिनिधि सभा इस झनुमानों 
(६8728) को प्रनुमोदित कर देती है, तब वे सीनेट (8८786) को भेज दिये 
जाते हैं । सीनेट तथा इतक्ी विनियीजन समितियाँ इस झनुमानो मे बोई भी परिवर्नन 
कर सकती हैं | बहुधा ऐसा होता है कि दोनो सदनो (8005७) द्वारा पास बिये गये 
विवरणों के बीच समभोतः कराने के लिये एक “सम्मेलन समिति! (00॥शिश्या०८ 
(०णा0॥९6) की आवश्यकता होती है। दोनो सदनो में पाय होने के पश्चात्‌ 
बविनियोजन विधेयक राष्ट्रपति के प्रास भेज दिया जाता है जोकि, कभी-कभी को 
छीडकर, उस पर हस्ताक्षर कर देता है । 

#फ्णां छल" उण6 *प ०हाणायह? 

स्वत राज्य अमॉरिका की काग्रेस जब वित्तीय मामलों पर विचार करती 
है तो उसे वडे बाहरी दवावों के अन्तमंत कार्य करना पडता है जोकि “ए68:८ 
प्रभा०" तथा “[.०87०!०४” के नाम से प्रसिद्ध हैं। वस्तु-स्थिति यह थी कि सधीय 
राजकोष के धन को “सुझर के मास का बडा पीषा” [छाशे ० एणा:) समझा 
जाता था और कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य प्पने-अपने चुनाव-श्षेत्र के लिए उमा 
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अधिक से श्रपरिक भाग प्राप्त बरने का प्रयत्न वरता था, ठीक उसी प्रवार जिस 
प्रदार कि दासता के दिनो मे प्रत्येक परिवार जरा मुखिया उस समय सुन के मास 
वा श्रपना हिस्सा प्राप्त करने का प्रयत्त करता था जबड़ि मालिक वे धर मास का 
बर्तन खोला जाता था। वाग्रेस के सदस्य, स्थानीय दवावों के कारण, स्थानीय वायों 
के लिये प्रधिवतम घन प्राप्त करने का अ्पल वरते ये | चूंकि काग्रेस का प्रत्येक 
सदस्य भपने जिले बे लिए ब्रधिरतम धत प्राप्त बरना चाहता था भ्रत थे परस्पर 
सहयोग करते थे भौर एक दूसरे का समर्थन करते थे । इस पारस्परिक समर्थन को 
“जटछा चुदवाना" (.०४ 5०७8) बहा जाता चा। 9ण८कंशाए तथा .08- 
7० ने द्वारा सर्वोत्तम रीति से तैयार डिये गये भ्रनुमान भी छूट बा सा मल 


बन जाते थे । 


राजस्व वे उपाय 
(२७ए४शाए2 ९४५०7८५) 

छ्े के लिये धन की प्रनुभति देते के पश्चात्‌ वाग्रेत राजस्व वे उपायो वे 
सम्बन्ध में विधि (7.9७) का निर्माता करती है। नाग्रेस वर्ष भर के जिये ही राजस्व 
के उपामों से सम्बन्धित विधि का निर्माण नहीं करती, बल्कि लगभग प्रत्येक प्रधिवेशन 
में यह राजस्व विधियों म सक्योधन भी करती है। प्रतिनिधि सभा मे “उपाय व साधन 
समिति! (५४७५४ 9॥9 3८४४५ (९०७77/९6) श्र सीनेट में वित्त समिति (899॥#66 
(0॥॥705८) पर सभी राजस्व विधेयवों (१८४८४७८ 8/॥$) को तैयार करने वा 
कायंभार होता है। सदन समिति (400$2 0०॥॥766) सभी क्षेत्रों से, जैसे कि 
राजकोप के सबिव राध्ट्रपति, प्रष्यक्ष (59९#८८) प्रौर प्रेस से, राजस्व के मामलों 
के सम्बन्ध में परामश तथा सुकाव प्राप्त वरती है “उपाय व साधन समिति” बैठका 
का श्रायोजत वरती है, वाद विवाद करती है झौर राष्ट्रपति, ग्रथवा प्रध्यक्ष ग्रधवा 
सीनेट की वित्तममिति स सुझाव प्राप्त करती है और तत्पश्चात्‌ सदन के समक्ष 
विधेषय प्रस्तुद करती है । सदन मे विधेयक पर बाद दिवाद किया जाता है, उस्म 
शोधन किया जाता है भौर तब उस स्वीकृत किया जाता है। तत्पक्चात विधेयक 
सीनेट बी सौंप दिया जाता है, जहाँ पत्ते वह सीनेट वी वित्त सपिति म जाता है 

और फिर सीनेट म । दोनों सदनों म यदि कोई मतभेद होता है तो उस ' सम्मलन 
(0०आश५&) द्वारए दूर बर लिया जाठा है। दोनो सदनों भे स्वीकृत होने दे 
पश्चात्‌, राजस्व व्रिधयक्र राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है जोकि बिना किसी 
हेर फेर के उस पर हस्ताक्षर वर देवा है। इस प्रकार व्यय की अनुमति दवर और 
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राजस्व की व्यवस्था करके, काग्रेस आय तथा व्यय के अनुमानों के वाधिक बजट को 
पास करने का ग्रपना पहला कार्य पूर्ण कर लेती है । 


बजट का प्रवन्ध 
(4 पगआंद्यंगह पल तिप० ६०) 

काग्रेस द्वारा बजट पास कर देने के पश्चात्‌ देखना यह होता है कि व्ययकारक 
अभिकरणो ($9८४०॥/४ 8४८००८$) के हिस्से म जो घव प्राया है उसे वे काग्रेस 
द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही व्यय करें । ग्रत वजट के प्रबन्ध तथा कार्या- 
न्वय के लिए, सन्‌ १६२१ के 'बजट तथा लखाकन प्रधितियम” (8008० ॥0 
०००४०४४४ ४०0) के द्वारा एक स्वतन्त्र सस्थान (55080]/777600) की स्थापना 
कौ गई जोकि 'साम्तात्य लखाकत कार्यालय (0शयाह78) 8९०००४॥॥०४ 0॥08) के 
नाप से प्रसिद्ध है। पहानिपस्त्रक (0०0ए७०ी७ (श्ला८४४)) इस कार्यालय का 
अध्यक्ष होता है जिसकी नियुवित राष्ट्रपति तथा सीनेट द्वारा पन्द्रह वर्ष के लिए वी 
जाती है। यह कार्यालय कार्यप्रालिका के निभम्तरा से बहुत कुछ मुक्त रहता है। 
सामान्य लेखाकन कार्यालय तथा बजट-ब्यूरो बजट का प्रबन्ध व प्रशासत करते हैं। 
कार्यप्रालिका द्वारा वजटन्ब्यूरो को बजट बे पर्यवेश्षण (80फलशा॥०४), नियन्‍्मण 
तथा कार्यात्वय का कार्य सौपा जाता है। बजट के निर्देशक (7060007) के माध्यम 
से, राष्ट्रपति सरकार के ब्यपकारक झभिकरणो से यह माग करता है कि ध्यय करने 
से पहले वे धनराशियों के मासिक विवरण पत्र 0०१४५ #4शए९८॥॥७) प्रह्तुत करें, 
निर्देशक की स्वीकृति फे पश्चात्‌ ऐसी माप्तिक धनराशियो से अधिक व्यय नहीं किया 
जा सकता | इस प्रकार, काग्रेस द्वारा विनियोजन (8.09ए090४007। का ध्र्थ व्यय 
का झग्रादेश (070०) नहीं है, बल्कि कार्यपालिका के अनुमोदन (8997०0०) की 
स्थिति में, वह तो केवल व्यय करने की अ्रनुमति (?८755/07) मात्र है। ब्यूरो का 
निर्देशक सरकार के अत्यधिक तया निरथंक खर्चों को रोकने के लिए अपने भ्रधिकार 
का प्रयोग कर सकता है। 

महानियन्त्रक विभागो तथा सस्यानों के लिए हिसाब-किताब रखने की एक 
पद्धति निर्धारित करता है और सयुकत राज्य क द्वारा ग्रयवा उसके विछद्ध किये जान 
वाले दावों (()०॥95) का विवद्धरा करता है। परन्तु उसके भुरुय कार्य लेखाकन 
(#०००४7४०7४) तथा लेखा-परीक्षण (8॥७०॥॥६) के ही हैँ। ग्रपनी लेखाबन सत्ता 
(#०००००॥॥६ ४००7४ ] के द्वारा यह अस्तावित ख्चों तथा घन की उपलब्धता 
के बारे मे निर्णय करता है। अपनी लेखा-निरीक्षण सत्ता (पता बणाकत्लाओ) 
के द्वारा यह सौदो (प्ररघ0४3०॥००७५) के हो चुकने के पन्‍्चात्‌ हिसाब-कितताव की 
जाँच व परीक्षण करता है जिससे कि व्यय मे पाई जाने वाली किसी भी भ्वैधानिक्ता 
अथवा श्रनियप्तितता का पता लगाया जा सके 4 इस प्रकार प्रत्येक पग पर जाच वे 
परीक्षण की व्यवस्था को जाती है जिससे कि घन के दुरुपयोग अथवा प्रपध्यम को 
रोका जा सके । 
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प्युक्‍त राज्य भ्रमेरिका में वित्त पर बाग्रेस वी सत्ता वास्‍्तविव है भौर 
प्रभावशाली है। गाप्रेस रिसी भी कर में कटौती कर सकती है और किसी भी 
विश्विष्द ख्च में वृद्धि वर सदती है। बाग्रेंस व्यय की कसी भी मद को बढ़ा श्रयवा 
भरटा सकती है । वाग्रेस में स्वीकृत होने ये पश्चात्‌ बजट जिग रूप में बाहर ग्राता है 
उसके विषय में कार्यपालिका सदा ही निश्चित नहीं होती । सबुरत राज्य श्रमेरिका से 
काप्रेंस को वजट सम्बन्धी प्रस्तावों मं सधोधन वरन वी पूर्णा शक्षित प्राप्त है, एव 
ऐसी शक्ति जोहि ब्रिटेन में समद को प्राप्त नहीं है । 


ब्रिटिम तथा अमरीकी पद्धतियों की तुलना 
(फ्रांक कराए &गएकांट70 59988775 (:00987९0 ) 
समानतायें 
(&7॥780॥05) 

(१) दोनो ही देशो म॑ गनुप्तान (8008०) कार्यंपालिक (छ:76०॥॥४८) 
द्वारा तैपार विये जाते हैं । 

(२) दाना देशों मं, वजट मे थप भर के व्यय के प्रनुमान दिये जाते हैं भौर 
उस व्यय के लिए जितनी श्राय वी ग्रावश्यक्ठा होती है उसके पूर्वानुमानित झ्ाक्डे 
दिए जाते हैं। 

(३) संयुक्त राज्य की कांग्रेस को विनियोजन समिति की बैठक ब्रिटेन की 
पूर्ति समिति के वाद-विवाद के सह हाती हैं । 

(४) दोनो देशो मे, विस्तृत राजस्व अ्नुमातों पर “उपाय व साधन समिति/ 
में थाद विवाद किया जाता है। 
विभिन्नतायें 
(एातत्ि०१०९३) * 

(१) प्राप तथा व्यय के अनुमातों की स्वीकृति की कार्य-पद्धति ब्रिटेन वे 
मुबाबले सयुकत राज्य प्रमेरिका म कम एकीकृत तथा कम वेन्द्रित है। बेवल एक 
विनियोजन विधेयक तथा एवं वित्त विधेयक की बजाय, सयुकत राज्य अमेरिवा की 
काग्रेस में व्यय तथा कराधान (79५2000) वा निर्धारण क्रमश पृथक्‌ पृथक उपायों 
की एक श खला वे रुप में किया जाता है। दृथक्‌-पृथक्‌ विनियोजन विधेयकों के 
कारण, वर्ष भर के कार्यक्रम पर सम्पूर्णरूप म विचार करने का कार्य काग्रेस ने लिए 
कम ग्रासान बन जाता है। 

(२) काम्रेस मे प्रत्यक्ष सदस्य का दस बात की छूट होती है कि वह व्यय मे 
वृद्धि तथा वरो मे कमी करन का भ्रस्ताव कर सके । ब्रिटेन की ससद म यह सम्भव 
नहीं है। इसी कारण यह आलोचना की जाती है कि ब्रिटिश समद की वित्तीय 

शक््तिया कभ कर दी गई हैं। सद १६१७ मे ब्रिटेन मे राष्ट्रीय ब्यय पर एक प्रवर 
घम्रिति (52०८४ ००गत//6०) की नियुवित की गई थी जिसका काय॑ वित्त पर 
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संसदीय नियन्त्रण के सम्पूर्णों प्रशश पर विचार करता था । इस समिति द्वारा 
सन्‌ १६१८ मे प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन भे यह कहा गया कि निस्सन्देह स्थिति यह 
थी कि वह पद्धति पूरृंतया भ्रसन्तोषजनक थी लिप्तके अन्तर्गंत कि मन्त्रालय के बज 
अ्रस्तावों मे परिवर्तेन न किये जा सकने की व्यवस्था मम्वालय को अस्वीकार्य थी । 
प्रतिवेदत में समिति ने कहा कि -- 

“कुछ अ्रपवादो को छोडकर, (जाँच के प्रश्नों के) उत्तरो से यही एफ राय 
प्रकट होती है कि व्यय पर ससदीय नियन्त्रण की वर्तमान पद्धति श्रपर्याप्त है। उस 
हृष्टि से हम सहमत है वर्तमान कार्यविधि (शि०८८पएा८) से सदन (लला००७०) 
सन्तुष्ठ नहीं है ।” 

“इसमे कोई सन्देह नहीं कि ससद के सम्रक्ष भनुमानों का प्रस्तुतीकरण बडा 
लाभप्रद है। इससे अनुमानों की घनराशियो का प्रचार हो जाता है तथा उनके व्यय 
के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। मन्त्रियों तथा विभागों पर भी 
इसका परोक्ष प्रभाव पडता है क्योकि यह सम्भावना सदा बनी रहती है कि झनुमानों 
की किसी भी मंद को घुतोती दी जा सकतो है| नीति तथा प्रशासन के पर्यालोचत 
के लिये पूर्ति रामिति गे किये जाने वाले बाद-विवाद अत्यावश्यक होते है ! परन्तु जहाँ 
तक व्यय के प्रस्तावों के प्रत्यक्ष सक्रिय नियन्त्रण का सम्बन्ध है, यह कहना ठीक ही 
होगा कि यदि ग्रनुमान ससद मे प्रस्तुत न किये गये होते प्रौर पूर्ति समिति की 
स्थापना हो न हुई होती, तब भी कोई विश्ेष अन्तर नही पडता | वस्तु-स्थिति यह है 
कि झ्धिकतर पनुमान प्रतिबषं प्रत्येक सत्र (5०590) के प्रन्त मे विवादान्तक प्रस्ताव 
(९050७) के प्रन्तगंत बिना जरा भी वाद-विवाद के श्रोपचारिक रूप से (07309) 
पास कर दिये जाते है। यद्यपि प्रत्येक अवुमान चाहे उरा पर विबादान्तक प्ररताव 
प्रस्तुत किया गया हो ग्रथवा नही, ससदीय प्रक्रिया (एक्याक्याधांत्वा३ 9700655) में 
से ठीक बैसा का बैसा ही तिकत जाता है जेसा कि वह झाया था, तंथावि यह नही 
कहा जा सकता कि किसी भी वर्ष मे अथवा किसी भी मद के ग्रन्तगगंत ऐसा ग्रवसर 
कभी झाता ही नहीं कि जिसमे व्यय के प्रस्तावों पर साभप्रद रीति से प्रुतविधार 
श्रथवा सशोधन किया जाता हो ।” 

“प्रनुमानो के प्रस्तुत किये जान से पूर्व राजकोष द्वारा सामान्यतः उतका 
सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। परन्तु राजकोष (]द४5५) स्वय कार्यपालिका 
(8/०००७४८) वा ही एक अग होता है। जब कोई भी विभागीय मस्त्री ऐसे किसी 
भी प्रस्ताव के बारे मे, जिसे कि वह प्रस्तुत करना चाहता है प्रयवा अपने अनुसानों 
में रखना चाहता है, अर्थ महामात्य (छाब्ाप्नाण ण॑ फल छणाव्यप्थय) की 
व्यक्तिगत सहमति प्राप्त कर लेता है, तो ग्रनिवायंत ही राजकोष उस प्रस्ताव के बारे 
में मौन धारण कर लेता है। राजकोप का नियन्त्रण, एक निश्चित सीमा तक बहुमूल्य 
प्रवस्य है, परन्तु वह ससदीय नियन्त्रण का स्थानापन्न (50050) नही है।” 

4 हक्कुणाडवीणा 08 उत०त टेप्वागाह७ह था घथा०एण फफलगाए ०, 9 वा, 
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जहाँ तक भ्रमेरिषन पद्धति वा सम्बन्ध है, यह आ्रारोप लगाया जाता है कि 
जाग्नेस वो अ्रत्यक्षित्र झवित देने से वार्यप्रातिरा झवितहीन हो गई है। इस वात 
वा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कार्यपालिका को ही हो सकता है कि व्यय वे लिए कितने घन की 
आवश्यकता है । व्यवस्थापिका वो धन की स्वीकृति देती चाहिए श्रौर तव कार्यपालिका 
को उसके लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए। परन्तु संयुक्त राज्य प्रप्ेरिवा मे 
प्रध्यक्षात्पत् पद्धति की सरकार (श्हर्तव्तापर्भ $५5६त ० ह8कएथग्गल्त!) के 
कारण ऐसा होता सम्मव नहीं है। इस प्रवार विभिन्न देशों वी वित्तीय प्रणालियाँ 
उनमें प्रचलित राजन॑तिक पद्धतिया पर निर्भर होती हैं । ब्रिटेन की राजनतिक पद्धति 
मे मन्व्ि-परियद्‌ (0०धा) नीति-निर्षाएव श्रमिकरण है श्रौर व्यवस्यापिका 
([.८ए5/2ए८) उस नीति को कार्यावित करन के उपायो की व्यवस्था बरती है 
तथा कार्पपालिवा को किसी भी त्रुटि भ्रथवा मूल के लिए, यदि कोई हो तो, 
उत्तरदायी बनाती है । सयुकत राज्य प्रमेरिवा म “निर्षारद! वाय॑ बराग्रेस में निहित है 
भ्रत उनकी वित्तीय व्यवम्याग्रा के सम्बन्ध में भी काग्रेस ही पूर्ण सत्ता वा प्रयोग 
बरती है। 


् 


२६ 


मारतीय बजट अथवा आयथ-यथक 
(शा उिप्वे 8०) 





भारतीय बजट की तेयारी 
(शिशक्राव्राएंणा ए पाल वापका 808८) 


बजट ग्रनुमानों की तैयारी किसी भी देश के वित्तीय प्रशासन का प्रथम पग 
है । वजट अनुमानों की तैयारी का उत्तरदायित्व वार्यपालिकवा (£70०00९९) के कधों 
पर होता है | का्पपालिका को विभिन्न विभागो की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है 
प्रत वही इस स्थिति भे होती है क्रि झाय तथा व्यय के प्रनुभानों को सर्वश्रेष्ठ रीति 
से तैयार कर सके | भारत मे वित्त मन्त्रालय (79706 'गा5७)), प्रशातकीय 
मन्त्रालप झौर अधीनस्थ कार्यालय, योजना ग्रायोग (शाएणह (०णातञ5६४०॥) तथा 
नियल्रक व महालेखा-परीक्षक (000700/६० ४04 8ए०/0 0थाक्षण), सभी 
बजट की तैयारी मे लगे रहते हैं । 


भारतीय वित्तोय वर्ष (]7004॥ #॥2702| ४८०) १ अप्रैल से प्रारम्भ 
होता है, अत उससे पहले वर्ष के जुलाई अ्रथवा अगस्त मास से ही भनुमानो 
(६8725) की तैयारी का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। बजट की तैयारी का कार्य 
स्थातीय कार्यालयों से प्रारम्भ होता है। जुलाई प्रथवा प्रगस्त मे वित्त मन्त्रालय 
प्रशासकीय मन्‍्त्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को उनके व्यय की प्रावह्पकताओों के झनु- 
मान तैयार बरने के लिए प्रपत्र (फार्म) भेजता है। विभागो द्वारा ये निर्धारित प्रपत्ञ 
स्थानीय कार्यालयों को भेज दिये जाते हैं जोकि उन पर अनुमान तैयार करते हैं । 
प्रत्येक प्पत्र (फार्म) मे निश्नलिखित खाने होते है-- 

(१) गत वर्ष की वास्तविक झाय तथा व्यय, (२) वर्तमान वर्ष के स्वीकृत 
गतुमाव, (३) वर्तमान वर्ष के सचयोधित झनुमान, और झागामी वर्ष के लिए बजट 
प्रनुमान । अनुमानों में प्रस्तावित वृद्धि अथदा कमी के विस्तार के लिए भी प्रपत्र 
(फार्म) मे एक खाना (0णंण्यागा) होता है। 


अनुमान भ्रपत्र की प्रतिलिपि अग्राकित सारिी के प्रनुसार है-- 
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भारतीय बजट भयदा झाय-ब्ययक ५३७ 


प्रत्तेन्िति भारत के महालेखापाल (#०००७०:४४४ 5८5९5) को प्रेषित कर दी 
जाती हैं। वह विभिन्न मदों (577$) की जाच करता है और यह देखता है कि अनु- 
सावो में सभी रबीकृत प्रभार (0४26७) ही वर्तमान हैं और झस्वीहृत प्रभार उनमे 
सम्मिलित नहीं किये गए हैं। वह इन प्रशासकीय मन्त्रालयो के झनुमानों के बारे मे 
अपनी टिप्पणिया वित्त-मन्त्रालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। 

वित्त-मन्त्रालय द्वारा अनुमानों का सुक्ष्म परीक्षण 

(507॥08 ० 2५४४7०१8९5५ 89 (९ क्ागश्ाएल हाफ) ६ 

प्रशासकीय मम्त्रालयो द्वारा तैयार किये गए बजट अनुमानों वी जब महा- 
लेखापाल द्वारा जाच कर लो जाती है, तत्पश्चात्‌ वित्त-मन्त्रालय द्वारा उनका सूक्ष्म 
परीक्षण निया जाता है । प्रशास्क्रीय मन्त्रालया द्वारा तैयार किये गए बजट ग्रमुमानो 
को मोद रूप में तीन भाग में बाटा जाता है -- 

(१) रथापी प्रभार [$8श098 (४8०8), (?) प्रचलित योजनाये 
(एणग्राण्या8 $८४५॥६९५), और (३) नवीन योजनायें (१३६७ $00८08७$) । 

(१) स्थायी प्रभार भ्रयया स्थायी व्यय-स्थायी व्यय में स्थायी स्थानों 
(एशग्राध्माध्य ९४४0॥577८॥5) के वेतन भत्ते (8#09870८5) और व्यय तथा 
कार्यालय के प्रासगिक व्यय (090० ००॥रध०९८०००७) सम्मिलित हैं। इस प्रकार के 
व्यय से सम्बन्धित विभागीय भ्रनुमान प्रशासवीय मन्त्रालप द्वारा सूक्ष्म परीक्षण वे 
लिए, सीधे वित्त भस्व्रालय के झाथिक भामलो के विभाष (0०9७00०॥६ 06 ए8९०- 
807॥० 89॥5) के बजट सभाग (8909८ ॥)श50॥) ढो भेजे जाते हैं । 

(२) भचलित पोजलायें प्रथवा कार्पप्रस-- प्रशास्पीय मन्‍्त्रालयो द्वारा तैयार 
की गई प्रचलित योजनाम्रो के अनुमानो का सूक्ष्म परीक्षण व्यय विभाग (6एश्ागाला 
9 8:9०0॥007) में किया जाता है । यह सूक्ष्म परीक्षण पहले से ही क्ये गये कार्य 
की प्रगति, उठ्त बारे में की गई वचन-बद्धताओं (00णाशाएएक्षा/5) तथा ग्रन्तिम वर्ष 
के लिए कार्य के सम्पादतन की योजनाओं एव भ्रवृत्तियों (7८705) के सम्बन्ध से 
किया जाता है। यह सूक्ष्म परीक्षण गत वर्ष के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में तथा 
सतत प्रक्रति (८०४४४००४६ 97७०) का होता है । 

(३) तबीन गोजनारय श्रयवा कार्यक्रम--वित्त-मन्त्रालय द्वारा अनुमानों का 
सास्तविक सूक्ष्म परीक्षण नये बार्यक्रमो के प्रस्तावित खर्चों के सम्बन्ध मे होता [अ। 
बजट में झरावश्यक व्यवस्था करने से पहले, व्यय की ग्रई मदो की जाच विभिन्न 
अशातकीय मन्‍्त्रालयो से सादन्धित वित्तीय सलाहकारो द्वारा की जाती है। पूँजीगत 
ब्यय ((39॥6 ४59८४एशए7८) के प्रनुमानो की जाच भी वित्तीय सलाहवारो द्वारा 
को जाती है और फ़िर इन झनुमानो पर योजना आरायोग (९8७७8 (०णाग- 
909) के परामर्श से ग्राथिक मामलों के विभाग द्वारा विचार किया जाता यह है । 
विचार साधनों (8६8०७7८०४७) की उपलब्धता के श्राघार पर तथा बजट में सम्मिलित 
करने के लिए प्रनियोगों मागो की प्रत्येक मद की प्रायमिकेता (शा।ण7७) के सम्बन्ध 
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में किया जाता है। पित्त-मस्त्रालय द्वारा बजद में व्यय वी नई मदो वी पूर्ण जाच 
की जाती है। नई योजनाप्रो पर व्यय के सम्बन्ध में दित्त-मस्वालय द्वारा जिस प्रकार 
के प्रदत पूछे जाते हैं वे य हैं. नय व्यय की प्रारश्यतता क्या है ? भूववाल (788) 
में बाय विस प्रकार चल रहा था ? प्रादि श्रादि । परन्तु इस पूर्व-दजट सूक्षम परीक्षण 
(#कंपठहट। इ्साधधगा)) वे गस्याय में एप झाजोचना यह वी जाती है कि ऐसी 
नई योजताप्रों पे सम्बन्ध में जिनम कि भारी व्यय की आवश्यकता होती है, यः 
सूक्ष्म परीक्षण मदा ही पूर्ण नही होता है । इसका परिसयाम मह होता है कि योजना 
की वास्तविक ग्रावश्पर ताड्ा के स्पष्ट ज्ञात बे प्रभाव में, बजट में उसके लिए एव- 
मुझ्त धनराशि की व्यवस्था कर दी जाती है। इस झसत्तोपजनवः सूक्ष्म परीक्षण वा 
कारण यह है कि प्रशासकीय मन्त्रालय वहुघा ऐसी गोजनायें वजट मे सम्मिलित बरत 
बे लिए ले गाते हैं जोकि केवन गैद्धान्तिक प्रथदा विचार मात्र ही होती हैं भौर इसदे 
अतिरिक्त प्रधिकाश योजनायें भी मस्त्रावय को ठटीव बजट वी तैयारी बे समय प्राप्त 
होती हैं । ऐसी योजनाग्रों का वजट मे मम्मिलित करन पर बजदोत्तर (?0ब- 
४०५६५ पूद्षम परीक्षण भ्रावश्यक हो जाता है, जिसका परिणाम यह होठा है ति 
व्यय की स्वीहृतियाँ प्रदान करने में देरियाँ होती हैं। यह सम्पूर्णं स्थिति बडी 
श्रसान्तोपजनक है । “यह प्रत्यन्त प्रावश्यक है क्वि प्रशासकीय मन्त्रालय बजट मर 
सम्मिलित करने वे लिए प्रपनी सम्दन्धित योजनाएं वित्त-मन्त्रालय के सम्मुप्त बेवल 
तभी रखें जदकि कमी विशिष्ट योजना से सम्बन्धित वह समस्त विवरण तंयार हो 
जाए शोकि उस योजना का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त बरने वे! लिए प्रावश्यक तथां पर्याप्त 
हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृरदर्शितापूर्णो योजदाशों के निर्मास का कार्य वर्ष 
भर चलता रहना चाहिए जिमे कि बजट की तैयारी दे समय हो जाने वाली भीड- 
भाड़ कम की जा सके ।/! इसी प्रकार भ्रन्य ग्रनुमान समिति (2800/6४ (0ण्राा। 
॥७०) के प्रतिवेदन में कहा गया कि. “समिति इस स्थिति को बडी अ्रसन्तोषजनक 
समभती है कि वित्त-मन्त्रालय बजट में सम्मिलित बरते के लिए अपूर्ण तथा अविचार- 
पूर्ण योजनाग्रों को स्वीकार करने मे इस प्रकार जल्दबाजी करता है । स्पष्टत ही, इम 
कार्यविधि का परिणाम यह होता है कि ससद मे ऐसे अपूर्ण प्रनुमाव उपस्थित कर 
दिये जाते है जो गलत सिद्ध हो सकते हैं ग्रौर जिनके कारण योजनाग्रो के वित्तीय 
पहलुप्रो के नियस्‍्तश में झिथिलता हो सकती है। तथा योजनाओं के कार्यात्वय मे 
देरी हो सकती है । समिति का यह मत है कि वित्त-मन्त्रालय का यह कत्तंव्य तथा 
उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि ऐसी कोई भी योजना बजट में सम्मिलित न वी 
जाए जिसका सूक्ष्म परीक्षण न हुआ हो । विन्तु यदि ऐसी योजनाएं एक वर्ष मे पूर्ण 
तथा परिपक्व हो जाए और यदि उनका ज्षीत्र क्रियास्वय ग्रावश्यक हो, तो उम्र स्थिति 
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भारतीय बजट अथवा आय व्ययक भ्३६ 
मे अनुपूरक माँगें प्रस्तुत की जानी चाहिए ।। इस प्रकार नई योजनाग्रो तथा व्यय 
की नई मदों का सूक्ष्म परीक्षण (3०४) विस्तृत तथा पूर्ण होता चाहिए । यदि 
जिसी ग्रत्यन्त महत्वपूण् मामले के बारे मे प्रद्यासकीय मंत्रालय तथा वित्त-मनालय के 
बीच कोई मतभेद हो तो उस स्थिति म मामला मन्रि परिषद (0४७४ाटा) को सौंप 
दिया जाता है और मत्रि परिषद्‌ म भी यदि कोई मतभेद हो तो वित्तीय मामलों ने 
बारे मे वित्त मंत्रालय की आवाज सबसे महत्वपूरण मानी जाती है । 
अनुमातो का पुनर्वर्गीकरण 
(रिट०४$ञति०आ07 रण 500६५) 

मन्वालया व विभागों ग्रादि के द्वारा जो अ्रनुमान तैयार क्ये जाते हैं वे 
स्थायी ब्ययो, प्रचलित योजनाझो तथा नई योजना के ₹प मे होत हैं। वित्त मत्रालय 
द्वारा जब वे ग्न्तिम रूप से स्वीकृत कर दिय जात हैं तो निग्न प्रकार उनका पुन- 
वर्गोकरण कर दिया जाता है 


प्रधिकारियों का बेतन २०) ० 0फ्रल्टाऊ 
पस्थात का बेठत 299 ण छहबणफ्रहलया। 
भत्ते तथा व्यावसायिक व्यय 0590५ बात ॥00/8 


प्रय प्रभार 006 (फ३हइ९5 

यह वर्गीकरण ब्रिटिश सरकार के लिए उपयुक्त या क्योकि उस सरकार का 
मुछ्य उद्देश्य कानून व व्यवस्था की स्थापना करना था शत उस समय कबस स्यूनतम 
परिपालन सेवाग्रो (शयधाधा॥0० $धवश०६७) की हो आवश्यकता हाती थी ; 
बतगान कल्याणकारी राज्य (७०६४८ 2) म पुराना वर्गोकरण बिल्कुल व्यध 
है। झत अनुमान समिति ने यह सिफारिश की ह वि अनुमानों का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार होता चाहिए 
स्थायी प्रभार पग्रथवा स्थायी व्यय 
(5घकादणड (वशा8०5) 

अधिकारियों व कमचारी व का वेतन ! 

अधिकारियों व कमेचारी-वर्ग के भत्त (8॥०७४०९८७) | 

कार्यात्रय के प्रासग्रिक व्यय ((णा॥8शा०७) । 

अन्य मर्दे (उन बडी मदो का उल्केल्ल किया जाए जिनम प्रत्यक वी लागत 

१० ००० २० से अधिक हो) । 

भप्रचलित पोजनायें 
((९०0॥४व्रएरए2 500९765) 

ग्ोजना स० १ (योजना का भाम] (रव्याद ण॑ पढ़ इल्ीटए2) । 

अधिकारियों व कमंचारी-वर्ग का वेतन । 
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४० लोक प्रशासन 


अधिकारियों व कमंचारी-वर्ग दे भत्ते । 
कार्यालय के प्रासगिक व्यय 
प्रन्य मर्दे (उन बडी मंदों का उल्लेख किया जाप जिनेमे प्रत्येव शी लागत 
१०,२०० ३० से प्रधिक हो) । 
योजना छ० २ (योजना वा नाम) 
योजना स० ३ (योजवा का नाम) 
नवीन योजनायें 
(८९ 5लाटफाहढो ६ 
बोजना स० १ (योजना बा नाम) 
प्रधिवारियों व क्मंचारी वर्य का वेतन 
अधिकारियों व कमंचारी-वर्ग के भत्ते 
कार्यालय के प्रासंगिक व्यप 
भ्रन्य मंदे (उन बड़ी मदों व उल्लेख किया जाय जिमम्रे प्रत्येक की लागत 
१०,००० र० से ग्रधिक हो) । 
योजना से» २ (योजना का नाम] 
योजना स० ३ (योजना का माम) 
अनुमानो के इस वर्गीकरण से व्यय वी सम्पूर्ण योजना बिल्वुल स्पष्ट हो 
जायेगी । 


सरकारी आय के अ्रनुमान 
(एन्आञा॥आ॥(९५ ए रि९५ ९४७४) 
व्यय के प्रनुमान पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌, सरकारी झ्राय अ्रथवा राजस्व 
(१९४४८) के भ्रनुमान तैयार किये जाते हैं । सरकारी भाय का झ्नुमान लगाना 
भी वित्त-मन्त्रालय का कार्य है। झाप-कर विभाग (800706 7. 0०एश/7८७५), 
केन्द्रीय उत्तादन-कर विभाग (टआएश ६7०४८ 0०छथ0८॥१) तथा सीमा शुल्क 
(९0$०७9) विभाग, जोकि सरकारी झाय का सप्रह करने वाले महृत्वपूर्णा विभाग 
हैं, विगत वर्ष मे संग्रह की गई सरकारी भाय के झाकड़ो के श्राघार पर आगामी 
वित्तीय धर्ष के लिए सम्भावित सरकारी ग्राय का प्रनुमात लगाते हैं| इसके पश्चात 
दित्त-मत्त्रालय व्यय की प्रावश्यक्ताओो को पूरा करते के लिए करो (]52०) की दरो 
मे हेर-फेर करता है।इस स्थिति में यह हो सकता है कि नये कर लगाये जायें, 
पुराने समाप्त कर दिये जायें या बढ़ा दिये जाए श्रयवा घटा दिये जाए। 
जब वित्त-मन्त्रालय दास झाय तथा व्यय दे अनुमान तैयार कर लिए जाते 
हैं तो ससद मे प्रस्तुत करने के लिए दो विवरण-पत्र (8/20600] तैयार किए 
जाते हैं। वे है 'वाधिक वित्तीय विवरण-पत्र” (&॥778! [फत्या धवाधयाला) 
और “प्रनुदानो की मार्गे/ (ऐश्लाक्रातड छा 6/भा8) | प्रथम विवरण-यत्र में 


भारतीय बजट भप्रथवा आय-व्ययक भ््डर 


सावंजनिक लेखे (7000 &०००णा७5) तथा सचित निधि (005णाएण६ए० ७70), 
दोनो के ही भन्‍्तर्गंत सरकार की गुल प्राप्तियाँ (07055 7९८श०॥$) तथा व्यय दिखाये 
जाते हैं। दूसरे विवरश-पत्र (अर्थात्‌ प्रनुदानों कौ मांगों) में वे व्यय दिल्लाये जाते है 
जिनको पृत्ति राचित निधि में से की जाती है । पृथन्‌ प्रशासकीय इवाई की झावश्यक 
ताम्नो की पू्ति के लिए पृथक्‌ मारे प्रस्तुत की जाती है । 
व्यवस्थापिका के लिए बजट 
(0709७ 407 4॥6 7.९(४59007९) 

इस प्रकार सरकारी धन के व्यय से सम्बन्धित विभागों तथा अभिकरणों 
(8 8५०९७) के लम्बे प्रयत्नो के फलस्वरूप दो महत्वपूर्णा भ्रलेखपत्र ([000070७॥/5) 
तँयार किये जाते हैं, भ्र्यात्‌ “वापिक वित्तीय विवरणा-पत्र” तथा “प्रनुदानों के लिए 
मा्गें” । ये प्रणेखपत्र व्यवस्थापिता (.०8/59(ए७) मे प्रस्तुत किये जाते हैं । संविधान 
(0०750/00॥) के भनुच्छेद ११२ में यह व्यवस्था है कि 

«(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे मे ससद के दोनों सदनों के समझ्ष राष्ट्रपति 
भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रनुमानित प्राप्तियो झौर व्यय का विवरण रफ- 
वायेगा जिसे सविधान के इस भाग मे “वार्षिक वित्त-विवरण” के नाम से निदिष्ट 
किया गया है। 

(२) बाषिक वित्त-विवरण मे दिये हुए ध्यय के प्रनुमानों से-- 

(क) जो ध्यय इस सविधात में भारत की सचित निधि पर भारत व्यय के रूप 
में वश्ित है उसकी पूर्ति के लिए भ्रपेक्षित घनराशियाँ, तया 

(स्व) भारत की सचित विधि से किये जाने दाले श्रम्य प्रस्तावित व्यय की 
पूर्ति के लिए भ्रपेक्षित राशिया, पृथक्-पृथक्‌ दिखाई जायेगी तथा राजस्व लेसे पर होने 
वाले व्यय का भ्न्य ब्यय से भेद क्रिया जायेगा । 

इस यीति के द्वारा कार्मशलिका द्वारा बजट तैयार किया जाता है और विचार 
ता ग्रठुमोदत के लिए विधान-मण्डल मे प्रस्तुत क्रिया जाता है । 


३० 


व्यवस्था पिका में मारतीय चनट 
[तक गि08९ वध ता ।,0६370076) 





बजट प्रनुमाव वा्यंपालिवा (#८०७७४८] द्वारा तैयार किये जाते हैं प्रौर 
तत्पश्चात्‌ स्वीह्नि क लिए व्यवस्थापिवा के समस्ष प्रस्तुत क्ये जाते हैं। व्यवस्थापिका 
कुछ सिद्धानतों वे प्राधार पर विनियोजन (#97०क205) का प्रवन्ध करती है 
अपवा घन की स्यवस्था बरती है। ये सिद्धान्त निम्न प्रवार हैं -- 

(१) वेवल कानून द्वारा पहले से प्राधिकार प्राप्त कार्यों की पूर्ति के लिए ही 
प्रशामक्रीय निकायों (804०3) के लिए विनियाजन डिय जाते हैं । 

(२) “सरकारी प्राय वी प्राप्ति के लिये विधेयक्ों" (8॥॥ 07 श8॥ह 
7८४५९॥४८] का निर्माग्य निम्न सदत ([.0४८: स०४६८] में जिया जाता है ६ 

(३) विनियोजत साम्रान्यत एक सीमित भ्रवधि वे लिए, जैसे वि एक वर्ष 
भ्रयवा एसी ही झ्रवधि के लिए क्ये जाते हैं । 

(४) प्रशासकीय अभिकरणो स यह प्राशा वी जाती है कि वे श्रपना कार्य 
पूणतया विनियोजन विधि (899709/800॥ 9७) के झनुसार ही सम्पक्ष करेंगे। 
इसवा भ्रर्थ यह है कि धत केवल विनियोडित कार्यों की पूर्ति के लिए ही ब्यय किया 
जावेगा । 

(५) विनिमोजन प्रद्धिया (270०८४६) व्यवस्थापिका को तिरन्तर एक ऐसा 
अवसर प्रदाव करती है कि जिससे वह सरकार वी अ्रश्ासत्रीय नीति पर प्रुवविचार 
कर सके। इस प्रकार व्यवस्थापिका धन प्राप्त करन वाली तथा धन के व्यय वी स्‍्वी- 
बृति देन बाली सत्ता है, श्रतः व्यवस्थापिवए वी स्वीकृति के बिता कार्यपालिरा ने तो 
वन उगाह ही सकती है और न उसे व्यय ही कर सकती है। भव हम देखेंगे कि 
आारतीय समद जिस्र प्रकार बजट को स्वीकार करती है । 


वित्त पर ससद की झक्ति के सम्बन्ध में सर्वधानिक उपलब्ध 
(ए७5000४ 0] ए:एचरंड०08 (+07०९६7४४४६ एड छ॥67905 
ए0७७# 0767 ए98म०८) 
भारतीय सविधात मे यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्यक वित्तीय वर्ष क बारे 
पे समद के दोनों शदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार को उस वर्ष दे लिए 
प्रगुमानित प्राप्तियों और ब्यय का विवेरण रखवायेगा जिस वापिक वित्तीय वितरणु- 


ब्यवस्थापिका में भारतीय बजट श्ड३ 


पत्र' कहां जायेगा” । वाधिक विच्ीय विवरण में दिये हुए व्यय के अनुमानों अथवा 
प्राकलनों मै-- 

(क) भारत की सचित निधि पर भारित व्यय की पूठि के लिए प्रपेक्षित 
घनराशिया , तथा 

(छू) भारत की मचित निधि से स्थि जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की 
पूर्ति के लिए अपेक्षित घनराशिया, पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई आयेगी ग्रौर राजस्व लैसे 
(६०४८४॥४ ४०००0॥) पर द्वोन वाले व्यय का प्रन्य व्यय पे भेद किया जायेगा । 

संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि निम्नलिखित व्यथ भारत की मचित्त 
निधि पर भारित ब्यप होगा -- 

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धिया (£700॥0८॥5) तथा भत्ते (8॥0४87028) 
तथा उसके पद से सम्बद्ध प्रन्‍्य व्यय , 

(जन) राज्य-यरिषद्‌ (00ण्णात्मा। ण॑50955) के सभापति (एकशाय्राप्ा)) 
और उपसभाषपति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष (56967) तथा उपाध्यक्ष के वेतन 
भ्रौर भत्ते 

(ग) ऐसे ऋशा-प्रभार (0०0५ ०॥७४८४) जिनका दामिल्ल भारत सरकार 
पर है बिनके प्रन्तर्गंत ब्याज, शोयन-निधि-प्र भार (50098 ४७0 शीक्षए७) भर 
प्रतिदान-प्रमार ((२९१९७७७०॥ ०१०४४९७) तथा उधार लेने भौर ऋश सेवा ($०४0० 
0 0600) व ऋणा के प्रतिपादन (९१८॥9०७०॥ 06 0८9॥) सम्बन्धी ग्रन्य ध्यय 
भीहै, 

(घ) (१) उच्चतम न्यायालय ($फफ्ाध्का& ००७४) के न्‍्यामावीश को, ग्रथवा 
उनके बारे मे, दिये जाने वाले वेतत, भत्ते भौर पेन्शनें , 

(२) सपीय स्थायालय (6८४७० (००४१) के स्यायाधीशों को प्रथवा उनके 
बारे मे, दिये जाने वाले निवृत्ति देवन अ्यवा पेन्दानें 

(३) जो उच्च न्यायालय (सतह (००६५) भारत के राज्य-क्षेत्र (९४७7५) 
के भ्रन्त्गंत किसी भो क्षेत्र (67९9) के सम्बन्ध में क्षेत्राविवार (7059200॥) का 
प्रयोग करता है अयवा जो राज्य (50902) के समवर्ती प्रान्त के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के 
सम्बन्ध मे इस सजियान के प्रारम्भ के पूर्व विसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता था उसके न्यायाधीशों को, या उनते बारे म दी जाने वाली पेन्शनें , 

(ड) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को, या उनके बारे में दिये जाने 
वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन श्रथवा पेस्सनें ; 

(च) किसी न्यायालय या सध्यस्थ स्यायाधिकरण (#:७7व] फफणाव) के 


निर्णय (7४087), ग्राजष्ति (05076) ग्रथवा पचाट (8७४४०) के भुगतान के 
लिए अपेक्षित घोई धनराशिया , 


ध्र्धद सोद प्रशातव 


(छ) इस सविधान द्वारा, प्रथवा समद से विधि (8७) द्वारा, इस प्रकार 
भारित घोषित किया गया बोई पग्य व्यय । 

भारत की सचित निधि पर भारित व्यय रे सम्बद पघनुमान संसद में मतदान 
के लिए न रखे जायेंगे, परस्तु इस बात वा यह भर्थ न किया जागेगा कि वह ससद 
के किसी सदन में उन प्रनुमानो में से किसी पर चर्चा को रोकती है। 

उतत झनुमादों में से जितने प्रन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोग सभा वे समक्ष 
झतुदानों की मांगों दे छपर मे रखे जायेंगे, भौर लोव' सभा वो यह शक्ित प्राप्त होगी 
कि बह किसी माग को स्वीदार या भ्रस्वीवार वरे झथवा किसी मांग कौ, उसमे उन्लि- 
सित राशि को कम करके स्वीकार करे ।* 

लोक प्षभा द्वारा प्रनुद्दन किये जाने के पश्चात्‌, भारत वी सनित निधि 
मे से-- 

(१) लोक सभा द्वारा इस प्रकार क्यि गये स्‍भनुदानों (0009 की + तथा 

(ख) भारत वी सचित निधि पर भारित, बिनतु ससद के भमक्ष फ़हने रसे 
गये विवरण मे दी हुई राष्ि से दिमी भी भवस्था में ग्रनधिक (१० ९१८८८०॥४६) 
व्यय की 

पूर्ति के लिए प्रपेशित सब धनो के विनियेषन के लिए विधेषव (8॥) प्रस्तुत 
दिया जायगा । 

इत्त प्रकार किये गये किसी स्‍झनुदान वी धनराशि मे हेर-फेर करने, या भनुददान 
के लक्ष्य को बदलने, भ्रथवा भारत मी सचित निधि पर भारित व्यय की राशि मे हेर- 
फेर बरते वा प्रभाव रखने वाला बोई राशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, सस्तद वे 
किसी संदन पे प्रस्तावित नहीं किया जायेगा , 

भारत वी सचित निधि भे पे ससद मे पारित विधि (09) हारा बियेगोे 
विनियोजन के अधीन निकालने के भ्रतिरिवत भौर कोई पन न निकाला जायेगा ।£ 

अनुप्रक, प्रतिरिक्त भ्रपवा भ्रधिक धनुद्दानों के लिए भी यही वायंत्रिधि 
(07००८४०१६) च्रपताई जायेगी । 


अ्नुपूरक अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदान 
(80एए०ग्राशाप्ा ५, स्‍0वंप्रणाव। ए 85085 (07ण75) 


(१) यदि-- 

(क) बनुच्छेद ११४ के उपबन्धों (प०४॥०)5) के अद्ुसार निमित विसी 
विधि द्वारा विसी विशेष सेवा पर चालू वित्तोय वर्ष के लिए न्‍्यय किये जाने के लिए 
प्राधिद्वत (8ण॥०१$८१) कोई घनराद्ति उस वर्ष के प्रयोजनों वे. लिए भ्रपर्याप्त पाई 


अनुच्छेद (&7) ११२ 


2 प्रनुच्छेद ११३- 
3 झनुच्छेद ११४ 





् 


व्ययस्थापिवा से भारतीय बजट प्ररभ 


जाती है या जब उस वर्ष के वापिर वित्तीय पिवरणा-पत्र में अपेक्षित न की गई किसी 
नई सेवा पर अनुपूरप अ्रथवा भ्रतिरिकत “यय की चालू वित्तीय वर्ष में झ्रावश्यक्ता 
पैदा हो गई हो , प्रथवा 

(ख) विस्सी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सवा झौर उस वर्ष के लिए 
अमुदान की गई घनराशि से भ्रधिक कोई धन ब्यय हा गया है, तो राष्ट्रपति यथा- 
स्थिति (8$ धा6 ८95० ए3ए 0०) ससद वे दोरों झदतों वे समक्ष उस व्यय वी 
अनुमानित राशि वो दिखाते वाला दूसरा वियरण-पत्र रखवायेगा श्रपवा लीवसभा 
में ऐसी अधिक राक्षि के लिए मांग उपस्थित करायेगा । 


लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और श्रपवादानुदान 
(५0०68 ता 8९००प६, ४०९5 07 (607 ब्ा( 
[55०69७0४०0०] (98॥॥5) 

वित्तीय मामलो में सामान्य प्रक्रिया की पूर्ति बे लम्बिन (?ला478) रहने 
तर, लोवसमा वो यह शत्त्ति प्राप्त है वि वह श्रनिर्चित झ्रावश्यक्षताश्रों पी पूर्ति 
के लिए लेखानुदान, प्रत्ययानुदात तथा अ्रपवादानुदान पारित कर सके । भारत में 
वित्तीय वर के प्रारम्म होते से पूर्व वजट सम्बन्धी बाद-विवाद वो पुर्ण करने में समर्थ 
ते हो सबे । इस स्थिति में सदत एक सेखातुदान (५०७८ 00 ०००७७) पारित 
बर देता है जोकि सरग्ार को दो माह की प्रवधि वे लिए घन निकालने व प्राधिकार 
दता है । 

“लोक सभा को-- 


(व) किसी वित्तीय वर्ष वे भाग वे लिए अनुमानित व्यय के बारे में बिसी 
प्रनुदान को, ऐसे ग्नुदान के जिए मतदान फरने वे लिए भ्रनुस्केद ११३ में निर्धारित 
क्रिया वी पृत्ति के लम्बित रहने तक तथा उस व्यय वे सम्बन्ध में भ्नुच्छेद ११४ के 
उपपस्थों के प्रमुमार विधि वे पारित होने (?०५६७४) के लस्बित होने सब, पेशगी 
देने बी , 

(स) जब किसी सेवा की महत्ता या भ्रनिश्चित रूप के कारण भाग वैगे ब्यौरे 
के साथ बशित नहीं थी जा सवती जऊँसा हि वादिक वित्तीय विवरण पत्र में साथा- 
रणतया दिया जाता है तव भारत ने सम्पत्ति ल्लोतो पर प्रश्नत्याशित मांग की पूर्ति के 
लिए अनुदान करने वी ; 

(४) किसी वित्तीय झपे की चालू सेवा वा जो अनुदात भाग न हो, ऐसा कोई 
प्रषवादानुदान (£20८9४णाओं हा) करने वी ; 

शक्ति होगी तथा उक्त ग्रनुदात जिन प्रयोजनों के लिए किये गये हैं उनके 
लिए भारत वी स़चित निधि भे से घन निकालना विधि द्वार प्राधिहत बरने की 


॥. प्रनु० ११५ 





श्ड६ जोक प्रद्यामन 


शक्ति ससद को होगी |? 

इसके भतिरिवत, इस सम्बन्ध मं वित्त विधेयव या संशाधन राष्ट्रपति की 
प्िफारिश के बिना प्रस्तुत या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपयन्ध बरमे 
वाला विधेयक राज्य सभा म प्रस्तुत न जिया जायगा ।₹ 


राज्य-सभा की वित्तीय शविनयाँ 


[गाप्रालंछ] 00567 ् का (:०णालं। ण॑ 590) 

वित्तीय मामलो मे लोकसभा वो राज्य सभा पर सर्वोच्च शक्ित प्राप्त है । 

सविधान म यह व्यवस्था है कि 

(!) राज्य सभा में धत-विषेयर (४०८) 8॥) प्रस्तुत नहीं शिया 
जायेगा । 

(२) लोवसभा से पारित हो जाने के पश्चात्‌ घन विधेषय, राज्य सभा वो 
उसको प्ििफारिशों बे लिए पहुद्राया जायेगा तथा राज्य सभा, विधेयक प्राप्त होने वे 
चौदह दिन वी कालावधि के भीतर, विधेयक को प्रपनी सिफारिशों सहित तोगसभा 
को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोकसभा राज्य-सभा नी मिफारियों मं सबकोया 
किसी को स्वीकार था प्रस्वीकार कर सकेगी । 

(३) यदि राज्य सभा की सिफारिशों मे से विसी को लोकसभा स्वीकार कर 
सेती है तो घन विधेयक राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये दथा लोवगश द्वारा 
स्वीइ्ृत प्शोधनों सहित दोतो सदनों द्वारा पारित समभा जायगा । 

(४) यदि राज्य-सभा वी सिफारिशों मे से किसी को भी लोबसभा स्वीवार 
नही करती है तो धन विधेयक, राज्य-सभा द्वारा सिफारिश बिये गय सशोघनों म से 
किसी के बिना, उस रूप मे दोनों सदनो द्वारा पारित समझा जायगा जिसमे कि बह 
लोकसभा द्वारा पारित किया गया पा । 

(५) यदि लोकसमा द्वारा पारित तथा राज्य-सभा को उसकी सिफारिशों 
के लिए पहुचाया दया धन-विपेयक उक्त चौदह दिन वी कलालादधि के भीतर लोक 
स्रभा को लौठाया नहीं जाता ठो उक्त कालावधि बी समाप्ति पर यह दानों सदनो 
द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमे लोकसभा व उसवो पारित 
किया था 

इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक घन विधेयक समझा जायगा यदि उसमे 
केवल निम्नलिखित विषयो में से सव ग्रथवा किसी से सम्बन्ध रसन वाल उपवन्ध 
(ए:०शञ्ञ०$) अन्दविष्ट हैं, प्र्थात -- 

4 झनु» ११६ 
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व्यवस्थापिका में भारतीय वजट भ्४७ 


(क) किमी कर का झारोपण (90०॥॥०7), समाप्ति, परिहार रिश्याइ- 
5०), वदलना या विनियमन , 

(ख) भारत स्तरकार द्वारा धन उधार लेने का, या कोई प्रत्याप्रूति 
(00/०॥£८) देने का, झषवा भारत सरकार द्वारा लिए गये झ्थवा लिए जाने वाले 
किन्‍्हदी वित्तीय दायिवो के सम्बन्ध मं विधि को सशोधित करने का विनिमयन ; 

(ग) भारत की सचित निधि (2०75०॥१०८0 एए॥९) अथवा प्राकस्मिकता 
निधि ((०गागराहुआ्आा०५ [७00] की झमिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना 
अथवा उसमे से घन निकालना , 

(घ) भारत की सचित निधि में मे घन का विनियोजन (#एए70फ्ञाग//07) , 

() किसी व्यप को भारत की सचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को वढाना , 

(च) भारत की सचित निधि के या भारत के लोक-लेखे (200॥० 8०४०फा 
० [00॥4) के मध्य धत प्राप्त करता अथवा ऐसे घन की अभिरक्षा पा लिकासी 
बरना अथवा सघ या राज्य के लेखो का लेखा-परीक्षण , ग्थवा 

(छ) उप खण्ड ($00-८|905८५) (के) से (च) तक में उल्लिखित विषयो मे 
से किसी का झानुपगिक [[णतेल्यांण) कोई व्यय । 

यदि यह प्रइन उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेपक है या नही तो उस पर 
लोकसभा के भ्रष्यक्ष (99५७) ८।) का निर्णाय व भ्रमाणा पत्र प्रन्तिम होगा |? 
सदन में बजट 
(9002९ ॥॥ #€ 0००5९) 

स॒प्तद की वित्तीय शक्तियों म॑ सम्बन्धित सर्वधानिक उपबन्धों का विवेचन 
करने के पश्चात्‌ भ्रव हम उस काये-विधि (?700८0४८) पर विचार करते हैं जोकि 
वजट के विवाद, पुतरावलोकन तथा झनुमोदन (8एएा०५०) के सम्बन्ध में सदत में 
अ्पताई जाती है ! निम्नलिखित प्रलेख-पत्र [20८0॥72॥(७ ) वार्षिक वित्तीय विवरण- 
पत्र के साथ ही सदन मे भ्रस्तुन किये जावे हैं । इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों तथा 
सीठियो की विषय सूचियों की व्याख्या की जाती है जोकि वजट का ही अग 
बनती हैं -- 

(८) कैख सरकार का बजट । 

(२) तोत्र सण्डो मे असेनिक अनुमानो (07श] 08%) के अबुदाकों की 
मांगे (0ल्‍7०705) , 

(३) डाक व तार झनुमानों के अनुदातों (57878) की मार्गे । 

(४) प्रतिरक्षा सेवाप्रो के मझनुमान ६ 


] अनु० ११० 
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(4) दजट पर ब्याख्यात्मक स्पृतिपत्र (क्तफ़ॉशिशणर 'ैशाणशातएाय ०0 
(6 ऐए7९९), 
(६) वित्त विधेधक नया ब्याख्यामक स्मृतिपत्र, 
(3) बजट प्रस्तुत बरते समय वा वित्त मन्द्री का भाषण, 
(६) विगत वर्ष का प्राथिक सर्वेक्षण (:८ए॥०गा० 50४०9), 
(६) बजट का प्राथिक वर्गीकरण (लेगमग एवं सप्ताह परहचात्‌ प्रस्तुत जिया 
जाता है), 
(१०) सक्षेप्र म दजट (लगभग दो माह पहचात्‌ किया जाता है) | 
एक पृथव रेलवे दजट भी उपम्यित विया जाता है जिसमे रेलों वी प्राय- 
वब्यूप, रेतो के लिए श्रतुदानों को मार्गे, बज्ट प्रस्तुत करन का रेव-मन्त्री वा भाषण 
ठया रेखवे बजट पर स्यास्पात्मक स्मृतिशत्र सम्मिलित होते हैं। इसके ध्रतिखित, 
जब सित्र भिन्न मस्तालयों की माणों पर विवाद तथा मतदान क्रिया जावा है तभी 
विभिन्न मन्त्रालयों के प्रशामकीय प्रठिवेदन (२८9०75) भी साद में प्रस्तुत किय 
जात हैं। जहाँ तक देश की ग्रायिक स्थिति तथा नीति सम्बन्धी मामलों का प्रइन है, 
बिल-मत्री का भाषण सषा झ्राथिक सर्वेक्षण ही सवस भ्रधिव महत्वपूर्ण प्रतेख-यत्र 
है । जहाँ तक बजट वी कार्यक्रम सम्बन्धी मूची का सम्बन्ध है, दसके बारे में भ्रनुदानों 
की मार्गे (0८09705 0 8780/9) ठपा व्याख्यामक स्मृतियत्र ही सदसे ब्रधिव 
महावपूर्ण प्रलेखपत्र हैं| अनुदानों वी सार्यें उन मस्त्रालयों तथा विभागों के श्रतुसार 
क्रमवद्ध कर ली जाती हैं जिनेसे कि मतदान की हुई घनराशियों के लिए संबितरण 
मन्ताओ्नो (09079 80(00065) का निर्माण होता है । मा्यों में राजस्व तथा 
पू जौगव व्यय भी पृथक्‌ पृषक्‌ दिखाये जाते हैं श्रौर भ्रागामी वर्ष दे लिए बजट 
प्रतुमात, चालू वर्ष के लिए संशोधित प्रदूसान टया विगठ वर्ष के वास्ततिक ड्ाकड़े 
दिये होते हैं । विनियोजनों सहित इस प्रकार की कुल १४ मारे होती हैं जिनमे 
प्रत्येक चार भागो में वी होती हैं. प्रथम भागों मे मांगों के पश्रधीन बूल प्रपेक्षित 
घनराधि दी हुई होती है ; द्ितीय माग में बढ़े थीपेकों (१४0]०7 #८४05) तथा 
उप शीर्षका (500-02905) के प्रन्त्गत उपलब्ध दिय होते हैं जिससे कि मुख्य रूप 
से व्यय की एसी भद्दों को प्रकट क्या जा मसक्रे, जैसे कि प्रश्िकारियों का वेनन, 
सम्यान वा वेवन (289 ० ८४४०॥।आशला), मत्ते तथा व्यावसायिक व्यय, अन्य 
प्रभार (८02855) वे इगवैड में प्रभार आदि ॥ तृतीय भाग विभिन्न उपशीर्षत्रों वे 
अन्तर्गत झौर अपिक ड्योरा प्रस्तुत करता है जिससे कि अनेक ऐसी मदों (॥5) 
का उल्लेख किया जा सके, जैसे उन ग्रधिकारियो ठथा सस्वाओं वी स्रख्या जोकि 
किसी विशिष्ट मन्‍्त्रातय अथवा विभाग द्वारा उन कार्यक्रमों के अन्नाल़त़ के लिए 
आवदइयक हो जितके ज़िए कि वह उत्तरदायी है; झौर चतुर्थ दाग में उत प्रतिलब्धियों 
(एल्त्तश्बाब्छे का विस्तृत विवरण दिया होता है जोजि व्यय में कमी करने के कारण 
लेखो (8००००) में सावोजिद (#0]ए5) की जाती है। व्यास्यात्मक स्मृत्रिपत्र 
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राजस्व के झवुमानों, राजस्व (7८ए०॥०) मे से किये जाने वाले व्यय, और पूजी 

तथा ऋण-शौष॑को के सोदो के महत्वपूर्ण पहलुप्नो के बारे में जानकारी प्रदान करवा 

है। इसके साथ हो ता, इन स्मृतिपत्रों [/वा/००७॥०७) गे वई प्रकार के विवरण- 

पत्र (9/9/६0४८7//७) भी दिये जाते हैं जोकि बजट प्रलेख-पत्र की बहसख्यक मांगों मे 

विखरी हुई ब्यय की मदो को एक स्थान पर इफ्ट्ठा करते हैं। व्याल््यात्मक स्मृतिपचो 

(फाकाबाण३ 'शैशाण७१69). में सरकारी झ्राय_तथा व्यय के बारे में व्यापक 

जानकारी दी हुई होती है । विस्तृत जानकारी से परिपूर्स ये सब प्रलेख-पत्र ([9000* 

गालया७) सदन के समक्ष रखे जाते है जिससे कि सदस्य वजट के सभी वित्तोय पहलुप्ो 
को समभने में समर्थ हो सके । 

बजट का प्रस्तुतीकरण 
([?7९४६॥०0ण7 ए पा 800 8८0) 

बजद वित्त-मन्द्री द्वारा फरपरी के प्रत्तिम दिन सामान्यतपा छाम के ५ बजे 

लोक सभा मे प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही, वित्त-मन्त्री अपना बजट भाषण 

देते हैं। बज जिस दिन लोक-सभा मे भ्रस्तुत किया जाता है उस दित इस पर कोई 

बाद-विबाद नहीं होता | 
बजट पर सामान्य वाद-विवाद 
(एशाह्ाव [)8008॥0॥ 60 6 १00 8७) 

सदन में बजट प्रस्तुत होने के कुछ दिल पश्चात्‌ बजट पर सामान्य बाद- 

विवाद होता है। सामान्य घाद-विवाद के समय, “सदन को इस बात की छूट होगी 

कि वह सम्पूर्णा बजट भ्रववा उसमे उत्पन्न सिद्धान्त के किसी प्रइन के बारे में बाद- 

विवाद कर सके, परल्तु इस प्रमय कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जा सकेगा, न 

सदन में बजट पर मतदान ही लिया जा सक्रेगा ।” दाद-विवाद के अन्त मे वित्त-मन्‍्त्री 

विवाद का एक सामान्य उत्तर देते हैं ।/ वजट पर सामान्य दाद विवाद के लिए प्राम- 

तौर पर दो या तीन दिन दिये जाते हैं। 


माँगो पर मतदान 
(776 एणागाई ०0 90785) 
जब बजट पर सामान्य बाद-विवाद समाप्त हो जाता है तव लोक सभा में 
अनुदानों की मागो पर अर्थात्‌ दजट के व्यय भाग पर मतदान लेने का कार्य प्रारम्भ 
होता है । प्रनुद्ान की माय एक उअस्ताव के रूप मे को जाती है, “कि (अमुक-प्रमुक ) 
मागो के सम्बन्ध मे ३१ मार्च १६-- को रामाप्त होने बाले वर्ष की अ्रवधि में ब्ययो 
की अदायगी के लिए, एक घनराशि जोकि ० क से अधिक न हो, राष्ट्रपति के लिए 





4 रिण6४ ०६ ९70६60ए7७ 996 एजाएंए्ल ० छडत2४ (0 .6. 59089, 7७९ 205, 
3 708 207 () (2) 


५३० सोक प्रशांसन 


स्वीडृति की जादी चाहिय ।” विधिवत मतदान होने वे पश्चात्‌ मांग [007900) 
प्रनुदात (59॥/] बन जाती है । 

कठौती प्रस्ताव 

(८ण ४०0७079) 

इस मांगा पर सदस्यों द्वारा तीन प्रकार वी बदौती भ्रस्ताव प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं। मांग वी धवराशि मे कमी बरने वा प्रस्ताव निम्नलिलित रीतियो में से 
किसी भी एर रीति द्वारा प्रस्तुत बिया जा ख॒ता है. -- 
नीति सम्बन्धी फटौती प्रस्ताव 
[70॥९) (ण ४०००) 

(क) यह कि मांग वी धनराशि घटावर १ ८७० कर दी जानी चाहिये ।” 
ग्रह प्रस्ताय भाग मे प्रन्तनिहित नीति के प्रति भ्रस्वीव्ृति का सूचक होता है। ऐसे 
प्रस्ताव को नोति वी प्रस्वीह्ृति का बढौती प्रस्ताव” कहा जायेगा। ऐसे प्रस्ताव पी 
सूचना देने बाजा सदस्य नीति वी उन वाता वा ययाप॑ रूप में उल्लेख बरेगा जिन पर 
कि यह विवाद वा! प्रस्ताव कर रहा है। विवाद सूचना में उल्लेख की गई विशिष्ट 
बात प्रथवा यातों तक ही सीमित रहेगा भौर सदस्पो को इस वात की छुली छूट होगी 
कि थे वैकल्पिक नीति का पक्षन्समयंत कर सर्वे । 
मितब्ययता कंटोती 
(६.९णा०॥३ एप) 

(छा) 'यह वि मांग के धन में से विशिष्ट घनराशि कम कर दी णानी 
चाहिये ।” यह प्रस्ताव उस मितब्ययता का सूचक होता है जो कि लाई जा भकक्‍ती 
है। ऐसी विशिष्ट धनराशि या तो माग म एक मुझत रकम कम करने के रूप में हो 
साती है झ्यवा मांग की किसी एक मद में कम्री या उसवी समाप्ति वे रूप में हो 
सकती है। ऐस प्रस्ताव को “मितव्ययता कटोती प्रस्ताव” कहा जायेगा । प्रस्ताव की 
सूचना मे सक्षिप्त तथा यथार्थ रूप म उस विशिष्ट वियय का उल्लेख होगा जिस पर 
कि बिदाद क्या जाना है भर इस सम्बन्ध मं जो भाषण होगे वे इस विवाद तक ही 
सीमित होगे कि मिवव्ययता क्सि प्रकार लाई जा सकती है। 
प्रतीक कटौती (प0॥शा ८) 

(ग) “वह वि माय की घनराष्ति मे १०० २० की कमी की जानी चाहिए।” 
यह प्रस्ताव उस विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये प्रस्तुत क्या जाता है जो 
कि भारत सरफार क उत्तरदायित्व की परिधि के प्रन्तगंत ग्रातो है। ऐसे प्रस्ताव को 

“प्रतीक बटौती कहां जायेगा श्र इसके सम्बन्ध म होन बाला वाद-विवाद प्रस्‍्ताव 
(४०॥०॥) म उल्लिखित विश्विष्ट शिकायत तक ही सीमित रहेगा ।? 

सदन के सदस्य वजट से श्रस्तावित व्यय की किसी सद को बढ़ा नहीं सकते 
अथवा किसी मद मे वृद्धि नहीं कर सकते वे किसी भी मद व व्यय की घमराशि 
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वो केवल या तो झ्स्वीकार कर सकते हैं ग्रधवा उसमे कप्ती कर सकते है । गौर 
वस्तु-स्थिति यह है कि व्यवहार में ऐसा भी सभव नही होता । मन्त्रिन्मण्डल अपते 
बहुमत के बल पर किसी भी कटौती प्रस्ताव को गिरा सबता है। इस प्रकार बजट का 
वाद-विवाद कुछ विशिष्ट विभागों के प्रश्यास्तन के विरुद्ध व्यवस्थाओं ग्रथदा शिकायतों 
का सामास्प प्रदर्शन-मात्र होता है | बजट का प्रस्तुतीकरण तथा बाद-विवाद (॥0 
९३80) ये ऐसे महत्वपूर्ण ग्रवसर है जब कि मागो पर मतदान लिये जाने से पूर्व 
शिखायतें व्यक्त की णा सकती है ॥ ससद, जिसके प्रति कि मब्तिमष्डल उत्तरदायी 
होता है, का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बारे में ग्राश्वस्त हो सके कि राष्ट्रीय 
हिलो का पूरा ध्यात रखते हुए ही बजट का निर्मारा फ़िया गया है झौर यह कि बजट 
ससद द्वारा निर्धारित मुख्य नीतियो वे अनुसार ही बनाया गया है। ससदीय पद्धति दे 
जनतत्त्र मे, ससद द्वारा बजट मे कोई बडा सशोघन सो नहीं क्या जाता, परस्तु 
सरकार की वित्तोय नीतियों तथा वजट की मदों की स्वस्थ झ्ालोचना करन का 
उपयुक्त क्षेत्र भ्वश्य वर्तमान रहता है । इस श्रालोबता से कार्यप्रालिया को तोकमत 
के अनुसार नीतियो तथा कार्य-क्रमो मे हेर-फ़ेर करने में सहायता मिल सकती है । 
कटोती प्रस्तावों (2५६ )४०४०ाड) के प्राघार पर, ससद में माँगों पर वाद 

विवाद प्रारम्भ होता है । भारतीय ससद परे केवल “प्रतीक कटौती प्रस्ताव! ही लाय 
जाते हैं, भर्यात्‌ यह कि “माँग वी राशि में १०० २० की कमी बर दी जानी चाहिए। 
इस प्रस्ताव के द्वारा किसी भी शिकायत या जानकारी पाने वी प्रार्थना अथवा सुधार 
के सुमावो पर सम्बन्धित मन्‍्त्री का ध्यान झाकपित फ़िया जा सता है। अध्यक्ष 
(9[८॥९7) किसी भी मस्त्रालय की माँगो को तथा उस पर आये हुए कटौती प्रस्तावों 
को विवाद के लिए एक साथ ही सदस्य के मम्मुछ्ल रखता है । वाद-विवाद के भ्रन्त मे, 
सम्बन्धित विभाग का भन्‍्त्री उस विवाद का उत्तर देता है जिसमे बह सभी झालो- 
चनाम्नो का जवाब देवा है भोर सदस्यो द्वारा उठाई गई जिकायतो दो दूर करने ब्य 
आश्वासन भी देता है । मन्त्री के उत्तर वे झन्त मे, या तो कटौती प्रस्ताव घापिस ले 
लिए जाते हैं भ्रववा फिर उन पर मतदान लिया जाता है । मतदान मे कटौती प्रस्ताव 
ग्रस्वीकार हो जाते हैं क्योकि सदन मे मन्त्रि-मण्डल का बहुमत होता है । 

विनियोग प्रथवा विनियोजन विधेयक 

(4॥7ए7०फणंत्राण का) 

माँगो पर मतदान होने के पह्चात्‌, पू्ियों के मतदान वा अन्तिम चरण 

आिनिफोप्लर डिफेयफ्त का अनुयोदना (6 9फ7एचथा) है / त्रिनियोजन विषयक सदन द्वारा 
मतदान को हुई भागों को कानूनी रूप देता है और उन कार्यों के लिए भारत बी 
ख्रचित निधि से धत निकालने का अधिकार श्रदान करता है। लोकसभा में इसके 
पारित होने की प्रक्रिया वही है जो किसी दूसरे विधेयक की होती है, उसमे केवल 
एफ अन्दर है शोर वह यह है कि इस विदेयक्र को पारित करते समय सदन द्वारा 
पुर्द पारित झनुदानो मरे प्रथवा सचित निधि के प्रभावों मे कोई सशोघन नहीं शिया 


४५२ लोक प्रगातव 


जा सकता । “विविियाजन विधेयव पर बाद विवाद विधेयव वे भनुदावों में अस्त 
विहित प्रशासकीय नीति प्रथवा सा्देजनतिव महत्व वे ऐसे मामनों तक ही सीमित 
रहेगा जाकि उस समय नहीं उठाये गय हों जबकि प्रनुदानों की सम्बन्धित माँऐें 
विचाराधीन थी ।/? लोक-सभा में त्रितियोजन विधेयक पर तीन या चार घण्टे तव 
बाद विवाद क्या जाता है, फिर ध्रध्यक्ष द्वारा इसके घन विधेयक (१४०६४ छोगा) 
होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है भ्रौर तदनन्तर इसे राज्य ता में भेजा जाता है। 
राज्य सभा को इस विधेयक मे सशोघत करने प्रववा इसको ग्रस्वीफार वरते का 
अधिवार नहीं होता | यह विधेयक पर केवल विवाद कर सबती है प्रौर १४ दित 
दी भ्रवधि क॑ झन्दर प्रन्दर ग्रपनी सिफारिशें लोकसभा को भेज सकती है। लोकसभा 
उन सिफारिशों को स्वीडार प्रधवा ग्रस्वीकार कर सकती है। राज्य समा हर 
हालत मे विधेयक को १४ दिन वे भीतर लोकसभा को वापिस करने के लिए बाध्य 
है | यदि राज्य सभा १४ दिन के ग्रन्दर विधेयक को वापिस ने बरे, तो भी प्रत्येवः 
स्थिति में जोक्स ना का ग्ब्यक्ष इसरे बिना भी उसे राष्ट्रपति के पास स्वीगृति वे 
लिए भेज देता है । राष्ट्ररति धन विधेयक को पुनविचार के लिए वापिस नहीं लौटा 
सकता । प्रत यह कहां जा सकता है कि विनियोजन विशेयक पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति केवज़ ग्रौपधारिक है [5 


करो पर मतदान वित्त विधेयक 
(06 ४०४४६ ण॑ प४९९४ : पशार [गे।क्ा०० छा] 

प्रनुदानो बी माँगो पर मतदान होने के पश्चात, सदन को सरकार वे व्यय 
की पूर्ति के लिए उपायो व साथता (५४७५७ 204 ८७5) थी भी व्यवस्था करनी 
होती है। भ्रत इसे बजद के दूसरे पहलू श्र्धात्‌ प्राय-पक्ष पर विचार करना होता है। 
भारत सरकार के एक वित्तीय वर्ष के सभी वर सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विधेषव में 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं। फ्रि, प्रतिवर्ष सभी करो पर मतदान नहीं लिया जाता 
प्रौर ने प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध म भ्रधिकार ही दिया जाता है। वुछ कर स्थायी होते 
हैं भ्रोर ऐसे करो का तियमत करने वाले वानून के उपबन्धों के श्रस्तर्गत वायपातिका 
उनकी दरो मं समथ समय पर परिवर्तेन करती है। आय-कर व सीमाथुल्क श्रादि, 
जैसे प्रम्य करो वी दरो का निर्वारण प्रतिवर्ष व्यवस्थापिवा अथवा विधान-मण्डल 
(८हाश#धा०) द्वारा किया जाता है। वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का प्रारम्भ 
वित्त मल्त्री द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव से होता है कि विधेयक वो विचारार्थ लिया 
जाना चाहिए । इस प्रस्ताव के आधार पर सरकार की कराधान नीति (एक्रज्ाणा 
90०५) पर मामान्य वाद विवाद किया जाता है । तदनन्तर विधेयक सदन (मजाइले 
की एक प्रवर समिति (80०0 (०णाए/०८) को सौंप दिया जाता है । प्रवर समिति 
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अपनी झाजोचनाओो तथा प्रस्तावों के गाय विधेयक को दापिस लौटा देती है भौर तब 
सदन में विधेषक की प्रत्येक धारा पर वाद विवाद होता है । सशोघनो के प्रस्ताव रखे 
जाते हैं परन्तु किसी भी कर म वृद्धि करने तथा सश्योधनों पर बाद-विवाद होते के 
पश्चात्‌ यह तस्ताव (4००७०॥) रखा जाता है कि सदत द्वारा विधेयक पारित कर 
दिया जाये । यद्दि वहुम्त उसके पक्ष मे होता है तो सदन द्वारा विधेयक पारित कर 
दिगा जाता है। ततन्पष्चात्‌ विधेयक राज्य समा को सौंप दिया जाता है। जब दोनो 
सदन सहमत हो जाते हैं तो वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता 
है, प्ौर उनकी रवीहृति के पश्चात बह देश का वाजून बन बाता है । 


भारत दथा ब्रिटेन की वित्तीय कार्यविधि की तुलना 
(म्रिख्यारलंत्री 700९0 ए7०४ 39 069 बधव॑ फ्रैलाईंए (7०7एछ7४0) 
इसमे कोई सदेह नहीं कि भारतीय वित्तीय करार्यविधि बजिटिश संसदीय पद्धति 
पर झ्राषारित है, परन्तु फिर भी दोनो में कुछ विभिन्नताए पाई जाती हैं :-- 

(९) ब्रिटेन से केवल एक ही वजट तैयार क्या जाता है भौर सप्तद से 
प्रस्तुत किया जाता है। भारत मे दो वजट ठैयार छिये जात हैं मौर समद में पृथकु- 
पृथक रखे जाते हैँ। रेलवे का ग्पना निजी दजट होता है भौर सरकार के प्रन्य 
विभागों के ग्राय-्यय सामास्य बजट (0ताटा॥ छ008९] में सम्मिलित किये 
जाते हैं । 

(३) ब्िटेन मे, वित्तीय मामलो में, सम्पूर्णो सदन की समिति ((०छएाह९७ 
0 00९ ९४१०८ (१०७५६) का उपयोग क्या जाता है ॥ मायो तथा करों पर मतदान 
सम्पूर्ण सदन को समिति द्वारा हो लिया जाता है जिसे +# क्रमश पूति-समिति 
(ए०7रश्ा।६४ ० 50979) तपा उपाय व साधन समिति (ए०शणा॥5९ ० 
१५७३६ 909 ३९७75) क्ह्ठां जाता है। भारत भे बजट पर वाद-विदाद र्त्रथ सदन 
में ही होता है । ब्रिटिश प्रक्रिया का लाभ यह है कि सापूर्णा सदन वी समिति में जो 
बाद विबाद होते हैं वे अ्रनौपधारिक ([7009/क्ष) होते हैं और उनमे कार्य-विषि के 
नियमों का क्ठोरता से पालन नहीं क्या जाता । 

(३) ब्रिटेन मे अर्थ महामात्य (एस्‍भाप्थाण ण 86 एःक्ध्यृण्थट) मांगों 
के झनुगानों (5802०) को प्रस्तुत करते सगय बजट भाषण नहीं देता। वह 
अपना भाषण बाद में उत्त समय देता है जबकि “उपाय व साधन समिति' में बजट 
का राजस्व-भाग (९५ थवा४४ ए7/) प्रस्तुत क्षिया जाता है। भारत थे, बजद वित्त 
मन्‍्जी के बजट भाषा के साथ सदन मे प्रस्तुत क्या जाता है । उसके भाषण के साथ 
ही बजट का उद्दघाउन होता है । 


परिक्षिष्ठ 
(3 99थाएहर) 


भारत की सचित निधि व लोक लेखे तथा भ्राकस्मिकता निधि 
(ए०७5ण१॥६१ हगात, ?ए०॥९ #९००७॥६ वी [तन बात 
ए्णाएहदा<ए रिण्ाह] 

भारत सरवार द्वारा प्राप्त जब राजस्व (९४८०४८$), रानवोष-पत्रों 
(ए:६४४४7४ 9॥/) वो जारी बरके, ऋणो द्वारा भ्रयवा भ्र्योपाय पेश्यग्रियो 
(५४४५४ 44 0०9/5$ ४0५७॥८८४] द्वारा लिये गये सब उघार तथा उधारों वी 
ब्रदायगी मे उस सरकार को प्राप्त सव घनो की एक सचित निधि बदेगी जिसे वि 
“भारत को सचित निधि” बहा जायेगा | भारत सरकार द्वारा, या उसकी श्रोर से, 
प्राप्त प्रन्य सब साइंजनिक घन मारत के लोक लेखे (2७0॥० ॥०००७४(४ ० [70॥4) 
में जमा किये जायेंगे। भारत वी सचित निधि में से कोई घन विधि ([.७७४) की 
पनुकूलता से, तथा संविधान में उपदन्धित प्रयोजनो वे लिए या उपबन्धित रीति से, 
प्रन्यथा वितियोजित नहीं किये जायेंगे? 
थ्राकस्मिकता निधि (009॥8९९9 000) 

प्राधुनिक राग्य वो अपने राजकोप से प्रप्रत्याशित (एशद्मधटा०त) मांगों 
को पूर। करना होता है झौर ऐसे व्यय भी करने पढ़ते हैँ जिनके बारे मे, हो सकता 
है कि विधान-मण्डल ग्रयदा सल्दद मे वाद विवाद न्‌ हुआ ही । चूंकि व्यवस्था यह है 
वि भारत सरवार द्वारा किये जात वाले व्यय की प्रत्येव थद वे लिये ससद की पूर्व 
अनुमति की झावश्यक्तता होती है, भरत ऐसे झावस्मिक व्यय के लिए उपबन्ध 
(2/०४57०7) क्या जाता है जिससे क्वि विता ऐसी पूर्व अनुमति (शा९श०05 
$970707) हे ही ऐसे प्रास्मिर व्यय किये जा सके | सहद विधि द्वारा, श्रग्रदाय 
(79729) के रूप्र मे, “भारत वी झ्राकस्मिक्ता-निवि” के नाम से ब्रात झ्राकस्मि- 
बता निधि की स्थापठा कर सकेयो जिसम ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राक्षिया समय- 
समय पर डाली जायेगी, तथा प्रनवेक्षित (004०7८5५४॥) ध्यय का अनुच्देद ११५ या 
११६ भनुच्छेद के भ्रवीव संसद से, विधि द्वारा, प्राधिषह्ृत होना लम्दित रहने तक 
(?८॥०॥88) , ऐसी निधि मे से ऐसे व्यय की पूर्ति वे लिए अग्रिम घन देन के लिए राष्ट्रपति 
को योग्य बनाने के हेतु उक्त निश्ि राष्ट्रपति के हाथ म री जायेगी ।2 सन्‌ १६४० 
के प्राकस्मिक्ता निधि अधिनियम (0०प्रशाइलाए७ ६०७७९ 8०) के द्वारा १४ बरोड 
२० की ऐसी एक निधि का निर्माण भी किया गया है। 

4 अनु० २६६ 

2 अनु० २६३ 
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मारत में बजट की फ़िया न्वितिं 
(5€०पाांण्य री तार 0066 व0 7ए9) 


(९) 


वित्त-मन्त्रालय 
(शारांआ7. ण थिाव्ाटर) 

सरकार का बित्त विभाग (#7ए270० 90«.0॥०॥५) उन भनुमानों 
(850॥02९४) से सम्बन्धित ध्यय की मदो पर व्यापक नियन्तग रखता है जो ससद 
द्वारा स्वीकृत कर दी जाती हैं प्रौर जिनके लिए साधनों (२८४०७०८5) का उपयुवत 
विनियोजन कर दिया जाता है। प्रव हम यह देखते हैं कि वित्त-विभाग व्यय पर किस 
प्रकार नियन्त्रण रखता है प्रथवा भन्य शब्दो मे, मारत मे वित्त मन्त्रालय के काये 
क्या हैं औ्रौर उसका सगठतात्मक ढाँचा ह्षिम प्रकार का है २ 

वित्त विमाय विभिन्‍न ध्ययकारक विभागों (59८०07रा्ट 00घाधा।८70) पर 
नियन्नण रखता है और उसमे समत्वय (00076080०॥) स्थापित करता है। 
सरकार की सामान्‍य झ्राथिक व वित्तीय तीतियो तथा कार्यक्रनो के निर्धारण का 
उत्तरदायित्व वित्त विभाग पर होता है। वित्त विभाग सरकार के ग्राय तथा व्यय के 
अनुमान तैयार करता है भोर स्वीकृति दे लिए उनको सप्तद मे भ्रस्तुत करता है। 
मसद द्वारा बजट की स्वीकृति के पर्चातू, वित्त-विभाग बजट की कार्यान्विति में 
प्रत्यन्त महत्वपूर्रा भोग प्रदान करता हे । इस प्रकार वित्त-विभाग नियन्त्रण तथा 
पर्येवेक्षण ($09&7४/$07) करने वाला विभाग है जिसका मुख्य कार्य सरकार के 
वित्तीय कार्यों का प्रवस्ध करना है । 

वित्त-विभाग के मुरय कत्तेंब्य इस प्रकार हैं -- 

(१) "केद्ध सरकार के वित्तीय कार्यों का प्रशासन करना और सम्पूर्ण रूप 
में देश को प्रभावित करने वाले वित्तीय मामलो का निबटारा करना । 

(२) प्रशासन कार्य का सचालन करन के लिए प्रादह्मक आय व करो की 
उगाही करना झर कराधान ([:5४0०॥) तथा सरबार कौ उधार नीतियों का 
निप्रमन करना । 

(३) बेकिंग तथा मुद्रा (८७य६४०७) से सम्बन्धित समस्याय्रो के समाणन 
का प्रवन्ध करना और सम्बन्धित मन्त्रालयों के पर्मम्न से देश के विदेशी विनिमय के 
साधनों [एणथह॥ शीक्षा2० 7६5007068) के समुचित उपयोग की व्यवस्था करना 


४५६ सोड़ प्रशाप्तत 


(४) पम्बन्धित शिभागों एवं प्रष्मामरीय मस्थालयों के सहयोग के सरवार 
के सम्पूर्ण व्यय वा नियल्‍्त्रण बरनाव! 


विभाग का संगठन 
(0:/क॥5४॥०9 ण 6 ए7फडशगला।) 

वित्तमन्त्री (0श0९ 'ैधाइटा), वित्त-मल्लालय ने एवं राज्य-्मस््री 
(भाण$इदा ० 82८) तथा दो उपवित्त-मस्त्रियों वी महायता से, भारत सरशर थे 
इसपर सबसे भ्रंधिक महत्वपूर्ण विभाग वा प्रबन्ध करता है। यह मस्त्रालय इस सप्रय 
आ्राधिक्र मामलों के विभाग, राजस्व विमाग (४४८५८ ऐथएआएाशा।) तथा व्यय 
विभाग (5&07९४00076 6ए/7८70) में बटा हुथा है। प्रत्येश जिमाग एक 
स्वतस्त्र यक्रिव (5८८४८४97)) वे भ्रधीत होता है गौर सभी विधारों में समन्वय 
स्थापित करते के लिए एक प्रधान वित्त मचित्र [शिक्षण झ्ाशआा06 5०0०879) 
होता है | प्राधिक मामलों का विभाग (०0९१६ ण॑ 8200० #शि5) 
निम्नलिखित छ सभागा (0।ए50/5) में बटा हुप्रा है --(१) वजट, (२) प्रापोजन 
(28708), (३) ग्रा्तरिक वित्त, (४) बाह्य वित्त, (५) झ्राथिक तवा (६) बीमा 
(50727०८) । एक प्रन्य सभाग्र भी है जोकि पूजीगत निर्गंमन (0 /550९5) 
शेयर बाजारों तथा वित्त निगमों (803708 (१०79०७॥०॥७) के नियस्भण का बाय 
करता है। झ्राधिक मामला के विभाग के विभिस्न समागो वा सम्रश्ध तिम्त कार्यों से 
होता है. केन्द्रीय बजटों का निर्माण व एवीव रण तथा राज्य के बजटो, बैविंग, मुद्रा 
लोक ऋण (?90७॥० १७७0), पूजीगत निर्गेमनों, विदेशी विनिमय, अ्दायगी शेप 
[84906 ० 94))7£75), तकनीकी द्वायता कार्यक्रमों, व राष्ट्रीयक्रणण जीवन 
बीमे प्रादि का पुनरावलोकत (१८४७७) | विभाग का मुख्य झाधिक सल्ाहेबार 
((कार्ध ६०णा०ा॥० ५४5६), प्रनक ग्राविव विशेषज्ञों [8एणाणा॥० ०9ध$) 
की सहायता से तिस्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है. -- 

(क) महत्वपूर्ण ग्राधित, वित्तीय तया मौद्रिक (/४०३८४४३) समस्याओं का 
प्रध्ययन एवं ग्रतुतघान (९5६७०) 

(छ) ग्रदायगी शेष, व्यापार शेष (89006 ् ॥7306), मुद्रा तथा सित्रका- 
ढलाई (00909826) से सम्बन्धित झ्ाकड़े तैयार करना व उतकों रखना । 

(ग) विदेशी भ्राधिक्र व वित्तीय प्रतिवेदनों (0८90७) का अध्ययन तथा 
विश्वेषण (#॥9985) । 

राजघ्व विभाग (८एगपराधा! 6 एट/टाएट' , जोकि वेन्द्रीय राजध्व 
मण्डल (0८४७४ ० २८४थाए८) के रूप मे भी कार्य बरता है, भ्ग्राकित विषय्रो से 
व्यवहार बरता है. 








8 पट गहगा डडए व तीर 07:ला्रगधा। "94 , वह पा लक, 
औैकााताश्नाबध0॥, २०७ 060, 959 9, 6, 2 


भारत में बजट की क्वियान्विति ११७ 


प्राय-कर (000॥8-ग80), व्यय कर (छफुष्यवाए&४ (8) धतनवर 
तथा आस्ति-कर (५/व्ग॑ता छड़ शा्त ८४४2 तएा0), सीमा-शुल्क ((४४0॥5), 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (0८000 ८४०५०), अ्रफीम तथा मादक पदार्थ भौर भारतीय 
पुद्राक अधिनियम (000 छद्घणए ४०) के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य (एल्यापओ 
ालाठा$) । 

ब्यप विभाग [0कश्ञाएडश 0 रफ़थाव।0्य८) चार समागो (0श5075$) 
में बेटा होता है-- 

(१) सयुक्त सचिव (उणा7६ $८८प०य५) के अधीन प्रस्थापना सभाग 
[8॥90॥ञ्रोफ्ाशा। 00807) । 

(२) एक झ्रतिरिक्‍्त सचिच (/४0800०)| ब्ध्याप्ब३) वा छ सयुकत 
सिवा के ग्रघीन ७ अरसनिक (07) व्यय स्रभाग । 

(३) संयुक्त सचिव ने झ्रघीत एक विशिष्ट पुनर्गठन इकाई (आटा 
२९०83॥॥$4॥00 ए॥॥) अघ॑वा मितव्ययता सभाग (8(070709 6५507) । 

(१) एक ग्रतिरिवत राचिव के ग्रधीन, जिसकी दो सम्रुक्त सचिव सहायता 
करते हैं, अतिरक्षा व्यय समाग (८विए८८ दडएट06/:72 त/शक्ञणय) । 

* व्यय विभाग [वकुआआगध्ण रण छफुथा०ाएए), रेलवे सनन्‍्त्रालय को 

छोडकर, मुह्यत व्यय नियन्त्रण के प्रशासन से सम्बन्धित होता है । 

व्यय विभाग का प्रस्थापना-सभाग निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है 
वित्तीय नियमों व विनियमों का निर्धारण, मन्त्राक्ष्यों व विभागो आदि को वित्तीय 
अधिकारी कासोग्रा जाना तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा की ऐसी दक्षाओो से 
सम्बन्धित प्रस्तावों की वित्तीय छान वीन, जैसे कि वेदव, पेन्शन, भ्रवकाश, प्रति- 
नियुक्ति (0:00090/0) प्रादि । प्रस्थापना सभाग के थ्रभ्तर्गत जिन वित्तीय नियमों 
से सम्बन्ध द्वोता है वे मुख्यत य हैं मौलिक तथा ब्रनुपुरक नियम्र (फपशापगाला। 
बा0 $७/( ८०7०) ।0६5), सिविल सेवा के नियम व विनियम, सामात्य, 
वित्तीय नियम, वित्तीय कार्य, सामात्य भविध्य निधि नियम, उच्चतर सिविल सेवा 
नियम आदि | व्यय विभाग के व्यय सभागो पर भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों 
को वित्तीय परामर्श देने का उत्तरदायित्व होता है। कसी भी प्रशासकीय मन्त्रालय 
से सम्बन्धित व्यय के किसी प्रस्ताव की बजठ में सम्मिलित करने से पहले, उस पर 
सम्बन्धित ब्यय सभाग (छकृक्ाधा/णाढ 6श8०7) की सहमति लेनी श्रावश्यक होती 
है। ५० लाख ह० से अ्रधिक लागत की योजनाप्रो पर व्यय करने के लिये तथा समदु 
द्वारा बजट की स्वीकृति के पश्चात्‌ ५० लाख रु० से कम लागत की योजनाओं में 
छोप्त रहोवदल करने के लिए भी इसकी सहमति की आवश्यकता होती है ! व्यय 
विभाग द्वारा भ्रश्मारकीय मन्जालयों के व्यय प्रस्ताबो का सूक्ष्म-परीक्षण (500075) 
ब्यय में मितब्ययता (0०7०५) लाने के उद्देंदय से क्या जाता है और यह 
मितव्ययता दो प्रकार की होती है-- 

(१) “ऐसी सेवाओ को सम्मिलित न किया जाय जिनकी आवश्यकता न 
हो--अर्थात्‌ नीति के मामलो मे मितव्ययता , और 


प्रशु८ लोक प्रश्ञासन 


(२) प्रावश्यक शेबाप्रों की व्यवस्था में प्रपध्यय (पजूलसर्ची) ने हो-- 
प्र्थात्‌ हिसाब-बिदाय के मामलों मे मितब्ययता ।" 

व्यय विभाग वे मिततब्ययवा सभाग (7०००ाओ़ ठाशरण), जिसे कि 
विशिष्ट पुनगंदन इकाई (9०29॥ ९०7६१ए5०॥०॥ ए॥) भी बहा जाता है, वी 
स्थापना सर्वप्रथम सन्‌ १६५२ मे वी गई थी। इसवा वार्ये, कार्य-डुशलता वे अनुरूप 
ही मितव्यमता वे सुभाव देन के उद्देदय से, ब्यौरेवार जाँच करके तथा बार्य के 
उपगरुवत स्तरों का विवास वर्के, विभिन्न मस्त्रालयों (॥876) धौर उनके 
सलान तथा प्रधीनस्थ वार्यालयो वी सगटन तथा कमचारी-वां वी प्रावश्यकताप्ों 
को एव व्यवितनिरपक्ष (00):0०॥४८) ट्या सूक्षम जाच पडताल क्ए्ना था ! 

वित्त-मन्त्रालय के योग वा झ्ाालोचनात्मक मूल्याद्वून 

(दावत०व 055९5ह्घा७॥( ए ९ ॥२06 0 (९ 
गांआएए ए शि्रता९९) 

रात्तद वी प्रनुभति बे परिएमस्वरुप, वित्त विभा॥! द्वारा सामान्य नीति 
स्पीकार ये जान के पश्चात्‌ भी, उसे ध्यय वी प्रत्येव मद पर भ्रपना नियन्त्रण 
रखना हाता है। प्रन्य विभांगा पर वित्त विभाग का यह नियन्त्रण इस सिद्धान्त पर 
अ्राधारित होता है कि ' तुम प॑ स वी परवाह करो तो पौण्ड स्वय तुम्हारी परवाह 
बरगे। देश के वित्तीय कार्यों पर वित्त विभाग वे इस नियस्रण था परिणाम यह 
हुआ्रा है कि भारत सरकार के क्ेवत एक ही विभाग मे सत्ता का बेन्द्रीयररण हो गया 
है। प्रौर सत्ता वे इस केन्द्रीयवरएा दे फदस्वरूप विभिन्न प्रशासवीय भन्जालयों के 
उच्च पद के उत्त रदायी प्रधिकारियों तक को भी वित्तीय प्राधिकार नहीं सौंपे जाते । 
वित्त मन्‍्त्रालप के हास्यास्पद प्रकृति बे इस योग वा एक उदाहरण यह है कि एक 
बार एक राजदूतावास (छशा03559) मे “भोज देने वी मेज की टाग' टूट गई, तो 
राजदूत (#गरा07$540०:) को उस मेज की मरम्मत कराने के लिए परराष्ट्र 
मस्व्रालय तथा वित्त मनातय की झनुमति लेनी पडी भौर तब उसने सरकारी स्वागत 
सत्कार के भपने कर्तव्यों को पूरा किया । यदि ऐसी छोटी छोटी बातो के लिए कार्य 
पालब्र अधिकारियों (£5८८७४८ ०॥०॥3]5) को वित्त मन्त्रालय वी भ्रनुमति लेवी 
पड़ती है ती यह निश्चित है कि सरकारी कार्यों मे बडी प्रवुशलता उत्पन्न हो जायेगी। 
फिर, जन्रकि हम बडी वडी विद्यास प्रायोजनात्रों (270००) को प्रारम्भ कर रहे हैं, 
वित्त मत्यालय की इन दरी वी कार्य विधियों के, निश्चय ही, बडे हानिकारक परिणाम 
होगे। वित्त मन्तालय विकाप्त योजनाओं तथा उदच्चमो के दा्यक्र्मो की तवनौकी 
बारीकियो (7८०॥7८५ ०८25) की भी जाच करता है। यह एक ऐसा कार्य है 
जिसके लिये यह सबसे भ्रधिक अनुपयुक्त है 7 
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भारत में बजद की क्वियान्विति भर 


ससद द्वारा वजट का अनुभोदन कर देने के पश्चात्‌, वित्त-मम्त्रालय द्वारा 
व्यय की सूक्ष्म छानवीन इस कारण की जाती है कि बहुवा प्रश्चासकीय मत्तालय 
अनुमानो की तैयारी के भ्रन्तिम क्षणो मे ही वित्त-मस्त्रालय के सम्मुख प्रपनगी योजनाएं 
प्रस्तुत करते हैं। अ्त्त भनेक योजनाझों पर उस समय पूर्णंव विचार नहीं हो पाता॥ 
गे योजनाएं बिना किसी कार्यक्रम प्रथवा झायोजना के ही प्रस्तुत कर दी जाती है 
जब सद्द द्वारा इन योजनाझो के लिए एव्मुश्त घनराशि की भनुमति दे दी जाती है, 
तब विरा-मख्ालय इन योजनागो की छानबीन ग्रारम्भ करता है। परिणाम थह होता 
है, कि वित्त-मन्त्रालय द्वारा घन की स्वीकृति देने मे देरी होती है । अनेक योजनाग्रो 
के सम्बन्ध मे व्यापक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पूर्व बजर (?6- 
छ708०) छानबीन होती है वह चामान्यत प्रपर्याप्त होती है । चुँकि झनेव योजनाएं 
पूर्व छानबीन किये दिना ही वजट में सम्मितित करली जाती हैं, प्रतः वित्त मस्प्रालय 
के लिये यह झ्ावश्यक हो जाता है वि बजट के ग्रनुमोदन (87970४8/) के पश्चात्‌ 
तथा उराके वारतविक कार्यास्वय से पहले वह उनकी जाँच पड़ताल करे, जिससे कि 
उप्त समय तक कोई भी व्यय न किया जा सके जब तक कि वित्त-मन्त्रालय दी 
सहमति से ब्यय की झनुमतियों के ग्रादेश न जारी हो जाए। ऐसी कायंबिधि 
(?70०९१०७४०) में बहघा बाफ़ी समय लग्रता है झ्लोर जब तक व्यय वी प्रनुमति 
(&फ्ृथा१॥प्रा० 5६0९४०7) का भादेश जारी होता है तब ठक काफी देर हो चुकी 
होती है। इस देरी को समाप्त करने के लिए, प्रशासकोय मन्वालयो तथा वित्त- 
सन्ब्रालय बजट हारा अनुमोदन से पूर्व ही, उसकी योजनाओं की पूर्ण तथा विस्तृत 
छातवीन की जाती चाहिए। यह तो बजट-निर्माण का वडा मलत तरीका है कि 
योजनामो तथा कार्यक्रमों के बारे मे पूर्ण जानकारी प्राप्त बिए बिना ही उन्हे बजट 
में स्रध्मिलित कर लिया जाता है। पाल एच० एपिलडो के अनुसार, “प्रावश्यकता 
इस बात की है कि वित्त-मन्नालय बजाय इसके वि वजट बनाने के पश्चात्‌ खर्चों पर 
ड्याएक नियत्नरा श्ग्राएं, उसको अप्रता अधिक ध्याव श्रेष्टर बजठ-विर्माण पर ही 
केन्द्रित करता चाहिए। वरतुत व्यय का गरृड एवं लाभप्रद नियन्त्रण तो बेवल 
कार्पक्रम व योजनाएं बनाने वाले अभिकरणों (8#8८४८८$) भें ही किया जा सकता 
है। ये मभिकरए उपयुक्त ढेर के बजट-कार्यक्रम भ्रतुत करना केवल तभी प्रारम्भ 
कर सकेंगे ज्वकि इस श्रेष्ठतर किस्म के वित्तीय प्रबन्ध के बारे में उन्हे प्नुभव 
होगा। इस्र प्रकार, वित्त-गन्धालय अपने उत्तरदायरित्द की हृष्दि से उपयुका किस्म 
का बजट केवल तभी प्रस्तुत कर सकता है जबकि झन्य मन्त्रालय बजट-निर्माण का 
कार्य उत्ते व विक्वतित्त बव के करें (2 इसे शफार ६० डर० गोरवाला ने कहा कि 
“वित्ीय मामलो के सम्बन्ध मे, वास्लवरिक्त रूप म, भ्रावश्यकता नियन्त्रण की है, 
हस्तज्ेप की नहीं। पभाज जो कुछ हो रहा है बह यह कि छोटे-छोदे मामलों में 
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५६० लोक प्रशासन 


उत्तेजनात्मक हस्तक्षेप विया जा रहा है जिसने परिणामस्वस्प प्रशासत्रीय विभागों, 
प्र्थात सरबार ये एवं बड़े भाग वी शावित तथा समय या भायी भ्रपव्यय होता है 
और उनपर निराशा पैदा होती है। यह स्थिति समाप्त बी जागी ही घाहिए।? 
भ्रनुमान रामिति (50068 (०श॥6) ने प्रशासवीय, वित्तीय तथा प्रत्य 
सुधारों से सम्बन्धित भ्रपन नर्वे प्रतिवेदन में इस समस्या पर स्यापव रुप से विधार 
प्रतट विया। दसने यह भी बहा गि विध-मस्ताालय तथा प्रशासवीय मस्वातयों वे 
दीघ रामस्यथ (000409007) बायम रहना चाहिए प्रौर प्रशासवीय मस्यालयो 
यो गझ्रधिक वित्तीय श्राधिवार (]िए्शाश्णं ॥णम्७॥७) सौंपे जाते चाहिए। 

समिति ने बहा कि “अ््यागयीय मन्यालयों तथा वित्तन्म्थालयों वे बीच पूर्ण 
मौहाई (0०4॥4॥/9) वी स्थापना बरने वे लिए तथा इसा दिश्ला में सक्रिय पग 
उठाय जाने चाहिए ज्रि एुद दूसरे वा पूरत (20ग्राण्नौशात८्आ379) बना रहे और 
प्रन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति में एक दूगरे का सहायव हो । 

इसके साथ ही साथ समिति ने तिम्न क्िफारिशें की -- 

(१) गिसी भी याजना (5८८०) बा प्रारम्भ बरते से १हले, उतरी समुचित 
छपरेखा बन।ई जानी चाहिए शोर इस बात की भी जांच-पद्ताल वी जानी चाहिए 
वि उस योजना के लिए झ्रावश्यक धन उपयब्ध है या नही, प्रथवा उपयुत सप्रय पर 
बह उपलब्ध किया जा सकता है या मही | उससे कार्यक्रमों तथा भ्रनुमावों वा व्यापक 
रूप से हिसाव लगाया जाना चाहिए जिससे कि वित्त-मत्त्रालम उस योजना यो 
वित्तीय नीति बे प्रनुरूप बनाने मे समर्थ हो सबे ३ 

(२) बित्त-मस्ताज्षय द्वारा विचीय दृष्टिकोण से योजना से सहमति प्रकट 
विये जाने के पश्चात्‌, योजना दे व्यापक कार्योतवप तथा उस पर धन व्यय करने का 
उत्तरदायि व राम्बश्धित्त प्रश्यासकीय मन्त्रालय वा होना चाहिए जिसको यह प्रध्िकर्र 
भी प्रदान क्या जाता चाहिए कि वह यीजना बे उपज्षीपको वी धतराशियों मे उस 
सीमा सद हे्‌र-फेर बर सके जहाँ तव॒थि योजना की बुत लागत पर उसका प्रभाव 
न पडे। 

स्यवहार में कार्यविधि निम्म प्रवार होगी-- 

प्रत्येक मात्नालय को भ्रपया बजट ययासम्भद ध्यापक रूप मे तैयार बरता 
चाहिए प्रौर आगामी वि्लीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने बाली सभी थोजनाभ्रो के 
पूरँ ब्यौरे क। हिसाब किताब लगाना चाहिए। वर्तमात समग्र में पढ़ति यह है वि. 
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रनुमान चातू वित्तीय वर्ष के मध्य में तैयार क्ये जाते 
हैं। वित्त-मन्त्रालय के वजठ समाग (8068६ ७एञ07) को मन्त्रालयों से बजट 
के विभिन्न प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के झन्तिम एक या दा माह के मध्य 

म्रे धोक रुप मेंश्राप्त होते हैं! इसका परिणाम यह दोक है जि बजझ-समाग को 
इतना पर्पाप्त समय नहीं मिल थाता वि बहू उतर प्रस्तावों की बिस्तारपूर्वक 
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भरत भे बज को क्वियान्दिति 4 


जाच कर सके और प्रत्येक मर की सावपानी के साथ छानबीन कर सके | अत 
पद्धनि यह रही है कि बजट प्रभाग केवल स्थूल रूप से जाँच करता है और विभिन्न 
योजनाओं के लिए कुछ सकल धनराशियो (07055 शाएएणा' का निर्धारण कर 
देता है तथा झागामी वित्तीय वर्ष मे उनके व्यय के लिए ह्वय को ग्रथवा वित्त 
मन्त्रालय को दचनबद्ध नही करता ( रीति यह्‌ है कि अनुमानों मं जो धनराशिया 
अम्मिन्ित की जाती हैं वे केवल सदन का मत प्राप्त करने के लिए ही होती है , 
उससे प्रशासकौय मन्‍्तालय को ब्यय करन का अधिकार प्राप्त नही होता , यह ग्रधि 
कार तो उस वित्त मन्त्रालय हारा सर्विस्तृत स्यय की अनुमति प्रदान विये जाने के 
पश्चात प्राप्त होता है । इसका अर्थ यह हुमा कि ससद द्वारा बजट का मतदान होने 
तथा बित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होन वे पश्चात सम्बन्धित मन्‍्त्रालय बजट के कार्यात्वय 
के लिए, प्रस्तावों पर विचार करना तथा विस्तृत अनुमान तैयार करना झारम्भ 
करता है। इस प्रक्रिया मे वित्त मस्त्रातय का वाफी समय लग जाता है गौर प्रशासकीय 
मन्ब्ालय योजना ($८॥८४८) के ग्रनुसार चलन को सहमत हो जाता है । प्रशासकीय 
मन्त्ालय जब वित्त भन्‍्त्रालय की लहमति ब्राप्त कर लेता है तब उसके पश्चातू बह 
मानवीय शक्ति, स्थान, भवन तथा अन्य साज-रज्जा प्राप्त करत की व्यवस्था कर्ता 
है प्लौर सरकारी शासन-यन्त्र क जटिल नियमो के वारण ऐस्वी व्यवस्था करने मे समय 
लगता है। परिस्याम यह होता है कि जब तक मल्त्रालय योजना को कार्यान्विद करने 
के लिए तैयार होता है तब तद वर्ष का काफ़ी भाग समाप्त हो चुक्टा है और बष के 
अन्त भे॑ वित्त मन्‍्त्रालय को अचानक ही पता लगता है कि उसे तो घन झीक्रता के 
साथ व्यय करना चाहिय प्रत्यथा मा तो बिना प्रयोग क्या गया धन सरवार वापिस 
से लेगी प्रभवा उसे उन धनराशियों को बजठ ग सम्मिलित करान के लिए चित 

मन्ब्ालय तके फिर पहुच करनी पडगी और तदनुसार नये सिरे से व्यय करने वी 
अनुमति लेनी पड़ेगी । समिति यह रामझती है कि यह कंं्यविधि बडी कष्टप्रद तथा 
समय व धन का पअ्रपव्यय वराने वाली है भोर पहल करने को क्षमता ([980ए८) 
को नष्ट करती है । होना यह चाहिए दि व्ययकारक मन्त्रालय (9छत्या0पाह गरग809) 
को, वित्त मन्त्रालय से अनुमति की प्रार्थना करने से पहले ही ययासम्भव विस्तृत रूप 
में अपनी योजना तैयार कर लवी चाहिये और योजना की कुल अपेक्षित लागत 
सहित उनके कायान्वय का स्पष्ट कायक्रम बना लेता चाहिए, उन चरशो का निर्भारण 

रूर लेता चाहिए जिनन बह धनराशि ध्यय की जायेगी और सक्षप मे, उस योजना 

के सम्बन्ध मे पूर्णा सरकारी विवरणा तैयार कर लना चाहिए। वित्त मन्ब्रालय का 
साम्पूरा रूप मं योजनाझों की जाच करनी चाहिए और उनके सम्बन्ध में निष्ेधात्मक 

नही, बल्कि ठोस निश्चयात्मक परागर्श देना चाहिए तथा यथासम्भव ऐसे वैकल्पिक 

उपाय बतालान चाहियें जिनके द्वारा कि योडना कम लागत तथा अधिक कुशलता 

के साथ कार्यान्वित की जा सके । अश्ज्यासकोय मन्त्रालय तथा वित्त मन्जालय द्वारा 

योजना ($00००) दे अनुमोदन के पश्चात उसको सर्म्बन्धत मस्नालय के बजट 


भ६२ लोक प्रश्चासतर 


पनुमानों मे सम्मिलित कर लेना चाहिए शोर उसके वाद प्रतिरिवतर व्यय वी भनुमति 
दी जानी चाहिए प्रववा योजनाओो के विभिन्न उपीपेका के प््तगेत परुतवितियोजनों 
(१९०७७7०॥४।७४०ा5$) पर कोई दकादट नही होनी चाहिए, बद्चतें कि योजना की 
बुल घनराशि में वृद्धि न हो | उस स्थिति मे, जबकि योजना पर पुनविचार करना 
पड़े ग्रौर उसके लिए भर ग्रतिरिवत घन वी भ्रावश्ययता हो, योजना वे लिए झ्राव- 
इपब' ग्रतिरिकतर वो बजट प्रथवा भनुपरव प्रनुमानों (50फ/शाद्मग३ ट्राप्ा॥55) 
में सम्मिलित बरने मे पूर्व वित्त मन्त्रालय की सहमति श्राप्त बर सी जानी पादिए / 

व्ययवारप मन्त्रालय को, वनाई गई योजना वे भनुसतार ही चलना चाहिए 
प्रौर मस्वालय के प्रन्तगंत ही ऐसे प्रशासवीय तथा वित्तीय परामण्श लेते रहना चाहिये 
जोबि समय-समय पर झावश्यक समझे जायें । इससे वे सब प्रवार की देरियां समाप्त 
हो जायेगी जो पद योजनाम्रों वे तैयार बरतने में तथा उनके वार्यान्दय (50९०ए४०॥) 
में होती हैं, या जो छोटो-दोटो मदो पर व्यय की प्रनुमति धाप्त करने के लिए 
योजना को रोक लेने के कारणा होती है, झषवा जो वापजातो को इधर से उधर 
और उधर से इधर भेजने के कारण होती हैं । प्रशसकीय मस्त्रादियों को पपने कार्यें- 
क्मा को योजना पच्दी प्रकार बनानो चाहिये जिससे कि ढिसी भी प्रकार घन का 
प्रपयय ने हो (7 

इस प्रकार, झनुमान समिति वी सिफारिशों 4 झ्ाधार पर बायंविधि तथा 
रीतियो में इप्त प्ररार सुघार क्या जाना चाहिए जिससे कि कार्य में देरी न हो श्रौर 
वित्तीय नियन्त्रण में कार्प-कुझललता साई ज। सके । भावश्यक्ता इस वात की है कि 
प्रशासकौय मन्त्रालयों को वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपे जाए ॥ इस सिद्धान्त का प्रनुसरण 
किया जाना चाहिए कि "हर एक मद की भृदम जाच बरने को अपेक्षा स्थूल नियस्तरण 
भ्रधिक मितब्यदी होता है।” इसमे कोई सदेह नहीं कि यह ऊपरी भथवा स्थूल 
नियन्त्रण वित्त-मस्त्रालय द्वारा लगाया जाना चाहिए, परन्तु प्रशाप्तकीय मन्जालयों को 
विभिन वार्यक्रमों एवं योजनाओ पर ध्यय करने के लिए पभ्रधिक शक्तिया दी जानी 
चाहियें । इस प्रकार, सभी प्रशासकीय विभागों को वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपे जाने 
चाहिये, उनमे मितब्ययता की भावना पंदा करनी चाहिए | बेवले इस रीति के द्वारा 
ही, प्रशासकीय मशीनरी झाथिक नियोजन तथा सामाजिक पुनर्निर्माणा का विशाल 
उत्तरदायित्व झपत बच्घों पर उठा सकगी। स्वतच्वता प्राप्ति से पूर्व के दिनो मे जो 
कार्य विधिया प्रचलित थी वे ववीर भारत के लोक्तन्थीय समाजवादी दग के समाज 
दे लिए अनुपयुकत हैं। वित्तोय जाच तथा नियन्त्रण के द्वारा सरकारी भ्रधिकारियों 
को पहल करने की क्षप्रता नप्ट नहीं होनी चाहिए । 





4. पंडाप4९६ (०776९ 953 54, 99 45 


श्र 


मारत में बजर की फ़ियान्वित्ति 
(#ऋ९०एरंण ण पीर छापहुए। 77 ॥7व9) 
(२) 


राजकोषीय नियन्त्रण 
(फज्णास्पृण्डा (:णाणण) 
ससद द्वारा कार्पपालिका (8४४००॥४८) के लिए भनुदान (0279) 
स्वीकार किये जाते हैं प्रौर विनियोजन (8900.॥/8/075) किये जाते है।_कार्य- 


77 
पालिका का यह कर्त्तव्य है कि वह घन को उसी प्रकार व्यय करे जिस प्रकार कि 








मितव्ययता के सिद्धान्तों के द्वारा होता चाहिए । सविधान के ग्रन्तर्गंत कार्यपालिका को 
सभी ख्चों के लिए स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति ससद को ही प्राप्त है। इस बात 
के विषय में प्राइवसत होना ससद का कर्तय है कि यह देखने के लिए पर्याप्त 
मशीनरी वर्तमान है या नही कि कार्यपालिका सचित निधि से धन लेकर उन विनि- 
मोजनों से बाहर तो व्यय नहीं कर रही है जिनकी ससद्‌ ने विधि (7.99) द्वारा 
व्यवस्था की थी । झब हम इस बात पर विचार करेगे कि बजट किप्त प्रकार क्रिया- 
न्वित किया जाता है, और भारत में व्यय पर राजकोषीय नियन्त्रण किस प्रकार 
लगाया जाता है ?ै 

बजट की क्रियान्विति का अर्प है -- 

(१) घन का समुचित संग्रह, 

(२) सग्रह क्ये गये धत की समुचित अभिरक्षा (20७००५), 

(३) घत का समुचित सवितरणा (/9क्रक्ा$शए८/११) । 
[१) घद् का संग्रह (०006०४०७ ॑ एए१० 

व्यवस्थापिका ([.६९/840७०) कर लगाती है और कार्यपरालिका (86- 
८ए७१७) उन करो वा प्रवन्ध करने के लिए उपयुक्त प्रद्यासन-यन्त्र तथा कार्यविधि 
के नियमों की व्यवस्था करती हैं। प्रशासन-यन्त्र के निर्माण हो जाने तथा बरो के 
प्रशासत के धम्बन्ध से कार्यविधि के नियमो की रूपरेखा बन जाने के पशचातू, करो के 
निर्धारण (&$5८5४7थआ) का कार्य प्रारम्भ होता है। करो के निर्धारण का अर्थ है- 


श्र लोक प्रश्ञामन 


इस निर्णय पर पहुंचना हि क्षोन-कौन ब्यहित तथा तिराय (800८5) बर झदा करेंगे, 
ग्रौर करी की उस घनराधति का निर्यारग्य जो हि उन्हे प्दा करनी होगी। जब करो 
का निर्षारण हो जाता है देव उदका संग्रह जिया जाता है प्र्यावू विभिन्न कर-विर्श- 
रिवियो (॥६६८५६८८४) से प्राप्तब्य घन वसूल क्रिया जाता है। वित्त-मख्तालय का 
राजस्व विभाग (0कफशाणिट्शा ० रिव्स्धाएट) देश के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष बरो 
[एव 2१0 99720 ॥9555) के प्रशासन वा नियन्त्रण तथा पर्यंवेक्षण बरता है 
परन्तु यह वायें इसके द्वारा एक भन्‍्य पदनाम (छ८छाहाआणा) पे, प्र्थात्‌ वेन्द्रीय 
राजस्व मण्डल (एलाएश 8036 ० ६९४शा७८) ये नाम से, किया जाता है । प्रति- 
रिक्त सचिव (8॥0५)0०॥७) 5007८६7)) बेन्द्रीय राजस्द मण्डल का पदेन सभाषति 
(-णील० क्राआधा30) होता है. भोर मण्डल के सदस्यों वो सचिवालय ($60०6- 
५780) मे संयुक्त सवियो के रूप में पदेन रिषति (६#-0ग्िटा० $78005) प्राप्त होती 
है तथा वे दोहरी हामता के अन्तंगंत कार्य बरते है : पर्षात्‌ जब वे मीति-सम्बन्धी 
प्रामलो पर सरबार बो परामत्न देते हैं तथा सरकार बे प्रादेशों (070८5) के 
सम्बन्ध से पत्र ब्यवह्वार बरते हैं तो राजस्व विभाग के रूप में कार्य करते हैं भौर जब 
सरवार वी राजस्व नीति को क्षियान्वित करते हैं तो वे राजस्व मप्डल के रुप में 
कार्य करते हैं। इस निकाय द्वारा इन दोहरे कार्यों को सम्पन्न करने का कारण यह 
है कि केन्द्रीय राजस्व मण्डल सविधि (580(6) द्वारा निमित निकाप है भौर इसवे 
कार्यों वा निर्धारण विधान-मण्डल के स्धिनियम (&०५) द्वारा किया जाता है। यह 
सरकार के प्रादेश जाये नहीं कर सदता । भ्रत यह भावदशयक समझता गया जि मण्डल 
के सदस्यों को सचिवालयित्र पदवों प्रदान को जाय भौर एक राजस्व विभाग बनाया 
जाये । 


इस प्रकार, केन्द्रीय राजस्व मण्डल के मुस्प कार्य का सम्बन्ध राजस्व के संग्रह 
से ही है। भण्डल द्वारा जिन राजस्व विधियों (हि८४धा०८ ॥39$) का प्रबन्ध क्षिया 
जाता है वे ये हैं :-- 
(१) समुद्दी सीमाशुल्क ग्रधिनियम, १८७८ (563 ८४६०॥५ ०0, 
(२) भूमि सीमाशुल्क अधिवियम, १६२४ (7.0 ८प४ण॥४ 8०0), 
(३) केन्द्रीय उत्तादन वर तथा नमक भधिनियम, १६४४ (0७४ध०। ऐंप३९ 
शग6 53॥ कफ #0) 
(४) झाय-कर प्रधितियम, १६२२ (]0ण0००४६ #८॥) 
(५) अतिरिक्त लाभ कर झधितियम, १६४० (०८5४ ?70॥॥8 ४४ &०), 
(६) व्याइसायिक लाभकर प्रवितियम, १६४७ (800८5 ?ण्री5 पृ 
4, 
(७) आास्ति कर म्षिनियम, १६६३ (छछार एणछ #ल), 
(६) धन कर झधिनियम, १६४७ (ज्रव्मक पक 80), 
(६) व्यप कर झधिदियम, १६५७ [फ़च्णसाधार प४ए शैन), 


भारत में वजद की क्रियान्विति भध्र 


(१०) उपहार कर अधिनियम, १६५४८ (06 «7 ७), 

(११) भफीम भ्रधिनियम, १८५७ व १८७८ (0/एए 8०), 

(१२) हानिकारक भेषज झधिनियम, १६३० (0श्ाहशणाड फाए्टड हट), 

(१३) रेलयाती भाडा अधिनियम, १६५७ (२आ|छत) [25582 फिर 

4) । 
(१४) मुद्राक अधिनियम, १६८६६ ($2॥0 8०) । 
राजस्व मण्डल उन अनेक प्रज्ञासक्रीय कया अधोतस्तप प्राधिकारियों ($४०- 

ग्रठाएववा८ 270078०) ना पर्यवेक्षण तथा नियन्बश करता है जोकि विभिन्न 
अधिनियमो के प्रन्तगंत अपने में निहित शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। इसके 
अतिरिक्त, यह विभागीय व्यवहार म एकरूपता लाने तथा विभिन राजरब विधियों के 
प्रशासन की कार्य विधि वा निर्माण करने के उद्देश्य से विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकारियो 
को सामान्य किस्म के आदेश, अनुदेश (750 ए॥ण5) तथा निर्देश (07८०0075) 
जारी करता है। यह ग्रधीनस्थ प्राधिकारियो के ग्रादेशो के विरुद्ध की गई अपील भी 
स्वीकार करता है । 


घन की श्रभिरक्षा तथा सवितरण 
((208069 ४४0 िक्रााःइशाश्ा एह रिपा 05) 


राजस्व का सग्रह करने के पद्चातू, उसका सबितरण करता होता है ' झद 
हम इस सम्बत्प में भारत मे प्रचलित पद्धति की विवेधना करेंगे । 

राजकोय (7६9$07९5)-- भारतवएं में प्रत्यके जिले मे एवं राजकोप है 
और इस प्रकार लगभग ३०० राजकोप है । ये राजक्षोष देश की राजकोषीय ब्यवस्या 
(70४०9 $ड्ॉशा।)) की इकाइया हैं और वे आधार हैं जिन पर कि लोक लेखो 
(2?0७॥॥० 3०८०००९॥७) का आरमस्म होता है । अ्त्येक राजकोप के भ्रधीत एक या एक 
से अधिक उप यजकोध ($00-ध०४५०7९५) होते हैं जोकि जिले $ प्रत्येक तहसील 
भें स्थित होते है। राजकोपो तथा उप-राजकोपों भे, उस राज्य वी सरकार, जिसमे 
कि वे राजकोध तथा उप राजकोष स्थित होते हैं ठथा गघ सरकार, दीनो के ही सौदो 
अथवा लेन-देनों के सम्दन्ध में प्रतिदिन धन छत प्राप्तियो तथा उसके सवितर्ण का 
कार्य किया जाता है और उस वार से सम्बन्धित सघ तथा राज्य सरकारों के 
प्रारश्मिक लेखे पृथक्‌पृथक रखे जाते हैं। उप-राजकोप राजकोषो वे समक्ष दैनिक 
लेखे (099 ४००००॥७) प्रस्तुत करते हैं, जहाँ कि उन्ह वर्गाकत तथा सूचीवद्ध किया 
जाता है और ततश्चात्‌ वे, प्रधान राजकोष के लेखो सहित, माह में दो बार राज्य के 
महाविखापाल (2८००ए७च्रावा 0थ्ाटादा) को अ्रेषित कर दिये जाते हैं। लेखो के 
साथ ही इनके प्रमाणाक (४०८४5) भी भेजे जाते हैं यह शजकोध पति (प्यध्य 
809 ४/४23), जोकि भारतीय प्रद्यासन प्रशाली का एक मुख्य लक्षण है, 
दो कारणो से प्रचलित है-- अञ्मत तो देश की विज्यालता के कारण और ग्रहनत देश 


१६६ सोक प्रशासव 


में प्रचतित पर्पाप्त बेडिय सुविधाशों के काररा। रिजर्दे देइ श्रॉफ इण्डिया नी 
स्थापना होने के पश्चात्‌ मे राजशोष को वाक्यों (83/3706) का एक बड़ा माय 
रिजव॑ बैंक में उमा हिया जाता है। रिजव बंक उन स्थानों पर स्टेट बेक का उपयोग 
प्रपने अमिकर्त्ता (8220) के रूप मे करता है जहाँ हि स्टेट बैंक डी शासायें होती 
हैं। महालखापालों द्वारा, मादिक भयवा वापिर भाषधार पर, विभिन्न राजकोषो तथा 
प्रन्य विभागीय कार्यालयों से प्राप्त लेखो वा! सनलन (८०एय५|50०४) का एबीशरश 
क्या जाता है । जब वभी पघन्य हिसी राग्य सरकार या मारत सरकार वे उत्तर- 
दादित्व पर राजज्रोपों मं घन वी प्राप्ियो (१८८८७०७) तथा उसके सविवरण का 
कार्य हिंया आता है तो धानिषि सेचे (ए/940-03/2 4०००७॥॥) तैयारकि ये जाते से 
पहले, सम्दन्धित सरकारों वे दोच सेसो झ्थवा खातो मे भावरयय समायोजन (&0-« 
30$ 7670) बरने होत हैं । एक ही सरकार ने विभागों के दीच भी समायोजन 
जिये जात॑ हैं, विशेषजर तब, जबकि उनमे कोई विभाग वाणिज्य विभाग (ए०णशह्ा- 
लग 04कआणाधया) होदा है। इन समायोजनों को पूरा करने में तथा विभिन्न 
पनुदाता (0.॥$) तथा विनियोजनो से मम्दद्ध दित्तीय सौरो वा टीक-ठीव लेखा 
लैपार करने भे काफ़ी समय लग जाठ। है। पृषक्‌ पूषक्ष्‌ ऐसे वित्तीप नियम तथा प्रादेश 
होत हैं जोजि सवितरण तथा नियन्‍्त्रस भ्रधित्ारियों (07% एण5फ.8 800 ८०थएणे- 
]गह ०0९७) को, झनुपूरक झनुदात व विनियोजन प्राप्त करने ऋयवा बचतें 
सौंपने दे हतु, समय पर कार्यबाही करने के लिए तथा ब्यय की प्रगति बी देखभाल 
के लिए, उत्तरदायी बनाने हैं। इन प्राधिब्रारियों (8॥४४४०४०८$) से यह झाशा वो 
जाती है ऊहरि वे इस काये के लिए कुछ विभागोय लेखे रखें और फ़िर लेखा-पधि- 
बारियों (॥०८००७॥७ ०(०८४५) के लेखो से उनका मिलान बर लें। 
व्यय के नियन्षण का ध्रारम्भिक उत्तरदायित्व उन झनेक विभागीय तियन्त्रण- 
बारी सत्ताप्नो पर होता है जिनके झधिकार मे झनुदात तथा विनियोजन रखे बाते 
हैं। घन के सवितरण को सामान्य प्रक्रिया यह है कि * दिपत्र शयवा दिल बेबल 
)"सवितरण प्रषिकारियों" (0।:0ण0ए8 ०कौ:०७) द्वारा लिखे जा सकते हैं जो कि 
अदायगियो की शुद्धता के लिए मुख्यत उत्तरदायी होते हैं॥ उन विपत्रों पर “नियत्रण 
अधिकारियों” ((०॥0॥5३ ०ही०८७) द्वाय प्रतिहस्ताक्षर (00णराध्टश्टा) क्ये 
जाते हैं जोकि दण्डदीय उपेक्षा के कारणा होने वालो ज्षिसी भी हानि के लिए वैयक्तिक 
रूप से उत्तरदायी ठहराये जाते हैं । *राडकोष मधिकारी' (॥76550) ०हि८थ) को, 
चेको की प्रदायगियों को प्रषिह्तत करने से पूर्द योगो (7०5) की गणितीय शुद्धता 
को भी देखना होता है । उसे सवितरण प्रधिकारी के हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित 
करना होता है और, यदि झावश्यक हो तो, यह भी देखना होता है कि महालेखापाल 
से इस सम्बन्ध में प्राधिकार (॥७७०॥/)) प्राप्त हैं या नही ( इस प्रकार धन वो 
अदायगिया उस समय तक नहीं दो जा सकती झब तक कि उसके लिए किसी को 
उत्तरदावी न दना दिया जाय, और जेसा कि हमने ऊपर देखा कि टौक-ठीक भुगतान 


भारत मे बजट को क्रियास्विति भर 


का उत्तरदायी तीन व्यक्तियों मे बटा रहता है ग्र्थात, सवितरण अधिकारी, नियन्त्रण, 
ग्रधिकारो और राजकौष प्रधिकारी । 


पुनवियोजन 
(8९-॥कए/०्फृ]भ 0) 

प्राय ऐसए होता है कि विधान मण्डल ([.८ह09ए७९) हाय विभिन्न कार्यों 
के लिए उपलब्ध किया हुआ धन अ्प्रयुवत (07०0॥260) रह जाता है। ऐसा भी 
होता है कि विशिष्ट 'अनुदान' (57970) के अन्तगेत, विनियोजन को एक इकाई 
(ए०/५) में तो धन की बचत हो जातो है और दूसरी में धन को और प्रधिव 
आवद्यकता होती है । "यदि एक दकाई से दूसरी इकाई मे जो धन का स्थातान्तरण 
कया जाता है तो धन के इन विचलनों ([0८९॥80/075) को ब्यवस्थित कर लिया 
जाता है बशतें कि कुल उपलब्ध धनराशि मे बुद्धि न की जाये । स्थानान्‍्तरण की इस 
प्रक्रिया को पुनविनियोजन कहा जाता है ।” पुनविनियोजन एक अनुदान से दूसरे 
अनुदान मे को नही किया जा सकता वयोकि प्रत्येक अनुदान का निर्घारएण विधान- 
अण्डल द्वारा किया जाता है ओर का्यंपालिका को उसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन 
करने का भ्रधिकार नही होता । एक ही प्नुदान की भिन्न भिन्न इकाइयों के अन्तर्गत 
विभिन्न धनराशियों भे हेर-फेर करने को ही पुनविनियोजन कहा जाता है। ग्रधीनस्थ 
अधिकारी वित्त-मग्जाजय की अनुमति के बिता धन का पुलवितियोजल सही कर 
सकता । पुनविनियोजन भिन्न भिन्न अनुदानों के बीच नहीं किया जा सकता। यह तो 
केवल एक ही अनुदात की विभिन इकाइपो के वीप किया जा सकता है। ३१ मार्च 
के पर्चातू धन का कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जा सबता क्योकि इस भ्रवधि के 
पश्चात्‌ बिना ब्यय की हुई सभी घगराशियाँ समाप्त हो जाती हैं । अन्य नियम, जो 
कि पुनविनियोजन को सीमित करते है, वजट तथा लेखे सम्बन्धी शुद्धता एवं यथार्थता 
से सम्बन्ध रखते हैं | विधान-मण्डल अथवा व्यवस्थापिका द्वारा किसी पनुदान में की 
गई कटोती को फिर से पूरा करने के लिए पुलविनियोजन नहीं क्या जा सकता । 
प्रभूत मदो ((057ह8०प 70८०5) के लिए निर्धारित धन की दचतें मतदेय मदों 
(४००५ ॥!075) में प्रथवा मतदेय मदो की बचते प्रभूत म॒दो में स्थानान्तरित नहीं 


की जा राकती । अनुदान के राजस्व भौर पू जीगत भागो के वीच भी विनियोजत नहीं 
किया जा सकता । 


ब्रिटेन में व्यय पर राजकोपीय नियन्त्रण 
(छऊक्रावुएटए (00009] 0४७४ छे.कश्ाताका8 ॥0 फेपीजां0) 
ब्रिटेव में, व्यय पर राजकोष के नियन्त्रशा की जो पद्धति प्रचलित है उसका 
सप्रेप में मध्ययन करना ल/भप्रद होगा । सस्द द्वारा विनियोजन ग्रधिनियम के पास 
होने के पश्चात से, प्रिदेन में व्यय पर राजकोष का नियन्त्रण प्रारम्भ हुआ है। ब्रिटेन 
में, लोक धन के निर्गेमन का केवल एक ही स्रोत, अर्थात्‌ बैक झॉफ इगलेड है और 


शहद लोक प्रशासन 


गभी ग्रदायगियाँ वही पर कर्द्रित रहती है । प्रव्येश् विमाग अ्रधवां मस्वावय जा 
प्रपता तिजी जखाकन ग्रधिरारी (#०८००छा॥यढ़ णील्श) होता है। सेखवित 
ग्रपिकारी मत्यालप द्वारा श्रद्ा विय डान वावे समी दिल पास करता ह और महा” 
बतवाधिकारी (03)7935८-0८४८०]) पर “मुगठान वे श्रादश् जारी बरता है । 
महावतनायियारी सद्दापव मद्दादेवनाधिकारी वे माध्यम से, जोकि एक स्थायी सिदिस 
खबर द्वाता है, कार्य करता है। “प्रगुमोदित” धन से प्रधिद व्यय ने होने देने का 
उत्तरदादिव लखाइन ग्रथ्िकारी का होता है । वर इस बात वा घ्याव रखने के लिए 
ग्रध्षितख ((१८८०:७७) भी रखता है वि उसके द्वारा जोगी दिये ये “मुगतान ने 
ग्रादधा ' की धतराधि श्रनुमादित' राफि से अधिक ने हो जाये । महावत्तनायियारी 
बैब थ्राक दंड में द्रव्य जमा करता है भ्रौर उसमें एड खाठा रखठा दै जिसमें मे 
#मुंगतान के झ्रादमा” के द्वारा उसके समक्ष उपस्थित की जान वाली स्ती विभागीय 
माता की प्रद्ययगिया की वादे हैं। इगरैंड में पनुमोदित घन महदितताधिकारी वे 
साम पर जमा होता है भर उसकी ध्रायता पर ही राजरोप खाते सा, प्रथात्‌ बेब 
गाक इयजैड में ब्रिटिश सरकार के खाते से, धन तिशाला जाता है। प्राप्त की हुई 
यर्भी धनराभिया भी महाउतनामित्रारी को ही दे दी जाती है ।! 

बैक राजवाधीय आादश वो कार्यान्वित करता है श्र राजबोप के दैंदित लेख 
व समयंन में उस नियस्त्रक व महालेखा-परीक्षक को प्रेषित मर देता है। थे दैनिक 
जखें नियस्वक थे परहावखाणरीक्षक वा इस योग्य बनाते हैं कि वह समद द्वारा विये 
गये विभिन्न पतदानों के झ्रदुसार ब्यय की प्रयलि पर दृष्टि रख से | इस प्रकार, 
एमी पढ़ति के झ्रल्वगंत वार्ट भी ब्यय झ्रथित्र नहीं बिया जा सत्ता, क्योंकि लखाकन 
प्रधिवादी घत की प्रयत्ग निकासी के जिएं उन्तरदावी होते ह; झ्त सदि बोई ब्यय 
प्रधिक मात्रा में किया जाता है तो लखाकन अ्रधिकारो को उसके विए उत्तरदायी 
ठह्देशयां जा सत्ता हू इस प्रवार भाग्न में भी, ब्रिटेन जैसी, प्रत्येक मस्त्रालय के 
जिए पृथब्‌-पृथक्‌ लखाकन झ्रधिकारियों वी, पद्धति को लागू क्रिया जाना चाहिए, 
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भारत में बम की क्रियान्विति श्द्द 


जिसमें कि सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभाग्र में को जाने वाली सभो अदायगियाँ 
लेखाकन श्रधिकारी पर ही केन्द्रित रहती है ॥ 

इसका प्र्थ यह हुआ कि भारत में प्रचलित पद्धति, जिसमें कि लेखे 
(#८००००॥५) रखने के लिए तथा स्वयं सकलित किये गए लेखों का परीक्षण 
(6००४0) करने के लिए एक ही भ्रभिकरण (&४०7०४) को उत्तरदायी बनाया जाता 
है, भ्नुचित तया दोषपूर्ण है। अत इस स्थिति में जितनी भी जल्दों थ्रुधार किया 
जायगा, देश के कुशल वित्तीय प्रशासन वी दृष्टि से ऐसा करता उतना ही प्रधिक 

अच्छा दह्ोगा । 


३३. 


लेखांकन तथा लेखा-परीक्षण 
(2०००॥॥॥9६6 200 *एवां॥) 





लोक-धन वे समुर्वित लेखे रखता तथा एक ऐसे भ्रभिक रण (४8८१०) द्वारा 
जोकि बार्यपालिया (£न्‍८८७॥४८) बे नियख्रण से मुबद् हो, उनका लेखा-परीक्षण 
कराना राजवित्त (000० ॥॥॥7०2) के विसी भी छुझ्ल प्रश्ञासन ने लिए भव्यन्त 
आवश्यक है । प्रोफेप्र टैनेरी ने ठीक ही वहा है कि “लेखाडुन रचनात्मक (९०5- 
07707१2) होग है भौर तेसायरीक्षण पिश्लेपणात्मक (870]9॥07) | लम्ाडुन 
की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि पूर्णंतदा भ्रयवा झाशिक रूप से वित्तीय प्रकृति 
के लेत दैनों प्रषवा सौदे) [90582005) वा, द्ब्य के भ्राधार पर, विवरण रखना 
बर्गोक्रएा करना और सक्षेपीक रण करना तथा उनवे परिणामों वी ध्याश््या करना 
ही लेखाडुून है ।” “किप्ती सगठन की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय सक्रियाप्रो से 
सम्यन्धित तथ्यों को निश्चित तथा प्रमाणित ध्रथवा सत्यापित (५४८॥५) करने के 
लिए सगठन के बहीखातो, क्‍प्भिलेखों तथा कार्यविधियों को सुब्यवस्थित परीक्षा को 
लेखा परीक्षण कहते हैं |! 
लेखे (५०८००३४५४) * 

सेखादून बया है ? “उस वित्तीय स्थिति तथा उन सक्रियाप्रों से सम्बन्यित 
सथ्या के झीघ्मता से निमित करने तथा स्पष्ट रूप से प्रस्युत करने की विद्या को ही 
लेघादून कहते हैं जोकि प्रवन्ध के एक प्राघार के रूप म आवश्यक होती है।5 
लेखाडुन का भप्र्य है-- सगठत के वित्तीय कार्यों का समुचित भ्रभिलेख रखता । ग्रत 
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लेखाकव तथा लेखा-परीक्षण श७१ 


लेखो अथवा हिसाब किताव का रखना «यय करने वाली सत्ता अथवा कार्यप्रातिका 
का कर्तव्य है। समुचित लेखे यह भी प्रकट करते है कि धन का प्रयोग वैधानिक रूप 
से क्या गया है, और लेखा-प्रतिवेदन (8०००७॥ ८7००४) के झ्राघार पर व्यय 
करने बाले अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के सम्मुख अपने सर्चों का झौचित्य 
(उ४४॥0४/॥00) सिद्ध करते हैं । लेखाड्ूत की एक समुचित पद्धति के द्वारा घत के 
अनुचित भ्रयोग को रोका जा सकता है। लखाडून से इस वाद की भी निश्चिन्तता 
हो जाती है कि धन का प्रयोग उस कार्य के लिए वैधानिक रूप मे क्या गया है या 
नही जिमके लिए कि संसद ने उम्रकी स्वीकृति दी थी। लेखे ४स प्रकार रखे जानें 
चाहियें कि वे वित्तीय सक्रियाझो से सम्बन्धित सामप्री प्रस्तुत करें तथा उनसे व्यय 
करने बाले प्राधिकारियो की ईमानदारी प्रकट हो । व्यय करने बाल प्राधिकारियो को 
अपने द्वारा खर्च किये जाने वाले एक एक पैसे के सम्बन्ध में रसीदें (२८८८७) 
अथवा प्रमाणक (५००८/थ३$) प्रस्तुत करने चाहिए । 


लोकज्लेखाडून के श्रावश्यक तत्व 
(855छ४एंथ्र$ 00 ए70४9॥० 800०००॥४७४ ६) 

प्रव हम लोक-सेलाडून के कुछ आ।वश्यक तत्वों पर विचार प्रकट करते हैं। 
मे निम्न प्रकार हैं -- 

(१) लेखों का केद्रोकरण (0८४ए४ए॥07 ० 22९००॥/६) --सभी प्रकार 
के वित्तीय अभिलेख रखन अथवा उनके रखने की विधि का पवर्यवेक्षणः करन तथा 
सभी प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनो को तैयार करने के लिए एक ही ग्रधिकारी को 
उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये | इसका लाभ यह होगा कि प्तरवारी विभागों वे 
सभी लेखा ता समम्वय तथा एकीकरण क्या जा सकंगा । 

(३) लेक्षाडुन-पढ़ति को प्रकृति ((फ३३८९९ 6 ध€ &७००४४४०४ 
$) ४६77) - हिसाब किताब दोहरे लेसे के ग्राघार ([0070|6 ७४9 988।8] पर रक्षा 
जाना चाहिए ॥ साथ ही निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर एक साधारण खाता- 
बही (580५9 ॥९082") रणजी जानी चाहिए -- 

(%) लेखो का वर्गीकरण सतुलित निब्वि वर्यों ($4]शा४०0 [6 हा०ए७) 
में क्या जाता चाहिए । 

(ख) स्थायी सम्पत्ति (एल/णा३॥ फ़ा०्फ्धाा के वे परिमम्पत्ति खाने 
(/3$८ 8०००७०५७) जोकि झ्चों भचवा खग्गो की घूदि के विए उपलब्य मे हो, 
निधि परिसम्पत्तियों (076 3552७) से पृथक रखे जाने चाटिए । 

(३) विधियों ध्रगश को्ों क। दर्षोष्रण (025#ट४४णा ए 48768) -- 
परिस्म्पत्तियो, देयताओ (-887:753) तथा प्रत्येक विधि अथयां निधियों के प्रत्यक 
वर्ग को लेखों के एक पृथक सन्तुलित वर्ग के रुप म रखा जाना चाहिए | प्रत्येक निरी 


५७२ होक प्रधाराव 


के विये एक पूर्ण तुलन-पत्र प्रथवा चिदुठे ([8900706 6८) का सबलत किया 
जाना चाहिए। 

(४) बजट सम्बन्धी निपन्‍तनण के लेखे (80086८७7४ (ण्गाए 
/०००७॥४)--लोक-लेखादून पद्धति में बजट सम्बन्धी नियन्त्रण वे लेखों, सरवारी 
प्रामदनियो, खर्चों, वितियोजनो (89]70७9॥/700$) तथा ऋणा-भारों का समावेश 
होना चाहिए। 

(५) राजस्व लेखाडून (१८४८४७६ /००००॥॥०४)--लेखा-पतिवेदनो मे, 
गैर-राजस्व प्रद्भति की सभी मर्दे राजस्व बे प्रतिवेदनो (२८9०75 ० ॥८४शा५८) से 
पृषक्‌ बर दी जाती चाहिए । प्रामाणिक वर्गीकरण के प्रनुत्तार, राजस्वों यो निधि 
द्वारा प्राप्त भागदनियों में तथा सोद (500८९) द्वारा प्राप्त भामदतियों में वर्गीहृत 
विया जाना चाहिए। 

(६) ध्यय लेखाडुन (£५७८४०॥७६ ॥००००॥४7६४) --प्रामाणिव वर्गवि रण 
के प्रमुसार, खर्चों की निधि विभाग, क्ियाओ (#०४४४८४) (भौर यदि वाज्छनीय 
हो दो उद्देश्य) के प्राघार पर वर्गोह्नत बिया जाना चाहिए ।? 

इस प्रकार, सरकारी लेखे तैयार करते समय उपरोवत सिद्धात्तो का पालन 
किया जाना चाहिए झ्रोर ऐसे वापिक लेखा-प्रतिवेदनों (#शाएश 800०णा5 
7०7०7($) वा प्रकाशन किया जाता चाहिए जिनमे कि सरकार के सभी विभागो की 
ठीक-डीक वित्तीय स्थिति दिखाई गई हो । 


लोक लेखे--इसकी विभिन्न किस्मे 
(?फ्रस्‍० 8 ०९०७४(४-- ७ एव्रां005 769) 

भ्रव हम्त लोक-लेखो वी विभिन्न किस्मो पर विचार करते हैं '-- 

(१) लेखों को रोकड प्रणाती तथा समूत भ्रणालो (0880 8]घंह्या था 
#०००4) $9४था। ्ण॑ ॥००००7७) -लेखो की रोकड पद्धति मे सौदों का विवरण 
क्रेवल तब रखा जाता है जबरि रोक्ड वास्तव में लीया दी जाती है किन्तु सभूत 
प्रणाली में सौदो की वातचीत वे समय ही उतका लेखा दर्ज कर लिया जाता है। 
सभूत प्रणाली के आधार पर राजस्व का भ्र्थ है कि लेखो की प्रत्येक मद उस समय 
दर्ज की जाती है जबकि वह वाजिब होती है ग्रथवा उसके लिए विल प्रथवा विपत्र 
जारी किया जाता है | इस प्रकार, रोकड प्रणाली से कभी भो ठौक-ठीक वित्तीय 
स्थिति प्रकट नही होती, क्योकि यह सदा विगत स्थिति की द्योतक होती है और 
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लेखाकन तथा लेखा-परीक्षरा भ७३ 


सभूत प्रणाली सदा वर्तमान स्थिति को प्रकट करती है। चूकि कुछ ठक्ो [एणा- 
भ4०७) को पूरा होने मे महीनों लग जाते हैँ अत स्वभावत ही दोनो श्रणाल्रियो 
के बीच का प्रन्तर काफी महत्वपूर्ण है। सभूत प्रणाली प्रबन्धकर्त्ताओं के लिए यह 
समव बना देती है कि वे अपनी वास्तविक स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सके, 
किन्तु रोकड-प्रणाली मे ऐसा होना सभव नही है । सभृत प्रणाली के प्रन्तगंत, भाय 
का लेखा तब किया जाता है जब कि वह अजित (2760) की जाती है, भ्रौर ख्चो 
का लेखा तब क्यि। जाता है जव कि बे किये जाते हैं। सभूत प्रशात्री मे, राजस्व 
तथा करो का लेखा तब किया जाता है और तभी उन पर तिपन्त्रण रखा जाता है 
जब कि उनका निर्धारण (8४६४५४:०८७/) किया जाता है, भौर व्ययो का लेखा तथ 
किया जाता है जब कि वे किए जाते हैं। सभूत प्रणाली राजस्व अ्रनुमानों की वसूल- 
यामी और व्यय तथा विनियोजनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूर्णतया आधुनिक 
सूचनाएं तथा जानकारी प्रदात करती है । 


(२) बागत-मृल्य लेखाडून प्रणाली (0050 /००००॥॥॥४ $98४५॥) -- 
इसका अ् है कि लेखाडून की ऐसी प्रणाली जिसमे क्रम्िक विभागो में विभिन्न 
क्रियाग्रो की लागत (००95) नियत कर दी जाती है। लेखाडून की लागत-मुल्य 
पद्धति में ग्रनेक लागतें प्रकट की जाती हैं जैसे कि सरकार की विभिन्‍न स्रेबाओ की 
स्थापता एवं उनके सचालन की लागत, उससे सम्बन्धित प्रयक्‌-पृथक्‌ कार्यों अथवा 
क्रिया के सम्पन्न करने की लागत, व्यय के विभिन्न नार्यों प्रथवा कार्यों के वर्गों की 
लागत ग्रादि । यदि विभिन्‍न क्रियाग्रों को लागत से सम्बन्धित ऐसी जानकारी को 
भ्रावइयकता होती है तो एक बविश्विष्ट लागत मुल्य लेखाडुन-प्रणाली की व्यवस्था 
की जाती है। 


भारत मे लेखाड्ूून 
(8०००ण7ा7६ 409 470॥8) 

भारत सरकार के ठीक-ठीक लेखे रखने का उत्तरदायित्व नियन्त्रक व गहा- 
लेखा-परीक्षक (00एएधरणाद क्षात 8ए0007 ठट्याथ्ाओं) पर होता है। "संघ और 
राज्यो के लेखों को ऐसे रूप गे रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियन्त्क व 
महालेखा-परीक्षस, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, निर्धारित करे ।”! नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक कै अधीन, प्रत्येक राज्य मे एक महालेखापाल (8०००ए०७४॥ ठद्यक्षण] 
होता है जिसके कार्यालय मे (सघ तथा राज्य के) उन सोदों (वोशयाइडला075] के 
लेखे रखे जाते हैं जोकि राज्य की क्षेत्रीय सीमाओ के अन्तर्गत सम्पन्न होते हैं। रेलो 
के तेज [रिधा७४/ 8०८०४४७) रेलो के वित्तीय आ्रायुवत [विश्षाणग (00शणा- 
४»076:7) द्वारा, और प्रतिरक्षा चेखे ([0८0७॥०८ ५००००४/७) वित्त-मन्नालय द्वारा, 
वित्तीय सलाहकार (प्रतिरक्षा) श्रौर सनिक महालेखापाल के माध्यम से रखे जाते 
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हैं। जहाँ तक भारत सरकार के लेखों को रखने का प्रएन है, इस गम्पन्ध में महालेखा 
परीक्षक व विम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तिया हैं। -- 

(१) गहालेघा-परीक्षत (40800:-007८०) भारत के वित्त तथा राजस्व 
लखा वा सकलन एंप्त रूप में बरेगा जोहि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित विया जायेगा 
श्रौर उन्हे राष्ट्रपति के पास भेजगा । वह क्िस्ली भी सवारी श्रधिकारी से कोई भो 
सूचता एस रूप मे माग सवता हैं जोबि उन लेखों वे पू्तिकतरण वी दृष्टि से 
आवश्यक हो । 

(२) महालखा-परीक्षत्र को यह भ्रधिकार होगा वि वह उस रुप का निर्धारण 
कर सके जिसके भ्रनुसार लखा परीक्षण कार्यालयों म लेखे रसे जायेंगे, वह्षतें वि 
राष्ट्रपति की पूर्वनुमति के बिना एसा कोई भी परिवर्तन न किया जाय जो कि वित्त 
के स्वरूप को तथा राजस्व लेखो (२८५४८७०७८ /८००७॥७) को प्रभावित बरें 

(३) यदि कोई ऐसा सन्दद प्रथवा विवाद उत्पन्न होता है कि किसी बढ़े 
शीपव (४०० ॥690) मे कोई विश्विष्ट छोटा झीपव, प्रथदा विसी छोटे शीर्षक 
(१/४४07 ८३४) में कोई विशिष्ट ब्योरवार (८047४) शी॑ंक सम्मिलित किया 
जाता चाहिए या नही तो उसवा निणंय महालेखा-परीक्षव द्वारा किया जायेगा । 

(४) महालेखा-परीक्षत प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षण विभागों (68००॥॥ 06एशा+ 
7605) द्वारा रखे गये वहीखातों वी दाकियों का सारलेख तैयार करेगा झ्ौर उसे 
राष्ट्रपति के पास भेजेगा । 

(५) महालेखा-परीक्षक ड्रो यह भज्ित प्राप्त होगी कि वह उस एप (छाए) 
का निर्धारण कर सके जिसम वि भारतीय सेखा-परीक्षण विभाग वे सम्मुख लसे प्रस्तुत 
करने दाल अधिषारी ऐसे लखे प्रस्तुद करेंगे, प्रथवा जिस (रूप) में वे प्रारम्मिक लेखे 
रखे जायेंगे जिनसे कि इस प्रवार प्रस्तुन क्ये जाने वाल लेखो का सकलन क्या जाता 
है प्रदवा जिन पर बे प्राघारित होते हैं ४ 

(६) महातेखा परीक्षक इस बात की व्यवस्था करेया नि उसके श्रधीसरण 
अधिकारी राष्ट्रपति भ्रथवा स्थानीय शासन द्वारा मांगी गई ऐसी कोई भी सूचना 
प्रदान करें अथवा वह स्वय प्रदान करे जो दि उसके नियन्त्रण वे भ्रधीन कार्यालयों मे 
रखे गय लेखो से प्राप्त की जा सकती है। 

(७) महालेखा परीक्षक इस वात वी व्यवस्था वरगा कि राष्ट्रपति, स्थानीय 
शासत तथा प्राविकारियों को अपने वापिक बजट श्रनुमान तैयार करने में जिस सहा- 
यता को भी भ्रावश्यवता हो, भारतीय लेखा परीक्षण विभाग के प्रधिकारियों द्वारा 
बह प्रदात को जाय 
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भारत की स्यहस्थता के कारण होने वाले कु परिव्तेनों वे फलस्वश्प, 
उपरोक्त नियमों में कुछ झावदयक हेर-फेर किये गए है, वद्यपि उनकी महत्वपूर्ण दादा 
पंबदृ हो है, उद्याहरए के लिए, सन १६३५ के झधिनियम के झन्तर्गंत परिषद्‌ 
(0००७) में गवनैर जनरल तथा राजमन्त्री (8०६89 रण 878) थे । अब 
देश में पसदीष पद्धति है. जिसमे कि देश पर शासन करने की वास्तविक सत्ता ससद 
हया उपकी समिति, प्रति म्ियरिपद्‌ (0णए्रण्थ जी (० वाधाश्ा॥) में निहित 
है प्रौर राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति (श८आ0९७) कहा जाता है । 


भारत मे लेखाकन की कार्यविधि 
(4०००ए७॥ ६ जि/07९८पए/७ ।0 70679) 

राजकोय (77०45७:४5), जो कि भारत में मा ियप प्रशासन बी 
पहली इकाई (09॥)] है, अपने प्रमाणक (४०००६०) (अथवा रुपया निकालने वाल 
प्रधिकारियों हारा राजकोपी के सन्पुसत प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्), माह में दो 
बार उतरे व्यवहार करने वाले भिन्न-भिन्न महालेखापालों (8०८००७श॥॥(5 6९8272) 
के समक्ष अस्तुत करते हैं जो कि इत प्रमाणवी से लेखो (#५०००७७४७) ना सवलन 
करते हैं। राजकोपो हारा भेजे गए ये प्रमाणक महालेखापालो के कार्यालयों मं लखो 
के उप बड़े वधा झुष्म शीर्षकों मे सकलित किये जाते है जो कि नियस्तक व महालखा 
परीक्षक द्वारा निर्षारित होते हैं।6व उनमे वे अन्तपिमागीय सौदे भी जोड दिये 
जाते हैं जिनके लिए सम्बन्धित विभाभो के बहीातो के शेपों भे समायोजन [80 
40४४०१७) किए जाते है। इसके पश्चात्‌ नियस्त्रक वे महृलेखा-परीक्षक महालेखा- 
पालो के अभिलेणों (8८००४०४) से दो प्रकार के लेखों का सकशन करता है | वित्त 
लेखों (!॥एह0४ ॥५००७॥७) में सभी आ्प्तिया तथा व्यय एक साथ दिखाये जाते हैं 

जबकि विनियोजन लेखों (899009080० &००००७७) मे ससद द्वारा श्नुमोदित 

पनुदानों (9:90/5) के अगुवार किया गया वराह्तविरु व्यय दिलाया जाता है। 

तिपत्नक व महालेखा परीक्षक अत्य प्रधीतस्थ महालखापालो द्वारा प्रस्तुत किये गए 

लेखो के विवरण-पत्रों (8:9/९:४८७४४$) से एक साम्रान्य वित्तीय विवरण-पत्र भी 

तैपार करहा है जिशमरे कि प्राव्दियो एव सवितरणों [००८०७ «80 0/$9प56- 

॥02))3) के भ्रत्ावा सरकार की ग्रश्नोषित देयदाए तथा परिसम्पत्तिया (00090 

78 ((४0॥0६४ 9॥6 885९७ दिखाई जाती हू । यह सब कार्य प्रधान केद्लीय कार्पालिय 

मे किया जाता है। नियन्तक व महावेखा परोक्षक द्वारा तैयार किये गए लेसे राष्ट्र 

पति के समक्ष अस्तुत किए जाते है जो कि उन्हे छदत (8०058) हे फ्मुख रखता है । 


लेखो तथा लेखा-परीक्षण को पृथक्ता 
(96एकापंपच री 4ै000घा0 का्त॑ +कंते 
वर्तमान व्यवस्था, जिसवे झस्तर्गत कि व्यप्कारक प्राधिकारी (करष्पएण8 
अ्णयर७॥/७) उन सौदों अपना लेन-देवों (व7द54८0०$) के सम्बन्ध में, जिनके 


४७६ सोब प्रशासन 


लिए कि वे जिम्मेदार होते है, एव पूर्ण तथा आघुनिद ट्साद विताव रखने मे लिए 
उनरदागी नही होते भौर पूर्णलेखो वे खजलन तथा प्रतिपालन का बाय एवं वाह्य 
सत्ता प्र्यात भारतीय लेप परीक्षण विभ्ञाग से निहित रहता है, -व्ययवारत्र शिभागों 
के भनेक ऐसे उत्तरदायित्वों पी हृष्टि से पूर्णीठया भसगत [[700॥85000) है जैसे 
हि अपने वित्तीय सौदो एर प्रभावपूर्ख निपन्तश तथा दजट भनुदातो वे विनिषोजनों 
की परिधि में रहने के समद के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का उत्तरदायितत 
वास्तव मे, प्रचलित ध्यवस्थायें उक्त उत्तरदाधित्वों गो बलवित बरती हैं तथा प्रत्यत्त 
दोषपूर्ण हैँ । लेसाद्ून तथा लेषा-परीक्षण की व्यवस्था पृषकु-पूषक्‌ कार्यों के रूप 
में की जानी घाहिए, वयोवि प्रवन्ध (१(आ0980एव्रा(] दे! एर प्रावश्यक भअस्त्र के रूप 
भे, लेखाडून वा फाय॑ प्रवस्धकों वे नियन्त्रण के भन्तांत रहता चाहिए भौर प्रवन्ध 
पर वाह्य निरोशण एवं जाच बे रूप म भी, लेखा-परीक्षण तथा लेखादुन के कार्य 
को एक हो भ्भिकरण मे सयुक््र नहीं किया जाना घाहिए। 

लेखा-परीक्षण से तेखाडुन को पृषक्‌ रखने के पक्ष मे जो तक दिये जाते हैं 
औैयेहैं -- 

(१) बेखों भ्रयवा हिसाव झिताव का रखना व्यय-कारंक प्राधिवारियों को 
निष्पादक कार्य (8:९०७०४२९ ॥७१०४०॥) है । 

(२) जब लेखों का विभागीकरण किया जाता है तो प्रशासवीय भधिकारियो 
को वास्तविक व्यय के भागे उपलब्ध हो जाते हैं। यदि प्रशासन प्पने निजी लेसे 
(॥००००७७) रखता है तो विमिन्त विभागो वी स्थिति का र॒पष्ट वित्तीय चित्र सदा 
उसके सामने रह सकता है। भवतूवर सभ्‌ १६५१ मे ब्विठेन मे राष्ट्रमण्डल (0ण॥- 
ए/७॥ ७९४४) के देशों में महालेखा-परीक्षकों (8००॥०-0७॥८०३) का सम्मेलन 
सर्वेसम्भदि से इस निष्कर्ष पर पहुचा कि महालेखा परीक्षक को भुगतान मही करने 
चाहिए प्रंधवा लेख नहीं रखने चाहिए ) नियस्धक व महालेखा-परीक्षक मे ससदीय 
समिति के सामते डिये गये भपने वक्तव्य में यह कहा कि, "यदि भारत में राजकोपीय 
नियल्भए की एक सन्तोपजतक व्यवस्था लागू करनी है, छो मेरे विचार से, हमें इस 
दिशा में उठाये जाने वाले पहले दस के रूप मे, डिटेन मे प्रचलित एद्धति का आश्रय 
लेता होगा, जिस में कि प्रत्येक मन्त्रालय (]४०507%) तथा बड़े व्ययवारक विभाग 
में पृथक्‌ पृथक्‌ लेख(धिकारी (8.०००७४/ ००८४) रखे जाते हैं और उस मस्त्रालय 
अथवा विभाग से सम्बन्धित सभी प्रदायगियाँ उस प्रधिकारी पर ही वेच्द्रित रहती 
हैं । इसका ही एक अन्य रूप पही हो सकता है कि राज्य सरवार को हिसाव-किताब 
प्रधवा लेखों को रखने का कार्य स्वय भ्रपने ऊपर लेना होगा जोकि संविधान के 
सक़मणकालीन उपबन्धों (प7॥90074 छा०श७7०७) के पन्तर्गव, वर्तमान समय 
मे, नियन्तरक व महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व माना जाता है । व्मान स्थिति 
जिसमे कि लेखे रखने तथा उनका परीक्षण करने के लिए एक ही भपमिकररणा को 
उत्तरदायी बनाया जाता है, केवल नियम विरुद्ध ही नही है, अपितु भत्यन्त भतुचित 


सेखाकन तथा लेखा-परीक्षण भर 


तथा द्वोपपूर्ण भी है ।'! प्रचलित व्यवस्था की अनुप्युक्तता की साइमन झागोग 
(शरण (०प्रप्राउद्घणा) ने भी स्वीकार किया था जिसने कि अचलित व्यवस्था मे 
पाये जाने वाले दोषो का एक स्पष्ट विश्लेपए्प किया ३ 

साइमन झ्ायोग ने कहा कि “भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विचित्र 
लक्षण यह है कि यह उसको (महालेखा-परीक्षण को) एक तीसरा कार्य सौंपवी है। 
लेखों के सकलन (0०7|रव0०ा ०६ ४०००४०५) तथा उनके परीक्षण (8००) का 
कार्य, उन प्रास्तो (९४०४४००७) को छोड़कर जिनमे कि परिषदीय राजमन्ती (8०७78- 
पाए ० $(46 ॥ (००7८!) ने झन्य कोई घोषणा की हो, एक ही अभिकरण 
अर्थात्‌ मारतीय लेखा-परीक्षण विभाग (994 कप फऐप्छमापध्या) को सौंपा 
ग्रया है। झत महालेखा-परोक्षण केवल लेखा-परीक्षण के लिए ही उत्तरदायी नहीं 
होता, बहिक उन लेखो अपवा हिसाद किताब को तैयार करने का उत्तरदापित््व मी 
उस पर ही होता है जिनका कि वह लेखा-परीक्षण करता है। वह, वास्तव में, वह 
अधिकारी होता है जोकि उत लेखों के सकलन के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी 
होता है जोकि राजमन्त्री को प्रतिवर्ष ससद के दोनों सदनो के समक्ष रखने होते हैं। 
कर्त यों के इस नियम-विरुद्ध (800703/005) सयोग (जोकि भारत मे सन्‌ १६२० 
से पू्वे प्रवत्नित प्रशासन की पत्यत्त केद्भीकृत पद्धति का अ्रवह्येपन्याव है) का स्पष्टी- 
कररा भारत की सर्वधानिक तथा भ्रशासकीय व्यवस्थाप्रो की सक्रमणकालीन भ्रकृति 
में निहित है। भारत सरकार क अनेक विभागों में तथा संयुक्त श्रान्त [फ्ाधते 
ए7०श॥०८७) मे लेखा-परीक्षण ठपा छेस्ते पहले ही पृषरू कर दिये गये हैं, झोर ग्न्य 
प्रान्यों में इस वित्तीय सुधार दंग विस्तार करने के कार्यक्रम में, शिक्षती कि संत 
१६२४ की ॥(०००)ा३० 0०ग्रग्रा।&€ ने तीव्र सिफारिश की थी, केवल इसमे 
व्यप होने वाली लागत का विचार हो वाषक हो रहा है ।"* 

इस प्रकार, इन गम्भीर दोपो को दूर करने तथा प्रभावशाली राजकोपीय 
नियत्त्रर लागू करते के लिए यह झत्यल्त आवश्यक तथा अनिवायं है कि लेखा- 
परीक्षण के कार्य को लेखाकन के कार्य छे पूथछ्‌ किया जाये और प्रशासकीय विभागों 
के भन्तगंत आवश्यक लेखाकन-यन्त्र का सयठव कया जाए। लोक-ब्यय (7०0॥० 
€पाक्षा0प्रप्श] पर राजकोषीय नियन्त्रण के बारे मे प्रस्तुत किये गये अपने तुत्तीय 
प्रतिवेदन (६७०7) मे क्षावंजनिक लेखा समिति (?५0॥6 ॥८००णया5 (0०ग्राए॥॥८६) 
ने भी लेखाकत तथा लेखा-परीक्षण के कार्य को पृथक करने की सिफारिश की । 
निष्कर्ष (एणठदणाणा) 

यदि लेके प्रशास्धतिक अधिकारियो के पास को स्पानान्तरित कर दिये जायें 
तो अनेक समस्याम्रो वा समाधाव करना होगा । “लेखो (8८०००४४) का विभागी- 
करण करने से यह आवश्यकता उत्पन्न होगी कि इत लेखों का एकीकरण किया जाए 
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तथा सम्पूर्ण छप मे सघ व राज्य राखारों के सम्मिलित वित्त तथा राजस्व लेखों मे 
उसका सत्ररन विया जाए। इस बात के विषय में निश्चित होने बी भी आवश्यकता 
होगी वि मन्त्रालयों वी बिखरी हुई इकाइयों दे प्रन्तर्गत लेखाकत वे दिद्धान्तों एवं 
उसकी कायविधि मे एक्रूपता (70709) कायम रसी जाएं। सघ तथा राज्यो 
बे बीच ताल मेल बनाएं रसन वी भी व्यवस्था करनी होगी । इस विधार के ही 
संदर्भ मं यह प्रश्न भी वड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है नि कया एवं ऐसे अ्रभिकरण के 
द्वारा जो दि लेखा वे तथा विशेष रूप से लागू किए जान वाले (नियमों व विनियमों 
बे विभागोय ढाचे से प्रपरिचित होता है पर्याप्त एवं बुशल सेखा-परीक्षणा की 
व्यवस्था वी जा सवती है| भाषाई राज्यो वे बनते से, जहाँ कि सरकारी काम-काज 
प्रादेशिक भापाश्रो मं हो क्या जायेगा, भौर ही समस्या के उठ खडी होने वी सम्भावना 
है । सार रूप मे यह दहा जा सकता है वि उचित यही है त्रि इन परिवर्तनो वाया 
प्रारम्भ उस समय तब नहीं क्या जाना चाहिए जब तक वि भविष्य बिल्कुल निश्चित 
तथा रपष्ट न हो जाय ।/! 

“भारत सरवार के लेसे तथा लेखा-परीक्षण बी भूमिका” (# 00- 
60एाणा 40 गरावाशा 00एथ77गटाघ #००००॥/$ आए 8००॥) नामक पुस्तक मे 
इस समस्‍या का निम्त प्रवार उल्लेख विया एया है -- 

“सन १६२४ मे, समुकत प्राल्त (प्रव उत्तर प्रदेश) में तथा भारत सरकार वे 
बुछ्ध विभागों में सिविल क्षेत्र मे लेखा परोक्षरा से लेखो को पृथक करते वी एक 
योजना प्रयोग के रूप मे लागू बी गई थी। परम्तु सन १६३१ में पूर्णतया वित्तीय 
कारणों से यह प्रयोग ((/92४)॥॥७४) छोड दिया घया बपोकि यह देखा गया है वि 
लेखो के पृषवकरण वी यह पद्धति अधिक खर्चीली थी । कुछ भी हो, लेखो तथा लेखा- 
परीक्षण के सयुक्तीकरण की पद्धति सैंद्वान्तिक रूप में बडी भवास्तविक है झौर मह 
लेखा-परीक्षण (#४० () को लेखे (॥०००५॥७) के उन कार्यों से सयुबत करके, जोकि 
पूर्णतया विष्पादक श्रधिकारियों के कार्य है, लेखा परीक्षण की स्वतस्त्ता को नष्ट 
करने लगती है। वर्तमान मं इस अत्यन्त झ्रावश्यक सुधार के मांगे मे भानवीय शक्ति 
बी समस्यायें बाधक हैं परन्तु मविष्य मे जब भी मानवीय शक्ति की स्थिति सुधरेणी 
तभी इस सुधार (६९७०४) को मण्भीरदा बे सांप ज्ञागू करना होगा।? इस 
समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, यह झावश्यर है कि लेखों तथा लेखा परीक्षण वो 
पृथक किया जाए झौर अधिक लागत वे कारण प्रथवा मानवीय शर्त्रित की तथा 
कथित वमी के कारण इस सुधार को लागू करने मे देरी न वी जाए। 
लेखा-परीक्षण (&5०॥) 

लेखा परीक्षण देश के वित्तीय कार्यों पर ससदीय तनियम्त्रश लगाने के सबसे 
अधिक महतवपूएं प्रस्त्रो म से एक है। स्वतन्त्र लेखा परीक्षण लोव-घन वी सुरक्षा का 
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सेखाकन तथा लेखा-परीक्ष ण भछ६ 


एक ग्र्यन्त महत्वपूर्ण साधन है ॥ “वित्तोप सक्रियाग्रो तथा परिणामों से सम्बन्धित 
तथ्यों को निर्चित, सत्यापित तया सूचित करने के लिए किसी व्यवसाय प्रथवा 
संगठन के बहीखातो तथा अभिलेखो की सुव्यवस्थित परीक्षा को लेखा-परीक्षण कहते 
हैं ।!! लोकतल्त्रीप देश में सरकारी घन का लेखा-परीक्षय एक स्वतन्त्र अधिकारी 
हारा किया जाता है जोकि विधान-मण्डल (7.८8७/३७॥7७) के उत्तरदायित्व पर इस 
कार्य को सम्पन्न करता है। उसका यह कर्तव्य है कि बह पह देखे कि घन मित्तव्ययत्ता 
एवं ईमानदारी के साथ व्यय किया गया है या नहीं । 


लेखा-परीक्षण के प्रकार पूर्व-लेखा-परीक्षण और उत्तर-लेखा 


परीक्षण 

(5 छ९६ 66 (ए०६ ६: 77९-५७०६ छत 008-% च०|6) 

पूर्वे-लेंखा परीक्षरा का सम्बन्ध, किसी सोदे अथवा लेंन देन के पूर्णो होने तथा 
ज्लेखावव की अन्तिम पुस्तको मे उसका अभिलेख किःए जाते से पूर्व उसके सहए्वपूर्ण 
तंत्वी की परीक्षा से होता है । यह प्रबन्ध-कर्त्ताओं का एक ग्स्त्र है तथा विभाग 
प्रथवा झभिकरण के ग्रस्तर्गत उन सौरो की परिशुद्धता (8००ए:४०४]) तथा बैषता 
([.«४७॥७७) वी एक भश्रश्नासकरीय जाच है जोकि भ्रभी चालू है। पूर्व-लेखा-परीक्षण 
घन को उपलब्धता तथा ब्यय को बैपता वी जानकारी श्राप्य करने के लिए फिया 
जाता है | यदि इसकी समुचित व्यदस्था की जाए तो यह बजट के साधनों से प्रधिक 
स्यम को रोब' सकता है 

उत्तर-लेखा-परीक्षण का सम्बन्ध, सौदो के पूर्ण हो जाने तथा लेखांकन की 
पुस्तकों में उसका लेखा किये जाने के पश्चात्‌ उनके भभिलेखों (१९००५) को जाँच 
से होता है। उत्तर-लेखा-परीक्षण तब किया जाता है जबकि घन वास्तव में खर्च 
कर दिया जाता है ॥ 


लेखा-परीक्षक के कार्य 
(सिएालांगा३ ण 9० 3एऐ॥००) 

धार्पिक लैेख-परीक्षण एक ऐसे व्यवित ग्रथवा भ्रप्निक्रण द्वारा किया जाता 
चाहिए जोकि कार्यपालिका के तियस्त्रण से स्वतनन्‍्त्र हो। स्वतत्त्र लेखा-परीक्षणा के 
बारे को सम्पत्त करने वाला प्रभिकरण विधान-मण्डल के श्रत्रि उत्तरदायी होना 
चाहिए । 

लेखा-परीक्षक के मुख्य रूप से तीन कत्तेव्य होने चाहिए। सर्वत्रथम उसे 
भूनकाल के सौंदो की जाँच करती आहिए ! सरकारी ८न की प्राप्ति अभिरक्षा 
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३८० सोद प्रशासन 


(0७००) ) पा स्वितरण (0/59ए75८एथया!) बरने वाबे समी व्यक्िवयों भधवा 
अ्भिकरणो के लेसो तथा विवरणो को जाद करनी चाहिए जिससे दि उनकी ईमान- 
दारी तथा समुचित उत्तरदायिता हे बारे में घ्राइवस्त हृप्मा जा सबे। दूसरे, णो 
सरबारी निधियाँ (70705) व्यय भी गई हो, जो प्राप्त वी गई हो भयवा जो प्राप्त 
बी जानी हो, उनके सौदो की वेधता वे प्रइन को जाड वरनी चाहिए। तोसरे, लेसा 
परीक्षक वो ऐमे परीक्षणों प्रयवा जाचो बे परिणामों की सूचता विधानन्सभा 
(.6ह000, 6 8$४८॥४७|) ) को, जोजि सरवार की कार्यप्रालिंता तथा प्रशासकीय 
शास्ताप्रो की जाच का वार्य करत वाली एक शाखा (8720०) है, देनी चाहिए॥ 
डूसरो भोर नियस्त्रक व महालेखा-परीक्षत वे कार्य ये हैं * राज्य द्वारा भधवा उसवे 
विरुद्ध किये गए दावी का निप्रटारा, धौर इसी के प्रसग म, राज्य ने बेन्द्रीय लेखो को 
रखता तया क्षेत्रीय ब्यालयों तथा सस्‍्तयाप्रा मे सहायत् लेखाइन पड़तियों का निर्षा 
रुण करना । इतमे शुद्ध रूप से प्रशासक्रोप कर्तव्य ही सम्मिलित हैं। नियस्त्रक व 
महालेखा-परीक्षक प्रशामक्ञोप नियन्त्रण तथा घमिलेल मे उपायो मे रूप मे, सभी 
दावों (0388) वी उपयुक्तता, यथार्यता तथा वर्गविरण के निर्धारण के उद्देश्य से 
जनरा प्रशाप्ततीय पूर्व-परीक्षण बरेगा 77 
इगलेड में व्यय-नियन्त्रण : लेखा-परीक्षण 
(&5ए९॥प07९ (:0४0०।॥7 278आ9 ४ 40०४६) 

इगलेड मे सन्‌ १५६६ के “राजकोप तेया लेखा-परीक्षण विभाग स्धिनियम 
द्वारा स्वतत्र लेखा-परीक्षण वो ब्यदस्था वी गई। नियन्जक वे महलेखा-परीक्षत 
वापिक रूप से राजवोप तथा झन्म विभागो के सेखो की जाच करना है। वह इतनी 
गहराई से जाब करता है जितनी कि भान्तरिक प्रशासकोय जाचो को दंष्टिगत रखते 
हुए बह प्रादश्यक्ष समभता है। वह इस बात व निश्चय बरता है दि व्यय ससदीय 
विनियोजनों की सीमा के भप्रन्तगंत किये गए है या मबही , भौर राजकोपीय निर्देशों का 
पॉलन किया गया है या सही । “नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक अपन निएंयो का 
विवरण लोकसभा की सार्वजनिक लेखा समिति दे सामने रखता है जिसका प्मापति 
वियान मण्डल के विरोधी पक्ष का एक सदस्य होता है ।” यह समिति सरकारी भ्रधि- 
कारियो तथा राजकोष के भ्रतिनिधियों को सुनवाई करने के पश्चात झपन निर्णयों 
की सूचना लोकसभा (70०५६ ० (०धा४ा0705) को देतो है। विधायी भालोचना 
(6हह५॥९४७ धयध८ा$ण) की स्थिति में, या तो राजकोध को अपवा पम्यास-अ्रम 
ही बदलना होता है ग्रषवा सावंजतिक रूप से भ्रपता पक्ष पोषण दरना होता है। 
यदि कही किंट्री विभाग द्वारा विनियोजनों से अधिक व्यय किय जात है तो राजकोप 
को उसकी अनुमति देनी झावश्यक होती है मौर जहाँ तक भी अनुज य. [00पाकक- 
0०) हो, उपे घन हे स्वानात्तरण वा प्राधिकार देता छोता. है. , णीद ऐड: स्तूऐ हेला 
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लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण श्षर 


हैतो राजकोप को अनुप्रक विनियोजन (5एएफ्रोशाक्षाध३ भएाण्ञरा॥07) के रुप 
में लोकसभा से सत्यापन [७॥००४०7) प्राप्त करना आवश्यक होता है । यदि इन 
दोनों में से कोई भी रीति नहीं अपनाई जाती है तो विभागीय लेखाकन अधिकारी 
चैयक्तिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी होता है । 


सयुकत राज्य अमेरिका मे व्यय नियन्त्रण . लेखा परीक्षण 
(95 एला०व[६चा& (0070] ॥ फि (7/०५ 50868 : /४प०॥:) 

संयुक्त राज्य ग्रमेरिका मे सन्‌ १६२१ के बजट तथा लेखाकन अधिनियम 
(४08७ 900 #००००श७७९ 8०0) के द्वाया एक स्व॒तात्र लेखा-परीक्षण कार्यलिय 
की स्थापना की गई | इस कार्यालय को निम्नलिखित शबितिया सौपी गईं, प्मेरिका 
की सरकार के द्वारा अथवा उसके विरोध में किये गये सभी दावों तथा मागों का 
निवटारा तथा समायोजन करना , सेखाकन की प्रक्रिया तथा रूप का निर्धारण करना 
लोक-घन की प्राप्ति, सबितरण तथा उपयोग सम्बन्धी सभी भामलो की जाब पड़ताल 
करना , और कानून का उत्लघत झरके किये गए प्रत्येक व्यय अथवा डेके की सूचना 
कांग्रेस को देना । इस प्रकार इन शब्तियों मे थे प्राधिकार सम्मिलित हैं, लोक-धन 
की प्राप्ति, उसके व्यय अबया उपयोग सम्बन्धी सभी सबिधियों (9(४०७४४) की 
व्याब्या करना, ठेको का श्रतुप्ोदन करना और भुगतानों की बैँधता के लिए झावश्यक 
मूल प्रलेखो को अपनी प्रसिरक्षा (0५५००५) मे रखता है। ये शक्तियां यह प्रदर्शित 
करती हैं कि संयुक्त राज्य ग्रमेरिका में सामान्य लेखाकन कार्यालय (0८०८० 
40००एघएए४ ०४५०८) को बेन्‍्द्रीय स्थिति प्राप्त है । 


भारत का नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक 

((0प्राएएणीदए 309 4 पाक ठ€ण्टाबों ए॑ पराधां) 

भारतीम सविधान के निर्माताओं ने एक स्वतस्त्र नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक 
की भी व्यवस्था की है जोकि भारत की सचित तिधि (00750॥0क2०6 #णञ0 ० 
[॥0:8) में से व्यय किये जाने वाली सभी लोक-घनराशियो का लेखा परीक्षण करता 
है । उसके स्थायित्व तथा पदावधि की सुरक्षा की भी व्यवस्था को गई है बचें कि 
उसका ब्यवहार अच्छा हो । इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि उसके पद को 
किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव तथा दबावा से मुक्त रखा जाए। सेवा-निवृत्ति 
(१८(एक्षा८०) के पश्चात्‌ उसकी पुनर्तियुक्ति नहीं की जा सकती । इस स्वतन्नता 


की गारम्टी इसलिए की गई है जिससे कि, वह बिना किसी भय के कार्य कर सके । 
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५८२ लोक प्रञ्मासन 


अपने कतेव्यो वे निष्पादन मे, उमा, यहाँ तक रि राष्ट्र वो सर्वोच्च सत्ता तव से 
भी मतभेद श्रथवा विरोध हो सत्ता है। बह विभिन्न वायंप्रातव प्राधिकारियों 
(:0६०४॥४६ 400800८8) द्वारा बिये जाने वाले सर्चों दे! विश्तेषण तथा प्रालो- 
चनात्मवः जाच वे अपने कर्तंब्यों को बेवल तभी सम्पन्न कर सवता है जबकि वह 
कार्यपालब के नियन्त्रण प्रथवा दवावों से मुय्त रहे । 

सविधान (00०॥5000॥) के श्रनुच्छेद १४८५-१५१ में उप्वी धवितयों पी 
व्ययस्था तथा उसके पर वी अ्याग्या निम्न प्रवार की गई है-- 
निम्नुकित तथा सेवा की दार्ते' 

(#7एणं॥त्रा ४06 भ0 (007स्‍0॥97$ ० 5९९) : 

“अनुच्छेद १८८ (१) भारत वा एवं तियन्त्रव महालेखा परीक्षक होगा 
जिसयों राष्ट्रपति प्रपने हस्ताक्षर भ्रौर मुद्रा राहित भ्रधिपत्र (५/४॥7॥) द्वारा 
नियुक्त करेगा तथा वह झपत पद से केवल उसी रीति झौर वेवल उन्हीं वारणों पे 
हटाया जायेगा जिस रीति श्रौर जिन वारण्गों है उच्चतम न्यायालय वा स्यायाधीश 
हटाया जाता है । 

(२) प्रत्येक व्यवित, जो भारत का नियन्त्क-महालेसा परीक्षत नियुक्त किया 
जाता है, झपने पद-ग्रहए के पूर्व राष्ट्रपति प्रथवा उसके द्वारा उस वार्य के लिए नियुवत 
व्यक्षित वे समक्ष तृतीय प्रमुमूचि मे इस प्रयोजन बे लिए दिये हुए प्रपत्र बे! भनुसार 
शापय या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर बरेगा | 

(३) तियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा वी दार्तें ऐसी होगी जैसी 
फि ससद विधि द्वारा निर्धारित करे, श्रौर जव तक ससद दस प्रवार निर्धारित न करे 
तब तक ऐसी होगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची मे उल्लिखित हैं * 

परन्तु न तो तिसन्त्रव-महालेसा परीक्षक्त के वेतन में श्रोर न उसवी प्रनु- 
पल्यिति का धुट्टि, पेर्दान या सेवा निवृत्ति की श्रायु सम्बन्धी प्रधिकारों म उसकी 
नियुक्ति वे पद्वात्‌ उसको प्रलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा । 

(४) भ्रपने पद पर न रहने के पश्चात्‌ नियन्त्रक प्रहालिखा परीक्षक भारत 
सरवार के प्रथवा किसी राम्य की सरकार के भ्रधीव श्रौर पद का पात्र न होगा । 

(५) इस सविधान के तथा ससद द्वारा तिमित किसी विधि क उपवन्धों वे 
भ्रधीन रहते हुए भी भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा-विभाग मे सेवा करन वाले व्यक्तियों 

की सेवा की झत्तें तथा नियन्तव-महालेखा परीक्षव वी प्रश्ासकीय शवितिया ऐसी होगी 
जैसी कि नियन्तव महतेस्य-परीक्षक से परामर्श करने वे परचात्‌ राष्ट्रपति नियमों 
द्वारा विहित करे । 

(६) नियन्त्रक-महाल्ेखा परीक्षव के कार्यालय के प्रशासन व्यय जिसके अ्रन्त- 
मंद उस कार्यालय में सेवा करने वाले स्यवितयो को या उनके बारे भे, देय सब चेतन, 
हर तथा निवृत्ति-वेतन श्रयवा पेन्शन भी हैं, भारत की सचित निधि पर भारित 
होः । 


बेसाकत तथा लेखा-परीक्षश शप्रे 
कर्तव्य 
(एजालाणा) : 

ग्रनु० (१४६) नियस्त्रक-महासेखा परीक्षक सघ के झौर राज्यो के तथा ग्न्य 
प्राधिकारी या निकाय (8009) के लेसो (&००००॥७) के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों 
का पालन और ऐसी झत्तियों का प्रयोग करेगा ऊँसा वि ससद निर्मित विधि के द्वारा 
या उसके झाधीन निर्धारित किये जायें तथा, जब तव उस वारे में इस प्रकार उपबन्ध 
नहीं किया जाता तब तक, सघ के और राज्यो के लेखों के सम्बन्ध में ऐसे कतंव्यो का 
पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि इस सविधान के भ्रारम्भ से ठीक 
पहल्ले क्रमश भारत ग्रधिराज्य (80/00 ॥00707900) के श्रौर प्रान्तो के लेखों के 
सम्बन्ध में भारत के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थी या उसके द्वारा श्रयोक्‍्तव्य थी । 

अनु० (१५०) संघ के प्ौर राज्यो के लेखों को ऐसे रूप में रता जायेगा 
जैसा कि भारत का निषन्त्रक-महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति वे अनुमोदन से, निर्धारित 
करे | 

भनु० (१४१) (१) भारत के निय्त्रक-महालेखा परीक्षक सघ-लेखा सम्बन्धी 
प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जी उनको सप्तद के प्रत्यंक 
सदन के समझा रखवायेगा । 

(२) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षत्र के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रति- 
बेदनों को राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस राज्य के विधान- 
मण्डल के प्रमक्ष रपवायेगा । 

उसे “सप प्रथवा राज्यो के राजस्वों में से, भारत में तथा भारत से बाहर 
किये गए सभी खत्नों का लेखा-परीक्षण करना होता है मौर इस बात का निश्चय 
करना होता है कि लेखों में घनराशियो के जो सवितरण दिखाये गए हैं क्‍या वे घत- 
'राशिया उप्त सेवा प्रथवा कार्य के लिए वैधानिक रूप से उपतब्ध थी अथव् उस्त पर 
लागू होती थी जिस पर कि वे लागू अथवा शारित कौ गईं थो और मया व्यय उस 
प्राधिकार के ग्रनुहृप है जिससे कि उन व्ययो का प्रशासन होता है ।” इस प्रकार 
लेखा-परीक्षण भ्रतिबेदव (8॥०७०॥ ९८७०) के व्ययो वे सम्बन्ध मे होने वाली प्रनिय- 
मिततागओ्री का उल्लेख करना होता है। प्रतिवेदन मे यह भी उल्लेख करना होता है कि 
क्या बजट बनुदानो से प्रधिक धनराशि व्यय की गई है, ग्रथवा व्यय के लिए कोई 
उचित प्रनुमति प्राप्त थी या भही, अभ्रधवा लोक घनराशियों के दुविनियोजन ((७- 
27ए7०फागव/णा) श्रयवा अपव्यय (५४४७८) का तो कोई मामला नहीं था। 
- तत्मवचात्‌ मे प्रतिवेदन विधान-मण्डल के समक्ष उपस्थित क्ये जाते हैं। 
भारत में लेखा-परीक्षण विभाग का सगठन 
(09ह्भ्रांड्गांणा ण 8 गधा ए0एशाशा वी [089) : 

नियस्त्रक-महालेखा परीक्षक सग्ठन का प्रधान होता है और उप्तके क्ंव्यों के 
निष्पादन में चार उप-नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक उसको सहायता करते है। 


भपड लोक प्रधान 


प्रधान बार्यालिय वा प्रपितरारी-वर्ग निम्न प्रयार होठा है-- 
नियन्त्रव महालेखा परीक्षक [(०्राफतणाल बात #एटा0 ठलादाय) 
च्नरै 
उप-नियन्त्रव महातेया परीक्ष। (06099 एण्राए/णॉल गा0 #एकाण 
एचाथ्ाभ) चत४ 
वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा नियन्‍त्र॥ (एणाध्रणाश ० एणादटथो 


+०४॥) 5१ 

लेखा-परीक्षत तथा सेखा-निर्देशवा ([॥॥०८०४ ० &००॥0 द06 #॥९००७॥/५) 
म्ल्र्‌ 

निरीक्षणा-निर्देशन ([)6007 ० ]फलणागा) च्ल्रै 
रमन्वय-निर्देशश (006८०7 ० (००४॥१४/णा ) बल 


सहायक नियस्त्रव-महालखा परीक्षर (85550 0००ए७एणील शा0 
2प्रपाण 50673) >२३ 
सहायक लेखाधिकारी (#$अ5था: #९०८०ण॥५ 0८5) मसः१० 
लेखब वर्गीय (१(॥0॥8020॥8/) गैर-लेखव वर्गीय सेवाओं वे प्नेक भ्रन्य सदस्य 
होते हैं! प्रधान कार्यालय के खगठन के अतिरिक्त, भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा 
विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के निम्नलिखित चार वर्गों में बटा हुम्ना है, भर्षा तृ-- 
(१) भ्ररैनिर लेखा-परीक्षक तथा लेखा कार्यालय । 
(२) डाक व तार लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालय । 
(३) रेलवे लेखा-परीक्षा कार्यालय, प्रौर 
(४) प्रतिरक्षा सेवा लेखा-परीक्षा वार्यालिय । 
पहले दोनो प्रकार बे क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित रूप से लेखा तथा लेखा- 
परीक्षा कार्यलिय हैं किन्तु भ्रन्तिम दोनो प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय वेवल लेखा-परी- 
क्षण का ही कार्य करते हैं। ब्रिटेन मे भारतीय लेखो के लेखा-परीक्षक (#09॥07) 
के कार्यालय तथा सयुक्तराज्य अप्रेरिका में लेखा-परीक्षक के कार्यालय भी नियन्त्रक 
महालेखा-परीक्षक के ही प्राधीत हैं! 


लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध मे विवाद 
(एणाधतणएटा३ए कप ४ ००॥) 
सोक-प्रशासन के विज्ञेपज्ञ पाल एच० एपिलबी ने, भारतीय भ्रश्यासत पर लिखे 
गये अपने दो प्रतिवेदवों मे, जोकि उन्होंने मारत सरकार के ससक्ष ग्रस्तुत क्ये , 
नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के कार्ये के महत्व वी ब्रातोचना की । उन्होंत कहा कि 
“भारत में नियन्‍्त्रक व महालेखा-परीक्षक का वार्ष एवं वडी मात्रा स ग्रौपनिवेशिक 
शासन ((०]०॥9] 70) का अ्रवशेषमात्र है। यह कार्य द्रिटिश शासन के मार्ग मे 
बाधक नही था, बल्कि यह उस झासन वा सहायक थ. तथा उसवा एक प्रभिन्न ग्रग 


लेखाकन तत्रा चेखा-परीक्षण श्प५ 


था । यह्‌ द्विटिए काल में सरकारी सेवाशों में काम करने वाले भारतीयों पर कड़े 
प्रतिबन्ध लणता था | ये भ्रतिबत्ध सरकार द्वारा ऐसे प्रशासन की स्थिति मे लगाये 
जाते थे जोकि मुख्यत पुलिस तथा कराधान [प७ए४7०) के कार्यों से सम्बन्धित थे 
और जिसका कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यो से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

स्वतत्नता के पहले ही दौर भे, भारतीय भत्नालम नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक 
की उपेक्षा करने लगे और यह दुष्यंबहार भ्रधिक स्पष्ट हो गया । वाद में इस स्थिति 
में पूर्ण सुघार किया गया, परन्तु इसी प्रक्रिया में पुराने श्रतिबन्धात्मक प्रभाव उप्त 
समय फिर उभर प्राये जबकि नई नीतियो के क्रियास्वय के लिए अधिक लोचशीलता 
की तथा उत्तरदामित्वपूर्णा विवेक के भ्रधिक श्रयोग की प्रावश्यकता थी । इस न सुधरी 
हुई स्थिति का निचोड़ यह है कि आज वियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक लोक-कर्मचा- 
रियो में निर्णय करने तथा कार्य करने के प्रति पाई जाने वाली व्यापक भ्रनिच्छा का 
एक भुएय कारण बना हुप्रा है ।” 

यह निरोधात्मक तथा निषेधात्मक प्रभाव नोकरशाही पर ससद के माध्यम 
से पडता है क्योकि संसद द्वारा छोटे-छोटे अपवादों तथा लेखा-परीक्षक के कार्य की 
ओर प्रत्मधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है*** ॥ 

इस सम्बन्ध मे निश्वय ही दोप ससद का है। इसने ससदीय उत्तरदायित्व 
के नाम पर लेखा-परीक्ष ण के महत्व को भ्रत्यधिक रूप से बढा चढ़ा कर व्यक्त किया 
है भ्रौर इसी कारण यह नियन्द्रक व महालेखा-परीक्षक के कार्यों की वैसी परिभाषा 
करने में म्सफल रही है जैसी कि संविधान के पनुप्तार करनी चाहिए थी । इस प्रकार 
जो स्थान रिक्त रहा, उसमें लेखा-परीक्षक ने अपनी स्थिति बदल ली | 

#निमम्त्रक व महलिखा-परीक्षक का कार्य वास्तव मे एक प्त्यन्त गहत्वपूर्णा 
बार्य नहीं है। तेखा-परीक्षक (#॥७५॥0:5) अच्छे प्रशासन के बारे में ग्रधिक नहीं 
जानते, और न प्रधिक जानने की उनसे भ्राशा ही की जा सकती है , उनकी प्रतिष्ठा 
भी उन प्रन्य लोगो के साथ ही सर्वोच्च होती है जोकि प्रशासन के बारे में श्रधिक 
नहीं जानते । लेखा-परीक्षक जो कुछ जानते हैं वह दे सेखा-परीक्षण (॥००/४४४)-- 
झ्रौर इसे प्रशासन (#0%0504000) नहीं बहा जा सकता , यह एक आवश्यक 
किन्तु अत्यन्त उत्साहहीन कार्य है जिनका स्वरूप सकुन्तित तथा उपयोगिता अत्यन्त 
सीमित है 7१ 

जहाँ तक एप्लिवी के विचारों का सम्बन्ध है, उनके अपने देश में भी उनको 
महत्व नहीं दिया जाता ! उनके ये विचार ठीक नही हैं। सरकारी धन तो एक 

) प्तावंजतिक घरोहर अ्रथवा न्यास (१708) है । इस घरोहर का दुस्पयोग नही किया 


4 ९७80 #ग्रागफादा।एक ॥॥ व्गा0॥, रिट१070 0 8 इएएए८ 
ु 9. 29-29. फज़्ण 
3 मी, ह70९09 एगाडजा( वा ७7 जैबशउकधदप0त २९-काथगन्रातत जी ]ततद्वाड 
ैपगपाऊ।208 5954 जग 'कल्एवो एट्ररिधापर 40 00%९०फल्‍्व!१ [तत्त्व बह 
ए०्णग्रणालग छब्ा४एच5९5, 3953, एक 27-28 42-43 





भष्६ सोर प्रशासन 


जाना बाहिए। प्रत. इसको सुरक्षा बा एएमाव साथन सेसा-परोक्षण हो है। मेशा- 
परीक्षण बा उद्देश्य यह नही होडा चाहिए शि यह छिद्ास्येपण को लिपेधात्मश 
हृप्टि से प्रशाधन जो देखे बत्रि उसे तो प्रशारान को ठोर प्रवार समभो वी 
निश्यवात्मर रीति से स्परहार बरता चाहिए घोर तद भपने निएंय देने घाहियें । 
*सभी मान्य जनगञो में, लेसा-परीक्षण प्रावरपर दोष (३८०८४७) ७॥) 
समभ बर ही भरने नहीं होता घरितु बह मृस्यशन मित्र समस्त जाता है जो प्रडिया 
सम्म्धी तथा तरनोड़ी झयदा प्रायंधिर प्रनिद्रमिताप्रों व भूलों सो मोर, जो 
उयवितयों द्वारा निर्णय के दोषों, प्रसाउधानी धौर वेईमानों मे कार्य व झ्ाशय दे 
हुप में होती है, ध्यान प्राइृष्ट बरता है। ऐणा-प्रीशए तथा प्रशासन मे पूरक 
योगो ((०८८श८त७७० एण॑७] वो सदर सिर प्रषाण वे रूप में रशेरार शिया 
जाता है बयोरि सरपारी यरत्र के सुचार सचालग थे लिए ये घनिदायं है।"! 
लेसा-परीक्षरा के दृष्टिकोण से भी पुननंयीजरए की प्राइइयव ता है। भूतकास 
में, लेसा-परीक्षण तदा प्रशासद ने एक दूसरे से बिह्लुल पुपत्‌ रट्रर दा किया है । 
दोनो में एर साप मिलने को, एर दूसरे श। र॒प्टिरोए। रूपभने को, भौए सबसे शथिए 
महत्वपूर्ण, शिवादास्पद विपयों गो रप्ष्ट बरने तपा सुघारात्मब बाय॑याइ्पाँ करने बी 
भोर परम ही भुशाव रहा है। इस र्पिति मे, सेखा परीक्षण को भपने प्रतिवेदनों मे 
अनेक ऐसे मामत्रे सम्मिलित बरन की प्रेरणा मिली जिनके बारे में रातोपजसंत 
स्पष्टीश रण तथा समायोजन वी धावश्यक्षा हो। दस प्रशार इस सम्दत्य मेंयह 
धारणा बनने लगी कि सेशा-परोशण का उद्देश्य प्रशासत को बरमियों को प्रदर्शित 
मरता है। ऐसी योजनाभो तथा प्रायोजनाभो ने सम्बन्ध मे भी तरनोडी प्ररति को 
भाषपतिियाँ उशाई जाती हैं शितका बार्याग्यय योपघत्रा, श्मता तथा साहपत एवं धीधता 
के साथ जिया गया है ।१ 
निष्फ्ष के रुप मे यह बहा जा सत्ता है शि पत्येश देश में महालेरा-परीक्षर 
थी नियुक्ति राससे भ्रधिर महत्वपूर्ण हल्पूर तियुग्तियों में से एक होती है ॥ प्रस्पेषन उत्तरदापी 
सरकार को इस पद के लिए उचित ब्यक्ति का खथन बरने मे विश्येष घ्यात मेच्द्रित 
करना चाहिए। विसी भी प्रकार मे दबाव से मुज़्ित तथा उस्तका भ्रतिब्रार बरने की 
योग्यता वा होना, इस उच्च पद ने लिए घत्यन्त प्रावरपर है। लेशा-परोशर में 
चाह दुच्च भो कमिया क्यो न हो, पर एपिसबो के प्रतिवेदन मे महालेसा-परीक्षर 
पर जिस प्रतार का दोषारोपण डिया गया है, लोरतन्त दे सभी हिर्तपरियों द्वारा उस 
पर दुष्स प्रशट किया जादेगा । 


॥ गज लिग्रख + हरे बेब बेटलपधापनबयतत, 9 5! 
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संसदीय वित्त समितियां 


(शरण ल्णशाए प्॥बाएंत) (०077/9९४5) 





ससद अपनी सार्वजनिक लेजा-समिति तथा झनमुमान समिति के द्वारा देश के 
वित्त पर अत्यन्त प्रभावशाली नियन््रण,लागू करती है। प्रव हम वित्तीय नियन्त्रण के 
पम्दन्ध मे इन दोनो समितियों द्वात रुम्पन्न क्यि जाने वाले कार्यों का भध्ययत 
करेंगे । 
सार्वजनिक लेखा-समिति 
(2909९ &९००४४५ (०एए॥४९) 

उत्तरदायी सरफारो वाले सभी देशो की वित्तीय व्यवस्थाभों में यह एक मान्य 
उपवन्ध (?7009007) होता है कि बजट के क्रियात्वय के पश्चात्‌ सोदो अथवा 
व्यवहारी का पुतरवलोकत किया जाता है| यह ठो स्पष्ट है कि विधान-मण्डल 
[[.८श5अप्रा०) को विशिष्ट कार्यों के लिए नियत घनराशियो पर मतदान की शक्नि 
देवा उस समय तक बिल्कुल ब्यर्थ है जब तक कि उसे इस बात की देखभाल करने का 
ग्रधिकार न प्रदान जिया जाये कि घन कार्यपालिदा (£६०००७४५६) द्वारा उन उद्देश्यों 
एवं कार्यों की पूर्ति के लिए व्यय किया भया है या वही जिनके लिए कि उस पर मत- 
दान हुआ था 4 ऐसी ग्रनुहूपता लाने के लिए सामान्यत यह योजना ग्रपनाई जातो 
है कि लोक-सेवको के एक ऐसे वर्ग द्वारा, जोकि व्ययक्रारक आ्रधिकारियों से पृथक 
व स्‍्वतन्द्र होता है, जोक लेखों कया एक पूर्रो एवं सतत लेखा-परीक्षण किया जाता 
है | ततश्चात्‌ ऐसे लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन, विघान-मण्डल की एक सपिनि साे- 
अनिक सेसा समिति के पास भेज दिया जाता है जोकि उसकी जाँच करती है मोर 
प्रपने निर्शेयी की सूचना विधान-मण्टल को भेजती है । 

भारत से, सार्देजनिक लेखा समिति का निर्माण प्रत्वेक वित्तीय वर्ष के लिए 
संसद के दोनों प्दनों द्वारा समरुक्त रूप से क्या जाता है! इसमें २२ सदस्य होते हैं 
जिनमे १४ लोकसभा से लिए जाते हैं शोर ७ राज्य-यमा से ॥ 

"एल ण शि०:वैएर 200 (०१07० 8757९5४' के ग्नुप्तार समिति 
क्य कार्य इस दिपय में प्रपने भाषको सन्तुष्ट करता है कि-- 

(क) लेखों मे घनराशिियों के जो सबितरण दिखाये गये हैं क्या वे घनराशियाँ 
उम्र सेवा अयवा कार के लिये वैधानिक रूप से उपलब्ध थी मथवा उस पर लागू 
होती थी जिस पर कि वे लागू झथवा भारित की गई थी ; 


45८ शोक प्रशासन 

(स] वया ब्यय उस प्राधित्ार के श्रनुर्य हैं जिससे वि उन व्ययों वा प्रशासल 
होता है, प्रौर 

(ग) बा प्रत्येव पुतत्रिनियोजन (6 8[॥00फागाणशा) रामये प्राधितारो 
द्वारा बनाये गये नियमो के झ्रतगंत इस सम्बन्ध मे जरिये गये उपवन्ध [ि०शभणा) 
ये भ्रमुसार दिया यया है) 

सा्जनित लेखा-समिति वे विस्नदिदित कतंव्य भी होगे +-+ 

(क) नियत्थव' व महालेखा-परीक्षत के प्रतिवेदन को हृष्टिगत रखते हुए उत 
लेसा विवरणों (80८गाथा। ण 2०००७॥७४) वी, जिसम कि राज्य निगमों (926 
(०फ००॥०४७ (जैसे मि वायु निगम वे दामोदर घाटी विगम श्रादि) भ्ौर व्यापार 
तथा विनिर्माण योजनाप्री एवं प्रायोजताप्रो (जैसे त्रि हिन्दुश्ताव घटील व शिद्ी 
पदिलाइगएँ झ्रादि प्रादि) की भाय तया व्यय दिखाये जाते हैं, तथा साथ दी साय 
उन थिद्ों प्रयवा तुलन पत्रों (8383706 $0९2($) एवं हानिनलाभ सातो वे विवरणों 
जी जाँच वरना जि-हू कि किसी विश्विप्ट निगम, ब्यापारिव सस्या प्रथवा प्रापोजना 
(९०००) प्री वित्तीय व्यवस्था का नियमन वरत वाले वैधानिक निपमो वे उपयन्धोी 
के प्रनुसार तैयार किया जाता हो प्रधवा राष्ट्रपति जिन्हें तैयार कराना भावश्यवा 
समझें । 

(ख) स्वायत्त सस्थाओं की शभ्राय तथा व्यय प्रदर्शित करने वाले उन लेखा- 
विवरणो वी जांच करना जिनता देखा परीक्षण भारत के नियन्त्रक व महालेखा- 
परोक्षक द्वारा या तो राष्ट्रपति ने निर्देशों वे प्रनुसार श्रथवा ससद वी सविधि 
(5।#०६८) द्वारा क्या जाए । 

(ग]) उद मामलों के सायध में नियत्तरर व महाजेखा परीक्षर के प्रतिवेदन 
प्र विचार करना जितके विषय म राष्ट्रपति उससे किसी भी भ्राय प्रथवा प्राप्ति का 
लेखा-परीक्षश करन प्रथा भण्डारो ($0705) तथा शेष मालों (900०७) मे” खातो 
की जाँच करने वी माँग करें । 

अपने कार्पों का निष्पादन करने बे लिए सप्तिति को यह शभ्रधिकार प्राप्त होता 
है कि बह व्यक्तियों को बुलबा सके तथा कांगजातों व अ्रसिलेखों की माँग कर 
सेके । यह प्रपने विचाराधीत लक्षो में श्रभिलिखित व्यय के सम्बन्ध मे व्रिभागीय 
प्रधिकारियों से प्रश्न पूछ सकती है । जय मन्‍्त्राबयों (१/(॥0828) श्रथवा विभागों 
[?क५कशाधगाक्षा।5) वे लेसा वी जाँद की जाती है तब उस सम्बन्धित मन्त्रातय के 
सचिव (56८०(७7८४) समिति के समक्ष उपस्थित होते है। सर्मि| की जांच उप्त 
सामग्री पर भाषारित होती है जोकि नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की 
जाती है । नियन्त्रव व महालखा-परीक्षर समिति के प्रयत्नो म॑ सहायता पहुंचाने के 
लिए उम्रको वैदर्का सम स्वेय उपस्थित हाता है । वह समिति का मुल्य कार्याधिकारी 
ब्यक्तित, मादर्शेक तथा मित्र होता है। वह समापति (एक पाण४०) वा, जोकि 
॥ छ४७ 0६ ९४०८००८७१६, ९७१६ 308 (3 





संप्तदीय वित्त समितिया भ्र्षह 


निपठाये जाने वाले मामलो की बारीकियों से सामान्यत ग्रममिन्न होता है, दायी 
हाथ होता है | वह ऐसे उपयोगी प्रशती का भी सुझाव देता है जोकि समिति वे 
सदस्यों द्वारा साक्षियों (१४॥725825) से पूछे जा सकते है इस प्रकार सावंजनिव 
जेपान्सभिति तथा निफलत व मद्ालखा-परीक्षय पूरव (0णएए|ए४०४५) योग 

प्रदान करते हैं । 
समिति का मुख्य वार्य नियन्त्रव व महातेसा-परीक्षक के प्रतिवेदन (९९०७०) 
की जाँच बरना है जिससे कि इस बात का निरचय हो शाके कि धराद द्वाया स्वीशत 
धन सरकार द्वारा “मामा डी परिधि के ग्रन्तगंत” व्यय किया गया है या नहीं। 
साक्षियों व प्रमाणो की जाँच के पश्चात्‌, सम्रिति भ्रपना प्रतिवेदव तैयार करती है जो 
कि संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । समिति की सिफारिश सरवार द्वारा बिता 
फिसी हेर-फर के स्वीकार तथा कार्यान्यित सी जाती हैं। जब कभी सरकार के पास 
समितति द्वारा की गई सिफारिशों से मतभेद के कारण होते है तो ऐसे कारण समिति 
के सामते रखे जाते है। सम्रिति सरकार के विचारों को दृष्टिग्त रखकर मामले पर 
पुनविचार बरती है प्ौर फिर दा तो प्रपनी प्िफारिशों मे सज्ोधन कर देती है प्रयवा 
उन पर हढ रहती है। मतभेद सामान्यत इसी रीति से दूर कर लिए जाते हैं पौर 
जहाँ तक भी सम्भव होता है इस सम्बन्ध में सममोौता कर लिया जाता है। यदि 
कार्यंपालिका तथा समिति इस विषय मे विसी समभौते १र नही पहुँचते तो श्रत्त भे 
मामला ससद के सामने रखा जाता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा अवध प्राज तक वी 

आया नही है। 
इस समिति की साप्रात्य ग्रालोचना यह वी जाती है कि इसका बार्य दव- 
परीक्षा [20#-70/थ॥) करना है । इस परीक्षण से कोई मतलब हल नहीं होता 
क्योकि एक बार घन जब गलत तरीके से व्यय कर दिया जाता है तब उसके परचात्‌ 
उसे बापिस नहीं लौटाया जा सकता । परन्तु इस सम्बन्ध मे यह तक दिया जा सकता 
है कि शउ-परीक्षा की भी श्रपती निजी उपयोगिता होती है। "यह सप्प अपवा कान 
ही, कि एक ऐसी समिति भी है जाति किये गये बाय का सूद्ष्म-परीक्षण करेगो, 
कार्यपालिका की श्चिथिलता प्रथवा उपक्षा पर'“एक बडी रोक सगाता है।यह 
परीक्षा यदि समुचित रीति से को जाती है तो इसस प्रशासन की सामान्य कार्यक्षमता 
मे वृद्धि होती है । समिति हारा की जाते वाली परीक्षा भावी प्रनुमानों तथा भावी 
नीतियों (0४७४६ ए०८८८5), दोनों के लिए हो ९क मार्म-दर्शधक के रूप में भी 
ऊामप्रद हो एनरी है ४! झाजलिक सेल्स यो उपयेशिता केयर्स इत काएए 
ही समाप्त नहीं वी जा सकती चूंकि इसका कार्य शव-यरीक्षा करना है। यह तथ्य 
ही जि धन के व्यय होन के पश्चात्‌ कोई लेखों झयवा खातो (॥००००४७) की जाँच 
बरेगा, सवारी ग्रधिकारिया को सावधान रखता है इत प्रतिवेदतों के सम्दस्ध में 
॥ $एच्च्टी९$ छाए फ्रापाए 88 0 ९५ #5४8 ८४३४४ 595७३ ६७० ९, & (८ #फुत, 
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सद ने प्रति वार्यपरालिया की उत्तरदायिता (7007907॥)) का श्रमाव यह होता 
है कि वित्तीय प्रशासम वी कार्य कुशलता बढ़नी है 


हिप्तर्थ वे हप में बहा जा सवता है बिः समिति वे बाय इस प्रवार हैं। 
प्रथम तो, इस विषय में प्राध्वहत होना कि धन सराद वी इच्छ्धानुसार व्यय जिया गया 
है ; दूसरे, इस विषय में झ्राइवरत होता कि व्यय वरते घमय पर्याप्त सितब्ययता को 
ध्यान रखा गया है , भ्रौर तीसरे, सभी दित्तीय सामत्रों मे लोवलतिवता (2006 
ग्रर09॥9) के ऊचे स्तरा को कायम रखना । समिति वा नियल्तरण एवं विशेषज्ञ का 
नियन्वणा है वयाकि मह एवं ऐसे दक्ष एवं विशेषज्ञललेखापरीक्षण वा धरूर्णा उपयोग 
दारती है जिसके दहेदय इसके श्रपने उद्देश्य से ठाल-मेल खाते हैं | इसबे प्रतिरिबत, 
समिति का नियन्त्रण मुख्यत एढ वित्तीय तियन्त्रणा है। इसका मसुध्य कार्य लेखा- 
परीक्षण (॥४४॥) की जांच करना है। थासू व्यय वी जाँच-पडताल से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं हाता । इसका नियन्त्रण! तो न्यायिक (#00/८») होता है। कानून 
विल्वुल स्पष्ट हावा है, विभागो के विगत कार्य स्पष्ट होते हैं भौर सदस्यों को यह 
निश्चय करना होता है हि कानून ठथा विभागों वे दियत बार्य (235६ 8०॥075) एक 
दूमरे से मेल खाते हैं या नहीं ॥ यह एक तिर्देतीय ठियल्त्रण होता है। प्रास्टिन 
चेम्बरतेन ने इस समिति का वरशेन इन शब्दों से किया है : “यह न्यायाधीशों वी एक 
समिति है” जोकि प्पने कार्य के समय सभी दलीय विचारघाराधों को एक और 
रख देती है ।' “अपने इन्हीं गुणों के कारण सार्दजतिक लेसा समिति ने मफ़लता 
प्राप्द बी है। लेखा-समिति वो विशेषज्ञ एवं दक्ष होना ही चाहिए बयोजि' इसको 
अनेक जटिल एवं तकनीकी प्रझतों से निवटता होता है दया विश्येषज्ञी है! साथ उन 
पर धाइ-विवाद करना होता है। पदि इसे लेखा-परीक्षण के निष्कर्यों वा सर्वोत्तम 
रीति से लाभ उठावा है तो इसका नियन्त्ग्य मुख्यते वित्तीय नियन्त्रण ही हाना 
चाहिए । इसके न्यायिक तथा निर्देलीय होते की स्थाति प्राप्त करने वी सामथ्यं का 
अर्थ यह है कि यह एक ऐसे विश्वास, निश्चित तथा प्रमाव के भाय बाय बर 
सकती है जिन्ह कि राजनीति से सम्बद्ध निक्रायों (80529) से श्राप्त करन की ग्राश्ा 
नहीं वी जा सकती।।““““7/ भारतीय लोक लेखा समिति व भी निईलीय होने को 
ख्याति श्राप्त की है और इसस विता किसी भय पग्रयवा पक्षपात के, भारत सरकार 
के विभिन्न विमार्णा सै सम्बन्धित व्यय की झवक प्रनियमितताओों का उल्लेख 
क्या है। 
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समदीय बिल समितिया ५६१ 


समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों 
[रिएणकिाए रि००णायरालाएंद्वाणाड रण 6० (0गरणा००) 

सेफो (8॥०००७०७) तथा सेस-परीक्षण (8०१५) की पृथरुता के सायत्य 
* मे सार्वजतिक सेसा समिति ने यह विचार ध्यवत किया: “राजकोपीय वियन्त्रणु 
के इस प्रश्त पर विचार करते समय, रामिति बुछ ऐसे स्थानों की प्रचलित व्यवस्था 
का भी उल्लेख करना चाहेगी जहां कि भारतीय लेखा-परीक्षण विभाग के कार्यालयों 
पर धूर्व-लेसापरीक्षण (97६-5५७५॥६) का सवालन वरने तथा प्रदायमियाँ झ्रषवा 
भुगतान (03970९03) करने के उत्तरदायित्वों वा भार भी डाल दिया गया है। धन 
के भुपतात करने तथा प्रारम्भिक लेछे रसने का कार्य वार्यंप्रालिका के प्राषिकारियों 
(छ56९८७७४६ 8५५७०८७८५) का है, गौर यह बात सर्वदिदित है तथा सार्दलौकिक 
रूप से स्वीकार की जाती है. कि मुगतातो भ्रथवा प्रदापणियों का लेखा-परीक्षए करने 
, बाला प्रभिकरएण (8०7८५) उस गभिकरण से पूथक्‌ सथा स्वतस्त्र होना चाहिए 
जिसे कि सवितरण तथा भुगतान बरने होते हैं बयोकि इन कार्यों को सयुवत करने से 
सम्भावना यह है कि जाससाजी तथा गवत करना सुविधाजनक हो जागेणा प्रौर 
उतना प्रवाश मे भ्राा भी कठित हो जायेगा । इससे महालेसा-परीक्षक की स्थिति 
बढ़ी उसभलपूर्ण तथा नियम-विरुद्ध हो जाती है प्रत. भारतीय लेसा-परीक्षण 
विभाग को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाना मौलिक तथा सेद्धान्तिक हृष्टि 
से गलत है। लिपत्कक वे महालेखा-परीक्षक ने समिति को छूजित कर दिया है कि 
यह तथा उम्तके पूर्दवर्ती श्रधिवारी (2०५००६४४०१६) समय-समय पर सरबार से 
इस बाद का विरोध करते रहे हैं बिः उसके विभाग बे पूर्व-लेखा परीक्षण तथा राज- 
कोपीय भुगतान के लिए उत्तरदायी बताना भ्नुवित तथा पनुपयुव्त है, प्रोर इस बाल 
का दबाव डालते रहे हैं कि उराको पूर्य-लेखर परीक्षण तथा भुगतान करने के कार्य से 
मुक्त कर दिया जाए । राबंधानिक दृष्टि से यह कार्य उसके विभाग के बर्सुब्यों कौ 
परिधि से पूर्णतया बाहर है । परन्तु दुर्भाग्यवश विभिस्त सरकारो ने न तो इस कार्य 
की पनुपयुवतता को ही श्रनुभव किया है घोर न दस व्यवस्था के जोजिम को ही 
रामझा है, भतः इस माह नई दिल्‍ली राजकोप की स्थापना के अभिनव उदाहरण की 
छोड़कर, सरकारों ने नियन्त्रक व महलेधा-परीक्षश के सुझाव को ढार्यान्वित नहीं 
किया है। समिति तियत्तक य महालेखा-परीक्षक के इत विचारों का पूर्ण समर्थन 
करती है कि उनके विभाग को बिना जरा भी देरी किये इस कार्य श्षे मुकत कर दिया 
५ जाना चाहिए, भौर यह सिफारिश करती है कि सम्बन्धित सरकारों द्वारा दस सदश्य 

जी पूर्ति वी दिख्ला में शीघ्र पग उठाये जाते चाहियें (7! 
व्यय पर समुचित राजकोपीय निमन्‍्त्रण रखने के लिए रामिति ने भन्य महत्व 
पूर्ण सिफारिश भी की समिति ने यह बहा कि “इस बात के विषय से झआइबरत होने 
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के लिए, कि अनुमोदित प्रनुदातों (0॥5) तथा रागद द्वारा किये गये विनियोगनों 
(#फए०्फा।क्षाणा पे भ्रधित व्यय नहीं विये गये हैं, राडवोपीय नियन्त्रण वी एक 
सम्तोषजनत्' व्यवस्था वे भत्यन्त शीघ्र सायू किये जाने वी आवश्यकता है। यह बडी 
अनुचित वात है कि नियर्त्रक थ महानेखा-परीक्षक शो संघ तथा राज्य सरकारों हे 
लेखो थे. सक्‍लन वा तपा उनके ही लेता परीक्षण वा भी उत्तरदायित्व सौंपा 
जाये ९” समिनि न यह सिफारिश नी दि ' वेन्द्र सरवार थो चाहिए कि वह जब 
राज्यों को बाधित भनुटान दे तव उन दक्षाप्रों एव धर्तों वा भी स्पष्ट छप से उल्लेस 
फर दे जिनवे प्रन्लर्गत तथा जिनती पूर्ति बे लिए उत प्रनुदानों का उपयोग किया 
जाना चाहिए, जिससे कि भ्रन्य प्रनचाहे कार्यों में पनुदानों के अस्तरित क्ये जाते का 
भय न रहे, तथा लेवा-परीक्षण करन बाद प्राधिकारियों को इस बात वी जाच बरते 
में कोई कठिनाई न हो कि व्यय प्रनुदान की शर्तों तथा उद्देश्यों वे प्रमु्प किया गया 
है या नही ।” * नियन्‍्त्रव' व महातेखा-परीक्षर वो यह भी अ्रधिकार प्राप्त होना चाहिये 
कि वह राज्य द्वारा सरक्षण प्राप्त व्यापारिक रास्याप्री वे व्यय बा भी लेखा-परीक्षण 
कर सके, चाहे उनका नाम कुछ भी क्यों न हो, क्योकि न उनवा वित्तीय-पोपण सचित 
निधि ((०॥5०॥6४/०4 ७॥0) से ही किया जाता है।” 

' सरवारी श्रौद्योगिक ब्यवसायों थे प्रवन्‍्ध बे लिए नियमों (007002॥05) 
की स्थापना ससद द्वारा पारित क्ये गये प्रधिनियमा (8०७) की सत्ता के प्रन्तर्गत 
बी जानी चाहिये ।” 

' लेखा-परीक्षण विभाग (8॥०७८॥६ 0८9थ0॥०८३१0 यो धूर्व-लेखापरीक्षण तथा 
भुगताद बे बाय से भुक्त करने के लिए सम्बन्धित सरबारों दास दीक्षणामी पण 
उठाये जाने चाहियें ।” सार्वजनकि लखा समिति वी ये भम्ू्य सिफारिशें जब लागू 
बी जायेगी तब लोक-व्यय (2७७॥० एचए०॥0/८्य०) पर समुचित राजक्ोपीय 
स्थापित हो जायगा । 


बनुमान समिति 
(छ800७0८5 (:०णराएं९९) 

एक प्रन्य समिति जोकि ससद के उत्तरदायित्व पर वित्तीय नियन्त्रण लागू 
करती है, प्रनुमान समिति है। 

अनुमात समिति सदन (70755) के तोौस सदस्यों कौ मिलाकर बनती है 
जिनका निर्वाचन प्रतिवर्ष विया जाता है। इसका मुत्य कार्य व्यय मे सितव्यवता 
[80०0०] लाने के सुक्राव देना है अत इसे “सतत मितव्ययता समिति" 
[0०॥80००$ 80०0०7५ (०घघ॥॥!(६८) कहा जाता है | इस समिति का सरकार 
की मीतिं से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसका काम इस विषय में भराश्वस्त होता है 
कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के ढाचे के भ्रन्तगंत सरकार के उद्देश्यो की पृतति के 
लिए न्यूनतम व्यय ही किए जाए। समिति का वास्तविक कार्य, सरकार दी नीति 


स्श्तदीय वित्त समितियाँ श्ध्र 


तथा उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए जितसे कि उसका कोई प्रम्बन्ध नहीं है, इस 
सस्वन्ध भे सुझाव देता है कि उत्त नीति तथा उसके उद्देश्यों को सरकारी साधनों का 
न्यूनतम ध्यय करके किस प्रकार क्रियान्वित तथा पूर्णों किया जा सकता है। 

प्रनुमात समिति के कायें इस प्रकार हैं -- 

(१) इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट देवा कि अनुमानो से निहित लीतियो के अनुरूप 
क्या क्या मितव्ययताए समठतात्मक सुधार, कार्य कुशलता श्रथवा प्रशासनिक घुधार 
लाए जा सकते हैं । 

(२) प्रशासन में कायं-कुशलता तथा मित्रव्यवता लाने के लिए प्रचलित बीति 
कै स्थान पर किसी पझ्रत्य वीति का सुझाव देना | 

(३) इस बात को जांच करता कि प्रशाप्तकीय क्रियाभ्रो के सम्पादन में जो 
धन लगा हुप्रा है वह्ट श्ननुप्तानों म निहित नीति को सीमाओं के प्रन्तगंत है या तही । 

(४) प्रनुमानो को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की विधि के सम्बस्ध से 
घुझाव देना 

पह एक या एक से अधिक उप समितियों (890 ए०७97॥0६८७) की भी 
तियुवित कर सकती है। श्रत्येक उपसमिति को प्रविभाजित समिति की शक्तियाँ 
प्राप्त होती है। ये उप समितियाँ ऐसे किसी भी मामले की जाँच करती है जौकि 
उनको सौपा जाता हे, सौर इन उप समितियों के प्रतिदेदनो ((९८००:७) को सम्पूर्ण 
समित्ति (५४/॥०॥६ 0०४॥॥६७) वे प्रतिवेदनों के सहृश ही माना जाता है, बशर्ते 
कि वे सम्पूरा समिति की किसी बैठक में अशुमोदित कर दिये जायें । इस शक्ति का 
प्रयोग भ्रनेक ग्रवसरों पर किया जा चुका है, उदाहरण के लिए, जब प्नुमान समिति 
को उत्पादन मस्तरातय ()ह।॥४) रण ॥४०4५८४॥०॥) के अन्तगंत विभिन्न; राष्ट्रीय 
उद्योगों के प्रनुमानो की जाँच करदी थी तब भतेक उप-सम्रितियों वी निगुवित की 
गई थी भौर एक-एक विशिष्द उद्यम एक-एक उप-सम्तिधि को सौंप दिया थया था| 
उप समितियों की पद्धति कार्य-कुशलता बढाने वाली है। झोर इसके ग्रच्छे रचनात्मक 
परिणाम निकलते हैं। 

समिति सरकारी प्रधिकारियों से सुनवाई करती है और परीक्षणाधीन अनुपानो 
से सम्बन्धित भन्य गवाहियाँ लेती है। पह एक प्रश्तावली तैयार कर सकती है जिप्के 
प्रश्नों का उत्तर विभागोय प्रध्यक्षों को देना होता है। यह विभागीय अधिकारियों से 
कोई भी चार्ट व आँकड़े आदि माँग सकती है । 

इसके प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिशों के रूप 
में होते हैं। सरवार इन सिफारिशो को स्वीकार कद सकती है अथवा उनको न 

वीकार करने के कारण दे सकती है। ऐसी स्थिति मे, यदि समिति प्रपनी पहली 

पफारिशों की ही पुन पुष्टि कर देती है तो उस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ससद 

" छोड दिया जाता है । तथापि, व्यवहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नही दी जाती 
। उक छणे० ३0 





भ्श४ लोक प्रश्चासत 


प्रौर पारस्परिव विचार-विमज्ञ द्रारा ही मतभेद दूर कर लिए जाते हैं। जैसी हि 
लोव-सदन (00५७ ० 0०05) में भी पद्धति है, प्रमुमान समिति के प्रतिवेदनो 
पर भ्रौपचारिक बाद-विवाद (ह0प्राओं 6०09(८) नही विया जाता । सदस्य प्रतिवेदत 
पर या तो बजट पर सामान्य बाद-विवाद बे रामप विचार बरते हैं प्रथवा उस श्षमय 
जवदि सम्बन्धित प्रनुमान विचाराधीन होते हैं। प्रनुमान रामिति ने लोव-निधियों वा 
बुशल तथा मितब्ययी उपयोग बरने ये सम्बन्ध में बुछ पत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिश 
की हैं। भनुमान समिति ने प्रशासकीय, वित्तीय तथा प्रन्य सुधारों पर प्रपने नये 
प्रतिवेदन (१६५३-५४) में निम्मलिसित सिफारिशं बी -- 


“किसी भी योजना को प्रारम्भ बरने से पहले, उसका समुचित रीति मे 
निर्माण विया जाना चाहिए भौर इस बात वा भी निश्चय किया जाना चाहिए हि 
योजना वे लिए जितनी धनराशि यी भश्रावश्यक्ता है वया वह उपलब्ध है ्रथयां 
उपयुक्त समय पर उपलब्ध यो जा सतती है। योजनाप्रो तथा श्नुमानों वा 
ब्योरेवार पूर्ण हिसाव लगाया जाता घाहिए जियये हि विच-सखालय (00509 0 
00900) उस योजना वा प्रनुभोदन बरने तथा वित्तीय सहमति प्रदान बरने में 
समर्थ हो सके ।” 


“जब वित्त-मस्प्रातय द्वारा वित्तीय हष्टिरोण रो,योजना ($ल0८॥८) पर घह- 
मति प्रदान बर दी जाय, तो उप्तवे पश्चात्‌ उस योजना के ब्यौरेवार कार्यान्वय तथा 
उस सम्बन्ध में धन व्यय रूरने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासवीय मन्त्रालय का 
होना चाहिए तथा उसे यह श्रधिवार भी प्रदान जिया जाना चाहिए कि बह योजना 
के उप-प्चीपंवो के भ्रस्तगंत घनेराशियों मे उस सीमा तक हेर-फेर प्रथवा रद्दोगदल कर 
सके जहाँ तक कि कुल लाशत-व्यय पर इसका ढोई प्रभाव मे पड़े ।/” 

प्रशासकीय मम्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालप द्वारा योजना का पनुमोदत किए जान 
के पश्चात्‌ उसत्रो सम्बद्ध मन्‍्त्रालय वे वजट प्रनुमानो में सम्मिलित कर लिया जाना 
चाहिए ; भ्ौर उसके बाद फिर जब तक कि योजना वी दुल धनराशि में ही वृद्धि न 
हो तब तक योजना के विभिन्न उप-द्यीपंको के अन्तर्गत पुनविनियोजनों पर कोई ब्रति- 
रिक्त श्रनुमति भ्रथवा प्रतिवन्ध मही होना चाहिये। यदि योजना का पुनर्वालोकन 
करता पड जाये और उसके लिये भौर भ्रतिरिक्त धनरात्षि की प्रावश्यक्ता हो, तो 
उस स्थिति मे योजना वी उस प्रावश्यक ग्रतिरिक्त धनराशि को बजट प्रथवा भ्रन- 
पूरक भनुदानों में सम्मिलित किए जाने से पहले वित्त-मन्त्रालव की सहरति प्राप्त कर 
लेनी चाहिये । 


प्रधिकाश योजनाएं (5८०5) ऐसी होती हैं कि प्रारम्भ में अर्थात्‌ निर्माण 
के समय उनके सभो पहलुमो पर विचार नहीं किया जाता प्रौर फिर योजवाप्रो बे 
प्रारम्भ होते के पदचात्‌ प्रशास्कीय मन्त्रालय झपने विवारो में वृद्धि, परिवर्तन ग्रथवा 
उतका पुन्ननिर्माश करते है। समिति के मत मे, यह एक ऐसा तत्व है जिससे अत्यधिक 


संत्दीय प्रित्त समित्ियाँ भ्ध्ष 


देरी तथा प्रपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है और इसके कारण ही वित्त-मत्त्रालय द्वारा 
सम्रय-समय पर सूद्म-परीक्षणा ग्िया जाना ग्रावश्यक हो जाता है । 


“वित्त मस्त्रालय मे वाम के जमाव वो समाप्त करने के उद्देश्य से तथा 
उसको प्रस्तावों पर प्रभावशाली नियस्थस लागू करने के योग्य बताने के उद्देश्य से 
भी, प्रदयत प्रावश्यत है हि सम्बन्धित प्रशासक्रोप मन्‍्तालय कम से कम एक 
बर्ष पूर्व योजनाएं तैयार करें, हां कुछ अ्पवादभूत परिस्थितियों की बात दूरारी है 
जहाँ की योगना के तत्काल प्रारम्भ किये जाने की भ्रावश्यवता हो और उस पर पहले 
विचार कर सकता भ्रथवा हिसाब लग्राना स्मव न हो ।” 


इसी प्रकार द्वितीय लोक-सभा की अनुमान-समिति ने बजद सम्बन्धी सुधारों 
के विपय भ प्रस्तुत किये गये अपने बीस प्रतिविदत (१६५७-५८) में ये प्लिफारिशे 
की -- 

"वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ पहलो प्रवतूबर से किया जा सकता है। यह व्यवस्था 
हो सतती है कि दजट श्रगस्त मास के मन्तिम पक्ष में ससद में उपस्थित किया जाप 
श्रौर सितम्बर के भ्रन्त तक उस पर मतदान हो जाएं। बाञ्छनीय यह होगा वि वित्तीय 
बे के पहली भ्रवतूबर से प्रारम्भ वरने के सम्बन्ध में कोई भी कार्येवाही सभी राज्य- 
सरवारो थे परामप्न ते की जाये ।” 


“यह प्रत्यन्त भावश्यक है कि प्रशासकीय मत्त्रालय भ्रपती-भ्पती योजनाप्री 
को बजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त-मम्त्रालग के समक्ष केवल तभी प्रस्तुत करें 
जब कि उन सभी सम्बन्धित ब्यौरो (0008॥$) का हिसाब लगा लिया जाए जोकि 
एक विशिष्ट योजना वो स्पष्ठ रूप से यमभने के लिए श्रावश्यक हो । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए दूरदर्शी योजनाग्रों को तेयार करने की प्रक्षिया पूरे वर्ष भर जारी रहनी 
चाहिए जिससे कि बजट की तैथारी के समय होने वाली काम वी भीड को कम किया 
जा राके ॥! 

“यह भ्रावद्यक है कि एक ऐसी कार्य-विधि (?70०८4०८८) श्पनाई जानी 
चाहिए जिसमे कि बजट के पश्चात्‌ अतिरिक्त अनुमति कौ आ्रावश्यकता को समाप्त 
किया जाए झौर जिपमे राज्य-सरकारों सहित विभिन्न सक्ता्ो को यह भ्राश्वासन 
दिया जाए कि प्रतुमोदित उद्देश्यों के लिए उपबन्धित घदराशियों के सम्बन्ध में, 
खिला व्यय की हुई धनराशि प्रायामी वित्तीय वे के लिए उपलब्ध रहेगी ” 

“यह वाज्छतीय है कि सरकार जब भी उघार ले तमी प्रत्येक समय ससद 
की उसकी सूचना दे । इसके घतिरिक्त, वैयवितक उघार (7शठेधश ७००97 8) 
के विवरण की सूचना भी ससद को, बाजार जाने के पहले तथा बाद मे, दोनों समय 
दी जानी चाहिए ।” 


५६६ सोक प्रशासत 


“यह भी प्रावश्यक है वि सरवार बजट रास्वन्पी ग्रापविधियों तथा कार्य- 
वाहियो वा सतत रूप से पुनरावलोकन करती रहे जिससे कि जहाँ एक भौर वे प्रन्य 
देशों भे की गई प्रगति से पीछे न रहे, वहाँ दूसरी भ्ोर वे इस देश की प्राधिव तथा 
अन्य विश्विप्ट लक्षणों को भी हृष्टियत रखें ।" 

इस प्रकार इन दो समितियों मे माध्यम से सप्तद द्वारा प्रभावशाली वित्तीय 
नियन्त्रण! लागू किया जाता है । 


भाग ४ 
नागरिक तथा प्रशासन 


(णापवटदार दारए0 ठ500प58एए5770) 


३४ 


प्रशासन पर विघायी नियन्त्रण 


(.6टडठ3]87४8 (:ग्रा70! (0ए९€/ 2 ता णा ) 





प्रशाप्तन के सम्दत्ध मे विधान-सण्डल के योग का अध्ययन क्ये बिगा लोक- 
प्रशासन का अध्ययन अपूर्ण ही है । लोक प्रशासन के सम्बन्ध में विधात-मण्डल 
(7.८854ए८) के महत्वपूर्णा कत्तंव्य निम्त प्रकार हैं -- 

(१) विधान-मण्डल ही इस वात का निश्चय करते है वि राज्य को क्‍या क्या 
कार्य करने होंगे और वे कार्य क्िन किन ब्रसिक रगो को सौपे जायेंगे। विधान-मण्टल 
स॒विधियो (880/८5) के द्वारा मूल नीतियो की मुख्य रूपरेखाए निर्धारित करते है 
और सगठत, अधिकारो, कर्त्तब्यों तथा प्रश्मासवीय प्राधिकारियों द्वारा श्रपनायी जाते 
वाली कार्विधि (एए०८(७६) को रीतियो की ब्यास्या करते हैं । विधात-मण्डल 
काबूद बताता है और प्रद्ासकीय प्राधिकारियों की सीमा्रो तथा उनके कार्यो का 
निर्धारस्प करता है । 

(२) धिघान मण्डल ऐसी णा्तों के अन्तगंत जिन्हे कि वे उपयुक्त समभत्ते हैं, 
वित्त की व्यवस्पा दरते हैं। यिधान मण्डव धद प्राप्त करन वाली तथ! व्यय की 
स्वीकृति देने वाली चत्ता (#ण१नगऊायरट्ठ ब0 +9०५-हगव्याआा शए००७५) है 
यह विभिन्न प्रशासकीय कार्यों के लिए धन को व्यवस्था वरता है श्रौर भिन्न-भिन्न 
प्रशासकीय विभागों द्वारा किये शान याले व्यय की वैधता (7.८४७॥/५५) तथा उपयुक्तता 
का प्राइवासन देता हैं । 

(३) विधान-मण्डल स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण (800॥0) के माध्यम द्वारा ध्यय 
पर नियस्तण लगाते हैं। विधार-मण्डल प्रत्येक प्रशासकीय कार्य-क्रम के लिए घने 
का विनियोजन करते है श्रौर लेखा-परीक्षण के द्वारा वे इस बात का पग्राइबासन देते 
हैं कि प्रशासकीय प्राधिकारियों हारा घन का समुचित उपयोग क्या गया है। 

(४) डिघान-मण्डल कशी-डझ्थी कार्यविधियों अथवा प्रक्रियाओं का भी 
निर्धारण करते हैं , विशेषकर तव, जवक्ति उनसे महत्वपूर्णो वैयवितिक हित प्रभावित 
डीते हो / 

(५) विधान-मण्डल प्रद्यासकोय प्राधिकारियो को शकितिया प्रदान करत हूँ 
और उत शक्तियों के प्रयोग पर ऐसे ग्रत्चिवन्‍्ध लगाते हैं जिन्हें कि वे ठीक समभते 
है । विधान-मण्डल के अधिनियम (/ै०४५) उन जझवि यो की सीमाझो का निर्धारण 


६०० झोक प्रशासन 


करते हैं जोडि प्रशासरीय धरमिवराणों द्वारा प्रयोग वी जा सकती हैं ; ये प्राय; उन 
गवितया हे प्रयोग वी रीति का भी निर्धारण बरते हैं। 

(६) विधान-मण्डल प्पनी समितियी वे द्वारा किसी भो प्रशासवीय झभिक रण 
(#&९८१९५) वी वाएं-प्रणाली वी जाँच-पडताल वर सबठः है। 

(७) विधान-मण्डल में वियादों तथा प्रलोचनी के द्वारा सदस्यों को एक 
प्रन्‍्य प्त्यन्‍्त महत्वपूर्ण घवसर प्रदान त्िया जाता है जिससे वि वे प्रशासन को उत्तर* 
दाथी ठहरा सके । 

दिपान-अण्डव एक निषन्पणत्रारी सत्ता है जिसवे प्रति मुख्य वार्यप्रालिका 
(का ए६९८ए७९९) तथा प्रशामत्रीय झणिवरण उत्तरदायी होते हैं. ! इसे झवेव' 
ऐस प्रवसर प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा यह जान सकता है जि लोक-प्रशामव भपने 
करत ब्यो का तथा इसकी पाज्ञाप्रों वा वहाँ तक पालन कर रहे हैं ! 

वाधिक बजट-विवाद, प्रस्नोत्तर ([#धफुलॉआएा5) तथा कार्प-प्रालिका से 
प्रश्य व लेखा-परीक्षण (&0००॥] प्रादि--गरे सद विधान-मण्डल वो श्राप्त होने वाले 
ऐसे प्रव्नर हैं जिनके द्वारा वह प्रशासरत पर नियन्त्रण लागू करता है । 


भारत मे प्रशासन पर संसदीय नियन्त्रण 
(श9पफशाहा) (0000 0567 0 तग॥$04707 गे। ॥99) 

ग्रल्य जिरयी भी विधान-मण्डल के सरान भारतीय ससद (02 रिथव!3- 
गाथा) के तीत मुम्य कार्य हैं* वानूत वनादा, वित्त की व्यवस्था करना तथा 
प्रशायन का पर्यवेक्षाण ($0फध५७३७०॥) करना । भारत मे ससद मन्त्रियों (9॥$0$) 
के माध्यम से प्रशाप्क्रीय भ्रधिकारियों पर नियन्त्रण लगाती है। मन्‍्त्री प्रपने-प्रपने 
विभागों (00फथ/॥06003) के वार्य-सचालन दे लिए ससद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 

प्रशासन पर नियन्त्रण लगाने के लिए ससद निम्नलिखित उपाय काम में 
लाती है --+ 

(१) ससद के सदस्य मल्त्रियों से उनके विभागों के वाय-सचालत के बारे भे 
प्रश्न पूछ सकते हैं । 

(२) सत्त्सदस्थ किसी भी विभाग को वाये-प्रराली प्रर वाद-विवाद तथा 
तर्क-वितर्क कर सकते हैं 

(३) स्ा्दंजनिक महत्व के किसी भी मासले पर स्थगन-पस्ताव [१०0०7 
लि #0]०एघएथा।) सदस्यों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा वे 
किसी भी विभाग के कार्य-सचालन पर विवाद कर सकते हैं! 

(४) सार्वजनिक हित (एगए॥४० प्र/धव४) के किसी भी मामले पर वाद- 
विवाद किया जा सकता है ।? 
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प्रशासन पर विधायी वियन्त्रण हु 


(५) अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्द के मामलो पर अल्पकालीन याद-विवाद 
किया जा सकता है ।? 

(६) सदस्य अत्यावश्यक सादे जनिक महत्व के मामलो की ओर मन्तव्रियो का 
ध्यान आाकपित रुर सकते है ऐं 

(७) असन्तुष्ट सदस्य किसी मन्‍्त्री ग्रथवा पूरे मन्त्रि-्मण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव ()[०0०॥ ० 207-००7॥४८४९०) रख राकते है । 

[5) राष्ट्रपति के अ्रभिभःषण पर वाद-विवाद किया जा सकता है। 

(६) विधेयकों (05) पर वाद विवाद होता है । 

(१०) बजट सम्वन्धी वाद-विवाद । 

(११) सक्षद प्रपनी समितियों के द्वारा नियन्त्रणा लगाती है। 

(१२) सस्द नियस्त्रक व प्रहालेखा-परीक्षक (छफजाणीश शत #७6॥ 
।07-00॥००]) के लेखा-परीक्षण (8४०॥) के द्वारा घन के व्यय पर नियन्त्रण 
लगाती है । 

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रशासन पर नियन्त्रण रखने मे ये 
डपाय किस प्रकार सहायक होठे है ॥ 


(१) ससदीय प्रइन 
(एवल्‍व्रगारटए्ा'ए (37९७/०75) 


प्रश्न पूछना ससदीय तियस्त्रणा की एक ग्रत्यन्त प्रभावशाली रीति है। सस- 

त्सदस्य उचित ममय की सूचना देवे के पश्चात्‌ मन्त्रियो से भ्रर् पूछ सकते हैं । इस 
सम्बन्ध में प्रनुपूरक प्रघनो (809./9ग८०/४५ पु०८७।०॥७) का भी एक उपलब्ध 
(9700॥90॥) है ।? मस्नियो पर उतके विमागो के दिनअतिदिन के कार्म-सच/लन के 
सम्बन्ध में प्रश्नों की भडी लगा दी जाती है। प्रश्नों के द्वारा शिकायतें व्यवत की 
जा सबती है तथा जानकारी प्राप्त को जा सकती है। प्रश्न सिविल-सेवको को 
सावधान तथा छत्तक रखते है। झतेक प्रइद नौकरशाही (8086900:9८५) को चवाब- 
देह बनाने के लिए प्रूछ्े जाते हैं । प्रश्न एक ऐसा अवसर प्रदान करते है जिसके 
हारा प्रशासकीय नीति अथवा क्रिया के किसी भी भाग की झोर जनता का तत्ताल 
ध्यान म्रार्कापत्त किया जा सकता है। 7एंण्शा 0शाआथ का कहना है कि “प्रत्येक 
व्यक्षिष, जिसने कि कभी भो सिविल-सेवको के विभाग में कार्य किया होगा, मेरे इस 
विचार से सहमत होगा कि यदि कोई ऐसी मुख्य चीज है जोकि सिविल-सेवकों को 
अत्यधिक सतके, सावधान तगा भयभीत रखती है तथा जो ऐसे अभिलेख (२९०००७) 
रखने को प्रोत्साहन देती है जोकि सिविल-सेवा से बाहर पनावश्यक समझे जाते, 
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द०्२ सोक प्रशासन 


सो दर सराद मे पूछे जाने दाले प्रानों वा डर ही है ।”! प्रस्येत्न शायवाही प्रप्त पूछने 
को उत्तेशित बर सवती है, प्रयेव प्रशत रधंगनविवाद गा रूप ले गकता है प्रौर 
प्ररदेव स्पगन-प्रस्ताव पूर्ण दाइ-दियाद का रूप धारण बर सबत्य है! _समदीय प्र 
मोवरशाटो दी बुरादयों ये विरद्ध स्यक्तिगत स्वाधीलता की रक्षा वे लिये जूरियों बे 
परीक्षण नया वर्दी प्रत्यधीरण प्रारेश (१७॥ रण स्००३७०७५ 0०्ग्ाण्छ) के ह्प 
में श्रेगीवद विये जा सकते हैं । ४४. 8 ७का० ने टीज ही शह है हि “यद्यपि ये 
प्रश्म कमीजभी उप्त मस्त्री वो जिसगे कि ये पूछ्े जाते हैं, प्रथया उस मरकार वो, 
जिसमें ये सग्दन्ध इसे हैं, गिराने मे लिए तारपीडो वा काम दरते हैं तथापि 
सोक़ प्रशासन पर नियस्त्रणा लगाने वी यग्त्र-रचना में से एक महत्वपूर्ण भाग प्रदा 
शरते हैं।"? 


(२) वाद-विवाद तथा पर्यालोचन 
(7८08४ शाठ ॥95८ए८४०0५) 

बाद विवाद तथा पर्यालोचन झषवा तकं-बिवर्यों बे द्वारा, ससद प्रनेत्र सरकारी 
प्रभिव रणो भी प्रश्ासकीय ह्ियापों वा मूक्म-परीक्षण करती है। वाद विवाद तब 
होता है जब विसी नई विधि प्रधवा घाडुन वा तिर्माग्य किया जाता है झघवा पुराने 
शातून से सश्ञीधन धथवा उसका खण्डन क्या जाता है। प्रशासन पर ससदीम 
नियन्त्रण वी दृष्टि से वजट-विवाद (8०४2८ 0८७७/८७) सदसे प्रधिव महत्वपूर्ण है। 
विनियोजन-अ्रक्रिया एक ऐसा मदसे भ्रधिव्र व्यापक तथा व्यवस्थित साधथत है जिसके 
द्वारा विधान मण्डल प्रशासकीय क्रियाप्रो का पुनरावलोदन करता है। बजट-विवादों 
बो एक भहान्‌ वापिक राष्ट्रीय जांच ्षमभा जाता है। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 
पनुदानो (0705) की भारी पर विचार के समय, समद सम्पूर्ण विभाग की बायं- 
प्रणाली की जाँच, सूक्ष्म-परीक्षण तपा पुनरावलोकन करती है । “सक्षेप्र में, प्रश्न तथा 
दाद विवाद के द्वारा प्रशासन का स्थायी रुप से रूतत पुररावलोकन किया जाता है । 
छोटे से छोटा विवरण झधवा ब्यौरा बड़े परि्ाभो बे रूप में सामदे झा सकता है 
ब्योकि विरोधी दल झपना प्रूरा समय कार्यपालिका की जुटियों को ढूँडने मही 
लगाता है, भौर एक वार जब वह ऐसी ब्रुटियो का पता लगा लेता है तो उसे उनवी 
निरन्तर आलोचना बरतने के असतीमित अवगर प्राप्त हो जाते हैं ।'२ 


(३) समितियों द्वारा ससदीय नियन्त्रण 
(गब्गावाएटएाध5 (:०प्राएण फाएएड्टी 0077४06८५) 
समदीय समितियां प्रद्यासन पर व्यापक नियन्त्रण लगाती हैं। वे प्रधास्तन के 

कार्य-सचालन की जाँव-पड़ताल तथा सूक्ष्म-निरीक्षरा करतो हैं। भारत में सार्वजनिक 
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अश्लासन पर विधायी नियन्त्रस्य ६०३ 


त्ेपा ग्रमित्ति (?०४॥० /००णारा (0०ज्राएा(2९) तथा श्रनुमान समिति (छछा- 
॥765 (शग्ग८९), ससद की दो अत्यन्त महत्वपूर्णों वित्त समितियां हैं। ये 
समितिया प्रशासन पर वडा नियन्त्रण करती हैं। "सार्वजनिक लेखा समिति को 
भारत सरकार के विनियोजन लेखो (8एछा०कााथाणा ह०००एा७) का तथा उन 
पर नियम्त्रक व महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का सूक्ष्म-परीक्षण करना होता है, और 
इस यह स्पष्ट करना होता है कि घन वैधानिक रूप से तथा ईमावदारी के साथ व्यय 
किया गया है था गही ।” अनुमान समिति सम्पूर्णा विभाग के संगठन का पुनर्वालोक्न 
बरतने वे पश्चात्‌ व्यय में मितव्ययता लान के सुझाव देती है। भ्राइवासन समिति 
((०॥ए॥७०० 0 ॥5५७४०४४९८३) सदन-कक्ष मे मन्त्रियों द्वारा समय-समय पर दिये 
गये प्राश्वासनो, बायदो व कार्यों श्रादि की छानबीन बरती है भ्रौर रामिति को इस 
इम्बस्ध में प्रपना प्रतिबेदन देना होता है कि (के) ये ग्राश्वासन, बायदे तथा कार्य 
आदि किस सीमा तक पूरे किये गये हैं, भौर (ख्र) जहा ये पूरे किये गये वहा उसकी 
पूर्ति प्रारश्यक न्यूबवम् समय मे की गई या नहीं । 

इस समिति ने “ केवल श्र्माराकीय कार्य कुशलता की दसभात्र रखने मं ही 
महायता नही की है, अ्रपितु पुराती पद्धति मे निद्वित प्रनेक दोपी को दूर करने में 
भी सहापता पहुचाई है। भन्‍्त्रीगण्ण अब दायदे करते समय सावघान रहते है और 
प्रशासन विय हुए दायदो के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वे बारे मे काफी सक्रिय 
रहते हैं'"" । सरदार के विभिन्न मन्त्रालय अ्व ससद के प्रति झपन कर्त्तव्यो के बारे 
में जागल्‍्क रहते हैं ।”* 


(४) लेखा-परीक्षण द्वारा नियन्त्रण 
(जाएं 7णण्ड्ठी। & एव) 

विधान-रण्डल धन प्राप्त करने वाली तथा ब्यय की रबीकृति देन बाली रात्ता 
है । जब यह धन को व्यय करने की ग्रनुमति देता है; तो इस बात के बारे में भी 
आश्वस्त रहता है कि घत वंधानिक रूप से तथा ईमानदारी के साथ व्यय किया 
जाय | सस॒द द्वारा व्यय पर यह नियन्त्रण अपने सरकारी नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षव के माध्यम से किया जाता है । वह विधान-मण्डल के उत्तरदायित्व पर व्यय 
का लेखा परीक्षण करता है भोर भपना लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन विधात-सण्डल के 
समक्ष रखता है! लेखा-पर्ीक्षणा 'सरकारी झ्धिकारियो को जवाबदेह बनाने वाले 
मुख्य ऐतिहासिक उपायो में से एक उपाय माना गया है ।' 
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६०४ जोक प्रशामन 


प्रशासन पर विधायी नियन्त्रण की सीमा 

(फल क्‍/ज्रांक ण॑ [,€हुंबलाएट 0067] 076० /॥0एंगंाणांणा) 

विधान भण्डव को प्रशासन वे दिल प्रतिदित वे जाय पर व्यापक विवन्तएण 
नहीं लगाता चाहिए । विधान-मण्डल वो चाहिए रि वह प्रशागत्रीय भ्रधिवारियों वो 
शक्तियों वा हस्ताल् रण (]00८६४४७॥) करे ; साथ ही इसे उने शवितयों के प्रयोग 
के सम्पत्य मे सदा सावधान रहता चाहिए। जड़ा सरकारी अरधिरारी भपनी कवित 
वा दुश्पयोग करें वहा इसे उन पर रोक सगानी चाहिए। परस्तु विस्तृत मात्रा में 
वियायी नियल्‍्त्रण लगाते प्ले प्रशासन में पश्माघात बी सी स्थिति उसपर होने का 
खतरा बना रहता है। विधान-मण्डल दी गिविल-मेवगो पर विश्वास होना चाहिए। 
जॉन स्टप्रा्ट मिल ने भी प्रशासन पर विधायी नियन्त्रण यी सीमाप्रो वा उल्लेख 
क्‍या है। 


जान रटुप्राट मित्र न २०क९ सिणालाणा णी ए्काकधाीएट 8046" 
दे झपन ध्रष्याप में लिखा है वि प्रतिनिधि सभा बे समुचित कार्य शासन-प्रवस्ध वरने 
को वजाय जिसके लिए कि वह पूरुंत शनुप्युक़त है, ये हैं. 'सरकार वी देखभाल 
करना तथा उप्त पर नियत्त्रण रखना ; उसके कार्यों वे प्रचार पर प्रताश डालना, 
यदि उनके बारे में कोई प्रश्व उठाये तो उनका प्रौचित्य सिद्ध करने तंघा उनतरी पूर्ण 
ध्याझ्या करने को बाघ्य करना ; यदि वे कार्य निन्‍्दा योग्य हो तो उनकी निन्दा 
करना थ रोव लगाना , प्रौर यदि सरकारी ध्द्दिकारी प्रपती द्ववितयों का दुरुपयोग 
करें भयवा उतका ऐसी रीति से उपयोग करें जोकि राष्ट्रीय भावना वे विरुद्ध हो तो 
उनको पद विप्ुवत बरना, प्रौर उनके उत्तराधिकारी नियुक्त करना*" । किसी भी 
राष्ट्र की स्वावीनता की रक्षा के लिए यह शर्त बहुत है. ! इन सीमाओ्रो के 
प्रत्तंत् प्रतिनिधि सभा के कार्यों द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिवन्ध ऐसे लोकप्रिय 
वियन्त्रणु के ल्ञामो वो प्राप्त करान में समय होगा जोकि कुझल विधान तथा प्रशासन 
की झावद्यकताप्रो से कम नहीं होगा । 


आवश्यकता इस बात की है कि विधायकंगण ([.८883०5) श्रपने सोचने- 
विचारने का तरीका वदलें, क्योकि वे सिविल-सेवको कौ प्रत्यक क्रिया को सन्देह भरी 
दृष्टि से देखते हैं चूकि भारतीय ससद सिविल-सेवको का विश्वास नही वरती, श्रत 
उसने सत्ता दे हस्तातरण की आवश्यकता तथा उसके लाभो को नहीं समभा है। 
“प्रन्ततः ससद शक्तियों के ह॒स्‍्तान्तरण के विरोध का मुख्य गढ़ है । दवित 
के हस्तान्तरण बा अभाव भारतीय प्रशासन का सदस बडा दीप है । शकितयों के 
व्यापक हस्तान्तररा के प्रति समद की अनिच्छा, जबकि संसदीय शक्तियों को 
महत्वपूर्ण तथा ठोस बनाने के लिए ऐद्वा हस्तान्तरए अत्यन्त भ्रावइयक है, मन्त्रियो 
को अपनी झक्तियों के हस्तान्तरण के प्रति हवोसाहित करती है भौर सचिदो 
($०तथ्या55) को अपनी शक्तियों के हस्तान्तरण क्रे प्रति हतोत्साहित बरती है । 


प्रशासन पर विधायी तियन्त्रण द्ट््श 


भारत को आ्राज प्रन्य सव बातों से भ्रधिक जिस चीज की आवदपकता है, प्रौर ससद 
को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है, वह है संयुक्त सचिवों (7०78 
$त्थधध७7०5) द्वारा अधिक जासन, उप-सचिवों (ध्एएण/ $८९८शं27०5) द्वारा 
अधिक शासन, झवर-सचियों [एफतझा इल्लाधशसंव्)) द्वारा अ्रधिक शासन, ग्रौर 
प्रवन्ध निर्देशकों (१(७४४४802 0॥८८४०७]) तथा उनके ग्रधीनस्थ अधि कारियों द्वारा 
अधिक शासन । यही एक ऐसी रीति है जिसके द्वारा अधिक झासन किया जा सकता 
है तथा ममद सामान्य मार्गदर्शन की दिज्ला मे अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है । 
समद के सदस्य अपेक्षाकृत स्वायत्तता-प्राप्त उद्यमो की स्थापना के प्रति 
अपनी ग्रभिरुचि प्रकट करते हैं ॥ इस लेखक ने कमी ऐसा कोई उदाहरण नही सुना 
जिसमें खोकतन्त्रीय सरकार ऐसे किसी भी उद्यम पर कसी भी ऐसी रीति से, जोकि 
वास्वव भें सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो, नियन्त्रण न खया सवी हो था उसने 
नियन्त्रण न लगाया हो । जेब तक कि संसद स्वय को बडी कार्यवाही के उपयुक्त नहीं 
बनाती और सामान्य निर्देशन के उच्च-स्तर के कार्यों के लिए स्वयं प्रपत्त नहीं करती, 
तब तक भारत का भविष्य सदिग्ध ही रहेगा । आवश्यकता इस वात की है कि संसद 
उच्च-स्तर (छ8॥ ।९४८)) पर कार्य करमे की ग्रावद्पक्ता को रामभे ॥ जहाँ तक 
प्रशासन वा सम्बन्ध है, यह अ्रविकतर विम्त स्तर पर कार्य दरती है। यह बात 
आइचर्यजनक नही है , विघान-मण्डल राभी जगह अपने कार्यों को झने हमें बडान 
लगते हैं और जब दे प्रशासन मे विशिष्ट मामलों से व्यवहार करने की चेप्टा करते 
हैं तो प्रत्येक रघान प्र कम से कग योग्य ([.ध8७ ८००॥०७७४०॥१) गावित होते हैं । 
लेखक ने भारतीय प्रशासन में अन्य बड़ो आवश्यकताओं की प्रपेक्षा इनके प्रति कम 
जागरण पाया है। 

“इब्लि के हस्तान्तरण से उत्तरदायित्व के क्षेत्र मे दृद्धि होती है।” ससद वो 
इस सम्बन्ध मे काफी बिचार करन को झ्रावश्यकता है। 

“मैं यह सुभाव देना चाहता हु कि संदसे सरल तरीका, जिसके द्वारा कि 
ससद भ्रशासत्र पर अपने तिषेबात्यक (]९०४०४४४७) ग्रभाव को निश्चयात्मक 
(?०9॥१४) प्रभाव मे बदल सकती है, यह होगा कि वह क्षार्यों की प्रालोचनां करने 
की दृष्टि से देखना बन्द करे और उनको प्रदसा करने की दृष्टि से देखना प्रारम्भ 
करे। ऐसा होने पर यह धीघ्र हो स्पष्ट हो जायेगा कि जो कुछ प्रश्सनीय है वह कम 
नही है' 'और यह कि कार्य करन के न्ये-मये ग्राहसपूर्ण तरीके अपनाये जा रहे हैं । 
साहस, पहले वरने की क्षमता (]774॥५७) तथा योग्य कार्यों को प्रशृस्ता की जानी 
चाहिए। तथाती, यह भय हो तषता है कि तथद के हाथो ने इस अयत्नवा भी 
सप विगड ही जायेगा, जेंसा कि एक्पक्षीय नए विचारों को पुरस्कार देने को 
अमेरिकन पद्धति में हुआ । ऐसी पद्धति मं बस ही लाभ होता है' ॥7 मेरे विचार से 
यहा ग्रावश्यकृता इस वात को है कि अपने कार्यों को दास्तविक सफलता के लिए 
ससद को प्रशासन पर निर्मर रहने वी स्थिति वगे उच्च मान्यता देसी चाहिए। ब्रिटिश 


६०६ छोव प्रशासन 


पद्धति में ब्रिटिश मिग्रिल-सेवरों वो उच्च गग्सान प्रदान करना बड़ा भूल्यवान सिद्ध 
हुआ है'** । परन्तु स्थिति यह है हि ब्िटेत में, ससद तथा जनता वी हृष्टि में लोग 
तेवा ही प्रतिप्ठा बड़ी ऊंची है। यहाँ जनता की हृत्टि में तो इसवी प्रतिष्ठा ऊँची 
है, प “तु गगद इस मामले मे छिद्वास्वेषो, प्रशसा न बरने वाली यथा शषण रहो है । 

स्वतस्थता प्राप्ति से पूर्व सिविल वर्मचारियों वा हृष्टिवोण निषेधात्मक तथा 
शापन-विरोधी रहा बरता था। स्वतन्त्रता वे भणियान ने लिये तो ऐसा ह्टिकोशग 
प्रावश्यव था । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ गे भारतीय नताप्नों के सामने एक 
बड़ी समस्या यह रही है पि स्थतन्त्र तथा क्ान्तिवारी भारत द्वारा भायोजित कार्यक्रमों 
की सफलता मे लिए इस हृष्टिशोगा वो एक ठोस, वायवारी तथा सस्यागत उत्तर" 
दायिल वे रूप में किस ध्रवार परिवर्तित विया जाए। औपनिवश्िव शासन से भारत 
के धान निजी शासन में भाग लेन वा यह परिवर्तत समद-सदस्यों तया नेताप्रों वे 
[40 जितना बिन रहा है उसका २०वा भाग भी सिविल-सेवतरों वे लिए कठिन 
गही रहा, प्रौर यह परियरतंत व।फ्की समय पहले ही वर दिया ग्रमा। सिविल-सेवको 
पर ससदीय प्रविददाय का ए प्राइयर्य जनक एवं श्रयध्यम्भावी परिणाम यह हुपा है 
कि सिदिल सेवकों ने श्रौपनिवेशिक श्वासन की कठोर वार्यविधियों एवं प्रद्रियाशों तक 
ही स्वयं वो सीमित रसा है श्रौर इससे नवीत भारत के नीति सम्बन्धी महात्‌ 
उद्देश्यों को पूरा बरने वी उनकी क्षगता में भारी कमी हुई है। सिविल-रोवा एवं 
ऐसा झ्रावश्यक यन्त्र है जिसके द्वारा कोई भी कार्यवाही प्रागे बढाई जा सती है , प्रौर 
यदि उसका ही उपयोग श्रविश्वास वे साथ किया गया तो उसके बाय भी बम ही 
प्रभावशाली होगे । 

“भारत अपने मटान्‌ प्रपत्तो मे सफ्ल होगा या नहीं. यदि इस प्रश्न के 
उत्तर के तिचोड वो बुछ योडे स प्लावश्यक तत्दों म॑ रख सकना सभव हो, तो मैं 
दो अ्रावश्यक तत्वों पर जोर दू या जोकि निम्न दो प्रश्नो व छप मे हैं 

“क्या मारत, भ्रपने भाषावार विभाजन या स्लामना करते हुए तथा अपने 
प्रशासत के एक बड़े भाग के लिये प्रसाधारण रूप से राज्यो पर निर्भर रहते हुए 
अपनी राष्ट्रीय एकता तथा शवित को कायम रखने मे तथा उसका विकास क्रने मे 
समर्थ हो सकेगा २” 

“क्या जनता तथा ससद इस बात बी श्रोर पर्याप्त ध्यान देने तथा सत्ता वे 
हस्त्तान्तरण द्वारा ऐसी कोटि की लोक-सेवा की व्यवस्था करन के लिए यथेष्ट रूप से 
इच्छुक हैं जोकि प्रशासकीय प्रभावपूर्णंता के लिए श्रावश्यक हो २” 

अन्त में भारत को प्रद्यासत मे केवल उतना ही लाभ भ्राप्त होगा जितना कि 
वह उसवा भूल्य भ्रदा करेगा और जितना वह उसे अवसर प्रदाद करेगा | यदि भारत 
ने स्वय को पर्यादिय क्षत्र की नौकरज्ञाही तक ही सीमित रखा, तो राष्ट्रीय सफ्लताए 
भी उसी हृद तब सीमित हो जायेंगी ।? 

4 #फाक्ज कक ता| 








प्रशासन पर विधायी नियच्रण ह्र०्छ 


नौकरशाही [8ध्या०१८४) वी झनियन्त्रित बुरादयों पर रोव लगाने के 
लिए प्रशासन पर ससदीय नियत्थणा का होना श्रत्वन्त प्रावरयक है, परत्तु विधान- 
मण्डन द्वारा प्रशान में छोटी-छोटी बातो के भ्राधार पर ग्रधिक हस्तक्षेप नहीं होना 
' चाहिए। प्रशासवा वो शासन-कार्य चलाने के लिए शकित तथा सत्ता आप्त होनी ही 
चाहिए। विधान-मणष्डल तथा सरकार की कार्यवालिका शाखाग्रो के वर्साव्यो तथा 
उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रुप से व्यारया तथा सीमाकन होना चाहिए । विधान-मण्डल 
को चाहिए कि बह प्रशारान मे झाने वाली बुराइपो थो दूर करे परन्तु उसे देश का 
शासत-कार्य स्वयं ही चलाने का प्रयत्न नहीं ३ रना चाहिए। विधान-मण्डल दो संगठन 
के झान्तरिक प्रशासन वे लिए विस्तृत नियमो का निर्भारण नहीं करना चाहिए 
क्योकि इस स्थिति मे प्रशासकों के लिए कोई भी पहल करना कठित हो जाता है ! 
प्रशारकों को भी चाहिए कि वे विधान-मण्डत या विश्वास तथा रादुभाव प्राप्त करने 
का प्रयत्त करें। ऐसा तभी विया जा सकता है जबकि प्रशासक विधाययगश को 
राष्ट्र के मामलो ते परिचित रखने का प्रधित्॒ प्रयत्न बरे, प्रौर बदजे मे स्वय भी 
विधायकों (].08/88075) के विचारों से परिचित रहे ।? 


हस्तान्तरित अधवा भ्रधीनस्थ विधान 
(06९६॥॥०0 ०+ $प%0/0॥॥/6 [,€६590॥) 

१. धर्थ : 

जैसा कि ऊपर बतलापा जा चुका है कि विधान-मण्डल ([.6हा5406) 
वा कार्प दिपाव बचाना है परन्तु सरार के विभिन्न देशों के विधान-मण्डल प्रशापगीय 
प्राषिरारियों को बडी-बडी विधायी शक्तियों वा हृस्तातरण करते रहे है। 
इस व्यवस्था फो 'हस्तात्तरित प्रषवां भ्रधीतस्थ विधान! के नाम से पुकारा जाता है 
>पूशह (0ग्रत॥56 णा '।फा/हा'5 ए०फ्ट्ाड' ने इसी व्याश्या इस प्रकार वी है, 
“भ्रधीनरथ प्राधिकारिपो तथा निकायों (8०0६3) द्वारा, स्वयं ससद द्वादा प्रदत्त 
वैधानिक सत्ता के प्रनुसार, छोटी-छोटी विधायी शक्तियों के क्रिवान्थय वो ही 
हरताग्तरित विघाग बहा जाता है ।"? हस्तान्तरिव विधान वा प्रर्थ या तो (व) अधी- 
तस्थ प्राशिकारी, जैसे कि मत्मी (१8502) द्वारा ससद से हस्तात्तरित हुई विध्ययी 
शक्ति ([.28४4४० ए०क७४) का क््यान्यय है, अ्रथवा (स) ऐसे अ्रधीवस्थ 
प्राधिकारी द्वारा बनाई जाते वाली सहायक विजि (509570॥879 |2७) से है । विधात- 

3 >फढाद्ुछाक्षणन ॥००७ बड़ एबयेए९ ऐश ० एशज5 जे तह एएआए४छ 
06 ए०रक्षाएशाक्षा। 08५९ ९६९३७९१ धाट एजाफुलला९€ 0 (ल्ट्टाबी ४6 ए०गा0॥0(०८5 बत0 
टीशाशादा, 6 7000 ० 4चटा0॥४ 90॥09 99 $८५॥0४ (८३७३४, 0708 फ़498 
402ञ0९, 099 4)5799व्वारवे, ज्ञात का तौट जिए० ॥28७शपा९४ एट/006 गाए 009] 
जात 3तगर॒तांदा।आाणो 0 ॥6 5983 ० ए% 296 क्रात ३६०८2) 3969 976 6 06] 
जाते च्शीवलाओटॉं॥ 20677 6 क़णऐ॥०उत्घालत्स " 
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मण्डल श्रधिनियम (8०४] पास बरता है भौर उस अ्धितियम दे अत्यंत नियम 
(२०ण८) बनाने की शक्ति सम्बत्पिव सत्ती को सौंप दा है॥ कमीन्‍्यभी विधान- 
मण्डल विसी कानून की केवल सोटी रूपरेया ही बनाता है भौर उस बानून वी 
विस्तृ बातें पूरी करन दा प्राघिवार सम्बन्धित स्त्री को सौंप देता है। इसे ही 
हस्‍्ता तरित विधान कहा जाता है वर्षोकि इसमे हवय ससद उन प्रापिएारियों 
(#४॥॥०॥६७) को, जोकि विधान मण्डल के प्रधोनस्य भयवा उसके भति उत्तर- 
दादी होते हैं, दुछ विधाषौ दाक्तियाँ सौंप देतो है ॥ 

३ हस्तान्तरित विधान की आवश्यकता : 

महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनंतिक तथा श्राधिव परिवतंनों वे बारण, विधायी 
झक्तियों के विस्तृत हस्तान्तरण की झ्रावश्यय्ता उत्पन्न हुई है। विस्तृत विधायी 
शवितिया का हंस्तास्तरणा करने वाले अधिनियम एक वे बाई एवं सविधि-पुस्तिका 
(8।9(0० 800) में स्थान पा रहे हैं। 

हस्तान्वरित विधान वी वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) विज्ञान तथा शिल्पक्दा की प्रगति के कारण राज्य वे वार्पों में तीज 
गति स वृद्धि हो रहो है। समद ऐस विधान बनान के कार्य मे ही प्रधिकाधिक व्यस्त 
रहती है जिनका कि उद्देश्र समाज ने दित प्रतिदिन वे कार्यों का नियमन करता 
हाता है । श्रव तो राज्य ऐसे भ्नक कार्यों को भी सम्पन्न करदा है जिन्‍्ह कि पहले 
इसके क्षत्र से पूर्णत बाहर समना जाता था । राज्य के कार्यों मे प्रत्यधित वृद्धि होन 
के कारण हस्तान्तरित विषान एक प्रावश्यक्षता वन गया है। विधान मण्डल ग्राजकल 
प्रत्मधिक कार्य भार से लदे रहते है। पदि दे प्रपना कार्य बुशतता के साथ बरता 
चाहते हैं तो उनके लिए कवल एक ही मार्ग है, और वह है सत्ता मौपन ब।। ऐसा 
होता है. कि ससंद एक कानून को केवल भोटी झूपरेख्ला भ पास करती है, और उस 
कानून दी बारीकियों (0८0805) का यूरा। करन का प्राधिकार सम्बस्धित विभाग वो 
सौप देती है) इस प्रकार ससद भ्रपने आपको मुख्य नीति सम्बन्धी मामला) तक हो 
सीमित रखती है और वारीक्यों से सम्बन्धित छोटे-छोटे मामले सम्बद्ध विभाग पर 
छोड दिये जाते हैं। 

(२) शिक्पकला की प्रगति से बतंमान युग म हस्तासतरित विधान एक 
आवश्यकता बन गया है । ससद यथधष्ट रप में इतनी घुसण्जित नही होती कि ग्रनक 
प्रावंधिक प्रथय तकनीकी (7००८०) मामलों की वारीकियों वर |बचार वर 
सके, जोकि भुख्यत प्रधीतस्थ विधान का विषय होता है और जिसके निर्माण का 
राजनैतिक विचार प्रभाविन नहीं करते। तवनीदी मामलो के सम्बन्ध म संसद वानस 
की एवं मोटी रूपरेखा पास करती है और उसकी वारीकिया को पूरा करने का 
प्राधिकार उस भ्रधिकरण (४8८॥०)) को सौंप देदी है जाकि उस वार्य वे लिए 

हकबीकी दृष्टि से पूरुं सुसज्जित होता है। 


। 


कै 


प्रशायन पर दिद्ारी निरखर ६०६ 


(३) झतद के पास सदा हो समय का अभाव रहता है, झत्तः इसके सामने 
कैयन एक ही रास्ता होता है भौर वह पह कि यह पपनी कुछ सता झन्य प्रभिकरण 
कप हस्तान्तरित्र करे । 

(४) रूम परिदतेन के साथ ही साथ कानूनों मे भी हेर-फेर करने को 
ब्राव*यकर्ग होती है। समद ऐसे हेर-फेर झऋयदा परिवर्तन शौज्मता के साथ नहीं कर 
सकती क्योकि इसकी बैंठकें लणागार नटी होत्री॥ झत्र' कानून की दारीकियों मे 
परिवतेन करने का प्राधिकार सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया जाता है । 

हस्तान्तरित विधान से ससद का समय बचता है। यह लोचहीनता (7035- 
(०५३) को कम करता है क्योकि लोचहीवतां के कारण बहुधा प्रधितियम (#०) 
अकपपंशील हो जाता है। ससद द्वारा पास किये गये झ्धिनियम के सम्बन्ध मे 
बनाये गये नियम (२णे८५) स्थातीय तथा विशिष्ट परिस्थितियों के लिए ग्रधिक 
उपयुक्त रह सकते हैं बशर्ते कि इन नियभो को बनाने का प्रधिकार सम्बद्ध विभागों 
को दे दिया जाये। राज्य के निरन्तर बढते हुए कार्यों के कारण ससद का ध्यान 
केवल कानून के प्रमुख उपबत्धो (00५5707$) तक ही सीमित रणने बी तथा 
उसकी दारीकियों के विर्माण का कार्य विभागो पर छोडने दो पद्धति का भनुरूरण 
ही सम्भवतः एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा कि ससदोय शासन भपने विधायी कार्यों 
को संतोषजनक रूप से सम्पन्न कर सहुता है। "यह (हस्तान्तरित विधान) प्रत्यक्ष 
रूप से सप्तद के प्रधिनियमों से सम्बन्धित होता है, ठोक उसी प्रकार जैसे कि 
एक बालक पपने भाता-पिता से सम्बन्धित होता है भौर भातव जब हुए भड़ा हो 
जाता है तो उससे यह माग की जाती है कि पह भपने भाता-पिता वा बुए कार्य-भार 
प्पने ऊपर ले, भ्रतः छोटे-छोटे मामलों एवं वार्यों को वहू गिषरा शेता है जयकि 
माता-पिता भुख्य काये की देखभाल व प्रबाध गएते हैँ |” ऐशा हो) पर एगए व 
छोटी-छोटी बारीकियो को परवाह विए पिता विधाग वे प्रधिष' गाभीर प्रश्ों पए 
विचार वरते के लिए प्रधिक समय गिल जावेगा । "000॥0॥00 छा जि॥/|ननल 'ह 
7०% ८।४” के प्रतिवेदन मे यह बहा यथा वि 'भात्य तो बहु है वि भी धर विधि- 
निर्माण की शक्ति के हस्तान्तरण दे प्रति भगिष्णुर शी तो भा पी ॥७॥ 0थ। 
कोटि का विधान पारा करने में भ्गाषे शोगी जता (4 गज ९) ज॥॥त भाएती 
है के ४०४६० 8 

प्रोफेसर हुई ने इन सा्भों रा शंहोवीव शक िध्ण ॥१।६ ॥॥ है 

(१) पापूत बी बारीफियों (00॥॥] मैं ॥0॥॥ मे ॥। )ी ॥११ १६ 

विधान-मण्डल अपना राघा जगया ग) ६॥॥४ भीत के औौ|लिक हवा है गिगाभीव भ॥े 
पर केड्धित कर सकता है और इग प्रतार शाह मे ॥वातिति के १॥ शी ॥॥। । 
हद कर सकता है। 
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(२) ऐडा होने से विधान-मण्डल को प्रतिरिवत समय भी मिल जाता है 
जिसमे त्रि वह ऐसी रीति की सोज वर सत्ता है जिसके द्वारा प्रशारवीय प्धिषरारी 
उसकी नीतियों को कार्यान्वित करें तथा भाधुनिव रूप दें। 

(३) चूंकि सविधियों (॥0/5) की भपेक्षा इन नियमों (880]८5) में प्रधिक 
आ्रासानी के साथ सशोधन डिया जा सकता है भत गलतियों वो सुधारने तथा परि- 
वर्ित परिस्पितियो का सामना बरन वा बाय भी धरल हो जाता है, बच्तें कि 
बठिनाई कादून की बारीवियों वे सम्बन्ध में हो, मूल नीति मे सम्बन्ध में नहीं। 

(४) प्रशाप्तक उस दुविधा स बच जाता है जिसका कि उसे बहुधा उस समय 
सामना करना होता है जवरि विधागी बारीडियों ([.८8४7/४८ 6८७75) बी 
सालफीताशाही से उसने हाथ बे होते हैं । 

(५) प्रशासाव वह झज्ित होता है जोकि निरन्तर विशिष्ट समस्याप्रों ते ही 
जूभता रहता है भ्रत' वह भनुभव वे द्वारा ऐस्ते विशिष्ट नियमों का निर्माण कर सकता 
है जोकि विधान के उद्देश्य वी पूर्ति की दृष्टि से सर्वोत्तम हो । 

(६) व्यास्यात्मत विनियम (]#/थ[#०3॥96 ८80980॥5) काबून वी 
निश्चितता को बढाने वा एवं उपाय है, विशेष+_र तब, जबकि सविधि (508॥0(2) 
में बहू व्यवस्था की गई हो कि ऐसे विश्तेषणों प्रयवा श्रथों के भनुरूप ईमानदारी के 
साथ किये गए श्रथवा ने किये गए किसी भी वार्य धर सिविल भ्रथवा श्रापराधिक 
उत्तरदायिता लागू न होगी, चाहे ऐसे कार के क्ये जाने भ्थवा न किये जाने के 
पश्चात्‌ उन विश्लेपणों प्रथवा व्याव्याभों को स्यायालपो द्वारा प्रवेध ही क्यो न ठहरा 
दिया गया हो । 

(७) प्रासगिक विधान (000080॥0 )८४।४४॥०४) एव ऐसा उपाय है जिसके 
द्वारा विधान-मण्डल किसी भी नीति को अवरद्ध रख सकता है भौर उसका क्रियान्वित 
होना ऐसी भज्ञात भादी धट्नाओं पर तिर्भर रप्ता जा पकता है, ज॑से कि किसी विदेशी 
सरकार वी कोई कार्यवाही । 


हस्तान्तरित विधान मे वचाव अथवा सुरक्षाए 
(546ह0१/05 |7 स्‍26०४&९० [,९/9]4807) 
हस्तान्तरित विधाव कितना ही भनिवाये क्यों व हो, “स्वेच्छाचारी प्रशासन 
के कोटासुप्रो” का सामना करने के लिए बुछ सुरक्षात्रो को व्यवस्था होती चाहिए । 
हंस्तान्तरित विधान को वृद्धि के वारण ही, एक भूतपूर्व मुख्य न्यायायीद लाई हीवर्द 
को यह कहना पडा कि एक नई निरकुशता (१८७ 069०थग) जन्म ले रही है । 
हँस्तावरित विधान के कारस नोकरक्ाही क प्रधिनाथकबाड़, की, सणत्त्ा, हे 
करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षाओं दी व्यवस्था वी जाही है -- 
(१) हस्तान्तरण सदा ही एक उत्तरदायी प्राधिकारी अन्तर 
।थ) को किया जाता है जोकि सस्तद के प्रति उत्तरदायी कह कर नेक 


जे समाज 


प्रशासन पर वियायी नियन्त्रण ६११ 


अभिकरण ग्थवा विभाग को ही प्रपनी सत्ता का हस्तातरण करती है जोकि उसके 
नियन्त्रण मे होता है ) 

(२) ससद हस्वातरित को गई वियायी झक्ति की सीमाओो की स्पष्ट स्थ से 
व्याख्या करती है भौर यदि उत सीमाप्रो का उल्तघन किया जाता है तो नागरितों के 
प्रधिकारों को रक्षा के लिए त्यायालयों का भआ्ाश्रय दिया जाता है । 

(३] न्यायाधिकारी वर्ग आदेशों (0:3८) की छावब्ीव कर सवता है और 
उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर सक्ञता है (| 

अत सस्द ऐसी व्यवस्था करी है कि इस्तातरित शक्ति के कार्यानवय का 
खण्डन किया जा सके । नियमों (९७॥८) को सदन-कक्ष म चुनौती दी जा सकती है । 
ससदीय नियन्वश की हृष्टि स, इयलैड मे दो प्रकार के वैधानिक लेख पत्र हैं -- 

(१) एक तो बे, जिनके लिए समद से स्वीकारात्मक प्रस्ताव (8५९ 
7९80०ए०09) प्राप्त करना ही होता है। लेख पत्र ([0507फथा!) का मस्तौदा 
(07श ससद के सामने रखा जाठा है और यह व्यवस्था को जाती है कि "यदि बह 
एक सपरिपद्‌ पादेश (0:0० 7॥-0007०॥) है तो यह महामहिंम (पत #/2 ०४७) 
के समझी नही पस्तुत किया जायेगा, झयवा यदि वह बोई भन्‍्य लेख पत्र है तो उसका 
निर्माण नही किया जायेगा, जद तक कि सपरिपद्‌ प्रादेश की स्थिति भे, प्रत्येक सदन 
(प्र005८) महामहिम से यह आ्रा्धंदा न करे कि आदेश किया जाना चाहिए, भ्रयवा 
झस्य किसी स्थिति मे प्रत्येक सदव यह न निश्चय कर ले कि लेख पत्र का निर्माण 
किया जायेगा (/ नियम एक स्वीकारात्मक प्रस्ताव के द्वारा ससद से अनुमोदित करिए 
जाने होते हैं । 

(३) दूसरे वे, जोकि ग्रस्वीकृत की प्रक्तिया (600एघव्या ए70००९ए७) 
के प्रधीन होते हैं! ससद को यह झक्ित प्राप्त होती है कि वह अस्वीकृति इस्ताव 

(#॥एणए००६ 7९६0४४००) पास कर सके मथवा स्वीकारात्मक भ्स्ताव को अस्वी- 
कार कर सके । 

नियम चालीस दिन की अवधि के लिए सदत को मेज पर रखने होते हैं। 


सूक्ष्म-परीक्षण समिति की व्यवस्था 
'?-0एंग्रंणा रण 4 507ए77ए (४णणश7आ[[९९ 
( ) 


इगलेंड में ]0000एट070० (०ए/॥/६८ (१६३२) से यह प्विफारिश की 
कि प्रत्येक सदन मे एक-एक स्थायी समिति (900०7०8 (0०7॥770/०) वी स्थापना 
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दर लोव प्रश्ञाप्तन 


होनी चाहिए, जोहि ऐसे प्रत्येत विषेयर (8॥) पर विचार यरे तथा अपने प्रतिवेदन 
दे जिनमे विधि-निर्माण वी धर्वितया मन्‍्त्री को सौंपने का प्रस्ताव हो, तथा हस्‍्तावरित 
विधायी शर्त के वार्याल्वय के लिए बनाये गए ऐसे प्रत्येक विनियम्र (र०४ए७॥॥०॥) 
तथा नियभ पर विचार बरे एव प्रपना प्रतिवेदन दे, जिसवो सदन बे समदः रखने की 
प्रावश्यकता हो। यह प्षिफारिश स्वीवार नहीं वी गई थी । युद्धकाल मे, हस्तांतरित 
विधान का पर्यवेक्षण करने वे लिए लोकसभा ([0756 ० (0गाएा0॥5) में वैधा- 
वित्र नियमों तथा ग्रादेशों (5/8000079 ७८४ 00 ०7(८॥$) पर एस प्रवर रामिति 
(3०९९ (0०6९) की स्थापना वी गई थी झभौर लाडसमा (0७5८ ए .0709) 
अप आ्रादेश समिति (59०८४ 07605 00ग्राधा/८6) की स्थापना की 
गई थी । 

आाजबल वंधानिक लेख पत्रों (93009 ॥॥87700८75) पर एव प्रवर 
समिति वनी हुई है, जिसे कि सृद्टम परीक्षण कहा जाता है। यह ऐसे सारे ही लेख 
पत्रों की जाच करती है जिनके लिए चाहे स्दीवारात्मक प्रस्ताव बी वार्य-विधि 
(#शिए्ा/४९ 7९50७॥०४ 90०६१४॥६) निर्धारित की गई हो भपवा नकारात्मक 
(१८१४॥॥४८) प्रस्ताव वी करा्य-विधि । 


भारत में अधीनस्थ विधान पर समिति 
((णाए्रां।९6 छा 57008 [,6६53008 ॥7 70॥) 

भारत में प्रधीनस्‍््य विधान पर विचार बरतने के लिए एक समिति बनी हुई है 
जोकि इस बात को छानवीत करती है कि विनियम (२८हए७॥॥०४४), नियम (२0॥६8) 
उप-नियम (5009-0।८$) व उप-विधिया (89६ 89$) प्रादि बनाने वी संविधान 
द्वारा प्रदत्त प्रथवा ससद द्वारा हस्तातरित शक्तियों का कार्यात्वय, ऐसे विधान वी 
परिधि के भ्रन्तगंत, समुचित रूप से विया जा रहा है या नही भौर सदन को उसकी 
धूचना देती है । समित्ति मे पन्द्रह व्यक्ति होते हैं जोकि भ्रध्यक्ष (5742९८३) द्वारा एवं 
बं के लिए मतोनीत क्यि जाते हैं। ससद द्वारा अ्रधीनस्थ प्राधिकारी को हस्तातरित 
किये गए विधायी कार्यो ([,८8/880५८ 07०४०॥७) के भनुसरण के लिए बनाया 
गया कोई भी विनियम, नियम, उप-नियम व उप-विधि श्रादि सदत के सामने रखा 
जायेगा श्रौर घोषणा के तुए्न्त पश्चात्‌ ही राज्य पत्र (गजट) में प्रकाशित किया 
जायेगा । समिति के कर्तेब्य निम्न है-- 

नियम ३१५ में उल्लिखित ऐसा प्रत्येक श्रादेश सदत वे सामने रखा जाने के 
परचात्‌ समिति, विशेष रूप से, इस बात पर विचार करेगी कि-- 

(३) हुए बह आदेश साकिझाए के अपप्ा उठा अविनियन' (4८7) वे सामान्य 
उद्देश्यो के भनुछप है जिसके प्रमुसरण में कि उसका निर्माण क्या गया है , 

(३२) क्या उसमे कोई ऐसा विषय है जिस पर कि, समिति की राय मे, ससद 


248 भ्रधिनियम के छप मे प्रधिक उपयुवत्र रूप से विचार तथा व्यवहार किया जाना 
हिए , 


प्रशासन पर विधायी नियन्‍्बण ध्ी 


(३) क्या उसमे किसी भी कर (73४) के ग्रारोपण ([वकृ००्४) का 
प्रस्ताव है , 

(४) बया यह्‌ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष एप से न्‍्यायालयो के अधिकार क्षेत्र (ह975- 
0॥९(०१) पर रोक बगाता है , 

(५) कया इसका ऐसे किसी भी उपबन्ध (?7098807) पर पश्चाहर्शी प्रभाव 
(२६४7055८८४४८ शीं६८!) पडता है जिसके सम्बन्ध में क्षि सक्धिव ((०0050/000क) 
अपवा ग्रधितियमर स्पष्टत ऐसी कोई शवित प्रदान नहीं करता , 

(६) वया यह भारत की पचित निधि (0०॥३०॥6%0६6 ७०७० ० 90) 
अथवा लोक-राजस्वो (?00!॥० /४६॥०८$) मे से व्यय की व्यवस्था करता है , 

(७) कया यह सविधात द्वारा भ्रथवा उसे अधिनियम द्वारा जिसके अनुसरण 
में कि इसका निर्माण किया गया है, प्रदत्त शबितयों का कुछ असाधाररा अथवा 
अप्रत्याशित सा उपयोग करता प्रतीत होता है , 

(८) क्या इसके प्रकाशन भे भ्रथवा इसको ससद के सामत रखने मे अनुचित 
रूप से देरी की गई है , 

(६) क्या किसी भी कारण से इसके रूप (07) प्रथवा ग्राशय के स्पष्ठी- 
करण की आवश्यकता है । 

समित्ति अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी । यह झपना यह मत 
अकट कर सकती है किसी भी झादेश को पूणात भ्रथवा भाशिक रुप से रह कर 
दिया जाए अथवा किप्ती भी पहलू की दृष्टि से उसमे सुधार कर दिया जाए ॥ 
निष्कर्ष ((७॥००ञ०॥) 

निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि “हस्तान्तरित विधान' की प्रक्रिया 
के विरुद्ध की जाने बासी आलोचनाए निराधार तथा निर्मूल है। हस्तान्तरित विधाग 
नौकरशाही को स्वेच्छाचारी शवितयां प्रदात नही करते | ससद को यह अधिकार होता 
है कि वह उते पर वियस्तरण रख सके, स्थायपालिका (79002379) को उसका पुर्र्वा- 
लोकन करने का प्रधिकार होता है तथा उनको क्षेत्राधिकार से बाहर ([7॥द शा८७) 
तथा निष्प्रभाव एवं निरषंक (ऐप! शा6 ४०१0) घोषित करने का अधिकार होता 


है। 

प्रोफेसर लास्कों के शब्दों मे, “हस्तान्तरित विधान कौ प्रक्रिया के पक्ष मे 
कहने को बहुत कुछ है श्रौर इसके विरोध मे कहने को बहुत कमर है। कोई भी व्यक्ति 
जोकि ह॒स्तान्तरित विधात की विषय सामग्री की जाँच करेगा, यही पायेगा कि इस 
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द्रश्४ लोक प्रणासन 


प्रक्रिया के द्वारा ससद के बहुमूल्य समय में वापी बचत होती है, जिसका उपयोग 
श्रन्य महत्ववृएं मामलों में शरच्छी प्रदार विया जा सवता है । विष झथवा हातिवारत 
पदार्थों की सूदी के विस्तार तथा सन्दन मे टैविसयों वे भाड़े वी तालिका में परिवर्तन 
आ्रादि के ये कार्य, जोकि नियामक शवितयो बे प्रयोग के लाध्णिक उदाहरण हैं, स्वय 
सदत वी भ्रपेश्ा, यदि उपयुक्त सुरक्षा के भन्तर्गत, मग्त्रियों बे एक समूह द्वारा क्ये 
जाएं तो वास्तव मे वे हमारी स्वाधीनता के लिए चुनोती दा धमकी नहीं हैं। 
मुख्य बात यह हैं कि ससद इस स्थिति मे होनी चाहिए वि जब भी वह उपयुक्त 
समझे, शक्ति के किसी भी प्रयोग पर श्रापत्ति उठा सबे, भर यह इस योग्य होनी 
चाहिए कि जो कुछ उसके नाम से किया गया है उसकी जाँच कर सके, जिससे कि 
यह निश्चय हो जाएं कि ऐसी कोई दात जिसके विरद्ध यह श्रापत्ति उठा पकती है, 
उसकी दृष्टि भ्रपवां क्षेत्राधिकार से बाहर न रह जाए। इग प्रत्रार, हस्तान्तरित 
विघान की पद्धति, जोकि वाह्तव मे उससे भी पब्रधिक प्राचीन है जितना वि इसके 
प्रालोचक समभते हैं, निश्चयात्मक राज्य (20४0८ ४20) के लिए सुविधाजनक 
दरधा प्रावश्यक है? 





कह? लि विकणा 7 पदक, किशवाकााप तणाक्ाणन॥ फ कपल फ् 


३६ 


प्रशासन पर न्याधिक नियन्त्रण 


(7००नंड (20क्‍४०! 0ए2-८ 6 त॒क्ांचं5:०४०7) 





प्रशास्त पर स्थाधिक नियन्त्रण की स्म्रस्था उतनी ही महत्वपूर्णो है जितनी 

कि प्रशास्तत पर विधायी नियन्त्रण ([7.८8/84ए८ ८००:७]) की समस्या । हम यह 
अ्तला सुके हैं कि विधान-म्रण्डल कार्यपालिका (87९८७॥४८) की नीति तथा उसके 
व्यय पर नियन्त्रण लगाता है । न्यायिक नियन्त्रण का उद्देदय यह होता है कि प्रशास- 
कीय कार्यों की वेघता (॥.९8५॥9) के बारे में निश्चिन्त हुआ जा सके भौर इस 
प्रकार सत्ता (80४॥॥०॥७) के किसी भी अवैधानिक (७75४[0!) उपयोग से 
नागरिकों के झधिकारो की रक्षा वी जा सके । राज्य की निरन्तर बढती हुई क्रियाो 
के कारण प्रश्ञासन की शव्तियों (?०७८३५) में भी वृद्धि हो रही है। समस्या यह है 
कि प्रशासकौय सत्ता के दुसपयोग से नागरिकों की रक्षा किस प्रकार को जाय। जब 
प्रशासन वी सामान्य प्रक्रियाए प्रझ्फल हो जाती है तो इस सम्बन्ध में उपायों की 
व्यवस्था न्यायालय (0०७7७) करते हैं । एक जनतन्व्रीय राज्य में सत्ता के दुहप्रयोग, 
भेदभाव तथा प्रकारी पक्षपात से जतता के अधिकारों को रक्षा करनी होती हे । 
विधि के शारान (७।० ०६ ॥३७) का सिद्धान्त, जो कि सोकतन्त्र का एक झावह्यक 
प्रग है, प्रशासकीय कार्यों पर मस्यापिक नियल््रण का आधार प्रस्तुत करता है । 
6. ५. 0।००५ ने इरा रिद्धान्त का वर्णान इस प्रकार किया था '-- 

४» ““*“नकिसी भी व्यवित को दण्ड नही दिया जा सकता तथा शारीरिक 
अथवा प्राथिक रूप मे कानूनी रूप से हानि नही पढ़ुंचाई जा सकती, हा सामान्य 
वैधानिक रीति से प्रस्यापित विधि (.39४) के स्पष्ट रूप से भग करने पर देश के 
साम्रान्य न्यायालयों द्वारा ऐसा अवश्य किया जा सकता हैः'"**"। कोई भी व्यक्ति 
विधि झधवा कानून से ऊपर नहीं है. बल्कि * प्रत्येक व्यक्षित, चाहे उसकी पदस्थिति 
(७0) तथा दक्का कुछ भी क्यों त हो, देश के सामान्य कानून के भधीन होता है 
और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी होता है*** प्रधानमन्त्री 
से लेकर एक पुलिस कान्सटेबिल झथवा कर रुग्रह करने वाले कर्मचारी तक, प्रत्येक 
सरकारी अधिकारी व कर्मचारी देघानिक अधिकार-क्षेत्र ([.280 ॥0756॥९007) 
से बाहर किये गये किसी भी कार्य के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि प्रन्य 
कोई नागरिक । साविधान के सामास्य सिद्धान्त जिन्हे कि हमने भ्पनाया 
है, उन न्यायिक तिशणंयों के परिणाम हैं जोकि न्यायालयों के सामने लाये गये 


६१६ प्ोक प्रश्ञामन 


विश्विष्ट मुकदमों मे प्राइवेट व्यवितयों के भ्रषितारों का निर्धारण करने देः जिए दिये 
गये ॥5 
गदि नागरिक यह समझो हैं कि प्रश्ञामकीय सत्ता वा दुदपयोग वरवे उनके 
प्रधिक्तरों वा प्रपहरण दर जिया ग्रया है तो प्रपनी व्यपाप्रों को व्यवत करने मे 
लिए तथा पझपने प्रधिवारों वी रक्षा के लिए वे न्यायालयों बी घररणा से सवते हैं । 
प्रशासकीय बार्यवाही वे विश्द्ध उत्पन्न होने वाते मामलों पर न्यायालयों द्वारा 
पुवदिधार किया जा सकता है । ये मामले तिम्त बारणों से उत्पन्न हो सकते हैं -- 
(१) विवेव वा भ्रनुचित उपयोग (8७४७८ ० 02८०7) ; 
(२) प्रधिफाए-कषत्र का भभाव ([.8०४ ण॑ ०४0७०) , 
(३) विधि वी त्रुटि (0 ०॥७७) , 
(४) तथ्य-प्राष्ति मे त्रुटि (छा70/ था धा6 जरि0॥8 ० ॥0), प्रौर 
(१) कार्य विधि की चुटि [0 ण॑ छा००८०एाढ) । 
यदि कोई सरकारी प्रधिवारी प्रपती झत्ता वा दुस्पयोग करता है, पक्षपात 
करना है प्रषवा ददला तेता है, तो पीडित पद्ष ऐसे अ्रधिवारी दे विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त 
करने के लिये न्यायालय में जा सत्ता है। यदि कोई व्यज्ति यह समभता है कि किसी 
सरकारी भ्रधिकारी न अपने भ्धिकार-क्षेत्र से बाहर कार्य किया है तो उस पर पुन- 
विचार के लिए वह न्यायालय यो झरण ले सकता है। कोई भी ध्यवित यदि यह 
समभता है कि विधि सम्बन्धी कोई त्रुटि दी गई है श्रषवा तस्य या दार्य विधि 
सम्बन्धी भूल की गई है तो उसे यह श्रधिकार श्राप्त है कि वह उन सरवारी प्रधि- 
कारिया बे विरुद्ध स्यायालय में पहुँच कर सके । 
क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा चला सकता है ? 
((9॥ 8 (26 5प6 [6 50एटशागशा। ?) 
न्यायिक उपार्थों पर बिचार बरने से पूर्व एक भ्रत्यन्त मत्त्वपूर्ण समस्या यह 
है कि यदि किसी सरकारी वायंवाही के परिणामस्वरूप किसी मागरिक के साथ 
प्रन्याय हुआ हो तो भपनी सरकार तथा सरकारी प्रधिकारियों पर मुकदमा दायर 
बरते के उसके श्रधिकार की मात्रा तथा प्रकृति क्या हो । इगलेड म परम्परा यह रही 
है कि सम्राद को किसी भी कार्यवाही की वैधानिक उत्तरदायिहा से उन्मुक्त रखा 
गया है। “सम्राट कोई गलती नही कर सक्ता', प्रत क्सी भी न्यायालय में उस 
पर मुकदमा गही चलाया जा सकता। वह कानूत से भी कपर है। राष्ट्राध्यक्ष को 
काबूनी उत्तरदायित्व से भुक्त करने वी यह पद्धति सयुवत राज्य श्रमेरिका व भारत 
भादि बुच प्रन्य देशो द्वारा भी भ्पनाई गई थी । मारत मे, राष्ट्रपति तथा राज्यो के 
'फड्यपएसे, (50प८०७०७५७) को रूविछड मे उस्लिफित अपती शवितयो के प्रयोग श्रौर 
कत्तंव्यों के पालन में भ्रपने उसयों के गाजर से धरे दो किन मो किसी कार हे लिए वापूनी दायित्व रे किये गये कसी कार्य दे लिए कानूनी दायित्व से 
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न्मुवत रखा यया है । राष्ट्रपति पर समद द्वारा दोषारोपण विया जा सकता है। 
नी प्रदावधि में वे किसी भी प्रकार की दण्ड्य-कार्यवाही (टाप्राशाओं छ/००६८०१४४७) 
गिरफ्तारी श्रथवा कारावास से उन्मुक्त ([एशग७॥8) हैं ॥£ परन्तु दो माह की सूचना 
देने के पश्चात्‌, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के रूप मे ध्रपना पद ग्रहणा करने से पूर्व 
[सी पद्चातू, ऋ्रपने देयब्तिक रूप भे किये गये झयवा वर्तुपिप्रेत (20०७६ ९७ 
७४ 007८) किसी का के बारे में राष्ट्रपति या ऐसे राज्य बे राज्यपाल के विरुद्ध 
अनुतोष ([१८॥।४) की माँग करने वाली कोई व्यवहारनार्यवाहियाँ (एाशा 
॥7702886।॥2$) उसकी पदार्वाव में किसी भी न्यायालय मे सस्यित की जा सकती 
है 
|! मन्त्रियों (१/॥॥$0५$) को उन्मुक्ति अथवा विश्येषाधिकार प्राप्त नही हैं 
।रन्तु राष्ट्राष्यक्ष (विध्व0 ० ॥० ६(४() द्वारा किये गये कार्यों के लिए उन पर 
कोई कातूनी उत्तरदायित्व नही है ।* महाद्वीपीय देशों में यह विचारधारा, कि सरकार 
सर्वोच्च सत्ता है प्रौर उस पर मुबदमा नहीं चलाया जा सकता, पुराती समभी 
। जाती है, झौर प्रसेनिक मामलो म प्रशासन के प्रत्येक कार्य को, यदि उससे ब्यवित के 
अधिकारों का हनन होता है, प्रशासयोय ग्रयवा व्यवहार-न्यायालयो मे चुनौती दी जा 
सकती है | 
इगलैड, भारत तथा अ्रमेरिका मे न्यायिक पदाधिवारी (]ए0॥2७8/ 0्ीं:४5) 
न्यायिक क्षमता के ग्रन्तर्गेत किये गय झपने वार्यो दे बारे मे किसी भी उत्तरदायित्व 
से उत्मुक्‍्त हैं । 


अधिकारियों का वेयक्तिक उत्तरदायित्व 
(िशा४०0्ं [/ंबआं॥5 0 0४0८79) 

प्रधिकारियो के वे कार्य, जिनके लिए दे उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार ठहराये 
जा सकते है, गे है. किमी कार्य को करने मं सफल रहना जबकि उस कार्य को करना 
स्पष्ट रूप से उनका कक्तेंव्य है (२०॥६४५७॥०९) , असावधानो तथा उपेक्षापूर्ण कार्य 
करना, किन्तु किसी द्वोह प्रयवा बुरी भावना से नही (॥/।8(८७४७॥०९) , और जान- 

बूक कर हानि पहुँचाने के लिए किया गया कोई अवैध काये १ 
स्थायेतर अधिकारियों को उनके कार्यों के सम्बन्ध में अविक उन्मुवित 
(णाण्णा।?) प्राप्त नहो है । भारत में, सरकारी ठेको प्रयवा सविदात्रों (0॥02] 
* &ऋरूून आंच सतत थ 7रकब 5 
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८०धांग425) वी हिमिति को छोडवर, सरकारी प्रधिवारियों वी उत्तरदायिता वंस्ी ही 
है जैसी दि सामान्य व्यर्तियों पी है। सरकारी भ्रधिकारी (वार्पपालिता दे प्रध्यक्ष 
सहित) संविधान दे प्रयोजनों वे हेतु किये गये ठेगों ये धम्बन्ध में वैयर्तिक उत्तर" 
दापित्व से मुक्‍त है ४ मी भी सरतारी श्रषिवारी द्वारा शामपीय दामता मे प्रन्तगंत 
किये गये वार्य वे सम्बन्ध मे, दो माह वी सूचना देने वे पश्चात्‌ उसके विश व्यव- 
हार बायवाहिय (९४७ ए़०८८०6०४७ पत्यित बी जा सती हैं) जहाँ तब दण्ड्य 
उत्तरदापित्वों था सम्बन्ध है, सरवार की पूर्वातुमति लेकर सरवारी अधिवारी वे 
विरुद्ध वा्वाहियाँ प्रारम्भ वी जा सकती है। ऐसे भ्रधिकारी के विरुद्ध बोई भी 
दण्ड्य वायंवाही ((09 970०८८०॥8) सत्थित नहीं की जा रावती जिसने वि 
तथ्य सम्बन्धी कोई गलती मो हो भौर सत्यनिष्ठा बे साप उसवा यह विश्वास हो 
कि उने वैध (].9७0) माय हो किया है॥ ऊपर उल्लेख किये गय मामला तथा 
श्यित्ियों मे, यदि सरकारी प्रधिकारी भ्रपनी धाकितयों का दुपयोग बरें, भ्रथवा 
नागरिकों वे भधिकारों को क्षति पहुंचाने का प्रयल करें, तो उनके विरद्ध मुकदमा 
दायर किया जा प्कता है । 


न्यायिक समीक्षा की रीतियाँ 
(९005 रण उ0तांणंतां १९४76४) 

न्यायिक पुनर्वातोदन प्रथवा न्यायिक समीक्षा बी भ्रसाधारण। रीतियाँ पाच 
हैं. बन्दी प्रत्यक्षोकरण प्रादेश (७४7 ० ॥7७६४४ (०079७) परमादेश 
(१(४004709), प्रतियेध (१70॥00०॥), श्रधिकार-पुच्छा (0५०-१४४॥:४॥०), 
तथा उत्पेपण प्रादेश (ए४0४००॥॥) । "शा लेदिन भाषा वा शब्द है जिसका 
भ्रय॑ है, व्यापारिव प्रकृति का एक भ्रौपचारिव पत्र (एछाशाओ नाल)। जया! 
एक भ्रौपचारिक लेख है जोकि विधि सत्ता द्वारा जारी किया दाता है भौर जो फिपी 
व्यक्ति भ्रथवा उसकी सम्पत्ति के प्रधिकार क्षेत्र (7ण750/00०7) बी प्राप्ति के 
प्रयोजन के लिए, प्रथवा उसको विधि न्यायालप मे उपस्थित होने को बाध्य करने के 
लिए काम में लाया जाता है। 

(१) दच्दी प्रत्यक्षीकरण ब्रादेश (706 9७॥६ 6 ७6०5 (०७०७)-- 
(#८भा५ (७४४) ॥०५ ॥8४6 ॥06 ७०१५) । बन्‍दी प्रत्यक्षीशरण का शाब्दिक 
ब्रये है 'शरीर रूप मे उपस्थित करना' | वल्दी प्रत्यक्षीकरण मे श्रप्निप्राय एक ऐसे 
झादेश से है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है। जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को 
नजरवन्द कर रखा है कि वह उसे न्‍्यायादय के समक्ष उपत्यित क्रे। इस प्रकार 
न्याधालय किसी भी नजरबन्द ब्यवित को अपने सामले. जशस्थिफत, स्पररते, नया, नप्रेएड 
दे सकता है जिससे कि वह इस वात को जाच कर सके कि उस व्यर्ति की नजरबन्दी 
वैधानिक है या नही और उसके उपरान्त वह उसके साथ दिधि के अनुकूल व्यवहार 
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कर सके । इस आदेझ का प्रयोग व्यक्ति की नजरबन्दी की वैधता वी जाच के लिये 
किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको प्रशासकोय भ्रधिकारियो द्वारा वजरबत्द 
किया गया हो, अपनी नजरबन्दी का भामला न्यायालय के सामने ला सकता है जहाँ 
उप्तकी नजरबन्दी को वैधता (.८8०॥79) पर विचार किया जाता है । 

(२) उद्येषण-ब्रादेश ([#98 छा एश्लाणशा]--(आधगाए ॥0 ४6 
४८४४000) । यह्‌ उच्च व्यायालय हारा किसी नीचे के न्यायालय को जारी किया 
गया एक आदेश है जिसमे वह नीचे के न्यायालय को यह आज्ञा देता है कि वह किसी 
विशिष्ट मुकदमे के सम्बन्धित कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे । इस उपाय को 
अवर अधिकारियों ([0८७०7 ००८३७), मण्डलो तथा स्यायाधिक रखो ([0099]$) 
वो कार्पविधि (१८००८०णा८) की समीक्षा करने के लिए, झनेक अ्रधिकार क्षेत्रो मे 
भी काम मे वाया जाता है , इस स्थिति मे प्रशासकीय ग्रतिक रण को न्याग्रिक कार्यों 
को सम्पन्न करमे वाला एक निम्न न्‍्यायाधित्र रण समझा जाता है। इस आदेश के 
द्वारा उच्चतर न्यायालय एक निम्न न्यायालय के झमिलक्षों (१८००:८४) की समीक्षा 
करता है ) परन्तु 'प्रादेश' (७७७:) जादी होने से पहले तीह बातों का होना 
आवश्यक है. (१) प्रचासफीय न्यायाधिकरण न ऐसी रीति से कार्य किया हो जोफि 
उसकी निर्धारित झवित एवं सत्ता के अन्तगंत न हो, (२) झिकायत करने वाले पक्ष 
को किसी उच्चतर प्रशासकीय स्वायायिकरणण प्रथवा न्यायालय में श्रपोल करने का 
ग्रधिक्ार न हो, भौर (३) इसका झ्रोर कोई सामान्य उपचार (079॥0779 कश/९0७) 
नहों। 

(३) प्रतिषेष श्रादेश (776 जरा ण॑ ऐ००॥0०)-0४॥४ 00 
407000) । प्रतिषेष आदेश भी उच्चतर न्यायालय द्वारा बारी किया जाता है। इस 
आदेश क॑ द्वारा नोचे के न्यायालयों, न्यायाधिकरणो, अधिकारियों अथवा व्यवितयों को 
उस भ्रधिंकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकाजाता है जो कि उन्हे विधि द्वारा 
प्रदत्त नही है। यह भरवेध ग्रधिकार क्षेत्रों के प्रपोग को शेकने के लिए जारी किया 
जाता है। 

(४) प्रपिकार पृर्छा ब्यादेश ( 776 एम ० 0००-४शा३३४० )-- 
(धर 9५ छश जाओ) । यह आदेश किसी लोक-पद (९४॥० णीण्ल्) 
की प्रबैध मान्यता को अथवा किरी ब्यकति द्वारा किसी लोक-पद के जबरदस्ती 
अधिकार को रोकता है। इस आदेश के द्वारा किसी व्यवित के किसी पद के ऊपर 
दा के कानूनी औषित्य की जाच की जा सकती है। 


(५) परमादेश (पक कप रण कगार )-( ध्शाए, ण€ 
००एा्मआ4) । यह एक आदेश होता है जोकि किसी व्यक्ति या निकाय (8०05) 
कै उन प्रशासकीय कतते यो को पूरा करने के लिए दिया जाता है जिनको नियमानुसार 
उसे कश्ना चाहिए किन्तु जिन्हे उसने पूरा नहीं किया है। यह आदेश उच्चतर 
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न्यायातय द्वारा राज्य (503८) बे ताप रे नीने ने न्‍्यायाधिवरण, नियम (20[074- 
80॥) मण्डल (8040) प्रयवा व्यत्रित को जारी गिया जाता है जिपरे उतयों उन 
बार्यों वो रम्पन्त वरने जी प्राज्ञा दी जानी है जोति विधि द्वारा विशेष रूपसे उतने 
पद वे वत्तव्यों भ सम्बद्ध दिए गए हैं। 
भारत वा सम्रियान उच्चतम स्यायालय [$0.ाश्वा८ 0०00) को यह झवितत 
प्रदान वरता है कि वह मौलिक प्रथियारों (#प्याठवशाध्याओं 008) वो प्रवर्तित 
कराने के लिए ऐसे निरदेद, प्रादेश प्रयवा लेख, जिनके प्रत्तर्गत अन्दी प्रत्यक्षीकरण, 
परपादेश प्रतिपेष, झधियार पच्छा प्रौर उस्मेपए बे प्रवार बे ले प्रधवा प्रादेश 
भी हैं, जो भी समरुब्रित हो निवाल सर्वे ! उच्च न्यागातयों (ाहा॥ 0०७४७) 
को भी यह शतित प्राप्त है वि वे मौतित प्रधिकारों को प्रवतित कराने वे लिए 
अंधवा प्न्य क्िगी प्रयोजन वे लिए इन भ्रादेशो, निर्देशों श्रथवा सेखो वो जारी वर 
से ॥? 
फ्रासीसी प्रशासकीय अधिकार 
(गिल्एढत [0700 /ए७४५४४७७0/) 
इगलेंड, भारत तथा प्रमेरिका में बातून विगी सरकारी भ्रधिकारी तथा एक 
सामान्य नागरिक के बोच कोई भेद नहीं करता ॥ “विधि भ्रथवा कानून वे झासन' 
(२0॥६ ० ]॥9) वा मुख्य सिद्धान्त यह है वि वानूत के सामने हर एवं व्यक्त 
समान है। इन देशों म॑ं यदि लोक“सेवकः सत्ता का गलत प्रथवा भ्रनधिक्ृत उपयोग 
बरते है तो उन्हे विधि-न्पायादय के सामने लाया जाता है। इसबे' विपरीत, पास मे 
न्यायालयों वी दो ऐसी पद्धतियों का विकास किया गया है जोकि परस्पर एक दूसरे 
पर निर्भर हैं, अ्र्धातु एक तो सामान्य न्यायपालिका (070॥/79 ]०००७४)) और 
दूसरी प्रणामक्रीय न्यायपालिका (200णाग्राई7श7ए6 ]एकटाआ9) । प्रशासकीय 
न्यायालय ऐसे सभी मुकदमो की सुनवाई करते है जो कि प्राइवेट नागरिकों द्वारा 
सरवारी भ्रधिकारियों के विरद्ध इसलिये दामर बिये जाते हैं क्योकि उन्होंने 
(सरफारी झ्रधिकारियों ने) ध्रसावधानता, श्रवुद्चलता अथवा भ्रपने कर्त्तव्यो के उपेक्षा- 
पूर्ण सम्पादन दे! कारण उनको क्षति श्रघवा हानि पहुचाई है। सिविल-मेवकों के 
परदक्रम (रिशवा८), वेतन तथा पेन्शनों के वारण फ्रासीसी प्रशासकीय न्यायालयों वे 
क्षेत्राधकार का प्रइन विवादग्रस्त बता हुआ है। ऐसे मामले जिनमें कि नागरिक 
क्षति की उत्तरदायिता (70/ ॥3070/) दा प्रशासर्ीय ठेको व पर्घठेकों वी 
अस्वीह्ृति सम्मिलित है, प्रश्ासकीय न्यायालयों के समक्ष लाये भा सकते हैं। 0/0॥ 
/0ा07७780/) के इन्‍्तर्गत लोक सेवकों को विशिष्ट दर्जा द्विय्रा, जाता, है. श्रौर, 
अपने सरवारी वार्यों के लिए वे सामान्य विधि-न्यायातयो के नियन्त्रण के प्रधीत 
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नही होते । वे एक विश्विष्ट श्रकार वे न्‍्यायालयो के नियन्त्रण मे रहते हैं जिन्हें कि 
प्र्यासकीय न्यायालय कहा जाता है। यदि लोक्-सेवको (ऐए०॥० इक्षए्४0/8) की 
असावधानता तथा ककत्तंब्य पालन की उपेक्षा के कारण विमो व्यक्ति वी कोई हानि 
हुई हो श्रधवा उसको कोई क्षति पहुँची हो, वो बह उच्की क्षनिषृ्ति के लिए एक 
टिकिट लगे प्रपत (000) पर प्रश्ञासकीय न्यायालय के समक्ष बम्यर्यना-पत्र (एला॥ाणा 
]0ए2) प्रस्तुत कर सकता है । न्यायालय उस शिकायत की छानबीन कराता है औौर 
सदि वह शिकायत ठीक पाई जाती है तो प्रीडित व्यस्ति को सरकारी राजकोप से 
क्षतिपूत्रि का भुगतान किया जाता है। राज्य ग्रपने अधिकारियों व कर्मचारियों 
अथवा प्रभिकर्त्तामों (#ए०४७) के कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है और यदि उनकी 
उपेक्षा भ्रथवा भसावघानी के काररा नागरिकों को कोई हाति पहुचती है तो वह 
डस्तकी क्षतिपूर्ति करता है। 

ऋसीसी प्रशासवीय न्यायालयों मे सबसे नीचे तो क्षेत्रीय परिपर्दे (२९४४078) 
८००९५) होती हैं भौर सबते ऊपर राज्य परिप३ (00णाां ० 503(४) होती है। 
सामान्य न्यायालयों तथा प्रशासवीय न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार (00500007) 
सम्बन्धी मतभेदो के सभी मासलो का निपटारा विवादों के एक स्वतन्त न्‍्यायाधिकरण 
(00९ए॥0००( प70073/ ०६ (०४0) द्वारा किया जाता है। 


0059 का यह मत था क्रि फ्रासीसी प्रशासकीय न्यायालयों का ग्रश्चिशामन 
सरकार द्वारा किया जाता है और यह कि 670॥ 20फ्ञाशाश्याा एक ऐसा प्रयल 
है जो सरकारी अधिकारियों पर चलागे जाने वाले मुक्दमो की युनवाई झपने निजी 
स्यायाध्यों में करके उनको (सरकारी अधिकारियों बो) एक विशेषाधिकार की 
स्थिति प्रदान करता है। इसके विपरीत फ्रोसीसी जनता ये गागरिको को स्वाधीनता 
वी रक्षक के रूप म्रे इस पद्धति का समर्थन किया है। 98४४00५८४५ का कहना है 
कि फ्रासीसी पद्धति के आजोचको को “गलत जानकारी मिली हुई है तया वे अत्यधिक 
प्रन्यायपुर्णं हैं ।/ प्रशासकीय स्थायालयों के जो अन्य लाभ गिनाये जाते हैं वे इस 
प्रकार हैं -- 

(१) इलमे त्याय रास्‍्ता है तथा वागरिक इन न्यायालयों तक आझानी से 
पहुच कर सकते हैं। भ्रद्याप्क्रीय न्यायालय नागरिकों को शीघ्रता के साथ तथा डचित 
ध्यय पर न्यायिक सहायता प्रदान करते हैं। 

(२) ऐसे न्यायालयों मे न्यायावी्ष तथा प्रशामक, दोनो की ही चठुरता एव 
प्रवीणता विद्यमान रहती है यो ठोस रूप म नागरिको की स्वाधीनता की रक्षा करती 
है। ऑग्ल-अमरीका देझो मे भी अब प्रासीसी नमूने के प्रशासकीय न्यायालयों के पक्ष 
मे व्यापक भावना पाई जाती है। 

निष्कर्ष (00रशाएञ्न००) ४ 

सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जान वाले सत्ता के दृश्पयोग को रोकने 
तथा उसके उपचार के निये प्रशाप्तत पर न्यायिक नियन्त्रण लगाना अत्यन्त आव- 


६श्र सो प्रशासन 


इयक है। परन्तु यदि न्यायालयों द्वारा प्रशासन पै प्रत्येक दार्य पर पुनविधार कर 
सबने की सुदिधा दी गई तो इससे प्रशासन का कार्य ही ठप्प हो जायेगा। प्रशासवीय 
यल्त्र दाये करना बन्द बर देगा क्योति इस स्थिति मे उसवे निर्णयो वो बोई परू्ता 
अ्रथवा प्रन्तिमता (£09)0) प्राप्त नही होगी । प्रशागवीय वाय-जुशबता के दावों 
(0५७) बे बीच एक समभौता प्रयदा समाधान होता चाहिए, जोकि सामाजिक 
ब“पाए[ के लिए तथा लोक-सेवको द्वारा सत्ता के दुश्पयोग वे विरुद्ध नागरिकों वे 
वैयरितिक प्रधिवारियों वी न्‍्यायिव सुरक्षा बे लिए प्रत्यन्त श्रावश्यक है। न्‍्यायिव 
समीक्षा (700॥08] 700९७) की सीमाझ्नो वा वर्शोन, सन्‌ १६४१ में बेलीफोर्तिया 
विश्वविद्यालय में तैयार क्ये गये, प्रशासकीय निंयों तथा न्‍्यायिव समीक्षा वे एवं 
प्रध्यया म, सा ठया १४४४ द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है। उनवा कहना 
है कि .-- 

“एक प्रोर तो यह वहा जाता है कि वागरिक हे सर्वधानिक, वैधानिक भ्रथवा 
सामान्य कानूनी प्रधिकारों से सम्बद्ध प्रश्ासकीय वार्य वी जाँच न्‍्यायालय में वी 
जानी चाहिए । इसका प्र्थ यह है कि स्यायालय विसी विशिष्ट प्रशासवीय बाय से 
सम्बन्धित तथ्यों (2०5) बी तथा विधि बे क्रियान्वय (#99॥0200॥ ० !६७) 
की पूरुंरूप से समीक्षा करें तथा उसे पास करें। 

दूसरी झोर, यह कहा जाता है कि न्यायाउयो को प्रशासवीय निर्ंयो बे तथ्यों 
की समीक्षा सही करनी चाहिए वहिकि केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि 
स्वरुप (0770) तथा कायविधि (700८0४८) की हृष्टि से प्रशासकीय कार्यवाही 
ठीक है या नहीं, श्रोर प्रशासकीय निरय वरने का प्राघार युवितयुक्त श्रथवा स्यायोचित 
है या नही । इस विपय में कापी विभिन्नवा थाई जाती है कि न्यायिक समीक्षा 
किस सीमा तक की जानी चाहिए । न्यायालयों द्वारा की जाने वाली तथ्य एवं विधि 
की समीक्षा, प्रशासकीय नि य की विषय सामग्री वी, अपील करने को कायविधियों 
के लिए किये जाने वाले विधायी उपबन्धों (.८88॥ए6 ए7०7ध0०ा$) की तथा 
समीक्षा करने वाली सत्ता की प्रवृति की, भिन्नता वे अ्रनुसार ही भिन्न-भिन्न होती 
है। इस प्रकार, ऐसे नियमो का निर्धारण करना बड़ा विन है जोकि प्रशासकौय 
निणंयो वी न्यायिक समीक्षा के विस्तार को सभी क्सौटियों पर खरे उतरे। प्रशास- 
कीय भ्रभिकरणा के निणंदों पर न्यायिक नियन्त्रण की पूर्ण स्थिति पर विचार करने 
से प्रत्येक पृथक्‌ प्रभिकररा वे साथ पृथक ब्यवहार किये जाने करी आवश्यकता स्पष्ट 
हो जायेगी |” 

पूरा प्रशासकीय नियन्त्रण तथा पूर्ण न्यायिक नियन्त्रण की इन दोनो चरम 
पक मास किसी मार्ग की खोज होनी चाहिए क्योकि पूर्ण प्रशासक्रीय 

से हे मम तो नोकरश्याही झासन के रूप में सामने आ सकता है भौर 
पूरे न्यायिक नियन्त्रण से सरकार के नियामक तथा सेवा-कार्यों के छृद़ल सचालग 
मे बाघा पढ़ सकती है। “न्यायालयों मे एक बढती हुई प्रवृत्ति यह पाई जाती है“ 


प्रशासन पर न्‍्यायिदर नियन्‍्तरा ६२३ 


कि दे प्रशातकीय न्यायाधिकररणो द्वारा किये गये तथ्य-सम्बन्धी निंयों पर पुनविचार 
करने से इन्कार कर देंते हैं, यद्यपि वे परिनियत काठून तथा स्यायालयों के निरणंयों 
में वशित इस मौलिक सिद्धान्त पर दृढ़ रहते हैं कि सामान्य न्यायालय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणो के विधि (.०७४) के प्रश्नों से सम्बद्ध मिर्शोयो की समीक्षा अथवा 
पुनर्वालोकत करेंगे 472 

न्यायालयों को चाहिए <कि वे प्रचासकौय अभिकरण (#£८०7०) ) के तख्य- 
सम्बन्धी निर्णयों को प्रथम दृष्टि मे दो अथवा निष्कर्ष रूप में स्वीवार कर लें, और 
इस प्रकार अपने नियन्त्रण को क्षेत्राधिकार (08000), कार्य विधि (00000072) 
तथा शक्ति के दुरुपयोग के प्रइतों के लिए सुरक्षित रखें | न्यायालयों को न्यायिक 
समीक्षा (3०6/छथ ए८शदए) की दाक्ति तो प्राप्त होती ही है परन्तु उन्हे उसका 
प्रयेग "सावारण चातुर्य तथा आत्मस्रयम” के' साथ करता चाहिए । सरकारी विवेक 
के दावे 'जतता की भलत्राईैं की हृष्टि से अध्यन्त महत्वपूर्णा हैं। शोध, 7. 
097००7०४ ने ठीक ही कहा है कि “जिस चीज पर जोर दने की नरूरत है वह 
व्यक्ति के भर्न्वनिहित स्वाभाविक झमिकार नही हैं, ग्रपितु प्रशास्कीय वार्य-कुशलता 
की महत्ता, और वस्तुत उसकी झावश्यक्ता ()३८०८७७॥५) है। व्योकि प्रशासकीय 
कार्य-कुदलता पर ही उस सामाजिक नियन्त्रश की प्रभावपूर्शता निर्भर है जिसके 
बिना कि वर्तमान परिस्थितियों मे ठोस विकास होना सम्मव है।” प्रन्त में यह ही 
कहा जा राकता है कि लोकतोवकों का चयत (526८४०॥) तथा प्रशिक्षण 
(7०४) इस प्रकार किया जाना चाहिए क्षि न्यायिक पर्यवेक्षण तथा नियन्‍्रण 
को झावरपक्ता ही कमर महत्वपूर्ण हो जाय) 
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३७ 


प्रशासक्रीय कानून तथा न्याधिक निर्णय 
(&0ग्रांतताआाशां 6 [8७ ६४0 3000/63(०7॥ 





प्रशासकीय कानून अथवा विधि 
(४0ग्रांगांत्राक्मात५ 6 [8७ ) 

प्रशासकीय प्रपितारिया बो भ्रपनी झव्ितयों वे वार्यास्विय में सदा ही 
विवेराधीन पत्ता (0%टाटाणाआ३ ४०७१॥०॥५) प्राप्ण होती है। प्रशामकीय विवेक 
(#0गराभर॥ा॥।४० 05%2007) का प्रर्ष है वि भ्रधित्रारी को दो विरत्पो 
(#॥07709॥४९७) में से एक का घुनाव करना है। 'प्रणासव्रीय विदेव प्रश्चासवीय 
अधिकारी वो कानून द्वारा प्रदात वी गई वह धवित प्रथवा प्रधिकार है जिसके द्वारा 
बह प्रपने निजी निर्णय तथा सद्िविक के भनुसार, क्रियाविधि (000752 ० ४000) 
का निएचचय करने म, नियम (रि०८) या विनियम (८४७॥४४०)) (प्रपे विधान) 
जारी करने मे, प्रथवा पश्रादेश (प्रध्॑यायिदर निर्णय) जारी करने मे, विवल्पों बे बीच 
चुनाव कर सके ।' प्रशासकीय ग्रधिकारी वा प्रत्यक पग पर विवक का उपयोग करना 
होता है, उदाइरए के लिए किसी प्रद के लिए प्रापियों में से चुताव करने में तथा 
किसी कम्पनी की उपज को क़य करने का निश्चय करने झ्रादि म॑ विवेक वा उपयोग 
करना होता है । 

प्रशासक्रीय विवंक का उपयोग मनमान ढंग से मही क्या जाना चाहिए । 
प्रशासकीय विवेक की सीमाए कादून द्वारा निर्धारित को जाती हैं जिसे कि प्रशासकीय 
काबून या विधि कहा जाता है । प्रशासवीय कानून प्रशासकीय प्रधिवारियों तथा 
अभिकरण द्वारा उपयोग किये जाने दाल्े विदेक का निर्धारण करता है| प्रशासवीय 
कानून सावदेशिक रूप से लोक प्रशासन में सम्बन्धित होता है। प्रश्ासकीय कानून 
दा साम्वन्ध प्रशासकीय अभिकरणो तथा ग्नधिकारियों द्वारा प्रयोग किय जाने वाल 
विवेक (/0.50८५०7) के कानूनी पहलुगो से होता है। फिफनर के ग्रनुसार, प्रशास- 
कीप कानून मे निम्नलिखित चीजें सम्मिलिद की जाती हैं 

(१) प्रशासकरीय ग्रसिकरणों (#097॥0)809/92 9267८०5) की शक्तियों 
तथा कतव्यो को व्याख्या करने वाले सविधान, सविधियाँ ($/8028), चाटर, 
प्रध्यादेश (079॥090०5) तथा प्रस्ताव (२65०ंप्रए०च9) है 


(२) प्रशासकीय झधिकारियो 
जा किए | कीय झधिकारियो तथा अभिकरणो द्वारा बनाये जाने वाले नियम 


प्रशासकीय कानून तथा न्यायिक निरणंय ब्रश 


(३) प्रशासकीय अधिकारियों तथा अभिकरणो द्वारा जारी किये जाने वाले 
झ्ादेश व निर्णय । 

(४) न० १, रब ३ से सम्बन्धित न्यायिक निर्णय (7एएणथं एटट- 
8078) 

एक समित्ति द्वारा प्रशासकोय कानून के क्षेत्र (509८) के सम्बन्ध में सुफाव 
दिये गये थे । इसके क्षेत्र मे निम्मलिखित बातें सम्मिलित की जाती है-- 

(१) लोक-मेविवर्ग (20900 एट5०7एथ) की समस्‍यायें , 

(२) राजकोपीय प्रशासने (फे5८क्वां 80ग्राशरहा470) की समस्याएं , 

(३) प्रश्नासकीय विवेक के सम्बन्ध में काजूनी स्थितियों के श्रष्ययन 
(8080॥65) , 

(४) प्रशासवीय न्यायालयों तथा प्रशासकीय कानून की समस्‍यायें , 

(५) प्रश्ञासकीय विनियमों का कानून , 

(६) प्रशासकीय जाँच की समस्याये , 

(७) सरकारी ठेको (000/740७) के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रष्ययन , 

(८) सरकार के विरुद्ध किये जाने वाले दादे (2805) , 

(६) प्रशासकीय कामंवाही के विरुद्ध किये जाने वाले उपचारों (२७॥०0/05) 
के सम्बन्ध मे किये गये भ्रष्ययन , 

(१०) बोक-अद्यासन मे व्यावसायिक सघ (7:0०८७७074| 85500७007) की 
मान्यता तथा दर्जा , 

(११) बहुल-पध्यक्षीप प्रशासक्रीय निकायो ([?]एक्नॉ-९86९6 867॥8- 
724४७ 9०0।०8) की कार्पबराहियों का निममन करने वाले कानूनी नियम [है 

नागरिकों के दृष्टिकोण से प्रशासकीय विवेक का नियन्त्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। प्रशासकीय विवेक व्यवित की स्वाधीनता तया हितों को भत्यधिक प्रभावित कर 
सकता है। उम्त विवेक का नियमन करते के लिए प्रशासकीय कानून का होना प्रत्यन्त 
आवश्यक है ॥ विवलपो (8।६४778:४८४) का चुनाव करते समय, भ्रधिकारियों को 
मनमाने ढग॑ से कार्य नही करता चाहिए । स्वविवेक का भ्र्थ यह नहीं है कि सत्ता 
प्राप्त करके सरकारी प्रधिकारो द्रोही (१(७॥०००७), पक्षपाती अथवा स्वेच्छाचारी 
(47 00 4१५) बन जायें। प्रद्यासकीय कानून प्रज्मासकीय विवेक की प्रकृति का 
निर्धारण करता है तथा उसका नियमन करता है। कानून यह देखता है कि 
प्रशासकीय विवेक का दुष्पयोग न किया जाये । प्रशासकीय कानून सर्वेत्तामान्य की 
भलाई की दृष्टि से अधिकारियों की बैवक्तिक स्वाघीनता तथा सम्पत्ति पर प्रति- 


/ 
| 
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सर लोक प्रशासन 


बस्ध उगाता है। प्रशानक्रीय कालून वा उद्देश्य सार्वजनिक इत्याद वी वृढ़ि 
करना है [| 
प्रशासवीय न्यायिक निर्णय 
(१ १॥एणांआराकपंप ७ औऐे|एपांटव(97) 


प्रशासकीय त्यायिव निरंय वा भर्घ है प्रशासवीय विभाग भ्रपवा प्रभिवरण 
के द्वारा स्यायिव (709८४) प्रयवा भरषल्यायितर (0७७/-०४/८र्ण) प्रहति बे 
प्रश्यो वा निर्धारण वरना । न्यायालय बे समान, प्रश्याशवीय भभिव रण ऐसे मामलों 
में विभिन्न पक्षो बी सुनाई करते हैं, प्रमाणो व साक्षियों भी सूक्ष्म जाच बरते हैं तथा 
निरृष देते हैं, जिनका सम्बन्ध दानूगी सधिकारों तथा कर्तंस्गो से होता है । श्रोऐेगर 
हाइद के भतुप्तार, ' प्रशासवीय न्यायित्र निर्णय वा प्र्ष है, प्रशासकीय अभिकएण 
के द्वारा कानून प्रौर तथ्य के प्राधार पर गेर-सरबारी पक्ष में सम्बद् विवाद 
(0090०) वी वाच-पडताल तया निददादा करता ।”* न्यायिक विंग वे बाय॑ में 
लगे हुए प्रशासकीय भतिकएर। सरबार के तियमित ब्यूरो तथा विभाग हो सब्त हैं, 
अथवा महुलिसा-परीक्षण (&७०॥०-0श०॥९८०७) के सह स्यायिकनिणंय वी गृछ् 
दक्षितियों से युक्त तथ्यान्देषक विवाय (#०७ 008 9००॥5), या सवेतस्ल वियाम- 
कीप प्रायोग (70०906८0॥ ॥२९६४७॥७/०५) (०एा॥5५०॥$) प्रथवा विश्येप विस्म 
के प्रशासकोय न्यायालय या न्यायाधिकरण हो सकते हैं। ऊद कभी भी दिसी प्रशास- 
कीय प्रभिकरण के द्वारा किसी विवाद भ्यवा मतभेद का निपटारा किया जाता है तो 
उसे प्रशाग्रकीय न्‍्यापिक निर्शेय कहा जाता है। प्रश्ासकीय न्यायरिव तिएय निम्न 
प्रकार का हो सकता है -- 

(१) परामशंदात्री प्रश्मासकीय न्यायिक निराय, जोकि विभाषाध्यक्ष (पलक 
8 0०7७7४79॥/) प्रधवा प्रन्य प्राधिकारी मे विहित भन्तिम निरंग भी शक्ति से 
युक्त होता है। 

(२) कभी कभी प्रशासकोय स्यायिद नि्शेय को विसी प्रशासकीय वार्प के 
सम्पादन की पूर्व शर्त दना दिया जाता है । 

(३) प्रशासकीय न्यायिक निर्णय (&ठाणाएप्रशाए८ 30]000400॥) 
बहुंधा क्िप्ती प्रशासकीय भ्रधिकारी के ठियमित कार्पों ही का एक भग बना दिया 
जाता है। 

(४) प्रशासकीय न्यादित निरणंय किसी विधायी प्रशासकोय प्रक्रिया 0.८88« 
[9076 ४एग्राताश 0१६ छव0००७७) के साप सयुद्त हो सउता है । 
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प्रशासवीय काबूत तथा न्यायिक निर्णय ह्र७ 


(५) प्रशातकीय निरणंयों (07270 4८८5१०१७) के विरुद्ध वियमित 
मुकदमे दायर किये जा सकते हैं । 

(६) कमी प्रश्मारक्रीय न्यायिक निर्णय को पनुज्ञापत्र-दायक क्रियाओं 
(९१88 ४०।श॥7९७) के सम्बन्ध में क्रियान्वित किया जाता है । 

(७) प्रशासकीय न्यायिक निर्यय दावो के निपदारे (इशालिाशाए 
(0०) के सम्बन्ध मे भी किया जा सकता है । 

प्रत्येक देश मे प्रशासकीय न्यायाधिकरणो को अ्रघ॑-त्यायिक दक्तियाँ (00897 
गएकाल० एएशणाओे प्रदान की हैं भारत में विभागाघ्यक्षों अथवा विद्विष्ट प्रधिकारियों 
को प्रशासकीय स्याय-निशंय की यह शक्ति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य वी पूर्ति के 
लिए कुछ प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है, जैसे कि प्राय-कर 
अपील न्यायाधिकरण [[70०76 दिए ह9एशो26 चुश0ए्ाओ5) राजस्व मण्डल 
(छ0गएंड ० हेट्पक्षाणट)  क्षमत तथा झ्रौद्योगिक न्यायालय (89007 शाएं 
वुएठ0४घाश (0077७), श्रम भ्रपील न्‍्यायाधिकरण [[.800ण 8ए7थ|॥६ परग्रापन 
गधे अ्रादि । ये प्रशासवीय स्पायाधिकरण शिकायतों व म्पीलो की सुनवाई करते 
हैं, प्रमाणो व साक्षियों की सृक्ष्म जांच करते हैं, तथ्यों की खोज करते हैं. तथा प्पते 
निर्णयों की घोषणा करते हैं । 


इस पद्धति के गुण व दोष 
(शव ४00 0४००७ रण ९ 5एथगा) 
प्रशासकीय श्रभिकरणों द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय न्याय निर्णय अब 
स्थायी रुप धारण करने लगे हैं। श्रत इसके गुण व दोषो का प्रष्पमन फरना 
अत्यन्त भ्रावश्यक है जिससे कि इसके दोषो को दूर करके इस पद्धति को सुहृढ बनाया 
जा सके । 
इसके लाभ निम्न श्रकार हैं -- 


(१) जब मामले नियमित न्यायालयों की बजाए अशांसकीय न्यायाधिकरणों 
के समक्ष लाए जाते हैं तो उनका निंय केवल मामले की यचायें बातो (४८75 
० (08 ०७४९) के प्राघार पर ही नहीं किया जाता, अपितु सर्वस्षामान्य के कत्पारा के 
लिए प्राववयक किसी सरकारी नीति को आये बढाने के उद्देस्य से भी किया जाता है। 

(२) इत न्यायाधिकरणो के द्वारा झपनाई जाने वाली कार्यविधि (?70« 
(€0ण०), सामान्‍य न्यायालयों को कार्यविध्ि को अपेक्षा प्रधिक दीघ्नरगामी होती 
है। सकटकाल के समय न्‍्यायापिक निर्णय की प्रक्रिया के द्वारा वीघ्र कार्यवाही की 
जाती है । 

॥. छाग्ता। 8०४ 02079, क्लाफाडशडापण्र ई>ब्ड्ादाशला हाय #वुपर्व!द्वाध0, 
एक 6 





द्र्८ सोद प्रशामन 


(३) प्रशासरीद स्थायापिर॒रण प्रशामशीद घरपिशारियों को घिखूत विदेक 
(05:ाक्षाणा) तथा स्पादीनता प्रदान बरतें हैं जो हि प्रशासशीर काम दुशलागा के 
लिए झयल स्‍ावशइयन होती है । 

(४) नई समस्यापों से व्ययहार बरते समय, इन स्थायापिररशों द्वारा 
प्रधनाई जाने बाली वार्यविधि, सामास्य स्यायालयों को इठोर रुप से प्रौपचासि 
कार्यविधि के मुगादत प्रधित्त लोबदार (£39) होतो है। 

(0) न्यायाधीश (999८5) प्रपिवतर हूडिदाद होते है वे प्रधिकाशत प्रशाल् 
की नई सामाजिक एवं घापिर नौतियो दे विरो री होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब प्रशास* 
चोद भामतो के एप्दन्द के (नि्सेद देते है. लो उस पए उरबी ध्यरिद्िष्ड भाजनाणों 
(800) ०७९८ 4६थ॥१९5) का प्रभाव पहता है मौर वे सामाजिक प्रगति गो रोजते है। 
प्रशासक्षीय पपिवारी घूंकि इत नई सामाजिक एवं भायिर नोवियों का निर्माण बरते 
हैं प्रत' उन्हें उनमे सदानुदि होती है भोर जब वे ऐसे विदादी के सम्बन्ध में स्यायित 
निर्णय देते हैं तव समाज बे ब्यापर हित उनके सामने रहते हैं । 

प्रशासकीय न्यायिक टिएंय व मुख्य दोष यह है हि विभिन्न प्रशामरीय 
न्यायाधिर्ररणों द्वारा प्पताई जाने दाली बायेविधि में एव रूपवा [09॥/070॥0)) नही 
पाई जाती । इस पद्धति का दूसरा दोप स्ववस्त्र पुनर्वातोकन प्षवा स्वतन्त्र समोक्षा 

(74कृध्ववधा! 70५९७) को व्यवरुपा बा प्रभाव है। पुन्वोतोगन बरने वाले झपि- 
बारियों में निध्पक्षता को यारस्टो दे तिए स्ववस्त्र पुतरिलोबन मो ब्यवत्या घत्यन्त 
झावश्यक है प्रशासकीय स्थायाष्किरिणो के निरायों को न्‍्यायित समीक्षा को व्यवस्था 
के द्वाए नागरिकों के भ्रधिकार पूर्रातया सुरक्षित किये जा सकते हैं ॥ 
भारत मे प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण 
(2 परशशांडण्णा € 0'7फणणाशो5 ॥ 709) 

एक लोग कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक प्रध्चिकारियों ता साधाररः 
नागरिक के पारस्परिक सम्वन्धों कय प्रश्न बडी जटिलतायें पैदा करता है। व्यक्तिगत 
झधिकार ठया जनहित मे सघर् को घटनाएं भरक्सर घटित होती रहती हैं । प्रशासनिक 
निणेयों से उत्पन्न होने दाले बिवादो या शिकायतों की न्यायपूर्णो जाद करने तथा उत 
पर न्यायपूर्ण निशंप देने के लिए आजरल विशेष प्रभिवरण या ज्यायाधिक्रण 
स्थापित किए जाते हैं । 

भारत में स्यायिकतिर्णय के एक स्थायी उन्त क्े हप में प्रशासकीय न्यायाधि- 

करणी की स्पापना वी प्यवस्था हाल हो मे हुई है। भारत मे इस प्रकार को श्रस्पायें 
निम्नलिचित हैं. (क) 'लबे रेट्स ड्रिब्दनत (पिशा७७६ पेध०७ प्रोक्रण्ण), 
(ख) इन्कमटैक्‍्स एपीजेट भुब्यूतल, (य) लेदर कोट स इन्डस्ट्रियल ट्रिब्दूतत्स, नेशनल 
ड्रिब्यूबल्स तथा वेडदोड स, घौर (घ) इलेक्पन ट्रिब्यूनल्स 0 
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प्रशासक्रीय काजुव तथा न्‍्यायिक्त जिर्शाय इ्र६ 


इत्कमटैक्स एपीलेट ट्विब्युनल आयकर के सहायक अपील प्राग्ुक्तो (& 
८5), जो प्रापधकर अधिकारियों [ 7. 0 5) के आदेशो के विरुद्ध मपीले सुनने 
बाले प्रथम गधिकारो होते है, के आदेशों के विरुद्ध अपीले ुतता है। इस स्यायाधि- 
करण की क्रिया प्रणाली पूर्णतया न्यायिक (70०॥०४४/) होती है। सुनवाई खुली होती है, 
वकील पैरवी कर सकते है तथा असहमति के कारणो के वक्तव्य प्रस्तुत किय जा सकते 
हैं। सिविल क्रिया प्रणाली वी सहिता (0०56 ० एाशा ?70.०0ए७६९) के प्रन्तगत 
अन्य सिविल न्यायालयों की भाँति यह स्थायाधिवरणा भी गवाहो को उपस्थित होने 
का आदेश दे सकता है, शपथ दिलवा कर क्थनों को जाच कर सकता है तश्श लखा- 
जोख्ा विषयक प्रपत्र एवं स्थानीय जाब के प्रपत्र मगवा सकता है। इसके निर्सय 
सरकार पर वाध्य होते हैं। झआायकरदाता तथा सरकार दोनो ही इस न्यायाधिकरण 
के निरंयो के विरुद्ध पहले उच्च त्यायालय मे तथा बाद म॑ सर्वोच्च न्यायालय मे प्रपील 
कर सकते हैं। किन्तु ऐसी भ्रपील कामून के ही किसी प्रश्न (00 ७ ० ० वछ) 
पर हो सकती है। विधि मन्त्रालय सघौय लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस 
न्यायाधिकरण के सदस्यों ब प्रध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह त्यायाधिकरण वित्त 
के केन्द्रीय बोड (एशाड। फे०श० 0 ३८ए८॥४८) के नियन्त्रण से स्वतन्त्र है। 
व्याघाधिकरणए न्यायप्रूण तरीको से झपना कार्य सम्पन्न करता है। इस पर भी यदि 
कोई पक्ष इसके निर्णय से असन्तुष्ट है तो वह साधारण (उच्च तथा सर्वोच्च) न्याय 
लगो में अपील कर सकता है । 

एक साधारुप व्यक्षित को यह शका रहती है कि वह सभवत इस प्रकार के 
निकायो से ल्याय प्राप्त नही कर सक्रेगा । उसका साधारण न्यायालयों पर ज्यादा 
विश्वास होता है! उपरोक्त प्रकार के न्‍्याया4करण तभी सपल्ल हो सकते हैं जब वे 
फ्रेंक्स समिति के शब्दों में, "खुलापत, न्‍्यायप्रूरोंठा तथा निष्पक्षता" बनाय रखें । 
इसके ग्रतिरिकत इन न्यायाधिकरसोो के तिरणयों के विरुद्ध साधारण न्यायालपो में 
अपील करने का श्रधिक्तार जता” पर अच्छा, स्वस्थ प्रभाव डालता है। इन पर 
स्थायिक नियन्बण (707० 007४०) की व्यवस्था भारत के सविधान की धाराग्रो 
३२, १३६, २२४ तथा २२७ मे की गई है। धारा २३ मौलिक अधिकारो के ग्रति- 
क्रमंण की दशा में तागयरिकों को साविधानिक उपचार प्राप्ठ करने के लिए सर्वोच्च 
स्यायालप का आश्रय लेने का अधिकार प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय तरह- 
तरह के आदेश पत्र जैसे उत्मेक्षण आदेश (एए०॥ ० एश्ा०श॥)), प्रतिषेष आदेश 
(ए)( रण ?०४४७॥०), ग्रधिकार पृच्चा आदेश (शव ण 0०० 0रशाबगण०) 
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इत्यादि जारी बर सवता है। धारा १३६ मे सर्वोच्च न्यायालय को भ्रपीस बरते की 
विशेष प्राज्ञा प्रदान करने वा अधिवार दिया गया है। भनेक थार रावोच्च न्यायालय 
वे स्यायाधितरणों वी रचना में प्रवेघता का प्रश्न लेकर, प्राहतिक स्याय के छिद्ातों 
की प्रवहेलना का प्रश्न लेबर, कानूनों वी व्यास्या मे शुटि वा इन लेबर तथा गवाही 
रहित, तथ्यटीन था वाल्पनिक जाच के भाघार पर जारी दिये गए प्रादेशों का प्रश्न 
लेकर नागरिकों वे पक्ष में हस्तक्षेप किया है। 

यदि इस प्रगार के स्यायिक पुरनिरीक्षणण की व्यवस्था हो वो प्रशासरीय न्याय 
निर्णय से भयभीत होने वी झ्रावश्यकदा नहीं, वल्विः तव ऐसी न्याय प्रशाती रास्ती, 
चीघ्रता से उपलब्ध होने वाली, तकनीकी पेचीदप्ियों से रहित, द्र तगति वाली तथा 
विधिष्ट ज्ञान के गुशी से परिपूर्ण होती है। लोर-वल्याएणकारी राज्य में प्रशासनिक 
ज्याय निएंय की व्यवस्था प्रशासनिक यन्त्र के एक महत्वपूर्ण भरग के हए गे हढता से 
स्पावित हो चुबी है दया साधारण ग्याय व्यवस्था थी भ्रपेष्षा इसमे बहुत से भतिरिवत 
लाभ भी हैं। 


श्प 


कोक्क सम्पक्त 
(एएछा० 8६४७०09५) 





लोक प्रशासन समाज की आरावेज्यकताओ को पुरा करता है। यह ऐसे कार्य 
अपने हाथ मे लेता है जिनका उद्देश्य सा्दंजनिक कल्याण मे वृद्धि करना होता है । 
लोक-प्रशामन का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासन के कार्य-सचालत के सम्बन्ध मे जनता 
की राय ज्ञात करे । इसे केवल यह ही नहीं जानना चाहिए कि लोक प्रशासन के बारे 
में कया सोचते है, वल्कि उतको इस बात से भी परिचित रखना चाहिए कि प्रशासन 
उतके लिए कया कर रहा है। प्रशासन का यह कतंव्य है कि जनता के मन मे प्रशासन 
के बारे मे पदि कोई गलदफहमी हो तो वह उस्ते दूर करे । कोई भो प्रशासन तब तक 
सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनमत (?५७॥० ०.70) उसके विरोध मे है। 
अनेक बार ऐसा होता हैँ कि जनता का विरोध प्रश्चारात की नीतियों की बारे मे उत्पन्न 
भ्रातियों ग्रथवा गलतफहमियों पर भ्राधारित होता है। लोक प्रशासन को चाहिए कि 
बह जनता की गलतफहमियों को दूर करे श्रौर प्रशासन के कार्य मे उसका सहयोग 
(९०-०9७४४४/०॥) प्राप्त करे । भारत मे, सामान्य जनता पुलिस प्रशासन के विरुद्ध 
है। जनता भे ब्यापक रूप से पह भावना पाई जाती है कि पुलिस भ्रष्टाचारी, बेईमान 
तथा समाज के शत्रुओ्रों की मित्र है। कोई भी पुलिस के प्ताथ सहयोग करना नही 
चाहता क्योकि लोगो के मन मे इस भावना ने व्यापक रूप से ग्रपनी जडें जमा ली हैं 
कि पुलिस अधिकारी अच्छे नागरिकों को परेशान करने मे विश्वास करते हैं | इस 
हष्िकोर का परिस्ाम यह हुआ है कि जदता पुलिरा से घुरा करती है, उसे जनता का 
बहुत कम सहयोग प्राप्त होना है, और पुलिस कठिन मामज्ो की छातबीन व जाच 
पडताल करने मे गरम ही सफल होती है | यह निर्दोष लोगो को पकड लेती है और 
बनावटी मामले धड़ लेतो है। जब तक नागरिकों तथा उस पुलिस के बीच, जोकि 
नग़रो मे कानून व व्यवस्था ([.0७ 870 ०70०7) की सरक्षक समभी जाती है, सहयोग 
की भावना न हो, तब तक समाज में कानून व बध्यवस्था की स्थापना कंसे की जा 
सकती है ? 

नागरिकों तथा प्रशास्को के बीच मेल-जोल व जानकारी बढाने के लिए 
लोक-सम्पर्कों ?४४७!० 72/9:005) का विकास किया जाना चाहिए । लोक-सम्पर्कों 
का उद्देश्य यह होता है कि प्रशासन के कार्य क्रमो के बारे मे अनुक्रुब जनमत उत्पन्न 
किया जाए। उपत्ब्ध सेवाग्रो की प्रकृति तथा क्षेत्र के सम्बन्ध मे जनता को परिचित 


न लोव प्रशासन 


रखता चाहिए। सोफबम्पयों हर गखारी प्रधिरारियों वी योग्यता, क्षमता, 
स्पायपूरेंदा, निष्पक्षता तथा ईमातदारी बे बारे में जगता जे प्रन में विध्दाम उत्पन्न 
दिया जाना चाहिए। जनता वो यह महमूम कराया जाता चाहिए वि सररारी 
प्रधिवारी इपने बर्ठेब्यो के प्रति ईमानदार हैं शौर उनहा ह्टिरोण सद्दानुधृतिपूर्ण 
है , रेवल ऐसा होने पर ही लोग प्रशासन दे बाय द्रमो वा समर्थन तथा उनसे सहयोग 
बरेंगे। प्रशाहन के वार्य-यघालन बे लिए सोव-राम्पर्वों वी स्थापना भत्यन्त प्रावश्यर 
है, बयोवि प्रशासत वो म्रमारोल्यादरता में तडी बूद्धि होनी है जब कि उगवे प्रति 
मागरियों वा रख मित्रतापूर्ण होता है। सोग प्रशासन का सामान करेंगे या उससे 
चुणा, यह बात सोक-नसग्पकतों पर ही डिर्भर होती है। जतवा वा सटशोेग तथा समर्थन, 
जोकि प्रभावशाली प्रशाएन दे लिए भत्यस्त घावदयत होता है. पस्छे लोक-सम्पर्कों हे 
हार ही प्राप्त किया जा सता है। 
ज्ै० एल? मंफेयी (3 [.. 3० ९४09) द्वारा 'लोब सम्पर्क शब्द बी परिभाषा 
इस प्रकार वी गई है. “प्रशासन में तोक-सापर्क, भधिरारी-वर्ग तपा नागरिकों वे 
दी पाये आने बाले प्रथाव एवं योख सम्बन्धो तथा इन सम्बन्धों द्वारा स्पापित 
प्रभावों एवं हृष्टिकोशों वो परस्पर-क्षियाभों वा मिद्रण है (0 
*लोब-प्रशासन के क्षेत्र, जैसी हि हमारी घारणा है, वा सम्बन्ध शेवल 
सूचना भषवा जानकारी प्रदात करने सात्र भे हो नहीं है चल्कि उससे झुछ प्रधिक से 
है। इस्त शब्द का प्रयोग यहां भत्यधिक शाब्दिक भ्र्थ मे किया गया है जिसमे कि 
जमता के साथ स्थापित होने वाले सी सम्दन्ध भा जाने हैं । सेवा के कार्य, घाहे वे 
बुछ भी बयो ने हो, साथ ही उतरे परिशाम तया उत सेवामी को सम्पन्त करते बाले 
स्यक्तियों के व्यवहार जनता के ग्रति सनन्‍्तोषणनक होने चाहिए ॥ सम्तोदय भयवा 
तुष्टि ($४७5(8९0॥) एक भावनात्मक झयदा व्यक्तिनिष्ठ (508]ल्‍८७४८) स्थिति 
है| इस बात की निश्चय करने के लिए, कि सन्तोष है था नही, उन व्यक्तियों के 
विचार जानने की भ्रावश्यकता होती है जिनकी सेवा की जाती है। भत लोक- 
सम्पर्क की एक विकप्तित तोति, सुझावों तथा शिकायतों को ध्यक्तर काने वी सुविधा 
प्रदान करके जनता के रख तथा मत की दावदीत करके, तथा उपभोवता की प्रति- 
क्रियाओओो में रुचि रखने वालो भधिक उन्नत वारिज्यिक सस्याग्रों द्वारा विकसित 
अन्य उपायों के द्वारा सम्दन्धित जनना वी मनस्थिति का पता लगाने वा प्रयत्न 
इस्ती है। छोक-पिकारियों द्वारा लोक-सम्पर्क बे इस पहलू की भामतौर पर उपेक्षा 
कर दी गई है ॥/१ 
लोक-सेवको को प्रपने कार्य तथा स्रगठव के बारे में जदता की मावनाओं 
का पत्र बशरा होता है / फह स्वपन के ज्देस्यो तया हायों के बारे में लोगो को 
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जानरारी प्रदान करनी होती है ! उन्हे जनता के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने होते है जिससे कि लोग प्रशासत के कार्यक्रमों भे अपना सक्रिय सहयोग तथा 
समर्थन प्रदान कर सकते ) यही लोक सम्पर्क का कार्य है। ऐे८७ सथगॉ०एफ का कहना 
है कि लोक सम्पक “एक विज्ञान है जिसके द्वार एक संगठन वयाप॑-झूप में अपने 
साम्राजिक उत्तरदापित्वों को घूरा करते का, तथा राफलता के लिए झ्रावशयक जन- 
स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्व कर सकता है”, और एक प्रत्य स्थान 
पर उन्होने कहा है कि “लोक सम्पर्क एक प्रक्रिया (0८८५5) है जिसके द्वारा एक 
सगठत सभी सम्बन्धित पक्षों की आवश्यकताओं तथा इच्छाग्रो का विश्लेषण करता 
है मिससे कि वह उनके प्रति अ्रधिक्ष उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार कर सके॥”? 
लोऊ सम्पर्कों का उद्देश्य सगठन की प्रतिष्ठा में बृद्धि करना तथा दोषासोपण और 
पभ्रान्तियों भ्यवा गलतफहमियों से उसकी रक्षा करना है । 
परन्तु लोक-सम्पर्क के कार्यक्रम वा सम्बन्ध जनता के केवल कसी एक 
सामात्य-वर्ग से ही नही होना चाहिए। इसका सम्बन्ध तो जनता के झतेको वर्गों से 
होना चाहिये। समाज के विभिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न प्रशासकौय कार्यवाहियों प्ले प्रभावित 
होते हैं ॥ व्यवसायी (8997०5झ50॥) वाशिज्य-विभाग (एवफक्षाफ़शा५ 0०0 
(००॥४९7८७) से सम्बन्धित होते हैं और उद्योगएति ([700$0780785) उद्योग विभाग 
(०एथएगदा। ठ ता5(४6८5) से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं, इसी प्रकार भौर 
भी । जोक रम्पर्क के कार्यक्रर को जनता के प्रनेक वर्गों को आवश्यकताओों को पूरा 
कश्या होता है । सोक सम्पर्क कार्यक्रम (एप्४०॥० एलक्ष।०७ ए०हाद्यागा८) को 
विधान-मण्डल ([.८85806), प्रेस, श्रमिक सधो ([.80007 एग075) , व्यावसायिक 
बर्गों, दबाव डालने वाले दर्यों आदि से सम्बन्ध कायम रखना प्रदता है। मिष्कर्ष के 
सप में यह कहा जा सकता है कि "लोक सम्परं प्रशासक के उस कार्य का एक भाग 
है मिम्तके अन्तर्गत वहू इस बात का पता लगाता है कि लोग उसके संगठन तथा 
कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। लोक-सम्पर्क का उद्देश्य सगठन को अ्रतिधिकृत 
झ्ालोचनाग्ों से वचाऊकर उसकी प्रतिष्ठा तथा रयाति में वृद्धि करता झौर उसके 
जीवन की रक्षा करना है। इस प्रकार लोक सग्पके का प्रत्येक कार्यक्रम निईययात्मक 
(?०जं॥४६) तथा प्रतिरक्षात्मक्त [0ल्‍६09५०) होता है । ऐसे कार्यक्रम की प्रफ़तता 
इस थात का ठीक-ठीक निर्णय करते पर लिरभर होती है कि सराठन के उद्देश्यों को 
पुद्य करने के लिये तथा उम्रकी ख्याति (000वंक्) से वृद्धि करने के लिए वर्तमाम 
में तथा सविध्य में कक करना चाहिए ॥” 


लोक सम्पर्क के द्वारा पत्येक सरकारी भ्रभिकरण को विधात-मण्डल, प्रेस 
तथा जनता १९ अपना ध्यान केन्द्रित करना होता है तथा उतके साथ सम्बन्ध कायम 
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करने होते हैं। प्रत्येह परमिवररण (#8००७) को विधान-मण्इल के साथ भच्चे लोक 
सम्बन्ध बनाय रन चाहियें, भौर शैदल ऐेसा होने पर ही बढ विधाव-मण्डत से 
अपनी झ्रावश्यवनाओों वो यूरा बरते मे लिये पर्याप्त विनियोजन [#फण्ताआएणा ) 
प्राप्त कर सकता है। लोक-सम्पर्कों के द्वारा भभिकरण बी भावश्यकततायें प्रभावशातती 
डए से विधान-मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिये । छोत का दे द्वारा विघान- 
मण्डल को अभिक रए वो वारये-प्रणाली से परिचित रसना चाहिये जिससे वि विधान- 
प्रष्डल शभिवरण के विरुद्ध कोई गलत शिकायतें न बर सके । 


लोक-सम्पर्क वे द्वारा दैनिक समाचार पत्रों से उबित सम्बन्ध बनाय रते 
जाने चाहियें। समाचार-पत्रो के द्वारा प्रास़ाती से जनता तब पहुंचा जा सकता हूँ 
अ्रभिररण के वाये सचालत क बारे में समाचार-पत्रो द्वारा वी जाने वाली स्वस्थ 
समालोचनायें जनता की दृष्टि मे अमिकरण की नैतिव स्थिति ऊची उठाने मे लिए 
अत्यन्त भ्रावश्यक होती हैं। प्रत लोक सम्प्व स्थापित दरके यह देखना चाहिये कि 
समाचार-पत्र प्यवा प्रेत म्रमिकरए के बायें सघालन के बारे में धनुदुल समातोध- 
नायें करे और महू कि प्रेस के द्वारा प्रभिररण के विरुद्ध व्यर्थ वी टीग़ा टिप्पणी ने 
वी जाये । 


जैसा कि बतलाया जा छुका है, लोक सम्वन्धो के द्वारा भ्रभिवरण के कार्यों 
के बारे मे जनता को जानकारी प्रदान करनी होती है। इसके द्वारा प्रशामत वी 
सत्यनिष्ठा के बारे मे जनता के मन में विश्वास उत्पन्न बरना होता है। प्रभिक्रणों 
को झपनी नीतियो एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करत में जनता बा| सहयोग प्राप्त 
करना होता है । साथ ही इसके द्वारा अभिक्रण के वार्य संचालन के बारे मे लोगों 
बे' मन में उत्पन्न गततफ्हमियो को भी दूर करना होता है । 


लोक सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम 
(360॥8 06 ९०७॥९० छे&0079) 

लोक सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम एक तो स्वय सरकारी कर्मचारी ही 
है , साथ ही प्रभिकरण (#20॥0)) के ग्राहक, उपयुक्त हित-सम्दद्ध वर्ग, प्रचार 
(?0॥था)) विज्ञापय (80४चााध्याह) तथा बुद्ध अन्य विशिष्ट उपाय जैसे वि 
प्रेस, रेडियो, देलोविजन, शिकायतें घुनने की व्यवस्था झौर प्रवन्धक्त्तओं द्वारा वाधिक 

अथवा वियतकालीन रिपोर्टे शक्राशित करना है । 
लोक सम्पर्क स्थापित करन का सबसे महत्वपूरां माध्यम स्वय बर्मचारी है। 
सरकारी कर्मचारी विनोत, शिष्ट तथा अमिकरए वे कार्य सचाल्त की पदति से 
सुपरिचित होने चाहिये । प्राय ऐसा होता है कि टेलीमोन सचाल्को तथा स्वागत- 
कर्त्ता्रो के पदो पर लडकियों को नियुक्त क्या जाता है बयोदि यह समभा जाता 
है कि पुरुषों को भ्पेक्षा वे अधिक दिनीत, पिप्ट तथा मिप्टभाषी होती है। प्रचार 
के सभी साधनों का उपयोग लोव-सम्दन्धो की स्थापना के लिये क्या जाना 


लोक सम्पर्क ६३५ 
चाहिए । इस कार्य के लिए रेडियो, टेलीविजन व समराचारपत्रो भादि का भी समुचित 
उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारी प्रभिवरणों को भपने ऐसे विशिष्ट सेख 
प्रवाशित करने चाहिए जिनमे कि उनके उद्देश्यों, लक्ष्यों व वार्यों धरादि वा दर्शन 
हो । झभिकरण के कार्यक्रमो की प्रकृति तथा उनके क्षेत्र (3००७८) के सम्बन्ध में 
जनता को जानकारी प्रदान बरमी चाहिए झोर उनके लिए जनता का समन ग्राप्स 
करना चाहिए । लोक-प्रतिदेदव (एप्॥० व्ृछ्ा॥78) के साथवों का भी समुचित 
विकास किया जाना चाहिए। ऐसे नियतकालीन, प्रगति विवरण ([]'0800॥0 |0हा८55 
ग0१0०॥5) प्रकाशित किये जाते घाहियें शिलभे कि इत अ्भिकरणों वी सफ़्लत्ाभ्रो 
एव प्राप्तियो का संक्षिप्त वर्णन हो । ये विवरण प्ाकर्षक होते चाहियें जिससे कि 
लोग उन्हें पढ़ें । लोक-सम्बन्धो को स्थापना के ये माध्यम इतने प्रुर्ण होते चाहिए 
जिससे कि इसके द्वारा लोक सम्पर्क के सभी उद्देश्य पूरे हो जाएं। लोग सम्बत्धो की 
स्थापना करने वाले प्रधिकारी धपने कारें के विशेषज्ञ होने चाहिये। 


भारत मे लोक सम्पकक के यन्त्र 
(णा४ प्रेल्फ्तंणाऊ ४एंग्रश५ 7 00) 

भारत से प्रचार का राय भारत सरकार के एक कार्यपालिका विभाग, धर्वाद्‌ 
सूचना तथा प्रसारण मच्यालय ()॥0979  [/0790णा 200 8709005/09) 
को सौंपा ग्रया है। ४स मन्त्राणय के कार्य निम्नलिष्तित है -+- 

(१) सरकारी प्रचार, जिसमे कि प्रशाशन व विज्ञापन सम्मित्तित हैं, 

(२) प्रसारण (छा०00०घ॥३), 

(३) प्रदर्शिनी के लिये फिल्मो की स्वीकृति प्रदान करना, 

(४) समाचार चल-चित्रों (२८४३ ८८३) तथा वास्तबिद जीवन के चल- 
बिज्ो (700०00९॥/47७ धिं्र७) का उत्पादव तथा वितरण, 

(५) पमाघार पत्रों का पूजोकरण (॥१९८३४7०॥०॥) तया परिगणम, 

महू गन्वालय निम्नलिशित कार्यालयों के ढ्रारा झपने प्रचार के कार्यों फो 
सम्पन्न ब्रता है -- 

(१) गहानिर्देशक प्राहृशवाणी, नई दिल्‍ली का वार्यालय ((॥760०॥/६ 
0एलश्ाधतो, ता! ॥664 ३२३९०, 7२०४ 770, 

(२) प्रेस मूचना ब्यूरो (07288 ॥#0039074 8५7४89), 

(३) विज्ञापन तथा द्वाष्टिक प्रचार का निर्देशालय ( फ़ात्लछा98 ० 
64६ ढ7(भगढ 2009 ए5७ज एफ्ला9), 

(४) प्रकाशन सम्भाय (200॥८४४णा5 एफ ञणा), 

(५) फिल्म सम्भाग, बम्बई, 

(६) फिल्मो के गुण-दोष विवेचको बाय केन्द्रीय मण्डत्त (एटा छ०च० थे 
कक 0४05०७), 


६३६ लोतव प्रशानन 


(७) परतुगशव तथा प्रम्युद्रण सम्माय (स७छ४०े शा रिशक्षि्वौ८४ 
छाशजणा) 

(८) भारतीय मम्ताचार-पत्रा के रजिस्ट्रार (6४ ० ]८४३७४॥४5 
07 $503), 

(६) प्रचवर्षीय गोजना प्रचार कार्यालय ) 

प्रव हप इन वार्यालयों बे कार्यों वी क्रमश पिवेवना बरते हैं -- 

(१) प्रष्विल भारतोय ध्रापाशबाणी-- वर्तमान युग मे भाग।शवाणी प्रचार 
का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है ( भ्र० भा० प्रवाशवाणी प्रामीर जगता, स्कूल 
के बच्चो प्रौदोगिक श्रमिकों तथा सशस्त्र स्ेनाभ्ों वे छिए विशेष मायक्रमों वो 
स्थवस्पा करती है। इन वार्यक्रमों वे द्वारा सरवार वी योग्नाप्रों बे सम्बन्ध में 
जनता को काफी जानकारी प्रदान को जाती है । 

(३) प्रेस सूचना ब्यूरो-- इसबा मुख्य काएें है, सरकारों क्रिपामों एव 
नीतियों के बारे म प्रेम वे द्वारा जनता थो सूचनाएं प्रदाते फरना भ्रौर उन क्ियाप्रों 
एव नीतियो के सम्बन्ध में प्रेस वे द्वारा ही ग्रतिध्वनित होने वाले जतमत्त थी मुख्य 
प्रवृत्तियों से सरकार को परिचित रखता । यह पहले ही कहां जा घुबा है. कि लोब- 
सम्पर्क एक 'दिमार्गीप यातायात! (7४० ६०५ धर्शी०) है । इसके द्वारा, एवं प्रोर 
तो, सरकार को जनता वी भावमाशों [76०॥085) दा ज्ञान होता चाहिए श्ौर 
दूशरी शोर जनता को सरकार की समस्पाभो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होनी 
चाहिए प्रम सूचना ब्यूरो जनता को सरकार के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान बरता 

है प्रौर सरबार को जनता वे बारे मं । 


(३) विक्लापन तथा द्वाप्टिक प्रशार फा विर्देशालय-- इसके कार्यों मे, इश्त- 
हारी विज्ञापन देना, वर्गक्रित विज्ञापन देना, तथा विज्ञापको (70$/९४$), बडे बड़े 
इश्तहारों पुर्तिकाओं झ्रादि का निर्माण तथा विवरण करना सम्मिलित है। 

(४) प्रकाशन सनाग- यह सभाग लोकप्रिय पुस्तिकाग्रो, पुस्तकों पत्रिकाओं 
बे एल्वमो प्रादि के निर्माण वितरण तथा विक्रय के लिए उत्तरदायी होता है, जिन 
के द्वारा कि सरकार की क्ियाग्रो, देश के द्शनीय स्थातो, तथा विभिन्न विकास 
कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जतता को जानकारी प्रदान की जाती है । 


(५) फिल्म सभाग, वम्शई-- भारतीय जवता में प्रवार करने का एक 
महत्वपूर्ण साधव सिनेमा मे दिखाई जाने वाली फ्ल्मे हैं। जनता के लिए उनका 
भारी वैक्षरिक महत्व है । इनके द्वारा देश तथा विदेश मे घटित होने वाली घट- 
नाझ्नो से लोगो को परिचित रखा जाता है॥ चल-चित्रो प्रथवा फिल्मो हे द्वारा हो 
सरकारी भचार भी क्यि जाता है। यह सभाग छोटे-छोटे वास्तविक जीवन के चल- 
चित्रों, रे चल चित्रों, अनुदेशात्मक चल चित्रो लथा समाचार चल-चित्रो ढा निर्माण 
करता है। 


लोक सम्पर्क हरे 


(६) फिल्मों के गुणरोव विदेखकों का केस्द्रोप सण्दल-- यह फिल्मों की जाने 
करता है पर जनता मे प्रदर्शन के लिए उनको प्रमाणित करता है। 

(७) प्रनुसधात तथा अम्पुद्देश सभाग-- इसके मुख्य काये ये है. (क) प्रचार 
के विषयों के सम्बन्ध भे मूलभूर अनुसघान कार्य करता, (ख) प्रचलित तथा अन्य 
विषयो पर आधारभूद टीकाम्ो तथा सार्य-दर्घेत की व्यवस्था करना, (ग) महावपूरों 
बिपयो पर ज्ञान का सग्रह करना, झौर [घ) प्रचार करने वाली विभिन्न इकाइयों के 
प्रयोग के लिए प्रचार लाम्रग्री तैयार करता । 

(५) भारतोष सप्ताचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का फार्यालय-- यह कार्यालय भारत 
भ समाचार-पत्रो के प्रकाशन, मूल्य तथा स्वामित्व झादि के कारे मे प्रॉकडे रखता है । 

(६) एचवर्डाथ योजना भ्रचाह-- ज्यता के सहयोग के बिता कोई भी योजना 
सफल्न नहीं हो सकती । योजनाम्रों के प्रचार का कार्य सूचता तथा प्रश्मारण मन्वाद्य 
के उत्तरदायित्व पर प्रचार के सभी साधनों के माध्यम से किया जाता है। 
निष्कर्ष 
((०5लणडांका) ६ 

लोक सम्रके का जनता पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ?े यह प्रभाव अच्छा पडता 
है था बुरा ? १८६ 709 के भतानुसार, इस प्रश्न का उत्तर इस बात प्र निर्भर 
करता है कि लोक सम्पर्क व्यवसाय के नीतिशास्त्र का किस सीमा तक पालन क्या 
जाता है कोई भो सस्या अपनी वास्तविक प्रह्नति ([४श०:८) को छिपा नहीं सकती 
भौए जब लोक-सम्पक के कार्यक्रसो द्वारा छिपाने का उक्त कार्य सम्पक्न विया जाता 
है वो प्रबन्ध-ब्यवस्था पर उनका उलटा ही असर पडता है । सग्रठन का हित इसी ये 
है कि “लोक-सम्पर्क को कियायें ईमानदारी से पूर्ण, सत्य, स्पप्ठ, श्रधिकृत तथा 
उत्तरदायी होनी चाहिए , दे उचित तथा दास्तदिक होनी चाहिए, धौर उनका 
संचालन लोक-हिंत की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए ॥7 

इस प्रकार, लोकसम्परक के द्वारा प्रोपे पप्डा सही बिया जाता चाहिए । इसके 
द्वारा तो केवल प्रचार का कार्य ही किया जाना चाहिए । प्रशासन की सफलता 
को शासनारूड विशिष्टदल (9५0) वी सफलताओ के छप में नहीं अस्तुत किया 

जाना चाहिए। "(ए%ए/ तबा (#फ्राजय ने प्रवन्‍्ध मे लोक सम्पर्क! (800॥6 
2038॥०॥$ 39 )चै३9980फ था) यामक प्रपनो प्रुत्वक़ में वीतिशास्त्र (27५5) की 
इस प्रस्तावित सहिता (९००६) का प्रमर्थन विया परन्तु यह निष्कर्ष निकाला कि 
जब तक कि लोव सम्पर्क को एक बध्ययप्ताय (?7०८5॥०॥) के रूप मे पूछा माम्यता 
नही प्रदान की जादी, तव तक इस सम्दस्ध में हृढ व स्थायी नियमों की धोषणा का 
प्रयत्न करना भ्रदुद्धिसत्तापूर्ण है। अत्य मे यह कहा था सकता है कि लोक सम्पक' 
का उपयोग प्रोपेगेण्ठे के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा एव जानकारी के लिए किया जाता 
आ्हिए | इसके द्वारा जन-सहयोग तथा जदता की उत्तरद्ायित्वता प्राप्ठ करने का 
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लोक प्रशामन 
श्र्प 


प्रथन्‍्त करना बाहिए। इसके द्वारा प्रधायन दया इसी सीतियों हे बारे मे जनता 
वी गलतफ््मियों को दूर वरने वा प्रयत्त वरना चाहिए। लोगतस्त्रीय देश में, बोर 
सासक वा कायये एक ऐस पब्रधित्र विउमित सोहतस्त्र के विए पय प्रशस्त वरना है 
जिसमे कि जवमस वो प्रच्छी प्रकार मे परिचित रखा जाता है। 


प्रवेक वर्ष पूर्व गिविल सेवा प्रमेम्वदी ने प्रघनी लोकन्यम्पँ समिति की 
एक महत्पपूर्ण रिपोर्ट प्रत्राशित बी, जिससे वि जनता ये दृष्टिवोण से विधय वा 
फिविचत किया गया था ) हम उसको यहाँ प्रस्तुत 4र रहे हैं -- 


सरकारी लोक सम्पर्क में सामान्य विचारणीय बातें 
(दाह (०णाडंपिटाणाणाड वी (30एटतआग6ा( 
एप्आ॥० रिए्थ05) 
मूलगमूत सान्यताएं 
(845९ ॥55४७ (9099) 
जनता व केयल एवं वर्ग से लोक सम्पर्व स्थापित बरना उचित नहीं है, 
बल्कि पद्द तो व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व दरने वाले तथा ग्रनेक मार्ग प्रस्तुत बरने 
वाले जनता वे प्रवेक्ष व विविध वर्गों रे स्थापित विया जाना चाहिए । 
जनता के ग्रतक वर्गों के कारण, लोव सम्पर्क वे कार्यक्रम वो अनेक तवों मे 
विभाजित कर लेना चाहिए। इसके लिए कोई एक विवरण श्रथवा क्रिया पर्याप्त मही 
हो सकती ; बल्कि इनके लिये तो एक ऐसी व्यापक्ष वद्धति श्रपनाई जानी चाहिए 
जिस्म जनता का प्रत्येक वर्ग थ्रा जाय । 
यह वार्यक्रम प्रभिवरण के प्रश्लिखों (8८८०००५) से प्रभावित होने बाली 
जानकारी के प्रस्तुतीकरण पर प्राधारित होता चाहिये। 
चूक्ि जनता के सामने कापी प्रतियोगिता विद्यमान रहती है, श्रत मरकारी 
अ्प्रिक्रण को सूचनाम्मा के प्रस्चुतीकरण वे ऐसे तरीका का प्रयोग करगा चाहिए 
घोकि कम से कम उतने ही प्रभावशाली हो जितने कि उसके प्रलिद्वर्दियों के हो । 


लोक-सम्पर के कार्यक्रम वा सम्बन्ध बेवन न्यूनाथिक रूप मे प्रौपवारिक 
किस्म के प्रचार मात्र ने ही शी है बल्कि सरकारी अविहारी कर्य तया बनवा कै 
व्यवितयों के बीच प्रत्यक प्रकार के वैयवितक सम्बन्धों स भी है। श्रास्चर्य तो यह है 
कि लोक सम्पर्क दे दस पहलू पर कम ही ध्यान दिया गया है 


लोक सम्पर्द मे न बेवल अभिवरण (४80०४) से जठता की भोर को 
बुचना तथा मदुभावता का प्रवाह ही सम्मिलित है, ख्रपितु इदतर जनता से अभिकरणा 
की ओर को श्रज्ाह झी सम्मिलित है। खाये दादो दिया 


दा को (पछ० ४3)5-5866() 
होना चाहिए । 


बाधाए 
((07०४०४८८५) 

श्राघुनिव राख्य[र को जटिलता । सामान्य जनता का सामान्यद उदासीन 
ह्प । 

लोक सम्बन्यो के मामलो मे झनेकः सरकारी भ्रधिकारियो द्वारा प्रपने उत्तर- 
दायित्यों के महत्व को मान्यता देने का झ्मभाव । 

प्रयोग की जाने वाली रीतियों की प्रभावपूरंता को मापने के व्यक्षितनिरफक्ष 
(00०७७) तरीको का भ्रभाव | 

सोक राग्वके की क्विपामों के लिए सीमित धग वी उपलब्पता तथा व्यावसा- 
पिए्र एवं तकनोकी सहायताग्रों की आवश्यकता । 

रिष्पक्षता बरतने मे कठिनाई । 

जनता को यह समभाने मे कठिनाई, कि लोक सम्पर्क के ये प्रयत्न अनिवायंत 
प्रोपैगेष्डा-सात्र ही नहीं हैं। फिर एक विश्वास यह क्या जाता है कि अधिकाश 
सरवारी सूचनाएं बेवल प्रचार-मात्र ही होती है । 


परिशिक्क १ 


प्रशासनिक 'भ्रिधाप्रणाली' पर प्रधान मन्त्री हाट १० प्रगत्त, १६६१ 
को ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया वक्तव्य । 


(१) प्र्ञामन में सुषार के लिए निरन्‍्तर विचार होता रहता है। हाल ही मे 
वर्तमान स्थिति पर पुनविचार किया गया था, विशेष कर तृतीय ऐोजना ये निर्षारण 
वो हृष्टिगत रख कर । 

बौजना का समयानुसार तथा प्रभावशाली क्षियास्थन पाज वी प्रशासनिक 
गतिविधियों का केन्द्र जिन्दु है ! रु 

सरवारी प्रशासनिद यन्त्र पर पुर्वावचार परते सम्रय द्वितीय योइता काल 
में प्रमुभव की गई कंडिवाइयो तथा ठृत्तीय योजना वी प्रावइपकताप्रों बा घ्यात रखा 
गया है । 

(२) प्रशासनिक सुषार के लिए श्रावश्यव कदमों पर निर्णय लेते समय 
निम्नलिखित मुस्य उद्देश्यों को हृप्टिगत रखा यया है: 

(|] व्यक्तियों भर सगदतों का मूल्यादत केवल परिणामों (ि०४४७॥3) के 
आ्राधार पर होता चाहिए। इस उद्देश्य से उन्हें उनके कार्यों, दाम्रित्ों, साधनों, 
उपक्मो के समय क्रम तथा उतवी भाघारभूत सान्यतागा से ह्पप्ट ढृप से परिचित बरा 
देगा चाहिए। प्रत्येक बाय मं समुचित घुनौती तथा प्रोत्माटन को व्यवस्था की जानी 
चाहिए थौर व्यवितयों तथा सगठनों को ग्रपेक्षित परिणामों को प्राप्त बरन बे लिए 
आवश्यक जिम्मेदारी, विश्वास तया शक्तियाँ दी जानी चाहिए । 

(५) वित्तीय तियन्दस की वतमान व्यवस्था का पुनर्गेठन विया जाना चाहिए। 
वित्तीय अस्ठादों में विहित अत्येक् मद का निरीक्षण केवल महत्वपूर्ण मामलों तक ही 
सीमित होना चाहिए । उदारहा के साथ वित्तीय जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों तथा 
विभागों द्वारा क्रियास्वत प्रधिकारियों को प्रदाठ'की जानो चाहिए । वित्त मन्तालय को 
उन पर नियन्त्रण बजद-पूर्व जाच (ए/6 0०१8९ इल्षए909) तथा समुचित प्रतिवेदन 
व्यवस्था (६9008 ६१४४७), आवश्यक क्षेत्रों मे कार्य-अध्ययत तथा भ्रकेस्मात्‌ 
निरीक्षणों के जरिए रखता चाहिए | 

(00) विभागाध्यक्षों दया नीतियो व कार्यक्रमों को क्रियाम्वित करने बाले 

कार्यपालिका प्रधिकारियों की जिम्मेदारी काफी बढाई जायेगी । यह भ्रधिक झवितया 
प्रदाव करके तथा इस बाद की ग्रावस्‍्यकता पर बल देकर किया जायेगा कि भ्रप्थचार 
तथा लोक छप्पक की समस्याप्रों का पहले से अ्रधिक नियोजित धाघार पर सामना 
किया जाये। व्यक्तिगत झ्षिकायठो की झुनवाई की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिकद 


परिश्चिप्ट घ्हर 


प्रति वर्ष प्रयेक विभागाष्यक्ष एक कार्यक्रम निर्धारित बरेगा। इस कार्यक्रमों की जाब- 
परख मन्दालयों के सचिव करेंगे तथा वे ही इनकी क्रियाल्वन-प्रगति को देख रेख 
करेंगे । 

(एश) प्रशिक्षण तथा परामर्श का अयोग करके कार्यपालिका विकास के एक 
सतत्‌ कार्यक्रम के जरिए लोक सेवाप्धिकारियों वी प्रदन्द योग्यता में चूद्धि की 
जायेगी । सरवार उन अधिकारियो को निकाल बाहर करने के लिए भी शप्तिया 
प्राप्त करेगी जितके विष अनेतिक ग्राचरण का सन्देह हो तथा जो अपने कार्य में 
प्रभावहीन हों । 

(५) कार्य तथा क्रिपाग्रणालियों के सरलीकररा का काम तीव्रता से जारी रखा 
जायेगा । ऐसा कार्य-अध्यपतो (9४०४८ 50070) तथा प्रशासन के सब क्षेत्रों मे 
समुत्रित रूप से प्रशिक्षित अ्रधिर्तरीयण तियुवय्य करके किया जायेगा । 

(९) जनमम्पक के प्रइन पर विशेष ध्यान दिया जयिया (तम्नता, सहानुभूति 
इयादि गुणों को जागृत करने तथा विभिन्न कार्यों के लिए लोक-कार्यालयों में श्राने 
बाले ब्यकितयों के प्रत्ति अधिकारियों की उच्चतापूएं मनोवृत्ति बदलने के लिए मार्य 
क्रमो की एक श्यू खला प्रारम्म की जायेगी । जनता में सरकारी सृचनाए प्रसारित करने 

के लिए उत्तातर प्रबन्ध किया जागेगा । जनता ढ़ारा सरकार को दिये गये प्रार्थना 
पत्नी इत्यादि पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमाएं निर्धारित करने तथा जनता को 
उनसे प्रवगत पराने के विपय मे भी तिएवय किया गया है 

(३) उपरोक्त व्यापक उद्देश्यों को सू्ते रूप देने के लिए कुछ ठोस प्रस्तावो 
की रचना की गई है | उनमे से कुद्ध मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं. -- 

() मन्‍्त्रालयो को सग्ठत की किसी कठोर प्रणाली के अनुप्तार ग्रपवा 
सगंझत करने की प्राववयक्रता नहीं । उन्हे स़गठत की प्रणाली को कुछ ध्यापक सौमाझों 
की परिधि में परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता होगी जिससे वे भ्रपती निजी परिस्थितियों 
के अनुकूल कार्य की गति तथा स्वरूप को दाल सके । 

(४) मत्थासग्रो को नीति, सामात्य देख-रेख तथा स्तरी (5/8004709) को लायू 
करने के कार्यो से ही सम्बन्ध रखना चाहिए । परिशाम स्वरूप क्रियात्वत से सम्बन्ध 
रखने वाले अभिकेरणो को ग्रविक मजबूत दवाना चाहिए तथा उन्हे अधिक दायित्व 
सौपे जाने चाहिए । 

(७) वित्तीय प्रबन्ध की जिम्मेदारी पहले से भ्रधिक माया परे सल्जालयो तथा 
क्रिपान्चन करते वाले प्रभिकरंणो को प्रदान करनी चाहिए। भ्रव एक स्वीकृत कार्य- 
क्रम जो वासिज्य तथा उद्योग, यूबना व प्रसार, सामुदापिक विकास व सहकारिता 
मन्त्रालयों एवं खाद्य विभाग में बुर किया जायेगा, में निम्न विशेषताएं सम्मिल्रित है 
(प्र) वित्त मल्तालय तथा प्रशापतिक पस्त्रालयो के मध्य वजटनूववे जाँच-प्रख (व6- 
#ए४४8४ $०७॥४7५४) के एक तोजब्र कार्यक्रम का निर्धारण जिप्तस्े उन विपयो, जितमे 


श्र सोड प्रधायत 


पद्धति दर्ष की वास्तविक भाय-यद भी मर्दे महत्वपूर्ण नहीं समभी जाती, में बमढ- 
अनुमान पहले की भ्रपेक्षा शीघ्र बन सते, (व) मन्त्रावयों यो वित्तीय दावितयाँ प्रदान 
करते मे और अधिक उद्धरता या प्रयोप वरना शिसगे घुछ भत्ययित महयपूर्ण विषयों 
का दोहकर प्रगासनिव मल्तालय वजटोसर बाल में वित्त मल्ालय से यारजवार पूध- 
हाछ थे करे, तथा (से) वित्त-मखाक्य द्वारा एवं समुचित प्रतिवेदन स्यवस्पा 
(र०एण॥॥8 $१४थ॥ ) ता परीक्षण जाँचो ($65 ८॥८प७ऊ) द्वारा प्रमुस वित्तीय 
पहलुओं पर वियस्थण] । वित्त-मस्त्रातय भी साथ साथ प्रमुस उपक्रमों वे प्रतुमारों 
की जाँच-परख तथा उन पर वित्तीय पुनविचार वी प्रपनी स्यवस्था वो मजबूत बनाने 
के लिए कदम उठा रहा है / इस कार्यक्रम की विश्ेषजञाप्रों पर विस्तार ये विचार हो 
रहा है। यदि पह उपरोवत चार मन्चालपा मे राफ़्ल हुमा तो इसे वित्तीय प्रगत्ध 
की एक सामान्य व्यवस्था के रुप में सव मस्पालेयों में लागू किया जाड़ेगा । 

(।५) सेक्शन प्रापिसर तक बे पदों तव के वर्मचारियों पर गृह मस्तालय का 
वियन्त्रए सम्बन्धित विभागो वो हस्तातरित कर दिया जाना काहिए । इसके परिशाम 
स्वरूप ये दर्मवारीगण अपने अपने विभाग वी प्रावश्यवताधो वे भमुव्रूल प्रशिक्षण 
प्राप्व कर सॉगे और कर्मचारीगण का प्रवन्ध भी उत्तमतर होगा । 

(५) महत्वपूर्ण पदाधिकारी कम मे कम पच वर्ष तक एवं पद पर रहूंगे। 
जिससे वे (उनमे) ग्रपेक्षित ([50००६०) परिणाम दिफ़ा सर्वे । यदि उनके एक ही 
प्रद पर जनहित के उदृश्य से रखे जान वे कारण उनकी प्रगति का मार्ग क्रवष्द हो 
तो इस हापि से उनकी समुचित सुरक्षा दो जाय । 

(२) पप्तिति, समूह तथा सम्मेलन इत्यादि वा प्रयोग काफी कम दिया जाना 
ज्ञाहिए । व्यक्तियों तथा भ्रभिकरणों को पूर्ण दायित्व सौंपा जाये तथा इसके साथ 
हू प्रावश्यक समर्थन एवं विश्वास भी दिया जाए। 

(५॥) उपक्रमों की तकनीकी तैयारी कथा उनके क्रियास्वत के स्रमय-क्रम को 
सुहृद् केया जाना चाहिए । विशेषकर इसलिए कि तृतीय योजना में शामिलत्र किए 
गये बहुत से उपक्रमा क विषय में अभी तक प्राप्त जातकारी असन्तोपजनक है । ठोझ़ 
सुकाव यह है कि चतुर्ष योजना के लिए तँयारी तुरन्त की जानी चाहिए तथा श्रगले 
तीन वर्षों मे चतुर्थ योजना के उपक्रमो का अध्ययन पूर्णा करने के लिए एक व्याप्रक 
समय-तालिका बना लेनी चाहिए । 

(शा) ग्रृह मस्त्रालय वेज्ञानिक तथा तक््नीवी पदों के लिए चुनाव वी प्रक्रिया 
का अध्ययन करेवा । जिससे इस प्रकार के पदों पर नियुवितयाँ पहले से श्रधिक' 
गति के साथ वी जा सके । 

(०. अगठन तथा ब्िब्चि सस्यार (0 00 व वआ5ऋ८७] जणए सप्याजपों 
के कार्य अध्ययन कोपक (५०॥ ७००४ (८०॥$) मन्त्ालयों के सचिवो द्वारा इगिति 
उन किया प्रणालियों का सरलोक्रण एवं सुधार करन के लिए भिरन्तर अध्ययन 

करेंगे जिनके कारण निर्शाय लेने तथा क्वियान्वन मे विलम्ब होता है । 





परिशिष्द श्ड्रे 


(0) प्रगति वी [नम्मेदारी देख रेख करने वाली सामान्य म्टखला पर 
होगी कित्तु 'योवना उपब्रमों वी समित्ति' (एणशाहजात्ट था छुआ एणव्णओ) 
तथा 'कार्यक्रम मूत्यादन संगठनों (शिए्ड्ाथ्राणह पश्शेप॑एणा छह०्घाय्वात्ण)े 
जैसे प्रभिव रण प्रशासनिद अनुप्तघाव एव मूल्य का कार्य जारी रखेंगे! 

(9) प्रत्येक मतालय थे एक छोटी सम्रिति नियुवत॒ वी जायेगी जिंसवा 
काय अकायद्ुशल तथा उन ब्यूविनयों का पढ़ा लगाना होगा । जिनकी दिप्ठा तथा 
ईमानदारी पर सदेह हो और जिनपर जैतिक आधार पर ग्रभियोग लगाया जा 
सबता हो। प्रभावहीत ब्यक्तिदयों का सुधार तथा विकास करन के लिए प्रशिक्ष ठया 
परामर्श द्वारा प्रयात्त किया जायगा । 

जो व्यित सुधर नही सकते दया जिनकी ग्रायु ४४ से ४० वर्ष के बीच है 
उन्हें या तो १० बर्ष की भावु पर या २५ दप वो संवा पूणा कर लेने पर, जो भी 
पहुते हो, सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा । सेवा निवृत्ति के नियमों मे झ्रावध्यक सपझ्योधन 
ने किये जायेंगे । निष्ठा: हीत व्यक्ितयों की समस्या का निराकरस पृषक रूप से किया 
जायगा | 

(55) सभी सस्यापित सेवाम्री के प्रारम्मिक प्रशिक्षण ये पाठपक्रम में कार्य 
ब्रध्ययन (१४०॥३८ #०09) को एक अनिवार्य तिपय के रूप मं शामिल किया जायेगा 
सेवारत कर्मचारियों ([0 5९९९४ एथ5णाएश) वे लिए काब अ्रष्यपन के कोर्स विस्तृत 
किए जायेंगे । 

(हक) भेवा के हर प्रकार के मइस्यों के लिए ($0एथशह00) की विधियों 
सम्बस्धी प्रशिक्षण म पूद्धि को जायगी । 

6: छुब्यवस्पित रुप से बनाये गये स्वरो (हशा८»65) पर प्राघारित 
प्रोत्साहन की एक योजता का प्रयोग किया जायेगा | समुचित पासितोपिक देकर पुछ 
निश्चित उद्देश्यो जैसे उपक्रमों वी लागत म कमी करना उपक्मो की दिदेशी मुद्रा 
मावन्थी आवश्यक्रताशो में बमी करना उपक्रमो के क्रियान्वन म गतिप्लीलता लाता, 
इब्यादि वी प्राप्ति के लिए ब्रोत्माहन दिया जायगा । 

(३॥] उपक्रमों का प्रबन्ध प्रद्यासनिक व्यवहार का एक नया तथा महत्वपूर्ण ्रग 
है। इसकी विशेषतायें हैं, निश्चित लक्ष्य तथा समयक्रम (5०607७), लागत 
व्यवस्था, क्रियान्दत में पहल की आवश्यकता तथा तवनीकी कार्यदु झलता एव नवीदता 
पर बल । इनके लिए समुदित पूर्व वियोजन तथा सहीन्सही प्रनुमानन भावश्यक है। 
उपक्रमो की तकनीकी तैयारी तथा कार्य का समय-्क्रम सुहढ क्या जायेंगा। उपन्‍-क्रमों 
पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते की क्रिया को अधिक सरल तथा उपयोगी दताया जायेगा। 

(हश) व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्त दे विवास के लिए प्रश्चिक्षण 
का प्रदन्ध किया जावेगा। विम्नलिखित व्यापक झीपेको के झन्तांत वई प्रवार के 
कदम उठाये जा 

(प्र) पहल; कार्यक्रम निर्धारण को योग्यता तथा ग्रधिकारियों के व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व का विकास करने के लिए डिपियों का निर्माण। (उदाहरएार्य प्रधि-, 


रा सोब प्रशासन 


कारियो को प्रपने वार्य वो स्वय नियोजित बरते राघा झपये बाय ढा मूल्यविन सरते 
हेतु माषदण्ड सम्पन्धी खुभार देने के लिए ५४.24 दिया जाएगा] । ४ 

(व) वाय॑ में सुधार दे तिए योग्यना की बुद्धि वी जायेगो। के (उद्दाहरणार्य 
केस प्रध्ययनों एवं तिाय सते थी प्रक्रियामों में प्रशिश्ण द्वारा ठथा विभिस्न प्रवार 
के उपक्रमों के लिए समय वितरण म सुधार हेतु गतिविधियों का घुनाव बरये ऐसा 
किया जायगा) । हर 

(४ ५श) विभागाध्यक्षों को जनता मे साथ सम्पर्व बनाये रखन तथा उनमे सुधार 
करन के लिए जिम्मेदार ठद्शया जाएगा । वे बमेयारियों बी कठिनाइयों तथा मामसो 
की प्रहृति वो ध्याव मे रखरर पत्रों प्रार्थनापत्रों तथा पिटीशनों द्रा निपदारा बरने 
के लिए जहाँ तक व्यावेहारिय होगा समय-सीमादें छगाएगे तथा इन समयन्सौमाप्रों 
को जनता भ प्रमारित बरेंगे । इृए बात वा प्रयास दिया जावेगा वि इन साय 
सौमाप्रो का पूणंतया पालन जिया जाए, बेवल उन मामलों वो छोटकर जितगी 
जांच परख सामान्य परिस्यितिय। वी प्रपेक्षा भ्रधिव उिम्तार से करती झ्रावश्यर हो । 

(शा प्रत्येत विभागाष्यक्ष श्राने वासे बर्ष वे निए पहले से ही एवं गोपनीय 
कार्यक्रम वनायेगा जिसमे प्रचलित अ्रप्टावार के स्वरूप भ्रप्ट समंयारी वर्ग के स्वरूप 
तथा स्थिति दे सुघार के लिए उठाये जाने वाले कदमों का सबेते होगा । यह वारय॑क्रम 
सम्बन्धित गन्‍्प्रालय के सचिव के पास भेजा छापरेगा। स्ाष ही विक्रेप पूछ्तिस 
प्रतिष्यत ($ए३७व ए०॥०० छ0छ0ण७रापवया) भी प्रत्येत्ष मन्त्रालय सचिव को 
प्रत्येक्ष विभागाध्यक्ष के कार्यजेत्र म प्रचलित भ्रप्टाचार पर अपने विचार भेजेगा 
सचिव दोनो प्रपत्रों का अ्रष्ययन वरने वे परचात्‌ अ्रन्तिम बाय क्रम प्रनुमोददित गरेगा 
तथा उसे विभागाध्यक्ष के पास भेजेगा । वह कार्यक्रम दे क्रियान्वन वी प्रगति था भी 
समय समय पर ध्यान रसेगा । 

(१) इसी प्रवार प्रयेव विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष एक ऐसा कार्यक्रम 
निर्धारित किया जायेगा जिसमे जन सम्पर्क सम्बन्धी बडी वडी समस्याग्रो का उल्लेख 
होगा तया उनके निराकरण के लिए उठाये जाने वाले बदमो का सकेत दिया जाएगा। 
सम्बन्धित मल्तालय का सविव इस कार्यक्रम के क्रियान्वन की प्रगति की भी समय- 
समय पर दखरेख करेगा । 

(2४) जहाँ झावश्यक हो वहाँ सूवदय प्रसारशा के लिए उत्तरदायी ग्रधि- 
कारियो के भ्राधीत विशेष झाल्ाएं होनी चाहिए । इन्हे जनता की ग्रावशयकताओं 
की पूर्ति के लिए विश्येप प्रश्चिश्षए प्रदान किया जाता चाहिए । 

(>घ) शिष्टदा वी प्रभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय तरीके बनाय जान चाहिएँ 


तथा प्रमुत्न राष्ट्रीय सरमारोहो व्रा लाभ उठाकर जोक प्रद्मत्तन के सेवा पक्ष पर बल 
देना चाहिए । 





(४) लोक उद्यमो का प्रशासन एक पेचीदा विपम्र है। उनके सवान्नत के 
सगठनास्‍मक तथा प्रवन्धात्मक पहलुओ्रो को प्रभावित करने वाल्ली कृप्णमनन स्रमिति 
की रिपोर्ट पर पृथक रूप से विद्यार हो रहा है। उनके सचालन के उन विशेष प्रझतो 


परिकज्िष्ट ह्श्र्‌ 


प्र जो उनके प्रान्दरिक समरठन तथा सम्बन्धों से सम्बन्धित थे, प्रशास्त को युहद करने 
को स'मान्य समस्या के ही एक प्ग के रूप मे विचार हुआ । उपरोक्त निर्णय उन पर 
भी लागू किए जाएंगे , प्रस्येक संगठन की जिजी परिस्यितियों के अनुकूल उन निर्णयो 
का विस्तृत क्रियान्वन किया जाएगा । सरकारी उद्यमो के प्रशासनिक स्चालतों को 
सुधारने के लिए निम्न ग्रतिरिक्त निरंय भी लिए गए है -- 

(श्र) सम्बन्धित मस्त्रालयो में सुदृढ़ तकनीकी नियोजन के लिए पथक कोषक 
(८9) होने घाहिए जिनका काय उपक़मो के व्यापक तकनीवी तथा आर्थिक पहलुम्नो 
एंव क्रियान्वन के निश्चित चरणो का अध्ययन करना हो तथा सब सम्बद्ध कदमों मे 
समायोजन स्थापित करना हो । 

(व) बडे-बडे राजकीय उद्यमो मे डिजाइव तथा शोध (१८५८३८४) सम्बन्धी 
इक्काइयाँ भी होनी चाहिए ॥ नये उपक्रमो को तेयारी की जिम्मेदारी उन पर होती 
चाहिए । 

(स) सब वड़े उपक्रमों में मुल्याकन, प्रगति पर पुनविचार लायतो मे कमी, 
उत्पादन में वृद्धि तथा काय स्तर की जाच करन के लिए इकाइयाँ होनी चाहिए। 
इन इकाइयों को प्रवन्ध के उच्चाधिकारियों के प्राधीन काम करना चाहिए किल्तुँ 
इन्हे देख रेख की प्रत्यक्ष श्र खला में हस्तक्षेप न करके स्वतन्त्र रूप से कार्य करना 
चाहिए। 

(द] वित्त मंत्रालय को अपना उपक्रम समायोजन कोषक [शणल्ल 
९०० ०॥१४॥०/ ००॥|) सुहृढ करना चाहिए जिससे वह (१) सागत के अनुमानों तथा 
उपक्रमो के व्यापक ग्राधिक पहलुओ वी गहराई से जाच कर सक तथा (२) केन्धरीय 
रारकार की औद्योगिक गतिविधि के वित्तीय तथा आर्थिक पहलुओ पर एक बापिक 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सम्पन्न कर सके । 

(ड) योजनाओ्रों विशेषकर भद्योगिक उपक़मो सम्बन्धी योजनाओं के निर्मारा 
के लिए प्राप्त अल्प समय को हृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित मन्त्रालयों को यह आ्रादेश 
दिया जा रहा है कि वे चौथी योजता में ज्ञाम्िल किए झछाते बाज़े उपक्रमो का भ्रध्ययन 
अगले तीन वर्षों मे पूरा कर लें । 

(१) योजना आयोग न क्रेन्द्रीय माजालया तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत 
सुकावो के अध्ययन के वाद पराम्श्ञ करने की प्रक्रियाओं को सरल करने का निश्चय 
किया है। ज्ञागत के अनुमानो से १०% या एक करोड रुपये (जो भी कम हो) तक 
के परिवतनों के लिए ग्रव योजना ग्रायोय की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी । दाधिक 
योजनाग्रो पर बातचीत अ्रधिक महत्वपूण उपक्रमो तथा कायक्रमो लक ही सीमित 
होगी। केन्द्रीय सहायता की प्रक्रियाओं मं पहल ही सरलीकरण क्या डा चुका है। 
क्ेद्र संचालित कायक्रमो की सल््या म भारी कमी कर दी बई है तथा राज्यो की 
गोजनाओ मे निहित कार्यक्रमों की उस सूची मं भी कमी कर दी गई है जिनके लिए 
कुच्च निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता देती पड़ती है। सहायता के ये तियम भा 


हि 
हद सोव प्रशागत 


सरल विये जा रहे हैं। जहाँ तर राज्यों वे कायंद्रमों तथा उपक््मों की प्रगति वी 
रिपोर्टो वा प्रन्‍्न है यह प्रस्तावित विया गया है शि इन्हे वेस्द्ीय सरवार के विभी 
एवं ही प्रमिकरण को समपित जिया जाए, प्र्योत्‌ सम्बत्यित सस्थालय यो समर्पित 
जिया जाएं, विस्तु रिपोर्टो की रूप-रेशा योजना घायोग से राह मशविरा मरने 
बनायी जाए; श्रावश्यक मशोधनों दे साथ ये सिद्धान्त बेद्धीय मस्तालयों द्वारा 
क्रिध्रान्वित तिये जाते वाले का्यक्रपों पर भी लागू होंगे ॥ 


(६) प्रशासनिक मुधार के लिये विये गये निरंयों को यंबासम्भव स्यापव 
तथा विस्तृत रूप देने वा प्रयास करने वे बावजूद उपरोक्त वन्य बुछ सामान्य 
पिद्धान्ती का हो परिचय देता है । उन्हें मूर्त रूप देते के लिये बदुत सा बार्य करना 
बाकी है। यहू एक अविरल कार्य है तथा स्पध्ट है कि एवं सप्रय मे इस प्रकार ने 
किगी वक्तव्य में उसका विस्तृत उल्लेख करता कठिन है। वेद में रेविलिट सचिव 
की प्रध्यक्षता भें प्रश्ञामन पर एर सम्रिति की स्थापना की गई है। इसका विशेष 
कार्य उपरोक्त निरेयों के क्रियास्यत को प्रगति की जाव बरवा तथा मच्जिन्यरियद 
वो समय-समय पर इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा । 


उपरोजत निएंयों की मूचना राज्य सरकारों को भी दी जा रही है। उनके 


क्रियात्नत के विषय में केस्द्रीय सरकार राज्य सटकारों को पसन्नता से ग्रावदयक 
सहायता देगी । 


पर्रिशिफ २ 
ये बिपय जियके लिये वित्त मस्शालय उत्त रदापी हँ-- 


झ-झधथिक मामलो का विभाग 
(00"क0पणा। ल॑ िष्णाणा॥० >णिए) 
(१) वितिमय निपन्नण 
(रलीशा३९ (०्माण) 
(१) पिरेशी मुद्रा विघलण वादा हा ब्रशास7ा 
(२) विदेशी मुद्रा एम्यस्थी उजट विर्राण 
(३) विदेशी मुद्रा रे सोप्ो वा नियगाझ्ा जिसमे डिददेशी मुट्ठा दी दृष्टि से 
प्रायात हे प्रस्तायों थी जांच बरा भी सम्मिलित ऐ 
(४) विदेशी वििमोजन ( पा्ल्श्ाएथा।), 
(५) सो तथा घादी का पायातनीर्यति । 
(२) भाषिश पघविफास फे लिए विदेशों सहायता 
(०७ञञी। 4१ ए [ एणाणाएँए 7९१९०:एशश४) 
(६) 'निरालितित शीर्षशों मे प्रम्तगत भारत दो प्राप्त होते बाली तमनीगी 
एंषा प्राधित राहायता -5 
(प्र] मोलस्मे योजना पी तबनोरी सहयोग की स्तीम, 
(य) प्रमरीगी घार सूपी गारयंएस [(ए॥/ एलएए ल्ह्ाभा0॥५०), 
(शा) सुवान्राष्द्र सपीय तप्नीरों सहायता प्रशासात [७ ऐ उ्लोगएगो 
कडशाज बा 6000॥50क४णा) का वायंप्र मे, 
(द) पिभिष्न पिदशो शरपारो द्वारा प्रदात वी जाने याप्ती ्रपामी तरनीनी 
शह्यागता 
(७) भारत द्वारा दी ज्ञो यासी सहायता +-+ 
(पी) गोसाओे योजना मे मस्तगत सहमोगिष घाधिफ विषास मे सिए नैपास 
सार रो दी जाने दासी झाषित तथा सशायीरी सहायता, 
(म) रोसम्यों योजग में सादसप दाष्ट्रो गो इस योजना थी सपनीगी सहा- 
महा छरीम के प्रन्तगंत दी जे यासी सहायता, 
(धो दोतस्थों मोगा पो परिषद तथा योजना की परामशेदानी तमितियी 
ईडपों से एम्मन्षित सर मामसे एवं निशालिरित विषय-- 
१ प्गरोशी तबगीवी सहादता मिशन, 
(शे पमरीरी विकास "एुण कोष, 


<; सोद प्रशायत 


* (३) पोलम्यों योभगा, 
(४) नाएं द्वार गदायता, 
(५) पोई प्रतिष्यान हपा रॉरफेसर प्रतिप्दत, 
(९) विदेशों मे प्राप्त होंने ब॒ज़े ऋण धथा धनुदान, है 
(७) प्रसत्ीड्रीय बैर, घस्तर्राष्ट्रीय मुद्दा लोग, ध्रायात-वियोति बैब' इत्यादि ग्रे 
प्राप्त होने यासे ऋण तथा पनुदान,( 
(३) श्रास्तरिक पित्त 
(कांताडं िकशात्टो 5 
(६) मुद्दा तथा वैकिग, धर्यात्‌ निम्न विषयों मे सम्बद्ध श्रम 


(ध] ऐस्से (8७७) शिपार्टमेष्ट, मिलवर रिफाइनरी प्रोजेकर्टो रहित 
ससब्पुरिटी प्रेस तपा दवगातें, 


(4) शिवक, 

(स) भोट जारी परना, >> 

(६) रिजई बैक प्रॉफ इण्टिया, स्टेट बैक प्रॉफ दिया तथा दूयरे देव, 

(ड) स्वदेशी दैकिंग, 

(६) पूँजी ऋण पर देता तथा पूँजी देते वाले व्यक्त, 

(४) निगोशिऐेबिल दस्स्ट,मेन्ट्स ऐक्ट, १८८३ के प्रत्तगंत छुट्टियाँ, 

(लव) भारत-वार बैंकिंग सप्रमोते वा प्रशासन, 

(ग) भारत वे चैरिटेविल एस्डमेश्ट्स वे कोयाध्यक्ष रे बाय 
(४) झ्राथिक परामर्श 
(ूटछा0007९ 4१४८९) . 

(१० ) शयुवत्र राष्ट्र सभ ठया इससे सम्बद्ध साठनों (जेंसे ग्राथिक्ष तथा 
साप्राजिक परिषद्‌ एशिया तथा सुदूर्पुदं के लिए श्राथिक प्रायोग इत्यादि) मे मारत 
के भाग लेने से सम्बल्दिद श्राधिक तथा वित्तीय प्रश्नों पर प्रावशयव सामग्री प्रस्तुत 
करवा तथा संक्षिप्त निर्देश तैयार दरना ! धर 
(५) बनठ (80१20 : 

(११) साधन तबा स्रोद (३४४३६ ४४0 ८३४) ६ 


(१२) रेलदे बजट वो छोड़कर भनुपूरक तथा प्रपिक अनुदानी सहित केखीय 
वजट का जिर्माण करता । 


(१३) रैद्दीय तथा राज्य सरबारों दारा ऋण लिए जाने तथा बाबारी 
ऋण की व्यवस्था करना ) 


(१४) छोक ऋण अ्रधिवियम का प्रयासत ; 
(१८) रेस्रीय ट्रेंदरी नियमों का श्द्यासत । 


परिशिष्द ६४६ 


(१६) ब्याज की दसे, ऋण की दरो, प्रौडक्टिनिंटी ठेहद रेद्य इत्यादि को 
ने्घारित करता । 
(१७) लेखाकन तथा लेखा परीक्षण की अक्रियाय्रों का निर्धारण एवं 
दगकिरण । 
(१८) राज्यों हे पुरगेंठग, देश-विभाजव तथा संघीय वित्तीय एकीकरण से 
"म्बद्ध वित्तीय मामले ! 
|| १६) भारत की प्राकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियमों का अ्रशासन । 
(३०) केन्द्रीय वित्त स्थिति को सुदढ करने के लिए ट्रेजदी बिल्स इत्यादि । 
(२१) स्टरलिंग पेन्शने-- इगलैंड सरकार को उत्तरदायित्व का हस्तातरण 
तथा वास्तविक दायित्व का निश्वित अनुमान । 
(२२) केद्धीय तथा राज्यो के बजटो की सामान्य रूप रेखा । 
(२३) पित्त आयोग | 
(२४) ब्लोटी बचतें जिसमे राष्ट्रीय बचत संगठन का प्रशासन भी सम्मिल्लित 
ह्‌। 
(६) नियोजन (९9%) : 
(२५) राज्यों को ग़बिषान मे निहित कानूनी श्रनुदान तथा उनके विकास, 
कार्ग्रक्रमों गौर अन्य स्वीकृत उद्दे श्यो के लिए ग्रस्थायी वित्तीय प्रनुदान एव ऋण ॥ 
(२६) स्थानीय वरारोपण । 
(२७) राज्यों का वित्त । 
(२८) सार्वजनिक संस्थाओं डँसे निगमो, नगरपालिकाग्रो इत्यादि द्वारा ऋण 
लैना । 
(२६) कैपिटल वजट | 
(३०) महत्वपूर्ण आशिक प्रश्नो से सम्बद्ध सहकारिता । 
(३१) निशोेजन ठपा बिकारा । 
(३२) करारोपए जाँच आयोग । 
(३३) भारतीय लोक प्रशासन सस्थान को अनुदान । 
(३४) सामान्य तथा राज्यो के व्यवस्थापन ([.८हा४3000) के श्रोथिक एव 
वित्तीय पहलुओ की जाँच ) 
(७) बिक्री कर [5965 9९) 
(३५) १६५६ के भारतीय विक्ती कर अधिनियम का प्रशासन ॥ 
(३६) १६५६ के विक्री-कर कानून विपयक वेलीडेशन ऐक्ट का प्रशासन । 
(३७) विक्ली-कर वे स्थान पर भतिरिक्त आवकारी कर का रोपणश 
(३८) राज्यों के विक्रो-कर से उस्वन्धिद वे मामले जो राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के लिए पायें । 


६४० जोड़ प्रश्चासन 


(॒ ]क्‍ ) बोसा (छछा2१०९। 


(३६) सामान्य बीमा से राम्गन्षित नीति , १६२८ थे वीसा सधिनियम मा 
प्रशासन , बीमा कम्पनिया दे बंध था। शाप्रह (0००७) , जीवन थोमा निगम भी 
प्रधीनस्‍्य वम्पनियाँ 

(४०) जीवन बीमा श सम्बन्धित नीति , जीवन बीमा व्यवताय वा राष्ट्रीय 
करण , १६५६ व जोवन दीमा प्रपितियम्र बा प्रशञामन , जीवन बीमा 
न्यायाधिकरण। 

(६) निगम ((णकृणशी०च 

(४१) श्रौद्योगिक वित्त निगम (! € 0) प्रधिनियम, १६४८ तथा पुनर्वास 
वित्त प्रशासन (१ _? ॥ ) प्रधिनियम, १६४६८ वा प्रशासन । 

(४२) राज्य वित्तीय निगम प्रधिनियम, १६५१ मे पलयेंत राज्यों के वित्तीय 
निगम । 

(४३) भारत भौद्योगि। ऋण तथा विनिषोजन निगम लिमिटेड (। ८ । 
07 700) 

(४४) रिफाइनेल्स वररपोरेशन फॉर एइन्डस्ट्री 
(१०) स्टाक एक्सचेंज 

(90०6 5छ्कशाह९॥) 

(४५) छिवयुरिटोज कास्ट्रे कटस (रेगुत्शन) ऐवट, १६४६ का धशासन । 

(४६) स्टॉक एक्स्चेंजो का नियन्त्रण । 

(११) फेपिडल ईशुज 
(0४७४४ 5506$) 


(४७) ज्वाइन्ट स्टॉक वम्पनियों द्वारा जारी क्ये जाने बाली पूंगीपर 
नियत्तण । 


(१२) विभिन्न 
(5९8॥97९0705) 
(४६) वीमा विभाग का प्रशासन । 


ब-व्यय विभाग 
[एक्रुकाएलां 0६ एला०ठंा 8) 


(१) वित्तीय नियम ठथा प्रतिवन्ध और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोमड 
([0श28%#ण | 

(२) भारत सरकार के उन सर मन्त्राल्यों व कार्यालयों से सम्बन्धित वित्तीय 
प्रतुमति जिन्हे किन्ही नियमों हे आधीन वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नही क्या 
गया है या मित्हे कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश नहीं प्राप्त हैं । 


परिशिष्ट ६५१ 


(३) मितव्ययता लाने के लिए सरकारी सस्थानो दी भर्ती पर पुनविदार । 

(४) तागत-लेखा (205 ००८०००७) सम्बन्धी प्रइनो पर मन्त्रालयों तथा 
सरकारी उद्यमो को परामश देवा तथा उनकी श्लोर से लागत की जाँच का कार्य 
सम्भालना 

(१) दिल्ली प्रशासत से सम्बन्धित व्यय के प्रस्ताव | 

(६) भारतीय लेखा परीक्षण विभाग ([& & 7 ) 

(७) प्रतिरक्षा लेखा विभाग (0 9 ) 

(६) हीराकुड बाँध योजना के मुख्य लेखा-अषिकारी दित्तीय परामर्श दाता के 
कार्यालय । 

(६) केल्दीम बेहन झायोग । 


स-राजस्व विभाग 
(0०ए४:प्पार्यां ५६ रि०एछएरच०) 

(१) केन्द्रीय राजस्व मण्डल (28५ ) से सम्दद्ध समो मासले । 

(३) एक्सचेंज विसो, चेंको, प्रामिसरी नोटों, लेडिग बिलो, क्र डिट पत्रो, वीमा 
पालि सियो, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेन्चरो, प्रोकिसयो तथा रसीदो पर स्टेम्प ड्यूटी | 

(३) हर तरह के स्टेग्पो की सप्लाई तथा वितरण | 

(४) झायकर (इन्कमटेक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल से सम्बन्धित मामलो को छोड 
कर), फारपोरेशन कर, केपिटल ग्रेन्स दर, एक्सेंज प्रोफिद्रा कर, बिजनेस प्रोफिट्स 
कर, एस्टेट ड्यूटी, सम्पत्ति कर, ब्यय कर, उपहार कर, तथा रेलवे यात्री भाडा 
झधितियम रो सम्बन्धित सभी मामले ३ 

(५) केन्द-शासित श्रदेशों मे झावकारी का प्रशासन जैसे निम्नलिखित विषयो 
में सम्बन्धित प्रशव *-- 

(अर) मातव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थ, 

(ब] अफीम, भारतीय गाँजा तथा अन्य मादक वस्तुएं । 

(६) वे मौपधिया या सोन्दर्य प्रसाधन जितमे ४ (ब) मे उल्लिखित वस्तुओ का 
प्रयोग किया गया हो । 

(७) भफीम की कृषि, निर्माण तथा बिक्रो । 

(५) खतरनाक मादक बस्तुों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते तथा उतका 
क्रियान्वन । 

(६) सीमाकर नीति (जैसे भारतोय सीमाकर अधिनियम, सीमाकर बोड, 
सीमाकर मूल्याकन, उद्योगो की सीमाकर की दृष्टि से सुरक्षा, भूमि सीमा कर नीति, 
अन्तर्राष्ट्रीय-सन्डलीय प्रायमिकताग्रो इत्यादि) को छोडकर सीमा कर से सम्बन्धित 
सभी मामले जिनमे, समुद्र, वायु या स्थल मार्मों द्वारा माल के प्लायात-निर्धात पर लग्रे 
कर, राजस्व के हित मे झायात-निर्यात पर लगे भ्रदिवत्थ तथा निषेष और सीमा करो 
की ध्याख्या करता भी सम्मिलित है ॥ 


हरे 


छौक प्रशासन 
(१०) बेस्रीय प्राददारी से सम्बन्धित रभी मामते । 


(११) नमक पर भारत-विमाजन से पूर्व दी गई इयूदी दी वापगी मे लिए 
उप्ती दादे॥ 


(१४) भ्रघीरस्य खगठन :-- 

(प्र) प्रायकर विभाग ; 

(व) घीमाकर ((७५०७5४) विमाग, 

(8) वेन्द्रीय भाववारी विभाग, तथा 

(६) मादक वस्तुप्रो बा विभाग 

(६८ जनवरी १६६१ के भारत के प्ररापारण गजट में प्रवाशित |) 


परिशिषक्ठ ३ 


केद्ीय अनुमात सम्रिति की वित्तीय वर्ष में प्रिवर्तत पर प्रस्तुत 
की गई २०वीं रिपोट वे कुछ भ श | 


(श्र) वित्तीय वर्ष 

(३६) वर्तमान वित्तीय वर्ष १ अप्रैल को प्रारम्भ होता है और ३१ मार्च को 
समाष्त होता है। (८५६६-६७ यक वितीय वर्ष १ भई को प्रारम्भ होकर ३० अश्रप्रेल 
को समाप्त होता या । १८६७ में इसमे ब्रिटिश परम्परा के अनुकूल परिवर्तेत कर 
दिया गया । 

(३७) विभिन्न देशों के विभिन वित्तीय वर्ष हैं । ब्रिटेन, न्यूगीतैन्ड, जर्मनी 
ग्रीस तथा जापान में वित्तीय वर्ष १ अप्रेल को शुरू होता है भर कनाडा में इसता 
प्रारम्भ १ जनवरी से होता है । एक बार मे इसको बदलकर १ जुलाई कर दिया 
गपा था किन्तु बाद में फिर ! भ्रप्रेल कर दिया गया। फ्रास, आास्ट्रिपां, बेल्जियम, 
चैकोहलोवाकिया, तथा पोलेण्ड मे यह प्रथम जतवरी को शुरू होता है भ्रौर श्रास्ट्रे लिया, 
हगरी, इटली, रवीडेन तथा प्रमेरिका में इसका प्रारम्भ प्रथम जुलाई को होता है। 
वर्मा भे इसका प्रारम्भ ! भ्रकवूबर को होता है । 

(३5) भारतीय दणाग्रो को देखते हुए वित्तीय वर्ष की प्रतुकूलता पर कई 
बार विचार हुआ है । इसका निश्चय श्रवश््य ही प्रशासतिक सुविधा, राजकीय ग्राय 
के विषय में अधिक भरच्छी पूर्व-घोपशा तथा बजद के कुशल क्रियात्वन् जैसे 
तत्वों के ग्राघार पर होगा । इस सम्बन्ध मे भारतीय वित्त तथा मुद्रा पर १६१४ में 
प्रस्तुत की गई च॑म्वरलन कमी क्षत की रिपोर्ट से उद्घृत करना उपयुक्त होगा -- 

“भारतीष राजस्व, चाहे वे रेलवेज, सीमा करो या मालगरुजारी के श्रन्तगंत 
हो, प्रसाघारण रूप स प्रत्येक वर्ष की कृषि सम्बन्धी गतिविधियों वी सफ्लता 
अतफ्लता के प्रनुसार गिरतान्वढता रहता है प्रौर कृषि सम्बन्धी गतिदविधिया स्थायी 
रूप से दक्षिणी-प्रश्चिमी मानसून पर ति्भर हैं जो जून से अ्रक्तूवर तक भारतीय उप 
महाद्वीप तथा बर्मा पर छागी रहती हैं| वर्तमान व्यवस्था के अन्तगत भारतीय बजट 
मारे के झ्रन्त से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तथा वित्त मन्‍्त्री को उस सर्वाधिक महत्व 
पूर्ण तत्व के ग्रज्ञान में ही प्पने प्रनुमान तैयार करने पड़ते हैं जिस पर पूरे बषं के 
परिणाम निर्भर होगे ।/ 

आयोग ने यह गत व्यक्त किया कि, “ वित्तीय हृष्ठि से वजठ के लिए वतमान 
तिथि प्रत्यधिक श्रसुविधाजनक हे ।” 


द्श्ड सोऊ प्रशागन 


आयोग ने बुमाय दिया हि दिलोय वर्ष के प्रारम्भ की विधि बदख कर 
३ ब्रेन है १ जूह या एवं नवम्बर कर दी छाती चाहिए ! बयोवि प्राल्लीय मरपारें 
इस परिवर्तन वे पक्ष मे नहीं थी इसलिए मारत सखार ने १६२३ में इसे सन बदतन 
का निदयय विया । उसके वाद बताया जाता है कि सवार वे शाप्ट्रीय विवास 
परिषद दोनों ने दस प्रइठ पर विचार विया है श्ौर यह रिष्वर्ष निवाला है कि वित्तीय 
वर्ष को परिवर्तित करने वी कोई भ्रावश्यकता नही है । 

(३६) रागस्व की पूर्व-पोप्णा तथा इसके मानगून से सावन्ध बा प्रइन 
केद्धीय सरकार को द्यायद महत्वपूर्ण न लगे क्योकि उसकी मुख्य प्रामदनी प्रायरर 
श्राबकारी करो तथा सीमा कर। से होती है / विन्तु जद्धां तक राज्य सरकारों का 
सम्बन्ध है माह्रगुजारी का अपठ महत्वपूर्ण भिश्नता पैदा कर सकता है। इस प्रश्न वे 
अ्रतिखित दो प्रत्य तत्व भी हैं जिन पर विचार वरना श्रावश्यक है। प्रतिवर्ष बजट 
अ्रप्नैल के प्रन्‍्त तक पास विया जाता है धौर इसके बाद मन्वालयों तथा विभागाध्यक्षो 
की उनके बजट प्रमुदानों के विषय में मूचित कर दिया जाता है । व फिर भपने प्रधीनम्प 
अधिकारियों वो इसी प्रकार की सूचनाएं भेजते हैं। स्तामान्यत कार्यक्ष्मों वे क्ियाग्वत 
से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्रधिकारियों हे पास ऐसी धूचतामों के पहुंचते में एक मास 
बा समय लग जाता है | तब तक देश वे भ्रधिकाश भागी में मानसून वर्षा प्रारम्भ 
हो जाती है भौर बहुत से क्षेत्रों मे विवास कार्य शक जाता है। वास्तविक वार्ये 
मानसून के बाद ही प्र्षात्‌ भ्रवतवर के भ्रास-परास् छुछू होता है प्रौर वित्तीप वर्ष के 
श्रन्त तक चलता रहता है। किन्तु भ्रभो दो-तीन महीने समाप्त हुए नहीं होते कि 
विभागों को निर्देश दे दिए जात हैं कि वे भागामी फरवरी के प्रन्त मे ससद मे प्रस्तुत 
होने वाले वजद मे श्ञामिल करते के लिए भ्पने-श्रपने कार्यक्रम ठया मांगे भेजें इसका 
परिणाम यह होता है कि बहुत से कार्य न बेवल उस वर्ष में श्रघुरे रह जाते हैं जिसमे 
उन्हें प्रारम्भ क्या जाता है बल्कि वित्तीय वर्ष के भ्रन्तिम दिनो मे या तो श्रवावश्यक 
हुप पे भारी खर्चा कर दिया जाता हैं या फिर विभिन्न कार्यों वे लिए निश्चित घन- 
राशि का एक बडा भाग बिना खर्च दिए हुए पड़ा रह जाता है इसके साथ-साथ 
वर्तमान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जन शक्ति [8290 ७0७७) वा भी 
भ्रपव्यय होता है। यह व्यवस्था राष्ट्र वे प्रतिनिधियों जिनकी सख्या भ्रवेले केसर ही 
में ७६० के लगभग है-- को ६ मास तढ के लिए व्यर्थ दाघ दर रख देती है ; पहले 
तीव महीनों में तो वे वजठ पर बाद विवाद म हिस्सा लेने तथा उस पर मतदान 
करने के लिए एक स्थान पर जमे रहते हूँ तथा श्रगले तीन महीनों मे वे मानसून वर्षा 
के कारण बे रहते हैं क्योकि इस मोसप में उनके लिए अपने-अपने थुदाव क्षेत्रो का 
दौरा बरके वहाँ के लोगो से भेंट वरना कठिन हो जाता है । 

५ यह महसूस दिया जाता है कि उपरोगत कठिनाइयों को वित्तीय वर्ष के 
प्रारम्भ की तिथि बदल कर १ झव्तूवर करके दूर किया जा सकता है । जून से भ्रयस्त तक 
के मानमून महीनों वा प्रयोग तब वजट की तैयारी वे पूर्व भ्रन्तिम तथा अन्तिम चरणों 


परिशिष्ट ध्श्श 


के लिए किया जा सकता है ) क्योकि बजट की तैयारी घुरू होने तक सब कार्यों का 
महत्वपूर्ण भाग समाप्त हो घुकेगा इसलिए सये प्रनुभानों का निर्माण पहले से अधिक 
सुनिश्चित व ठीक तरीके से किपा जा सकेगा ! बजट संसद मे भ्रगस्त के उत्तराद में 
प्रस्तुत किया जाकर सितम्बर के अन्त मे पात किया जा राकता है | यह भी व्यवस्था 
की जा सकती है कि इस काल में वित, करारोपण तथा प्रनुदात सम्बन्धी विधेयकों 
के भत्तावा विसी प्रन्य विधेषत पर विचार वे हो जब तक कि वह प्रत्यधिक महत्वपूर्ण 
ही ने हो। क्योकि प्रस्तावित ध्यवस्था में कार्यों का काल (छणा:8 इध्७०णा) 
शक ही वित्तीय वर्ष में पडेगा (वर्तमात व्यवस्था में यह ब्राभानआ्राघा दो वर्षों 
में पढठा है) इस्तलिए कार्यों का क्रियान्वन तथा उनके लिए प्रदत्त धनराशि को 
खर्च करना श्रधिक सरल हो सवेगा । राज्य सरकारों के साथ परामश्श करके उपरोक्त 
सुझाव को श्षीघ्र मृर्त रूप देता वाछनोय है । 


परिशिष्ट ६ 


कार्य-स्तर विषयक बजट निर्माण 
(?८्मक्त्गागाएट ठ00 ६९07४) 
बुछ व्यक्तियों ने यह मुझाव दिया है दि ससद के पराम बोई ऐसी व्यवस्धा होनी 
चाहिए जिससे वह बजट मे,विभिप्न विभागों को प्रदान जिये एये शें वा मूल्यॉक्न बर 

सके । यह मूल्यांवन यह बातने के उद्देश्य से रिशा जाना चाहिए कि जिन ध्ययों के लिये 
घन स्वीहत किया गया था उननी प्राप्ति हुई है कि रही । बजट निर्मारा को बार्यस्तर से 
सम्बन्धित व रने का यह सुभाव रेलवे विभाग तथा भग्य सरबारी व्यावसाथित्र एवं 
भौधोगिक उद्यमो के लिए दिया गया है | बजट में निहित भ्रनुदानों को उन उद्देश्यों 
के लिए खर्च किया जाता है जिन्हें सम्द न स्वीहृत कर दिया हो । यह देखने वे लिए 
खर्चे का पुतनिरीक्षण विया जाना जझूरो है वि कया निर्धारित समय-सीमा, स्यूतवस 
लागत तथा खचे में भधिकतम मितब्दयता वरत क्र परिणाम प्राप्त किये गये है वि 
नहीं 

वित्त बे उपमन्‍्त्री को इस विचार को उपयोगिता के विषय में सन्देह था प्रौर 
उन्होने दजट निर्माण को कार्यस्तर से सम्बन्धित करने के सुझाव को सफ्लतापूर्क 
झपमाने के लिए पाच दातें शावशयर बताईं। उन्होंने कहा 

(१) इसके लिए दीर्घाविधि के प्राघार पर रुरक्तारी गतिविधिया के विषय में 
पहले से बारयक्रम निर्धारित करने की व्यवस्था करना भावश्यक होगे , 

(२) कार्यक्रम के “प्रन्तिम परिणाम ' मापन योग्य होने राहिए , 

(३) बजट मे दिखायी गई घनराशि मे सम्पूर्ण लागत घामिल होनी चाहिए , 

(४) कार्यक्रम को वजट निर्माण करने वाले प्रभिकरए द्वारा क्षिपान्वित किया 
जाना चाहिए , तया 

(५) बजट ये निर्धारित घनशाशि इतनी होनी चाहिए कि निश्चित तथा परि- 
द्तेनशोल लांगत के झनुसार उसका प्रयोग क्या जा सके। 

उन्होने झन्त मे कहा “ये शर्ते एक सीमा तक ही पूरो की जा सकती है 
और इसमे सन्देह है कि यह सब मूल्यारुन बजट प्रपत्रो को तैयायोी के साथ सम्दद , 
किया जा सकता है ।” 

फिर भी इस प्रकार के चजट निर्माण के किसी न विसी रूप का प्रयोग 
किया जा सकता है। योजना उपक्ृरमो को समिति (एम्शणाएलड णा ए७ ए0- 


६०७) योजना उपकमो भें मित्च्ययता सथा कुप्ेंबुछछठा लाने के लिए भ्रध्यपत 
संचालित कर सकतो हैं। 
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